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लेखक की ओर से 

कोई उद्देश निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मेंने नहीं उठाया 
था। इस वर्ष ग्रीप्म-ऋतु में बेकारी की घड़ियों में कलम-घिसाई करते-करते यह 
ग्रन्य॒ अपने-आप तैयार हो गया। वात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने 
किसी दूसरे मामले में मुझसे योंही एक वात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी 
के द्वारा राष्ट्रपति को इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गईं। राष्ट्रपति ने यह 
मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके 
लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निदर्शक वाक्य दिये हुए हैं उनपर विहूंगम- 
दृष्टि डालने से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी। प्रथम तीस वर्षो के 
इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इसीलिए इस काल की 
घटनाओं का वर्णन विपय-वार और व्यक्ति-वार किया गया हैं। हां, पिछले बीस 
वर्षो का विवरण साल-व-साल विया गया हैं । 

भिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धृत नहीं किये गये हूँ | क्योंकि 
ऐसा करते तो पुस्तक का आधा आकार तो योंही पूरा हो जाता | लेकिव इसके 
बिना भी पुस्तक आशातीत रूप में बड़ी हो गई हैं। पुस्तक में दोष भी बहुत रह गये 
हैं। में उनसे अनभिन्ञ नहीं हूँ । योजना और लेखन की ये त्रुटियां ऐसी हैं कि अधिक 
अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो इनमें कुछ कमी तो जरूर 
की जा सकती थी। परन्तु काम वहुत ही थोड़े समय में करना पड़ा, और जल्दी में 
कोई काम अच्छा भी नहीं होता । फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस 
पुस्तक को दो वार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और संशोषन के कार्य 
में जो परिश्रम करना पड़ा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृंतन 
होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधान-मंत्री आचार्य कृपछानी को भी इसपर कम परिश्रम 
नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णदास को छापने के लिए सारी सामग्री तैयार 
करने का कठिन कार्य करना पड़ा हूँ । अतः वे भी देश के धन्यवाद के पात्र हैं। 
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सम्पादक की ओर से 


हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवावू ने मुझे पत्र-द्वारा सूचित किया 
था कि डॉ० पट्टाभि सीतारामैया-लिखित कांग्रेस के इतिहास ([35707ए ० ४० 
(.0०787०55) का हिन्दी-संस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित किया जाय; 
इधर भाई श्री देवदासजी गांधी ने प्रेम-पूवेक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार 
करने की जिम्मेवारी में खुद लूं। मेरा कांग्रेस-भक्त हृदय इस आग्रह को भला कंसे 
टारू सकता था ? जिम्मेवारी ले तो ली; किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया 
तैसे-तेसे वाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों से घिरता गया और 
यदि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए 
न दौड़ पड़ते, तो दो महीने के अन्दर इतनी बड़ी पुस्तक का अनुवाद और 
प्रकाशन असम्भव होता। ईइ्वर को धन्यवाद हैं कि अनुवाद समय पर तैयार हो 
गया है। 

अनुवाद को सरल, सुबोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेप्टा की 
गई है । फिर भी मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता हूँ । में नहीं समझता 
क यह अनुवाद इसमें अपवाद हो सकता है । 

मूल अंग्रेजी प्रति थोड़ी-योड़ी करके मिलती रही है--इसलिए सारी पुस्तक 
को अच्छी तरह पढ़ जानें पर अनुवाद करने में जो सुविधा मिरू सकती थी वह 
नहीं मिली । यहां तक कि अनुवाद का कितना ही अंश छप चुकने पर महासमिति 
के दफ्तर से कूछ संशोधन मिले और अभीतक मिलते चले गये, जिनमें से कुछ को तो 
चिप्पियां लगा-लगाकर भी जोड़ना पड़ा है। समय कम मिलने के कारण मूल की यत्र- 
तत्न पुनरक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। में मानता हूँ कि यदि समय 
अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी वन सकती थी और यह अनुवाद भी 
इससे वढ़कर हो सकता था। इन तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, 
पुस्तक का अन्तरंग और वहिरंग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है । 

पुस्तक के गूण-दोपों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं । 
यह मेरा काम हैँ भी नहीं। मेरे जिम्मे हिन्दी-संस्करण तैयार करने का काम 
था--वह यदि पाठकों के लिए सनन्‍्तोप-जनक निकला तो में अपनी जिम्मेवारी से 
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वरी हुआ | जल्दी के कारण इस संस्करण में जो त्ुटियां रह गई हैं उन्हें दूसरे 
संस्करण में दूर करने का यत्व किया जायगा | 

में अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तव्य को समाप्त 
नहीं कर सकता । सबसे पहले मुझे भाई मुकुटविहारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुल- 
लालजी असावां का नामोल्लेख करना चाहिए, . जिनकी तनहुमूल्य सहायता और 
जी-तोड़ परिश्रम के विना यह (संस्करण किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकता था । 
इसी तरह भाई रामनारायणजी चौबरी (अध्यक्ष, राजस्थान-हरिजन-सेवक-संघ), 
श्री रुद्रनारायणजी अग्रवाल, भाई कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार (सम्पादक साप्ताहिक 
' अर्जुन!) श्री हरिह्चन्रजी गोयल और भाई शिवचरणलालजी शर्मा से भी 
समय-समय पर बड़ी सहायता मिली, जिनका ह्ठतज्ञता-पूर्वक. उल्लेख करना मेरा 
कर्तव्य है । 

“हिन्दुस्तान टाइम्स” प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से 
धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता 
के साथ थोड़े समय में छापने की सुविधा मण्डल को कर दी। वे सव सज्जन 
भी घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार करने में 
सहायता पहुँचाई । हु 

मुझे विदवास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-स्मरण, कांग्रेंस- 
:. माता का यह दूध पाठकों के जीवन को पवित्र, तेजस्वी तथा वलिप्ठ वनायेगा और 
उन्हें स्वाधीनता की वलिवेदी पर अपने आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा। 


वन्द-मातरम्‌ 
गांधी-आश्रम - 
हुण्दुडी (अजमेर) हा हरिभाऊ उपाध्याय 
१५ दिसम्बर १६३४ | .. $ 2 ५ 
“ दूसरे संस्करण का वक्तव्य 

कांग्रेस के इतिहास का पहला संस्करण . किस जल्दी और परिस्थिति में 
निकाला गया था, यह उसमें वताया जा चुका है । मित्रों की सहायता और ईइवर 
की कृपा से हम उसे समय पर सर्व-सावारण के सामने रख सके, यह हमार लिए 
बहत बडी वात थी । लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी संस्था हैं कि हमने उसकी 
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जो ढाई हजार ग्रतियां छपवाई थीं वे बहुत कम सावित हुई, और छपते के साथ 
ही न केवल वे सवही समाप्त हो गई वल्कि वहुत-ती मांग बनी ही रही । उत्सुक 
पाठकों के तकाजे और उलहने जाते रहे, पर हम मजबूर थे | इधर जिन-जिनने 
पुस्तक देखी, छोटे से लेकर बड़ें-बड़ों तक ने, उसको सब तरह सराह्या और हमें 
जल्दी दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। फलत:, लखनऊ- 
कांग्रेस के इस शुभावसर पर, हम उसका दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के 
सामने पेश करते है ! 


कप 


हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको बहुत वारीकी से 
संशोधित किया जाय, लेकिन काम इतना बड़ा था और समय इतना कम कि 
वह सम्भव नहीं हुआ । फिर भी श्री हरिभाऊजी ने एक बार सारी किताब को 
दोहरा लिया है और यथावसर कुछ संशझोघन भी किये हूँ। प्रूफ़ में तो पहले भी 
सावधानी रक्‍्खी गई थी, इस वार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है) इस प्रकार 
पाठक इसे पहले संस्करण से कूछ अच्छा ही पायेंगे | हमें आशा हैँ कि जैसे पहला 
संस्करण हाथों-हाथ विका था चैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम 
शीघ्र नये संस्करण को लेकर उपस्थित होंगे । 


भकारक्र 
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भरतावना 


हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पचास वर्ष पर्व, पहलें-पहल, कछ 

थोड़े-से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, वम्बई में हुई थी । जो लोग वहां उपस्थित 
थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहें जा सकें, परन्तु थे सच्चे जन-सेवक । 
बस, तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है। 
यह ठीक हूँ कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन हमेशा इसने शासन 
के ऐसे प्रजातंत्री रूप पर जोर दिया हैं जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेवार हो 
और जिसमें इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं श्रेणियों का प्रति- 
निधित्व हो । इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि 
ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता और ब्रिटिश-सरकार समयानूसार ऊंचे उठेंगे और ऐसी 
संस्थाओं की अस्थापना करेंगे जो सचमुच प्रातिनिधिक हों और जिनसे भारतीय 
जनता को भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन करने का अधिकार मिले । 
कांग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और 
भाषणों से ही भरा हुआ है । कांग्रेस की जो मांगें हैँ वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप 
में हें, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्‍या तो सुधार होने चाहिएँ और कौनसी 
आपत्तिजनक कार्रवाइयां रद होनी चाहिएँ; और उन सव का आधार यह आशा 
ही रही हैँ, कि यदि ब्रिटिश-पाल्ंमेण्ट को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों 
की इच्छा का भलीभांति पता रूग जाय तो वे गलतियों को दुरुस्त करके अन्त में 
हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत वखशीक्ष दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और 
इंग्लैण्ड में त्रिटिश-सरकार ने जो कारंवाइयां कीं उनसे यह आशा और विश्वास 
धीरे-धीरे पर सम्पूर्ण रूप में नप्ट हो चुके हैं। ज्यों-ज्यों हमारी राष्ट्रीय जागृति 

, बढ़ती गई त्यों-त्यों ब्रिठिश-सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया। 
« ब्रिटिश-शासन की सविच्छाओं पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लॉड 
कर्जन के, जिन्होंने वंगला को विभकक्‍त कर दिया था, शासनकाल मे घबका लगा। 
इस दर्भाग्यपर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महान्‌ आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में 
उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही द्योतक था, जोकि वीसवीं सदी के 
आरम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी बटनाओं से कुछ कम 


( एड ) 


अपने जधिवेशन में, कांग्रेस नें अपना लक्ष्य वृदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों 
पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्भ 
में अनैतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा तथा कर-वन्दी का आन्दोलन संगठित किया। 
इंग्लैप् की सरकार ने एक ओर तो हन्दन में एक परिषद्‌ का आयोजन किया, 
जिसमें भारत के लिए शासन-विधान वनाने के सम्वन्ध में परामझ्श देने के लिए कुछ 
हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा- 
आन्दोलन को कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आइडिनेन्सों-सहित दगनकारी 
उपाय अख्तियार किये गये । मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय हढॉर्ड 
अधिन और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांवी के बीच एक समभौता हुआ, जिसके 
फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थग्रित कर दी गई और १६३१ के आखिरी विनों में 
महात्मा गांधी रूत्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद्‌ में शामिल हुए । लेकिन, जैसा 
कि खयाल था, इस परिषद्‌ से कोई. नतीजा हासिल नहुम और १६३२ की 
शुरुआत में ही कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १६३४ तक 
चलता रहा। १६३४ में वह फिर स्थग्रित कर दिया गया। १६३० और १६३२ इन 
दोनों वार के आन्दोलवों में हजारों स्त्री-पुरुष और बच्चे तक जेलों में गये, लाठी- 
प्रहार तथा अत्य प्रकार के कप्टों को उन्होंने सहा, भीर अपनी सम्पत्ति का नुकसान 
भी वर्दाश्त किया | वहुत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड़ पर चलाई गई गोलियों के 
कारण, मारे भी गये। सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और कपष्ट-सहन 
की अदभुत शक्ति का परिचय दिया और भारी-से-मारी उत्तेजनामों के बीच भी. 
: कुल मिलाकर, पूरी तरह अहिंसक ही रहे । कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी 
माक्रमण के वावजद कायम रहकर सिद्ध कर विया कि वह निर्जीव नहीं-है और 
अपने को समयानकल बनाने की उसमें पर्याप्त क्षमता हैं । यह ठीक है कि देश का 
जो लक्ष्य है वह पूर्ण स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा. हूँ ! 
करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों को 
उनके कुछ मौलिक अधिकारों का आइवासन दिया हैं और देश के सामने एक 
आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है । उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया 
हैं कि जन-साधारण के झोषण का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है क्कि 
राजनैतिक स्वतंत्रता में भखों मरनेवाले करोड़ों लोगों क्वी वास्तविक आर्थिक 
स्वतंत्रता का भी समावेश हो, और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म तथा 
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अन्तरात्मा के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोपणा 
कर दी गई हैँ। यह भी निर्दिप्ट कर दिया गया हैं कि कल-कारखानों में काम 
करनेवालों के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी 
भंगड़ों के फैसले के लिए उपयुक्त संगठन ओर बुढ़ापे, वीमारी व बेकारी के आर्थिक 
संकटों से संरक्षण तथा मजदूर-संघ बनाने के उनके अधिकार को कायम रखने के 
रूप में उनके हितों का खयाल रबखा जायगा । किसानों को इसने आदइवासन दिया 
हैँ कि यह लगान-मालगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक जमीनों की 
लगान-माल्गुजारी माफ कराकर तथा छोटी-छोटी जमीनों के मालिकों को उस 
कमी के कारण जो नुकसान होगा उसके हिसाव से उचित भर न्याय्य छूट की 
सहायता देकर यह उनके खेती-सम्वन्धी भार को हछका करेगी। खेती-बाड़ी से 
होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने क्रमागत 
कर लगाने की भी व्यवस्था की है । साथ ही एक निश्चित रकम से अधिक आमदनी- 
वाली' सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व 
मुल्की शासन के खर्चे में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 
५००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए कहा हैं। इसके अलावा एक थार्थिक गौर 
सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विदेशी कपड़े का वहिप्कार, 
देशी उद्योग-धन्धों का संरक्षण, शराव तथा अन्य नशीली चीजों का निपेघ, बड़े-बड़े 
उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, काश्तकारों का कर्जदारी से उद्धार, मुद्रा और विनिमय 
की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन भर राप्ट्र-रक्षा के लिए नागरिकों 
को सैनिक शिक्षण देने का निर्देश है । 
कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्तूबर १६३४ में बम्बईं में हुआ 
था, कौंसिल-प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया हूँ और देश के सामने 
रचनात्मक कार्यक्रम रक्खा गया है जिसमें हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन एवं 
पुनर्जीवन' देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी दस्तकारियों ( गृह-उद्योगों ) की 
उन्नति करने, आर्थिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विन्ञान की दृष्टि से 
ग्रामीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृश्यता का नाश करने, अन्तर्जातीय एकता 
की वृद्धि करने, सम्पूर्ण मद्य-निपेष, राषप्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषों में उपयोगी 
ज्ञान का प्रसार करते, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले 
किसानों का संगठन करने और कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की वातें भी है । 
कांग्रेस-विधान का संशोधन करके, नये विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर 
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कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हों उनके अनुपातानूसार कर दी गई है; साथ 
ही इस वात पर भी जोर दिया गया हूँ कि कांग्रेस-कमिटियों के सब निर्वाचित-सदस्य 
शारीरिक श्रम करने और आदतन खादी पहननेवाले हों । 
इस भ्रकार कांग्रेस कदम-व-कदम आगे वढ़ती गई है और राष्ट्रीय हलचल 
के हरेक क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक कार्य 
में लगी हुई है जिससे न केवल जन-साधारण की माली हालत ही ठीक होगी, वल्कि 
उसको पूरा करने से उनमें वह आत्म-विश्वास भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य ह 
प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी संस्था के रूप में आरम्भ होकर अब यह इतनी प्रशस्त हो 
गई है कि सारे देश में इसकी शाखायें है और देश-के सर्व-साधारण का विश्वास इसको 
प्राप्त हैं । इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने स्वराज्य-ग्राप्ति के लिए 
बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; और इसके कार्यों व इसकी सफलताओं कां 
राष्ट्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। यह ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्र की 
एक महान्‌ थाती है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य 
होना चाहिए। स्वतंत्रता की उस लड़ाई में, जो अभी भी हमें लड़ना वाकी है, 
निरचयः ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी। यह समय सुस्ताने या विश्वाम 
करने का नहीं है । अभी तो बहुत-सा काम करने को वाकी पड़ा है, जिसके लिए 
बहुत सन्न के साथ तैयारी करने, लूगातार वलिदान करने गौर अदूठ दृढ़-निश्चय की 
आवश्यकता है। पूर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हरमगगिज सन्तोष न करेंगे । आइए, 
उन सब जाने-वेजाने स्त्री-पुरुष और वच्चों के आगे हम अपना सिर भुकायें, जिन्होंने 
इसके लिए अपनी जान तक कुरवान कर दी है, तरह-तरह के संकट और अत्याचार 
सहे है, और जो अपनी मातुसूमि से प्रेम करते के कारण अब भी कष्ट पा रहे हैं । 
साथ ही, कृतज्ञता और सन्‍्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाओं का भी 
स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने कि इस शक्तिशाली संस्था का वीजारोपण किया और 
अपने निस्स्वार्थ परिश्रम एवं- अपनी कुरंवानियों से इसका पोषण किया। पच!ः 
साल पहले जो छोटा-सा वीज वोया गया था वह अव वढ़कर एक मजबूत वटवृक्ष . 
वन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखायें इस विश्वाल देश-भर में फैल गई हैं और अब 
अगणित नर-तारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें कलियां फूटी हैं। अब जो - 
-लौग वाकी वचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसका 
पोषण करें, ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल 
लगें और उनसे भारतवर्ष स्वतंत्र एवं समृद्ध देश वन जाय । 
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थागे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामलों और 
व्यक्तियों के वारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव वहुत विस्त॒त है। स्वयं उन्होंने भी, 
उसकी प्रगति के पिछले हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया हैं । लेकिन वह एक 
दूर बैठे हुए इतिहासकार नहीं है, जो खाली घटनावों का ज्यों-का-त्यों उल्लेख करके 
निर्जीव तथ्यों के आधार पर निष्कर्प॑ निकालते | उन्होंने तो यह अपनी कांखों देखा 
है और इसके लिए खुद काम भी किया हैं। खाली जानकारी से ही उन्होंने काम 
नहीं किया वल्कि अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया हैं | अतएव उन्होंने जो निष्कर्ष 
निकाले हैं और जो मत व्यक्त किये हैं, वे इनके अपने हैँ; उन्हें हर बात में कांग्रेस 
की कार्य-समिति के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश 
कर रही है, निप्कर्ष और मत न समझ लेना चाहिए। फिर भी, आशा है, इसमें 
घटनाओं और तथ्यों का विश्वसनीय उल्लेख है और वत्तेमानकालीन इतिहास के 
विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी । 


--राजेन्द्र प्रछधाद 
१२ दिसम्बर, १६३५ ] 
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कांग्रेस का जन्म 


कांग्रेस का इतिहास सच पूछो तो उस लड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान 
ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है| कई सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों 
का गुलाम वना हुआ है। इस समय वह जिस गुलामी में फेंसा हुआ है उसका आरम्भ 
भारतवर्ष में एक व्यापारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ हैं; और उस 
गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रयत्न करती 
चली आ रही है। 


पूब परिस्थिति 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनतिक दौर-दौरा भारत में 
कोई सौ वर्षो तक रहा । इसी बीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर 
लिया और व्यापारी की जगह अब एक राजशक्ति वन गई। १७७२ के बाद ब्रिटिश- 
पालंमेण्ट समय-समय पर उसके कामों की जांच-पड़ताल करने लगी और जव-जब 
उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब-तव पहले ब्रिठिद्व-सरकार की तरफ से 
उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चूंकि उसका व्यापारिक कायें पीछे, पड़ता 
जा रहा था, यह जांच-पड़ताल और भी वारीकी के साथ होने| छंगी। परन्तु इससे 
यह खयालर करना तो ठीक न होगा कि! उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती 
रही हो। हां, ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रइनों का गहराई के साथ अध्य- 
यन करते थे। वे कम्पनी के कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आंखें, खोलकर देखा 
करते थे और उसे पार्ंमेण्ट की निगाह से गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे । 
१८ वीं सदी के चौथे चरण; में एडमण्ड वर्क, शेरिडन और फॉक्स नामक सज्जनों ने 
इस विपय में बड़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्टों के कारनामों की ओर 
लोगों का ध्यान खिच गया। हालां कि वारन्‌ हेस्टिग्स पर चलाये गये मुकदमे का 
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उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को लोगों की नियाह 
में ला दिया। नया चार्टर देने के पहले जबं-जब जांच-पड़ताल की गईं तव-तब उसके 
फल-स्वरूप दूरगामी परिणाम लानेवाले कुछ-न-कूछ सिद्धान्तों का निरूपण तो ज़रूर 
किया गया, परन्तु वे सिर्फ कागज में ही लिखे रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित 
की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की सीमा बढ़ाने की कोशिश न करें, 
' परन्तु हरवार कोई-न-कोई ऐसा मौका आ जाता था या पैदा कर लिया जाता था कि 
जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढ़ती ही चली 
गईं। यहां उस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
तरफ से भारत को हथियाते समय की गई दगावाजियों और काली करतूतों से भरा हुमा 
, है, जिसमें क्षुद्र और छोभी मानव प्रकृति ने अपना रंग खूब दिखाया है और जिसमें 
'सन्धियां और शर्तेनामे कदम-कदम पर तोड़े गये हैं; और न यहां इसी वात की जरूरत 
है कि हिन्दुस्तानियों ने जो आपस में दगावाजियां और नमकहरामियां की हैँ उनका 
वर्णन-किया जाय; न कम्पनी के एजेण्टों के द्वारा काम में लाये गये उन साधनों और 
- तदवीरों पर विचार करने की जरूरत है, जिनके वर पर उन्होंने न सिर्फ़ कम्पनी और 
उसके डाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया वल्कि खुद अपनी जेबें भी भर लीं। सिर्फ 
इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने अटूट घन-सम्पत्ति प्राप्त कर, ली, जिसने 
आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूंजी का काम दिया और जिसके वल पर इंग्लेंड, 
स्टीम एंजिन चलाने में तथा १६ वीं सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्था- 
पित करने में सफल हो सका । 
१७७४ में रेग्यूलेटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स 
(संचालक-सभा) के ऊपर वोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सहित 
, एक गवर्नेर-जनरल की नियुक्ति हुई। तब गोया त्रिटिश-पालंमेण्ट ने पहले-पहल हिन्दु- 
स्तानी इलाकों के शासन की कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर छी। धीरे-धीरे यह नियंत्रण 
बढ़ता गया और १७८४ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७६३, १८१३, १८३३ 
और १८५३ में तहकीकात करने के बाद नये चार्टर दिये गये। १८३३ में एक कानून 
बनाया गया कि “पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के कोई प्रजाजन, 
जो वहां रहते हों, महज-अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के कारण कम्पनी में किसी 
स्थान, पद या नौकरी से वंचित न रबखे जायँगे” और कोर्ट ऑफ डाइरेक्ट्स ने इसके 


महत्त्व को इस प्रकार समझाया :-- 
“इस धारा का आशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन 
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करनेवाली जाति न रहेगी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसौटियां रबखी जायें, 
जाति या धर्म का कोई भेद-भाव नहीं रकखा जायगा। वादयाह के प्रजाजन में से 
किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाति के हों, वेसनदी नौकरियों से 
वंचित नहीं रक्खा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही वंचित रक्‍्खे जायेंगे, यदि 
दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों ।/ 

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा 
दिया गया और इसके वाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने आ गई। 

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विपय में 
एक चर्चा उठ खड़ी हुई। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले 
अंग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं भौर साहित्य 
के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पड़ी 
जो कि भारत में आजतक प्रचलित है। 

उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखवार न थे । 

, इनमें भी वाज-वाज अखवारवालों को देश निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर- 

जनरल लॉ विलियम  वेन्टिंक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध 
हुआ था। उनकी नीति अखबारों के लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी 
सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने अखबारों पर से पावन्दियां उठा लीं। फिर, छॉर्ड लिटन के 
वाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी में रहे---सिर्फ़ १८५७ के गदर के जमाने को 
छोड़कर। 


लॉड डलहोज़ी की नीति व गदर 

१८३३ और ४३ के दर्म्यान पंजाव और सिंघ जीत लिये गये और छलॉड डल: 
होजी की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत वढ़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे 
में आजतक चला आ रहा है। छॉर्ड डलहौजी ने कई लछावारिस राजाओं की रियासतें « 
जब्त कर लीं तथा अवध की रियासत भी शासन ठीक न होने का सवव वताकर ब्रिटिद् 
भारत में मिला ली। इसके सिवा आ्थिक शोपण भी जारी था, जिससे छोग दिन-दिन 
कंगाल होते गये | इधर रियासतें छित गई और उनकी जगह विदेशी हुकूमत कायम हो 
गई। यह बात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कूढ़ रहें थे। नतीजा यह हुआ 
कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्त 
किया। हां, इस बगावत में कूछ धामिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूंकि एक ओर 


झहाक 
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दिल्‍ली के नामघारी सम्राटू, जो कि अकवर और औरंगजेव के वंशज थे, और दसरी 
ओर पूना के पेशवाओं के वंशज, इन दोनों के झण्डे के नीचे जमा होकरं लोग भारतीय 
राज्य स्थापित करना चाहते थे, इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के 
पलासी-युद्ध के वाद सौ वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाएँ घटती रहीं, उनके परिणाम 
काद्योतक था। यही नहीं वल्कि वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राक्ृ- 
तिक अभिलापा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों के द्वारा शासित हों, 
दूसरों के द्वारा हगिज नहीं। हालांकि गदर बेकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट 
इंडिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरंकार का शासन-सूत्र सीधा ब्रिटिश 
ताज अर्थात्‌ ब्रिटिश-पालंमेण्ट के हाथों में आ गया। इस अवसर पर महारानी विक्टो- 
रिया ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा 
हुआ। जो कुछ अद्यान्ति वच रही, अब उसका कोई सहारा वाकी नहीं रह गया था। 
राजा और खास करके नवाव विलक्‌ ल तहस-नहस हो चूके थे। कोई नोमघारी व्यक्ति 
भी ऐसा नहीं रह गया था कि जिसके आसपास लोग जमा हो जाते और आगे १८५७ 
की तरह कोई उत्पात खड़ा कर देते। अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी 
राज्य ईश्वर की एक देन है और लोग उसी उदासीन और अलिप्त भाव से अपने काम- 
काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है। 

ब्विटिश-पार्ल॑मेण्ट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार 

गी गति-विधि पंहले की ही तरह जारी रही; हां, एक वात जरूर हुई कि उसका शासन 

२० साल तक विला खरखशा जारी रहा। इस बीच कोई युद्ध वगरा नहीं हुआ । 

परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-झगड़ा और कोई भशान्ति थी ही _ 
नहीं। ब्रिटिश-शासन में बड़ी वड़ी खराबियां थीं जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अंग्रेज 
अफसर दिखाया भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों । 

, जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन 
तमाम जगहों पर लेने के काविल करार दिये गये, जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते 
थे। १८५३ में, जवकि चार्टर विचाराघीन था, पार्लमेण्ट में यह वात खुले आम कही 
जाती थी कि १५३३ के कानून ने हालांकि भारतवासियों को नौकरियां देने का रास्ता 
खला कर दिया है, फिर भी उनको अभी तक वे कोई जगह नहीं दी गईं हैं जो कि इस 
कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थीं। जबकि १८५३ में सिविछ सबिस के लिए 
प्रतिस्पर्दी परीक्षायें जारी की गई तव इस वात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि 


. इससे हिन्दुस्तानियों के रास्ते में वड़ी रुकावट पेश आयेंगी; क्योंकि उनके लिये इंग्लेड में 
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आकर अंग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भापा और साहित्य की परीक्षाओं में वाजी मार 
ले जाना असम्भव होगा। और यह भी उन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर बहुत 
दुर्लभ थीं। परन्तु इस वावा के रहते हुए भी जाखिर कुछ हिन्दुस्तानी समुद्र-पार गये 
ही और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की । इतने में ही तकदीर से लांड सेल्सवरी ने परीक्षा 
में बैठने की उम्र कम कर दी ! इससे हिन्दुस्तानियों को लेने के देने पड़ गये। वयोंकि 
उधर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान और इंग्लड में साथ-साथ परीक्षा छी जाने 
की पुकार मचा रहे थे, इधर लॉ लिटन ने देशी-भाषा के अखबारों का मुंह बन्द कर 
विया, जो कि मेंटकॉफ के समय से लेकर अवतक अंग्रेजी अखबारों के साथ-साथ आजादी 
का सुख अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक शस्त्र-कानून भी पास किया, जिसके अनु- 
सार न केवल भारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया वल्कि हिन्दु- 
स्तानियों और अंग्रेजों के वीच एक और जहरीला भेद-भाव पैदा कर दिया । 

फिर अकालों का भी दौर-दौरा होता रहा। अनाज की कमी उतनी नहीं थी 
जितने कि उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालों से देश में हजारों-लाखों आदमी 
काल के गाल हो गये । इसके अलावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसमें बड़ा खर्च उठाना पड़ा । 
इघर तो एक ओर अकाल और मौत का दौर-दोरा हो रहा था, उधर दिल्ली में एक - 
दरवार करने की तजवीज मृनासिव समझी गई, जिसमें महारानी विक्‍टोरिया ने 
भारत-सम्राज्ञी की उपाधि धारण की । 


ह्यूम साहब की दूर दृष्टि 

किसान भी पीड़ित थे। उनके कुछ कप्टों का वर्णन मि० ह्यूम ने सर ऑकलेड 
कोलविन को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में किया हैं। उनकी गहरी शिकायतें ये धीं--- 
(अ) दीवानी अदालतें असुविधाजनक और खर्चीली हें। (आ) पुलिस घूसखोर है 
और बड़ी ज्यादतियां करती है। (इ) तरीका लुगान सख्त हूँ। (ई) शस्त्र और 
जंगल कानून का अमल चुभनेवाला है। इसलिये लोगों ने प्रार्थनायें कीं कि (क) न्याय 
सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी हो कि जिसे वे अपना दोस्त 
और रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका लगान ज़्यादा लचीला हो और किसानों के साथ 
सहानूभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) झस्त्र और जंगल के कानूनों का अमल कम 
सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मंजूर नहीं हुई । सन्‌ १८८० की शुरुआत के लगमग 
दरअसल ऐसी हालत थी। यहां तक कि सर विलियम वेडरवर्न कहते हैं कि नौकर- 
शाही ने न केवल नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रक्वी, 
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बल्कि जव-जब मौका मिल्ला पिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस 
की स्वाधीनता, सभायें करने का अधिकार, म्यूनिसिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्याल्यों 
की स्वतंत्रता। सर विलियम लिखते ह---एक तो ये अशुभ और प्रतिगामी कानून, दूसरे 
रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे छॉर्ड लिटन के समय में भारत में कोई ऋान्तिकारी 
विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यूम को ठीक मौके पर सूझी और उन्होंने इस काम 
में हाथ डाला ।” इतना ही नहीं, वल्कि राजनैतिक अश्ञान्ति अन्दर-ही-अन्दर वढ़ रही 
है, इसका अकादूय प्रमाण मि० ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टों की ७ जिरें 
लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर वगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न- 
भिन्न गुरुओं के कुछ श्षिष्यों का धर्माचायों और महन्तों से जो पत्र-व्यवह्र हुआ, उसके 
आधार पर थे तैयार की गई थीं। यह हाल हैँ लॉड लिटत के शासन के अन्त समय का, 
- अर्थात्‌ पिछली सदी के ७० से लेकर ८० साल के बीच का। ये रिपोर्ट जिला, तहसील, 
सव-डिवीज़न के अनुसार तैयार की गई थीं और शहर, कस्बे और गांव भी उनमें शामिल 
थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सुसंगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, वल्कि यह कि. 
लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर गृजरना चाहते थे, जिससे सिर्फ़ इतना 
ही अभिप्राय है कि संभव है “लोग जगह जगह हथियार छेकर टूठ पड़ें और जिनसे वे 
नफरत करते थे उनकी खून-खराबी करने लगें, सेठ-साहूकारों के यहां चोरी और डाके 
डालने लगें और वाजारों में लूट मार करने हूगें।” यों तो ये कार्य सिर्फे कानून की 
खिलाफवर्जी करनेवाले हैं। परन्तु यदि आवश्यक वर और संगठन का सहारा मिल्क 
जाय तो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय वगावत के रूप में परिणत हो सकते हैं। वम्बई 
इलाके के दक्षिण प्रान्त में किसानों के ऐसे दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहब 
_ ने इस अशान्ति को प्रकट करने का एक सरल उपाय ढूंढ़ निकाला, जो कि हमारी यह 
वर्तमान कांग्रेस हैं। इसी समय उनके दिमाग्र में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों 
की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय और उन्होंने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता- 
विश्व-विद्याल्य के ग्रेजुएटों के नाम एक पत्र लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाला था। 
उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदमियों की मांग की थी जो, भले, सच्चे, निःस्वार्थ, आत्म- 
संयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हिंत करने की तीन्र भावना रखनेवाले 
हों। “यदि सिर्फ़ ५० भले और सच्चे आदमी संस्थापक के रूप में मिल जायें तो सभा 
स्थापित हो सकती है और आगे का काम आंसान हो सकता है।” और इन लोगों के 
सामने आदर्श क्या पेश किया गया ? यह कि---सभा का विधान प्रजासत्तात्मक 
हो, सभा के लोग व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षो से परे हों, और उनका यह सिद्धान्त-वचन 
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हो, कि जो तुम सबसे वड़ा हैं उसीको तुम्हारा सेवक होने दो ।” पत्र में उन्होंने गोल- 
मोल वातें नहीं कीं; वल्कि साफ़ शब्दों में कह दिया, कि “यदि आप अपना सुख चैन 
नहीं छोड़ सकते तो कम से कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आश्या व्यर्थ हैँ, और 
यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमृच मौजूदा सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता 
हैं और न उसके योग्य ही है ।” 

इस स्मरणीय पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है :-- 

“और यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सव-के-सव ऐसे निर्बेछ जीव 
हैं, या अपनी स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न हें कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण 
कार्य नहीं कर सकते, तव कहना होगा कि वे सही और वाजिव तौरपर ही दवाकर 
रखे और पद-दलित किये गये हैं; क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही 
नहीं थे। प्रत्येक राप्ट्र ठीक-ठीक वैसी ही सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य - 
वह होता हैं। यदि आप, जो देश के चुनीदा लोग हैं, जो वहुत ही उच्च शिक्षा-प्राप्त 
हैं, अपने सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ सकते और अधिकाधिक स्वा- 
धीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निव्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके देश- 
वासियों को अधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो, वे अपने घर का प्रवन्ध करने में अधि- 
काधिक हिस्सा लें, तव मानना होगा कि हम, जोकि आपके मित्र हैं, गलती पर हैं, और 
जो हमारे विरोधी है उनका कहना ही सही हैं; तव मानना होगा कि छॉर्ड रिपन की 
आपके हित के सम्बन्ध में जो उच्च आकांक्षायें है, वे निष्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी; 
तव कहना होगा कि प्रगति की तमाम आशायें अव नप्ट समझनी चाहिए और हिन्दुस्तान 
सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न 
उसके योग्य ही है। और यदि यही वात सच हूँ तो फिर न तो आपको इस बात पर मुंह 
ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि हम जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं 
ओर हमारे साथ वच्चे-कासा व्यवहार किया जाता हैं; और न आपको इसके विरोध 
में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपनेको इसी लायक सात्षित करेंगे। 
: जो मनुप्य होते हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अब से आप इस 
वात की शिकायत न कीजिएगा कि बड़े-बड़े ओहदों पर आपकी बनिस्वत अंग्रेजों को 
क्यों तरजीह दी जाती है; क्योंकि आपमें वह सावंजनिक सेवा का भाव नहीं हूँ, वह उच्च 
प्रकार की परोपकार-भावना नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशो- 
आराम को छोटा वना देती है; वह देशभक्ति का भाव नहीं है जिसने कि अंग्रेजों को 
वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज हैँ। और में कहँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह 
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तरजीह पाते हैं और उनका लाजिमी तौर पर आपका शासक वन जाना भी ठीक है ठ 
वल्कि वे आगे भी आपके अफसर बने रहेंगे, और आपके कन्धों पर रकक्‍्खा यह जुआा: 
: तबतक दुखदायी न होगा जवतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं कर लेते और 
इसके अनुसार चलने की तैयारी नहीं कर लेते कि आत्म-बलिदान और निःस्वार्थता ही 
सुख ओर स्वातंत्र्य के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं।” 


'पहले के महान्‌ व्यक्ति और संस्थाएँ 
कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफसीछी बातों का वयान करने के पहले, 
यदि हम कांग्रेस-काल के पहले के उन बड़े-बढ़े लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो अनचित 
नहीं होगा, जिनके क्रिया-कलाप ने एक तरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की 
बुनियाद डाली हैं । ; 

| सबसे पहले बंगाल के ब्रिटिश इण्डियत एसोसिएशन का नाम आता है। १८४१ 
में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह संस्था हैं जिसके नाम की छाया में डॉ० राजे- 
न्द्रलाल मित्र और रामगोपाल घोष जैसे व्यक्ति बीसों साल तक काम करते रहे। यह 
एसोसिएशन खुद भी कोई पचास साल तक देश में एक सजीव शक्ति बना रहा। वम्बई 
में सावेजनिक कार्य की संस्था थी वाम्वें एसोसियेशन। बंगाल के एसोसिएशन के मुका- 
बले में वह थोड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी उसी तरह जोर-शोर से किया । उसके 
नेता थे--सर मंगलवास नाथूभाई और श्री नौरोजी फरूँदजी) स्वर्गीय दादाभाई 
नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ: ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में पिछली 
शताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया 
था। मदरास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत (हिन्दू के द्वारा हुई, जिसके 
कि संस्थापकों में एम० वीर राघवाचार्य, माननीय रंगया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर 
और एन० सुब्वाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूता की सावंजनिक 
सभा का जन्म प्रायः उसी समय हुआ जव कि हिन्दू! का हुआ था और उसके द्वारा राव- . 

बहादुर नूलकर और श्री चिपलूणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वजनिक कार्य करते रहे। 
बंगाल में, १८७६ में, इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना हुईं, जिसके जीवन- 
प्राण सुरेन्द्रनाथ वनर्जी थे और जिसके पहले मंत्री थे आनन्दमोहन वसु। यह ध्यान में 
रखना होगा कि इस कांग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सावंजनिक जीवन सुसंगठित नहीं 
हो पाया था तथापि उसका असर अधिकारियों पर होने लगा था। हां, अखबार 
उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था। १८५७ में कोई ४७४ अखवार थे, जिनमें 
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से अधिकांश प्रान्तीय भाषाओं में निकछते थे । इन्हीं दिनों देश के सुदेव से सुरेच्रनाव 
वनर्जी सिविल सविस से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब और युक्‍त- 
प्रान्त में राजनैतिक यात्रा की। वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्‍ली दरवार में भी सम्मिलित 
हुए थे और वहां देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे। यह माना 
जाता हैँ कि उसी दरवार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य-मान्य लोगों को 
एक जगह एकत्र देखकर ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि 
एक देश्-व्यापी राजनैतिक संगठन बनाया जाय। १८७८ में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने वम्बई 
और मदरास प्रान्त की यात्रा की, जिसका उद्देश यह था कि लॉड्ड सेल्सवरी ने सिविल 
सर्विस की परीक्षा की उम्र घटाकर जो १६ साहू की कर दी थी उसके खिलाफ छोकमत 
जाग्रत किया जाय और इस विपय पर कामन-सभा में पेश करने के लिए सारे देश की 
तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय । 


लॉड रिपन की सहानुभूति 

इसी समय छलॉड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनके 
जमाने में (१८७८) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, वड़ा खर्चीरा 
दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लॉर्ड लिटन 
के बाद लॉर्ड रिपन का दौर हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह 
करके, वर्नावयुलर प्रेस एक्ट को रद करके, स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ करके और 
इलवर्ट बिल को उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। यह आखिरी बिल 
भारत-सरकार के तत्कालीन लॉ मेम्वर मि० इलवर्ट ने १८८३ में उपस्थित किया था, 
जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर से यह रुकावट उठा ली जाय 
जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुकदमे फ़ैसल नहीं कर 
सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने बिगड़े कि कुछ छोगों ने तो गवर्नमेन्ट-हाउस के 
मन्त्रियों को मिलाकर वाइसराय को जहाज पर विठाकर इंगर्लेंड भेजने की एक साजिश 
ही कर डाली। इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था, जिन्होंने यह संकल्प 
कर लिया था कि यदि सरकार ने इस विरू को आगे बढ़ाया तो वे इस साजिदा को 
कामयाब बना कर छोड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि असछी बिरू उसी सार करीब- 
करीब हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त-मर मान लिया गया कि सिफ़े 
जिला-मजिस्ट्रेटठ और दौरा-जज को ही ऐसा अधिकार रहेगा। जब छॉड रिपन भारत 
से विदा हुए तो देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोगों ने उन्हें हादिक 
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: विदाई दी। अंग्रेजों के लिए वह एक ईर्प्या का विपय हो गई थी, किन्तु उससे वहतेरे 
लोगों की आंखें भी खुल गई थीं। 


राजनीतिक संस्थाएँ 


इस बिल के सम्बन्ध में गोरे छोगों को जो सफलता मिल गई, उससे हिन्दु- 
स्तानी जाग उठे और उन्होंने वहुत जल्दी इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान 
लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियों का प्रभुत्व है 
जौर वह सदा रहेगा। इसने भारत के तत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्त्व का 
पाठ पढ़ाया और उन्होंने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलवर्ट-हॉल में एक राज- 
संतिक परिपद्‌ की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ वनर्जी और आनन्दमोहन वसु दोनों 
उपस्थित थे । इस सभा में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी नें अपने आरम्भिक भाषण में खास तौरपर 
इस वात का जिक्र-किया कि किस तरह दिल्ली दरवार ने उनके सामने एक राजनैतिक 
संस्था, जो कि भारत के हित-सावन में तत्पर रहें, बनाने का नमूना पेश किया था। 
इस विषय में वाबू अम्विकाचरण मुजुमदार ने अपनी दी इण्डियन नेशनल इवाल्युशन' 
नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है--- परिषद्‌ का दृश्य अद्वितीय था। मेरी आंखों के 
सामने उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का हवहू चित्र आज भी खड़ा है। 
जव परिषद्‌ खतम होने छंगी तो मानों हरेके आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई 
रोशनी और एक अद्भत स्फति प्राप्त हो रही थी।” इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में 
अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई जिससे कि, पादरी जान मुडॉक, साहव का मत हूँ, अखिल- 
भारतीय कांग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा मिली। १८८१ में मदरास-महाजन-सभा 
की स्थापना हुई और मदरास में प्रान्तीय परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत 
- में ३१ जनवरी १८८५ को मह॒ता, तैलंग और तैयवजी की मशहूर मंडली ने मिलकर 
याम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन -कायम किया। 
पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसी 
अखिल-भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो -अभी तक 
एक रहस्य ही है कि अखिल-भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिप्क 
से निकली। १८७७ के दरवार या कलकत्ते की अच्तर्राष्ट्रीय प्रदशेनी के अलावा थियो- 
सोफिकल कन्वेन्शन का भी नाम इस विपय में लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४४ 
में मदरास में हुआ था। वहां १७ आदमियों की एक खानगी सभा हुईं, जिसमें यह 
कल्पना सोची गई। मि० एलेन जॉक्टेवियन ह्यूम ने सिविछू सविस से अवसर प्राप्त 
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करन के वाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी कांग्रेस के जन्म का एक निमित्त 
वतलाई जाती है। खेर, कोई भी इस कल्पना का मूल उत्पादक हो और कहीं से यह 
पैदा हुई हो, हम इन नतीजों पर जरूर पहुँचते हूँ कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य 
रही थी और ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० ओ० 
ह्यूम ने इसमें सवसे पहले कदम बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्बन्ध में पहला 
नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में इण्डि- 
यन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अवतक जो एक 
अस्पप्ट कल्पना वातावरण में पंख फटफटा रही थी औौर जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, 
सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही थी उसने अब एक 
निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने 
आ गई। 


राष्ट्रीय स्वरूप 


कांग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियां और राजनैतिक 
गुलामी का भाव ही नहीं है । इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश 
था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली संस्था 

. भी थी। 


राजा राममोहन राय 

कांग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नव- 
यौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन यों ठेठ राजा राममोहन 
राय के काल से लेकर विविध रूपों में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय की 
हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कह 
सकते है। उनका दर्शन वड़ा विस्तृत और दृष्टि-बिन्दु व्यापक था। यह सच हूँ कि 
उनके समय में भारत की जो सामाजिक और घामिक अवस्था थी, वही उनके सुधार- 
कार्यों का मुख्य विपय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी. राजनेतिक 
अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दुःखी हो रहा था, उनका भी उन्हे पूरा भान था और 
उन्होंने उनको शीघ्र मिटाने के लिए भगीरथ प्रयत्त भी किया था। राममोहन राय 
का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८३३ में । भारत के दो बड़े सुधारों के 
साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है---एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना, 
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ओर दूसरा भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। लॉ्ड विलियम वेन्टिंक ने, १८३५ 
में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश 
के खिलाफ दिया, उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खुद 
पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे एवं तत्कालीन लोकमतं पर उनका 
वड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लेंड गये थे। उनमें स्वाधीनता- 
प्रेम इतना प्रवल था कि जब वह किप ऑफ गुडहोप' को पहुँचे तो उन्होंने फ्रांसीसी जहाज 
पर जाने का आग्रह किया जिसपर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते 
थे कि उस झण्डे का अभिवादन करें और ज्यों ही उन्हें उस झण्डे के दशैन हुए उनके मुंह 
से झण्डे की जय-ध्वनि निकल पड़ी। हालांकि वह इंग्लेंड में मख्यतः मगल-सम्राट 
के राज-दृत वनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की 
कमिटी के सामने भारतवासियों के कूछ जरूरी कष्ट भी पेश किये। उन्होंने वहां तीन 
निवन्ध उपस्थित किये थे---पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन 
पर, और तीसरा भारत की भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
भी उनको एक सावेजनिक भोज देकर सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर 
एक्ट पालंमेण्ट में पेश था, उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि यह विल पास न हुआ तो 
में ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा और अमरीका जाकर वस जाऊँगा। अपने समय 
में ही उन्‍होंने अखबारों पर और छापेखानों पर हुआ वहुत बुरा दमन देख लिया था। 

लॉर्ड हेस्टिग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले समय की कड़ी रुकावटों को 
कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल सर्विस के एक 
सदस्य के थोड़े समय के लिए गवेर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरे और बादलों से ढकने 
लगे थे।” फल यह हुआ कि मि० वकिघम नामक कलकत्ते के एक अख़बार के सम्पादक 
दो महीने की नोटिस देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उत्तका सहायक भी 
गिरफ्तार करके इंग्लैंड जाने वाले जहाज़ पर बिठा दिया गया। यह सब सिफ़े इसलिए 
कि उन्होंने प्रचलित शासन की कुछ आलोचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक 
प्रेस आ्िनेंस्स पास किया गया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों अखबारों 
पर जवरदस्त सेंसर विठा दिया गया और पत्र के प्रकाशकों और मालिकों के लिए गव- 
नर-जनरल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आइडिनेन्स, तत्कालीन कानून - 
के अनसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया 


गया था। 
राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंने 
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दो वकीछ अपनी तरफ़ से उसमें खड़े किये थे और जब वहाँ कामयावी न हुई तो इंग्लेंड 
के वादशाह के नाम एक सार्वजनिक दरख्वास्त भेजी । परन्तु उससे भी कुछ मतलव न 
निकला। लेकिन इस समय जो बीज वह वो चुके थे उनका फल १८३४५ में निकला, 
जब कि सर चार्ल्स मेटकॉफ ने फिर से हिन्दुस्तानी पत्रों को आजाद करा दिया। जिन 
दिनों वह इंग्लेंड थे उन्हीं दिनों सती-प्रथा के उठाये जाने के खिलाफ की गई अपील 
को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हें मिल गया था । 

अव गदर को लीजिए । यह लॉर्ड डलहौजी की नीति का परिणाम था। उन्हों- 
ने किसी राजा की विधवाओं को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत 
जब्त कर ली गई थी। यह तो सव॒को पता ही हैं कि गदर दवा दिया गया। उसके वाद 
१८५८ में, विश्व-विद्यालय कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें 
भारत में बनाई गई। गदर के कुछ पहले ही विघवा-विवाह-कानून वना था, जो 
कि समाज-सुघार की दिशा में एक कदम था। उसके वाद १८६० से १८७० तक 
पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ़ता गया । पश्चिमी कानून-संस्थायें मौर 
पालंगेण्टरी तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कौन्सिलों के क्षेत्र में एक नये युग 
का जन्म हुआ। इधर पश्चिमी सभ्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासों और 
भावनाओं पर गहरा असर डाले विना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जमाने 
में धामिक सुवार के जो बीज वोये गये थे वे थोड़े ही समय में अपनी शाखा-प्रशाखायें 
फैलाने छूगें। राममोहन राय के वाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिम्मेवारी 
आ पड़ी। उन्होंने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया और उसके 
मतों पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होंने मद्यपान-निपेध के आन्दोलन को हाथ में लिया 
और इंग्लेंड के मद्यपान-निषेधकों के साथ मिलकर काम करने लगे। १८७२ के ब्रह्म 
मेरेज एक्ट---३' को पास कराने में उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन लोगों 
को जो ईसाई नहीं थे अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी । 


आये समाज व प्राथना समाज 


बंगाल के ब्रह्मसमाज का प्रतिघात सारे भारत में हुआ। पूना में प्राय्यंना- 
समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू हुआ। यही 
रानडे समाज-सुधार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षो तक कांग्रेस का एक आनुपंगिक 


अंग बनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा 
और प्राचीन परम्पराओं और विपयों के प्रति बगावत के भाव भरे हुए थे और इसका 
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कारण था प३ भेस्चाओं का 4 एवं उनके साथ चिपक) हुई राजनैतिक अतिष्ठा | 
जब इसकी: पह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी--सुधार- कार्य लेगा था, क्योंकि इन 
उवार-आन्दोलनों के कारण देश में ट्ीयता-विधातक भावनायें फैलने छ्गी थी 
उत्तर-पर्चिम मे आयंसमाज बर मदरास में दि “कल आन्दोलनों ने इस 
आवश्यक सुक्षर के कार्य किया अपने धर्म, आदर गौर सर्क्ृत्ति से हर ले जाने 
वाली स्फिरिस को, जो कि परिच्रिमी शिक्ष के कारण पैदा हुई थी, दवा दिया। 
तो ये क्षेत्रों आन्दोलन उेत्कट-रूप मे पप्ट्रीय थे, किर भी आय॑समाज में देशभक्ति 
भाव .वहुतत थे। आयंसयाज कदों की अप गर्पेयता और वैदिक संस्क्रति 
श्रेष्ठता का पैवरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक चुवार का विरोधी 
इस प्रकार राष्ट्र मे तक मनृष्यत्व का विकास हुआ. ” जो कि हकासी ॒वे-परम्परा 
और आवुन्रिक गैतावरण केनों $ श्रष्ठत्व का सामंजस्य थ | जिस तरह कि ब्रह्म 
पमाज ने वेहुदेव-वाद, भूति-पजा और वहुविवाह के जड़ाई छठी, ञ्त्ी 
आयंसमाज हे भी हिन्दु-समाज की कूछ +चलित ब्राइयो' और हिन्दुओं के धाम 
अन्व-विद्वात्ों हे जज़ाई ठानी। वह, भी, जैसा कि भय आायंसमाज मे दो दल 
खड़े हुए--एक 5+-पन्‍्धी और इसरा कालेज-पन्थी एरुकुल-पत्ची त्रह्मचर्य॑ 

र धार्मिक सेवा के वैदिक जादझों को मानते थे ? और आमुनिक ढंग की. शिक्षा: 
पैंस्थाओं के हारा एक हद तक आावुनिक पहिचिमी पेंचार करके सेभाज 
में नवजीवन चाहते थे, कालेज-फत्थी कहछाये। एक उवर्तक थे अमर शहीद 
स्वामी अद्यनन्दजी, और इसरे के थे देश-बीर लाला झाजपतराय | वियोज्तोफिकल 
आन्झेलन में उचपि विश्वव्यापी भहानुभूति और विशेषता थी, तो भी 
बपीय संस्कृति में ७7 महान और गौरव: “भय है उसके बाचि वेष्करण और पुनरुण्जी- 
वन +र उस्तमें खास जोर दिया जाता था| इसी चना को लेकर श्रीमती 

ने भारत के 5 जाम काशी से एक ऊैलेज शुरू किया । इस तरह वियोसोफि- 
कल अवृत्तियों के उक ओर जहां विश्व-कन्बुत्व की भावना बढ़ने छगी तहां इसरी 
ओर परिचम के वुद्धिवाद श्रेष्ठता का दौरदौरा हैगा और उसकी जगह 
'कति का एक नया के: स्वापित हुआ, हों कि फ़िर से इस परचीन भूमि में पर्चिमी 
देशों के: विद्वन्जन खिंच- आने लगे। ।॒ ह 
__ राष्ट्रीय पुनर्त्यान अन्तिम स्वरूप जो कि प्रेस की स्थापना के पहले 
3. वर्ष में दिखाई दिया, “ह है वंगाछ के _हस का युग । स्वामी 
विवेकानन्द इनके पटु-शिष्य- थे, जिन्होंने इनके उपदेश नचार पर्व और पश्चिम 
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दोनों जगह किया। रामक्ृप्ण-मिशन न तो कोरे योगसाथकों की और न केवल भौतिक- 
वादियों की संस्था है, वल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आद्णं रखनेवाली संस्था है जो कि 
लोकसंग्रह या समाज-सेवा के महान्‌ कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती। उसने संसार के 
विभिन्न राष्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के 
लिए कुंजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलूचर्लें, सच पूछिए तो, भारत की राप्ट्री- 
यता के इस धागे में छूमे भिन्न-भिन्न सूतों के समान हूँ, और भारत का यह कर्तव्य था 
कि इनमें से एकसा सामंजस्य पैदा करे जिससे कि पूर्व-दुपित विचार और अन्च-विश्वास 
दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और 
नवीन यूग के राष्ट्रथ्मं से उसका मेल बैठ सके। कांग्रेस का जन्म इसी महान्‌ कार्य 
की पूर्ति के लिए हुआ था। अपने ५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमें कहां तक सफल 
हुई है, इसका विचार हम आगे करेंगे। 


पहला अधिवेशन 

जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई उत्तका वर्णन ऊपर हो चुका है। 
मि० ह्यूम का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसिएशन, 
वम्बई के प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन और मदरास के महाजन-सभा जैसी प्रान्तीय संस्थायें 
राजनतिक प्रश्नों को हाथ में लें और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामा- 
जिक प्रश्नों में ही हाथ डाले। उन्होंने लॉर्ड डफरिन से इस विपय में सलाह ली, जो 
कि हाल ही में वाइसराय वन कर आये थे। उन्होंने जो सलाह दी वह उमेशचन्द्र 
बनर्जी के शब्दों में इस प्रकार हैँ :-- 

“बहुत्तों को यह एक नई बात मालूम होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तरह 
हुआ और जिस तरह वह तब से अवतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लॉ डफ- 
रिन का काम था, जब कि वह भारतवर्प के वाइसराय होकर यहां आये थे। १८८४ 
में मि० ह्यूम के दिमाग में यह खयाल आया कि यदि भारत के प्रधान-प्रधान राज- 
नीतिज्न पुरुष साल में एक वार एकत्र होकर सामाजिक विपयों पर चर्चा कर लिया करें 
और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें तो इससे बड़ा लाभ होगा। 
वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विपय राजनीति रहे, क्योंकि वम्बई, 
मदरास, कलकत्ता और अन्य भागों में राजनैतिक मण्डल थे ही; और उन्होंने यह 
सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा होकर राजनैतिक विपयों 
पर चर्चा करने लगेंगे तो इससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्त्त कम हो जायगा। 
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वह यह भी चाहते थे कि जिस प्रान्त में यह सभा हो वहां का गवर्नर उसका सभापति 
हो, जिससे कि सरकारी और गैरसरकारी राजनीतिज्ञों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों। 
इन खयालों को लेकर वह १८८४ में लॉर्ड डफरिन से- शिमला में मिले। छॉडे डफ- 
रिन ने उनकी वातों को ध्यान से और दिलचस्पी से सुना और कुछ समय के वाद 
मि० ह्यूम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, कि गवर्नर सभापति बने, उपयोगी 
न होगी: क्योंकि इस देझ्ष में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं है जो इंग्लैण्ड की तरह 
यहां सरकार के विरोध का काम करे--हालांकि यहां अखवार हे और वे छोकमत 
को प्रदर्शित भी करते है, फिर भी उनपर आधार नहीं रक्खा जा सकता; और अंग्रेज 
जो हैं, वे जानते ही नहीं कि छोग उनके और उनकी नीति के बारे में क्या खयाल 
करते हैं। इसलिए ऐसी दशा में यह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित 
दोनों का हित है, कि यहां के राजनीतिज्ञ प्रति वर्षे अपना सम्मेलन किया करें और - । 
सरकार को वताया करें कि शासन में क्या-क्या त्रुटियां हें और उसमें क्या-क्या सुधार 
किये जायेँं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापत्ति स्थानीय गवर्नर न 
होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने सम्भव है, छोग अपने सही खयालात जाहिर न ! 
.करें। मि० ह्यूम को छॉड डफरिन की यह दलील जेंची और जब उन्होंने कलकत्ता, . । 
बम्बई, मदरास और दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्‍्खा तो उन्होंने 
भी लॉर्ड डफरिन की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक 
कार्रवाई भी शुरू कर दी। छोड डफ़रिन ने मि० ह्यूम से यह शर्तें करा छी थी कि 
जवतक मे इस देश में हूँ तवतक इस सलाह के वारे में मेरा नाम कहीं न छिया जाय। ' 
मि० ह्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया। 

मार्च १८८४ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की छुट्टियों में देश केःसव। भागों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सवसे उपयुक्त जगह समझी 
गई । इस बैठक के लिए एक गझती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश नीचे 
दिया जाता हैं :-- 

“२५ से ३१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की 
एक परिषद्‌ की जायगी.। इसमें बंगाल, वम्वई और मदरास भ्रदेशों के अंगरेजीर्दा 
प्रतिनिधि, अर्थात्‌ राजनीतिज्ञ, सम्मिलित होंगे। 

“इस परिपद्‌ के प्रत्यक्ष उद्देश्य यह होंगे--(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य 
में जी-जान से रूगे हुए छोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्प 
में कौन-कौन से राजनैतिक कार्य अंगीकार किये जायें इसकी चर्चा करके निर्णय करना 
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“अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिपद्‌ एक देझ्षी पार्लमेंट का एक वीज-रूप बनेंगी 
और यदि इसका कार्य सुचारु-रूप से चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में इस आक्षेप का 
मुंहतोड़ जवाव होगी कि हिन्दुस्तान प्रातिनेधिक शासन-संस्थाओं के बिलकुल 
अयोग्य है। पहली परिपद्‌ में यह्‌ तय होगा कि दूसरी परिपद्‌ पूना में ही की जाय या 
ब्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देश के प्रधान-प्रवान भागों में की जाय। 
यह अन्दाज़ है कि पूना के मित्रों के अलावा बम्बई, मदरास और बंगाल से कोई बीस- 
वीस प्रतिनिधि आयेंगे और इनसे आधे युक्‍तप्रान्त और पंजाब से ।” 

इस तरह अपने क्लो वाइसराय के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यूम साहब 
इंग्लैण्ड पहुँचे और वहाँ लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, सर जेम्स केअर्ड, जॉन बन्नाइट, मि० 
रीड, मि० स्लेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मशविरा किया। उनकी सलाह से उन्होंने 
वहाँ एक संगठन किया। जो आगे चलकर इंग्लेण्ड में इण्डियन पार्मेंटरी कमिटी के 
रूप में परिणत हो गया और जिसका उद्देश था पालंमेण्ट के उम्मीदवारों से यह 

प्रतिज्ञा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने वहां एक 
इण्डियन टेलीग्राफ़ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश था इंग्ल॑ण्ड के प्रधान-प्रधान प्रान्तीय 
पत्रों को महत्त्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए घन संग्रह करना । 

इस पहले अधिवेशन का बड़ा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर 
फ्रीडम” नामक पुस्तक में श्रीमती वेसेण्ट ने किया हैं, जिससे नीचे लिखा अंश यहां 
उद्धृत किया जाता है :-- 

“लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ; क्‍योंकि बड़े दिन के पहले ही 

, वहां हैज़ा शुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिपद्‌, जिसे अब कांग्रेस कहते 
है, वम्वई में की जाय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज और छात्रालय के व्यवस्था- 
पकों ने अपने विशाल भवन कांग्रेस के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह 
तक भारतीय राप्ट्र के प्रतिनिधियों के स्वागत करने की पूरी तैयारी हो गई। जो 
व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित थे उनकी नामावली पर एक निगाह डालते हें तो 
उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता का प्रयत्न करते हुए बहुत 
प्रसिद्ध हो गए थे। जो सज्जन प्रतिनिधि नहीं वन सकते थे उनमें थे सुधारक दीवान- 
बहादुर आर० रघुनाथराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द 
रानडे, कौंसिल के सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर वम्बई- 
हाईकोर्ट के जज हो गये और जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला बैज- 
नाथ, आगरा, जो वाद को एक प्रख्यात विद्वान और लेखक प्रसिद्ध हुए; औौर 
र्‌ 
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अध्यापक के० सुन्दर ,रमण और रामक्ृष्ण गोपाल भांडारकर। प्रतिनिधियों में नामी- 
नामी पत्रों के सम्पादक थे; जैसे---ज्ञान-प्रकाश” जो कि पूना सार्वजनिक-सभा का 
त्रेमासिक पत्र था, मराठा-केसरी', नव-विभाकर'", 'इण्डियन-मिरर', नसीम', 'हिन्दु- 
स्तानी', ट्रिव्यून', 'इण्यिन-यूनियन, स्पेक्टेटर', 'इन्दु-प्रकाश', हिन्दू', 'त्रेसेंट'। 
इनके अलावा नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे-- 
ह्यूम साहब, शिमला; उमेशचन्द्र वरनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन सदा- 
शिव आपटे और गोपाल गणेश आगरकर, पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ; दादाभाई 
नौरोजी, काशीनाथ व्यम्वक तैलंग, फ़िरोजशाह मेहता, वम्बई कारपोरेशन के नेता, 
दीनशा एदलरूजी वाचा, वहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चन्दावरकर, वम्बई; 
पी० रगैया नायडू, प्रेसिडेण्ट महाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आनन्दा चार्ट, 
जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, एम० वीर राघवाचार्य, मदरास; पी० 'केशव पिल्‍्ले, अनन्तपुर। 
इनमें वे लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खप चुके, और वे भी थे जो 
अब भी कायम हैं और उसके लिए यतलशील हैँ। रे 

२८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ वजे गोकूलदांस तेजपाल संस्कृत कालेज 
के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आवाज़ सुनाई पड़ी ह्यूम 
साहब की, माननीय एस० सुब्रह्मण्य ऐंयर की और माननीय काशीनाथ त्यंवक 
तैलंग की । ह्यूम साहब ने श्री उमेश वनर्जी के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित 
किया था और शोष दोनों सज्जनों ने उनका समर्थन और अनुमोदन। वह एक बड़ा 
गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा सम्मानित अनेकों 
व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण , 
किया। न्‍ 

“कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महो- 
दय ने कांग्रेस का उद्देश इस तरह वतलाया :-- ' 

(क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश-हित के लिए लगन से काम करने 
वालों की आपस में घनिष्टता और मित्रता बढ़ाना। 

(ख) समस्त देश्ष-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मंत्री-व्यवहार के द्वारा वंश, 
धर्म और प्रान्त सम्बन्धी. तमाम पूर्वदूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य 
की उन तमाम भावनाओं का, जो लॉर्ड रिपन के चिर-त्मरणीय शासन-काल में 
'उद्भूत हुईं, पोपण और परिवर्तन करना। 

(ग) महत्त्वपूर्ण और आवश्यक साम्राजिक प्रइनों पर भारत के शिक्षित 
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पे 


लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने 
णिक संग्रह करना। 

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के 
राजनीतिज्ञ देश-हित के कार्य करें । 

इस प्रथम अधिवेशन में नी प्रस्ताव पास हुए; जिनके हारा भारत की मांगों 
के वनने की शुरुआत होती है । पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की जांच 
के लिए एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गईं। दूसरे के द्वारा इण्डिया कौंसिल 
को तोड़ देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारा-सभा की त्रुटियां दिखाई 
गईं, जिनमें अवतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रइन पूछने 
का अधिकार देने की, य॒ क्तप्रान्त और पंजाव में कौंसिल कायम की जाने की और कामन- 
सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की गई---इस आशय से कि कौंसिलों 
में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय । चौथे के द्वारा यह 
प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ हो 
और परीक्षाथियों की उम्र वढ़ा दी जाय । पांचवां और छठा फ़ौजी खर्च से सम्बन्ध 
रखता था और सातवें में अपर वर्मा को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलित कर 
लने की तजवीज का विरोध किया गया था। आठवें के द्वरा यह आदेश किया गया 
कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जायेँ। तदनुसार सारे देश में तमाम ' 
राजनैतिक मण्डलों और सार्वजनिक सभाओं हारा उनपर चर्चा की गई औौर कुछ 
मामूली संशोधनों के वाद वे बड़े उत्साह से पास किये गये। अन्तिम प्रस्ताव में अगले 
अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई । 


वाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हों उनका प्रामा- 


कांग्रेस का दावा 

जिस प्रकार एक वड़ी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार 
महान्‌ संस्थाओं का आरम्भ भी वहुत मामूली होता है । जीवन की शुरुआत में वे बड़ी 
तेजी के साथ दौड़ती है, परन्तु ज्यों ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं त्यों-त्यों उनकी गति 
मन्द किन्तु स्थिर होती जाती हैं । ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं त्यों-त्यों उनमें सहायक 
नदियां मिलती जाती हैं और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैँ। यही 
उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी लागू होता हूँ । उसे अपना रास्ता बड़ी-बड़ी 
वाघाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्स 
रक्खे; परन्तु ज्योंही उसे समस्त भारतवासियों के हा्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने 
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अपना मार्य विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हल- 
चलों का भी समावेश कर लछिया। आरम्भिक अवस्थाओं में उसके कार्यों में एक किस्म 
- की हिंचकिचाहट और शंका-कुशंकायें दिखाई देती थीं; परन्तु जैसे-जैसे वह वालिग 
होती गई तैसे-तैसे उसे अपने वछ और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि 
व्यापक वनती गई। अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मा- 
चलम्बन की नीति ग्रहण की। इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर 
से प्रचार-कार्य होने छूगरे, जिससे देशव्यापी संगठन वन गया--यहां तक कि सीधे हमले 
तक का कार्य-क्रम बनाना पड़ा । शिकायतों और अपने दुःख-दर्दों को दूर कराने के 
उद्देश से शुरुआत करके कांग्रेस देश की एक ऐसी मान्य संस्था के रूप में परिणत हो गई 
जो बड़े स्वाभिमान के साय अपनी मांगें भी पेश करने रगी। हालांकि शुरुआत के दस- 
पांच वर्षो में ज्ासन-सम्वन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की एक सीमा बनी हुई थी, फिर 
भी शीघ्र ही वह भारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाओं की एक जबर- 
दस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक वन गई। उसका दरवाजा सब दर्जे और सब जातियों 
के लोगों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि शुरुआत में वह उन प्रश्नों को हाथ में लेती 
हुई संकोच करती थी जो सामाजिक कहे जाते थे, परन्तु उचित समय आते ही उससे 
इस वात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकड़ों में चंटा हुआ है| 
और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकेर, जो जीवन के प्रश्नों को सामाजिक 
और राजनैतिक सीमाओं में वांध देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर अपने सामने 
प्रस्तुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहां से वहां तक, एक और अविभाज्य हैं। इस 
तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है, जहां न; ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों 
का भेद हैँ, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का। उसमें न उच्च वर्ग या जनता का भेद है, 
न शहर और गांव का; और न गरीव-अमीर का भेद है, न किसान-मजदूर का; जात- 
पांत और मजह॒वों का भेद-भाव भी उसमें नहीं है.। गांवी जी ने दूसरी गोलमेज-परि- 
पद्‌ के समय फेडरल स्ट्रकूचर कमिटी के सामने जो जबरदस्त वक्‍तृता दी थी और जिसमें 
उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवद्यक अंश नीचे दे देता 
उचित होगा :--- ह 
यदि में गलती नहीं करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है 
इसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस अर्से में वह बिना किसी [हकावट के 
वरावर अपने वाधिक अधिवेशन करती रही है। संच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय हैं.। वह 
किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्वे-भारतीय 
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हितों और सव वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे 
बड़ी खुशी की वात हैं कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिप्क में हुई। एलेन 
ओक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में, हम जानते हैँ। दो महान्‌ पारसियों ने 
-फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नीरोजी ने--जिन्हें सारा भारत वृद्ध पितामह' 

कहने में प्रसन्नता अनुभव करता हूँ, इसका पोपण किया। आरम्भ से ही कांग्रेस में 
मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; वल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि इसमें 
सव धर्म, सम्प्रदाय और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। 
स्वर्गीय वदरुद्दीन तैयवजी ने अपने आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान 
ओर पारसी भी कांग्रेस के सभापति रहें हें। में इस समय कम-से-कम एक भारतीय 
ईसाई श्री उमेशचन्द्र बनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ । विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण 
बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को कांग्रेस के साथ 
एक कर दिया था। में, और निस्सन्देह आप भी, अपने वीच श्री के ० टी ० पाल का अभाव 
अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि में ठीक नहीं जानता, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हैं, 
वह अधिकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, फिर भी वह पूरे राष्ट्र-वादी थे 

“जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का 
भी आज यहां अभाव है, कांग्रेस के सभापति थे, और इस समय कांग्रेस की कार्य-समिति 
के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रियां भी हमारी वांग्रेस की अध्यक्ष रह 
चुकी हे--पहली श्रीमती एनी वेसेण्ट थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो 
कार्य-समिति की सदस्य भी हैँ; और इस प्रकार्‌ जहां हमारे यहां जाति और मजहब 
का भेद-भाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का लिग-भेद भी नहीं है। . 

“कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में 
ले रवखा है।। एक समय था जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वापिक अधिवेशन के समय अपनी 
सहयोगी संस्था की तरह सामाजिक परिपद्‌ का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे 
स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामों में एक काम वना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी 
शक्तियां समर्पित की थीं। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिपद्‌ के कार्य- 
क्रम में अछ्तों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। किन्तु सन्‌ १६२० 
में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम आगे उठाया और अस्पृश्यता निवारण के प्रइन को राजनै- 
तिक मंच का एक आधार-स्तम्भ वनाकर राजनैतिक कार्य-क्रम का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग बना दिया। जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सव जातियों 
के परस्पर ऐक्य, को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह 


>> 
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स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को टूर करना भी अनिवाय समझने लगी। सन 
१६२० मे कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी बनी हुई है; और इस प्रकार 
कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने को सच्चे अर्थो में राप्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
हैँ। यदि महाराजागण मुझे आज्ञा देंगे तो में यह वतलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही 
कांग्रेस ने उनकी भी सेवा की है। में इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि वह 
व्यक्ति भारत का वृद्ध पितामह' ही था, जिसने काइमीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ 
में लेकर सफलता को पहुँचाया था और में अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 
ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए-कम ऋणी नहीं हैं। अव- 
तक भी उनके घरेलू और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कांग्रेस उनकी सेवा 
का प्रयत्त करती रही है। में आशा करता हूँ कि इस संक्षिप्त परिचय से, जिसका 
दिया जाना मैंने आवश्यक समझा, समिति और जो कांग्रेस के दावे में दिलचस्पी रखते 
हैं, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। में जानता हूँ 
कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में 
यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम 
होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल 
हुई है। सबसे अधिक कांग्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, 
७,००, ००० गांवों में विखरे हुए करोड़ों मूक, अर्ध-नग्न और भूखे प्राणियों की प्रतिनिधि 
है; यह वात गौण है कि ये लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैँ 
अथवा भारतीय भारत अर्थात्‌ देशी-राज़्यों के ।-इसलिए कांग्रेस के मत से प्रत्येक हित, 
जो रक्षा के योग्य है, इन छाखों मूक प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हां, आप 
समय-समय पर इन विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरीध देखते हें। परन्तु यदि वस्तुतः कोई 
वास्तविक विरोध हो तो में कांग्रेस की ओर से विना किसी संकोच के यह बता देना 
चाहता हूँ कि इन लाखों मूक प्राणियों के हित के लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान 
कर देगी। इसलिए यह आवश्यकरूप से किसानों की संस्था है और वह अधिकाधिक 
उनकी वनती जा रही हैं। आपको, और कदाचित्‌ इस समिति के भारतीय सदस्यों को 
भी, यह जानकर आइचर्य होगा कि कांग्रेस ने आज अखिल भारतीय चर्खा संघ नामक 
अपनी संस्था द्वारा करीव दो हजार गांवों की लगभग ५० हजार स्त्रियों को (अब यह 
संख्या १,००,००० है) रोजगार में छगा रक्खा है, और इनमें सम्भवतः ५० प्रतिशत 
'मसलमान स्त्रियां हैं। उसमें हजारों अछत कहानेवाली जातियों की भी हैं। इस तरह 
हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गांवों में प्रवेश कर चुके हें और ७,००,००० 


अध्याय १: कांग्रेस का जन्म श्३ 


गांवों में, प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य 
की शक्ति के वाहर का है; फिर भी यदि मनुप्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप कांग्रेस 
को इन सव गांवों में फैली हुई और उन्हें चर्खे का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे ।” 

कांग्रेस कैसी महान्‌ राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन संक्षेप में गांधी 
जी ने किया हैं। यदि कांग्रेस ने और कूछ नहीं किया तो कम-से-कम इतना ज़रूर किया 
है कि उसने अपना गन्तव्य स्थान खोज लिया हैं और राष्ट्र के विचारों और प्रवृत्तियों 
को एक ही बिन्दु पर लाकर ठहरा दिया हैं। उसने भारत के करोड़ों निरीह और वेकस 
लोगों के दिलों में एक जागृति पैदा कर दी है; उनके अन्दर एकता, आश्या और जात्म- 
चिश्वास की संजीवनी डाल दी हूँ। कांग्रेस ने भारतवासियों के विचारों और आकां- 
क्षाओं को एक स्पप्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी राप्ट्रभापा ओर 
राष्ट्रीय साहित्य को, अपने सर्व-सामान्य धन्धों, कारीगरियों और कलाओं को, यहां 
तक कि अपनी सर्व-सामान्य आकांक्षाओं और आदर्शों तक को खोज निकाला हैं। 
परन्तु यहां कहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अवाघ और आसानी से 
नहीं बीते हैं। उसमें कई उत्तार-चढ़ाव आये हैं। उसमें लोगों की आश्या-निराश्ायें, 
उनके आन्दोलनों और प्रयासों में मिल्ली संफलता-असफलता, सव का इतिहास छिपा 
हुआ हू । इन पन्नों में हम इस तेजस्विनी, बछवती और पुरुपार्थिनी संस्था के जीवन की 
अद्धंशताब्दी की घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम की कथा सुनावेंगे; 
उसके जन्म-दाताओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और पालकों की सेवाओं का 
स्मरण करेंगे; उसका जीवन-पिण्ड बनते समय जिन-जिन देश-भक्‍्तों ने उसका लालन- 
पालन किया उनके कार्यों का दिग्द्शन करावेंगे; अपनी किद्योरावस्था में यह जिन 
उतार-चढ़ावों में से गुजरी है उनका चित्र खीचेंगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदम 
बढ़ाती गई तैसे-तंसे उसे मिले यश की महत्ता और गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप- 
परितापों और दमिन्दगियों का भी सामना करना पड़ा उसका परिचय करावेंगे; और 
उन सव अवस्थाओं का सिहावलोकन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और भादसों, 
विश्वास एवं मान्यतायें गूजर चुकी हैँ और अन्त में जाकर उसने (कांग्रेस: ने) तमाम 
शान्तिमय और उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया हूँ । 





कांग्रेस के प्रस्ताव---एक सरसरी निगाह 


[१८८५--१९१५] 


: हरेक साल के कांग्रेस-अधिवेशन परं अलग-अछलूग विचार करने का हमारा 
इरादा नहीं है। एक-के-वाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्त्वपूर्ण विषयों - 
' पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा 

कि लगभग १६१५ तक कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम का रुख क्या रहा। क्योंकि 
इसके बाद तो एकदम नई नीति और थोड़े-बहुत भिन्न उपाय काम में लाये जाने 
लगे हैं। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्त्वपूर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न 
हिस्सों में वांटकर हमें क्रमश: विचार करना .होगा । 


इण्डिया कोसिल 


कांग्रेस ने अपने संबसे पहले अधिवेशन में ही इस वात पर ज़ोर दिया था कि 
भारत-मंत्री की कौंसिक (इण्डिया-कौंसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी 
जाय। बाद के दो अधिवेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसवें भंघि- 
वेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी 
समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और १६१३ में करांची-कांग्रेस ने जो 
प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिनहेँ 
वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह हैं :-- 

इस कांग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कौंसिल, इस समय जिस तरह संग- 

ठित है, तोड़ दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनस्संगठन किया जाय-- 

(क) भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोप से दिया जाय । 

(ख) कौंसिल की कार्यक्षमता और स्वतंत्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा 
हो कि उसके कुछ सदस्य नामजद हों और कुछ चुनें हुए। 

(ग) कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या € से कम न हो । 
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(ध) कौंसिल के निर्वाचित सदस्थ कल संख्या के कम-से-कम $ हों, जो गैर- 
सरकारी भारतीय हों और वड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुने गये हों। 

(3) कौंसिल के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सार्वजनिक 
कार्यकर्ता हों जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेप नामजद-सदस्य 
वे अफसर हों जिन्होंने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवरप में काम किया हो और जिन्हें 
भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक न हुए हों। 

(च) कौंसिक सलाहकार हो, शासक नहीं। 

(छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काछ पांच वर्ष का हो।” 

इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में जो संशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण 
यह नहीं हैं कि अब कौंसिल को तोड़ने की इच्छा उतनी प्रवलरू नहीं रही, चल्कि यह 
भावना हैं कि जब कि इसके जल्दी तोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है तव इसका कुछ 
संशोधन ही भले हो जाय। यह कौंसिल निरुपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम 
था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह हूँ कि १६९१७ में शासन-सुधारों की जो योजना वनाई गई 
उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा गया है। 


वैधानिक परिवत्तेन 

शुरू से लेकर बहुत समय तक कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, कि उस पर शायद 
ही कोई गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप लगा सके। कांग्रेस के पहले अधिवेशन 
में जो कुछ मांगा गया वह यही कि “बड़ी और मौजूदा प्रान्तीय कौंसिलों का सुधार 
और उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वा- 
चित सदस्यों की संख्या का अनुपात बढ़ा दिया जाय और संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब के 
लिये भी ऐसी कौंसिलों की स्थापना हो। वजट इन कॉौंसिलों में विचारार्थ पेश किये 
जाने चाहिएँ और इनके सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध 
में प्रदद पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कौंसिलों के घहुमत को रद 
करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरः 
कार कभी इन कौंसिलों के बहुमत को रद करे तो, उनके (कौंसिलों के ) द्वारा सरकार के 
इन कार्यों के वाजाब्ता विरोधों को सुनने और उनपर विचार करने के लिए कामन- 
सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए।” इसका मतलव यह है कि--- 
वाद में जैसे असेम्वली में वहुतायत से देखा गया है---सरकार वहुमत से स्वीकार की गई 


२६. कांग्रेस का इतिहास: भाग १... 


गेरसरकारी मांगों को अपने विश्येषाधिकारों' से अस्वीकृत और वहुमत से अस्वीकार 
की कई गईं सरकारी मांगों को 'सर्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने रूगती है। नौकर- 
शाही के ऐसे कृत्यों के खिलाफ़ १८८४ में कांग्रेस ने पार्लमेण्टरी संरक्षण चाहा था। 
टूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की। 
: इसमें कौंसिछों के आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा .गया, पर अप्रत्यक्ष 
चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था। कहा गया .कि प्रान्तीय कौंसिलों के 
सदस्यों का चुनाव तो म्युनेसिपल और लोकल वोडों, व्यापार संघों तथा विश्व- 
विद्यालयों के द्वारा हो और वड़ी कौंसिल का चुनाव आआन्तीय कौंसिलों के द्वारा 
हो। यही नहीं, वल्कि सरकार को कौंसिलों के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार 
देने की वात भी इसमें मान ली गईं, बरतें कि प्रान्तीय कौंसिलों की अपील भारत- 
सरकार से और बड़ी कौंसिल की अपील कामन-सभा की स्थायी समिति से करने 
का अधिकार रहे। अस्वीकृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्य-कारिणी समितियों 
को अपनी कारंवाई का जवाब अपील-संस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, 
१०८०८ और १८८६ में भी यही प्रस्ताव दोहराया गया। १५९० में कांग्रेस नें 
“इण्डिया .कौंसिल्स एक्ट' में संशोधन करने के श्री चाल्स ब्रैडला के उस विल का सम- 
थैन किया जो उन्होंने पार्भेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की राय में जिससे काफी 
मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे। लेकिन यह बिल वाद में छोड़ दिया गया। 
, १८६१ में-कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की फिर से ताईद की, कि “जबतक हमारे देश 
की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वा- 
चित न होंगे तवतक भारत का शासन सुचारु रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल 
सकता।” १८६२ में कौंसिलों के सुधार-सम्वन्धी छॉर्ड क्रॉस का 'इण्डियन कौंसिल्स 
एक्ट” पास हो गया। तब-और वातों को छोड़ कर भारत-सरकार के नियमों और 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा अपनाई हुई, प्रथाओं पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, 
कांग्रेस ने अपना हमला शुरू किया। 
यहां इस वात का उल्लेख आवश्यक हैँ कि १८६२ के सुधारों में कॉौंसिलों के 
लिए प्रतिनिधि चुनने का कोई विधान नहीं था। म्युनिसिपल और लछोकल बोड्ड आदि 
स्थानीय संस्थाओं और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कौंसिलों के छिए चुनाव का जो 
कहने भर को अधिकार प्राप्त था वह सिर्फ नामजद करने के ही रूप में था। यही नहीं. 
बल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना न करना.सरकार पर ही निर्भर 
था। परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी। 
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वस्तुत: वात यह थी कि छॉर्ड लंसडीन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी 
लागू न होने देने की कोशिश की | इस बड़ी कौसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी 
इसीके अनुसार की गई थी। उसमें सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कौंसिलों 
(मदरास, वम्बई, कलकत्ता और युक्तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैर- 
सरकारी सदस्यों के लिए रक्खी गई थीं। 

१८९२ में कांग्रेस ने इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' को राजभवित के भाव से तो 
स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि “स्वत: उस एक्ट 
के द्वारा लोगों को कौंसिलों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया 
गया है ।” १८६३ में एक्ट को कार्य-रूप में परिणत करने की उदार भावना के लिए 
सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी वतलाया गया कि यदि वास्तविक 
रूप में उस पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवत्तंन करने आवश्यक हैं। साथ 
ही पंजाव में कौंसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई। १८६९४ और १८६९७ 
में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८०६२ के संशोधन से १८६३ 
में कौंसिलों के गे र-सरकारी सदस्यों को प्रइन पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए 
१८६४ में कांग्रेस ने प्रदन-कर्त्ताओं को प्रदनों के आरम्भ में प्रश्न पूछने का कारण बताने 
का अधिकार भी देने के लिए कहा; लेकिन आजतक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है । 

इसके वाद १६०४ तक कांग्रेस ने इस विपय में कुछ नहीं किया। १६०४ में 
प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-सभा में भेजने और भारत- 
बप॑ में कौंसिलों का और विस्तार करते एवं आर्थिक मामलों में उन्हें भिन्न मत देने का 
अधिकार देने की भी मांग की गई, हालांकि कौंसिल का निर्णय रद करने का अधिकार 
शासन के मुख्याप्तिकारी पर ही छोड़ा गया। साथ ही भारत-मंत्री की कौंसिल में और 
भारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी ज़ोर दिया 
गया। १६०४ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों पर पुनः: जोर दिया और १६०६ में राय 
जाहिर की कि “ब्रिटिश उपनिवेश्यों में जो शासन-प्रणाली हैँ वही भारतवर्ष में भी जारी 
की जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षाएँ केवल इंग्लेंड में होती है वे भारतवर्प में 
और इंलेंड में साथ-साथ हों, (ख) भारत-मंत्री की कौंसिल में तथा वाइसराय बौर 
मदरास तथा बम्बई के गवर्न रों की कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयों का काफी प्रति- 
निधित्व हो, (ग) वड़ी और प्रान्तीय कौंसिलें इस प्रकार बढ़ाई जायें कि उनमें जनता 
के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और देश के आ्थिक तथा घासन-सम्बन्धी 
कार्यो में उनका आथिक नियंत्रण रहे, और (घ) स्थानीय तथा म्युनिसिपल बो्डों 
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के अधिकार बढ़ाये जायें ।” १६०८ में समय से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य में होने- 
वाल शासन-सुवारों पर श्रसन्न होना शुरू कर दिया। उसने प्रस्तावित सुधारों का 
हादिक और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आश्ञा प्रदर्शित की कि उसकी तफसीली वातें 
तय करने में भी उसी उदार भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना 
बनी है। लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही वदी थी। प्रतिनिधित्व की वात तो 
एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १६०६ के शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वी- 
कृत हुए उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले 
अपने खरीते में प्रदर्शित की थी। इसपर से हमें इसके वाद की उन घटनाओं का 
स्मरण होता हूँ जो बभी हाल में ही हुई है। १६३०-१६३३ की गोलमेज-परिपदों ने 
किस प्रकार लॉर्ड अविन की घोषणाओं का रूप वदल दिया, वाद में गोलमेज-परिपद्‌ 
की योजना किस प्रकार इवेत पत्र (व्हाइट पेपर) के रूप में कमजोर वना दी गई, जिसे 
ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट नें कुछ और नरम कर दिया, फिर -शासन- 
सुधारों का विछ तो उससे भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून 
बना वह तो उस बिल से भी विलकूल गया-गूजरा निकला, यह हम सव जानते- ही हैं। 
यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि मार्-मिण्टो के नाम पर दस साल तक 
ज़िन झासन-सुधारों का दौर-दौरा रहा वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार बनते- 
वांली बड़ी (सुप्रीम) कौंसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वा- 
चित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से ज़्यादा से ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, 
और वाकी ४५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियों की ओर से 
गवर्नर-जनरलू नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके द्वारा नामजद होते 
थे जो प्रदेश-विशेष के वजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे।. निर्वाचित सदस्यों 
. में भी वहुत कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाते थे--जैसे सात भान्तों में जमींदार- 
पांच प्रान्तों में मुसलमान, एक प्रान्त में (पर सिर्फ वारी-वारी से) मुसलमान जमीं- 
दार और दो व्यापार-संघ के प्रतिनिधि, इनके वाद जो स्थान वचते उनका चुनाव नौ 
प्रान्तीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होता था। और छॉड् माल ने इस वात 
को विलकल छिपाया भी नहीं कि “गवर्नर जनरल की कौंसिल की रचना इसी तरह की 
रहनी चाहिए कि कानून वनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और निर्वाध रूप से 
अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जो कि वेधानिक रूप में सम्राट्‌ का 
सरकार एवं पार्लमेण्ट के प्रति उसका है तथा सदा वना रहना चाहिए। स्वयं घासन- 
सुधारों के बारे में लॉ्ड मा का कहना था-- यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन- 




















: मिण्टो-सुधार से) भारतीय जनता का सन्‍्तोप नहीं हो रहा है। इनको और जादी 
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सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पार्ूमेण्टरी (प्रातिनिधिक) घासन- 
व्यवस्था की ओर ले जाते हैँ, तो कम-से-कम में तो इनसे कोई वास्ता नहीं रवखूंगा।” 
लेकिन लॉडे चेम्सफ़ोर्ड और मि० माण्टेयु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टफोड) रिपोर्ट 
में दर्ज है, इससे भी अधिक जसन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण हँ---/इनसे (मारे 


रखा गया तो सरकार और भारतीयों (कॉसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बंगी 
और गैर-जिम्मेवाराना टीका-टिप्पणी में वृद्धि होगी।” 

इसके पहले कि हम इस विपय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय 
की घटनाओं को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा 
न रह जाय। 

मॉले-मिण्टो शासन-सुधारों से इस विपय का दूसरा दरवाजा खुल गया था । 
इसके अनुसार दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैँ) १६०७ में इण्डिया- 
कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये गये; एक को १६० ६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी 
सभा में स्थान मिला, और एक-एक भारतवासी १६१० में मदरास व वम्बई के गवर्नेरों 
की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साल बंगाल में भी कार्यकारिणी 
बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रवखा गया। बाद को जाकर वह प्रान्त 
प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया और स-कौंसिल गवर्नर के मातहत 
हो गया। विहार-उड़ीसा को मिलाकर, १६९१२ में स-कौंसिल लेपिटनेन्ट-गवर्नेर के 
मातह॒त एक पृथक प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहां की कार्यकारिणी 
का सदस्य बनाया गया | 

१६०६ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। 
पहले प्रस्ताव में मजह॒व के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी 
जाहिर की गई और (क) एक विशेष मजहव के अनुयायियों को अनुचित रूप से बहुत 
अधिक प्रतिनिधित्व देने, (ख) निर्वाचकों और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध 
में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के वीच अन्यायपूर्ण, ईर्पास्पद और अपमान- 
प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कौंसिलों के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत 
मनमानी और अनुचित अयोग्यतायें रखने, (घ) नियम-यत्रों (रेगुलेशन्स) के आम 
तौर पर शिक्षितों के प्रति अविश्वास के भावों से भरे होने, तथा (ड-) प्रान्तीय कौंसिलों 
में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या इस प्रकार असन्तोपजनक रखने पर, कि जिससे 
उनके बहुमत का-कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जायें, असन्तोप प्रकट 
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किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाव, पूर्वी बंगाल, आसाम और ब्रह्म- 
देश में लेपिटनेन्टनवर्नरों के सहायताथ्थ कार्यकारिणियां बनाने की प्रार्थना की गई। 
तीसरे प्रस्ताव में पंजाव पर लागू किये जानेवाले शासन-सुधारों को असन्तोप-प्रद 
बताते हुए कहा गया कि (क) कौंसिल के सदस्यों की जो संख्या रक्खी गई है वह काफी 
नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम और विलकूुल नाकाफी है, (ग) 
अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो सिद्धान्त रक्खा गया 
हैं वह पंजाव के गैर-मुसऊमान अल्पसंख्यकों के छिए लागू नहीं किया गया है, और (घ) 
नियम-पत्र जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमली तौर पर पंजाब के 
गर-मुसलमान बड़ी कौसिल में न पहुँच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और वरार 
में कौंसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमींदारों और जिला व॑ं-म्युनिसिपल 
बोर्डो की ओर से वड़ी कौंसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यों के निर्वाचन से वरार 
_ को महरूस रखने पर असन्तोप प्रकट किया गया । 

१६१० और १६११ में अमली तौर पर कांग्रेस ने शासन-सुधारों-सम्वन्धी 
अपनी १६०६ की आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक्‌ निर्वाचन के 
सिद्धान्त को स्युनिसिपल व जिल्ा-बोर्डों पर भी छाग्रू कर देने का विरोध किया। 

१६१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमियां दूर न की - 
जाने पर निराशा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा 
समस्त प्रान्तीय कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का वहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत 
लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए सजा पानेवालों को 
जिनमें नैतिक दोष न हो, चुने जाते के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और 
अतिरिक्‍त प्रशइन पूछने कां अधिकार कौंसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय। 
पंजाब में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं के लिए भी पृथक्‌ निर्वाचन 
लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आइचये की वात है कि कांग्रेस के शासन- 
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि “जो व्यकित अंग्रेज़ी न जानता हो 
उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय । 


सरकारी नोकरियां 
सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम से 
मशहूर हैं, भारतीयों की नियुक्ति के प्रइन को कांग्रेस ने हमेशा वहुत महत्त्व दिया हैं। 
भारतवासियों ने हमेशा यह मतालवा किया है कि ये परीक्षाएं इंग्लंड और . 
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भारतवप॑ दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयों की कूछ तो कठिनाई 
टूर हो जाय। अपने पहले ही अधिवेशन में कांग्रेस ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षा 
होने की आवाज उठाई थीं। 

अब जरा विस्तार से हम इस विपय पर विचार करें। यहां यह बता देना 

. ठीक होगा कि पहले-पहल १८८४ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभी से उसने 

प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें दोनों देशों में साथ-साथ होने की मांग रक्‍्खी है, हालांकि यों यह 
आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है। यही नहीं, वल्कि १८६१ में 
इण्डिया-कौंसिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश की थी कि यदि भारत के साथ 
न्याय करना हो और पाल्ंमेण्ट द्वारा किये गये वादों को पूरा करना हो तो ऐसा करना 
आवश्यक हूँ । 

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने 
इस सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्दधी परीक्षायें 
भारतवर्ष और इंग्लेंड में साथ-साथ हों और सम्राट्‌ के सब प्रजाजन बिना किसी भेद- 
भाव के उसमें भाग ले सकें, योग्यता के अनुसार नियुक्तियों की क्रमागत सूची तैयार 
की जाय, प्रथम नियुक्तियों के लिए स्टेच्युटरी सिविल सविस' बन्द कर दी जाय, परन्तु 
बे-सनदी नौकरियों तथा उपयुक्त पात्रों के लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिवत 
जितनी नियुक्तियां हों वे सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें लेकर की जायें। उस - 
समय प्रचलित प्रथा यह्‌ थी, कि कुछ नवयुवकों को चुन कर वस सीधा डिप्टी-कलक्टर 
बना दिया जाता था। चौथे अधिवेशन तक जाकर कहीं इस सम्बन्धी आन्दोलन में 
थोड़ी सफलता मिली। सरकारी नौकरियों (पवलिक सर्विसेज) के कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी कांग्रेस ने तारीफ की, 
परन्तु उन्हें अपर्याप्त बताया। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस के इच्छानुसार इण्डियन- 
सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १६ से २३ कर दी गई, लेकिन दूसरी 
तरह से कमीशन की सिफारिशों पर जारी की गई सरकारी आज्ञा से स्थिति और भी 
खराब हो गई। क्योंकि उससे भारतीय उच्चाधिकारियों के लिए दो ही उपाय रह 
गये--या तो जिस स्थिति में स्टेच्यूटरी सविस के मातहत वे उस समय थे उसी में बने 
रहें, या प्रान्तीय सविस में सम्मिलित हो जायें जिनके सदस्यों के लिए शासन के सब 
उच्च पदों पर ताला डाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में श्री गोखले ने, कांग्रेस के 
पांचवें अधिवेशन में, वहुत विगड़ कर एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा--१४८३ ३ 
के कानून की भापा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पप्ट हैँ कि जो छोग उस समय 
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दिये गये आइवासनों के अनूसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दो में से एक वात, और 


भी वड़े दुःख के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, कि या तो वे मककार हैं या दगा- 
वाज; उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि इंग्लेण्ड ने जब वे आश्वासन 
दिये थे तव उसने ईमानदारी से काम नहीं लिया था, या यह कि अब वह हमारे 
साथ वचन-भंगर करने पर आमादा हो गया है । स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम 
तो सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें होती थीं, दूसरे स्टेच्यूटरी 
सनदी सर्विस भी जिनकी है नौकरियां १८६१ के कानून के अनूसार भारतीयों के 
लेए रक्षित थीं, तीसरे सनदी नौकरियां थीं जिनमें भारतीय ही भारतीय थे। १८९२ 


में कांग्रेस ने पवलिक सर्विस कमीशन-की रिपोर्ट पर किये गये भारत-सरकार के प्रस्ताव 


पर असनन्‍्तोप प्रकट किया और उसके वारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र भेजा। 
बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१. नौकरियों में ६ पद १५८ भारतीयों के लिए 


रखे गये थे, परन्तु पवलिक-स्विस-कमीशन ने. कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें 


देने चाहिएँ और भारत-मंत्री नें उस चाहिएँ शब्द को भी बदलरूकर दिये जा 
सकते हैँ” कर दिया। और असलियंत तो यह है कि १५८ में से, जो कि भारतीयों का 
पूर्णतः: उचित दावा थां, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से भी सिर्फ ६३ ही 


- १८६२ में भारतीयों को दिये गये। 


* 


इसके वाद तो स्थिति और भी खराब हो गई। भारत-सरकार के इस सम्बन्धी 
प्रस्ताव की भारत-मंत्री ने अपने खरीते द्वारा पूष्टि कर दी। फलछतः १८६४ में जाति- 
भेद के आधार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर छग गई; क्यों 
कि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च 
पदों) में कम-से-कम इतने अंग्रेज अफसर तो रहने ही चाहिएँ। २ जून १८६३ को 
कामन-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के 
लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने का क्रम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए , 
उसका इससे खात्मा हो गया। शिक्षा-विभाग की नौकरियों के लिये, जिसमें कि किसी 
भी ओहदे पर भारतवासी विलकूल अंग्रेज़ों के समान वेतन के साथ काम कर सकते 
थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि “भविष्य में वे सव भारतवासी, जो कि 
शिक्षा-विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, आमतौर पर भारतवर्प में ही और प्रान्तीय सविस 
में नौकर रकखे जायेंगे।” इस प्रकार शिक्षा-विभाग के पुनस्संगठन की योजना में, 
शिक्षा-विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याव 
किया गया। भारतवासियों को इस विभाग की ऊँची नौकरियों से महरूम कर दिया 
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गया। शिक्षा-विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में बांठ दिया गया-- 
बड़ी भकर्थयात्‌ आई० ई० एसू० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात्‌ पी० ई० 
एसू० (प्रान्तीय)। बड़ी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैण्ड में और छोटी नौकरियों की 
नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रवखा गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। 
उस समय वंगाल में उच्चपदस्थ भारतीयों और अंग्रेजों को एक-समान वेतन मिलता 
था। दोनों का प्रारम्भिक वेतन ५००) रुपये होता था। पर १८०० में भारतवासियों 
का वेतन घटा कर ३३३| कर दिया गया और १८८६ में २५०) ही रह गया 
हाठांकि भारतवासी थे इंग्लेण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट। भारतवासियों के 
लिए अधिक-से-अधिक वेतन १८९६ में ७००) था, चाहें कितने ही समय की उनकी 
नौकरी क्‍यों न हो जाय; परल्तु अंग्रेज़ों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०००) 
मिलने रूगते थे । नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कॉलेजों के प्रिग्सिपल 
होने से भी महरूम कर दिया जो अंग्रेज़ों की पढ़ाई के लिए रक्षित थे। इस प्रकार जैसे- 
जैसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाव से 
नौकरशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लंज्ज और नग्न होता गया है । 

१८६६ और १८६७ में कांग्रेस ने वम्बई और मदरास की कार्यकारिणियों 
में भारतवासियों को भी स्थात देने की मांग की। सिविल मेडिकल सविस (डाक्टरी 
नौकरियों) पर भी इन तथा इनके बाद के वर्षो में ही कुछ ध्यान दिया जाने छूगा। 
१६९०० में कांग्रेस ने पी० डब्लू ० डी०, रेलवे, अफयून, चुंगी (कस्टम) और तार-विभाग 
« की ऊँची नौकरियों पर भारतवासियों के न रवखे जाने तथा कूपर के इंजीनियरिंग 
(हिल) कॉलेज से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतवासियों को नौकरी के योग्य शुमार 
करने के प्रतिवन्‍्ध की निन्‍्दा की । 


सेनिक समस्या 

इस समय तक, इन तीस वर्षो में, कांग्रेस ने कोई दो सी विपयों पर विचार 
किया। इन विपयों में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती 
रही कि वर्षों तक वह सालाना विपय वना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार 
विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भी न तो तत्सम्बन्धी झिकायतें दूर हुई और ने 
उसमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सैनिक-खर्च की 
प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, “यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले तो 
: फिर से तट-कर ऊूगराकर की जाय, दूसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी छोगों पर 
रे 
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लाइसेन्स-टेक्स लगाया जाय जो इस समय इससे वरी हैं, किन्तु इस वात का ध्यान रक्खा 
जाय कि कर निर्धारित करने की निम्ततम सीमा काफी ऊँची हो।” अगले वर्ष इस 
विना पर भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक वनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया 
गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्त 
आजाय तो वे (ब्रिठेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तीसरे साल भारत 
की राजभक्ति और १८५८ की घोषणा में महाराणी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन 
के आधार पर, सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी 
खोलने का मतालवा किया गया। इसके लिए कांग्रेस ने देश में सैनिक-कॉलेज की 
स्थापना करने के लिए कहा। चौथे और पांचवें अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की 
पुष्टि की गई। छठे में कोई विचार नहीं हुआ, पर सातवें में इस पर चर्चा हुई और 
सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह भारतीय छोकमत का सम्मान करके भारत- 
वासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य वनावे कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा 
कर सके मतालवा किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा संशोघन करे 
किवे वर्म, जाति या वर्ण के भेद-भावं वगर सव पर एक-समान लागू हों, साम्राज्य के 
जिस-जिस भाग में अधिक सैनिक-प्रवृत्ति के लोग हों वहां-वहां अनिवार्य सैनिक-सेवा 
' की पद्धति प्रचलित करके उनका संगठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्याल्यों 
(कॉलेज) की स्थापना एवं सैनिक-स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रथा प्रारम्भ की जाय। 
इन प्रार्थनाओं और विरोधों के होते हुए भी सैनिक-व्यय में उलटे असाघारण वृद्धि हुई; 

तव आठवें अधिवेशन में कांग्रेस को यह मांग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हिस्सा 
इंग्लेण्ड को भी वरदाश्त करना चाहिए। नवें अधिवेशन ने इस विपय के सामाजिक 
पहलू अर्थात्‌ भारत की फौजी छावंनियों में होनेवाली वेश्यावृत्ति एवं छूत की वीमारियों 
प्र विचार किया; और दसवें अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुप्टि की। १८६४ 
में वेल्वीकमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक-व्यय को इंग्लैण्ड और भारतवर्ष के वीच 
विभक्त करनेवाला था। ग्यारहवें और वारहवें अधिवेशनों में इस सम्बन्धी कोई 
विचार नहीं हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप 
तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ और सरकार से कहा गया क्ि इस व्यय 
में इंग्लेण्ड को भी हिस्सा वटाना चाहिए। चौदहवें अधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय 
किया। परन्तु पन्द्रहवें अधिवेशन ने इसके एक नये पहलू को स्पर्श किया और कहा, 
“चूंकि सैनिकों की एक बड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाना उचित समझा 
जाता है, इसलिए इस काम के लिए रक्‍्खें जानेवाले २०,००० ब्रिटिग्वन्सैतिकों का 
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खर्च ब्रिटिश-सरकार को वर्दाइत करना चाहिए।” सीमाप्रान्त की छड़ाई ख़तम हो जाने 
पर, सोलहवें अधिवेशन में, कांग्रेस फिर सैनिक-विद्यालय के प्रश्न पर ही जा पहुँची 
१६९०२ के सत्रहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने, अपने पतन्द्रहवें अधिवेशन के ही आधार पर, 
सैनिक-व्यय को भारत और इंग्लेंड के वीच विभक्त करने की मांग रखखी। आखिर 
.१८९४ के वेल्वीकमीयान की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मिली॥ 
परन्तु ब्रिटिशि-सैनिकों की तनख्वाहों में ७.८६,००० पौण्ड सालाना की बढ़ती करके 
उससे भी ज्यादा भारी नया बोझ भारत के सिर छाद दिया गया। अठारहवें अधिवेशन 
में इसका विरोध किया गया। 

उन्नीसवें अधिवेशन में इस प्रइन पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया और 
बताया गया कि १८५६ में सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए कहा 
गया कि देशी दुश्मनों से रक्षा करने या सीमा पर के छड़ाक्‌ लोगों के आक्रमण से 
रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि पूर्व में ब्रिटिश-सत्ता को बनाये रखने के लिए वह बरती 
जा रही हैँ और भारत की सेना में है संख्या ब्रिटिश सैनिकों की है, इसलिए इंग्लैण्ड 
को उसके खर्च में अवश्य हिस्सा वटाना चाहिए।” छॉर् कर्जन की तिव्वत पर चढ़ाई 
करते की उग्र नीति इस समय अमल में आ रही थी। हालांकि १८५६८ के कानून में 
भारतवर्प का रुपया भारतवर्ष की कानूनी सीमा के वाहर विदेशी आक्रमण से रक्षा 
करने के सिवा दूसरे किसी काम में पार्मेण्ट की स्वीकृति वर्गर खर्चे न करने” का नियम 
था, परन्तु लॉर्ड कर्जन ने तिव्वत की चढ़ाई को राजनैतिक कार्य” बताकर उसकी भी 
उपेक्षा कर दी। और अब, १६३४५ में, हम देखते हे कि भारतीय शासन-सुधारों के 
कानून ने बहुत साल से प्रचलित नियम के इस भंग को जायज करार दे दिया हैं।। बीसवें 
अधिवेशन में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्ज की इस करतूत का विरोव किया और वताया कि सेना 
का पुनस्संगठन करने की छॉर्ड किचनर की योजना के फठस्वरूप, जिसके लिए एक 
करोड़ पौण्ड का अतिरिक्त व्यय हो रहा हैं, भारत का सैनिक-व्यय वढ़ते-चढ़ते असहनीय 
होता जा रहा है। छॉर्ड कर्जन के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के आखिरी दिनों में 
(१६०५) छॉर्ड किचनर और उनके वीच इस वात पर तीर मतभेद हो गया कि सेना 
पर गर-फौजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। छॉड कर्जन चाहते थे कि नियंत्रण 
रहे और लॉड किचनर इसके सतत खिलाफ ये । 

बनारस के अपने इक्कीसवें अधिवेशन में (१६०५) कांग्रेस ने इस बात का 
विरोध किया कि प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर-फौज 
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अर्थात्‌. मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय 
और एक वार फिर इस वात की ओर ध्यान आकपित किया कि यहां का सैनिक-व्यय 
पूर्व ,में ब्रिटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रखने की ब्रिटिश-नीति को ध्यान में रखते 
हुए निश्चित किया.जाता है। साथ ही इस वात पर भी जोर दिया गया कि सेना पर 
मुल्की. अधिकारियों का नियंत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है जव कि कर-दाताओं को 
उस नियंत्रण पर असर डालने की स्थिति में रक्खा जाय। १६०६ के राष्ट्रीय नव- 
चैतन्य के समय भी साल-दर-साल सामने आनेवाले इस दुस्साध्य विपय को भुलाया 
नहीं गया। उसमें इस वात की ओर ध्यान जाकपित किया गया कि पिछले बीस वर्षों 
में भारत. का सैनिक-व्यय १७ करोड़ से वढ़कर ३२ करोड़ सालाना, अर्थात्‌ करीव- 
करीब दुगुना हो गया है--और यह वह समय है कि जिसके .अन्दर भारत में ऐसे सत्या- 
नाश्ी दुर्भिक्ष पड़े कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हों और कम-से-कम २ करोड़ २२ 
लाख-व्यंक्ति भोजन के अभाव में काल के ग्रास हुए। 

१६०८ में कांग्रेस ने जोरों के साथ ३,००,००० पौण्ड के उस नये भार का 
विरोध किया जो. रोमर-कमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय 
कोप पर छाद दिया था, और ब्रिंटिश-सरकार से प्रार्थना की कि “इतने दिनों के 
अनुभव की सहायता से १८५६ की सेना-को मिलाने की नीति में परिवत्तंन करने की 
आवश्यकता . है और, इस वात की आवश्यकता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक उचित और 
न्यायपूर्ण सिद्धान्त, निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोप पर से इस तरह का 
अनुचित. भार उठ जाय॑ं।” १६०६ और १६१० में साल-दर-साल बढ़ते जानेवाले 
सैनिक-व्यय की आलोचना .की गईं। १६१२ और १६१३ के अधिवेशनों में 
सेना-विभाग के उच्च पद.भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आकपित 
किया गया। . ह हम मो 

« १६१४ में कांग्रेस ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग 
की ऊँची नौकरियां.भारतवासियों को भी मिलनी चाहिएँ, सैनिक स्कूल-कॉलेज खोले 
जायें और भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक वनाया जाय | . ड्यूक ऑफ कनाट ने इनमें 
पहली दो बातों का समर्थन किया। छॉर्ड किचनर कहते हैं, भारतीयों को मेजर तक के - 
पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही आद्या की गई कि १६११ में सम्राट इसकी 
घोषणा कर देंगे। वैसे सैनिक-स्वयंसेवक वनने की उन दिनों भारतवासियों के लिए 
कोई मुमानिय्रत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षो में जब पहले-पहल यह. प्रश्न उठा 
तो श्री एस० बी० आंकरम्‌ ने वताया था-कि वह सैनिक: स्वयंसेवक हैं। स्वयं. श्री वी० 
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एन० शर्मा भी, जो १६२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक- 
स्वयंसेवक थे। परन्तु १८६८ में भारतीय स्वयंसेव्कों के नाम खारिज कर दिये गये 

र १६१४ में केवठ ईसाइयों को ही स्वयंसेवक बनाने का नियम रह गया। इस 
तरह भारतवासियों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया। छेकिन १६१७ में मारत- 
वासियों पर से सेना की 'कमीशन्ड' जगहें मिल्लने की वाधा हटा ली गई और नौ 
भारतवासियों को ऐसी जगहें दी भी गई, जिससे उस अन्याय की आंशिक पूर्ति हुई। 


क़ानून और न्याय 

कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊंचे दर्जे के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा हैं। इस 
लिए सर्व-साधारण के कानूनी अधिकारों की ओर स्वभावत: उसका विद्येप ध्यान रहा 
हैं। लेकिन न तो सार्वजनिक अनुभव और न नीौकरणाही दमन, किसी ने भी हमें इस 
निपष्कप पर नहीं पहुँचाया है कि हमारे देश में जो कानून और अदालतें हैं, वे ऐसे हैं कि 
जैसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते हैँ और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक 
किया जा सकता हो | जब लोगों में जागृति होकर उन्हें इनसे प्राप्त होनेवाले अधिकारों 
का भान होता हूँ, अर्थात्‌ जब देश या जाति की निद्रा समाप्त होकर उसमें राष्ट्रीय 
चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तव उनके वाहरी रूपों और कार्य-विधियों का खोखलापन 
तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता हैं। यही वात उस समय हुई, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा 
विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के वाद १८७२ में सरकार ने उसमें 
यह बन्दिश छगा दी कि जूरी का मत अन्तिम निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज 
तथा हाईकोर्ट उनके वरी करने के फैसलों को रद कर सकेंगे। दूसरी ही कांग्रेस में 
(कलकत्ता, १८८६) इस वन्दिश को हानिकारक बताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा 
गया। साथ ही न्याय-प्रथा में प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी फेरफारों का भी विरोध 
किया गया। इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, 
लेकिन नतीजा आजतक भी कुछ नहीं निकला | 

जूरी के अधिकारों का प्रशव तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक 
आवश्यकता शासन और न्याय-कार्यो के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्षित 
के हाथ में दोनों कार्य रहने से वद्दी तो शासक होता है और वही निर्णायक-वही मुकदमा 
चलाता है और वही जूरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति 
सर्वाधिकार-सम्पन्न वन जाता हूँ । 

ब्रिठिश-भारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के समय 
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शुरू हुआ, जिन्होंने अन्य विपयों के साथ इस विपय में भी एक आवेदनपत्र पालंमेण्ट 
में पेश किया था और एक पालंमेण्टरी कमिटी में गवाही देने के वाद अस्सी वर्ष पूर्व 
इंग्लैण्ड में ही जिनकी मृत्यु हुई। इस सम्बन्धी इतिहाल. से यह साफ जाहिर होता है 
कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं करा 
सकते;। और तो और पर गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन, भारत-मंत्री, लॉ क्रॉस तथा 
लॉर्ड किम्वरली, और भारत-सरकार के होम मेम्वर सर हावें एडम्सन ने भी मुख्तलिफ 
समयों में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात्‌ न्याय और शासन-कार्यों को एक दूसरे से 
पृथक्‌ करने) का औचित्य स्वीकार किया है; और सर हार्वे एडम्सन ने तो सरकार 
की ओर से १६०८ में यह वादा भी किया था कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया 
जायगा। लेकिन अवतक भी न्याय और शासनशकार्य सम्मिलित रूप से एक ही 
अफसर के सुपुर्द हैं। राजा राममोहन राय के वाद उत्साही कार्यकर्त्ताओं के एक 


दल ने, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी सवसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया; 


और इसके लिए बंगाल, वम्बई व मदंरास में संघ बनाये गये, जिनमें वंगीय राष्ट्र-संघ 
खास तौर पर उल्लेखनीय है। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार 
और जोर-शोर बढ़ा; और .१ ८८४ में कांग्रेस ने इस प्रदन को अपने हाथ में ले लिया। 

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन कौर 
न्‍्याय-कार्यो का शीघ्र एक-दूसरे से पृयक्‌ होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में 
इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा करने में खर्चे बढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें 
देरी न की जाय। बगले साल यह विपय और जूरी-प्रथा का प्रश्न, दोनों एक-साथ 
कर दिये गये और प्रतीत होने लूगा कि एक सर्वाशयी प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेश 
हो जायगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं । साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती 
रही और १८६३ में तो यहां तक कह दिया कि न्याय और झासन-कार्यो का सम्गिश्रण 
“भारतवपं के ब्रिटिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश-भर के समस्त 
जाति और समाजवाले लोगों को वेहद.तकलीफ उठानी पड़ती हैं । यही नहीं, किसी 
दूसरे जरिये की आजा न देखकर, नम्रतापूर्वक भारत-मंत्री से प्रार्थना की गई कि इस 
सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त 
करने का हुक्म निकाल दें।” भछा कांग्रेस कितनी भोलछी-भाली थी, अथवा कहना 
चाहिए कि आपे से वाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार करने को ही तैयार नह 
थी, उससे भी यह आद्या की कि वह उस सुवार-तम्वन्धी विस्तृत योजना को तैयार करते 
के लिये कमिटी बनायेगी | इससे इस वात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी 
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शून्यता अनुभव करने छग गये थे और उनकी आंखों के सामने कैसा मँवेरा छा गया था। 
१६००८ तक कोई अमली तरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बात 
पर सन्तोप प्रकट किया कि बंगाल प्रास्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस 
बात को स्वीकार कर लिया है---लेकिन, वारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस 
को अपनी निराशा का पता छुग गया, क्योंकि अमली कार्रवाई इस दिद्ा में कूछ भी नहीं 
की गई।' इसके वाद लगातार दो अधिवेशनों में इसी निराज्षा का राग अछापा गया। 

जरी के अधिकार कम करने और न्याय व झासन-कार्य सम्मिलित रखने के 
पुराने घाव अभी हरे ही थे और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे 
थे, कि १८९७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १०८१८ का तीसरा रेग्युलेशन 
(वंगाल), १८१६९ का दूसरा रेग्युलेशन (मदरास) और १८२७ का पच्चीसवां 
रेग्युलेशन (वम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश में आये, जिनके मातहत हर किसी को 
मुकदमा चलाये बगैर ही जलावतन किया जा सकता था। सरदार नातू-बन्धुओं 
पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८६७ के कांग्रेस-अधिवेशन होने के वक्‍त ५ 
महीने से अधिक समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखकर दंग रह गई, वर्योकि 
गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नहीं दिया गया था जो कि इन रेग्युल्शनों 
के मातहत भी देना जरूरी था। 

१८६७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को 
राजद्रोह के अपराध में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे 
हुए नहीं थे । पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा 
१२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहें फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) धाराओं में ऐसा 
संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गई। कांग्रेस ने सर्वसाधारण के 
अधिकारों पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत्‌ विरोध किया। श्री सुरेन्द्रनाव 
बनर्जी ने अपनी विशेष शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था :--- 

“अंग्रेजों ने अपने लिए मैग्नाचार्टा और हैवियस कार्पस प्राप्त किये हैं। इनके 
द्वारा उन्हें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे सिद्धान्त-झूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित 
हैं। पर मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा 
भी पैदायशी हक है। हम कब्रिटिश-प्रजा हैं, इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो 
विशेषाधिकार मिले हैँ उनके हम भी हकदार हैँ। इन अधिकारों को हमसे कौन छीन 
सकता है ? हमने निएचय कर लिया है और कांग्रेस इस वात का प्रण करेगी, आप और 
हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेंगे। इस सभा-भवन से निकछ 
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क़र उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता में फैल़ेगी कि हम इस वात के लिए तुल गये है, 
इस-बात पर जोर देने में हम किसी भी वैध उपाय. को वाकी नहीं. छोड़ेंगे, कि ईद्वर 
की छत्र-छाया में ब्रिटिश-प्रजाजन की हैसियत से “हमारे भी वही अधिकार हैँ जो अन्य 
ब्रिटिश प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी तरह 
क्रम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 


दायमी वन्दोबस्त, आवियाना, गरीबी और अकाल . : 
भारतवर्ष कृषिग्रधान देश: है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि-कांग्रेस.ने सबसे 
पहल नहीं:तो भी अपनी शुरुआत में ही थोड़े-थोड़े समय के लिए होनेवाले.जमीन के 
बन्दोवस्त पर ध्यान दिया, जिसमें सदा लगान-वृंद्धि .होती रहने से रैयत को बड़ी 
क्रठिनाई.होती है । इलाहाबाद में ( १८८८) होनेवाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी 
स्थायी -(स्टैण्डिंग) समिति को यह काम सौंपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके 
#८८९ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करें। १८५६ में बाबू वेकृण्ठनाथ- सेन- ने 
इसका उल्लेख करते हुए-बताया कि १८६० में दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए जो 
कमीशन नियुक्‍त-हुआ था, उसने दायमी वन्दोवस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत- 
मंत्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मंजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी 
: ब्रताया:कि कभी-कभी तो लगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से 
भी वढ़.जाती है जैसा कि.मि० (वाद में सर) ऑकलैण्ड कॉल्विन के सामने आये एक 
भासले से मालूम पड़ता है। डॉ० वेसेण्ट ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी. यह मनो- 
रंजक उदाहरण दिया हैं :--- ' 
बतन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था; परन्तु अब उसमें पानी 
, निकलने के एक की जगह“छ: छेद हो गये हैं। 

“हमारे पास पश्चुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की और उनकी .तन्दुरुस्ती के 
लिए आवश्यक नमक की भी बहुतायत हैं; परन्तु अब जंगलात के महकक्‍्मे ने सारी जमीन 
पर क़व्जा-कर लिया है , जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहे और यदि भूखों मरते पशु 
चारे की जगह अनाज के खेत में भटक कर चले जाते हैं तो उन्हें कांजीहाउस में वन्द 
करके हम पर जुर्माना किया जाता है ।” 

“अपने मकानों, हलों तथा.हर तरह के खेती के सभी कामों के लिए हमारे 
* पास लकड़ी की वहुतायत है; लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा 
हुआ है। जहां हमने उसे विछा इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंजे में आये 





अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह ४१ 


नहीं। अब तो हमें एक भी छकड़ी चाहिए तो उसके छिए हप्ते-मर तक एक से दूसरे 
अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जगह खर्च-ही-खर्च करना होगा; तब कहीं 
जाकर वह मिलेगी। 

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुँचानेवाले जंगली 
जानवरों को हम मार या भगा सकते थे; पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विधान हैं, 
जो विदेशों से यहां आनेवाले एक हव्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत 
देता है, पर जिन गरीब किसानों को अपने गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली 
जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी ज़रूरत है उन्हें कसम खाने को भी एक 
हथियार नहीं मिलता ।” 

१०६२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, 
“जिससे कि देश की कृषि को उन्नत करने के लिए पूंजीपति और मजदूर मिलकर काम 
कर सकें,” और क्ृपि-सम्बन्धी वेंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल 
* भारत-मंत्री द्वारा दिये गये उन वचनों की पू्ति करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने 
अपने १८६२ और १८६४५ के खरीतों में दायमी वन्दोवस्त के लिए दिये थे। १८६६. 
में कांग्रेस ने अपने रुख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा 
वन्दोवस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फासला तो रबखा ही जाय--र्थात्‌, , 
मियादी वन्दोवस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। 
२२ दिसम्बर १६९०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृषपि-विभाग के हारा, 
इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके चौथे प॑ रेग्राफ पर प्रकट किये गये 
प्रान्तीय सरकारों के विचार प्रकाशित करने के लिए कांग्रेस ने कहा ।१६०३ में कांग्रेस 
इससे भी आगे बढ़ी और लगान अधिक न लगाया जाय, इसके लिए कानूची व अदालती 
रुकावट लगाने के लिए कहा। १६०६ में कांग्रेस ने लॉर्ड केनिंग और छोर्ड रिपन की 


नीति से, जो उन्होंने क्रशः १८६२ और १८८२ में लगान पर निग्नन्त्रण रखने के 


सम्बन्ध में प्रतिपादित की थी, १६०२ में एक प्रस्ताव-दारा घोषित छॉर्ड कर्जन की 
नीति की तुलना करके दोनों को परस्पर-विरोधी बताया और इस विचार का विरोध 
किया कि भारतवपं में जमीन का लगान 'कर' नहीं वल्कि 'किराया' हूँ। १६०८ में 
भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराग् होकर बपने आप कांग्रेस 
ने इस विपय को छोड़ दिया । हि 

१८९६ के दुभिक्ष की परिस्थिति के कारण कांग्रेस को सरकार की आाधथिक 
नीति का सिहावलोकन करना पड़ा । उसने सरकार पर जन्वाबुन्ध सैनिक-व्यय करने 
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का दोप लरूगाया और दुर्भिक्षों को, उस खर्च की पूर्ति के लिए, लोगों पर लगाये जाने- 
वाले अत्यधिक कर और भारी छगान का वाइस वतलाया | दूसरा कारण सरकार 
की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कछा-कौशल एवं उद्योग-बंधों का प्राय: नप्ट हो जाना 
वतलाया गया। सरकार से कहा गया कि वह अकालरक्षक कोष बनाकर अपनी की हुई 
प्रतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी वन्दोबस्त और कृपि सम्बन्धी बैंकों तथा कला-कौशल- 
सम्वन्ची स्कूलों की स्थापना को गरीबी -दूर करने का असली उपाय वतलाया गया। 
इसके बाद -ही एक अकाल-कमीशन वैठाया गया।- इसी बीच अकाल-पीड़ितों की 
सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुई उदारतापूर्ण रकमों के लिए धन्यवाद 
प्रकट करते हुए कांग्रेस ने १,००० पौण्ड की रकम हरन्दन के लॉर्ड मेयर के पास भेजने 
का निएचय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए 
भारतीयों की कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक वंना दें। यह १८६८ की वात हैं। लेकिन 
ऐसा करते हुए, कांग्रेस नें उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादत 
करती आ रही थी; और १८६६ में एक वार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि : 
, सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धों की उच्चति की जाय, 
और जमीन का लगान तथा'*दूसरे करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर 
और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस वात की माँग पेश की गई कि 
भारत-वासियों की आर्थिक. अवस्था की जांच कराई जाय । इसके वाद के अधिवेशनों 
में हम इस विपय पर और कूछ नहीं पाते हैं, जिसका कारण शायद यह है कि वाद के 
वर्षो में कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी वदल गया था। ब ॥ 


कानून- जंगलात 

जंगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझा 

हूँ । उनका मुकावला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने छोगी 
पर असह्य वोझ डाल दिया। जैसा कि १८६१ के नागपुर-अधिवेशन में मि० पाल 
पीटर पिल्ले ने बताया था, कलम की एक ही. रगड़ में सरकार ने रैयत के स्थायी 
अधिकारों को नष्ट करके ग्रामीण समांज-व्यवस्था में उलट-पछट कर दी। जैसा कि 
डॉ० बेसेण्ट ने कहा, इस वात में सन्देह की वहुत कम गुंजाइश है कि देहातियों को 
ब्रिटिश-शासन के वखिलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने 
* नहीं। एक उत्तरी आर्काट के ही जिले में, १८६१ में, नौ महीने के अंन्दर ३,००,००० 
पशु मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलतेवाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वारा 
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उनसे छित गईं। “आपकी जमीन है तो पहाड़ी पर, पर जाप वहां के झाइ-झडकों 
जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते--यहां तक कि बपने पैदा किये हु 
पेड़ों की पत्तियां तक आप की नहीं है।” 

१८९२-६३ में बड़ी नम्नता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई वि 
जंगलात के कानूनों से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हं--खासकर दक्षिण-मारत औरः 
पंजायब के पहाड़ी इलाकों में 'उनकी जांच कराई जाय । पंजाब सरकार ने इस सम्बर्न्ध 
जो नियम बनाये वे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नवें मधिवेद्यन में प॑ ० मेघनराम 
ने उन्हें अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सभ्य सरकार के लिए कलंका-रूप 
वतलाया। इनके अनुसार अगर कहीं आग लरूग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिव 
हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यवित जिम्मेवार माना जात 
जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काबिज होता; और उसवे 
साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानों उसने जान-वृझकर कानून की परवाह 
न की हो | जिन पहाड़ी छोगों के लिए पहाड़ों पर पैदा होनेवाली घास और छकड़ी हूँ 
सब-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का दारोमदार था, उनवे 
लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई। यहां तक कि जंगल में तापने के लिए वे आर 
भी नहीं जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अकक्‍्तूबः 
१८९४ को भारत-सरकार ने नं० २२ एफ का एक गदती प्रस्ताव प्रकाशित किया 
जिसमें जंगलों के प्रबंध में रैयतों की कृषपि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक 
प्रदनों को कम महत्त्व देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था। 

इसपर कांग्रेस ने, अपने दसवें अधिवेशन में, आग्रह किया कि तीसरे ओर 
चौथे वर्ग के जंगलों में जलाने की ऊकड़ी, पशु चराने के जधिकार, पशुओं के खाने के 
चीजें, मकान और खेती के औजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जंगली चीज 
आदि--उचित प्रतिवन्धों के साथ--हर हालत में मुफ्त दी जायें; और जंगलों व 
सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिसमें किसानों को इस महकमे के कर्मचरारियं 
से तंग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों के उपभोग करने की छू: 
रहे।” ग्यारहवें और चीदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया वि 
जंगलात के कानूनों का उद्देश जंगलों की आमदती का जरिया बनाना नहीं बल्कि 


के अधिवेशनों में, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सिफ एक बढ़ 
प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था। 
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' वात-असल में यह हुईं कि पुरानी शिकायतों के तो छोग आदी ही हो चुके थे, 
उनके अलावा जो नई शिकायत. उनके सामने आई उसने उनका ध्यान: अपनी ओर 
खींच लिया; फिर वीसवीं सदी की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले 
से विलकुल भिन्न प्रकार की थी। अलावा इसके, वोअर-युद्ध और रूस-जापान की 
लड़ाई ने भी ,अवश्य ही कांग्रेसवालों के दृष्टिकोण को बदला और जंगलात व 
आवियाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका. ध्यान राष्ट्रीयता एवं 
स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकपित कर दिया। 


व्यापार ओर उद्योग 

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्‍यायें हे, उनके खास-खास 
मुद्दों को कांग्रेस के प्रारम्भिक राजनी तिज्ञों ने भली-भांति समझ तो लिया था; परन्तु 
वे समस्‍यायें ऐसी थीं कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था| 
यह वात वे जान गये थे कि लंकाशायर के मुकाबले में भारतीय हित छोटे और गौण 
समझे जाते थे ; साथ ही यह वात भी उन्होंने बखूबी जान ली थी कि ग्रामीण दस्त- 
कारियों और कलो-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो मगर 
उनके प्रति छापरवाही जरूर की जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और 
खापडे के साथ लोकमात््य तिरक के एक पक्के अनुयायी थे, वम्बई में हुए कांग्रेस के 
बीसवें अधिवेशन (१६०४) में इस विपय पर मि० .आर्थर वारूफोर के आयलेंड पर 
दिये एक भाषण का नीचे लिखा अंश उद्धृत किया था :-- 

-के-वाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोंट दिया 
गया, या उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इंग्लैण्डवालों 
के हित में उसे नियंत्रित कर दिया गया; और जवतक कि सम्पत्ति के तमाम ख्रोतों 
को सीमेण्ट लगाकर बन्द नहीं कर दिया गया और सारा राष्ट्र खेती के काम करने 
के लिए मजवर न हो गया, तवतक यही क्रम जारी रहा। - 

इससे अधिक दिलचस्प-और विचारपूर्ण वह जवाव हैं जो मुसलमानी-राज से 
ब्रिटिश-राज की तुछूना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था--- रक्षा, शिक्षा और 
रेलों के लिहाज से तो अंग्रेज़ी राज्य अच्छा है; मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से 
मसलमानी-राज्य उससे अच्छा था; क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी 
वन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत हिन्दुस्तान में ही रही, लेकिन अंग्रेज छोग 
यहाँ का घन देश से वाहर ले जाते हैं।” यही बात कांग्रेस के नवें अधिवेशन में, राजा 
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अध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह प्‌ 


रामपालसिंह ने अपने मजाकिया ढंग पर, इस प्रकार कही थी, कि “अंग्रेज सिविलियनों 
ने तो हिन्दुस्तान को मीज-मजा करने का अपना शिकारगाह वना रखा हैं।” 

१८६४ में कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर 
लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “इस 
कर का निश्चय करते वक्‍त लंकाशायर के हितों के सामने भारतीय हितों का बलिदान 
किया गया है ।” इसमें सन्देह नहीं कि अन्यायी कानून के आगे सिर झुकाकर उसकी 
सख्तियों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोवृत्ति देश में सदा रही है। अतः इस 
विपय में भी कांग्रेस ने कहा :-- 

“यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करनेवाल्ा बिल कानून बन जाय तो, 
उस हालत में, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार बिना विल्म्ब के विल 
के अनुसार मिले हुए अपने उन अधिकारों से काम लेने की भारत-मंत्री से अनुमति ले 
जिसके द्वारा २० से २४ नं ० तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से वाहर हो जाता है ।” 

-..ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गईं कि २० नं० से नीचे के भारतीय सूती 
माल को कर से मुक्त रखने पर लंकाशायरवालों ने जो आपत्ति की है वह वे-बुनियाद 
'है। १९०६ में, दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रसिद्ध 
अधिवेशन हुआ उसमें पं० मदन मोहन मालवीय ने कहा, कि “हमारे देश का कच्चा 
माल देश से वाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास 
आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देतें। उस हालत में हम भी उसी 
प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों की 
शैशवावस्था में करते हें। 

लो० तिलक ने इस वात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे 
ज्यादा खपत मध्य-श्रेणीवालों में ही है। उन्होंने कहा, हमारे अन्दर स्वावलुम्बन, 
दुढ़-निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए।” स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने 
पर, और १६९०६ तथा उसके बाद के वर्षो में वहिप्कार-आन्दोलन से उसको 
प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्प का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्यों के पुनर्जीविन 
की ओर खिंचा। १६१० में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने स्वदेशी का प्रस्ताव पे 
करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्धरण दिया :-- 

“भारतवर्प इंग्लैण्ड का ऐसा वगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा 
करके ब्रिटिश एजेण्टों की मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिदिण 
मजदूरों और ब्रिटिश पूंजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टों द्वारा 
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भारत के ब्रिटिश-व्यापारियों के पास उसे भेज दिया जाय।” * 

गांव और उनके उद्योग-बंधों एवं खेती की वरवादी की ओर भी भारतीय 
राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। १८६८४ में ही पं० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव 
रक्‍्खा था, कि सरकार को देशी उद्योग-बंधों एवं कछा-कौशल की उन्नति करनी 
चाहिए।” और यह वात तो इससे भी पहले (१८६१ में ही) स्वीकार कर ली गई थी 
कि जंगलात के कानूनों ने गांववालों को बड़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। सारे ग्रामीण- 
समाज में उथलू-पुथल होगई है, गांव.की कारीगरी नष्ट हो गई है और पशु मर रहे हैं 
“7 3 छाख तो सितम्बर १८६१ में ही मर चुके थे। १८६१ की नागपुर-कांग्रेस में; 
उर्दू में भाषण करते हुए, ला० मुरलीघर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से वड़ी जोरदार 
अपील की थी। | 

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८६३) पं० मदनमोहन मालवीय ने अपनी 
स्वाभाविक शैली में कहा था :--- - 

' “आपके जुलाहे कहां है ? वे छोग कहां हैं जिनका निर्वाह भिन्न-भिन्न उद्योग- ' 
धंघों एवं कारीगरियों से होता था ? और जो कारीगर साल-दर-साल बड़ी-बड़ी तादाद 
में इंग्लैण्ड तथा दूसरे यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सव भूत- 
काल की वातें हो गईं। -आज तो यहां बैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के बने 
कपड़ों से-ढंका हुआ है और जहां कहीं भी आप जाये, सव जगह विलायती-ही-विलायती 
माल आपको दिखाई देगा। लोगों के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि 
खेती-वाड़ी के द्वारा वरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार . 
बाकी रहा है उससे टका-घेला पैदा कर लें। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास 
साल पहले हमें जो कुछ मिलता था अव उसका सौवां हिस्सा भी हमारे देशवासियों को 
नसीब नहीं होता। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है ? ” 

यह-विषय कितना महत्त्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट हैं कि सर एस० 
सुब्नह्मण्य ऐयर ने हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के वाद १६१४ में गांवों 
के पुनर्जीवन औौर कर्जा-संस्थाओं की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया था। १८६६ 
में ला० लाजपतराय की प्रेरणा पर कांग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धंधों के 
विचार में लगाया और इसके लिए एक उप-समिति कायम की। इस सब कारंवाई के 
फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता-कांग्रेस के साथ 
१६०१ में हुईं। इसके वाद क्रमशः इसमें उन्नति होती गई और अव खह्दर-एवं स्वदेशी- 
प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग-धंधों की ओर 
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अध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह डछ 


कांग्रेस का ध्यान १८६४ में भारतीय सूती मार पर कर लगाये जाने के कारण ही 
आकपित हुआ, जिसका उसी समय उसने विरोध किया; लेकिन हम देखते हैं कवि 
स्वयं गवर्ने र-जनरछ-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वहू उठाया नहीं गया । उसे 
उठाना तो दूर, उलटे लॉर्ड सेल्सवरी ने यह निर्देश किया बताते हैं कि “भारतीय माल 
की प्रतिस्पर्दा से ब्रिटिश माल को बचाने के लिए उपाय किये जायें।” गांवों की 
गरीबी का जिक्र करते हुए वार-वार जो यह कहा जाता रहा हैँ कि ४ करोड़ 
व्यक्तियों को रोज एक वक्‍त खाना नसीब होता है, यह सिर्फ खयाली बात नहीं हैं। थी 
वाचा और मुधोलकर ने बड़ी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणों से इस वात को 
सिद्ध कर दिया है। सर चार्ल्स ईलियट के कथनानुसार, “आधे किसानों को साल की 
शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नहीं होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते है।” 
छगान का यह हाल था कि एक छोटे-्से जिले में १८६१ में ६६ फी सदी बढ़ा, दूसरे 
में ६९ फी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया; और कूछ गांवों में तो ३०० से 
१५०० फी सदी तक बढ़ा, जब कि इसके साथ-साथ फौजी खर्च भी वेशुमार बढ़ता 
रहा है। 

जर्मनी में फी सैनिक १४५) सालाना खर्च पड़ता है, फ्रांस में १६४५) और 
इंग्लैण्ड में २८५), परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७५] सालाना खर्च 
किया जाता हैं; और यह उस हालत में जब कि फी आदमी की औसत-भआमदनी इंग्ल॑ण्ड 
में ४२ पौण्ड, फ्रांस में २३ पौण्ड और जर्मनी में १८ पौण्ड हैं और हिन्दुस्तान में सिर्फ 
१ ही पौण्ड है। ये अंक १८६१ के हैं। 

अकालों के बारे में वार-वार प्रस्ताव पास हुए हैं और मजदूरी के सिलसिले 
में सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ में ही प्रस्ताव किया जा चुका है । 


स्वदेशी, वहिष्कार ओर स्व॒राज्य 

१६९०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देद्या में इस छोर से उस छोर 
तक फैल गया था उसका मूल कारण वंग-भंग था, हाझांकि छॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी 
शासन के कारण वह जागृति इस वंग-भंग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर 
गर्भ में बढ़ रही थी। पृण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १६०५ 
ईसवी में हुआ तब उसमें बंग-भंग पर विधिवत्‌ विरोब प्रदर्शित किया गया और कहा 
गया कि वह रद कर दिया जाय । कम-से-कम उसमें ऐसा संशोधन जरूर कर दिया 
जाय जिससे सारा वंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वंग-मंग आन्दोलन 





ड्वद | कांग्रेस का इतिहास: भाग १ 


को दंवाने के छिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विपय- में इस कांग्रेस 
में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था; क्योंकि एक ओर जहां, उसके 
द्वारा वंगाल में जारी किये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परता-पूर्वक ' 
विरोध किया गया, तहां साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब 
बंगाल के छोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुओं का वहिष्कारं करना पड़ा और बंगाल. 
के लोगों की प्रार्थना और विरोध का खयारू न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेद _ 
करने पर जिस तरह तुली थी, उसे, ब्रिटिश-लोगों के ध्यान में छाने का, जब एकमात्र 
यही वैध उपाय रह गया था.......... ।” इससे यह साफ नहीं मालूम होता, और शायद 
यह साफं करने का. इरादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी माल के वहिष्कार को पसन्द: 
करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गईं, जिसेसे यह मानी निकलते थे 
कि लोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय वाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर 
था कि राष्ट्रीय दल के लोगों को बड़ी आपत्ति होती, अगर कोई ऐंस। प्रस्तोव पास किया 
जाता जो इससे भी कम स्पप्ट होता। परन्तु जैसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन - 
करते हुए लाला छाजपतराय ने एक वुलन्द आवाज उठाई, हमने अब गिड़गिड़ाने की 
नीति छोड़ दी हैं। हम उस साम्राज्य की प्रजा हैँ जहां लोग उस पद को प्राप्त करने 
के लिए, जो उनका हक हैँ, लड़-झगड़ रहे हैं।” १६०४ में जिस साहस का अभाव थो 
बह-१६०६ में आ गया। वंग-भंग पर एक प्रस्ताव करने-के वाद कांग्रेस ने वहिष्कार-' 
आन्दोलन का भी समर्थन किया। “यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों 
का कुछ भी हाथ नहीं हैं और वे सरकार से जो प्रार्थनाएँ करते हें उनपर उचित रूप से 
ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त 
में जो वहिष्कार का आन्दोलन चलाया:गया वह न्याय-संगत था: और है ।”- इसके वाद 
कांग्रेस ने कूछ नुकसान सहकर भी देझी उद्योग-घंधों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास 
किया। बस, गाड़ी यहीं रुक गई। स्व-शासन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक 
सचनाओं से आगे नहीं बढ़ी; जैसे--परीक्षाओं का भारत और इंग्लेण्ड में साथ-साथ 
होता, कौंसिलों का विस्तार करना और उनमें छोक-अ्रतिनिधियों की संख्या का बढ़ाया 
जाना, भारतमंत्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कौंसिलों में हिन्दुस्तानियों की 
नियक्ति की जाना-। वस, १६९०६ भें भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खात्मा इसी 
में हो जाता था। दूसरे साल सूरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दंल-वाली 
कांग्रेस ने तो आगे के सालों में वहिष्कार को कतई छोड़ दिया, सिफफ स्वदेशी को कायम 
रक्‍खा; और स्व-शासंन सम्बन्धी प्रस्ताव: उतरते-उतरते सिर्फे मिण्टो-मॉल सुधार- 
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योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया । १६१० में नये वाइसराय छॉड्ड हार्डिग 
आयें। उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की अपील उनसे की । दूसरे 
साल फिर ऐसी अपील की गई । परन्तु १६१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ तो उसने साहस करके सरकार से बह मतालवा किया, कि “तारीख २५ 
अगस्त सन्‌ १६११ के खरीते में प्रान्तीय पूर्णाधिकार के सम्बन्ध में जो वचन दिया गया 
हैं उसे पूरा करे, और भारतवर्प को संघ-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत 
के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हों वे सब किये जायें ।” 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 

कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का 
प्रन्‍]न आजकल ही खड़ा हो गया हूँ। नहीं, सर ऑकलैण्ड कॉल्विन (१८८८) जब 
संयुक्तप्रांत के छेफ्टिनेन्ट गवर्नर थे तवबसे इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। उस समय यह 
दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान कांग्रेस के विरोधी है। यहां तक क्रि 
झूम साहव ने भी इसे महत्त्वपूर्ण समझा और इसके विषय में एक लम्बा जवाब उन्होंने 
सर ऑकलेण्ड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों 
की सफलता ने नौकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम 
लेपिटनेन्ट गवर्नर महोदय ने कर दिया। मुसलमानों पर भी इस विचार का असर 
तुरन्त ही हुए बिना न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियों का बुजुर्गाता रवैया जरूर 
अखरा होगा, जैसा कि एक घटना से जाहिर होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 
इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी हुआ। उनमें दोंब रजाहुसेन 
खां ने मि० घूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के हक में एक 
फतवा पेश किया, जो कि छखनऊ के सुन्नियों के शम्सुद्उत्मा से प्राप्त किया गया था। 
उन्होंने धड़ल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नहीं वल्कि उनके मालिक---सरकारी 
हुबकाम-हैं जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं।” 

फिर भी वास्तव में छॉर्ड मिण्टों के जमाने में साम्प्रदाय्रिक प्रतिनिधित्व के 
वंग-भंग के द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग प्रान्त वनाकर, जिसमें कि 
मुसलमानों का बहुमत हो, यह कलुपित जाति-गत भावना जाग्मत की। यद्यपि ललॉई 
मिण्टो उस घोड़े को आराम पहुँचाने के लिए भेजे गये थे जिसपर छाई कर्जन ७ साल 
तक सवारी कसकर उसका दम करीव-करीब निकाल चुके थे; फिर भी जाति-गत भेद 

डे 
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और अंछगगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्यों-की- 
त्यों कायम रही। मिण्टों की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अरूग 
निर्वाचन-संघ की तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही संयकत-निर्वाचन में भी राय 
देने का उनका हक ज्यों-का-त्यों कायम रकखा गया था। संकीर्ण बुद्धि के राजनीतिज्ञों ने . ह 
उस समय यह वताया कि बंगाल, आसाम जऔर पंजाव की छोटी. हिन्दू जातियों को ऐसा 
विशेषाधिकार नहीं दिया गया। परन्तु यह तो असल में सही रास्ता छोड़कर भटक 
जाना था। जो बड़ी अजीव वात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न-, 
भिन्न मताधिकार रक्‍्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी 
वाला जहां मतदाता हो सकता था वहां एक गर-मुस्लिम तीन राख सालाना आमदनी 
वाला हो सकता था। मूसलमान ग्रेजुएट को मतदाता बनने के लिए यह काफी था कि 
उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जायें; परत्तु गर-मुस्लिम के लिए त्तीस साल हो जाना 
जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन 
लाख रुपये ! एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल। जबतक कोई सावे- 
जनिक वालिग मताधिकार नहीं मिल जाता हैं तवतक हम अक्सर ऐसे मतावलम्बों की 
प्रतिध्वनि सुना करते हैँ । मुसलमान दोनों जातियों के लिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न 
स्टैण्डड चाहते हैं जिससे कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे । 

१६१० में हालत वहुत नाजुक हो गई। सर डवल्यू० एम० वेडरवर्न कांग्रेस 
के सभापति हुए थे। आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिपद्‌ 
की जाय, जिससे इस जातिगत प्रइन पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियों 
और लोकल-वोर्डो में पृथक्‌ निर्वाचन का तरीका जारी होने की वात चल रही थी। 
युक्तप्रांत में, जहां कि पृथक निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में 

मुसलमानों की संख्या कुल आवादी की ६ होते हुए भी जिला-वबोर्डों में मुसलमान १८६ 
और हिन्दू ४४५ चुनें गये और म्युनिसिपैलिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू 
५६२ | यहां तक कि सर जॉन ह्यूवेट जैसा प्रतिगामी संयुक्तग्रांत का लेफ्टिनेप्ट 
गवर्नर भी उस प्रांत में दोनों जातियों के मेल-मिलाप में खहूल डालने के हक में नहीं 
था-। हां श्रीयत जिन्ना ने जरूर स्थानिक संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रचलित करने 
' की निन्‍दा की थी। एक “रन! सरक्यूछर निकला था, जो कि स्थानिक संस्थाओं में 
जातिगत. प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था. कि 
मसलमानों को पथक्‌ निर्वाचन के अलावा संयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा 
होनी चाहिए; क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे ताल्लुकात्‌ कायम रखने मे मदद 
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मिलेगी। इसपर पं० विद्यननारायण दर ने, जो क्र ४० पर कल्क्रता-कांग्रेस 
के सभापति थे, कहा था कि “में इतना ही कहूँगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह 
उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना है।” उन्होंने बह भी 
बताया, कि “जव सर डब्ल्यू० एम० वेडरवर्न और सर आगाखां की सलाह के मुताबिक 
दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस 
उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जायें, तव एक गोरे अखबार ने जो कि सिविल 
स्विसवालों का पत्र समझा जाता है, लिखा था कि ये छोग क्‍यों इन दोनों जातियों 
को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की 
मुखालिफित की जाय ?” उसका यह वाक्य भारत की राजनैतिक स्थिति पर एक 
भयानक प्रकाश डालता है !” 

१६१३ में नवाव सय्यद मुहम्मदवहादुर ने, जो करांची कांग्रेस (१६१३) 
के सभापति थे, “यूरोप में तुर्क-साम्राज्य की नींव उखाड़ने और ईरान के दम 
घोटने के प्रयत्नों” की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य को छगे उस धक्के को 
जिस दृःख के साथ मुसलमानों ने महसूस किया उसीको उन्होंने वहां प्रदर्शित किया। 
अन्त में उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को अपनी मातृभूमि के लिए कन्वे-से-कन्धा 
लड़ाकर काम करने पर बहुत जोर दिया । यह हमें १६२१ के खिलाफत-आन्दोलन 
और हिन्दू-मुसलमान-सम्वन्धों पर हुए उसके असर की याद दिलाता हैं। यूरोप के 
रोगी (१९वीं सदी तक के तुकिस्तान को यही कहा जाता था) ने अवतक हिन्दुस्तान 
की राजनीति की गति-विधि को वनाने में वड़ा भाग लिया है। ये स्थितियां थीं जिन 
में १६९१३ की करांची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये 
और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिग्य-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों 
को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानों के वीच मेल एवं सह- 
योग का भाव बढ़ाने के मुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। कांग्रेस ने मुस्लिम- 
लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता 
राष्ट्रीय हित के तमाम मसलों पर मिलकर एक साथ काम करने का रास्ता निकालने 
की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगों से प्रार्थना 
की कि वे इस उद्देश की पूर्ति में हर तरह से सहायता करे। 

उस समय कांग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उन 
वक्‍ताओं के भाषणों की बढ़ी-चढ़ी भाषा से लगता हैं जो करांची में (१६१३) 
इस विपय के प्रस्ताव पर बोले थे। स्वर्गीय भूपेन्दनाय वसु के भाषण के कुछ बंद हम 
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यहां उद्धृत करते हें---' हम हिन्दू-मुसछमान सवको अपना ध्यान एक ही ओर---संयक्त 
आदर्श की ओर--लछगाना चाहिए, क्‍योंकि आज का हिन्दुस्तान न तो हिन्द्रओं 
का हूँ, न मुसलमानों का, और न अधगोरों का। तब यूरोपियनों का तो और भी दर। 
वल्कि यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमें हम सव हिस्सा रखते हैं । अगर पिछले दिनों कोई . 
गलतफहमियां हुई हों, तो हमें अब उन्हें भूल जाना चाहिए। भविष्य-काल का भारत _ 
अवसे ज्यादा बलवान, ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान, ज्यादा ऊँचा, होगा; नहीं-नहीं, 
वह तो उस भारतवपं से भी कहीं उज्ज्वल होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण - 
गौरव में अनुभव किया था और अकवर ने अपने मनोराज्य में जैसां कुछ चित्र भारत 
का खींच रखा था उससे भी कहीं वेहतर वह भारत होगा। 

एक वार जहां घाव हुआ कि फिर उसमें से मवाद बहता ही रहा। अगर 
हिन्दुओं ने चुपचाप और राजी-रजामंदी से मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह 
दे दिया होता तो यह प्रश्व कभी का हल हो गया होता। हां, यह सच है कि जैसे-जैसे 
खानां खाते जायेंगे वैसे-वेसे भूख वढ़ती जायगी; परन्तु उसके साथ यह भी सत्य 
है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा खायेंगे त्यों-त्यों भूख मरती जाती है। जातिगत प्रतिनिधित्व- 
संवन्धी मिण्टो-मॉलें-य्ोजना हिन्दुस्तान के मत्थे जबरदस्ती मढ़ दी गई थी। लोगों 
से इसके बारे में कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया। इसलिए १६१६ में, जब 
सुधारों के नये टुकड़े देने की तजवीज चल रही थी, देश ने सोचा कि हिन्दू-मुसलमानों 
का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम-लीग 
दोनों के प्रतिनिधि (नवम्वर १६१६) कलकत्ते में इंडियन एसोसियेशन के स्थान 
पर मिले--इस उद्देश से कि १९१४ में कांग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके 
अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय। 
इसी समय मुस्लिम-छीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश बना लिया था। आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त की भावनायें जगह-जगह फैल रही थीं। यूरोपीय युद्ध भी खुद छोटे 
और पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए ही लड़ा जा रहा था। 
ऐसी दछ्या में कलकत्ते में जो वात हो रही थी उसके लिए वातावरण अनुकूल था। परच्तु 
कांग्रेस के हलके में जो वड़े-बढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से कूछ करने में आगा-पीछा 
करते थे। फलत: यह काम युवकों पर आ पड़ा। शायद उम्र में सबसे छोटे लोगों वें, 
जो उस समय मौजूद थे, आगे कदम वढ़ाया। सर सैयद अहमद ने कहा था-- हिल्दू 
और मुसलमान हिन्दुस्तान की दो आंखें हैँ । और दो में से एक भी न हो तो मां का 
चेंहरा बदसूरत हो जायगा।” ज्षीत्र ही देन-छेन की भावना की विजय हुईं। जिन 
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प्रान्तों की संख्या १५ फी सदी से कम हो उनमें कम-से-कम १५ फी सदी प्रतिनिधि 
कौंसिल में रखना तय हुआ । अब रह गये पंजाब और वंगाछू। हमेशा की तरह इनका 
भामछा हैं तो पेचीदा; परन्तु १६१६ में छूखनऊ में सुलझाया गया। 


प्रवासी भारतवासी 

जहां भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, तहां दक्षिण-अफ्रीका- 
स्थित भारतीयों की हालत वद से वदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह कानून वना 
कि नेटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के शर्तंवन्द प्रवासी अपने इकरारनामे की अवधि के समाप्त 
होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नये सिरे से शुरू करावें--कुछी बनने का 
इकरारनामा फिर से भरे, या अपनी वापिक आय के आधे भाग के वरावर मनुप्य- 
कर (पॉल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर डॉ० मुंजे के शब्द दोहराना असंगत न होगा, जो 
उन्होंने छगभग १६०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्बुलेंस-कोर के साथ की गई 
अफ्रीका-यात्रा के वाद वहां से आकर कहे थे--“हमारे शासक हमें मनुप्य नहीं 
समझते ।” इसी प्रसंग में श्री घी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी 
कि साम्राज्य में एक जाति की उन्नति या प्रभुता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी 
की २१ वीं कांग्रेस (१६०५) में कहा था---यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े 
बढ़े दाशनिकों, महान राजनीतिज्ञों और बीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली जाति 
छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के पांव नहीं पड़ सकती ।” 

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने सबसे पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण 
अफ्रीका का प्रदन उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भार- 
तीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहां के पूरे समाचार यहां की 
जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ष इसी उद्देश से आते थे। अपने 
नारंगी कपड़ों, ठिगनें कद तथा लम्बी लाठी के कारण वह कांग्रेस में कभी छिपे न रह 
सकते थे । हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी मृत्यु ने राप्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति 
को उठा दिया है। दक्षिण-अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुतः पहला विरोध 
१८६४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया कि औप- 
निवेशिक-सरकार का वह बिल रद कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार 
नहीं दिया गया था। इसके वाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अधिकाधिक 
महत्त्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि हमें किस 
तरह बिना पास के यात्रा करने की और ६€ बजे रात के वाद घूमने तक की आजादी 
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नहीं है, किस तरह हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा जाता है जहां कड़ा-करकट 
जलाया जाता है, किस तरह हमें रेलों के पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने की 
इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से वाहर निकाल दिया जाता है, .-फुटपाथ से धक्के दे दिये. 
जाते हैं, होटलों से वाहर रक्खा जाता है, सावंजनिक वाय-वगीचों का लाभ हमें नहीं 
उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर थका जाता है, हमें घिक्कारा जाता है 
गालियां दी जाती हैं और उन अमानूप तरीकों से अपमानित किया जाता है जिन्हें 
कोई मनुष्य धीरता-पूर्वक सहन नहीं कर सकता।” 

१८६८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये . 
जा चुके थे और उसी समय गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें 
भी सबसे अधिक अफसोस की वात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय छॉड्ड एल्गिनने 
इस कानून के पारस होने पर सहमति दी थी और उस समय के भारत-मंत्री लॉडे जॉर्ज 
हैमिल्टन हमें 'जंगलियों की जाति” कहकर संतुष्ट हुए थे। १६०० में भूतपूर्व वोअर 
जनतंत्र ब्रिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें अधिवेशन (१६००) में 
इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतंत्र वोअरों पर नियंत्रण करने में 
सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई हैं और इसलिए अब नेटाल में प्रवेश- 
सम्बन्धी पावन्दियां और डीलर्स लाइसैन्स-कानून उठा देने चाहिएँ। १६०१ की 
१७वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी छाखों भारतीयों 
की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्वन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था 
१६०२ में भारत-मंत्री से इस प्रइन पर एक शिष्ट-मंडल भी मिला, लेकित कोई 
नतीजा न निकला। कांग्रस ने १६९०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया। 
ब्रिटिश-सरकार के जिम्मेवार हलकों में बोअर-युद्ध के जितने कारण घोपित किये गये 
थे, उनमें से एक यह भी था कि “ब्रिटिश सम्राट्‌ की भारतीय प्रजा के साथ जनतंत्र में 
दुव्यवहार किया जाता है ” और यह मांग की गई थी कि “भारतीय भ्रवासियों के 
साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय ।” कांग्रेस ने इस वक्‍तव्य की ओर 
भी सबका ध्यान खींचा। लेकिन १६०४ में हालत और भी खराब हो गई । वोअर- 
शासन में जिन काननों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश- 
शासन में और भी सख्ती से 'होने छगा। कांग्रेस ने इसका भी तीज्र विरोध किया 
और शर्तवन्दी कली-प्रथा तथा अन्य प्रतिवंधक कानूनों को हटाने की मांग की। 
सरकार ने ट्रान्सवाल में इस आड्ड्नेंस को 'फिल्हाल' चालू करने की आज्ञा नहीं दी। 
इससे भारतीयों को संतोप हुआ। छेकिन १६०६ में दक्षिण अफ्रीका के लिए जो शासन- 
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विधान स्व्रीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पर्जीवन की स्पष्ट 
संभावना थी। १६०८ में भी भारतीयों के कप्ट दूर नहीं हुए । इन दिनों दक्षिण-अफ्रीका 
के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि 
इसको वनाते हुए भारतीय हितों की भी पूरी रक्षा की जाय । १६०८ की २३वीं कांग्रेस 
(मदरास) में श्री मृशीरहुसेन किदवई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेश्षों 
में उच्चकुलीन और प्रतिप्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपमानजनक 
और क्रूर व्यवहार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चतावनी भी दी गई थी कि 
इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश्-साम्राज्य के हितों को भारी हानि पहुँचेगी । 

१६०६ में कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि 
का कोई परिणाम नहीं निकरा। इस वर्ष की कांग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश 
करते हुए “अधिकारियों के विश्वास-चात और गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों के 
लम्बे और झ्ान्त-संग्राम” का वर्णन किया। अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ 
चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान्‌ संग्राम शुरू हुआ। उसी स्थान पर 
१८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया। इसके आलावा सर जमणेदजी ताता के 
दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कप्ट-निवारण के लिए २५,०००) 
दिये। कांग्रेस ने २४ वें अधिवेशन (लाहौर १६०६) में इस उदारता के लिए श्री रतन 
जे० ताता को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १६१०) 
तक निष्क्रिय प्रतिरोध का संग्राम अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। कांग्रेस ने. 
ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्याग की प्रशंसा की, 
जो अपने देश के लिए वीरतापूर्वक कैद भोगते हुए, अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी, 
अपने प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्ण और स्वार्थहीन लड़ाई लड़ 
रहे थे। 

कांग्रेस का २७ वां अधिवेशन (१६११) अधिक आज्ञामय वातावरण में 
सम्पन्न हुआ, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन और गिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों 
को रद कराने पर ट्रांसवाल के भारतीय समाज और गांवीजी को हार्दिक धन्यवाद 
दिया जा सका था | लेकिन कांग्रेस ने हाल ही में हुए प्रान्तीय वस्तियों सम्बन्धी भादी 
कानून की संभावना में” यह प्रस्ताव पास किया था। अगले साल (१६१३) में 
भी गिरमिट-कानन की- अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यदता प्रतीत हुई 
क्‍योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचनों को तोड़ दिया था। ब्रिटिय सन्नाद 
से कांग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिलों लॉर्ड हादिग 
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जाना अधिक अच्छा समझा । कोमागाटामारू के आदमियों की, जिनमें सिन्ध के प्रो ० 
मनसुखानी (अव स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेप कहानी--दंगा कैसे हुआ, कितने 
आदमी मारे गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तसिंह ७-८ साल तक कैसे गुम रहे और 
उड़ीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाद और सिन्ध में किस 
तरह १६१८ तक घूमते रहे, उसके वाद कैसे वम्बई जाकर महाल बन्दर में वल्दराज 
के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर हो गये, कंसे वह अपने निर्वासन-काल 
(नवम्बर १९२१) में गांधीजी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार हो जाने की सझाह 
दी, कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी १६२२ को वह 
लाहौर-जेल से उस आडउडिनेन्स की अवधि समाप्त होने पर छोड़े गये जिसके 
अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे, आदि--इस पुस्तक के क्षेत्र के वाहर की 
चीज है। 


नमक 

१६३० के नमकन्सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रदन भारतीय राजनीति 
में खास तौर पर महत्त्वपूर्ण हो गया है। जो छोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ 
'के नमक-कमीशन की सिफारिशों जानते हैं, उन्हें यह जान कर बहुत आदइचर्य होगा 
कि १८८८ में कांग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर 
अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात-ब्यापार 
को बढ़ाना था; वल्कि इस आधार पर किया, कि “नमक-कर में हाल ही में की 
गई वृद्धि से गरीब लोगों पर भार और भी वढ़ गया हैं; और इसके द्वारा सरकार 
ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोप में से खर्च करना शुरू कर दिया है, 
जो खास मौकों के लिए साम्राज्य की एकमात्र निधि हैं।” १८९० में कांग्रेस ने नमक- 
कर में की गई वृद्धि को वापस लेने की-न कि नमक-कर को हटाने की--मांग की । 
आठ दूसरे मौकों पर कांग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ 
के दर को और एक दफा १८८८ के दर को कायम रखने की मांग की । १६०२ 
में इस प्रशन पर अन्तिम वार विचार करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा, कि “इस 
समये जो बहुत-सी वीमारियां फैल रही हैँ उनका एक खास कारण (नमक-कर के 
कारण) नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है।” इसके बाद नमक' कांग्रेस से 
उठकर कौंसिलों में पहुँच गया और वहां श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलूचस्पी 
लेते रहे । 
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शराब ओर वेश्यावृत्ति 


नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उसपर ध्यान दिये बिना 
न रह सकी | शराव की बढ़ती हुई खपत को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग 
की गई। सि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और 
१८८६ मे इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। कांग्रेस ने भी कामन-सभावाले 
प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने का अनुरोध किया। १८९० में कांग्रेस ने शराव 
पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराव पर कर लगाने, वंगाल-सरकार के ठेके पर 
शराव वनाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा मदरास-सरकार के (१८८९- 
६०)७,००० शराव की दूकानें बन्द करने पर हर्ष प्रकट किया; लेकिन इस बात पर 
खेद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के खरीते की इन हिदायतों पर 
अमल नहीं किया कि स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्न किया जाय और 
मालूम होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय ।” इसके वाद दस साल तक 
कांग्रेस ने इस प्रइत पर कोई विचार नहीं किया। १६०० में जाकर कांग्रेस ने सस्ती 
विकने के परिणाम-स्वरूप शराव की बढ़ती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना 
की, कि “वह अमरीका के मेन लिकर-लॉ के समान कोई कानून वनावे और सर 
विलफीड लॉसन के 'परमिसिव बिल” या लोकल आप्शन एक्ट' के समान कोई बिल 
पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओं पर अधिक 
कर लगावे।” इस प्रसंग में यह याद करना रुचिकर होगा कि कुमार एन० एम० 
चौधरी ने कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि 
ब्रिटिश-सरकार जहां हमारे लिए शैक्सपीयर और मिल्टन लाईं है वहां शराव की 
बोतलें भी लाई है। 
राज्य-नियंत्रित वेइया-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विषय 
था। यह सब जानते हैँ कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों में या युद्धन्यात्राओं 
में स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गईं तो बहुत 
भीपण मालूम हुईं, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सहवास बढ़ने लगा त्यों-त्यों क्षोम कम 
होता गया। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता में 
उन भारत-हितैषियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य 
की ओर से वननेवाले कानूनों और नियमों को पूर्णतया रद कराने के लिए इंग्लेण्ड 
में कोशिश कर रहे थे। कैप्टन बैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि 
,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कृत्सित उद्देश से 
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इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असंयत जीवन बिताने को प्रोत्साहित हुए । 
इलाहाबाद में हुए आठवें अधिवेशन (१८६२) में कामन-सभा को “भमारत-सरकार 
द्वारा बनाये गये पविन्नता-सम्बन्धी कानून के विपय में उसकी जागरूकता के लिए” 
धन्यवाद दिया गया और एक वार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक 
कार्यो का विरोध किया गया । 

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-कमिटी के पालंमेण्ट के सदस्यों ने छावनियों 
की वेश्यावृत्ति तथा छूत रोगों-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और प्रथाओं के विपय में 
एक रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वणित कारनामे और- 
आज्ञायें कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थीं बौर 
इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एकमात्र उपाय, स्पप्ट कानून, वनाने 
की मांग की । 


स््रियाँ और दलित जातियाँ 

मि० भाण्टेगू की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारों के सम्बन्ध 
: में स्त्रियों का दावां भी देश के सामने पेश हुआ--और, वस्तुतः यह बहुत आइचर्बजनक 
है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। 
कलकत्ता-कांग्रेस ने १६१७ में यह सम्मति प्रकट की थी, कि “शिक्षा तथा स्थानीय 
सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित-संस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार खड़े 
होने की, स्त्रियों के लिए भी, वही शर्तें रकखी जायें जो पुरुषों के लिए हैं।” इसीसे 
मिलते-जुलते दल्ति-जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार 
किया :--- 

“यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पूर्वक कहती है कि परम्परा से दलित 
जातियों पर जो रुकावटटें चली आ रही हें वे बहुत दुःख देनेवाली और क्षोभकारक हे 
जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयों, सख्तियों और असुविधाओं का सामना 
करना पड़ता है ; इसलिए न्याय और भलमंसी का यह तकाजा हैँ कि ये तमाम बन्दियों 
उठा दी जायें ।” 


विविध 
इस अवधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विपयों की ओर ध्याद 
दिया। शिक्षा के विविध पहलुओं--प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कलछा-कीमल- 
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संबंधी शिक्षा में कांग्रेस ने बहुत दिलचस्पी ली । प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी- 
कर, आयकर और विनिमयदर के. मुआवजे आदि आशिक विपयों पर भी कांग्रेस 
प्रायः ध्यान देती रही। स्थानिक स्वराज्य-संस्थाओं और विज्येपत: मदरास और 
कंलकत्ता के कारपोरेशनों के संबंध में प्रतिगामी कानूनों से कांग्रेसी वहुत रुष्ट हुए। 
स्वास्थ्य और विद्येपत: प्लेग और क्वारण्टीन-संबंधी, वेगार वगैरा पर भी कभी- 
कभी विचार हो जाता -था। राजभक्ति की शपथ भी कई वार ली गई। १६०१ में 
महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १६१० में सम्राट एडवर्ड की मृत्यु पर कांग्रेस 
को अपनी राजभवक्ति फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम 
के (१६०४५ में युवराज और १६१० में सम्राट्‌ की हैसियत से) स्वागत-संवंधी 
प्रस्ताव भी पास किये गये । ष 


ब्रह्मदेश । 

आज हम देखते है कि वर्मा के पृथककरण को लेकर एक वड़ा संघर्प-सा चल . 

पड़ा हैं। एक क्षण के छिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। 

पहली .कांग्रेस (१८८५) ने वर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था-- 

“यह कांग्रेस उत्तरी वर्मा के ब्रिटिशराज्य में मिलाये जाने का विरोध करती है और 

उसकी राय में --यदि सरकार दुर्भाग्यवज्ञ उसे मिलाने का ही निव्चय कर ले तो-- 

पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-द्षेत्र से अलग रक्खा जाय और एक शाही 

 उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीछोन के अनुसार वह इस देश के शासन 
से अलग रक्खा जाय | 


। कांग्रेस का विधान... 

कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-संवंधी इतने क्रान्तिकारी 
परिवत्त॑न हुए हैं कि विधान का इतिहास भी वहुत रोचक हो गया है। यह सव जानते हैं 
कि कांग्रेस की स्थापना किसी ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह आटिकल्स' या मिमो- 
रेण्डम आफ एसोसियेशन' बनाकर या १८६० के २१ वें कानून के अनुसार “रजिस्टर्ड 
सोसाइटी” की तरह पहले से ही नियमादि वनाकर नहीं हुईं हैं। इसकी शुरुआत तो कुछ 
प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊँचे उद्देग्न की प्राप्ति नैतिक वल से ही कर 
सकती थी। इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल से अपने आकार-प्रकार और शक्ति में 
वृद्धि प्राप्ति की है। और इसी नैतिक वल पर इसने अपने महान्‌ उद्देश की पूर्ति का 
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दारोमदार रक्‍्खा है। शुरू में १८८६ में कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा 
नियम बनाने पर गंभीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए 
कमिटी तो वना दी गई, लेकिन विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जब 
तक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय तथा वह अन्य प्रान्तों में भी घूम आवे। 
१८८९ में.कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या में आये कि कांग्रेस को प्रति दस छाख 
जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिनिधियों की संख्या सीमित कर देनी पड़ी । भारत में कांग्रेस 
का एक सहायक-मंत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की कमिटी को भी एक बैतनिक मंत्री 
दिया गया। इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्वी, सी० आई० ई० 
नियुक्त हुए । 

वह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८५८) था, जब यह निश्चित किया गया कि 
“जिस प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर 
सर्वेसम्मति से या लगभग सर्वसम्मति से आपत्ति करेंगे, वह विपय-समिति में विचार 
के लिए पेश नहीं किया जा सकेगा |” यह याद . रखना चाहिए कि यही नियम उस 
विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगड़े के वाद १६०८ में बनाया गया था; 
फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व सम्मति के बजाय है कर दिया गया। 
प्रतिनिधियों की संस्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८६ में पास हुआ, 
लेकिन अमल में वह दूसरे वर्ष (१८६० में) ही छाया गया । 

इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्त्वपूर्ण समझा जाता था, यह 
इसीसे मालूम होता है कि १८६२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिद्व-कमिटी और 
कांग्रेस के पत्र इंडिया” के खर्च के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८६६) 
में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८९८ में कांग्रेस के विधान को बनाने का 
नया प्रयत्त किया गया। वस्तुत: मदरास-कांग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह- 
जगह भेजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निश्चित 
योजना बनाने के लिए एक कमिटी भी नियत को। दूसरे सार (१८६६) लखनऊ 
में एक संपूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १६०८, १६२० ओर १६२६ 
के वर्षो में कांग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना बड़ी मनोरंजक 
होगी। लखनऊ में कांग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित हुआ था :-- 

“वैध उपायों से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्यों और हित को 
बढ़ाना अखिल-भारतीय राप्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा ।” ह 

सारी वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान ऊछगा सकने के लिए पाठकों वे १६०८ 
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में स्वीकृत संस्थाओं जैसे स्व-शासन, १६२० में समर्थित शान्तिपूर्ण और उचित उपाय , 
तथा लाहौर (१६२६) में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। . 
लखनऊ-विधान के अनुसार कार्य-संचालन के लिए कांग्रेस-द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों 
की एक कमिटी बनाई गईं। साल के खर्च के लिए ५०००) स्वीकृत किये गये। स्थायी 
कांग्रेस कमिटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनों के आयोजन द्वारा कांग्रेस का 
काम सारे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा 
प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इंडियन कांग्रेस कमिटी करती थी। सात 
ट्स्टियों के नाम पर कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप भी स्थापित किया गया। प्रत्येक 
प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी कांग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० में ४५ सदस्यों वाली 
इंडियन कांग्रेस कमिटी और बड़ी कर दी गई। पद की हँसियत से इतने व्यक्ति और 
सदस्य मान लिये गये-सभापति; मनोनीत सभापति, जिस दिन से नामजद किया जाय; 
पिछली कांग्रेसों के सभापति; कांग्रेस के मंत्री और सहायक मंत्री तथा स्वागत-समिति 
द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मंत्री । 
लन्दन में काय का संगठन १६०१ में शुरू किया गया। इंडिय/” पत्र को और, 

सुचारु रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापियां बिकने का इस तरह प्रवन्च किया 
कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत संख्या में इंडिया' खरीदे। 'इंडिया' और ब्रिटिश-कमिटी 
का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अछावा १०) और 
लेने का भी निदचय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनों कांग्रेस भारत और इंग्लैण्ड 
में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न करती थी। वम्वई के २० वें अधिवेशन 
(१६०४) में यह निश्चय किया गया कि पा्मेण्ट के चुनाव से पहले इंग्लैण्ड में एक 
शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठ किये जायँ। काशी 
में (१६०५) कांग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने 
के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी वनाई गई। १६०६ में दादाभाई नौरोजी 
ने कांग्रेस का उद्देश एक शब्द में रख दिया--- हमारा सारा आशय केवल एक शब्द 

-शासन या स्वराज्य (जैसा इंग्लैण्ड या उपनिवेश्ञों में है) में गा जाता हैं। तथापि 
जव इसे प्रस्ताव के रूप में रखने का प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। कांग्रेस 
का प्रस्ताव यह था--- स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेश्ों में जो शासन-अ्रणाली है, 
वही भारत में भी जारी की जाय” और इसके लिए अनेक सुधारों की भी मांग 


की गई। 
कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था, इसमें 
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सन्देंह नहीं; इसलिए राष्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया 
और निश्चय किया गया कि ---- प्रत्येक प्रान्त अपनी राजघानी में उस तरह से प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटी का संगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय । 
कांग्रेस के तमाम विपयों में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और 
उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम बराबर चलाते रहने के लिए जिला-संस्थाएँ संगठित करने 
का विशेष प्रयत्न करना चाहिए ।” कांग्रेस के सभापति की निवर्चिन-प्रणाली भी बदल 
दी गई। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागरत-समित्ति 
अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापति चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के 
लिए इतना बहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४६ सदस्यों की बनाई गई नई 
समिति) इस प्रदत का अन्तिम निर्णय करे। 

विपय-निर्वाचन-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। 
कमिटी के ८५ सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि 
लिये जायेगे जिसमें कांग्रेस हो । उस वर्ष के सभापति, स्वागत-समिति के अध्यक्ष, पिछले 
अधिवेशनों के सभापति और स्वागत-समित्ति के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मंत्रीगण और 
कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने पद के अधिकार से विपय-निर्वाचिनी 
समिति के सदस्य माने गये। 

कांग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुतः युग-प्रवत्तेक था। सूरत 
के झगड़े के कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद में 'कन्वेन्शन' खड़ा किया उन्होंने बहुत 
ही सख्त विधान वनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित 
सभापति वदल। नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डॉ० रासबिहारी घोष के चुनाव पर 
ही बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके वाद लोगों के विचार का वास्तविक विपय था-कांग्रेस 
का क्रीड यानी ध्येय । सूरत-कांग्रेस के भंग के एक दिन वाद २८ दिसम्बर (१६०७) 
को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया-- कांग्रेस कग 
उद्देश हैँ ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वश्वासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाडी भारत 
के लोगों के लिए भी प्राप्त करना और उन राप्ट्रों के साथ वरावरी के नाते साम्राज्य 
के अधिकारों और जिम्मेवारियों में सम्मिलित होना ।” 

१६०४८ के विधान के अनसाए विभिन्न प्रान्तों से महासमिति (आल इंडिया 
कांग्रेस कमिटी) के सदस्य इस तरह चुने जाते थे :-- 

(१) मदरास १५, (२) वम्बई १५, (३) संयुक्त बंगाल २०, (४) संयुक्त 
प्रान्त १५, (५) पंजाब या सीमाप्रान्त १३, (६) मध्यत्रान्त ७ (७) विहार 





द्द्ड कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


उड़ीसा १५, (८) वरार ५, (€)बर्मा २, 
यह भी तय हुआ कि यथासंभव कूल संख्या का ५ वां हिस्सा मुसलमान सदस्य 
चुने जायेँ। | 

इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले कांग्रेस के सभापति 
और प्रधान-मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जायेँ। कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका 
भी प्रधान मंत्री समझा जाय। हा 

इसी तरह विपय-निर्वाचिनी समिति भी वहुत वढ़ गई। -महा-समिति के सभी 
सदस्य और कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए 
प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे।] 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के छिए ये उपाय सोचे गये--(१) वध उपाय का 
अवलम्बन, (२) वर्तमान-शासन प्रवन्ध में क्रशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय 
एकता को बढ़ाना, (४) सार्वजनिक सेवा की भावना को उत्तेजना देना, और (५) 
राष्ट्र के बौद्धिक, चैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक साधनों का संगठन व विकास । 
१६०८ के विधान में पहली वार यह घारा भी रक्‍्खी गई कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर 
विचार न हो, जिनके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलूमान प्रतिनिधि हों। पुराने 
कागजात देखने से हमें मांलम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन 
होता था। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ १८६६) में पंजाव लण्ड एलीनेशन 
विल' की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था। यह विल उन दिनों बड़ी कौंसि के सामने 
पेश था मौर इसका आशय यह था कि किसानों के हाथ से ज़मीन न खरीदी जा सके, न 

बन्धक रक्‍्खी जा सके। लेकिन आगामी १६वें अधिवेशन (लाहौर, १६०० ) .में हिन्दू- 

मृसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विपय-समिति ने इस.कानून 





+ इस विधान में बिहार, जो अवतक पश्चिमी बंगाल का भाग माना जाता 
था, पहली बार एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में लाना गया। १६०८ में ही बिहार की पहली 
प्रान्तीय परिषद्‌ शऔ० (पीछे सर) सबद अलीइसास की अध्यक्षता में हुई। 

| महा-समिति की संख्या पीछे और भी बढ़ा दी गई। १६१७ तक इसके 

सदस्यों कां चुदाव इस तरह होता था---१४ मदरास, ११ आंध्र, २० वस्वई, ५ सिंघ, 

२५ बंगाल, २५ युक्‍तप्रांत, £ दिल्‍ली, ३ अजमेर-मेरबाड़ा, २० पंजाब, १२ मध्य- 

प्रान्‍्त, २० बिहार व उंडीला, ७-बरार व ५ वर्मा। विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त की 
, ओर से इतने ही सदस्य और प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे। | 


अध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निमाह घर 


(विल अब कानून वन चुका था ) पर विचार करना स्थगति कर दिया, ताकि एक साल 
तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय। 

संयुक्त-वंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने कांग्रेस के विधान में कुछ परिवत्तंन 
सुझाये, जो इलाहाबाद (१६१०) में एक उप-समित्ति को सौंपे गये। १६११ में कल- 
कत्ता के अधिवेशन में इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर छी गई और कागे 
संशोचनों के लिए वह महासमिति के सुपुर्द किया गया। इसके वाद ५ सालों तक कोई 
परिवत्तन नहीं हुआ। १६१४ में जब यूरोप का महासमर छिड़ गया, तब श्रीमती 
एनी वेसेण्ट ने अपना महान्‌ राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमरूल-लीग की 
छत्रच्छाया में आरम्भ किया। 


१९१८ तक सरकार द्वारा अस्वीक्ृत मांगें 
भारत की राष्ट्रीय मांग केवल भावनात्मक नहीं हैं, उसके पक्ष में प्रवल्ल और 

व्यावहारिक यु क्तियां हैं; और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं 
है, यह सिद्ध करने के लिए यहां उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेखमात्र कर देना 
काफी होगा, जो कांग्रेस ने वार-बार पेश किये मगर जिनपर ३२ साल से भारत- 
सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और १६१८ तक भी वे हमारी _ 
मांगें बनी/रहीं :--- 

(१) इण्डिया कौंसिल तोड़ दी जाय (१८८५) 

(२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनों जगह 
परीक्षायें ली जायें (१८८५) 

(३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-व्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८५) 

(४) जूरी-द्वारा मुकद्मों का सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६) 

(५) जूरी के फंसले अन्तिम समझे जायें (१८८६) 

(६) वारण्टवाले मामलों में अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका 
मृकदमा मजिस्ट्रेट के सामने पेश न होकर दीरा-जज की अदालत में पेश हो (१८८६) 

(७) न्याय और शासन-विभाग जलह॒दा किये जायें (१८८६) 

(८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में भर्ती किये जायें (१८८७) 

(६) सैनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक का्ेजों 
स्थापना की जाय (१८८७ ) 

(१०) हस्त्र-कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८७) 


. ६६ कांग्रेस का इतिहास : भाग १ - 


(११) औद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमली 
. नीति काम में लाई जाय (१८८८) 

(१२) लगान-नीति में सुधार किया जाय (१८८६) 

१३) मुद्रा-नीति के- सम्बन्ध में (१८६२) 

४) स्वतंत्र सिविल-मेडिकल-सविस का निर्माण (१८६३) 

५) विनिमय-दर मुआवजे का बन्द करना (१८६३) 

६) वेगार और जवर्दस्ती रसद की प्रथा बन्द करना (१८६३) 
७) होम-चार्जेज' में कमी करना। 

१८) सूती कपड़े पर से उत्पत्ति-कर हटा लिया जाय (१८९३) 

१६) वकीलों में से ऊंचे न्‍्याय-विभाग के अफसर नियुक्त किये जायें 


( 
(१ 
(१ 
(१ 
(१ 
( 
( 


(१८९४) 
(२०) उपनिवेश्ञों में भारतीयों की स्थिति (१८९४) 
(२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित 
नोटिफिकेशन (१८६१) वापिस लिया जाय (१८६४) 
(२२) किसानों की कर्जंदारी दूर करने के उपाय किये जायें (१८६५) 
(२३) तीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८६५) 
(२४) प्रान्तों को आ्थिक स्वतंत्रता दी जाय (१८६६) . 
(२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे 
भारतीयों के साथ न्याय हो सके (१८६६) 
(२६) १८१८, १८१९६ और १८२७ के क्रमशः बंगाल, मदरास और 
वम्बई के रेग्युलेशन वापस लिये जाये (१८६७) 
(२७) १5८६८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विषय में (१८६७) 
(२८) १८६८ के ताजिरात हिन्द व जाव्ता फौजदारी के विषय में (१८६७) 
(२६९) १८६६ के कलकत्ता म्यूनिसिपछ एक्ट के विषय में . (१८६८) 
(३०) १६०० के पंजाव लण्ड एलीनेशन एक्ट' को रद करना (१८६८) 
(३१) भारतीय जनता की आशिक स्थिति -की जांच की जाय (१६००) 
(३२) छोटी सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय 


(१६००) | 
(३३) पब्लिक वक्‍स डिपार्टमेण्ट' में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति 


सम्बन्धी पावन्दियां उठा .दी जायें (१६००) 
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(३४) इंग्लैण्ड में होनेवाली पुलिस-प्रतिस्पर्दायरीक्षाओं में भारतीयों को 
भी लिया जाय व पुलिस के ऊँचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१६०१) 

(३५) भारत-स्थित ब्रिटिक्ष-सेना के कारण भारत पर, ७,८६,००० पौण्ड 
प्रतिवपं का जो खर्च छादा गया, उसके विपय में (१६०२) 

(३६) इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में (१६०२) 


(३७) इण्डियन यूनिवर्सिटी एक्ट १६०४ के विपय में (१६०३) 

(३८) आफीशियरू सीकेट्स एक्ट १६०४ के वारे में (१६०३) 

(३६९) इण्डिया आफिस के ख्चो तथा भारत-मंत्री के वेतन के विपय में 
(१६०४) 


(४०) भारत के राजकाज की पालंमेण्ट-द्वारा समय-समय पर जांच की 
जाय (१९०५) 
(४१) स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१६०५) 
(४२) १६०८ के क्रिमिनल हॉ अर्मेंडमेण्ट एक्ट के बारे में (१६०८) 
४३) १६०८ के अखवार-कानून के विपय में (१६०८) 
४४) मुफ्त और अनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१६०८) 
) लेजिस्लेटिव कौंसिल रेग्युलेशन में सुधार किया जाय (१६०६) 
) युवत-प्रान्त के शासन-प्रवन्च की जांच की जाय (१६०६) 
) लॉनमेम्बर का पद एडवोकेटों, वकीलों और एटनियों के लिए खोल 
१६१०) 
) राजद्रोही सभावन्दी कानून के विपय में (१६१०) 
) इंडियन प्रेस-एक्ट के बारे में (१६१०) 
(५०) बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जांच की जाय (१६१०) 
) राजनैतिक कंदियों की आम रिहाई की जाय (१६१०) 
) श्री गोखले के प्रारंभिक शिक्षा-विल के विषय में (१६१०) 
) संयुकत-प्रान्त के लिए सपरिपद्‌ गवर्नर मिलने के विषय में (१६११) 
) पंजाव में कार्यकारिणी कौंसिल रखने के संबंध में (१६११) 
) इण्डिया कौंसिल में सुधार किया जाब (१६१३) 
) इंग्लैण्ड में रहनेवाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१६१५) 


- काँग्रेस के विकास की प्रारम्मिक भूमिका: 
पुराने कांग्रेसियों का दृष्टिकोण व नीति 


कांग्रेस को स्थापित हुए अव॒तक ५० वर्ष हो गये। इस लम्बे अरसे में 
भारत के राष्ट्रीय विकास की कई भूमिकाओं से वह गुजर चुकी है। हां, आगे जाकर 
उसके अन्दर कूछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे। परन्तु पिछला जमाना तो १८८४ से 
१६१५ बल्कि १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायों और.विचारों के 
लोगों ने मिलकर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजवीजं किया था। इसका 
यह अर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही 
नहीं हुए थे, वल्कि यह कि वे गिनती में आने छायक न थे । 

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे वड़ी कठिनाई है युद्ध- 
क्षेत्र का चुनाव और व्यूह-रचना। दोनों तरफ के लोग हमला करें या वचाव, प्रार्थना 
करें या विरोध, युद्ध रोककर शत्रु को सन्वि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा 
मारकर उसे घेर लें, इन्हींकी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं । युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर 
सेनापतियों के दिमाग परेशान रहते हैं! इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न 
आते हूँ, जहां नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि आन्दोलन महंज लफ्जी और कागजी 
हो या कुछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह निश्चय करना 
पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष | यों तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी आंखों 
के सामने दौड़ जाते हैं औौर उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चक्कर काटते 
है, परन्तु राज॑बैतिक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के वाद दूसरी स्थिति 
का विकास होता हैँ और जो काम पचास वर्षों की जवर्देस्त लड़ाई के वाद आज वड़ा 
आसान और मामली दिखाई .देता हैँ वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की 
शुरुआत की, अपनी कल्पना के वाहर मालूम हुआं होता। जरा खयाल कीजिए कि 
विदेशी माल के या कौंसिलों के, अदालतों या कालेजों के वहिष्कार या कुछ कानूनों 


के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रवाथ वर्नजी, सर फीरोज- 
छः * 
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शाह मेहता या पं० अयोध्यानाथ, छाछमोहन घोष या मनमोहन घोय, सुत्रद्माण्य ऐयर 
या आननन्‍्दा चार्डू, ह्यूम साहव और वेडरवर्न साहव के सामने रकखा गया हूँ । अब यह 
सोचने में जरा भी देर नहीं छग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भड़क उठे 
, होते और न ऐसे उग्र कार्य क्रम, वंग-भंग के, कर्जन और मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों 
के, या गांवीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियांवाला बाग के हत्या 
काण्ड के पहले बन ही सकते थे | वात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह 
सालों के छड़ाई-झगड़ों में,जों कांग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ 
व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिछ से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ 
इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पा्ंमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और 
नपी-तुली भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन 
की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की । उसके द्वारा 
वे राष्ट्र के दुःखों और उच्च आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते रहें। जब इस वात की याद 
करते हैँ कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को बनाया और उसे प्रभा- 
वित किया, इनके विश्वास क्या थे, तव वे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते 
है जिनमें कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षो में वेंट गया है। वह जमाना 
और हालतें ही ऐसी थीं कि अपने दुःख-दर्द दूर करने के लिए द्ाकिमों के सामने सिवा 
दलील और प्रार्थना करने के और नई रिआयतों और विशेषाधिकारों के लिए मामूली 
मांग करने के और कुंछ नहीं हो सकता था। फिर यह मनोदद्ा आगे जाकर झी क्र 
ही एक कला के रूप में परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रवीण बुद्धि और दूसरी ओर 
खूब कल्पनाशील और भावना-प्रधान वक्‍तृत्व-कला, दोनों ने उस काम को अपने ऊपर 
ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो 
व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमें दो बातें हुआ 
करती थीं--एक तो प्रभावकारी तथ्य और आंकड़े, दूसरे अकाट्य दलीलें। उनके 
उद्गारों में जिन बातों पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये हँ---अंग्रेड लोन बड़े न्यायी 
हैं गौर अगर उन्हें ठीक तौर पर वाकिफ रक्‍्खा जाब तो वे सत्य वौर हक के पथ से जुदा 
न होंगे; हमारे सामने असली मसछा अंग्रेजों का नहीं वल्कि अथगोरों का हूँ; बराई 
पद्धति में है, न कि व्यक्त में; कांग्रेस वड़ी राजनक्त है, ब्रिटिम-ताज से नहीं दहिकि 
हिन्दुस्तानी नौकरणाही से उसका झगड़ा है; ब्रिठिभ-विधान ऐसा है जो लोगों की 
स्वाधीनता का सव जगह रक्षण करता है और ब्रिटिय-पार्ल्मेण्ट प्रजातन्‍्त्र-यद्धति की माता 
है; ब्रिटियग-विधान संसार के सव विधानों से अच्छा है; कांग्रेस राजप्रोह करनेदाली 
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संस्था नहीं है; भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार 
तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं; हिन्दुस्तानियों को सरकारी नौकरियां अधिकाधिक 
दी जानी चाहिएँ, ऊँचे पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए; विश्व- 
विद्यालय, स्थानिक संस्थायें और सरकारी नौकरियां ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम- 
गाह होनी चाहिएँ; धारा-सभाकों में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएँ और उन्हें प्रश्न ह 
पूछने तथा वजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए; प्रेस और जंगल-कानून 
की कड़ाई कम होनी चाहिए; पुलिस लोगों की मित्र बनके रहे; कर कम होने चाहिएँ; 
फौजी खर्च घटाया जाय, कम-से-कम इंग्लैण्ड उसमें कुछ हिस्सा ले; न्याय और शासन- 
* विभाग अलहदा-अलहदा हों; प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत-मंत्री 
की कॉसिल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय; भारतवर्ष को ब्रिठिश-पार्ंमेण्ट में 
प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जाये; नॉन-रेग्यू- 
लेटेड प्रान्त रेग्युलेटेड प्रान्तों की पंक्ति में लाये जाय; सिविक स्विसवालों के बजाय 
 इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अंग्रेज गवर्नर वनाकर भेजे जाय; नौक- 
रियों के लिए भारंत और इंग्लैण्ड में एक-साथ परीक्षायें लीं जाये; इंग्लैण्ड को प्रति 
वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-धंधों को तरक्की दी 
जाय; लगान कम किया जाय और बवन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस यहां 
तक आगे बढ़ी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण वतलाया, सूती माल पर लगे उत्पत्ति- 
कर को अनुचित वतलछाया और सिविलियन लोगों को दिये जानेवाले विनिमय-दर- 
म॒आवजे को गैर-काननी वतलाया तथा ठेठ १८६३ में मालवीयजी महाराज की दृष्टि 
. यहां तक पहुँच गई थी कि उन्होंने ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया था। 

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका 
एक-निगाह में सिंहावकोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता हे कि उनकी 
मनोरचना किस प्रकार हुई थी। उस समय जव कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई 
पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख अख्त्यार किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा 
नहीं कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में छः फीट नीचे जो ईंट, चना 
और पत्थर गड़े हुए हैं क्या उनपर कोई दोप लगाया जा सकता है ? क्योंकि वही तो हैं 
जिनके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्व-शासन, 
फिर साम्राज्य के अन्तंगत होमरूल, उसके वाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर 
पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक-के-वाद-एक वन सकी हैँ। उन्हें अपनी स्पष्ट वात के 
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भी समर्थन में अंग्रेजों के प्रमाण देने पड़ते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनु: 
सार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्वानियां की थीं। आज अगर हमारा रास्ता 
साफ हूँ और हमारा लक्ष्य स्पप्ट हैं, तो यह सव हमारे उन्हीं १रखाओं की बदौलत है 
कि जिन्होंने जंगल-झाड़ियों को साफ करने का कठिन काम किया हैँ। अतएवं इस 
अवसर पर हम उन तमाम महांपुरुषों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें 
जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मंजिलों में प्रगति की गाड़ी को 
आगे बढ़ाया था। 


ब्रिटिश राज्य में युद्ध 

कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोप के भाव आ गये हों, 
पर इसमें कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १६०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी 
बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्‍्याय-प्रियता पर अटल 
विश्वास ही। इसी भाव को लेकर १८९६३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयालऊसिंह 
मजीठिया ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि “भारत में त्रिटिश-गासन की कीति का यह 
कलदा है ।” आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि “हम उस विधान के मातहत सुख 
से रह रहे हैं जिसका विरुद हैं आजादी, और जिसका दावा है सहिप्णुता।” कांग्रेस के 
चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) के प्रतिनिधि ने लॉर्ड रिपन का यह विजन्नार 
उद्धृत किया था---“महारानी का घोपणा-पत्र कोई सुलह-नामा नहीं है, न वह कोई 
राजनैतिक लेख ही है; वल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है ।” छॉर्ड 
सेल्सवरी के इस वचन पर कि “प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रथा पूर्वी छोगों की 
परम्परा के मुआफिक नहीं है ', जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८६६० 
में सर फिरोजश्ाह मेहता ने तो यहां तक कह दिया था कि “मुझे इस बात का कोई 
अन्देशा नहीं है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अंत में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान 
देंगे।” बारहवें अधिवेशन (१८९६) के अध्यक्ष पद से मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी 
ने तो और भी असंदिग्वरूप में कहा कि “अंग्रेजों से बढ़कर ज्यादा ईमानदार और 
मजबूत कौम इस सूरज के तले कहीं नहीं है ।” और जब कि उस कौम ने हिन्दुस्तानियों 
* के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब उल्टा दमन से दिया, तव भी मदरास-ांग्रेस 
(१८६८) के अध्यक्ष आनंदमोहन वस्ु ने जोर देकर कहा था, कि “शिक्षित-बर्म इंग्लैएड 
के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। इंग्लैण्ड के सामने जो महान्‌ कार्य हूँ उसमें वे उसके स्वाभा- 
विक तथा आवश्यक मित्र और सहायक हैं।” हमारे इन पूर्व-पूदपों ने अंग्रेजों और 


श्र 
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- इंग्लैण्ड के-प्रति जो विश्वास रक्खा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है; 
परन्तु हमारा कतंव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझें ) डॉ० सर रास- 
विहारी घोष के शब्दों में (२३ वीं कांग्रेस, मदरास, १९०८) “अपने कोमल विचार 
उन तक भेजें जिन्होंने अपने समय में अपने क॒तंव्य का भरसक पालन किया है, फिर 
चाहे वह कितना ही अपूर्ण और त्ुटि-युक्त क्‍यों न हों, उनके वारे में अच्छी-वुरी रायें 
भी क्‍यों न हों। हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दवा हुआ हो, परन्तु में विना शेखी 
के कहूंगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे 
देखकर नौजवानों के दिल हिल उठते हैँ और अनुप्राणित होते रहते हैँ।” कांग्रेस के 
इतिहास में जो पहला जबरदस्त आन्दोलन- हुआ वह पांच वर्षों (१६९०६ से १६९११) 
तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा जो उस 
समय जंगली समझे गये। हालांकि उसमें इधर-उधर मार-काट भी हो गई, मगर अंत 
में उसमें पूरी सफलता मिली। आखिर १६११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वंगर्भंग 
रद कर दिया गया। किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय बन गया। 
इससे ब्रिटिश्ष-त्याय के प्रति लोगों के मत में नया विश्वास पैदा हो गया और धुंगाधार 
वक्‍तृताओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा। श्री अम्बिकाचरण .मुजुमदार ने कहा 
-“ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा-मक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय आज एक तान से 
घड़क रहा है; वह ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से 
ह परिपूर्ण हो रहा है। हममें से कुछ लोगों ने तो कभी--अपनी मुसीवतों के अन्वकार- 
मय दिनों में भी--त्रिटिश न्याय के अन्तिम विजय की आश्या नहीं छोड़ी थी, उसपर से: 
अपना विश्वास नहीं उठने दिया था ।/* परन्तु इसी के साथ कांग्रेसियों ने उन दुःखदायी 


* पुराने जमाने में कांग्रेसी छोगों को अपनी राजभक्ति की परेड दिखाने का 
शौक था। १६९१४ में जब लॉर्ड येण्टलेंड (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के पण्डाल में आये 
तो-सब लोग उठ खड़े हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वागत कियां। यहां तक कि श्री ० 
ए० पी० पेट्रो, जो कि उस समय पर एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये 
और उनकी जगह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजभक्ति का श्रस्ताव उपस्थित करने के लिये 
कहा गया.जिसे कि उन्होंने अपनी समृद्ध भाषा में पेश किया। 

ऐसी ही घटना लखनऊ-कांग्रेस (१६१६) के समय भी हुईं थी, जब कि सर 
जैम्स मेस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उन्तका स्वागत 
किया था। कर 
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कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया था, जो कि १६११ और उससे 
भी आगे तक जारी ही थे। कांग्रेस के बड़े-बूढ़ों ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अपनी 
सारी शक्ति शासन-विपयक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने में रूगाई 
थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय प्रश्न के अंचों का 
ही खयाल करते थे, पूरे प्रन्‍्त का नहीं। १८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाव 
बनर्जी ने कहा था--- स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है, प्रकृति 
ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रबखी है---प्रत्येक 
राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।” २० वें अधिवेशन के सभापति- 
पद से सर हेनरी कॉटन ने भारत के संयुक्त-राज्य' अथवा भारत के स्वतंत्र और पृथक्‌ 
राज्यों के संघ! की कल्पना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किगडम या उपनिवेश्ञों 
के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्र किया था। 


सरकार द्वारा कांग्रेसियों का सम्मान 

कांग्रेस के पहले पल्चीस सालों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारो- 
मदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे । यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही 
सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हूँ, वल्कि स्वयं सरकार 
भी उनके साथ रिआयतें करके और जव-जव हिन्दुस्तानियों को ऊँचे पद व स्थान देने 
का मौका आया तब-तब उन्हींको उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे 
उच्च पदों के लिए न्‍्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावत: सबसे उपयुक्त था । मदरास 
के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में सामने आये मौर 
श्री वी० कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ में हुई मदरास की पहली कन्वेन्दन-कांग्रेस के 
एकमात्र कर्तता-धर्तता थे, जो बहुत कड़े विधान के मातहत हुई थी और जिसके लिए 
तत्कालीन मदरास गवर्नर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियों और 
कांग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृप्णस्वामी ऐयर ही थे कि जो अंग 
सड़-गल कर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए। सर शंकरन्‌ नायर क्षमरा- 
व॒ती में हुए अधिवेशन (१८६७) के सभापति हुए थे। और तो और पर श्री रमेमन्‌ 
(सर वेपा सिनो) १८६८ से कांग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका- 
प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का जनुमोदत किया 
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था। इसके बाद जिनका नम्बर आता है वे हैं (१) श्री टी० वी० शेपमिरि ऐयर, जो 
१६१० की कांग्रेस में सामने आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम्‌ ऐयर, जो १६०८ 
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में श्री ऋष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहों मदरास-हाईकोर्ट के 
जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये--एक 
भदरास में और दूसरा दिल्‍ली में। इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १८९६ में कांग्रेस 
के सभापति होनेवाले थे परन्तु हाईकोर्ट के जज वना दिये जानें के कारण रह गये.थे। 
श्रीमती वेसेण्ट द्वारा चलाये गये होमरूल-आन्दोलन के समय, १६१४ में, यह फिर 
कांग्रेस के क्षेत्र में आ गये। यही नहीं, वल्कि अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का 
भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगू और छॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही इनपर 
नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेन्शन इन्हें मिलती थी 
उसे वन्द कर देने की भी वात उस समय उठी थी, परन्तु बाद में कुछ सोचकर फिर 
ऐसा किया नहीं गया। और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और 
सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी कांग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की कांग्रेस में 
सामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के नये रंगरूट लेकिन्‌ रहे सदा पहलों से भी ज्यादा 
उत्साही, क्‍योंकि डा० बेसेण्ट और उनके साथियों की नजरवन्दी के समय उन्होंने तो 
सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिज्ञापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे। सच तो यह 
है कि १६९१७ और १६१९ के बीच कांग्रेसी क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे 
चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज में चका- 
चौंध कर रक्खी थी। ये दोनों ही वाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही 
हाल सर मुहम्मद हवीबुल्ला का हुआ, जिन्होंने पहले-पहल १८६८ में कांग्रेस के मंच पर 
प्रकट होकर अपने वुद्धि-कौशल एवं वक्‍तृत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले 
मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये। मदरास- 
सरकार के लॉँ-मेम्वर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४.की कांग्रेस में बोले थे, 
और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो १६१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म 
होने तक भी एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे। सर एम० रीमचन्द्रराव बहुत समय 
तक कांग्रेस में रह चुके हैं। और असलियत यह है कि १६२१ में मदरास की कार्य- 
कारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्‍त पर विचार बदल 
दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अकेले 
मदरास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे। और हाल में टैरिफ-बोर्ड में श्री नटेसच की 
जो नियुक्ति हुई है उससे तो गैरमामूली क्षेत्रों में भी कांग्रेसियों के पसन्द किये जाने 
के उदाहरण की वृद्धि हुई है, यही नहीं वल्कि सर षणूमुखम्‌ चेट्टी को भी न्याय या शासन 
के विभागों में ही कोई पद देने के वजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी वात का 


अध्याय हे : कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका छप्र 


पोषक है। जो कांग्रेसमेन इस तरह पुरस्कृत हुए उनमें सबसे पहले सम्भवतः 
श्री सी० जम्बुलिंगम्‌ मुदाल्यिर थे जो मदरास-कौंसिल के एक चुने हुए सदस्य थे 
और १८६३ में वहां के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे। वम्बई में श्री 
बदरुद्दीन तैयवजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनों, जो क्रमश: १८८७ की मदरास- 
कांग्रेस और १६०० की लाहौर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री काशीनाथ 
व्यम्बक तैलंग वम्बई-हाईकोटे'के जज बनाये गये। श्री समर्थ और भूपेन्द्रनाथ वसु 
भारत-मंत्री की (इंण्डिया) कॉंसिल के सदस्य बनाये गये और सर चिमनलाल 
शीतलछवाड़ को वाद में बम्बई की कार्यकारिणी कौंसिल का एक सदस्य बना 
दिया गया। 

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी, जिन्होंने वंग-भंग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन 
में प्रमुख भाग लिय। था, लगभग उसी समय वहां की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। 
१६०८ में जब लॉर्ड मिण्टो ने भारत-सरकार की छाॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का 
चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति छॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है 
उससे मालूम पड़ता हूँ कि, दो नाम उनके सामने थे--एक तो श्री आशुतोप मुकर्जी 
का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदां थे, पर थे सच्चे दिल से पुराणपन्थी, और 
सावघानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न 
सिंह का, जिनके वारे में लॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हैँ किउनके विचार तो सौम्य हैं 
परन्तु हैं वह कांग्रेसी।” सत्येन्द्रप्रसन्न सिह १८६६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी नरेद्य को 
बिना मुकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते 
है कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह कांग्रसमैन को ही दी गईं। इसी प्रकार 
१६२० में गवर्न्‌र-जनरल की कार्यकारिणी में जद जगह हुई तव भी लॉ चेम्सफोर्ड 
(१६२० ) ने तो महाराजा वर्दवान को रखना चाहा पर मि० मास्टेगु ने वड़ी कौंसिल 
के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० माण्टेगु ने श्री श्री- 
निवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चूंकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ 
नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्ली वी० एन० 
शर्मा को रक्खा--जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमृतसर-काण्ड के वक्‍त भी सरकार 
के पृप्ठ-पोपक बने रहे। 

बंगाल में कांग्रसे से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी 
बोहदे मिल उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य हें। इनमें श्री 
दास, जो १६९०४ की कांग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रय्न पर 
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बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्वर हुए और मित्र महोदय बंगाल की कार्ये- 
कारिणी के सदस्य । | ः | 
युकतप्रान्त में सर तेजवहादुर सप्रू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का 
लॉ-मेम्वर बनाया गया। विहार के सय्यद हसनइमाम १६१२ की कांग्रेस को पटना में 
आमंत्रित करने के वाद हाईकोर्ट के जज वन गये और श्री सच्चिदानन्द सिंह को विहार 
की कार्यकारिणी का सदस्य बना. दिया गया। यहां यह भी बतला देना चाहिए कि 


. . सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहदों का देना ही नहीं रहा है। 


फिरोजशाह मेहता को १६९०४ में 'सर' की उपाधि दी गई---और वह भी छॉड कर्जन 
के द्वारा, जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालक्ृष्ण गोखले ने तो सर' की उपाधि 
मंजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य व्रनते--यदि - 
उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीधे-सादे, भारत-सेवक ही * 
रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ई० की उपाधि 
भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते। ु 

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉडे 
पेण्टलैण्ड ने मदरास-कौंसिल का सदस्य नामजद किया था। माण्ट-फोर्ड शासन-सुधारों 
का अमल शुरू होने पर उन्हें असेम्बली में नामजद किया गया, १६२१ में महाराजा 
कच्छ के साथ उन्हें साम्राज्य-परिपद्‌ के लिए भारत का प्रतिनिधि! नियुक्त किया 
गया और उनके बाद ही वह प्रिवी-कौंसिलर बना दिये गये। इसके वाद वह अमरीका 
में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने. गये। साम्राज्यान्त्गंत सभी 
उपंनिवेशों ने उन्हें व्यास्यानों के छिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 
ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस यात्रा के लिएं सरकार नें, ६०,०००) 
रु० का खर्च मंजूर किया था। १६२७ में शास्त्रीजी को ही दक्षिण अफ्रीका 
का सर्वप्रथंम एजेण्ट-जनरकू वनाकर सरकार ने मानों उस कमी की पूर्ति की, 
जो दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए - न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस 
पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्राज्य का आधार-नस्तम्भ 
बन गया। ह कर व ह 
यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख कांग्रेसियों का उल्लेख किया हैं जो सरकारूद्वारा 
पुरस्क्रत हुए हैं। लेकिन इसपर से किसी को यंह खयाल नहीं वना लेना चाहिए कि जो 
उच्चपद उन्हें दिये-गये उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च चारित्र्य का किसी 
भी प्रकार उनमें अमाव था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह वतछाने की ही गरज से दिये 


१ 
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गये हूँ कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे 
भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी हैं; और उनके राजनैतिक विचारों को 
उसने ऐसा नहीं समझा हैं जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेवारी 
के ओोहदों के लिए नाकाबिल मान लेती । 


व्िटेन की दमननीति ओर देश में नई जाग्रति 


भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक हूम्बी 
कहानी है । जव-जब कूछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब- 
जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तव-तव जोरों का दमन किया गया और 
उसमें यह नीति रक्खी गई कि जवतक लोग आन्दोलन करते-करते बिलकुल थक न 
जाये तवतक उनकी मांगों पर कोई ध्यान न दिय। जाय। छॉर्ड लिटन का १८७० का 
प्रेस-एक्ट जो जल्दी ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व-सूचना 
थी। राष्ट्र के बढ़ते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा जवाव शस्त्र-विधान के रूप में 
मिला, जिसने राष्ट्र के दुःख-रूपी फोड़े को और भी पका दिया। १८५६ में 
इल्कमटैक्स एक्ट वना। उसका भी तीकब् विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे 
कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्‍्देह की दृष्टि से देखने 
लगे। जिन लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहव को यह सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र 
केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी वनावें; किन्तु वही छॉर्ड डफरिन फिर कांग्रेस 
के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजद्रोही कहने लगे। युकतप्रान्त के तत्कालीन लेफ्टि- 
नेन्ट गवर्नर सर ऑकलैण्ड कॉल्विन के साथ इस विषय पर ह्यूम साहव की जो खतो- 
कितावत हुईं थी, वह ध्यान देने लायक हैं । 

यद्यपि ह्यूम साहब-के लिए यह आनन्द की वात है कि १८८६ में वाइसराय 
लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में और. १८८७ में मदरास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत 
किया लेकिन वाद के सालों में युकत-प्रान्त के सर जॉकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे 
शत्रु-भाव से देखने लूग गये। इन महाशय ने कांग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित 
'रहने की सलाह दी। सर ऑकलैण्ड की सम्मति में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और 
मदरास के अधिवेशन से उमग्र-हूप घारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने 
कहा कि कांग्रेस का सरकार की निन्‍्दा करने का रवेया सर्व-साधारण में सरकार 
के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में राजभक्त और देशभक्त ऐसे दो भेद खड़े हो जायेंगे । 
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जो 
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दावा करती है वह ठीक नहीं हैं। ह्यूम साहव ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 

इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइयां हुईं। उसे 
पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली | श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी 
पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण विया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के 
खिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे श्ान्ति-रक्षा 
के नाम पर २०,०००] की जमानत मांगी गई थी। हालत तेजी से खराब होती गई 
भऔर १८६० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ गया। बंगारू-सरकार ने सब मंत्रियों 
और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गहती-यत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह हिंदा- 
यत दी गई थी कि “भारत-सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओं में दर्शक-रूप 
में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं हैं और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग 
लेने की भी मनाही की जाती है।” कांग्रेस ने गवर्नर के प्राइवेट-से्रेटरी के पास सात 
पास' भेजे थे, वे भी लोटा दिये गये। २५ जून १८६१ को भारत-सरकार ने देशी 
रियासतों के प्रेसों पर अनेक पावन्दियां लगाने के लिए एक गद्ती-पत्र जारी किया। 
कांग्रेस ने १८६१ में इसका विरोध किया था। 


न्‍ 


दमन नीति का प्रारम्भ 


१८९३ में कौंसिलें और वड़ी कर दी गई और जनता के थोड़े से प्रतिनिधि- 
७ मदरास में, ६ वम्बई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ बंगाल में- 
उनमें ले लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाने पर सरकार ने 
यह जरूरी समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विश्वेपाधिकार 
मिले है वे कम कर दिये जायें। (विस्तार के लिए दूसरे अध्याय का सरकारी नौकरियों 
सम्बन्धी प्रस्तावों के सारांशवाला प्रकरण देखें।) होम-चार्जेज का प्रवाह भी ३० 
सालों में ७० लाख पौण्ड से वढ़कर १३० लाख पौण्ड हो गया। १८६७ में १५४ए और 
१५३ए घारायें बनाई गईं। इनसे सरकार के प्रति सचमुच असंतोष पैदा हो गया। 
यह एक ध्यान देने योग्य वात्त हैं कि १०८ और १४४ धाराओं का प्रयोग पहले-पहल 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर ही किया गया। १८६७ में पूना के प्लेग-सम्बन्धी दंगे के 
प्रसंग में नातू-वन्धु विना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १६६६ में रिहा हो 
गये। फिर इसका आक्रमण बंगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये। २७० दीं 
सदी के पहले पांच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण गासन के थे। कलूकत्ता-कारपोरेंद्रन 
के अधिकारों में कंमी, सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी 


छ० ह कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


नियन्त्रण में लाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, भारतीयों के चरित्र को असत्यमय* 
वताना, वारह सुधारों का वजट, तिव्वत आक्रमण (जिसे पीछे से तिव्वत-मिशन का 
नाम दिया गया) और अन्त में बंग-विच्छेद ये सव लॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे 
राजभक्‍त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई स्पिरिट पैदा 
हो गई। - कि. 


-बंगभंग 

बंग-भग ने बंगाली भाषाभाषी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो 
प्रान्तों में बांट दिया था. इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में एक व्यापक और जवर्दस्त 
आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहां सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया। जुलूस, 
सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थें---और उघर सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़- 
तालें होती थीं और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों के 
नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक 
दिया गया। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर वैमफील्ड फूलर ने बड़े-बड़े प्रतिष्ठित 
नागरिकों को बुला कर धमकी दी कि “सम्भव हैँ खून-खरावी करनी पड़े” इसके साथ 
ही पूर्वी बंगाल में गुरखा पलछटन के आने की घोषणा भी की गई। यह सब तब हुआ, | 
जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार जनता में हिंसा की.भावना का चिह्न तक- 
नहीं पाया जाता था।* लेकिन जैसे गेंद को जितने जोर से जमीन पर फेंको वह उतनी 
ही जोर से ऊँची उठती है और ढोल को जितना ही पीटों उतना ही अधिक आवाज 
करता है, ठीक उसी तरह सरकार की उत्तरोत्तर उग्र और नग्न रूप घारण करनेवाली 
दमन-तीति के कारण नवजाग्रत चेतना भी संचमृंच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती 
गईं। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फेल जाती थी। सरकार 
का प्रत्येक दमन-कार्य देश-में उछटा असर करता था । सम्पूर्ण भारत ने वंगाल के सवाल 
को अपना सवाल वना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रन्‍न के साथ अपनी समस्याओं 
को और जोड़कर आन्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया। कैनल कालोनाइजेशन 
विल' ने पंजाव के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजपेतंरांय और संरंदार अजितर्सिह को देश- 
निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता-कांग्रेस ने ठीक ही भारंत के पितामह 
दादाभाई नौरोजी को अपना सभापंति चुना। दादाभाई के स्वरोज्य' शब्द के प्रयोग ने 
अघगोरों की रोप-ज्वाला को और भी प्रचण्ड कर दिया। या आओ 
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राष्ट्रीय शिक्षा 

राजन॑तिक सभाओं व प्रद्नों में विद्याथियों को सम्मिलित होने से रोकने 
के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का वहिप्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन 
शुरू हुआ। केवल पूर्वी-बंगाछ में २४ राष्ट्रीय हाई-स्कूछ खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस 
सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय श्षिक्षा के प्रसार के लिए बंग-जातीय विद्या- 
परियद्‌' की स्थापना की गई। बावू विपिनचन्ध पाल सस्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्री- 
यता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर झोर से प्रचार करने छगे। १६०७ में 
आन्ध्र देश में उनका दोरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों 
ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रेनिग कालेज 
के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी 
अधिकारियों ने कालेज से निकार दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय संग्राम के सिपाही 
हो गये। इस तरह सरकार की बवेरोक दमन-नीति ने देशभक्‍तों और बीर सिपाहियों 
को पैदा किया। 


स्वदेशी ओर वहिप्कार 

१६०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिप्कार और 
राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोरों से अमल भी किया। जहां कि 
बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यान्त्यों 
का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, तहां स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त 
हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक वार फिर पु]नर्जीवित हो गया । इस बार करथे 
में 'फटका शालू' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के छिए 
विदेशी वस्तुओं के वहिप्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण 
में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जायूति के साथ-त्ताय 
सरकार का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर रास्ट्रीप अभ्युत्यान 
उल्टा बढ़ने ऊुगा। 


बंगाल के नेता 
इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर जाकर 
बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन बाबू के सम्बन्ध में हम कूछ ऊपर 
लिख चुके हैं। इसरे अरविन्द वावू भारत के राजवैतिक बाकाप्न में वरतों तवा उज्ज्वल 


है ० 
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सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग 
मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण 
में ही पछे और अंग्रेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने ताढीम पाई। घुड़- 
सवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सविस में वह कोई जगह 
: नपा सके थे। वह बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, 
जैसे यहां प्राय: युरोपियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी 
ओर उनके प्रकाश की प्रभा एक वाढ़ की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई। 
वंगाल से नी नेता निर्वासित किये गये--कष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, 
इ्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनीकुमार दत्त, मनोरंजन गुह, सुवोधचन्द्र मल्लिंक, 
जचीन्द्रप्रसाद बसु, सतीग्चचन्द्र, चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। ये नेता बंगाल को और 
विश्येपकर यूवक बंगाल को संगठित कर रहे थे। पराक्रम और जौर्य उस समय के 
आदर्श थे। दूसरी तरफ सर वैमूफील्ड फुछर का आदर “गुरखा सेना' व यदि आवश्यक 
हो तो खून-खराबी' थे। १६०८ में स्थिति चरम सीमा को पहुँच गई थी। अखवारों 
पर मुकदमे चलाना एक आम वात हो गईं। थयुगान्तर', संध्या' वन्देमातरम्‌' नई 
जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सव वनन्‍्द कर दिये गये। संध्या” के सम्पादक देशभक्त 
ब्रह्मवांधव उपाध्याय अस्पताल में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से 
गुजरने के वाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पांडिचरी चले गये और वहां 
आश्रम स्थापित करके रहने लगे। ः रा 


पहला बम 

३० अग्रैल १९०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियों--श्रीमती और कुमारी 
कैनेंडी--पर दो वम गिरे। ये वम स्थानीय जिला जज किस्सफोर्ड को मारने के लिये 
बनाये गये थे। इस अपराब के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम बसु को फांसी की 
सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के 
भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलतेवाले थुगांवर' के काहूमों में 
हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया-जाने छगा। जब उस युवक को लम्वी सजा 
मिली, तो उसकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हपे प्रकट किया और 
बंगाल' की ५०० स्त्रियाँ उसे बधाई देनें उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत 
में यह घोषणा की .कि मेरे पीछे अखवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ 
आदमी मौजूद हैं। इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूछा-फला। राजब्रोह ' 
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या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथाणक्तित प्रचार करते 
और मृकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी वरीयत या छुटकारे के लिए इस्ते- 
माल में लाते। 'वन्देमातरम्‌' में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरविन्द पर जो 
मुकदमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम में अपवाद न था। महाराष्ट्र में १३ जुलाई 
१६९०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्ध्र में भी हरि 
सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकड़े गये। पांच दिनों की सुनवाई के बाद छोकः 
मान्य तिरूक को छः साल देश-निकाले की सजा मिली । १८६७ में छूटी हुई छः मास 
की कैद भी इसके साथ जोड़ दी गई। आन्ध्र के श्री हरि सर्वोत्तमराव को नौ महीने 
की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट 
ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी 4 राजद्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो 
उन दिनों मामूली वात थी। इसके वाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायव हो गया। 
वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह वम व 
पिस्तौल ने ले ली। १६०८ में राजद्रोही सभावन्दी-कानून व प्रेस-एक्ट' नाम के दो 
कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल बाद 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी विछू पर बहस करते हुए श्री 
गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “युवक हाथ से निकले जा रहे हैं और यदि हम 
उन्हें वश में न रख सकें, तो हमें दोप मत देना ।” 
कभी-कभी इक्के-दुक्के राजनैतिक खून भी होने छगे जिनमें सबसे साहसपूर्ण 
खून १६०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जेन वाइली का हुआ था। यह खून मदन- 
लाल घिंगड़ा ने किया था, जिसे बाद में फांसी दी गई। अभियुक्‍त को बचाने की कोधिण 
करनेवाले डॉ० छालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फांसी की सजा दी गई। 
लाहौर (१६०६) में होनेवाले कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के सभापति पं ० मदनमोहन 
मालवीय ने इन घटनाओं तथा नासिक के कलक्टर मि० जक्सन की हत्या पर दुःख प्रकट 
किया। हलन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थक थे। मिप्टो-मॉर्ले सुधारों, 
या भारत-सरकार और मदरास व व्रम्बई की सरकारों की कौंसिलों में भारतीयों के ' 
लेने से भी यह वढ़ा-चढ़ा वैमनस्य शान्त न हुआ। 


वंगभंग रद 








जबतक बंग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तवतक झान्ति की कोई सम्मावना 


जग 
न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरणघाही का रोब जाता था। यदि वह कान्दोछन के 
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आगे एकवार भी झूक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी। उसे डर था कि यदि - 
एकवार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब वंग-भंग के कारण 
जो सांप-छछूंदर की सी हालत होगई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूंढा गया । 
जव छॉडं मिण्टो ने अपनी जगह छॉर्ड हार्डिंग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह छॉरडड 
क्र भारत-मंत्री बने, भारत में ब्रिटिश-तरेश जाजज पंचम के राज्याभिपेक-महोत्सव का 
लाभ उठाकर वंग-भंग रद कर दिया गया और भारत की राजघानी कलकत्ते से उठा- 
कर दिल्‍ली ले आये। 
जब यह कहा जाता हैं कि वंग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना 
“चाहिए कि स्थिति यथापूर्व कर दी गईं। पहले पश्चिमी वंगाल और आसाम-सहित 
पूर्वी बंगाल के रूप में वंग-भंग किया गया था। अब उसका रूप बर्दल दिया गया। 
पहले विहार को पश्चिमी वंगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और 
उड़ीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त वना दिया; अर्थात्‌ आसाम के साथ पूर्वी और 
' पश्चिमी बंगाल के दो प्रान्तों के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये---बंगाल एक प्रान्त, 
विहार छोटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्या- 
भिपेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को 
पृथक्‌ प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया है। कहते हैं कि लॉ हार्डिग ने दक्षिण 
अफ्रीका में शर्तवन्दी कुली-प्रथा को नष्ट कर तथा वंग-भंग को रद करके अपना शासन- 
काल स्मरणीय वना दिया, लेकिन वस्तुतः जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय 
, बनाया वह २५ अगस्त १६११ का खरीता था। यह खरीता ही भावी सुधारों का 
आधार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त को विना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया था। 
इंन सव सफलताओं के वाद, जिनका श्रेय कांग्रेस को था, यह स्वाभाविक था 
कि कांग्रेस का वापिक अधिवेशन (कलकत्ता, १६११) वहुत खुशी के साथ मनाया 
जाता। श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने, वंगाल को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च आशा प्रकट की थी कि “भारत भी स्वशासन- 
प्राप्त राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ-साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बनेगा।” छेकिन इन सव 
आश्ाओं और खुशियों में भी लोग राजद्रोही सभावंदी कानून १६०५, प्रेस-एक्ट १६०८ 
और क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट (१६१०) को भूले नहीं थे। इन्हींके द्वारा तो 
* जनता की आजादी की ,जड़ पर कुल्हाड़ा चल गया था। इन सबसे बढ़कर १८१८ का 
रेग्युलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तों के रेग्यलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रू से १६०६-८५ 


अध्याय ४: ब्रिटेन की दमननीति ओर देश में नई जागृति घ५ 


के देश-निकाले जगह-जगह दिये गये थे। भारत में वननेवाल्े कपड़े पर उत्पत्तिकर' भी 
अवतक मौजूद था। इनकी वदीऊछत जान-माछ की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग- 
वंधों के हित खतरे में थे। इन सबसे भी वढ़कर अवतक राजनैतिक कवौदी जेलों में बन्द 
थे। लोकमान्य तिलक मधुमेह रोग में ग्रस्त होकर अकेले और विना किसी मित्र के 
लेकिन दृढ़ता और थैय॑ के साथ मंडाले के किले में कैद थे । इस समय श्री गोखरे के 
प्राथमिक शिक्षा-विल्ल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की उम्मीद बहुत कम थी। 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की बुरी हालत थी जिसके लिए देशव्यापी आन्दोलन की 
जरूरत थी । 

१६११ में यह हालत थी। १६१९२ में राजनतिक खिंचाव कुछ-कुछ कम हो 
गया था। लेकिन इसी वर्ष में एक भारी दुर्घटना हो गई। छॉर्ड हादिग जब जुलूस के 
साथ हाथी पर नई राजधानी दिल्‍ली में प्रवेश कर रहे थे, किसीने उनपर बम फेंका, 
ओर वह मरते मरते बचे। इसपर बांकीपुर में कांग्रेस ने, सभापति के भाषण के बाद, 
बरखास्त होने के रिवाज को तोड़कर, इस घटना पर दुःख तथा आक्रमण पर रोप- 
प्रकाश का तार छॉर्ड हा्डिग के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद 
प्रेस का और कठोरता से नियंत्रण होने लगा, जिससे प्रेस-एवट को रद करने की लगातार 
आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती 
रही। १९०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक खराव था, जिसे १६१० में स्थायी कानून 
बना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिह भारत-सरकार के छॉ-मेम्बर थे। 

माण्टफोड्ड-सुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर बाकी 
सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये। वंग-भंग के रद किये जाने और हिसावाद 
के शान्‍्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एवट से लोगों को सख्त तकलीफे झेलनी पड़ती थीं। 
इधर राजनतिक वातावरण में जो एक स्तव्धता और थान्ति आ गई थी, उसकी जगह 
१६१४-१८ के महासमर की हलूचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-क्वान्ति के प्रारम्भ 
में ही एक सन्‍्तोपजनक घटना हो गई। बंग-भंग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय 


आदशों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रवसा था। २६१३ 
में उन्होंने भी ब्रविटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वगासन के ध्येय को स्वीवागर कर क्या । 


मुस्लिम लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कार 
दिया कि “देश का राजनैतिक; भविष्य दो महान्‌ जातियों (हिन्दुझ्ौर मुसलमानों ) 
£ 


के मेल, सहयोग और सहकाय॑ पर निर्भर है।” कांग्रेस ने १६१६ में मुस्लिसनदीस के 
इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की । 
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यूरोप सें महासमर प्रारम्भ 


जुलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का 
दरवाजा खटखटा रहा-था, छलॉर्ड हार्डिग ने वड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष 
से फौज वाहर भेज दी। इंग्लैण्ड बड़ी आफत में था । हिन्दुस्तान में फोज इसलिए रवखी 
गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंगस्लैण्ड 
खुद खतरे में हो, तव भारत में ठहरी हुई सेना से छाभ ही क्या ? छॉर्ड हाडिग ने भारतीय 
सेना को यूरोप भेज दिया। मार्सेल्स में एक दिन भी आराम किये वगैर हिन्दुस्तानी 
फौज पछांडर्स-रणक्षेत्र में, जहां अग्नि-वर्षा हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने मित्र- 
राष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १६१५ के फरवरी- 
मार्च में उनपर आ जाती। १६१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। 
कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया--- वर्तमान आपत्ति के वक्‍त हिन्दुस्तान के लोगों ने 
जिस उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना 
करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्राज्य 
की एक कीमती सम्पत्ति वना ले। ऐसा करने के लिए यहां और बाहर सम्राट्‌ की 
भारतीय और अन्य प्रजा के वीच जो द्ेपजनक भेदभाव है उसे दूर करदे, २५ अगस्त 
१६११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतंत्रता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और 
भारत की संघ-सा म्राज्य का एक अंश वनाने और उस हैसियत के पूरे अधिकार देने के 
लिए जो काम जरूरी हो वह सव करे।” हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत 
किया है कि जिससे यह मालम हो सके कि उस समय हमारी राजनेंतिक आकांक्षाओं 
. की कक्षा कितनी ऊँची थी। 


+ है । + 
+ के 


हमारे अंग्रेज हितेषी 


भारत के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्ंमेण्ट के कुछ सदस्यों और बड़े- 
बड़े अंग्रेजों ने भी अच्छा भाग लिया है। ह्यम साहब ने कांग्रेस का संगठन तो बहुत 
बाद में किया था। इससे पहले ही पा्ंमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नों में 
दिरूचस्पी लेने छग गये थे। भारत के विपय में पार्लमेण्ट में जो चर्चा होती थी उसमें 
इन लोगों की भावना निःस्वार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर 
वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहव ने भारत का खूब पक्ष-समर्थन किया। उन्होंने १८४७ 
में पालंमेण्ट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग में बहुत 
उतार-चढ़ाव आये, पर ब्राइट साहब का भारत-प्रेम वरावर बना रहा। इनके बाद 
फॉसेट साहब की बारी आईं। यह १८६४५ में पार्ंमेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ 
में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की बड़ी-बड़ी नौकरियों की परीक्षायें केवल 
विलायत में न होकर भारत और इंग्लण्ड दोनों में साथ-साथ हों। १८७५४ में इंग्लैण्ड 
भें भारतवर्ष के खर्च से तुर्की के सुलतान के लिए लॉड सेल्सवरी ने जो नाच करवाया 
था इसकी फॉसेट साहव ने निन्‍्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह 
हृदय से भारत के हितेपी बने रहे। इन्हींके विरोध से अवीसीनिया की छड़ाई का 
सारा खर्च भारत के मत्थे न मढ़ा जाकर आधा इंग्लैण्ड पर पड़ा। ड्यूक ऑफ एडिन- 
बर्ग ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोप से दिये जाने 
का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश युवराज की भारत-यात्रा के 
खर्च के ४,५०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को वचाया। छॉर्ड छिठन 
ने कपड़े का आयात-कर बन्द कर दिया, दिल्ली में दरवार किया और अफगान-युद्ध 
मोल ले लिया था। इन करतूतों का फॉसेट साहब ने विरोध किया। कृतन भारत 
ने भी इन उपकारों का वदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ते की जनता ने इ 
मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसट साहव पालंमेण्ट के चुनाव में हार र 
तो आगामी चुनाव के लिए सहायतार्थ उन्हें १०,००० र० से अधिक की पैली भेंट 
की गई । 


् डे / | हे 
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ए० ओ० ह्यूम 

ह्यूम साहव ने पालंमेण्ट की भारत-समिति और कांग्रेस के संगठन में जो भाग 
लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से 
भी अधिक सरकारी और गैरसरकारी हँसियत से भारत की भलाई के लिए जो परि- 
श्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा कतंव्य है। बह भारत की 
सिविल सविस में अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साधारण 
जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निपषेघ, देशी-भाषाओं के समाचार- 
पत्रों की उन्नति, वाल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए परिश्रम किया। इन्हें किसी वात में रस था तो गांव और खेती में। इन्हें 
किसी वात की चिन्ता थी तो जनता की। इन्होंने घोपित किया था कि “सरकार 
तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतंत्र और सभ्य सरकार 
की पायदारी और स्थायित्व तो इसीमें हूँ कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमें 
सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैतिक और वौद्धिक योग्यता पैदा की जाय ।” 
ह्ायम साहव के.इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन्‌ १८५६ के अपने एक 
गइती-सत्र में दिया। इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से 
काम न लिया जाय मौर कलरूक्‍्टर साहव लोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को 
भेजने,की या पाठ्शालाओं की सहायतया करने की प्रेरणा न करें। ह्यम साहव ने इसका 
जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्क की चीज है। ह्यूम साहव का दूसरा प्रिय विषय 
था पुलिस का सुधार। उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को 
बिलकुल अलूग-अलूग कर दिया जाय। -आवकारी के वारे में वह लिखते 'हैं :--- 
“जहां एक ओर हम अपनी प्रजा का आचरंण भ्रष्ट करते हैं, तहां दूसरी ओर 
हमें उसकी वरवादी से कोई आथिक छाभ भी नहीं होता। यह सारी आय पाप की 
कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती 
है ] आवकारी से हमें एक रुपया मिलता है तो उसके वदले में एक रुपया प्रजा का अप- 
राधों के रूप में खर्च हो जाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लूगा 
देना पड़ता है। अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कीई आशा नहीं दीखती, किन्तु 
मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि में कूछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे 
भारतीय शासन के इस बड़े भारी कलूंक को सच्चे ईसाई तरीके पर धुला हुआ देख 
सकूंगा।” 

१८४६९ के अन्त में ह्यम साहव की सहायता से 'पीपुल्स-फ्रेण्ड' (लोक-मित्र ) 
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नामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाछा गया। इसकी छ: सौ प्रतियां संयुक्त प्रान्त की सरकार 
खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर 
भारतमंत्री के मार्फत महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता था। १८६६३ 

ह्यूम साहब ने जोर दिया कि वाल-अपराधियों के सुधार-गृह बनाये जायें। चुंगी 
की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुंगी की लम्बी-चौड़ी रुकावटों को 
धीरे-बीरे टूर करवा दिया। 

१८७६ ई० में ह्यम साहव ने कृपि-सुधार की एक योजना तैयार की। छाई 
मेयो की उसके साथ सहानुभूति भी थी। परन्तु वह योजना यों ही गई। मुकदमेबाजी 
के बारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाकों में किसानों को महाजनों की गुलामी 
में जकड़ने की सीघी जिम्मेवारी दीवानी अदालतों पर है। उन्होंने सिफारिय की कि 
प्रामवासियों के कर्ज के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहां-के-तहां निपठाने चाहिएं, 
उनका अन्तिम निर्णय चुनें हुए ईमानदार और समझदार भारतीयों हारा होना 
चाहिए, उन्हें न्यायाधीश वनाकर गांव-गांव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार 
के लेनदेन के मुकदमे गांव के बड़े-बूढ़ों की सहायता से तय कर दिया करें। इन न्याया- 
धी्यों पर कोई जाव्ते या कानूत-कायदे की पावन्दी नहीं होनी चाहिए । 

१८७० ई० से १८७६ तक ह्यूम साहव भारत-सरकार के मन्‍्त्री रहे; परन्तु 
उन्हें वहां से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि, वह वहुत ज्यादा ईमानदार 
ओऔर स्वतनत्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निन्‍्दा की, 
परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई। लॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहब को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर बनाने 
का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहव को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें 
खान-पान गौर राग-रंग की जितनी झंझट हूँ वह उनके बूते का काम नहीं था। दूसरा 
प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) बना दिया जाय। यह वात 
इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री लॉर्ड सेल्सवरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि: हम साहव 
वाइसराय नॉर्यत्रुक को इस वात के लिए पवका कर रहे थे कि कपड़े पर से आयात- 
कर न उठाया जाय। ह्यूम साहव ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। 
उन्होंने लग-भमग तीन राख रुपया पक्षियों के अजायबधर पर और ल्गमऩू साठ 
हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी नामक ग्रंथ की तैयारी में खर्च किया था। 
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' को भी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश कांग्रेस कमिटी को चलाने में वर्षों तक उन्हीं का 
मुख्य-हाथ रहा। कांग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वाधिक खर्च करती 
थी | वेडरवर्न साहव वम्बई में १८७६ ई० में, और इलाहाबाद में १६१० ई० में, 
इस भकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के सभापति हुए। जार्ज यूछ साहब 
इलाहावाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति-हुए। इसके वाद 
तो हर साल पा्लंमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कांग्रेस के अधिवेशनों पर उप- 
स्थित रहने लगे । इन प्रसिद्ध लोगों में से नशा-निपेध के महान्‌ प्रचारक, डब्ल्यू० एस० 
केइन साहव, जिसका कोई हिमायती न हो उसके हिमायती चालर्स ब्रैडला साहब, सेम्यु- 
अल स्मिथ साहव और डाक्टर रुदरफोर्ड और कला साहव के नाम उल्लेखनीय हैं। 

रैमजे मेक्डॉनल्ड साहव तो १९११ में कांग्रेस-अधिवेशन का सभापति-पद 
भी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त हो जाने से उन्हें वापस लौट जाना 
पड़ा। केअरहार्डी, होलफोर्ज, नाइट, मैक्स्टन, कर्नल वैजबुड, वेनस्पूर, चारल्स रॉबर्ट- 
सन और पैथिक लॉरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर 
और कांग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर 
 गये। परन्तु १८८६ ई० में चाल्स ब्रैडला साहब का जो स्वागत किया गया वह शान- 
शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंनें ने राजभक्ति की जो व्याख्या 
की वह बड़ी मार्क की थी। उन्होंने कहा , “जहां आंख मूंदकर आज्ञा-पालन करने की 
वृत्ति होती हैँ वहां सच्ची राजभक्ति का अर्थ तो यह हैं कि शासित शासकों की इतनी 
सहायता करें कि सरकार के लिए कुछ करने को बाकी न रहे।” परन्तु नौकरशाही 
की व्याख्या राजभक्ति की दूसरी ही है ! उसके ख्याल से प्रजा को खुद कुछ न करना 
चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए। ह | 
ब्रेडला साहव ने १८८६ में कौंसिलों के सुधार के लिए एक कानून का मस- 
विदा (विल) बनाया और उसे लोक-मत-संग्रह के लिए प्रचारित किया। इस मस- 
विदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था और कांग्रेस ने भी बत्रैडला साहब 
के इच्छानुसार कुछ सूचनायें पेश कीं जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित 
होता था। आगे चल कर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पा्ुमेण्ट में ब्रैडला 

_साहव की स्थिति इतनी मजवृत थी कि छॉड क्रॉस का पहला मसविदा भी त्रैडला साहव 
के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मंजूर हुआ 
जब उसमें प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सही, कौंसिलों 
में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। 
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विलियम रावट ग्लैडस्टन 
विलियम रावर्ट ग्लैंडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं छिया जा सकता। 
भारत में स्लैडस्टन साहब बड़े छोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी 
कांग्रेस आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहमति। उन्होंने १८८८ में कहा था, “इस महान 
राष्ट्र की उठती हुई भआाकांक्षाओं के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने 
से हमारा काम नहीं चलेगा।” लगातार कई वर्ष तक ग्लंडस्टन साहव की चर्पगांठ 
पर कांग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहें। उनकी ८२ वीं जयंती २६-१२- 
१८६१ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिन्न 
के प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने आयलेंड की भांति भारत 
के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थन किया था। ब्लैडस्टन साहव भारत के एक हिरतपी 
समझे जाते थे और अडंले नॉर्टन साहव ने १८६४ की दसवीं दांग्रेस के अवसर पर 
उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था--मिरा विश्वास हूँ कि पार्लमेण्ट की अनजान 
में, देश को बताये बिना ही कौंसिल के एकान्त कमरों में, अकस्मात्‌ एक ऐसा कानून 
पास कर दिया गया हैं जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतंत्रता सर्वथा नप्ड 
हो गई है। में समझता हूँ कि ऐसा कानन ब्रिटिश-साम्राज्य के लिए कर्क हू । जब 
१८६५८ में ग्लेडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया। 
लॉर्ड नॉयंत्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८६३ के अपने नवें अधिवेशन में कृत- 
ज्ञता प्रकट की। इन्होंने पार्ंमेण्ट में इस वात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने 
से होम-चार्जेज” के नाम पर जो विशाल धन-राशि सिची जाती हूँ उसकी मात्रा कम 
की जाय। यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के 
सम्मुख ड्यूक ऑफ भार्जाइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि “भारत में आम लोगों को 
यह माल्म होने से कि उन्हें कोई कप्ट है, पहले ही वह कृप्ट दूर कर दिया जाना 
चाहिए ।” साव॑जनिक प्रश्न पर ड्यूक साहव वड़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। वाचा 
महोदय ने कांग्रेस के १७ वें अधिवेशन में उनके इस कवन को दोहराया था कि 
ग्रामीण भारत की विशाल जन-संख्या में जितना चिर-नदारिद्रय फैला हुआ है कौर 
उनके जीवन-साधनों का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया हैँ उसका 
उदाहरण पाइचात्य जगत्‌ में कहीं नहीं मिलता।” इन्हीं डयूक महोदय ने १८ 
कहा था कि “अंग्रेजों ने अपने दिये हुए बचनों और किये हुए करारनामों का पालन 
नहीं किया। 
इन हितैपियों में एक थे एल्डले देः लॉ स्टैनले। उन्होंने अपने जीवन या उत्तम 
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भाग भारत में! ही व्यतीत किया और भारत के अभ्युत्यान के लिए परिश्रम किया। 
१८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कौंसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते 
हुए कहा, यदि भारत-मंत्री पर कौंसिल का नियंत्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा 
_ दो। यदि कौंसिल पर भारत-मंत्री का नियंत्रण रहे तो कौंसिल को मिटा दो। यह : 

हिविध-शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और बाधक है।” उन्होंने भारत-मंत्री 
और उसकी कौंसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये। 


सर हेनरी काटन 


इस संक्षिप्त विवरण में सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओं का 
उल्लेख किये विना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना 
सम्बन्ध रहा था। ज्योंही आसाम के इन चीफ कमिश्नर साहव ने पेंशन ली त्योंही 
कांग्रेस ने अपने १६०४ वाले बम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने को 
इन्हें आमंत्रित किया। इन्हींने पहले-पहल भारत के संयुक्त राज्य की कल्पना की थी,॥ 


ञ 
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घध 


हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग 


कांग्रेस की नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने 
से पहले हमें उन महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धाज्जलियां अपित करनी चाहिएं, 
जिन्होंने राष्ट्रीद्वार के इस आन्दोलन की शुरुआत की ओर कांग्रेस के प्रारम्निक 
दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर तैयार किया। आज हमें कांग्रेस का जैसा 
विस्तुत संगठन और महान्‌ राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखलाई पड़ता है, हम शायद यह 
समझें कि यह सब हमारे ही वक्‍त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ 
हूँ। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के 
कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न हो; इसी तरह यह भी सम्भव है कि पराने 
नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता। लेकिन 
हमें यह हगिज न भूछना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी कर सके है और करने की 
आकांक्षा रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान्‌ 
बलिदानों के फलस्वरूप ही। इसलिए उन बुजुर्गो में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं 
और जो ईदवर-कृपा से आज भी हमारे वीच मौजूद हें उनकी महान्‌ सेवाओं और 
क्रवानियों का यहां उल्लख किये बिना हम आग नहीं चल सकते। 


5 
दादाभाइ नोरोजी 
कांग्रेस के वड़ें-बूढ़ों की सूची में सवसे पहला नाम दादाभाई नौरोजी का 
आता हूँ, जो कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्वन्त कांग्रेस की सेवा करते 
रहे और कांग्रस को सर्वताधारण की शासन-सम्बन्धी शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न 
करनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढ़ाते स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १६०६) के निश्चित्त 


उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिपद्‌ पर पहुँचा दिया।| १८८६,१८६६ भीर 
१६०६ में--तीन वार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और वरावर कांग्रेस के साथ रहते 


हुए इंग्लेण्ड और हिन्दुस्तान दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के झण्डे को ऊँचा रबसा। 


कप 


दूसरी वार उन्हें जो कांग्रेस का सभापति चुना गया, वह सेप्ट्रल फिन्सवरी से उनके 
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कामन-सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में था; क्योंकि उस समय इस बात पर ' 

गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख दर्द दूर कराने के लिए लन्दन 

में आन्दोलन जारी किया जाय। १८९१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश 
हुआ, कि जवतक हरन्दन में अधिवेशन न हो ले तवतक कांग्रेस को स्थगित रक्खा जाय; 

. लेकिन वह अस्वीकृत होगया। ठीक इसी समय ह्यूम साहव इंग्लैण्ड जानेवाले थे, और 
इसी समय के लगभग कामन-सभा में भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजेजाने की मांग 
भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी वार कांग्रेस के सभा- 
पति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठाकर ब्रिटेनवालों को इस बात की प्रेरणा 
की, कि वे “इस ञक्ति (शिक्षित भारतीयों) को अपनी ओर खींचने के वजाय अपने 
से दूर न फेंके---अपना विरोधी न वबनावें।” ब्रिटिश-राज्य की न्यायपरायणता में 
दादाभाई का बहुत विश्वास था गौर वह अन्त तक कायम रहा। १६०६ में द्ादाभाई 
कलकत्ते के अधिवेशन के सभापति हुए। उस समय हिन्दुस्तान मानों एंक खौलते हुए 
कढ़ाव में था; १६ अक्तूबर १६०५ को जो वंग-भंग किया गया था, उससे देश-भर में 
एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी वंगाल असन्तोष से उवल रहा था। हिन्दू-मुसलमानों 
को एक-दूसरे के खिलाफ़ उभाड़ा जा रहा था। विशेष कानूनों (आडिवेन्सों) 
का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के छिए फौज और ताजीरी पुलिस 
की तैनाती का नया क्रम चला। दादाभाई ने बताया कि १८६३-६४ के वाद जन- 
संख्या तो १४ प्रतिशत ही बढ़ी है पर सरकार का शञासन-सम्बन्धी खर्चे १६ प्रतिशत 
बढ़ गया है; और १८८४-८४ से लें तब तो जहां जन-संख्या १६ प्रतिशत बढ़ी है वहां 
यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा है। १७ से वढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सैनिक व्यय ही 
बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैण्ड में किया जाता था। इस अस्सी वरस के 
बूढ़े ने ६,००० मील दूर (इंग्लैण्ड) से यहां आकर स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय- 
शिक्षा के साथ स्व॒राज्य की एक नई पुकार और पैदा कर दी, यह देखकर इंग्लिशमैन' 
इनपर उवल पड़ा था। लेकिन भारतीय मांगों के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप 
साफ हो रहा था। १९०४ में गोखले ने स्व-शासन की ओर प्रयति करने के लिए 
चार उपाय वताये थे, जो १६९०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर लिये गये। 

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवार्में अपनी सारी जिन्दगी छगा दी, भारत की 

“मुक्ति के लिए अविश्वान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छूट्री नहीं दी, और 
जिसे विधाता ने ८५ वर्ष से अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रक्खा, उसकी सेवाबों 
का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोड़े-से स्थान में नहीं. किया जा सकता। दादाभाई तो 


अध्याव ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग ह्प्‌ 


हमारे ऐसे बुजुर्ग हें जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न 
केवल अपने आत्मवलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेप्ठ उदाहरण वल्कि अपनी पोतियों के 
रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हे--क्योंकि, उनकी पोतियां 
उनके द्वारा चलाई गई श्रेप्ठ परम्परा को आज भी भलीभांति कायम रखे हुए हैं। 


आनन्द चाल 

कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो १८८५ में वम्बई में हुआ था, सम्पादक 
जी० सुनब्रह्मण्य ऐयर और श्री आनन्द चार्डू, काशीनाथ तैलंग और दादाभाई नौरोजी 
नरेनद्रनाथ सेन और उमेशचन्द्र बनर्जी, एस० सुत्रह्मण्य ऐयर और रंगेया नाग, 
फिरोजशाह मेहता गौर डी० एस० व्हाइट--इन सब प्रमुख व्यक्तियों ने, जोकि 
कांग्रेस के जनक और बड़े-बूढ़े थे, अपने भाषणों में उन शक्तियों का परिचय दे दिया जो 
कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में, इन्हींसे भारत का 
नरम-दल बना। आनन्द चार्टू ने जो बाद में १८६१ की नागपुर-कांग्रेस के सनापति 
हुए थे, अपनी विशेष वक्‍्तृत्व-शकिति के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर में हुए 
७ वें अधिवेशन (१८६१) का इन्होंने सभापतित्व किया, जिसमें सभापति-पद से 
बड़ा जोरदार भाषण किया। 

दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में छगभग बीस वर्ष तक यह एक चमदत्ती 
हुई ज्योति रहे। हालांकि न तो इनके अनुयायियों का कोई दछ था और न यह किसी 
राजनैतिक मत के प्रवत्तेंक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी ववक्‍तृत्वगवित के साथ 
इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा हैं । 





दीनशा एदलजी वाचा 

हमारे इन आदरणीय बुजुर्ग का खास विपय कौनसा था, जिसपर इन्हें 
विशेष प्रेम और अधिकार था, यह कहना कठिन हैं; वयोकि. प्राय: सभी विपयों में 
इनका एक समान अवाध प्रवेश था। इनके उज्ज्वल गृण तो पहले ही अविवेशन में 
झलककने लगे थे, जचकि इन्होंने अपने महान्‌ भाषणों में का पहला भाषण करते हुए सैनिक 
परिस्थिति का योग्यतापूर्ण विस्तृत सिहावलोकन किया। दूसरे अधिवेशन में इन्ट्रोंने 
भारतवासियों की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर साहू ब्विदेन को जानेवाएई 
उस खराज की ओर सर्वसाधारण का ध्यान खींचा भिससे ब्रिटेन तो समृक् हो रहा 
था पर हिन्दुस्तान कंगारू बनता चला जा रहा था। 


घर 
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“भारत की विशाल जन-संख्या में लगातार. बढ़ती जानेवाली गरीबी” का. - 


उल्लेख करके, इन्होंने वताया कि “१८४८ से वरावर इसी प्रकार रैयत की हालत 
विगड़ती गई है---यहां तक कि ४ करोड़ लिगों-को दिन में सिर्फ एक ही वार भोजन 
नसीब होता है, और वह भी हमेशा नहीं ॥” इसका मुख्य कारण, इन्होंने बताया था 
देश की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों में चछा जाना। 

वाचा इतने चतुर थे कि अवसे बहुत पहले १८८४ में ही, इन्होंने लंकाशायर 
का प्रश्न उठा लिया था। इन्होंने कहा था कि “अगर सैन्निक-व्यय कम न किया जाय 
तो इसके लिए वाहर से आनेवाले माल पर फिर से त्ट-कर लगा देना चाहिए, जिसको 
उठाकर मानों दरिद्वता-ग्रस्त भारत लुटा जा रहा है। और वह भी इसलिए कि माल- 
दार लंकाशायर और समृद्ध वनाया जाय [7 

१८६४ में फिर वाचा ने लंकाझायर के लिए भारतीय हितों का वलिदान 
करने के अभिप्राय से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग. को कूचलनें के लिए 
भारतीय मिलों के (सूती ) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय” पर नजर डाली। ह 
उत्पत्तिकर के (एक्साइज) बिल का विरोध करने के लिए इन्होंने भारत-सरकार 
की प्रशंसा की-.और भारत-मंत्री को इस अन्याय-पूर्ण कार्य के लिए दोषी ठहराया। 
सैनिक-व्यय की जांच के लिए नियुक्त शाही कमीशन के सामने, जो . कि आमतौर 
पर वेल्वी-कमीशन के नाम से मदछाहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी 
प्रसिद्धि बढ़ी जिसके लिए कांग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। 


१०६७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में सरकार की 


सरहदी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ १८६६) में 
भी इच्होंने मुद्रा-वीति पर अपना हमछा जारी रक्खा और भारत में सुवर्ण-मान जारी 
करने की निन्‍दा की। “हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कारण तो,” इन्होंने कहा, 
“यहां के धन का हर साल यहां से बाहर चला जाना है। फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की 
देसी दौलत ही है । रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका 
मूल्य वही रहने दिया गया है। जहां पहले १) तोला चांदी विकती थी वहां अब सिर्फ 
॥<) या ॥७) तोला बिकने छगी है।” १६०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में 
राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का सभापति वनने के लिए आमंत्रित किया । 

. १८६६ से लेकर १६१३ तक वाचा कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-मंत्री रहे हैं। 
इसके वाद उसके काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे | १६१४ की बम्वई कांग्रेस 
के वाद तो, जिसके कि यह स्वागताध्यक्ष थे, वस्तुतः यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये 


अर 


के 
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मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह कांग्रेस के एक प्रमख नेता रहे हैं 
सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक समस्या जैसे दुरूह 
विपयों एवं सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पप्ट विस्तृत समस्याओं के 
भली-भांति जानकारी में इनसे वढ़कर तो कोई था ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोटे 
ही आदमी थे। 


गोपाल कृष्ण गोखले 

गोखले पहले-पहल १८५८९ में कांग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर 
हमला करते हुए उन्होंने बहुतेरे तथ्य और आंकड़े पेश किये थे। उन्होंने वतायां कि दौरे 
एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पांच आने हो जाती है। फिर भी उनमें कड्टी-से 
कड़ी बात को बहुत ही मधुर भाषा में कहने का बड़ा गुण था। अपनी आलोचना 
में गोखले यद्यपि मधुर और मंजुल होते थे तथापि वह कहते थे बात खरी; मोछमोरू 
बातें करना उन्हें पसन्द न था। “नंगे, भूखे, झुरियों पड़े हुए, ठिदुरते और सिन्झुड़ते 
हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मेहतत करनेवाले, चुपचाप 
धीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासकों के पास जिनकी आवाज 
जरा भी नहीं पहुँचती और ईश्वर तथा मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी बोल उनकी पीठ 
पर लाद दिया जाता है उसे विना चीं-चपड़ किये सहने के लिए सदा तैयार किसानों 
के लिए” गोखले के हृदय में प्रेम का स्थान था और - इन्हीं के हित में वह हमेशा कर 
और खर्च के सवालों को उठाया करते थे। लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते थे जब 
गोखले की संयत और लोक-प्रचलछित विनम्नता भी उनका साथ छोड़ देती थी ओो 
लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था वह दरअसल वहुत भारी 
था। वंग-भंग , कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विश्वविद्याल्य- 
सुधार जिसके द्वारा कार्य की सुचारुता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियंत्रण कर 
देना और शिक्षा को खर्चीली और महँगी बना देना, जाफिशियल सिजेद्स एक्ट 
-+इन सव ने मिल कर लॉड कर्जन के सत्कार्यों को भी, जैसे उनकी अकाल-सम्दन्धी 
तीति, शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्मृति-रद् 
कानून, रंगून और ओगारा प्रकरण में सजायें देना, घर दवाया। गोसले पे बहुत 
विगड़कर कहना पड़ा था, 'तो अब में इतना ही कह सकता हूँ कि छोक-द्वित के शिए 
नौकरशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आश्यायों को नमस्कार / १६ 
म बनारस-कांग्रेस के सभापति की हँसियत से गोखले ने राजनैतिक घस्म्र के रुप 
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में बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना 
चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रवकू छोक-भांवनायें इसके 
अनुकूल हों। गोखले सामनेवाले के साथ बड़ी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे 
उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था। 

१६०५ और १६०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर 
इंग्लैण्ड भेजे गये थे। हां, १८६७ में भी वह इंग्लैण्ड जा चुके थे। जनता और सरकार 
दोनों के वीच गोखले की स्थिति विपम रहती थी। इधर लोग उनकी नरमी की 
निन्‍दा करते थे, उधर सरकार उनकी उमग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य 
कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ वन कर रहते थे। गोखले जनता की 
आकांक्षायें वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयां कांग्रेस तक। 

पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों गोखले की उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों 
वह शिकायत करने लगे कि नौकरशाही स्पष्टतः स्वार्थलाथ और खुल्लमखुल्ला 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विरुद्ध होती जा रही है। पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था ।* 
उन्हें पश्चिम का पूंजीवाद उत्तना नहीं अखरता था जितना जातिग्रत प्रभुत्व, 
चरित्रनाश, द्रव्य-शोपण और भारत की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या। 
ह गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे 
राजनैतिक कार्य-कर्त्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेतन पर मातृ- 
भूमि की सेवा करने का प्रण लिया है। 

सूरत के झगड़े के वाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया। वह 
दक्षिण अफ्रीका भी गये और वहां गांधीजी के सत्याग्रह-संग्राम में अपूवे सहायता की । 
१६०६९ की कांग्रेस में तो उन्होंने सत्याग्रह-धर्म की बड़ी प्रशंसा की थी और उसके तत्व . 
को वड़ी खूबी के साथ समझाया था। उसके वाद उनकी प्रवृत्तियां मुख्यतः बड़ी 
कौंसिलों के अखाड़े में ही होती रही हैं। १६१४ में जब कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने _ 
की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने उसे पसंद किया था, परन्तु बाद को अपना 
विचार बदल दिया था। -इस तरह उत्कट देशभक्ति, देश के लिए कठोर परिश्रम, 
महान स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १६ 
फरवरी १६१५ को इस लोक से प्रयाण कर दिया । * 


" जी० सुत्रह्मस्य ऐयर | 
कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया, यह 
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जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है। (हिन्दू” के सम्पादक मदरास के श्ली जी० 
सुब्रह्मग्य ऐयर, जो सर्वसाधारण में सम्पादक सुत्रह्मण्य ऐयर के नाम से मगहूर थे, वह 
व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय गासन 
की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही-कमीदन द्वारा होनी चाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों 
का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे । पश्चात्‌ मदरास में होनेवाली १० वीं कांग्रेस ( १८६४) 
तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के बारे में कूछ नहीं चुनते। पर मदरास-कांग्रेस में भारतीय 
राजस्व के प्रदन पर यह बोले और इस सम्बन्धी जांच करने की आवदयकता बतलाई। 
इस अधिवेशन में दिलूचस्पी का दूसरा विपय था देशी-राज्यों में अखबारों की स्वतंत्रता 
, का अपहरण, जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२ वें अधिवेशन (कल- 
कत्ता, १८६९६) में इन्होंने प्रतिस्पर्ददी-परीक्षायें इंग्लण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली 
जाने की आवाज उठाई, और साथ ही छूगान के मियादी वन्दोवस्त का प्रइन भी हाथ 
में लिया। अगले साल, अमरावती-कांग्रेस में, सरकार की सरहदी-नीति का विरोध 
किया। १८६८ में जब तीसरी बार मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो श्री 
सुब्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्‍दा की और 
युद्धनीति का भी घोर विरोध किया था। परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विपय तो था 
भारत की आर्थिक स्थिति लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१६००) में इन्होंने 
बार-बार पड़नेवाले अकालों को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमल करने के 
अभिप्राय से भारतीयों की आथिक अवस्था की पूरी और स्वतंत्र जांच कराने के छिए 
कहा। साथ ही सरकारी नौकरियों के प्रघन पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों 
को उनसे महरूम रखने की शिकायत की। १७ वें अधिवेशन में (कलकत्ता, १६०१) 
रैयत की दुर्देशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा- क्या हिन्दुस्तानी रंयत 
की जिन्दगी जानवरों की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए हूँ ? और मनरप्यों 
की तरह क्या उनमें बुद्धि, भावना और छिपी हुई घक्तियां नहीं हैं ? रूगभग २० 
करोड़ व्यक्ति आज लगातार भुखमरी और घोर अन्नञान का दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे 
हैँ। न तो वे कुछ बोल सकते हूँ न उनकी जिन्दगी में कोई उत्साह है; से उन्हें किसी 
तरह की सुविधा है न मनोरंजन; न उनकी कोई आशा हैँ न नहत्त्वादांसा; मे तो दुनिय 
में पैदा हो गये इसीलिए किसी तरह जी रहे है, और जब मरते है तो इसखिए कि उनका 
शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को घारण नहीं कर सकता।” झ्फात्ों हे 
पर भी इस कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया जौर झ्ौद्योगिक स्वावच्य्म्घन पर जोर 


इसके छिए कला-कौणल की संस्वायें कायम करने, छाव-दलियां देशर भारत 
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इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-घंधों की 
भली-भांति जांच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये। 
सुब्रह्मण्य.ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विश्ञाल उनका दष्ठि- 
कोण था। अपने लेखों की वदौलत इन्हें जेलखाने की हवा खांनी पड़ी थी, जहां से वीमार.६: 
हो जाने पर ही इन्हें रिहाई मिली । इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राजनीतिज्ञों 
में यह अत्यन्त. निर्भीक और दूरन्देश थे, जिसके लिए भावी सन्‍्तति सदा इनकी कृतज्ञ 
रहेंगी। 


बद्रुद्दीन तैयवजी ली 
वदरुद्दीन तैयवजी एक पक्के कांग्रेसी थे, जो वढ़ते-बढ़ते कांग्रेस. के तीसरे 
अधिवेशन (मदरास, १८८७) के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिये हुए अपने 
भाषण में इन्होंने कांग्रेस के प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया। इन्हींके कहने पर इस 
काम के लिए एक समिति बनाई गई थी कि वह कांग्रेस में वाद-विवाद के लिए जो बहुत॑ 
से प्रस्ताव आवें उनपर विचार करके कांग्रेस का कार्यक्रम निश्चित करे। इस समिति 
को वस्तुतः वाद को वननेवाली विषय-समिति का पूर्व-हप कहना चाहिए। वाद में यह 
वम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये थे। १६०४ में सरकारी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों 
की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव की वहस में इन्होंने भाग लिया। १६०६ के प्रारस्भ में 
इनका स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू 
(उमेशचन्द्र वर्न्जी) ने किया था, दूसरे के सभापति पारसी दादाभाई नौरोजी हुए 
थे। इसके बाद तीसरे अधिवेशन के सभापति तैयव जी को वनाना खास तौर पर उचित 
था, क्योंकि यह मुसलमान थे । ः ; 


काशीनाथ ज्यम्ब॒क तैलड्ड 

जस्टिस काशीनाथ तज्यम्वक तैलंग कांग्रेस के अत्यन्त कत्तेव्यशील संस्थापकों 
में से थे और उसके “वम्बई में, सवसे पहले डटकर काम करनेवाले मंत्री” रहे हैं। 
कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में इन्होंने बड़ी (सुप्रीम ) और प्रान्तीय कौंसिलों-सम्वन्धी 
प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक-मण्डलों की एक योजना पेश की। 
चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार को अपने विभिन्न कामों के लिए तो 
हमेशा रुपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी का- सिर्फ १ 
प्रतिशत ही खर्च करती है। १८६३ में असमय ही इनकी मृत्यु हो गई। 
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.. उमेशचन्द्र बनर्जी 
यदि प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि कांग्रेस का आरंभिक उद्देश क्या था, 
, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेश्चन्द्र बनर्जी के भाषण की ही ओर निगाह 
ै दौड़ानी पड़ेगी। उसमें उन्होंने स्पप्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद 
(१८९२) के आठवें अधिवेशन में वह दुवारा कांग्रेस के समापति हुए थे। यह याद 
रहे कि १८६१ में सहवास-विल के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था और 
लछोकमान्य तिकक ने उसका विरोव किया था। उमेगचन्द्र बनर्जी ने इलाहाबाद में अपने 
भाषण में वे कारण वताये थे जिनसे कांग्रेस ने अपने को सामाजिक प्रदनों से अलूहदा 
रक्‍्खा था । 
अपने देद की बहुत प्रधयंसनीय सेवा करने के वाद १६०६ में इनका स्वर्गवास 
हुआ । 


लोकमान्य तिलक 

लोकमान्य तिरूक महाराप्ट्र के विना ताज के वाददाह थे और बाद में, होम- 
झूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे । अपनी सेवाओं और तपद्चर्या के द्वारा ही 
वह इस दर्जे को पहुंचे थे। 

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिरूक 
को ही है। सारे महाराष्ट्र में शिवा-जयन्तियां मनाई जाने लगीं, जिनमें उत्सव के 
साथ सभायें भी होती थीं। पहली ही सभा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और 
मुख्य-मुख्य जागीरदार बीर इनामदार आये थे। इस सिलसिले में १४ सितुम्बर १८६७ 
को कूछ पच्च तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीनों की कड़ी कैद की 
सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८६८ को छोड़ दिये गये। अध्यापक मैक्स- 
मूलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई नौरोजी 
ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके फलू-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में 
रहते हुए ताजिरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफायें नई जोड़ी गई, जिससे कि 

वह कानून के शिकंजे में फेंसाये जा सकें । 

अमरावती-कांग्रेस (१८६७) में तिकक की रिहाई के बारे में एक विशेष 
प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुईं। परन्तु कांग्रेस 
में प्रस्ताव-द्वारा जो वात न हो सकी वह सभापति सर झंकरन्‌ नायर और सर युरेन्द्रनाव 
बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई | दोनों ने उस महान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष की बहुत 
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प्रशंसां की, जो कि उस समय जेल में सड़॒ रहा था। इससे तिरूक की कीति शिखर पर 
पहुँच गई थी । 

१८९६ से ही तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहें थे कि वह कुछ ज्यादा मजब॒ती 
दिखलाये। १८६६ में जब वह छा सेण्ढर्स्ट की निन्‍दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते' 
थे तो एक विरोध का तूफान खड़ा हो गया था। उन्होंने दर्शकों को यह साबित करने के 
लिए चुनौती दी कि लॉ सेण्डर्स्ट का शासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नहीं था। उन्होंने 
नौकरशाही की करतूतें साफ-साफ सामने रकक्‍्खीं और पूछा कि वताओ, इनमें कहां 
अत्युक्ति हैं ? परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि सभापति थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, 
, कहते हैँ, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिलक ने कहा कि वह इस 

विना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रइन नहीं लिये जा सकते, और : 
वह. अपने पक्ष में अध्याय और घाराओं के उदाहरण देने लगे, तो सभापति ने यहां तक 
कह दिया कि यदि तिलक इसपर अड़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा। 
सूरत (१६०७) में कांग्रेस के दो टुकड़ों का हो जाना उस समय बड़ी चर्चा का 
विषय हो गया था.। लछोकमान्य तिरूक उसमें सबसे वड़े अपराधी गिने जाते थे और 
कहा जाता था कि इन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। 
“दोनों तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की वातें कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
खुद कलकत्ते में ही नरम और गरम दल के नेताओं का मतभेद प्रकट होने लगा था, 
लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा 
गया था। वही १६०७ में जाकर प्रवल हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने 
का कारण यही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे 
कि नरम दलवालों ने जान-वूझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की 
सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के छोग चाहते थे कि छोकमान्य तिलक 
सभापति हों; परन्तु चरम दल के लोग इसके विरोधी थे और उन्होंने अपने विधान - 
के अनुसार डॉ० रासविहारी घोष को चुन लिया। इसपर गरम दलवालों ने छाला 
लाजपतराय का नाम पेश किया। उन्होंने सोचा था कि छालाजी हाल ही देश-निकाले 
से लौटकर आये है, जिससे उनका नाम और भी वढ़ गया है और वह बिना विरोध के 
चुन लिये जायँगे; परन्तु लाला छाजपतराय नें उस समय बड़े आत्म-त्याग का परिचय 
देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया। जव प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तब लोकमान्य 
ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अलहृदा कैम्प में जमा किया। मतभेदों को दूर 
करने की कोशिश की जा रही थी; मगर गलतफहमियां वढ़ती ही चली गईं। गरम- 
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दल के छोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, वहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा 
के प्रस्तावों की सीमा यदि बढ़ाई न जा सके तो कम-से-कम वे दोहराये तो जाये; परन्तु 
वे इसी खयाल में रहे कि नरम दल के नेता उन्हें उड़ा देना चाहते हैँ अथवा कम-से- 
कम नरम कर देना चाहते हैँ। लेकिन दुर्भाग्य-वश स्वागत-समिति ने प्रस्तावों के जो 
मसविंदे वना रक्खे थे, वे अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके थे 
और जब यह कहा गया कि चारों प्रस्ताव मसविदे के रूप में हैँ तो इसपर विश्वास नहीं 
किया गया। लोकमान्य तिलक ने कूछ लोगों को वीच में डालकर समझौता कराने की 
कोशिश की, पर वह वेकार हुई और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिमुवनदास मालवी से मिलने 
की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। कांग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ वजे से शुरू हुई। १६०० 
से ऊपर प्रतिनिधि मौजूद थे। जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खत्तम कर चुके तव स्वागत- 
समिति के नियमानुसार मनोनीत सभापति डॉ० रासबिहारी घोष का नाम उपस्थित 
किया गया। इसपर गुरूडपाड़ा मचा और जव सुरेन्द्रनाथ वर्न्जी इसका समर्थन 
कर रहे थे तव शोरगुल और उपद्रव इतना बढ़ा कि कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी 
करनी पड़ी। ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निपटारे की कोशिश की गई; 
मगर कोई फल नहीं निकछा। २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुई। जब सभापति का जुलूस 
निकल रहा था, लोकमान्य तिलूक ने एक चिट श्री मालूवी को भेजी, जिसमें लिखा था, 
“जब सभापति के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तब में प्रतिनिधियों से कूछ 
कहना चाहता हूँ । में चाहता हूँ कि बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ और 
इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ । कृपया मेरे नाम की सूचना दे 
दीजिए |” कल जहां कार्रवाई अवूरी छोड़ दी गई थी वहीं से आगे शुरू हुई और सुरेच्द्र- 
नाथ वनर्जा ने अपना भाषण खतम किया | लेकिन छोकमान्य की चिट पर, याददिहानी 
के बाद भी, ध्यान नहीं दिया गया। तव लछोकमान्य तिलक बोलने के अपने अधिकार का 
पालन करने के लिए मंच की ओर वढ़े। स्वागताध्यक्ष और डॉ० घोष दोनों ने समझा ' 
कि डॉ० घोष का चुनाव विधिपूर्वक हो गया हैँ और उन्होंने तिछक को बोलने की 
इजाजत नहीं दी। वस क्या था, गुलू-गपाड़ा और गोल-माल शुरू हुआ। इतने ही में 
प्रतिनिधियों में से किसीने एक जूता उठाकर फेंका, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को छूता 
हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लूगा। तब मानों एक लड़ाई ही शुरू हो गई--कूर्सियां 
फेंकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गईं। अब 
नरम दल के नेता जमा हुए और उन्होंने 'कन्वेन्शन' वनाया और ऐसा विधान तैयार 
किया कि जिससे गरम दल के छोग आही न सकें। अव उस घटना को इतना अरसा 
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गुजर चुका है कि दोनों दलों की वातों पर कोई राय बनाई जा सकती है। यह तो 


मानना ही पड़ेगा कि दोनों का दृष्टि-विन्दु जुदा-जुदा था औरं हर दल उत्सुक था कि - 


कांग्रेस उसके दृप्टि-विन्दु को मान छे। परन्तु जिस बात पर लोकमान्य तिऊूक मंच पर 


खड़े हुए वह मामूली थी। उन्होंने इस वात पर जोर दिया.कि कलकत्ते में स्वीकृत विघात - 


के अनुसार.स्वागत-समिति संभाषति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते 
तो हे कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है .कि में उस अवस्था में 
कोई संशोधन या सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव,पेश करूँ। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं 


करने दिया गया। तब उन्होंने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग 


करना चाहा। हम यह नहीं कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गरूत था.) 
साथ ही यह कहना. पड़ेगा कि महज गलतफहमी के कारण लोगों के मनोभाव बहुत 
विगंड़ चुके थे; क्योंकि यह संदेह पैदा हो गया था कि कलकत्तेवाले प्रस्ताव मसविदे 
में शामिल. नहीं किये गये थे। पर-अगरं वे नहीं भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल 
किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम दलवालों को संतोष 
होता तो विपय-समिति में, यदि उनका बहुमत होता, उनमें फेर-फार कराया जा सकता 
था| महज उनका रह जाना कोई इतनी वड़ी वात नहीं थी कि जिससे इतनो भारी 
काण्ड होने दिया जाय । यदि दोनों दल के नेता आपंस में खुलकर वातचीत कर लेते तो 
बह दोनों की स्थिति साफ करने के लिए काफी हो जाता और तव उचित फैसला कर 
लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं करने दिया। 
हां, घटनायें घटजाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किच्चु जब मनोभावों पर 
चोट पहुँची हुई होती है तव बड़े-बड़े लोग भी अपनी समता खो देते हैं। अब यदि 
हम लछोकमान्य तिरक और गोखले जैसों के वारे में यह कहें कि इसमें किसका कितना 
दोष था तो हमारे हक में वह विवेक-हीनता ही होगी। और इसलिए, हम जव इस 
अव्यापारेपु व्यापार' में न पड़कर, दोनों नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार 
कम न होने देते हुए, उस दुर्घटना को छोड़कर आगे चलते हैं। 


लोकमान्य तिछक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की 


मर्यादाओं को वह जानते थे। १९१४८ में सर वेलेण्टाइन शिरोल पर मुकदमा चलाने 
के लिए वह इंग्लैण्ड गये। सर वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही वताया था और लछोकमान्य 
ने उनपर मानहानि का दावा किया था। इंग्लैण्ड में उन्होंने मजदूर-दरू पर ईतना 
भरोसा रक्‍खा कि उन्होंने ३ हजार पौण्ड भेंट किया। उन्होंने मान लिया था कि मजदूर- 
दल का इतना वल है कि उसके हारा भारत का उद्धार हो जायगा। इससे पहले के 
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राजनीतिजन्न बनुदारदलूवालों की वनिस्वत उदारदलवालों पर बहुत भरोसा रखते थे; 
परन्तु उसके वाद के राप्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझकर 
मजदूर-दल को मानते थे। उस पुराने युग में एक छोकमान्य तिलक ही थे जिन्हें लगातार 
जेलों में तथा अन्यत्र कप्ट-ही-कप्ट भोगना पड़ा। यहां तक कि जब १९०८ में जज 
ने उनकों सजा दी और उनके वारे में खरी-खोटी बातें कह कर पूछा कि आप- 
को कुछ कहना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और 
प्रत्येक घर में स्वर्णाक्षरों में लिखकर रखने योग्य है :--- जूरी के इस फैसले के वावजूद 
में कहता हूँ कि में मिरपराव हूँ। संसार में ऐसी बड़ी शक्तियां भी हैं जो सारे जगत्‌ 
का व्यवह्यार चलाती हैं और संभव है ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय 
है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कप्ट-नहन से अधिक फूले-फले ।”* ऐसी ही 
तेजस्विता उन्होंने १८६९७ में दिखलाई थी जब कि उनपर राजद्रोह का मुकदमा चल 
रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह अदालत में यह सच वात कह दें कि 
ये लेख मेरे लिखे नहीं हैं। (१६०० में जिन लेखों के विपय में लोकमान्य पर मुकदमा 
चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कतई इनकार कर दिया और 
कहा---/हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जवकि हम अकेले अपने मालिक 
नहीं हुआ करते; वल्कि हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता 
है।” “उन्होंने वड़ी शान्ति और अनासक्ति के साथ इन सजाओं को भुगता और 
जेल में वैठे-बठे बड़े भव्य ग्रंथों की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो 
आरक्टिक होम ऑफ दी वेदाज” और गीता रहस्य” वह संवभत: राप्ट्र के लिए अपनी 
परम्परा नहीं छोड़ जाते। लोकमान्य जुलाई १६१४८ में वम्बई की युद्ध-सभा में बुलाये 
गये थे और वह वहां गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये 
गये ! बात यह थी कि वह छॉर्ड विलिगडन की उन वातों का जवाब देने लगे थे जो 
कि उन्होंने होमरूलवालों के खिछाफ कही थीं। 

जब १५८९६ में गांधीजी पूना गये और दक्षिण-अफ्रीका-बासी भारतीयों के 


- * उन्हीं दिनों किसीने इस भाव को इन कड़ियों में व्यक्त किया था:- 
#इस जूरी ने यद्यपि मुझको अपराधी ठहराया हैं, 
** तो भी मेरे मन ने मुझको निर्दोषी वतलाया हैं। 
ईदवर का संकेत सनोगत दिखलाई यह सुझे पड़े, 
मेरे संकट सहने से ही इस हरूचल का तेज बढ़े ।” 
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सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिलें और उनकी सलाह के 
मृताविक गोखले से भी। गांवीजी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक 
है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान्‌, उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पड़े; लेकिन 
गंगा की पवित्र घारा की तरह, जिसमें वह आसानी से गोता रूगा सकते थे। तिलूक 
और गोखले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन थे, दोनों प्रथम 
श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों की 
प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी। यदि हम स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते 
हैँ कि गोखले नरम थे और तिलक गरम । गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में 
सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकर- 
शाही के साथ काम करना पड़ता था, तो तिरुक की नौकरशाही से भिड़न्त रहती 
थी। गोखले कहते थे---जहां संभव हो सहयोग करो; जहां आवश्यक हो विरोध करो। 
तिलक का झुकाव जड़ंगा-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर 
मुख्य ध्यान देते थे, तहां तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते 
थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहां तिकक का आदर्श था सेवा और 
कष्ट सहना। गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिछक उनको हटाना 
चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आधार रखते थे, तिरूक स्व(वलम्बन पर। 
गोखले उच्चवर्ग और वृद्धि-वादियों की तरफ देखते थे, और तिलक सर्वसाधारण 
और करोड़ों की ओर। गोखले का अखाड़ा था कौंसिलभवन, तो तिलक की अदालत 

गरी गांव की चौपारल। गोखले अंग्रेज़ी मे लिखते थे, परन्तु तिलूक मराठी में। 
गोखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिसके योग्य छोग अपने को अंग्रेजों की कसौटियों 
पर कसकर बनावें; किन्तु तिलक का उद्देश्य था स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारत- 
वासी का जन्म-सिद्ध अधिकार हैं और जिसे वह विदेशियों की सहायता या वाघा की 
परवाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे। 


पं० अयोध्या नाथ ह 
« शुरुआत के कांग्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊँचा था। 
१८८८ में हुई इलाहाबाद-कांग्रेस के, जो मि० जाजें यूछ के सभापतित्व में हुई थी, 
वह स्वागताध्यक्ष थे; तभी से कांग्रेस के.साथ उनका सम्पर्क शुरू होता है। लेकित 
इसी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ (१८६२) तो कांग्रेस को बड़े 
दुःख के साथ इन दोनों की ही मृत्यु पर शोक मनाना पड़ा। पं० अयोध्यानाथ का 
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स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुंजरू हैं, जिन्हें वतौर विरासत वह राष्ट्र की भेंट 
कर गये है । 


सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 


भारत के स्वर्गीय राजनीत्तिज्ञों के दरवार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का 
एक प्रमुख स्थान है । ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ वनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा । 
भारत में कांग्रेस के मंच से उठी उनकी वुरून्द आवाज सभ्य संसार के दूर-दूर के कोने तक 
पहुँचती थी। भाषा-अभृत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित 
हुंकार, इन गुणों में उनकी वक्‍्तृत्व-कला को पराजित करना कठिन है---आज भी कोई 
उनकी समता तो अरूग, उनके निकट भी नहीं पहुँच सकता। उनके भाषणों का मसाला 
होता था अपनी राजभक्ति की दुहाई। उन्होंने इसे एक कला की हृद तक पहुँचा दिया 
था। उन्होंने दो वार कांग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था--पहली वार 
१८६५ में पूना में और दूसरी वार १६०२ में अहमदाबाद में। कांग्रेस में प्रतिवर्ष जो 
भिन्न-भिन्न विपयों पर विविध प्रस्ताव लाये जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकी पहुँच 
के वाहर रहता हो। फौजी विपयों में रूस १६ वीं सदी के अन्त में|वरसों तक हौवा 
बना रहा है। परल्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया वह याद रखने योग्य है--- 
“रूस की चढ़ाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौड़ा और अगम्य 
पर्वत नहीं, जो वीच में वनाकर खड़ा कर देना है, वल्कि वह तो सब तरह सन्तुप्ट और 
राज-भक्‍त लोगों का दिल है।” सुरेन्द्रनाथ ने तो यहां तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान 
के राजनैतिक प्रदनों को ब्रिटिश पालंमेण्टब्के किसी दक को अपना विपय बना लेना 
चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा -के 
बाहर समझी जाती है। उन्होंने |कहा--राजनैतिक ककत्तंव्यों के उच्च क्षेत्र में इंग्लैण्ड 
हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है ।” उनका आदर्श था ब्रिटिश सम्बन्ध 
के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना। उनके इन तमाम विद्वासों, मान्यताओं के 
रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो के वाइसराय-काल में वरीसाल में उनपर लाठी चलाई गई 
थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बंगाल का मंत्री वनना था, इसलिए बच गए। 


पण्डित सदनमोहन मालवीय 
पंं० मदनमोहन मालवीय का कांग्रेस-मंच पर सबसे पहली वार सन्‌ १८८६ 
में, कांग्रेस के कककत्ता-अधिवेशन में, व्याख्यान हुआ था, तभी से लेकर आप वरावर 
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आजतक अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करते चले आ 
रहे हैं। कभी तो एक विनम्र सेवक के रूप में पीछे रहकर और (कभी नेता के रूप में 
' आगे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-धर्त्ता ववकर और कभी कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शित 
करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोवी 
होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर, आपने कांग्रेस की 
* विविध रूप में सेवा की. है । ध 

सन्‌ १६१८ के अप्रैल मास में २७, २८ और २९ तारीख को वाईसराय ने गत 
महायुद्ध के लिए जन, घन तथा अन्य सामग्री एकत्र करनें के लिए भारतीय नेताओं 
की एक सभा बुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर, चीफ-कमिदनर, कार्य- 
कारिणी के सदस्य, वड़ी कौंसिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय 
कौन्सिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरो- 
पियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में झास्त्रीजी, राजा 
महमृंदावाद, सैयद हसनइमाम, सरदारवहादुर सरदार सुन्दरसिह मजीठिया और 
गांधीजी के भाषण सम्राट के प्रति भारत की राजभक्ति' वाले प्रस्ताव के समर्थन में 
हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड़ ने पेश किया था। ; 

इसके बाद पं० मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, 
कि “भारत के, आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए। औरंगजेव के जमाने में 
सिक्‍ख गुरुओं ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकावला किया था। गुरु गोविन्दर्सिह 
ने छोटे-से-छोटे छोगों को, जो आगे बढ़े, अपनाया और गुरु और शिष्य के वीच में जो 
अन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। इस तरह गुरु गोविन्दर्सिह ने 
उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी में यही चाहता हूँ कि आप 
अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए 
कि जिससे युर्धं-स्थल में अन्य देशों के जो सैनिक उनके कंघे-से-कंघा भिड़ाकर युद्ध करते 
हैं उनके वरावर वे अपने को समझ सकें। में चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्द- 
सिंह के उत्साह एवं साहस से काम लिया जाय ।” 5 

देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तव मालवीयजी उससे तो दूर. रहे, 
परन्तु कांग्रेस से नहीं। नरम दलवालों ने अपने जमाने में कांग्रेस को हर प्रकार 
चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो वे उससे अलग हो गये। श्रीमती वेसेण्ट 
ने कांग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर बाद में उन्होंने भी, अपने 
से प्रवल दलवालों के हाथों में उसे सौंप दिया। छेकिन मालवीयजी तमाम उतार- 
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- चढ़ावों में, प्रशंसा और वदनामी, किसी की भी परवा न करते हुए, सर्देव कांग्रेस का 
पलला पकड़े रहें हैं। मालवीय जी ही अकेले एक ऐसे व्यवित हैं, जिनमें इतना साहस है 
कि जिस बात को वह ठीक समझते हैँ उसमें चाहे कोई भी उनका साथ.न दे पर वह अकेले 
ही मैदान में खम ठोंककर डँटे रहते हें। एक वार वह अपनी लोक प्रियता की चरम- 
सीमा पर थे। दूसरी वार अवस्था यह हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग 
उतने ध्यान से नहीं सुनते थे। १६३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बी की 
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था उस समय मालवीयजी वहीं डे रहे। उन्हें ऐसा 
करने का अधिकार भी था। क्योंकि वह कांग्रेस के टिकट पर असेम्वली में नहीं गये थे। 
लेकिन इसके चार मास वाद ही दूसरा समय आया। मालवीयजी ने उस समय की 
आंवश्यकता को देखकर असेम्व॒ली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सन्‌ १६२१ में 
उन्होंने मसहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन १६३० में हमें वह पूरे 
सत्याग्रही मिलते हैं। सब मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की 
हैसियत से वह उन्नत विचारवाले है और गाड़ी को आगे खींचते है। कांग्रेसी की हैसियत 
से वह स्थिति-पाछक हैं, इसीलिए प्राय: वह पिछड़े हुए विचारवालों का नेतृत्व किया 
करते हँँ। फिर भी कांग्रेस इस वात में अपना गौरव समझती है कि वह सरकारी 
कौंसिल और देश की कौंसिल दोनों में उन्हें निविरोध जाने दे। किसी समय में जो 
बात गांधीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती हैं, 
कि एक समय था जब वह ब्रिटिश्-साम्राज्य के मित्र थे। लेकिन अपने सार्वजनिक 
जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने: अपने को, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे 
उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। वनारस 
हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विद्येप कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक संस्था हैं। 
पहले-पहलछ सन्‌ १६०६ में वह लाहीर-कांग्रेस के सभापति हुए थे। कांग्रेस के इस 
२४ वें अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्‍्हीं 
अज्ञात कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से 
इनकार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति माल्वीयजी ने ही की थी। १० वर्ष 
बाद सन्‌ १६१८ में कांग्रेस के विललीवाले ३३ वें अधिवेशन के सभापततित्व के लिए 
राष्ट्र ने आपकी फिर मनोनीत किया था। 


लाला लाजपतराय 
कांग्रेस के पुराने पुज्य-पुरुषों में लाला छाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व 


श्र 
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भी महान्‌ था। वह जितने बड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही बड़े परोपकारी और समाज- 
सुधारक भी थे। सन्‌ १८८८ में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। 
उसमें वह सबसे पहली वार सम्मिलित हुए थे। कौंसिलों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का 
उन्होंने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लाछाजी की लगातार विलूचस्पी और 
समाजस्सेवा ने पंजाव में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊँचा स्थान बना 
दिया था। वनारसं-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्‍ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद 
किया। सन्‌ १६०७ में उन्हें सरदार अजीतर्सिह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था । 
इस साल की घटनाओं के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारों ओर 
सारा घटना-चक्र घूमा था। सन्‌ १९०७ की कांग्रेस के सभापति-पद के लिए राष्ट्रीय 
विचार के लोगों ने छाछाजी का नाम पेश किया। यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में 
होनेवाली थी, परन्तु वाद को स्थान बदलकर सूरत में करने का निश्चय हुआ था। 
गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “अगर तुम सरकार|की 
परवा न करोगे तो वह तुम्हारा य्ता घोंट देगी।” छालछाजी ने कभी मान-प्रतिष्ठा 
की परवा नहीं की। यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे - 
स्वीकार करने से उदारता-पूर्वक इनकार कर देते थे। सूरत में समझौते की वातचीत 
के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के सभापति-पद के लिए लालाजी 
का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ कहें; लेकिन वाद में इस 
दिल्या में कुछ हुआ-हवाया नहीं। - 

सन्‌ १६०६ में गोखले के साथ लालाजी भी शिष्ट-मण्डल में इंग्लैण्ड भेजे गये 
थे। वाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशों में ही ठहरना 
ठीक समझा । गत महायद्ध के विनों में तो वह अमरीका ही में रहे। छोग समझते हैं कि 
वह विवश होकर ही वहां रहे थे। कांग्रेस के सभापति बनने का छालाजी का नम्बर जरा 
देर से आया। सन्‌ १६२० के सितम्वर मास में कलकत्े में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ थां। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से वाहर मछली की होती है। 
असहयोग-आन्दोलन के जन्मदाता और समथ्थंकों से उनके विचार कभी नहीं मिले। 
इतना ही नहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि 
यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा। वह वीर भर युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। 
उनके लिए सत्याग्रह या सविनय-भंग का अर्थ कानून-भंग के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था। उनका समय बड़ी कठिनाइयों और संघर्षों में बीता । उनके अपने प्रान्त में 
नौजवानों का एक दल ऐसा थां, जो उनके खिलाफ था। कौंसिल में जाने पर उनका 


श 
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जौहर फिर से खिल उठा। लेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरता- 
पूर्ण वार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय 
में ही चले गये ! सन्‌ १८८८ की कांग्रेस में वह उर्दू में ही बोले थे औौर प्रस्ताव किया 
था कि आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-बन्धे सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए 
दिया जाय। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक 
प्रदर्शनियां की जा रही हैं वह उसी कमिटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय 
कांग्रेस ने नियुक्त किया था। 


फिरोजशाह मेहता 

सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में से हैं जिनका सम्पर्क कांग्रेस के साथ 
उसके प्रारम्भ से ही रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण में इनका बहुत 
प्रमुख भाग रहा है ।.कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) के यह सभापति हुए 
थे, जिसमें सभापति-पद से दिये गये अपने भाषण में इन्होंने छॉर्ड सेल्सवरी के इस 
विचार का खण्डन किया कि “प्रतिनिधि-शासन पूर्वी परम्पराओं अथवा पूरब- 
निवासियों की मन:स्थिति के अनूकूल नहीं है और अपनी वात की पुष्टि में मि० 
चिसहाम एन्स्टे का यह उद्धरण पेश किया कि “स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो 
पूर्व ही हैं; क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, 
उस रूप में वह प्रारम्भ से ही वहां मौजूद रहा है।” फिरोजशाह ने कहा, “निस्सन्देह 
कांग्रेस जन-साधारण की संस्था नहीं है, लेकिन जन-साधारण के शिक्षित-वर्ग का यह 
फर्ज हैं कि वह जनसाधारण की तकलीफों को सामने लाये और उन्हें दूर कराने 
के उपाय सुझावे ।” 

“अंग्रेजों के जीवन और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और 
राजनैतिक वड़ी-बड़ी शक्तियों का प्रभाव, धीरे-धीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढ़ता के 
साथ, हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैण्ड का सम्बन्ध 
इन दिनों के लिए ही नहीं वल्कि सारे संसार के लिए, और वह भी अगणित पीढ़ियों 
के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। में सारी अंग्रेजजाति से अपील करता हूँ---खरे 

'मित्रों तथा उदार शत्रुओं, दोनों से---कि इस प्रार्थना को व्यर्थ और निप्फल न जाने 
दीजिए ।” 

कई वर्ष तक फिरोजशाह मेहता कांग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप 
में थे। आपने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिप्ट-मण्डलों 
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और प्रतिनिधि-मण्डलों: के द्वारा ही किया जिनके कि यह सदस्य चुनें गये थे। 
१६०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस-कार्य में 
कुछ क्रियात्मक भाग लिया था। उसके वाद आप दृष्टि से विछकुल हीं ओझल 
हो गये। जव आप कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के, जो कि १६०६ में लाहौर में हुआ 
था, सभापति चुने गये तो यकायक आपने, कांग्रेस से सभापति का आसन ग्रहण करने 
से, ६ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर पं० मदनमोहन मालवीय कांग्रेस 
के सभापति चुनें गये थे। 


आननन्‍्दमोहन वसु | 

यह हम पहले देख ही चुके है कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध 
सामाजिक और धामिक सुधारक थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगति में वहुत स्थान रहा, 
और किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मससमाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था । १८७६ 
में स्थापित' कलकत्ता के इण्डियन-एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मंत्री हुए और 
सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के उत्साही सहकारी रहे। कांग्रेस आन्दोलन के साथ १८९६ से पहले 
तक इनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम; पर १८६६ के 
१२ वें अधिवेशन में इन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्संगठन की योजना 
- होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों 
शिक्षा-विभाग के ऊँचे पदों से अलूग रखने के लिए ही बनाई गईं है। इसके वा 
शीघ्र ही, १८९८ के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन वसु कांग्रेस के सभापति हुए 
* सभापति-पद से दिया हुआ इनका भाषण अकाद्य युक्तियों से, और अन्त में इन्हू 
कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है। इन्हे 
पालंमेण्ट में हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रक्खे जाने की वात सुझाई थी। यह ६ 
का दुर्भाग्य हैं कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १६० 
में ईश्वर ने इनको हमसे छीन लिया ! 


सनसोहन घोष 
. मनमोहन घोष का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चौथे अधिवेः 
(इलाहांवाद) -के सिलसिले में सुनते है, जव कि इन्होंने सरकारी नौकरियों-सम्बन 
प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात्‌ कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८६०) में: 
स्वागताध्यक्ष हुए। कांग्रेस पर होनेवाले विभिन्न आक्षेपों का अपने जोरदार भाष् 


क् 
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में इन्होंने जवाव दिया और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पप्ट कर दी। न्याय वनाम 
शासन कार्यों के विषय का इन्होंने खास तौर पर अध्ययन किया था। पूना में हुए 
११ वें अधिवेशन (१८६५) में इन्होंने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० जैम्स 
नामक एक कमिदनर के वक्तव्य को उद्धृत करके बताया कि, इन दोनों (न्याय व 
शासन-कार्य ) का सम्मिश्रण ही “भारत में ब्रिटिश-सत्ता का मुख्य आधार है।” इसके 
बाद इनका स्वर्गंवास हो गया, जिसपर १२वीं कांग्रेस (कलकत्ता, १८६६) में शोक 
मनाया गया। 


लालमोहन घोष 
लालमोहन घोष १८६० में छठे अधिवेशन में (कलकत्ता) पहले-पहल कांग्रेस 
मंच पर आये और उन्होंने ब्रैंडला साहव के भारत-सरकार-संबंधी बिल पर प्रस्ताव 
उपस्थित किया था। मदरास (१९०३) में हुए १६ वें कांग्रेस भधिवेशन के वह्‌ 
सभापति बनाये गये थे। कांग्रेस-मंच से अवतक जितने योग्यतम भाषण हुए हूँ 
उनमें उनके भाषण की गिनती होती है। उनके भाषण से कुछ अंश यहां दिये 
जाते हैँ :-- 

_ “हल्लंकि इसमें ऐसा कोई भी शख्स न होगा जो ब्रिटिश-सरकार के प्रति 
सच्चे दिल से वफादार न होगा, तो भी वह यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के 
कामों की आलोचना करने का हक हमें है, जैसा कि प्रत्येक ब्विटिश प्रजाजन को है। 
ऐसी दशा में क्या हम अदव के साथ अपने शासकों से यह नहीं पूछें-और इस विपय में 
में भिन्न-भिन्न ब्रिटिश राजनैतिक दलों में कोई भेद नहीं करना चाहता-कि आपकी 
जिस नीति ने वरसों पहले हमारे देशी उद्योग-धंधे नप्ट कर दिये हूँ, जिसने हाल ही में 
उस दिन उदार शासन के नाम पर वेगरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति-कर 
लगा दिया, जो करीब दो करोड़ स्टलिंग तक हर साल हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री 
विलायत को दुृढ़ता के साथ वहा ले जा रही है, और जो किसानों पर भारी बोझ लाद- 
कर वार-वार जोर के अकाल देश में लाती हैँ--अकालरू भी ऐसे कि पहले कभी देखे 
न सुने---क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा ? क्‍या हमें यह मानना होगा 
कि जिन विविध शासन-कार्यो की बदौलत ये सव परिणाम निकले हैं वे सव उस मंगल- 
मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं ? 

“हमारा राष्ट्र स्व-शासित नहीं है। हम, अंग्रेज़ों की तरह, अपनी रायों के वल 
पर अपना शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्णतः ब्रिटिश पालेमेण्ट के निर्णय पर अपना 
पर 
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आधार रखना पड़ता हैं। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय 
नौकरशाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन 
अधिक रूखी वनती जा रही है । क्या आप खयाल करंते हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रान्स, या 
संयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशे पर इतना खर्च करने का 
साहस करते, जबकि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और 
इस धृष्टतापूर्ण आनन्द-मंगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए 
अपने हाथ पसारे हुए थे ? 

महानुभावों ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध 
होते हुए भी, जिसकी आवाज अखबारों और सभाओं में--दोनों ही तरह---उठाईं 
गई थी, दिल्ली में जो वड़ा भारी राजन॑तिक आडम्बर (दिल्ली-दरवार) किया गया 
था, उसे एक साल हो गया। और उसका विरोध किया किस लिए गया था ? इसलिए | 
नहीं कि विरोध करनेवाले लोग सम्राट्‌ की, जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह - 
होनेवाला था, राजभक्ति में किसीसे कम थे; वल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, 
अगर सम्राट के मंत्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्नाट्‌ के सामने 
उनके अकांल-पीड़ित भारतीय प्रजाजन की कष्ट-कथा का हृवहू वर्णन करते तो दीन- 
दुःखी लोगों के प्रति सम्राट्‌ की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वयं वही सबसे 
पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूखों-मरते छोगों के सामने ऐसा आडम्बर- 
पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही 
दरवार का) बड़ा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्धाघुन्धी से 
फजूलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकंता 
कि दिल्ली-दरवार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर 
 अकाल-पीड़ितों की सहायता में छगाई जाती तो भूखों मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, 
बच्चे मौत के मुंह से निकल आते ।” 


चक्रवर्त्ती विजयराघबाचाये 


: सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हें, यहां 
तक कि १८८७ के ३२रे अधिवेशन (मदरास) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिलता है। इसके वाद लखनऊ में 
होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८९६) में और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले 
१६ वें अधिवेशन (१६००) में यह इण्डियन कांग्रेस कमिटी के सदस्य बनाये गये। 
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२२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १६०६) में इन्होंने दायमी वन्दोवस्त का प्रस्ताव पेश 
किया और इस विचार को गरूत बताया कि भूमि कर (लगान) बतौर किराया 
है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में 
जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि 
दुनिया उन्हींकी है जो उसमें पैदा हुए हैं; जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह 
सम्पत्ति होती है---राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओं के वदले मेँ 
किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, 
भारतीय नहीं बल्कि पठिचमी है। 

सूरत-काण्ड के वाद से, वस्तुत: यह कांग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल 
की कांग्रेस से इन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १६१६ में लखनऊ में किये गये 
संशोधन से गरम दलवालों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें 
आगये और १६१४८ में हुए विशेषाधिवेशन (वम्बई) तथा १६१६ में हुए अमृतसर- 
अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया। अमृतेसर-अधिवेशन में इन्होंने 
जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके वाद ही 
इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहां बड़ी योग्यता और कुशलता के 
साथ इन्होंने कार्य सम्पादित किया। 


राजा रामपालसिंह 

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी 
क्षेत्र में वड़ा प्रमुख रहा है। यह जानने लायक बात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वयं- 
सेवकोंवाला प्रस्ताव राजा रामपालूसिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक 
गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, कि “ब्रिट्शि-शान्ति (पैक्ट्स ब्विटेनिका ) 
कितनी ही मशहूर क्‍यों न हो, ग्रेट ब्रिटेन की आकांक्षायें कितनी ही श्रेष्ठ क्‍यों न 
हों, और उसने हमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो, 
कूल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा; और वजाय प्रसन्न होंने के भारत को 
इस बात पर दुःख.ही होगा कि इंग्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा । यह वात कहने 
में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है। क्योंकि एक वार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय 
भावना को कुचछकर, और उसको आत्म-रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के अयोग्य बना- 
कर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्ति नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी ओर 
आप नजर डालिए, चारों ओर आपको बड़ी-वड़ी फौजें और लड़ाई के भयंकर शस्त्रास्त्र 
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दृष्टि-गोचर होंगे। सारे सभ्य संसार पर कोई आफत आना निश्चितग्राय है।-अभी 
या कुछ ठहरकर भयंकर फौजी हलचल शुरू होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निदिचत रूप से - 
शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर . 
पर भी, रफ-दक्षेत्र में फी हजार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता-- ' 
जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते है। अतः जब ऐसा मौका आ जायगा तव 
इंग्लैण्ड को इस वात के लिए पछताना पड़ेगा कि आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए _ 
लाखों भारतीयों को दक्ष वनाने के वजाय उसने उनके मुकावले के लिए अपनी ही थोड़ी 
सेना यहां रख रक्खी है ।” अपने पोते काछाकांकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका 
' हाल ही में असामयिक स्वर्गंवास हो गया है, राजा रामपालर्सिह ने मानों सच्चे देशभक्त 
और कांग्रेस के---जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित 
किया था--पुजारी वनकर फिर से जन्म लिया था। 


कालीचरण बनर्जी 


कांग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आमतौर पर यह प्रथा रही है कि जो 
आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सव एक बड़े प्रस्ताव में इकटूठे कर दिये 
जाते थे। और साल दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था .. 
जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी होती-द्अर्थात्‌ जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के 
विभिन्न विपयों का भलीभांति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८६ में . ऐसा प्रस्ताव 
पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये: थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई 
वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में वड़ी दिलचस्पी छी थी और १८६० में ब्रिटिश- 
जनता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया उसके 
वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ६ वीं कांग्रेस (लाहौर, १८९३) में उन्होंने न्याय 
और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक करने का प्रस्ताव पेश किया। 

१६०१ में, कलकत्ता की कांग्रेस में, यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि हिन्दुस्तानी मामलों 
की सुनवाई (अपील) के लिए प्रिवी कौंसिल की जो जुडीशियछ कमिटी बनती है उसमें 
हिन्दुस्तानी वकील भी रक्‍्खे जाने चाहिएँ। वावू कालीचरण वनर्जी यदि अधिक समय 
तक जिन्दा रहें होते तो जरूर कांग्रेस के सभापति बनते। - 


नवाब सय्यद मुहम्मद बहादहुर 
कांग्रेस के मंत्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा 


नी 
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१६१४ की मदरास-कांग्रेस से शुरू हुई, जिसमें नवाव सय्यद मुहम्मद बहादुर और 
श्री एन० सुव्वाराव मंत्री चुनें गये थे। लेकिन नवाव साहब तो इससे पहले, १६१३ 
की करांची-कांग्रेस में, सभापति-पद को भी सुझोभित कर चुके थे। वह पहले कांग्रेसी 
थे, इसके वाद मुसलमान । १६०३ में हुई मदरास-कांग्रेस (१.६ वां अधिवेशन ) के वह 
स्वागताध्यक्ष थे और १९०४ की कांग्रेस (२० वां अधिवेशन, बम्बई) में कांग्रेस का 
विधान बनाने के लिए जो समिति वनी उसमें उन्हें भी रकखा गया था। वह ऐसे देशभक्त 
थे जिनमें मजह॒वी संकीर्णता विलकूल नहीं थी। करांची-कांग्रेस के सभापति-पद से 
उन्होंने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस वात पर जोर दिया कि भारत 
की भिन्न-भिन्न जातियों को मल्ग-अलग टुकड़ों में बंटने के वजाय संयुक्त रूप से आगे 
बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये गये प्रयत्न का, जो 
कि मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित की गई इस आशा से प्रकट होता था कि सार्वजनिक 
हित के प्रइनों पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनों जातियों के 
नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने स्वागत किया। 
यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि करांची में नवाव साहव ने ऊँची देशभक्ति और शुद्ध 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो बीज वोया था वही फलकर आगे हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
और लछखनऊ की कांग्रेस-लीग-योजना के रूप में सामने आया। 


दाजी आवाजी खरे 


कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी वन्दोवस्त और जमीन के पट्टे की मियाद 
स्थिर कर देने का विपय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहौर में हुए € वें 
अधिवेशन (१८६३) में श्री दाजी आवाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया 
था। कांग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १६०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका 
बहुत कुछ भाग १९०५ में वननेवाले विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निर्माण 
में इन्होंने बहुत भाग लिया था। १६०६ से १६१३ तक, श्री दीनणा वाचा के साथ, 
यह कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और १६११ में इन्होंने भारतीय सूती माल पर लगाया गया 
वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय 
के प्रसार में र्कावट पड़ती थी। १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए 
स्व-शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी 
प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही 
प्राप्त होगा। ' 
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मुंशी गंगाग्रसाद वर्मा 

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें. 
लखनऊ के मुंशी गंगा प्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के 
प्रझनन पर विचार करके कांग्रेस को तत्सम्वन्धी सिफारिशों करने के लिए जो समिति 
बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद में यह कांग्रेस:समितियों के विभिन्न पद 
ग्रहण करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-समिति के सदस्य भी बन 
गये थे। 


रघुनाथ नृस्सिह मुभोझकर 

शुरुआत के कठोर परिश्रम करनेवाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ नूर्सिह मुघोक्त- 
कर का स्थान किसीसे कम नहीं है। वह पहली वार ,इलाहावाद में होनेवाले कांग्रेस 
के अधिवेशन (१८८८) में शामिल हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन ' 
करते हुए उन्होंने कहा था--- पुलिस के सिपाही का तो फर्ज हैँ कि वह प्रजा का प्रेम 
जीते, लेकिन अब वह कैसे घृणा का पात्र वन गया है ! ” २४ साल वाद राष्ट्र ने उन्हें 
१६१२ की कांग्रेस (वांकीपुर) का सभापति चुना। श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते 
रहे और वाद में अपनी प्रचण्ड वुद्धि शक्ति के वल पर भारतीय राजनीति में 

चमकने छूगे। 


ेृ सी० शंकरन्‌ नायर 

सर सी० शंकरन्‌ नायर अपने वक्‍त में एक समर्थ पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं 
के पुरस्कार-स्वरूप कांग्रेस ने उन्हें वहुत जल्दी, १८६७ में, अमरावती-अधिवेशन का 
सभापति चुना। वम्बई के चन्दावरकर और तैयवजी की तरह शंकरन्‌ नायर को भी 
पीछे मदरास के हाईकोर्ट-बेंच का सदस्य वना लिया गया और वहां से १६१४ में वह 
भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १६१६ में मार्शलछ-लॉ लागू करने 
के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन गांधी एण्ड 
अनार्की' नामक पुस्तक में गांधीजी पर उन्होंने निराघधार आक्षेप किया। इसी पुस्तक - 
के कारण पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा 
चलाया और सर झंकरन्‌ को मानहानि व खर्चे के' लिए तीन लाख रुपये देने 
पड़े थे। | 
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पी० केशव पिल्‍्ले 
दीवानवहादुर पी ० केशव पिल्ले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे । 
१६१७ में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी 
सालों में वह कांग्रेस के मंत्री और श्रीमती एनी वेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे | 


विपिनचन्द्र पाल 
विपिन बाबू का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मशहूर वक्‍ता 
थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए 
उन्होंने सारे देश में अपनी वक्‍तृत्व-शक्ति का सिक्का जमा दिया था। उन्होंने १६०७ में 
मदरास में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-जनरल (सर) वी० भाष्यम क्षायंगर ने उन्हें 
भड़कानेवाले---राजद्रोहपूर्ण नहीं---समझा था और वह मदरास अहाते से निकाल दिये 
गये। लाड्ड मिण्टो के समय उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला था | एक दूसरे वक्‍त जब 
बन्देमातरम्‌” के संपादक की हैसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, 
उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द बावू 
के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सख्त कंद की सजा उन्होंने बड़ी खुशी 
से भुगत ली। उन्होंने इंग्लैण्ड में हिन्दू रिव्यू” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें वम 
के कारणों पर विचार किया था। भारत लौटने के वाद उनपर मुकदमा चलाया गया, 
लेकिन उन्होंने माफी मांग छी। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके 
उत्साह की निरंतर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन 
थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने भाषणों और यू इण्डिया' तथा 'बन्देमातरम्‌' 
के लेखों-द्वारा उस समय के युवकों पर वहुत जादू कर दिया था। 


| अम्बिकाचरण सुजुमदार 
- बाबू अम्बिकाचरण मुजुमदार एक वकील थे और १६१६ में कांग्रेस के 
सभापति बनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्‍्तृता की उड़ान वहुत कम 
वक्‍ताओं में मिलती है। उन्होंने 'इंण्डियन नेशनल इवाल्युशन' नामक एक प्रसिद्ध 
भौर सुन्दर किताब भी लिखी है। 


भूपेन्द्रनाथ वसु 
भूपेन्द्रनाव वसु कलकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब 
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चलती थी। यह वड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थे। यह एक 
बड़े अच्छे वक्ता थे। इनकी वक्‍तृत्व कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव 
प्रकट करने में यह वड़े कशलरू थे और अपना काम बड़ी योग्यता से संपादन करते थे। 
१६१४ में मदरास-कांग्रेस का सभापति-पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-शासन 
की मांग के प्रसंग में उन्होंने कहा था---मौज उड़ानेवालों के दिन गये। संसार समय 
के साथ-साथ बड़े जोर से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है । 
यह युद्ध एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मध्यकालीन शासन्‌ 
के अंतिम अवशेपों को भी ठोकर मार देगा। पश्चिम के द्वार से पूर्व के झ्ञान्त समुद्रों 
में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े भारी प्रवाह की तरह वह रही है, उसे अब 
वापस ले जाना गैरमुमकिन है। यदि भारत में अंग्रेजी शासन का अर्थ नौकरशाही 
का गोला-बारूद ही है, यदि इसका अर्थ पराधीनता और हमेशा का संरक्षण है, भारत 
की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी भार ही है, तो यह सभ्यता का शाप और मनुष्यता 
पर कलंक ही हैं। 


मौ० मजहरुलहक़ 

मौ० मजहरुलहक़ कांग्रेस के, शारीरिक और वौद्धिक दोनों दृष्टियों से,. एक 
महारथी थे। वह पक्के राष्ट्रवादी थे और विहार में कांग्रेस के वड़े भारी समर्थक थे। 
साम्प्रदायिकता से उन्हें चिढ़ थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन में (१६१०) जो इला- 
हावाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, 
उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपने एक योग्यता-पूर्ण भाषण विया, 
जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा की । यह याद रखने 
की वात है कि मिण्टो-मॉले-शासन-सुधार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले- 
पहल कौंसिलों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया गया 
था। मुसलमानों से, जो कि अपनी कामयाबी और सफलता के लिए फूछकर कृप्पा 
हो रहे थे, यह कहना, जैसा कि मौ० मजहरुल हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी 
और साहस का ही काम था, कि उन्हें जो कामयावी मिली दरअसल वह दोनों महान्‌ 
जातियों की सम्मिलित भलाई के लिए वड़ी घातक है; देश को जरूरत इस वात की हैं 
कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर 
काम करें। 

१६१४ में जब कांग्रेस का शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो मौ० मजहरुल्‌हक भी 
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उसके सदस्य बनाये गये। इसके बाद आपने कांग्रेसी मामलछों में कोई क्रियात्मक रस 
नहीं लिया, लेकिन रहे अन्त समय तक पक्के राप्ट्रवादी। जीवन के आखिरी दिनों 
में आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ; और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने 
मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी। वस्तुतः आपका आखिरी जीवन एक फकीर का 
जीवन था। 


महादेव गोविन्द रानडे 

महादेव गोविंद रानडे, जो आमतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर हैं, 
कांग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। बहुत वारीकी में उतरें तब तो उन्हें कांग्रेसी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह वम्बई-सरकार के न्‍्याय-विभाग के एक उच्चाधिकारी 
थे, लेकिन वरसों तक वह पीछे से कांग्रेस का सूतच-संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे। 

कांग्रेस-आन्दोछन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की। उनका ऊँचा कद, चेहरे का 
मू्तिवत्‌ वनाव और उनका अपना रंग-ढंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में उन्हें स्पप्ट रूप 
से पहचानने में सहायक होते रहे हैं। अर्थशास्त्री और इतिहासज्न के रूप में वह स्मरणीय 
हो गये है और महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान एवं भारतीय अर्थशास्त्र पर निवन्ध' के 
रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये हैं। समाज- 
सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और वरसों तक समाज-सुधार-सम्मेलन, जो 
कांग्रेस की एक सहायक-संस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा 
हैं। १८६४ में, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस 
समाज-सुधार के मामलों और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या 
नहीं, तो, जैसा कि वावू सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने वत्ताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता 
और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया। प्लेग की महामारी के समय जस्टिस 
रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता; और न उस 
सबके वर्णन का अभी समय ही आया हैं। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से 
समाज-सुधार और कांग्रेस का काम करते हुए, १६०१ में, अपनी ऐसी स्मृतियां 
छोड़कर रानडे हमसे विदा हो गये जो सदेव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके 
कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा वनी रहेगी। 


पं० विशननारायण दर 
पं० विशनतारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतित्नों में से है, 
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जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त 
कर लिया है। | 
१६११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का सभापति वनाया. गया। इस कांग्रेस 
के सभापति मि० रैम्जे मैकडानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें 
भारत से जाता पड़ गया और श्री विशननारायण दर अकस्मात्‌ ही सभापति बना दिये 
गये। वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापति बने थे, जब वंग-भंग के रद कर दिये जाने से .. 
नौकरशाही को बहुत बड़ी चोट पहुँची थी। ह 
विशननारायणं दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह जहां सुन्दर चित्र 
है, वहां उत्तना ही तीक्ष्ण भी है :--- 

“हमारे सब दुःखों का मूल कारण यह है कि हमारी नई महत्त्वाकांक्षाओं और 
आश्षाओं के प्रति सरकार की सहानुभति-शून्य और अनुदार भावना बढ़ती जा रही है। 
यदि इसमें सुधार न किया गया, तो भविष्य में भयंकर आपत्तियां आये विना न.रहेंगी । 
जव नवीन भारत घीरे-धीरे उन्नति कर रहा है, तव सरकार का रुख भी मन्दा होता जा 
रहा हैं और एक नाजूक हालत पैदा हो गई हैं। एक तरफ पढ़े लिखे लोग. नये 
राजनतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे है, लेकिन एक ऐसे 
शासन-पद्धति की वेड़ियों और हथकड़ियों से जुकड़े जा रहे हैं जो पहले के लिए कभी 
अच्छी होगी, अब तो वह अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसी रफ्तार पर 

जा रही है। वह न.अपने स्वार्थों को छोड़ती है, न अपनी कठोर शासन की आदतों को, 
और न पुराने तथा निरंकूश अधिकार की पुरानी प्रथाओं को । शिक्षा और ज्ञान को वहं 
संदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय 
पथकता के क़ारंण रिआयत से वह दूर भागती है। वह उसी-शासन विधान से चिपटे 
हुए हैं, जिसके मातहत उसने अवतक अधिकार व धन का. मजा लिया है, लेकिन जो 
आज के नैतिक उदार आदर्शों के कतई खिलाफ है। ह 


रमंशचन्द्र दत्त 

गत शताब्दी के अन्त की कांग्रेस-राजनीति में श्री रमेशचन््र दत्त एक और 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन-क्रम में कमिइनर के ऊँचे पद तक चढ़ चुके थे, फिर 
भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे 
मरसे तक उन्होंने सार्वजनिक प्रइनों पर जो अमित अनुभव भौर ज्ञान प्राप्त किया था, 
उसका लाभ कांग्रेस को पहुँचाया । उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी 


रे 
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और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्द्धा के कारण ग्रामीण घंधों का विनाश ही दुभिक्ष 
के कारण है । उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देग ने ३,००० साल पहले 
ग्राम-शासन (पंचायतों) -का संगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरों 
तथा जनता के वीच की घृणित श्ृंखछा-द्वारा शासन हो रहा हैं। मालगुजारी, दुभिक्ष 
तथा अन्य आशिक प्रश्नों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८९० में लखनऊ- 
कांग्रेस के अधिवेशन के वह सभापति बने थे। “अखबारों और सभाओं में स्वतस्त्र 
विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नहीं 
है” अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये। 


एन० सुब्बाराव पन्तुलु 


श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पूज्य बुजुर्गों में से एक हैं। वह 
आज <० साल की उमर में भी सार्वजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं। उनका कांग्रेस 
से सम्बन्ध बहुत शुरू में, उसके जन्म के साथ ही, हो गया था। वह कांग्रेस के चौथे 
अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तव से वह्‌ 
कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयों का कार्य-कारिणी में 
लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फसलछा ओर वकीलों की स्थिति आदि विभिन्न 
प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब 
कि उनके समकालीन कांग्रेसियों को सरकारी खिताव या पद मिल. रहे थे, उन्होंने 
उसे लेने की कभी परवा नहीं की। दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८६८ में उन्हें कांग्रेस 
का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४, १५, १६ व १७ में कांग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री 
चुनती रही। उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और 
कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रक्खा। 


लाला झुरलीघर 
«हम पंजाब के लाला मुरलीघर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमानत 
पर रिहा होकर जेल से सीथे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में गरीक हुए 
थे। उन्हें घिना गवाही के सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्‍्हींके शब्दों में, 'मुझे राजनैतिक 
आन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, क्योंकि में अपनी राय रखता हूँ, और जो 
सोचता हूँ, वेधड़क कह देता हूँ।” इसी अधिवेश्वन में डेराइस्माइलखां के लाला 
मलिक भगवानदास ने पहले-पहल उर्दू में भाषण दिया था + 
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सबिदानन्द सिंह 
श्री सच्चिदानंद सिंह को सबसे पहले १८६९ की लखनऊ-कांग्रेस (१६ वें 
' अधिवेशन ) में लोगों ने देखा। उसीमें उन्होंने व्याय और शासन-विभाग के पृथक्करण 
के प्रस्ताव पर भाषण भी दिया। लाहौर के अधिवेशन में इस प्रश्न पर बोलते हुए 
उन्होंने कहा-- सरकार को जनता के प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम 
केवल एक वात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता को दिया जाय । हम आज 
का न्‍्याय--आधा दूध और आधा पानी-अशुद्ध स्याय नहीं चाहते। हम तो सच्चा 
और ठीक ब्रिटिश-न्याय चाहते हैं।” १७ वें अधिवेशन में पुलिस-सुधार' पर वह बोले | 
२० वें अधिवेशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १६०४ में आम चुनाव 
होने से पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवेशन में उन्होंने 
दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जार्डिन को पार्लमेण्ट का सदस्य 
चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १६०८ की पहली “तरम' कांग्रेस में 
श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-कांग्रेस में श्री सिंह ने 
युक्तप्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की मांग पेश की । वह फिर मदरास 
में १६१४ में शामिल हुए। इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य 
के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिष्ट-मण्डल में उनके 
अतिरिक्त सर्वश्री भूपेन्द्रनाथ वसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहरुल हक, माननीय द्ोर्मा 
और लाला लाजपतराय थे। 
कांग्रेस में वोलनेवाली पहिली महिला श्रीमती कादम्विनी गांगुली थीं। 
उन्होंने १६०० के १६ वें अधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश 
किया था। 
इनके अलावा और भी वीसियों अच्छे देश-सेवक हँ--जिनमें वहुत से 
स्वर्गवासी हो चुके हैं और कुछ हमारे बीच मौजूद है--जिन्होंने अपनी तीत्र लगन, 
सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीयकार्य में सहायता पहुँचाई हैँ। आगे आनेवाली पीढ़ी 
उनकी सदा ऋणी रहेंगी। ेल्‍ + 
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+ १३; 
फिर मेल की ओर-१६१५ 


श्रीमती वेसेए्ट रंगमंच पर 

भारतवर्प के राजनैतिक इतिहास में १६९१५ का वर्ष एक नये युग का 
श्रीगणेश करता है। यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिये कि जापान ने 
रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस झताव्दी के प्रारम्भ में, एशिया की 
जातियों में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन 
भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १६१४ की कड्ठाके 
की सर्दी में, फर्लण्डर्स और फ्रान्स के मंदानों में, जमंन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय 
फौजों ने जिस अद्भुत वीरता, बैर्य और सहनशीलता के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला 
किया उससे एशिया और यूरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी धाक बैठ गई थी। 
पश्चिमी देशों की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभी तक कभी नहीं 
थे। भारतीय फीजों द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों 
के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय 
में तो पुरस्कार की और कूछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जाग्रत हो गई 
थी। सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती बेसेण्ट दूसरे दल 
के लोगों में। क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के मैदान में इसी आद्वासन पर 
लेजाया गया था कि पार्ल॑मेण्ट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। 
वैसे तो मि० ब्रैडडा के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीबों और 
भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस में वह १६१४ में हो 
सम्मिलित हुईं। उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साथन, नया 
दृष्टिकोण और संगठन का एक विलकूल हो नूतन ढंग लेकर कांग्रेस-क्षेत्र में पदापंण 
किया। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत्‌ में महान्‌ था। पूर्व और पश्चिम 
के देशों में, नये और पुराने गोला में, लाखों की संख्या में उनके भक्त एवं अनुयायी 
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. थे। इसलिए यह कोई विशेष आइचर्य की वात नहीं हैं कि अपने पीछे इतने प्रवछ . 


भक्‍तों और अनुयायियों और अथक कार्य-शक्ति के होते हुए उन्‍होंने भारतीय 
राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया। 


१९१५ की स्थिति 


१६१४ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी ? १६ फरवरी १६१५ को 
गोखले का स्वर्गंवास हो चुका था-। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल 
हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वृद्धावस्था-जन्य निर्वेछतायें अपना अधिकार जमाती 
चली जा रही थीं, जैसा कि उन्होंने १९१५ की वम्वई की कांग्रेस में कहा था। 
अलावा इसके वह एक बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, और मंत्रीपद के लिए ही बहुत उपयुक्त * 
थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो अपनी फौज को एक विजय के बाद दूसरी विजय 
के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता हैं। सर नारायण चन्दावरकर जजी से 
फारिग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समाव 
थे। हेरम्वचन्द्र मेत्र, मुघोलकर तथा सुब्वाराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे 
लेफ्टिनेण्ट, कैप्टन तथा कर्नल थे; इससे अधिक कुछ नहीं। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी भी 
अनुकल न थे। 

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य, तिऊुक 
जून १६१४ को मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के वाद रिहा हुए 
थे। श्रीनिवास झास्त्री ने, भारत-सेवक-समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, 
ग़ोखले का स्थान तो अवश्य लिया था; लेकिन वह सदेव रहे फिसड्डी ही। क्योंकि 
एक तो उतका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उम्र प्रवृत्तियां और नरम 
विश्वास, तीसरे सिद्धान्त! और उपयोगिता”, अन्तिम और, तात्कालिक' का उनके 
हृदय में सदेव संघर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह भिड़ बैठने की मनोवृत्ति 
. की प्रशंसा करते हैँ फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैँ। पंडित मदनमोहन 
मालवीय की एसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते। 
न उनमें वह शक्ति एवं मानसिक दृढ़ता ही थी जिससे कि वह अपने मार्ग पर अग्नसर 
होते | गांधीजी तो उस समय देश में जाये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित 
न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढंग पर 
श्रीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखछे की नसीहत के अनुसार 
चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। लाला 
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लाजपतराय इस समय की देश की और विशेषकर अपने प्रांत की अवस्था से बड़े 
खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। (सत्पेन्द्र- 
प्रसन्न सिंह (वाद में लार्ड) जिन्होंने १६१५ की वम्बई की कांग्रेस का समापततित्व 
किया था, इस समय नई धारा के साथ बिलकुल मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए वम्बई- 
कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार देश 
का नेतृत्व प्राय: राष्ट्र के हाथ से निकछकर नौकरशाही के हाथों में जा रहा था। नरम 
दलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीयदल अभीतक अपनेको सम्हारू 
न पाया था | श्रीमती वेसेण्ट का १६९१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग 
असफल हो चुका था। 


१९१५ की वस्बई कॉग्रेस 

१९१४ की कांग्रेस केवछ नरमदलवालों की ही थी। कांग्रेस के ऐन मौके पर, 
अर्थात्‌ नवम्बर मास में सर फिरोजश्ञाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्येन्द्र- 
प्रसन्न सिह, जिनकी योग्यता और रुतवे की सर्वत्र धाक थी, इस कांग्रेस के समापति 
चुने गये थे । वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके 
सभापतित्व से वम्बई कांग्रेस को वह सारी प्रतिप्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार 
के भूतपूर्व छॉ-मेम्बर के नाम के साथ जुड़ी रहती है। 

लेकिन वम्बई की सन्‌ १६१४ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग 
के चिन्ह फिर से दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-काण्ड के वाद विलीन हो गया था । रखनऊ- 
कांग्रेस और उसके बाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी वढ़ गई कि उसका प्रभाव 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होने रूगा। बम्बई की कांग्रेस में २२५६ प्रतिनिधि आये थे, 
और विभिन्न विपयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक- 
प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव तो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के 
सम्बन्ध में थे--अर्थात्‌ गोपालकृप्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी 
कॉटन | चौथा शोक-प्रस्ताव मि० केजरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव 
भारत के बड़े मित्र थे। पांचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभक्ति प्रकट की गई 
थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में दृढ़ विश्वास प्रकट किया 
गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे 
थे। साथ ही ब्रिटिश जलू-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उसपर संतोष प्रकट 
किया गया था। सातवें प्रस्ताव-द्वारा छॉर्ड हाडिग का, जो कि उस समय वाइसराब 
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थे, शासन-काल बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आववें प्रस्ताव में कांग्रेस-द्वारा 
पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना 
में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का, भारतीय सैनिकों को तत्कालीन सैनिक - 
स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूल-कालेज 
खोलने का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस वात की आवश्यकता पर भी जोर 
दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित ' 
सम्मान रखते हुए, जात-पांत के बिना किसी भेद-भाव के, भर्त्ती किया जाव तथा 
स्वयंसेवक बनाया जाय | नवें प्रस्ताव द्वारा १८७८ के आम्संएक्ट के प्रति, जिसके कारण 
भारतीय जनता पर अनुचित लाञज्छन लगता था, नाराजगी जाहिर की गईं। दसवें 
में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारत-वासियों 
से सम्बन्ध रखते थे, दुःख प्रकट किया गया। ग्यारहवें प्रस्ताव द्वारा वाइसराय 
को उनकी उस दूरदर्शितायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होंने 
बड़ी कौंसिल के उस प्रस्ताव के समर्थन में दी थी, जिसमें कि शाही परिपद्‌ में भार- - 
तीय प्रतिनिधियों-द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव में 
सरकार से प्रार्थना भी की गई थी की वड़ी कौंसिल को कम-से-कम दो प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय। वारहवें प्रस्ताव में युकतग्रांत में कार्यकारिणी 
बनाने की मांग को दोहराया गया था। तेरहवें में कुछी-प्रथा को नष्ट करने और 
चौदहवें में न्‍्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक्‌ कर देनेवाली पुरानी मांग 
को दोहराया गया था। १४वें में पंजाब, वर्मा तथा मध्यप्रान्त में ऊँचे दर्जे की 
हाईकोर्ट स्थापित करने की मांग की गई थी। १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन 
का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोध किया गया था। १४ वें प्रस्ताव में 
इस वात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह वात जरूरी 
है कि पूर्ण आथिक स्वाघीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा उत्पत्ति-कर- 
सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सौंप दिये जायेँ। १६ वां प्रस्ताव वहुत ही 
महत्त्वपूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, 
जिनमें जनता को शासन पर वास्तविक नियंत्रण मिले और वह इस रूप में कि 
प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रान्तों में कौर्सिलें हैं उन्हें सुधारा और बढ़ाया जाय, 
उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी 
हों वहां उनकी पुनर्रंचना की जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं 
है, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय और 
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एक उदार ढंग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय। इसी प्रस्ताव में महासमिति को 
आदेश दिया गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा . 
कार्यक्रम बनावे जिसमें शिक्षा देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे 
इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिकार भी दिया गया था कि इस विपय में 
मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करें और इस विपय में अन्य सारी आवश्यक 
कार्रवाई करे। वीसतवें प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमिकर कितना 
लेना चाहिए इसके लिए एक उचित और निश्चित्त सीमा नियत कर देनी चाहिए, और 
स्थायी बन्दोवस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, 
चाहे कहीं रैयतवारी प्रथा हो या जमींदारी। यदि स्थायी वन्दोवस्त न हो तो कम- 
से-कम ६० साला वन्दोवस्त कर ही देना चाहिए। २१वें प्रस्ताव में इस बात पर 
जोर विया गया था कि देझ्ष के उद्योग-धन्धों की तरक्की के लिए कार्रवाई की जाय, 
ओऔद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, आयात-निर्यात-सम्बन्धी 
कर लगाने की भारत को आशिक स्वतंत्रता दी जाय, उन सारी अनुचित और आवश्यक 
रुकावटों को दूर कर दिया जाय जो सूती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप में यहां 
लगी हुई है, और रेल के उन भेदभावपूर्ण दरों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल 
को भारत भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और 
उद्योग-धन्धों का गला घुट रहा हैं। २२ वें प्रस्ताव में इंग्लैण्ड के इण्डियन स्टूडेंट्स 
डिपार्टमेंट से नापसन्दगी जाहिर की गई और इस वात पर असन्‍न्तोप प्रकट किया गया 
कि ग्रेट-ब्रिटेन के संयुक्‍त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय विद्याथियों को कम 
संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन वढ़ रही हैं और भर्त्ती कर लेने के वाद 
उनके साथ भेद-भाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम 
देखते हे कि १६९१४ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या 
खुलासा-मात्र है जो कांग्रेस के जन्म से ले कर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते 
रहें थे! 

स्वशासन के प्रइन के सम्बन्ध में जेसा कि हम पहले बता चके हैं, १६१५ की 
कांग्रेस ने अपने १६ वें प्रस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति भुस्लिम-लीग 
की कार्य-कारिणी से परामर्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे। 

१६१५ की एक बड़ी दिलचस्प घटना यह है कि गांधीजी विपय-समिति के 
सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए सभापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति 
में नामजद किया था। 


श 


्थ 
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वम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विघान में कर 
, ऐसा महत्त्वपूर्ण संशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेस 
के प्रतिनिधि चुनें जा सकते थे.। क्योंकि यह तय हो गया था कि “उन संस्थाओं -द्वारा 
बुलाई गई सार्वजनिक सभायें कांग्रेस-के लिए प्रतिनिधि चुन सकेंगी जिनकी स्थापना 
१६१४ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश वध उपायों से ब्रिटिश- 
साम्राज्यान्तर्गत स्व॒राज्य प्राप्त करना हो।” लोकमान्य तिलक ने .इसका हृदय से 
स्वागत किया। उन्होंने तुरन्त ही इस वात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि 
वह और उनका दल इस आंशिक रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को 
सह॒प तैयार है। 
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लो० तिलक की होमरूल लीग 

नये वर्ष का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस-कार्य के लिए और 
भी शुभ समय, परिस्थिति और वातावरण में हुआ। इधर देश बड़े-बड़े घककों के 
कारण और भी असहाय हो गया था। क्योंकि १६१४ में ही गोखले और मेहता 
जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई 
स्थान ही नहीं था। क्योंकि वम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार ' 
उन्हें पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था। इसीके वाद वह कांग्रेस में आ सकते 
थे और उसे प्रभावित कर अपने ढंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने 
होमरूल-छीग के विचार को कार्य-रूप देने का निश्चय किया। इस नाजुक समय में 
वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओं और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए 
पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस को एक शिष्टमण्डल इंग्ल॑ण्ड भेजने के लिए राजी करने 
की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब उन्होंने २३ अप्रैल १६१६ को 
अपनी होमरूल-लीग की स्थापना की | इसके ६ मास वाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी 
होमरूल-लीग खड़ी की। 

लेकिन नौकरशाही तो उनकी कट्टर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों 
को डिफेन्स फोर्स (रक्षक-सेना) में भर्त्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय 
पंजाब-सरकार की ओर से उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली और पंजाब 
के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। 

उन्होंने अपनी होमरूल-लीग के लिए कांग्रेस के क्रीड को स्वीकार कर लिया। 
जान पड़ता है, इससे श्री शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुईं। १६१६ में उनकी 
अवस्था ६० वर्ष की हो गई थी। इस पप्टठि-पूत्ति के अवसर पर उन्हें एक राख रुपये 
की थैली भेंट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अर्पंण कर दिया। सरकार 
ने जितना ही उन्हें दवाया उत्तने ही वह ऊपर उठे और अन्त में “उन्हें जेल भेजने की 
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अपेक्षा खामोश करना ही उचित समझ कर ” उनसे नेकचलनी की २० हजार रुपये 
* की जमानत मांगी गईं। छेकिन € नवम्बर १६१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का 
फैसला रद कर दिया। इससे छोकमान्य की. छोक-प्रियता और भी वढ़ी । उनका आदर 
हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहां कहीं वह गये थैलियां भेंट हुई। छेकिन 
उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत में विस्तृत प्रचार- 
कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए वड़ी भारी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने 
लोगों की भावनाओं को जाग्रत जाग्रत करने और उनके अन्दर एक प्रकार की विजली-सी 
भर देने के महत्त्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में 
उनसे बड़ी थीं, जिनमें एक विद्यत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकना 
नहीं जानती थीं। 
यह थी दशा १६१६ में भारतवर्ष की जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं 
देता था और जिसे अपने लिए एक नेता ढूंढ़ निकालने की आवश्यकता थी ।.ठीक ऐसे 
ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेण्ट ने रणांगण में पदार्पण किया। धामिक क्षेत्र से 
एक: दम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ीं। थियोसोफी को छोड़ उन्होंने होमरूल को 
अपनाया। “न्यू इण्डिया” नामक एक दैनिक और इसके वाद “कामन-विल”. नाम 
का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। होमरूल की आवाज को छोक-प्रिय बनाने में 
उनका नम्बर प्रथम हैं। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा 
दिया। वेसे १६१४ में ही होमरूल फॉर इण्डिया लीग” की स्थापना पर विचार- 
विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी। 
क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट-रूप से उस वर्ष की 
कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा। 


हिन्दू मुस्लिम एकता 

बम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मे- 
रन करने का जो आदेश दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ 
भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी 
भी वनाई गई, जिसके सुपुर्द यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करे और 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शीघ्र ही फलीभूत्‌ करने के लिए 
अन्य सारे आवश्यक प्रवन्व करे। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित कमिटी-द्वारा 
तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१६१६) कांग्रेस और मृूस्लिम- 
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लीग दोनों मिल कर पास करें। इसी सम्बन्ध में २२,२३ और २४ अप्रैल १६१६ 
को इलाहाबाद में पं० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की 
वैठक में खूब वाद-विवाद हुआ था। महासमिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव 
कच्चे तौर पर पास हुए थे उनपर मुस्लिम-लीग की कौंसिल और महासमिति 
की सम्मिलित वैठक में जो अक्तूबर १६१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार 
किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल 
वंगाल और पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई थी। 
इसका अन्तिम-निर्णय लखनऊ अधिवेशन पर छोड़ दिया गया। सम्मिलित कमिटी 
में कलकत्ते में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर 
लिया। राजनीतिज्ञों के आन्तरिक क्षेत्र को कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस वात 
का पता चल गया था जो बाद को “नाइण्टीन मेमोरेण्डम” (१६ का आवेदनपत्र ) 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ (परिशिप्ट १) और जो असेम्बली के १६ सदस्यों के 
हस्ताक्षर से वाइसराय के पास भेजा गया था (नवम्बर १६१६)। आवेदन- 
पत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त 
समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदन-पन्न इसलिए भेजा 
गया था, क्योंकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुराग छूगा था कि 
भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता विलायत भेजा हैं जो वस्तुतः 
प्रतिगामी थे। 
जाहिर है कि श्रीमती वेसेण्ट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा 
था उससे सन्तुप्ट नहीं थीं। कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी निस्सन्देह इंलेण्ड में अपना 
काम कर रही थी। लेकिन वह वस्तुतः एक प्रकार से, उसीके शब्दों में कहें तो, सिर्फ 
निगरानी रखती थी। श्रीमती वेसेण्ट एक तेजतर्रार और जीती-जागती संस्था चाहती 
थीं। इसीलिए उन्होंने १६१४ की मदरास-क्रांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 
के अनुसार १२ जून १६१६ को लन्दन में एक सहायक-होमझूल-लीग की स्थापना 
की। भारतवप् में तो निश्चित रूप से पहली सितम्बर १९१६ ई० को, मदरास के 
गोखले-हाल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी। इस संस्था ने १६१७ भर 
धड़ाके से श्रीमती वेसेण्ट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस संस्था 
की तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनी गई थीं। लेकिन सबसे पहले होमरूल-छीय की 
स्थापना तो, जैसा कि पहले हम वता चुके हैँ, २३ अप्रेल १६१६ को लोकमान्य 
तिलक की थी, जिसका प्रधान कार्यलिय पूना में था। दोनों के नाम में मड़बड़ न हो 
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इसलिए श्रीमती वेसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १६१७ में ऑल इंडिया 
होमरूल-लीग' रख दिया था। 


लखनऊ कांग्रेस में लो० तिलक 


« लोकमात्य तिछक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की 
लखनऊ-कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्हें वम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के लोगों की 
एक अच्छी खासी संख्या को छखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण 
सफलता मिली। कांग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा था कि विषय-समिति 
में प्रत्येक प्रान्त् के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं की संख्या के बरावर 
सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जाय॑ँ। 
लोकमान्य ने नरम-दलवालों के सामने विपय-समिति के चुने जानेवाले सदस्यों के 
नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रक्खा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया 
तो उन्होंने बम्बई के प्रतिनिधियों से जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल 
अपने दल के लोगों को ही चुनवानें का निश्चय किया। अधिवेशन में विपय-समिति 
के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात्‌ एक नरम-दलवाले का 
तो दूसरा राष्ट्रीय दकवाले का। परन्तु हर वार राष्ट्रीय-दल का ही आदमी चुना 
गया। जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दछ के आदमी का नाम 
रख दिया गया तो गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा. 
कर दी कि गांधीजी चुन लिये गये। 

लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापति श्री अम्विकाचरण मुजुमदार चुने गये 

थे । राष्ट्र के वह एक परखे हुए सेवक थे। राष्ट्रीय कार्यों के लिए उनका जो त्याग था 

उसके लिए लखनऊ की कांग्रेस का सभापति वनाकर उनका मान करना उसका 

. उंचित पुरस्कार ही था। उनका सभापति के पद से दिया गया भाषण वक्‍तृत्व- 

कला के लिहाज से वैसा ही था जैसा कि कांग्रेस में होते का उस समय तक रिवाज 

था। लेखनऊ-कांग्रेस की सबसे वड़ी जो सफलता थी. वह थी शासन-सुधारों के लिए 

: कांग्रेस-लीग-योजना की पूत्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णत: समझौता और मेल 
हो जाना। (परिश्निष्ट २) 


कांग्रेस लीग योजना 
कांग्रेस-लीग-योजना में मुख्य वात यह थी कि कार्यकारिणी कौंसिल के अवीच 
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* रहें। लेकिन यहां यह वात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कौंसिल में भें भोग नामजद 
सदस्यों का रक्खा गया था। भारत-मंत्री की कौंसिल को तोड़ देने की वात थी। 
संक्षेप में उस समय के वाद की कांग्रेस की तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, 
तो उस योजना में विशेष सार नहीं था। फिर भी सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार 
करने की नहीं थी । उसने इसके मुकाबले में स्वयं अपनी एक योजना तैयार की, जैसा 
कि हमें १६१७ के वाद की घटनाओं से मालूम होगा। 

लखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की अद्वितीय थी। एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम- 
ऐक्य हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और कांग्रेस के दोनों दलों में जो कि 
१६०७ से पृथक-पृथक्‌ थे, एका हो गया। वास्तव में वह दृश्य देखते ही वनता था--- 
लोकमान्य तिरूक और खापडर्ड, रासविहारी घोष और सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, एक 
ही साथ एक ही स्थान पर वरावर बैठे थे। श्रीमत्ती वेसेण्ट भी अपने दो सहयोगी 
अरण्डेल और वाडिया साहव के साथ, जिनके हाथों में होमरूल के झण्डे थे, वहीं बैठी 
थीं। मुसलमानों में से राजा महमूदावाद, मजहरुल हक और जिन्नाह साहब भी 
उपस्थित थे। गांधीजी और मि० पोलक भी वहीं विराजमान थे। कांग्रेस-लीग- 
योजना पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर 
लगा दी। 


स्वीकृत प्रस्ताव 


वम्बई-कांग्रेस की भांति लखनऊनकांग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। 
अतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डारू 
खचाखच भर गया था। इसमें प्राय: वे सब प्रस्ताव पास हुए जिन्हें कांग्रेस अवतक 
हर साल पास करती चली आ रही थी। कांग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये 
थे। एक तो उत्तरी विहार के गोरे जमींदारों और वहां की रैयत के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विपय में था, जिसमें इस वात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि 
सरकार शीत्र ही सरकारी तथा गर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित 
कमिटी नियुक्त करे जो विहार के इन किसानों के कप्टों का पता लगावे। दूसरा 
विश्वविद्यालय-सम्बन्धी विछ था जो कि बड़ी कौंसिल में पेश किया जा चुका था। 

उत्तरी बिहार के गोरे जमीदार और वहां की रेयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव 
वड़ा ही महत्त्वपूर्ण था। क्योंकि इसके वाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों 
का पता लगाने विहार गये थे, जिसपर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जावगा। 


श्शेद . कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


भारत के स्व-शासनवाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) - 
भारत की प्राचीन सभ्यता और शिक्षा में जो उन्नति हुई, और सावंजनिक कामों में 
जो रुचि प्रकट की गई है उनको मद्देतजर रखते हुए सम्राट्‌ की सरकार को चाहिए 
कि वह कपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश-नीति का यह लक्ष्य 
है कि.भारत में शीघ्र ही स्व-शासन-प्रणुली को जारी करें, (व) इस दिशा में एक. 
सीघा कदम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-योजना को सरकार 
स्वीकार कर ले और (स) साम्राज्य के पुननिर्माण में भारतवर्ष को अधीन-देशों की 
स्थिति से निकालकर साम्राज्य के वरावर के साझीदारों में, औपनिवेशिक स्वराज्य- 
प्राप्त प्रदेशों की भांति, रक्खा जाय। प 

यहां यह वात भी गौर से देखने योग्य हैं कि लूखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव 
द्वारा-डिफेन्स आफ इंडिया एक्ट और १८१८ के ३रे रेग्युलेशन (बंगाल) के इतने 
विस्तृत रूप में प्रयोग को वहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव में इस 
वात पर जोर दिया गया था कि इंडिया डिफेन्स एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थि- 
तियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो संयुक्त-राज्य के देश-रक्षा 
कानून (डिफेन्स ऑफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो। 

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक दही स्थान पर अधिवेशन करने 
की प्रथा का जो श्रीगणेश वम्बई में हुआ था वही रूखनऊ में भी जारी रक्खा गया। 
लखनऊ के अधिवेशन में स्व-शासन-प्रणोली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके 
वाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की कांग्रेस-कमिटियां 
तथा अन्य संगठित संस्थायें और कमिटियां ज्ीघ्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य 
शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने आइचर्यजनक उत्तर दिया। एक प्रान्त ने दूसरे 
प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्शा की। और मदरास ने तो श्रीमती वेसेण्ट 
के नेतृत्व में इस कार्य में सतसे अधिक वाजी मारी। कांग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन 
कोई सुगमता से समाप्त नहीं हो गया। १८६६ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर 

१५ वां अधिवेशन होने जा रहा था उस समय अकथनीय कठिनाइयों का सामना- 

. करना पड़ा था। लेकिन उस समय तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट-गर्वनर सर एन्थोनी मैकडो- 
नल्‍ड ने उन सव का अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १६१६ में भी हुई 
थी। युकतप्रान्तीय सरकार के मंत्रि-मण्डल ने कांग्रेस की स्वागतन्समिति को एक 
चेतावनी भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के भी राजद्रोहात्मक भावों कोन 
आने दिया जाय। कांग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी वंगाल-सरकार-द्वारा 


अध्याय २: संयुक्त कांग्रेस-१६१६ १३७ 


उसी की एक नकल भेज दी गईं थी। स्वागत-समिति ने इस अकारण तौहीन का मुंह- 
तोड़ जवाब दे दिया था और सभापति ने उस पत्र की कोई वकत नहीं की थी। श्रीमती 
वेसेण्ट तो ठीक इन्हीं दिनों वरार और वम्बई की सरकारों से देश-निकाले की आज्ञा 
पा ही चुकी थीं। इसलिए स्वभावत: लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही भाशंकायें थीं। लेकिन 
सर जैम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसीलिए 
कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अधिकारीवर्ग-सहित सर जैम्स मेस्टन 
ओऔर उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस में पधारे थे। सभापति महोदय ने इनका जो स्वागत 
किया था उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था। 


उत्तरदायी शासन की और--१६ १७ 


भारतीय राजनीति के विकास में यहां का साम्प्रदायिक मतभेद सदेव एक 
बड़ा भारी रोड़ा रहा है। इसका जन्म तो वैसे वस्तुतः छॉर्ड मिन्‍्टो के जमाने में 
हुआ था। पर १६१७ में जब स्व-शासन की एक योजना तैयार की जाने को थी, 
उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दी महान्‌ जातियों में, किसी ऊपरी शक्ति के | 
दवाव से नहीं वल्कि आपसी तौर पर, एक समझौता हो गया था। यह आगे आनेवाले 
राजनैतिक संघर्ष के लिए शुभ चिन्ह था। १६१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चलाया 
गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना छुद्ध थी। १६१७ में सारे देश में बड़ी 
तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो विराद 
आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी वहुत ही लोकप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे 
जो चीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली वह था पुलिस का दमन। 


होमरूल आन्दोलन ओर दमन 

होमरूल की आवाज देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमरूल-लीगों 
की स्थापना हो गई थी। श्रीमती वेसेण्ट के हाथों में प्रेस की शक्ति खूब ही बढ़ी, 
यद्यपि प्रेस-एक्ट के अनुसार दमन-चक्र भी खूब ही चला। और डॉर्ड पेण्टलेण्ड की 
सरकार ने तो सरकारी आज्ञा-पत्र नं० ५५६ के अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनैतिक 
आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया था। उन्होंने हिन्दू' के सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा 
आयंगर को भी बला भेजा था, जिन्होंने अपनी आध घंटे की मुलाकात में गवर्नर से 
साफ-साफ वातें करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे बता दिया था। 
लेकिन श्रीमती वेसेण्ट से, जिनका “यू इंडिया' नामक दैनिक और कामन-विल' नामक 
साप्ताहिक पत्र निकलता था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मांगी. 
गई, और वह जप्त भी कर छी गई। 

एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का खयाल दावानलू 
की तरह सर्वत्र फैल रहा था। होमरझूल-आन्दोलन की शक्ति”, श्रीमती वेसेप्ट के 


अध्याय ३ : उत्तरदायी शासन की ओर-१६१७ १३९ 


१६१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति-पद से दिये गये भाषण के अनुसार , “स्त्रियों 
के उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने, उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियो- 
चित अद्भुत वीरता दिखाने, कप्ट सहने और त्याग करने के कारण दसगृनी अधिक 
बढ़ गई थी | हमारी छीग के सवसे अच्छे रंगहट और सबसे अच्छे रंगरूट वनानेवाली 
स्त्रियां ही थीं। मदरास की स्त्रियों का दावा हैं कि जब आदमियों को जुलूस निकालने 
से रोक दिया गया तव उनके जुलूस निकले और मंदिरों में की गई उनकी प्रार्थना 
ने नजरबन्दों को मुक्त कर दिया।” इस आन्दोलन की सफलता का एक बड़ा कारण 
यह भी था कि प्रारम्भ से ही भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान 
लिया गया था और उसीके अनुसार देश का प्रान्तीय-संगठन किया गया था। इस 
प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल गया और सच पूछिए तो कांग्रेस के 
लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था। 

१५ जून १६१७ को श्रीमती वेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहब को नजर- 
बनन्‍्दी का हुक्म मिला। उनको ६ स्थान वताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने 
रहने के लिए पसन्द कर लेना था। कोयम्बट्र और उटकमण्ड को इन लोगों ने 
पसन्द किया । अपने तीन नेताओं की नजरवन्दी के कारण होमरूल-लीग भीर 
भी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्नाह भी वाद में फौरन उसमें सम्मिलित हो गये। 
यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुक्म और खुफिया पुलिस की निगरानी होने 
पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्व॒तंत्रता-पूर्वक वरावर अपने पत्र 'न्यू-इंडिया' के लिए लेख 
लिखती रहीं। कामन-विल' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला । 
श्री पंढरीनाथ काशीनाथ तैलंग न्यू इंडिया' के सम्पादक वनकर मदरास पहुँच गये। 
जितने दिन तक ये लोग नजरवन्द रहे उतने दिन तक होमरूल-आन्दोलन विद्यत्त 
गति से दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ा। देश में स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। लेकिन 
इंग्लैण्ड में अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था। मि० माण्टेगु नें अपनी 
डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सवक निकाला : “शिव ने अपनी पत्नी के 
५२ टुकड़े कर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता चछा कि उनके एक नहीं ५२ पार्वतियां 
मौजूद हँ। वास्तव में यही वात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती 
बेसेण्ट को नजरबन्द किया।” 

भारतवर्ष में जब कि यह राजनतिक तूफान उमड़ रहा था, रण्डन में एक 
शाही युद्ध-परियद्‌ हो रही थी, जिसमें सारे उपनिवेज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित 
थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा वीकानेर और सर सत्वेन्द्रप्रसन्न 
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सिंह इंग्लैण्ड में भेजे गये थे। इन छोगों ने अपनी शान-वान और रंग-ढंग तथा शुद्ध 
उच्चारण से ऐसा रोब वहां जमाया कि इनका वहां खूब ही स्वागत हुआ, मान हुआ 
और अखवारों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । इसका असर यहां तक हुआ कि ब्रिटिश-कमिटी 
ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रश्न को हल 
करने के लिए एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैग्ड बुलाया जाय, अपनी राय बदल दी और 
उसी समय इंग्लैण्ड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव 
में ७ अप्रैल १६९१७ को महासमिति की बैठक बुलाई गईं थी, इसलिए कि वह इंग्लैण्ड: 
में एक शिष्ट-मण्डल भेजने का और विलायत में ही कांग्रेस का अधिवेशन करने का 
आयोजन करे। इन महानुभावों को शिष्ट-मण्डल का सदस्य बनने के लिए कहा बया 
था---सुरेद्धनाथ वनर्जी, रासविहारी घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, मदनमोहन मालवीय, 
सर कृष्णचन्द्र गुप्त, राजा महमूदाबाद, तेजबहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और 
सी० पी० रामस्वामी ऐयर। ब्रिटिश-कमिटी ने बहुतेरा प्रयत्न किया कि भारत-मंत्री 
मि० आस्टिन चैम्वरलेन भारत-विपयक सरकारी नीति की-घोषणा कर दें और सेना 
में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर लें, लेकिन वह दोनों में से एक भी 
करने को-तैयार न थे। ८ मई १६१७ को इंग्लैण्ड में एक छोटी-सी परिषद्‌ हुई। उस 
समय सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भी वहां थे। इसी परिषद्‌ का वह निइचय था, जिसके. 
अनुसार भारत से शिष्ट-मण्डल भेजने की सलाह वापस ले छी गई थी। . 
* भारतवर्ष इस समय होमरूल के सम्बन्ध में नजरवन्द हुए लोगों को छुड़ाने 
के लिए सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १६१७ में महासमिति. 
और मुस्लिम-छीग की कौंसिल की एक सम्मिलित बैठक बुराई गई, जिसमें सबसे 
पहला जो प्रस्ताव पास हुआ वह था भारत के वृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने 
का। सर विलियम वेडरवर्न की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिष्ट-मण्डल . 
इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय हुआ। उसके सदस्य थे--श्री जिन्नाह, शास्त्री, (यदि वह न 
जायें तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर) , सप्रू और वजीरहसन। सत्याग्रह करने के प्रश्न 
पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-क_मिटियों और मुस्लिम-लीग की कौंसिल से 
प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्तत: और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि 
से विचार करें, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या 
'नहीं ? इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर कांग्रेस के प्रधानमंत्री 
के पास भेज देने की वात भी प्रस्ताव में थी। इस सम्मिलित बैठक ने बंगाल-संरकार 
की उस धांघलेवाजी के प्रति तीव्र विरोव का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने 
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श्रीमती वेसेण्ट और [मि० अरण्डेल व वाडिया के नजरबन्द होने के विरोध में डॉ० 
रासविहारी घोष के सभापतित्व में होनेवाली एक सार्वजनिक सभा रोककर की 
थी। प्रस्ताव में यह आज्ञा प्रकट की गई थी कि “बंगाल के निवासी प्रत्येक कानूनी 
उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।” एक बहुत ही श्ुक्तिपूर्ण वक्तव्य 
'तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया 
गया था कि यहां भारतवर्प में किस प्रकार लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदमियों-द्वारा 
भेजे गये उस आवेदन-पत्र को बुरा-भल्‍ा कहते हुए उसे “महान्‌ आपत्ति ढा देनेवाला 
परिवर्तन” कहा था, और किस प्रकार इंग्लैण्ड में लॉर्ड सिडेनहम ने “भारत के 
खतरे” का भय दिखाकर और इस आवेदन-पत्र को “क्रान्तिकारी प्रस्ताव” कहकर 
इसकी निन्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके 
पीछे 'जमनी की साजिश' हैं। इसके वाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये 
लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गइती-पत्र 
भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह जञ्ीत्र ही पंजाब में सर माइकल ओडायर 
और मदरास में छॉर्ड पेण्टलै॑ण्ड के मुंह से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने छगा। 
इन्होंने छोगों को व्यर्थ की आश्ायें न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की धमकी 
दी। सर माइकल ओडायर ने तो यहां तक कह जाला था कि सुधार मांगनेवाले दल 
ने जो शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे क्रान्तिकारी और कानून और व्यवस्था उलट 
देनेवाले हैं। सरकार को जिस वात की सबसे अधिक चिढ़ थी वह यह कि एक ओर 
तो शिमला और दिल्ली से जो गुप्त खरीते शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे 
उनसे पहले कांग्रेस तथा लीग और कुछ कौंसिल के सदस्यों की योजना और आवेदन- 
पत्र विलायत कैसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारों के गवर्नेरों ने इस अदूरदर्शिता 
को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि 
शासन-सुधार बहुत ही साधारण से दिये जायँगे। लेकिन यदि वे अदूरदर्शी थे तो 
कम-से-कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि वे ईमानदार थे। हां तो उस वक्तव्य में 
नजरवन्दी का विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह 
सलाह दी थी कि (१) साम्राज्य-सरकार इस वात की घोषणा करें कि वह 
भारत में शीघ्र ही ब्रिटिश-साम्राज्य की स्व-शासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) 
शासन-सुधारों की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई हैँ उसे वह मंजूर करने 
के लिए फौरन ही आगे कदम वढ़ायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये 
उनको शीघ्र ही प्रकाशित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी। 


ए्‌ 


5 


श्थर२ कांग्रेत का इतिहास : भाग २ 


' सत्याग्रह के ग्रस्ताव पर प्रान्तों के सतत 


३० जूलाई को भारत-मंत्री, प्रधान मंत्री तथा सर विलियम वेडरवर्न को 
इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा विछायत भेज दिया गया। इस बीच सत्याग्रह 
करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त 
ओर सितम्बर के महीनों में विचार किया। वरार की राय में तो सत्याग्रह करना 
उचित था। पर धम्वई, वर्मा और पंजाब का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थगित 
रक्‍खा जाय, क्योंकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सम्भावना है। युकक्‍त-प्रान्त ने 
“वर्तमान अवस्था में” सत्याग्रह करना अनुपयुक्त वताया। बिहार की सम्मति में 
“हेमरूल के नजरवन्दों--मौलाना अवुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों को छोड़ने 
के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए।” इस दी गई मियाद के बीच में 
विहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस मांग का वर बढ़ाने को तैयार था।+ 
यदि सरकार इसपर ध्यान न दे तो, विहार के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता स्वयं सत्याग्रह 
का प्रचार करने के लिए तैयारं हो जायँगे और उसके लिए हर प्रकार के वलिदान 
करेंगे और मुसीवतें सहेंगे। मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ अगस्त १६१७ 
को सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया । 

मदरास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इसपर सबसे पहले 
हस्ताक्षर करनेवाला जो व्यक्ति था वह थे सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जोकि मदरास 
हाईकोर्ट के पेंगनयाफ्ता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमरूल-लीग के 
अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी सर' की उपाधि को श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों 
के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को 
भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयत होचनर के हाथ भेजा था। प्तिज्ञा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति हिन्दू के सम्पादक और निरभिमान देश-सेवक 
श्रीकस्तूरी रंगा आयंगर थे। ) 


साण्टेगु की घोषणा 
जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० _ 
माण्टेगु की घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तत हो गया। इसपर 
मदरास-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया--“राजनैतिक परिस्थिति 
में जो परिवर्तन हुआ हैं उसे मद्देनजर रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना 
आगे के लिए स्थग्रित किया जाय। इस वात की इत्तठा महासमिति को दे दी जाया 
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वह बदली हुईं परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसो- 
पोटामिया में युद्ध का प्रवन्ध अच्छा नहीं रहा। इसी सम्बन्ध में कामन-सभा में एक 
वड़ा ही महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमें मि० माण्टेगु ने मि० आस्टिन चैम्बर- 
लेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बुरी तरह आड़े हाथों इसलिए लिया कि मेसोपोटा- 
मिया में भारत से प्रचुर-मात्रा में सामग्री तथा सिपाही न पहुँचने के कारण ही गइ- 
बड़ हुई थी। इसीके परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 
और उनके स्थान पर मि० माण्टेगू भारत-मंत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहव 
विलकुलछ नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन 
फिर भी वह इससे पहले ४ वर्ष तक वरावर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १६१२ 
में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी कर चुके थे। मि० वोनर छा का एक कड़ा भाषण हुआ 
था, जिसमें उन्होंने वताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली हटाने 
और वंग-भंग के निर्णय को रद कर देने में खर्च भी अधिक हुआ हैँ और सरकार की 
प्रतिप्ठा को भी धक्का पहुँचा है। इसके उत्तर में मि० माण्टेगु ने भारत के प्रति वहुत 
सहानुभूतिपूर्ण भापण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री वना दिया जाना, 
भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी। लोगों की आशा के मुताबिक, 
मंत्री-यद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय वाद २० अगस्त को मंत्रि-मण्डल की 
ओर से, मि० माण्टेगु ने निम्नलिखित घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश-नीति का अन्तिम 
ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना वताया गया था :-- 

“सम्राट-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः: सहमत 
हैं, कि भारतीय-शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े 
और उत्तरदायी शासनप्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक 
प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिय्ष-साम्राज्य 
के एक अंग के रूप में रहें। उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस दिल्षा में, जितना 
शीघ्र हो, ठोस रूप से कूछ कदम आगे बढ़ाया जाय।” 

“में इतना और कहूँगा”, मि० माण्टेगु ने कहा, 'इस नीति में प्रगति क्रमण: 
ही अर्थात्‌ सीढ़ी-दर-सीढ़ी होगी। ब्रिटिद्य-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके 
ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, कव और कितना कदम जागे 
बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होंगे। वे एक तो उन लोगों के सहयोग को 
देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें कि इस तरह सेवा का नया अवसर 
मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को 
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ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता है। 
पालंमेण्ट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होंगे उनपर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने 
के लिए. पर्याप्त समय दिया जायगा। ई 

लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस 
जातिगत प्रतिवन्‍्ध को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में, उच्च 
पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह भारत 
आवेंगे और वाइसराय से परामर्श करेंगे, एवं भारत के स्वराज्य की ओर बढ़ने में जो 
समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सवसे भी बातें करेंगे। २० अगस्त की घोषणा हो 
चुकी थी और नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्वर 
को मुक्त कर दिये गये थे। 


कांग्रेस का आवेदन-पत्र 

६ अवतूबर को इलाहावाद में महासमिति और'“मुस्लिम-छीग की कौंसिल 

की एक सम्मिलित वैठक फिर हुईं। इसपर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न 
किया जाय। श्रीमती वेसेण्ट स्वयं सत्याग्रह करने के विरुद्ध थीं। इससे एक प्रभावकारी 
कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुकों में बड़ी निराशा फेली। सम्मिलित 
बैठक ने सत्याग्रह करने की वात तय करने के स्थान पर वाइसराय तथा भारत-मंत्री 
के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की वात तय की,। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल 
के हाथ कांग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युक्‍क्ति-संगत्त आवेदन-पत्र भी भेजने 
की बात तय हुईं। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त की गई। 
श्री० सी० वाई० चिन्तामणि उसके मंत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और 
एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ छॉड चेम्सफोर्ड 
और मि० माण्टेगु से नवम्वर १९१७ में मिला। उस आवेदन-पत्र का मुख्य अंश 

निम्नलिखित है :--- 

; “हर संमय और हर परिस्थिति में केवल अधीन-देश की अवस्था वहां के 

लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली होती है । खासकर उन लोगों को, जो कांग्रेस 
के शब्दों में एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैँ और जिन्होंने शासन तथा 
व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया हैं। जबकि एक ओर 
अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा हो गई 
है जिसके कारण यहां के निवासी इस वात पर बल-पूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश 
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को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पप्ट 
हो गया हूँ कि अन्य उपनिवेशों की भविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामछों में एक 
जोरदार आवाज होगी। अब वे वाल्यावस्था में नहीं हूँ; वल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ 
वरावरी का समझा जाता है। अब पांच स्वतंत्र राप्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक 
समूह वन गये हू'। अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पार्ऊमेण्ट और (या) 
साम्राज्य की एक कौंसिल बनाई जाय और उसमें संयकत-राज्य तथा उपनिवेशों के 
प्रतिनिधि हों और अगर सारे साम्राज्य के मामलों को येही या यह कौंसिल तय किया 
करें, और मौजूदा कामन-सभा और छॉड-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय 
किया करें, तो यह स्पप्ट हैं कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों का भी 
शासन हो जायगा। अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा 
हो तो भारतवासी उसका बड़ी दढ़ता से विरोध करेंगे। और अगर उपनिवेद्यों का 
रुख भारत और भारतीयों की ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गूंजाइश ही न 
हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को बढ़ाने के लिए कभी तैयार न 
होंगे। भारतवासियों के दृष्टिकोण से अनिवार्य झर्ते केवल यही हो सकती है कि 
यदि साम्राज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी झाही-कींसिल और 
(या) पार्लमेण्ट में प्रतिनिधित्व अवश्य हो। चुने हुए सदस्यों की वही कसौटी रबखी 
जाय जो उपनिवेज्ञों पर छागू हो। 


कांग्रेसी हलचलें 

इस बीच में कांग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे कांग्रेस-लीग-बोजना के 
लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी 
नजरवन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती वेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही बार 
मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड श्रीमती 
बेसेण्ट को टूर ही रखना चाहते थे। मि० माण्टेगू ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई 
आदर-भाव प्रदर्शित नहीं किया । अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह से अपनी 

अलहृदगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा है। 

१६१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातावरण में माप्ट-फोई 
ही माण्ठ-फोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेगू और लॉड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो 
रहा था। इनसे विभिन्न स्थानों पर शिप्ट-मण्डल मिलते थे और ये छोगों से हर जगह 
मिलते थे। श्रीमती वेसेण्ट ने १६१७ के अन्त में, मि० माण्टेगु से भेंट कर लेने के 

१० 
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पश्चात, अपने कुछ मित्रों से कहा था, हमें मि० माण्टेयू का साथ देना चाहिए।” 
नरम-दल वालों ने श्रीमती वेसेण्ट के इन शब्दों की दुह्ाई प्रत्येक स्थान पर दी। 
: जाहिर हूँ कि मि० माण्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परस्पर-विरोधी हित 

रखनेवाले दलों से परामर्श करें और पा्ंमेण्ट में पेश करने के लिए एक मसविदा 
तैयार करें। इनमें से पहछा काम तो छखनऊ में १६१६ में हिन्दू-मुस्लिम संमजौते 
ने पहले ही कर दिया था और उसे मि० माण्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मान भी लिया था। 
लेकिन दूसरी वात के सम्बन्ध में जो असलियत है वह तो वहुत से लोगों के लिए एक 
विलकुल ही नवीन वात होगी। वह यह कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड की यह सारी योजना 
विस्तृत-रूप से मार्च १६१६ में ही तैयार हो गई थी। वात यह थी कि छॉड्ड चेम्सफोर्ड 
को वाइसराय नियुक्त करने का जव हुक्म पहुँचा उस समय व़ह भारत की टेरीटोरि- _ 
यल फौज में मेजर थे। मार्च १६१६ में जब वह इंग्लैण्ड पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई , 
यह सारी योजना दिखाई गईं, जिसके साथ ही उनका नाम जोड़ा जानेवाला था। 
इसका पता हमें १६३४ में जाकर लगा। इसमें सन्देह नहीं कि मि० माण्टेगु श्रीमती 
वेसेण्ट, लोकमान्य तिकक और गांधीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी वातें 
सुनीं। छेकित असलियत में मि० माण्टेगु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया 
वह तो यह छांट लेना था कि भावी शासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और एड- 
वोकेट-जनरल कौन-कौन वनाने लायक हैं। वह उन आदमियों के सम्बन्ध में निश्चित 
होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत करते। इसकी प्रतिध्वनि 
उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पड़ती थी जिसे हम सुनते थे। वह यह कि हमें 
मि० माण्टेंग का साथ देना चाहिए 

१६१७ के इस काल में जब श्रीमती वेसेण्ट का होमरूल-आन्दोलन उन्नति 
के शिखर पर पहुँच गया था, ग्रांघीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियों के साथ-- 
जैसे राजेन्र वाबू, वृजकिशोर वावू, गोरख वाबू, अनुग्रह वावू (विहार) से और 
अध्यापक कृपलानी तथा भारत-सेवक-समिति के डॉ० देव को लेकर--विहार में 
निलहे गोरों के प्रति वहां के किसानों की जो शिकायतें थीं, उनकी जांच कर रहे 
थे। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई अलूग रहे और अपने सव साथियों 
को भी अलग रक्‍्खा। 

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके 
थे, एक वहुत ही सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस-छीग-योजना देश 
की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय, छोगों को उसे समझाया जाय और उसमें 
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शासन-सुधारों की जो योजना है उसके पक्ष में छोगों के हस्ताक्षर कराये जायेँ। इस 
प्रस्ताव को ज्यों ही कार्य-रूप में छाया गया त्योंही देश ने कांग्रेस की शासन-सुधार- 
योजना का स्वागत किया। यहां तक कि १६१७ के अंत तक दस छाख से ऊपर लोगों 
ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-व्यापी संगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवतः पहला 
ही प्रयत्त था। लेकिन स्व-बासन के सम्बन्ध में देश को संगठित करने का इससे पहले 
भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इंग्ल॑ण्ड में धन भी एकत्र 
किया गया थ्रा। १६९१५ की वम्बई कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सभापति 
सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह थे, महासमिति ने यह तय किया था कि कांग्रेस के लिए 
एक स्थायी कोप एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई 
थी। परन्तु इस दिल्ला में कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हुईं। १८८६ में इस दिशा में एक 
वार कोशिश और हुई थी। ५० हजार रुपया इसलिए मंजूर किया गया था कि इतनी 
रकम एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी कोप का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस रकम 
में से केवछ ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल बैंक में जमा कर दिया 
गया था। १८६० वाली वम्बई की उथल-पुथल में इस बेक का दिवाला निकल गया 
और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई। 





१९१७ की कांग्रेस 

श्रीमती वेसेण्ट का कांग्रेस के सभानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के 
स्व-शासन पर, परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निवन्ध है। सेना और भारत की 
व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाछा गया है। उसमें 
जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्नी है। उन्होंने 
वस्तुतः १६१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे बिल की मांग पेश की थी जिसके: 
अनुसार “भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्व॒राज्य दे दिया जाय। वह भी 
१६२३ तक, या अधिक-से-अधिक १६२८ तक। वीच के पांच या दस वर्ष अंग्रेजों के 
हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में रूगे। और अंग्रेजों से भारत का वही 
सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशों के साथ है।” श्रीमती वेसेण्ट के सभानेतृत्व में 
कांग्रेस तीन दिन का कोई मेला हो कर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी 
के साथ काम करने की वात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती रह 
कांग्रेस की सर्वप्रथम सभानेत्री कही जा सकती हें जिन्होंने साल-भर तक जपने पद की 
जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु दांग्रेस 
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के अवतक के इतिहास में किसी सभापति-ने उसपर अमल किया नहीं था। कलकत्ते 
के अधिवेशन में, ४,६६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे 
१६१७ की कांग्रेस के इस कलकत्तेवाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए 
वे भी कुछ को छोड़कर पहले-के-से सांचे में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई 
नौरोजी और कलककत्ते के ए० रसूल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और संम्राट के प्रति 
भारत की राजभक्ित के प्रस्ताव पास होने के वाद मि० माण्टेग के स्वागत का प्रेस्ताव- 
पास हुआ। मौलाना मुहम्मदअछी और शौकतअलछी के, जो कि अक्तूवर १६९१४ से 
नजरवन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा, 
भारतीयों को उचित सैनिक-शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भांति जोर देते 
हुए इस विपय में उनके साथ न्याय किये जाने की मांग की और जाति-गत भेद-भाव 
मिटाकर भारतीयों को सेना में कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी 
उसपर सनन्‍्तोप प्रकट करते हुए भारतीयों को सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट 
की और इस बात की आशा प्रकट की कि अधिक संख्या में भारतीयों को कमीशन देने 
की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी। इस वात पर जोर दिया गया कि उनकी तनख्वाह 
आवि में बुद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा (१) १६१० के प्रेस-एक्ट-द्वारा 
शासकों को वहुत विस्तृत और निरंकुश सत्ता दिये जाने, (२) आम्स-एक्ट, (३) : 
उपनिवेश्ञों में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार और उनकी असुविधाओं 
के प्रति अपने विरोध को दोहराया। कांग्रेस ने कुछी-प्रथा को पूर्णरूप से उठा देने 
के लिए मांग पेश की। एक पालंमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो 
कि लिखने, व्याल्यान देने, सभा करने आदि की स्वतंत्रता के दमन के लिए विशेष 
प्रकार के कानूनों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून 
के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करें। १० दिसम्बर को सरकार ने रौलट-कमीशन 
की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-द्वारा इसलिए ' 
'निन्‍्दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था 
करना था, लोगों के कष्ट दूर करना नहीं। कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को - 
बंगाल के क्रान्तिकारी कहे जानेंवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल 
जाती थी। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस नें १८१८ के रेग्युलेशन ३े और भारत-रक्षा-कानून 
के विस्तृत तौर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता और भय ग्रकेट किया और इन कानूनों 
के आंख मींचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो असन्तोप फैला हुआा था उसको 
मद्देनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर देने की प्रार्थना की। 
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एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, अर्जुनलालजी सेठी के प्राण वचानें के छिए, जो कि 
धामिक कारणों से वेल्ूर-जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार से बीच में 
पड़कर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में भारतीयों 
के प्रवन्ध में, भारतीय-वालचर-मण्डल स्थापति करने की सिफारिश की। मुख्य 
प्रस्ताव स्व॒राज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है :--- 

“सम्राद के भारत-मंत्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया 
हैँ कि उसका उद्देश भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है--इसपर यह कांग्रेस 
कृतज्ञता-पूर्वक सन्तीप प्रकट करती है। 

“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती हैं कि भारतवर्ष में 
स्व-शासन की स्थापना का विधान करनेवाला एक पार्लमेण्टरी कानून बने और उसमें 
बताये हुए समय तक पूरा स्व॒राज्य मिल जाय। 

“इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना 
कानून के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए ।” 

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआा वह था आन्ध्र-प्रान्त को 
एक पृथक्‌ कांग्रेस प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में। इस विपय में इतना वता देना जरूरी 
हुँ कि १६१३ से लेकर १६१५ की कांग्रेस तक आन्ध्र में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय 
यायों कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन वरावर चलता रहा था। आन्दोलन की 
बुनियाद यह थी कि आमन्ध्रवाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से प्रान्तों का पुन:निर्माण 
किया जाय। वास्तव में इसका बीज तो तवसे वोया गया जब से कि १८६४ में श्री 
महेशनारायण ने बंगाल से बिहार को पृथक्‌ कराने का प्रयत्न किया था। १६०८ में 
कांग्रेस ने विहार को एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया.। २५ अगस्त १६११ को प्रान्तीय 
स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलछायत गया 
था, उसमें भी यह सिद्धान्त मान्य किया गया था और उसी का यह फल था कि विहार 
बंगाल से अलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों का दृढ़ विश्वास था 
कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनों का माध्यम 
उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चितरूप से माना जाता था कि स्थानीय-शासन के 
सम्बन्ध में ब्रिटिश शासन को जो असफलता मिली है, उसका कारण यह हूँ कि 


जा तियों शक कट 


ब्रिटिश भारत में प्रान्तों का विभाजन न तो बुद्धिपू्वंक किया गया हैं, व जातिय 
निवास को ध्यान में रख कर किया गया है, बल्कि जैसे-जेसे इलाका हाथ ज्ञाता गया 


प्लीज 


वैसे-वैसे प्रान्त वनाते चले गये। १६१४५ में कांग्रेस इस प्रशन पर विचार करने के लिए 
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तैयार न थी। लेकिन १६१६ की आन्ध्र-प्रान्तीय परिषद्‌ ने इस प्रइन पर वहुत जोर 
दिया, और ८ अप्रैल १६१७ को महासमिति ने जिसके पास निर्णय के छिए १६१६ 
की लखनऊ-कांग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था, मदरास तथां वम्बई की प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटियों से पूर्ण परामश करके, इंस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और 
निश्चय किया.कि “मदरास प्रान्त के तेल्यू भापा बोलनेवाले जिलों का एक पृथक्‌ 
प्रान्त वना दिया जाय ।” इसके बाद सिन्ध और उसके वाद करनाटके का भी नम्बर 
आया। इस विषय पर १६१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विषय-समिति में बड़ी गरमा- 
गरम वहस हुई। गांधीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चोलू हो जाने तक 
इस मामले में ठहरे रहें। लेकिन छोकमान्य तिलक ने इस बात को अनुभव किया कि 
वास्तविक प्रान्तीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रान्तों का निर्माण करना 
अत्यन्त आवश्यक हैं। कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेत्री श्रीमती वेसेण्ट ने भी इसका 
खूब विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रों ने भी बहुत जोर से 
मुखालिफत की | इस विपय पर बहस करते-करते दो घण्टे वीत गये। अच्त में रात, 
के १०७ वजे आन्ध्र का पृथक्‌ प्रान्त बनाना तय हो गया। ६ अक्तूबर १९१७ को 
महासमिति ने सिन्‍्ध को भी पृथक्‌ प्रान्त मान लिया। उस समय जो. सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया था, नागपुर-कांग्रेस के वाद, प्रान्तों के पुननिर्माण में, उसीके अनुसार 
काम किया गया। इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ प्रान्त हैं जब कि ब्विटिश- 
सरकार के केवल -€ प्रान्त ही हैं। 


राष्ट्रीय ऋण्डा 

कलकत्े में श्रीमती वेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेक्रेटरी बनाने 

की बड़ी इच्छुक थीं। इसलिए कांग्रेस-विधान में संशोधन करके वह तीन मंत्रियों की 
नियुक्ति पर जोर देती थीं। यह वात स्वीकार कर ली गई और श्री सुब्वराव पच्तुलु 
नें, जो कि मंत्री चुने जा चुके थे, तुरन्त ही अपना त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती वेसेण्ट 
के सभापतित्व में, कलकत्ता-कांग्रेस में, होमझूल-लछीग और कांग्रेस एक-दुसरे के बहुत 
ही निकट आ गई। कलकत्ता की कांग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि उसमें पहली बार 
राष्ट्रीय झण्डे का सवाल वाजाव्ता उठाया गया था। वास्तव में होमरूल-लछीग तो पहले 
. ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे लोकप्रिय वना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक 
कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित 
करे। अवनीन्द्रनाथ ठाक्र भी उस कमिटी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी 
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नहीं हुई। अन्त में होमरूक का झण्डा ही कांग्रेस का झण्डा बन गया। वाद में उसमें 
चरखा और जोड़ दिया गया था। वह १६३१ तक रहा, फिर झण्डा-कमिटी ने उसमें 
छाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया। 


ट् 


४ ४: 
ण्टे किक फोर्ड । 
माण्टेगु-चेम्सफोड-योजना-१६ १८ 
महासमिति को बैठकें 


१६१७ की कांग्रेस के अधिवेशन के वाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर की 
महासमिति की पहली बैठक में, कांग्रेस के लिए स्थाई कोष जमा करने के प्रदन पर 
विचार किया गया, और प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत 
और इंग्लैण्ड में शिक्षा और प्रचार-कार्ये आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना 
दें। इसके वाद के महीनें अववरत रूप से कार्य करने में ही व्यतीत हुए। विशेषकर 
मदरास में तो छाखों नोटिस छपवाकर वितरण कराये गये, जिनमें कांग्रेस-लीग- 
योजना पर प्रकाश डाछा गया था। और जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुँचे 
उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, € लाख व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर कराके दिये गये। 

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में २३ फरवरी १६१५८ में हुई। उसमें 
सर विलियम वेडरबर्न की मृत्यु पर शोक-अ्रस्ताव पास करने के पश्चात्‌ वाइसराय के 
पास एक शिष्ट-मण्डल भेंजने का प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना केरे 
कि छोकमान्य तिकक और विपिनचन्द्र पाल के दिल्‍ली और पंजाब में प्रवेश करने 
पर जो प्रतिवन्ध छगा दिया है उसे मंसूख कर दें। शिष्ट-मण्डल वाइसराय से . 
मिला, लेकिन निरथेक। छॉड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेग दासन-सुधारों-सम्बन्धी 
अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासमिति ने यह निरचय किया 
- था कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही रूखनऊ या इलाहाबाद में कांग्रेस का विशेष 
* अधिवेशन बुलाया जाय। उसने इंग्लैण्ट को एक शिष्ट-मण्डल भेजना भी तय 
किया था। 
| हे मई १६१८ को महासमिति की तीसरी बैठक हुई। उसमें सीछोच (लंका) 

और जिब्नाल्टर से दोनों होमरूल-लीगय के शिष्ट-मण्डलों को, जो इंग्लैण्ड को जा रहे 
थे, वापस लौटा देने पर सरकार का खूब विरोध किया गया। कमिटी ने इस वात पर 
जोर दिया कि यह मधिकारपुर्ण घोषणा कर दी जाय कि लड़ाई खतम होने पर भारत 
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को उत्तरदायी शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी 
युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नहीं बढ़ेंगे। 

१६१८ के प्रथम पांच मास में श्रीमती बेसेण्ट ने अयक परिश्रम किया। 
श्रीमती मारगरेट कजिन्स और श्रीमती डोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती वेसेण्ट को 
पत्र लिखकर, कांग्रेस-लीग-योजना में, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध 
किया था इंग्लैण्ड से मि० जोन स्कर ने उन्हें लिखा था कि कांग्रेस, जून १६१८ में 
होनेवाली मजदूर-परिपद्‌ को निमंत्रण दे कि बह अपने भाईचारे के नाते १९१८ की 
कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। महासमिति ने ऐसा ही किया था। यह विचार लोगों 
को तथा संस्थाओं को पसन्द आया और फलने लगा। और यह प्रजासत्तात्मक संस्थाओं 
के लिए उपयुक्त भी था। “दोनों होमरूल-लीगों ने, दूसरे मास में ही, मि० बैपठिस्टा 
को, भाईचारे के नाते, अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिपद्‌ में भेजा” श्रीमती 
वेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये भाषण में कहा, “और मेजर ग्राहम पोल उनकी 
तरफ से हमारे यहां आा रहे हैं।” वह ब्रिटेन और भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की 
दृढ़ पक्षपाती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी कल्पना उन दिनों में होमरूल से, 
जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी, यद्यपि १६२६ 
के उपतिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम था और निश्चित 
रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेश्ञों से तो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी 
हो, श्रीमती बेसेण्ट जी त्र ही इस वात को महसस करने लूगीं कि उनकी विचार-धारा 
का मेल न तो सरकार के साथ ही खाता हैं और न जनता के साथ ही। सरकार उनकी 
उग्रता को पसन्द नहीं करती थी और जनता उनके पिछड्पन को। वम्बई की विशेष 
कांग्रेस के समय (सितम्बर १६१८) उनके बहुतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत बड़ा 
प्रभाव था, लेकिन दिल्‍्ली-कांग्रेस में (दिसम्बर १६१८) वह चहुत पिछड़ गई थीं। 


दिल्ली में युद्धपरिपद्‌ । 
भारत-रक्षा-कानून का दीर देश में सर्वत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। 
१६१७ में ही लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाव 
से देश-निकाले की आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह लोकप्रिय आन्दोलन दमन के 
इन चक्रों से भी नहीं दवाया जा सका। जब बम्वई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में 
नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के प्रश्न को छेड़ा; लेकिन 
उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं वोलने दिया गया । जब वाइसराय ने दिल्ली में एक सभा 
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की तो गांधीजी उसमें उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सम्मिलित होने से इन्कार 
कर दिया था--क्ष्योंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती वेसेण्ट को उसमें आमंत्रित नहीं 
किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त संधि करके कुस्तुन्तुनियां रूस को देने जा रहा 
था। वह इस विपय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधीजी को विश्वास 
दिलाया कि यह समाचार स्वार्थी छोगों का (रूस का) फैलाया हुआ है। गांधीजी से 
उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में जबकि युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्न न॑ तो उठ ही . 
सकता है और ने उसपर विचार ही किया जा सकता है। इस वातचीत का फल यह 
हुआ कि गांधीजी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। उन्होंने छोक- 
मान्य को दिल्‍ली आने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमंत्रण नहीं था। 
लेकिन. दिल्‍ली तो वह स्थान था जहां से लोकमान्य के लिए देश-निकाले की आज्ञा हो 
चुकी थी। उन्होंने कहा कि जबतक यह आज्ञा मंसूख न हो जाय तबतक में दिल्‍ली नहीं . 
' आ सकता। लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो बिगड़ जाती। 
अगस्त १६१८ में छोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा प्राप्त किये विता 
व्याख्यान देने की मनाही का नोटिस मिला। एक सप्ताह पूर्व छोकमान्य युद्ध के लिए 
रंगरूट भर्ती करने में छूंगे हुए थे और अपनी सदिच्छा के प्रमाण स्वरूप उन्होंने ५० 
हजार का एक चेक गांधीजी के पास भेजकर आश्वासन दिया था कि यदि यांधीजी 
सरकारं से ऐसा वादा करालें कि भारतीयों को सेना में कमीशन मिलने लगेगा तो वह 
महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गांधीजी का मत यह था कि सहायता सौदे के 
रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अतः उन्होंने छोकमान्य का चेक लौटा दिया था। 
१६१७-१४ में कांग्रेस छोकमान्य तिलक से सशंक रहती थी। नौकरशाही तो निश्चित- _ 
. रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती वेसेण्ट ही उनका साथ दे 
रही थीं। 


साण्टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
जून १६१५८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। साहित्यिक दृष्टि 
से बह ऊँचे दरजे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राज- 
नैतिक लेखों के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। 
उसमें सुधारों के मागे की रुकावटों का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और 
फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिएँ। रिपोर्ट के पक्ष में एक 
और वात भी थी। देश की दो महान्‌ संस्थाओं ने मिछकर जिस योजना को तैयार किया 
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था उसमें अपरिवर्तनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी शासन 
की एक बड़ी ही आकर्पषक-योजना थी, जिसमें मंत्रि-मंडल वदछा जा सकता था। 
मंत्रि-मंडल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी। 
यह ठीक ब्रिटिश नमने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और 
चाहिए ही क्या था ? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियों की राय में, कौंसिलें भारतीय 
राजनीतिज्ञों के लिए ताढीमगाह न रहकर सार्वजनिक न्यायारूय हो जाती थीं, जहाँ 
कि मंत्रीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पड़ती और अपने 
साथी-सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवरूम्बित रहता। इसलिए कितने ही 
भारतीय इसके भुलावे में आ गये और इसकी तारीफों के पुल बांवने ऊूगे। पलड़ा 
कांग्रेस-योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु 
की डायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती वेसेण्ट ने इस वात का वादा 
किया था कि सर शंकरन्‌ नायर जो कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी मान्य होगा। 
और सर शंकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर 
के सम्बन्ध में मि० माण्टेगू कहते हँ--- मेने स्पप्ट-रूप से उनसे पूछा कि वह क्‍या चाहते 
हैं ? वह शास्त्रीजी की चार कसौटियां मानते हैं। मुझे भय हैं कि वह कभी समय-समय 
पर होनेवाली जांच-पड़ताल को पसन्द न करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैँ वह है एक 
* भीयाद का मुकरर हो जाना। लेकिन इस मीयाद के मानी उससे कहीं अधिक हैं जो 
समझे जाते हैं।” इसके बाद श्री एस० श्रीनिवास आयंगर का जिक्र है, “उन्होंने मुझे 
विश्वास दिलाया कि वास्तव में लोग पूरी कांग्रेस-लीग-योजना की स्वीकृति की भाशा 
नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास 
की गंंजायश है तो वे विशेष परवा न करेंगे।” उनका कहना है कि करटिस की योजना 
सबसे अच्छी हैँ। श्रीनिवास आयंगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहां यह्‌ 
बता देना जरूरी है कि उस समय वह कांग्रेसी नहीं थे। इन बयानों के वाद हमें 
मि० माण्टेगु-द्वारा यह जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीतलवाड, 
चन्दावरकर और रहीमतुल्ला ने संरक्षणों की योजना' का समर्थन किया था। 
एक ओर यह था तो दूसरी ओर राप्ट्रीय विचार के लोगों ने मि० माप्टेगु 
के दिमाग में अपनी मांग के विपय में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं रहने दी। 
मोतीलालऊ नेहरू सन्तुप्ट हो जायेंगे यदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली 
दे दी जाय।” (पृष्ठ ६२) “चितरंजन दास को पहले ही से तिस्चय था कि दंध 
शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी। वह ५ बर्य के भीतर वास्तविक उत्तरदायी 


श्धश्दू. . कांग्रेस का इतिहास : भाग २ ॥ ४» 


शासन चाहते थे और उसका वादा उसी समय चाहते थे।” (पृष्ठ ६१) मि० माण्टेग्‌ 
ने सुरेन्रनाथ वनर्जी. को पटा लिया था। 

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आमतौर पर विद्वास था कि उसका 
अधिकांश मजमून सर (वाद को छॉडं) जैम्स मेस्टन और मि० (वाद को सर) मैरिस 
ने तैयार किया था और लायनलरू करटिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि० 
करटिस राउन्ड टेवलवालों में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययच की ओर विश्येष थी। 
वह साम्राज्य की सेवा के लिए” अनेक देशों का भ्रमण करते रहते थे। भारतीय 
शासन-सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। वह गलती से कहीं-का-कहीं 
जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह वॉम्वे क्रानिकल' 
तथा लीडर' में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य मे नौकरशाही की . 
चालवाजियों का भण्डाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अधिकारी 
जगत्‌ राष्ट्रीय विचारवालों के विरुद्ध कोष से उबर पड़ा। 


कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 

. - माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही, इस वात पर भिन्न-भिन्न नेताओं में 
तेजी से चर्चा होने लगी कि इसके विपय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में 
यह तो जाहिर ही हैँ कि महासमिति ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो 
निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना छाजिमी थी। लेकिन यह बात 
अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। 
अत: वम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और थोड़े ही समय में सारी 
तैयारी की गई। कांग्रेसवालों में वड़ा तीत्र मतभेद हो गया था। वैसे कोई भी दल 
योजना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन हां, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर 
था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उग्र था, उसे विलुकूल ही अस्वीकार 
कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा। कांग्रेस का अधिवेशन 
२६ अगस्त १६१८ को हुआ। श्री हसन इमाम सभापति थे। कांग्रेस में उपस्थिति खूब 
थी। ३,८४४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री विट्वुलभाई पटेल स्वागत-समिति 
के सभापति थे। दीनशा वाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भूपेन्रनाथ वसु और अम्विकाचरण 
मुजमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के वाद-विवाद 
के पदचात कांग्रेस नें अपनी पुरानी योजना के आधारभत सिद्धान्तों का ही समर्थन 
किया और इस वात की घोपणा कर दी कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत 
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स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। माण्टेयु-योजवा की उसने विस्तारपूर्वक 
आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवद्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य 
हैं। माण्टेगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो वात कही गई थी उसका प्रतिवाद किया। 
कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर 
जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान हैँ जहां उत्तरदायी 
शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य-प्रारम्भ होना चाहिए--और जबतक 
इस वात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने 
का विचार हैं उनका क्या असर होता है तवतक आवश्यक वातों में भारत-सरकार 
का अधिकार वक्षुण्ण' रहे। साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन वातों से झान्ति और 
देश-रक्षा का प्रत्यक्ष-झूप से संबंध होगा उनमें भारत-सरकार को इन अपवादों के साथ 
पूरा अधिकार होगा (क) न्यायारूय के निर्णय और खुले तौर पर कानूनन मुकदमा 
चलाये बिना (सम्राद की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतंत्रता, जान या सम्पत्ति 
नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या बोलने या सभाओं में सम्मिलित होने की 
स्वतंत्रता छीनी जायगी; (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान छोइसेन्स खरीदकर हथियार रखने 
का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा; (ग) छापेखाने स्वतंत्र रहेंगे और किसी 
'छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई छाइसेन्स या जमानत नहीं 
मांगी जायगी; (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने वरावर होंगे। एक दूसरे 
प्रस्ताव द्वारा इस वात पर दृढ़े मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में 
उसी हद तक की स्वतंत्रता रहे जिस हद तक की स्वतंत्र साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त 
प्रान्तों को है । उस प्रस्ताव में, जिसमें कि सुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट 
किया गया था, भारत-मंत्री और वाइसराय के प्रयत्नों की, जोकि उन्होंने भारत में 
उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव में यह 
भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्धा 
की अपेक्षा कुछ दिज्ञाओं में उन्नति होती है, किन्तु आमतौर पर ये प्रस्ताव निराग्ा 
और असंतोप-जनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में वे बातें भी सुझाई गई जिनका होना 
उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने के लिए पूर्णतया आवद्यक था। जैसे भारत-सरदगर 
से सम्बन्बित वातों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए झिस 
जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विपय रवखे जायें उस्ती तरह केन्द्रीय सरकार 
के लिए भी रकखे जायें। रक्षित विपय ये होंगे---वैदेशिक कार्य (उपनिवेज्ञों का सम्बन्ध 
,छोड़ कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध; जौर झेप सब 
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विपय हस्तान्तरिक रहेंगे। भारत-सरकार. और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व 
निर्वाचकों के प्रति वढ़ाया जाय और पालंमेण्ट और भारत-मंत्री के अधिकार कम किये 
जायें। इंडिया-कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी ._ 
सहायक-मंत्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो। जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में कांग्रेस ने निश्चय किया कि छोटी और बड़ी कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
वही रहना चाहिए जो कांग्रेस-लीय-योजना में रक्खा गया है। स्त्रियां मताधिकार के 
अयोग्य न ठहराई जायेँ। आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतंत्रता रहनी 
. चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई 
थी उसे सरकार ने विलकूल अपूर्ण-हूप से स्वीकार किया था। इसपर कांग्रेस ने गहरी 
निराशा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयों को सेना में कम-से-कम २४ प्रतिशत 
कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत धीरे-घीरे बढ़कर १५ 

साल में ५० फी सदी तक हो जाय। कांग्रेस ने इंग्लैण्ड में शिष्ट-मण्डल भेजना तय 
किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी। 

इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा 

था कि इसमें सुधार के विपय में फूट पड़ जायगी, वह्‌ सफलतापूर्वक समाप्त हो गया 
और गौर के साथ चर्चा होने के वाद ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतों में मेल 
हो गया और सारे देश के अधिकांश कांग्रेसियों ने पूर्ण-हप से उनका समर्थन कियो। 
उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी वेठक की, गई थी, जिसके सभापति थे महमूदावाद के 
राजा साहव। उसमें भी कांग्रेस से मिलता-जुरूता ही प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन 
भारत के दुःखों का अन्त नहीं हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति 
को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के 
साथ अपना काम-कर रहा था। मौलाना अवुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों 
की नजरबन्दी का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके है। अमृतसर-कांग्रेस के पहले 
अली-बरन्धू कांग्रेसी नहीं थे। १६१६ में रिहा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुँच थे। 
मुहम्मद अछी “कामरेड” नाम के तेज और चंरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। _ 
उनके बड़े भाई शौकतअली “हमदर्द” के सम्पादक थे। यह उर्दू का दैनिक पत्र था। 
महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से छोगों को दिखाने के लिए बड़ी शान 
से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वल राष्ट्रों की रक्षा के लिए 
लड़ा जा रहा है। मौलाना मृहम्मदवली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेखः लिखा था, 
जिसका नाम था “मिश्र को खाछी कर दो”। मौलाना और गली-बन्बु उसी समय, 
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नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था में २५ दिसम्बर १६१६ तक रहे थे, जब 
कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनंतिक कंदी छोड़ दिये गये थे, वे भी 
मुक्त कर दिये गये। 
महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने का तरीका निहायत 
एतराज के काविल था। इन तरीकों की वदीलत, जिन्हें छॉर्ड विछिगडन की सरकार ने 
दवाव और समझाने के तरीके” कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादतियां थीं, पंजाब 
और अन्य जगह आगे चलकर भयंकर स्थितियां पैदा हो गईं। देहात में तो “इंडेप्ट” 
की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवदयक 
था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना घन मिल सकता था और फिर उसीके 
अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी वात को कायम रखने के लिये, “दवाव तथा 
समझाने की नीति को काम में छाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल 
करते थे। इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोष में 
आकर एक तहसीलदार का बंगला घेर लिया और उसके बालू-शच्चों को छोड़कर 
उसे मय बंगले के जलाकर भस्म कर दिया। 


रोलठ कमिटी की रिपोर्ट 
यहां यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी 
नियुक्त की थी। सर सिडने रौलूट उसके सभापति थे और कुमारस्वामी शास्त्री और 
प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे। इसका काम इस वात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि 


पड़्यन्त्र फैले हुए हैं। गौर उनका मुकावला करने में जो दिवकतें पेश् आती हैं उनकी 
भी छान-बीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत हो तो उसके 
लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे। कमिटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट 
सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह बड़ी 
कौंसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहरूका मच गया। 
सब जगह विरोध-प्रद्शंत किया गया। कांग्रेस के विशेष बधिवेशन के समय तक 
कैवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। कांग्रेस ने रौलट-कमिटी की सिफारियों 
की निन्‍दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-हूप में लाया गया तो भारतीयों के 
मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और वह उचित लोकमत के बनने में बावक 
बनेगा। 
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दिल्ली-कांग्रेस 

कांग्रेस का साघारण वापिक' अधिवेशन (आगामी दिसम्बर मास में) दिल्ली 
में होनेवाला था। दिल्‍ली अधिवेशन का सभापति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और 
स्वागत-समिति ने छोकमान्य तिछूक को चुना था। लेकिन उन्हें वेलेन्टाइन चिरोछ 
पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाना था। अत: सभापति बनने में 
उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को सभापति 
बनाया गया। हकीम अजमलखां स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १६१८ की 
अस्थायीसन्धि के वाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता 
मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, छायड जाजे तथा मित्र-राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों 
ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा कर दी थीः। इसलिए यह स्वाभाविक ही 
था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो माण्ट-फोडड-रिपोर्ट पर विशेष 
अधिवेशन के वाद हुई थीं, सामने रखकर कांग्रेस-शासन-सुधार-योजना पर पुनः विचार 
करे। दिल्ली-कांग्रेस में भी उपस्थिति बहुत थी। ४,८६४ प्रतिनिधि आये थे। 

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट के प्रति राजभक्ति प्रकट की और युद्ध के, 
जो कि संसार के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त 
हो जाने पर वधाइयां दीं। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्‍्याय और आत्म- 
निर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की वीरता और खासकर भारतीय सेना की 
सफलताओं की प्रशंसा की। तीसरे प्रस्ताव द्वारा इस वात की प्रार्थना की गई कि 
शान्ति-सम्मेंलन और ब्रिटिश-पार्ंमेण्ट भारत को उन उन्नतिश्ञील देश्षों में समझें जिनपर 
स्व-शासन का सिद्धान्त छागू होगा । इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह 
यह बताई गंई कि उन सारे कानूनों, आड्डिनेंसों और रेग्युलेशनों को, जिनके कारण 
स्वतंत्रतापूर्वक राजनतिक समस्याओं पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता, 
और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरवन्द करने, रोकने, देश- 
निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों में बिना मुकदमा चलाये ही अधिकार 
दे दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग 
पेश की थी कि साम्राज्य-तीति के पुनः निर्माण में पार्लमेण्ट शीघ्र ही भारत को ऐसे पूर्ण 
उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करें जैसा कि उपनिवेशों में हैं) कांग्रेस ने 
यह भी इच्छा प्रकट की थी कि झान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए 
व्यवितियों-दारा हो। इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और श्री हसन इमाम को 
प्रतिनिधि भी चुना गया। 


अध्याय ४ : माण्टेगु-वेस्सफोर्ड-योजना-१६ १८ १६१ 


शासन-सुवारों के लिए कांग्रेस ने उसी:विशेष अधिवेशनवाले कांग्रेस-डीग- 
योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया। साथ ही यह वात भी दोहराई गई कि भारतवर्प 
स्व॒राज्य के योग्य है और शान्ति एवं देशरक्षा-सम्बन्धी सव अधिकार, कुछ अपवादों को 
छोड़कर, भारत-सरकार को है । एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये 
थे उन्हें भी दोहराया गया--सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि ये हैं---( १) 
प्रान्तों में तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्तावित 
वैध सुधारों के छाभों से किसी भी भाग को वंचित न रखना चाहिए। रौलट-कमिटी 
की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध में भी वम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते 
हुए यह वात कही गई कि इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावहारिक-हूप देने 
में वाधा पड़ेगी। कांग्रेस ने इस वात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा-कानून, 
प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभावन्दी-कानून, क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेग्युलेशन्स 
तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दों 
तथा राजनैतिक कदियों को मुक्त कर दिया जाय। 

ओद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० मदनमोहन मालवीय 
भी एक सदस्य थे, विचार हुआ। उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत 
करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की भौद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम 
करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में यह उद्देश 
सामने रक्खा जायगा कि भारतीय पूंजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और 
विदेशों की छूट से भारत को वचाया जाय। कांग्रेस ने इस वात पर खेद प्रकट किया कि 
टैरिफ के प्रश्न की जांच को कमीशन की सीमा से वाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने 
कमीशन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में 
उद्योग-धन्धे का पृथक्‌ प्रतिनिधित्व रखा जाय और उद्योग-घन्वों के प्रान्तीय विभाग 
भी हों। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सलाहकार-मण्डलरू बनाये जाने की 
आवश्यकता बताई जिनमें भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारी- 
मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों। उसकी राय में, जिन इम्पीरियल इंडस्ट्रीयल 
और केमिकल नौकरियों का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका संगठन निश्चित वेतन 
पर किया जाय और विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजों की स्थापना करें और सरकार 
उनको मदद दे। रिपोर्ट की सिफारिशों में उद्योग-वन्धों को आधथिक सहायता पहुँचाने- 
वाली संस्थाओं का संगठन करने की सिफारिश नहीं की गई थी; इसपर कांग्रेस ने 
खेद प्रकट किया और औद्योगिक वेंक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताव- 

११ 
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हारा कांग्रेस.ने सरकार से अली-वन्धुओं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की ।. युद्ध के बन्द 
हो जानें और अभूतपूर्व आथिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया 
कि युद्ध के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया 
जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मनोरंजक 
प्रस्ताव कांग्रेस ने पास कियां। उसमें सरकार से सिफारिश की गईं कि विदेशी 
चिकित्सा प्रणाली के लिए जो सुविधाएँ प्राप्त हैँ उन्हीं की व्यवस्था आयुर्वेदिक और 
यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय। 

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक ओर जहां इस कांग्रेस ने वम्बई- 
कांग्रेस के प्रस्तावों को प्राय: दोहराया, वहां कुछ आगे भी कदम बढ़ाया। : लेकिन 
यहाँ की कांग्रेस में वह मेल-मिल्यप नहीं रहा जो वम्बई में (सितम्बर १६१८ ) दिखाई 
दिया। मदरास प्रान्त और अन्य नरम-दलवाले तो वम्वई प्रस्ताव के पक्ष में थे, छेकिन 
बहुमत वम्बई-पस्ता|व को अस्वीकार कर देने के अनुकूल था। और जव इंग्लैण्ड को एक 
शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रदत उपस्थित हुआ तो यह निश्चय हुआ कि शिष्ट-मण्डल के 
सदस्य दिल्ली की मांग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे लोग शिष्ट-मण्डल में से स्वतः 
ही निकल गये जो वम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे। शास्त्रीजी ने “निराशा-जनक और 
. असन्तोषजनक” शब्दों को निकाल देने का संशोधन उपस्थित किया और कहा कि १५ 
वर्ष की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। लेकिन बहुमत से मूल प्रस्ताव 
ही पास हुआ। अन्त में युवराज का स्वागत-संबंधी प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। 


अहिंसा मूत्ते-रूप सें-१६१६ 


दिल्‍्ली-कांग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १६१६ के फरवरी 
में रौल़ट-बिल ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो विछू थे। एक तो अस्थायी था। 
उसका उद्देश था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती 
उसका मुकावला करना। वह भी युद्ध के बाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास 
बाद। उसमें यह विधान था कि कऋ्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों 
की अदालत में पेश हों और, वे शीघत्ष उनका फंसला कर दें एवं जिन स्थानों 
में ऋन्‍्तिकारी अपराध बहुत हों वहां अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह 
अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर 
संदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे किसी स्थान-विश्येप में रहने और किसी 
खास काम को करने से रोका जा सके । किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म देने से पहले उसके 
विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जांच एक जज और एक गर-सरकारी आदमी किया 
करेगा। तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी 
ऐसे व्यक्ति को, जिसपर उचित-रूप में यह संदेह हो कि वह कूछ ऐसे अपराध करने जा 
रहा है जिससे सावंजनिक शान्ति-भंग होने की आशंका हो, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके 
उल्लिखित स्थानों में बन्द कर दें और यह बता दें कि इन अवस्थाओं या स्थिति में रहना 
पड़ेगा। और वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से ही जेलों में हैं, उन्हें इस बिल के 
अनुसार लगातार जेल में रोक रक्खा जा सकता था। दूसरा विछू साघारण फीजदारी- 
कानून में एक स्थायी परिवत्तंन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या 
वितरण करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराध करार दे दिया जाता जिसमें जेल 
की सजा हो सकती थी | यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसको 
रक्षा का भार अधिकारियों पर रक्खा गया था। उन अपराधों के लिए, जिनके लिए 
सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये बिना मुकदमा नहीं चल सकता, जिला-मजिस्ट्रेटों 
को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-दारा उस भामले की प्रारम्मिक जांच 
करवा लें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने में सजा 
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मिल चुकी हो, उसकी सजा के वाद दो वर्ष तक की नेंकचलछनी की जमानत ली जा 
सकती थी। 


रोलट-बिल का गांधीजी द्वारा विरोध - 

रौलट-रिपोर्ट के वाद, ६ फरवरी १६१६ को, विलियम विस्सेण्ट ने बड़ी कौंसिल 
में, रौलट-विलों को पेश किया। पहला विल मार्च के तीसरे संप्ताह में पास हो गया था 
और दूसरा वापस ले लिया गया। गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन 
की सिफारिशों को बिल का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड़ देंगे। इसके 
लिए गांघीजी ने देश में सवेत्र दौरा किया। उनका सब जगह धूमधाम से स्वागत हुआ। 
गांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। 
लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्‍यों किया ? 
सरकार इसका उत्तरं अपनी १६१६ की रिपोर्ट में इस.प्रकार देती है :-- 


“मि० गांधी अपनी निःस्वार्थता और ऊँचे आदशों के कारण आमतौर पर 


टॉल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हें। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 


जो लड़ाई छड़ी उसके कारण उन्हें वह सव मान-गौरव प्राप्त है जोकि पूर्वी देशों में... 


एक तपस्वी और त्यागी नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह अहमदाबाद में रहने लगे 
हे, बरावर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दलितों और पीड़ितों की 
सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये हें। 
वम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक 
प्रभाव है और उनकी सवपर घधाक हैं। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके 
लिए पूजा शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। भौतिक वल से उनका 
विश्वास आत्मवल में अधिक है ! इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास हो गया है कि 
उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रौ़ट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, 
जिसे कि उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में सफलता-पूर्वक आजमाया था |” २४ फरवरी को 
उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि विल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर 
देंगे । सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिन्ता की 
दृष्टि से देखा। बड़ी कौंसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक-रूप से 
ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों को वतद्भाया था। श्रीमती वेसेण्ट ने तो, जिन्हें भारतीय 
मनोवृत्ति का अच्छा ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गंभीरता-पूर्वक चेतावनी दी कि यदि 
उन्होंने कोई भी. ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तियां उभड़ उठेंगी जिनसे 
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न जाने क्या-क्या भयंकर बुराइयां हो सकती हैं। यहां यह वात स्पप्ट-रूप से बता देना 
चाहिए कि गांवीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी वात नहीं थी जिससे कि उनके 
आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती । 
सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नहीं रक्षात्मक पद्धति है। गांधीजी तो शुरू ही से 
पशु-वल की निन्‍्दा करते थे।. उन्हें यह विश्वास था कि वह सविनय-भंग के रूप में 
सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रौलट-एक्ट का 
परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रौलट-बिल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र 
प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है :--- ४ 

“सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट बिल न॑० 
१ और क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर विल नं० २ अन्यायपूर्ण हें और न्याय और 
स्वाधीनता के सिद्धान्तों के घातक हैँ। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का 
हनन होता हैं जिनपर कि भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर हैं। अतः हम 
शपथगयूवंक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन बिलों को कानून का रूप दिया गया, तो जबतक 
इन्हें वापस न ले लिया जाय तवतक हम इन तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके 
वाद नियुक्त की जानेवाली कमिटी उचित समझेगी, मानने से नम्नतापूर्वंक इनकार कर 
देंगे। हम इस वात की भी प्रतिज्ञा करते हूँ कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य 
का अनुसरण करेंगे और किसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे ।” 

देश ने चारों तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया। हां, प्रारम्भ में बंगाल 
अलवत्ते खामोश रहा था। दक्षिण ने भी उसमें आद्यातीत साथ दिया। गांधीजी ने 
उपवास के साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १६१६ का दिन हड़ताल 
के लिए नियत किया गया था। इस दिन लोगों को उपवास रखने, ईश्वर-प्रार्थना करने, 
प्रायश्चित करने तथा देशभर में सार्वजनिक सभायें करने के लिये कहा गया था। वाद 
को यह तारीख वदरूकर ६ अग्रैल नियत की गई। परन्तु इस परिवर्तेन की सूचना ठीक 
समय पर दिल्ली नहीं पहुँची। इसलिए वहां ३० मार्च को ही जुलूस निकला और 
हड़ताल हुईं। गोली भी चली। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर 
रहें थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की घमकी दी। इसपर उन्होंने क्षपनी 
छाती खोल दी और कहा--- लो, मारो गोली ।' वस, गोरों की धमकी हवा में उठ गई। 
लेकिन दिल्ली के रेलवे-स्टेशन पर कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे 
तथा अनेक घायल हुए। ६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। सरकार की १६१ 
की रिपोर्ट में कहा गया है--सब लोग बड़े ही उत्तेजित थे। उस्त समय एक बात साक्ते 
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की दिखाई पड़ती थी। और वह था हिन्दू-मुस्लिम-आतृ-भाव। अब दोनों जातियों के 
नेता वस इसी एकता की रट लगाये हुए थे। 'हर सभा से यही आवाज निकलती थी। .. 
इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भूला दिये। वह 
आतृ-भाव का एक अद्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसछमान एक-दुसरे के हाथ से खुल्लम- 
खुल्ला पानी लेते-देते-ये। जुलूसों के झण्डों और नारों दोनों से, हिन्दू-मुसलमानों का 
' मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एंक मसजिद के इमाम पर खड़े होकर हिन्दू- 
नेताओं को बोलने भी दिया गया था।” इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण 
था। युद्ध के पदचचात्‌ टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान 
स्वभावत: बहुंत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमें 
और भी उत्तेजना फैली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भावनाओं के साथ 
पुरी सहानुभूति प्रकट की। ' 
देश ने इस नई विचार-धारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया। कांग्रेस तथा 
देश दोनों के लिए गांधीजी वहुत मान्य हो गये थे। १६१८ की दिलल्‍्ली-कांग्रेस में 
शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में श्री चित्तरंजन दास का एक प्रस्ताव 
था। उसमें गांधीजी का नाम भूल से छूट गया था। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती ने ज्योंही 
इस ओर प्रस्तावक का ध्यान खींचा, उन्होंने क्षमा-्याचना करते हुए प्रतिनिधियों 
की सची में गांधीजी का नाम जोड़ दिया। इंग्लण्ड के लिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल के 
सदस्यों में भी-उन्का नाम था। १६१६ के अप्रुछ मास से भारतीय इतिहास का नया 
अध्याय प्रारम्भ होता है । 


ु पंजाब की दु्घटनायें 

भारतवपं के कष्ट-सहन और संघर्ष का दृश्य अब पंजाव में दिखाई देने लगा 
जो कि विदेशी उद्योग-धन्धे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना 
हुआ हूँ | पंजाव सिक्‍खों तथा भारत की अन्य सैनिक जातियों का निवास-स्थान हैं। 
क्या पंजाब को, पढ़े-लिखे और कांग्रेसी छोगों को अपने स्वराज्य-आन्दोलन के लिए 
इस्तेमाल करने को खाली छोड़ दिया जाय ? इसलिए पंजाव का निरंकुश शासक सर 
माइंकेल ओडायर इस वात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में कांग्रेस-आन्दीलन ' 
की छूत की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात पर _ 
रस्सा-कशी थी कि आया १६१६ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस पंजाब में हो या न 
हो। १० अप्रै़ १६१६ के दिन प्रात:काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डावटर 
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किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो कि कांग्रेस का संगठन कर रहें थे, अपने बंगले पर 
बुला भेजा और वहां से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक 
सनसनी.फैल गईं। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुँच गई। और लोगों का एक घुण्ड 
जिला-मजिस्ट्रेट के यहां उनका पता पूछने के लिये जानेवाला था, परन्तु उस चौराहे 
पर, जो शहर से सिविल-लछाइन की ओर जाते हुए सिविछ-छाइन और शहर के बीच में 
हैं, फौजी सिपाहियों ने भीड़ को रोक लिया | और अब वह ईटों के फेंकने की कहानी 
आती हैं जो सरकार की मदद के लिए हर वक्‍त तैयार रहती हैं। भीड़ पर गोली 
चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल 
हुए। लोगों की भीड़ अब शहर को वापस लोटी और मरे हुए और घायलों का शहर में 
होकर जुलूस निकाला। रास्ते में नैशनल-बेंक की इमारत में आग लगा दी और उसके 
यूरोपियन मैनेजर को मार डाछा। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंग्रेजों 
को मारा और बेक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर 
खाक कर दिया। स्वभावत: अधिकारी इन घटनाओं से आग-बबूला हो गये। स्थानीय 
अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस 
आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीक्ृति दे देंगे । 

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई । कसूर में तो १२ 
अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया । तेल के एक छोटे गोदाम 
को जला दिया। तार और सिगनल तोड़-फोड़ डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, 
जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। 
एक ब्राञच-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जरा डालछा। 
मुन्सिफी कचहरी में आग लूगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुँचाया | 
यह सरकारी बयान का सारांश हैं। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को 
उत्तेजना दिलाई गई थी। 

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उसपर 
पत्थर वरसाये। एक छोटे-से रेलवे-पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी 
जलाया, जहां कि गाय का एक मरा वच्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना हैं कि 
उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुर 
पर टांग दिया था। इसके साय-ही-साथ तार-घर, डाक-खाना बौर रेलवे-स्टेशन 
भी आग लगा दी थी। डाक-वंगला, कलरूक्टरी कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल भी 
एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था। 


नपः 
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ये तो हुईं खास-खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुई। 
जैसे रेल-गाड़ियों पर पत्थरों का फेंका जाना तारों का काठा जाना और रेलवे-स्टेशनों 
में आग का लगाया जाना। 

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्के हिसा-काण्ड हुए। लाहौर 
में भी लूट-मार हुई और गोली चछी। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार 
प्राप्त हुए। पंजाव की दुर्घटनाओं की वात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डाँ० 
सत्यपाल के बुलाने पर गांधीजी ८ अग्रैल को दिल्‍ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही . 
उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्‍ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म को 
मानने से इन्कार कर दिया। इसपर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से 
कुछ दूर पलवलं नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठाकर १० अग्रैल को वम्बई 
भेज दिया गया। 

. गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, 
जिनमें कुछ अंग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैछ को 
वीरमगांव और नड़ियाद में भी कूछ उत्पात हुए । कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था-वहां 
गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये-थे और १२ बुरी तरह घायल 
हुए थे। वम्बई पहुँच कर गांधीजी ने स्थिति को शान्त करने में मदद की और फिर वहां 
से अहमदाबाद को चल पड़े। उनकी उपस्थिति नें शान्ति स्थापित करने में बहुत काम. 
किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और उसके 
सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला । - 

एक भोर यह स्थिति थी तो दूसरी ओर अमृतसर में दुर्घटनायें विकट रूप धारण 
करती जा रही थीं। यहां स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानन जारी 
करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी । वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि 
१० अग्रैल से ही व्यावहारिक-रूप में फौजी-कानून जारी था। सच पूछिए तो लाहौर 
और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही फौजी-कानून जारी करने की घोषणा की गईथी। - 
उसके बाद ही पंजाव के दो-तीन जिलों में वह और जारी कर दिया-गया था। १३ 
अप्रै (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के संवत्सर का दिन था, अमृतसर में एक 
सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जालियांवाला-बाग में एक बड़ी भारी 
सभा हुईं। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है । शहर के मकान ही इसकी चहार- 
दीवारी बनाये हुए है। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें 
होकर नहीं निकल सकती । वाग में जब बीस हजार आदमी इकटठे हो गये, जिनमें, 
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पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे 
सबस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे । जिस समय ये लोग घुसे 
उस समय हंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर 
ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे कि हन्टर कमीशन के सामने अपनी 
गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-वितर होने की आज्ञा दी और फिर 
बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-वितर 
, हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट वाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह बात तो 
स्पष्ट ही हैं कि वीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे। 
और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर। गोली तबतक चलती 
रही जवतक कि सारे कारतूस खतम नहीं होगये। कुल सोलह सौ फंर किये गये थे । 
* सरकार के स्वयं अपने बयान के मृताविक चार सौ मरे और घायलों की संख्या एक 
और दो हजार के वीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजों से चलवाई गई थी, जिनके 
पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया था । ये सब-के-सब वाग में एक ऊँचे स्थान 
पर खड़े हुए थे। सबसे बड़ी दु:ःखद वात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के वाद 
मृतक और वे लोग जो सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया 
गया। वहां उन्हें रात-भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरी या कोई अन्य 
सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया, “चूंकि गहर 
फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की डोंडी पिटवा दी गई थी कि कोई 
भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, 
इसलिए मेने उन्हें एक सबक बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सके |” 
आगे चल कर उसने कहा कि “मेने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस 
होते । मेने सोलह सौ वार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे ।”” 
उसने और कहा--में तो एक फौजी गाड़ी (आरमर्ड कार) ले गया था, ठेकिन 
वहां जाकर देखा कि वह वाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी | इसलिए उसे वहीं 
बाहर छोड़ दिया था। 
जनरल डायर के राज्य में कछ ऐसी सजायें भी देखने को मिलीं सिनका 
सपने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी 
बन्द कर दिया गया था, और विजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके 
सामने वेंत लगाना आमतौर पर चालू था। लेकिन पेट के वल रेंगने के हुक्‍्म' ने इन 
सबको मात कर दिया था । मिस शेरुड नाम की एक पादरी लूंडी-डॉक्टर पर उस 
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समय कूछ लोगों ने अक्रमण किया था जब कि वह एक गली में साइकिल पर होकर जा ह 
रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल रेंगकर 
जाने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के बल रेंगकर 
जाना और आना पड़ता था, हालांकि उस गली में रहनेवाले भले आदमियों ने ही मिस्र 
शेरबुड की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बड़ी कौंसिल में क्वार्टर-मास्टर-जन्रल 
हट्सन के लिए यह घटना एक हँसी का विषय वन गई थी । 

रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। 
इससे लोगों का सफर करना आमतौर पर बन्द हो गया था। दो आदमियों से अधिक 
एक-साथ पटरियों पर नहीं चल सकते थे। साइकिलें सब-की-सव फौज ने अपने कब्जे 
में ले ली थी। केवल यूरोपियन लोगों कीं साइकिलें उनके पास रहने दी गई थीं। जिन 
लोगों ने अपनी दूकानें बन्द कर दी थीं उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया। न 
खोलनेवाले के लिए कठोर दण्ड की आज्ञा थी। चीजों की कीमत फौजी अफसरों ने 
नियत कर दी थी। वैलगाड़ियां उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थीं। किले के नीचे नंगा 
करके सव के सामने बेंत लूगवाने के लिए एक चवूतरा वंनवाया गया था और शहर 
' के अनेक भागों में वेंत लूगवाने के लिए टिकटिकियां लूगवा दी गई थीं। 

अमृतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फसलछा किया गया था, 
उनके कुछ आंकड़े यहां देते हैं। संगीन जुर्मों के अभियोग में २६८ आदमियों. पर मार्शल- 
लॉ-कमीशन के सामने मुकदमे चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जाब्ते 
के साधारण नियमों के पालन करने का भी, जिनके अनुसार आमतौर पर हर जगह 
मुकदमे चलाये जाते हैँ, कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था। इनमें से २१८ आदमियों 
को सजायें दी गईं। ५१ को फांसी की सजा, ४६ को आजन्म काछापानी, २ को 
१०-१० वरस की सजा, ७९ को ७-७ वरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को 
३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोड़ी मियाद की सजायें दी गईं। इसमें वें मुकदमे 
शामिल नहीं हैं जिनका फैसछा सरसरी में फौजी अफसरों ने किया था। इनकी 
संख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और १०५ आदमियों को मार्शल-लाँ 
के अनुसार मुल्की-मजिस्ट्रेटों ने सजा दी थी । 

हन्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रेंकिन के प्रइन के उत्तर में जनरल डायर 
ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहां देते हैं :---- 

जस्टिस रेंकिन---जनरल, मुझे इस प्रकार प्रइंत करने के लिए जरा क्षमा: 
कीजिए, कि आपने जो-कुछ किया वह क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था 5 
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जनरल डायर--नहीं, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। बह एक भयानक कर्त्तव्य 
था, जिसका मुझे पालन करना पड़ा। मेरा खयाल एक दयापूर्ण कार्य था। मेने 
सोचा कि में खूब अच्छी तरह गोली चलाऊँ और इतने जोर के साथ चलाऊँ कि मुझे 
या अन्य किसी को फिर कभी गोछी न चलानी पड़े। मेरा खबाल हैं कि यह सम्भव है 
कि बिना गोली चलाये हुए भी में भीड़ को तितर-वितर कर देता। लेकिन वे फिर 
वापस आ जाते और मेरी हँसी उड़ाते और में बेवकूफ बना होता। 

जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, जो पंजाब के गवर्नर थे, 
उचित ठहराया था। आपकी ओर से जनरल डायर को एक तार दिया गया था, जिसमें 
लिखा था--नआपका कार्य ठीक था। लेपिटनेन्ट गवर्नर सराहना करते हें।” 

उपर्युक्त बातें जो लिखी गई हें वे तो वे हें जिन्हें हन्टर-कमीशन के सामने 

€२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वयं स्वीकार किया था। अमृतसर की 

दुर्घटना के वाद, पंजाव से आने और जानेवाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी थी कि 
दुर्घटना का विस्तारपूर्वक समाचार कांग्रेस-कमिटी को भी जुलाई १६१६ से पहले नहीं 
ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो खुल्लम-खुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसो- 
सिएशन के भवन में जब कांग्रेस-कमिटी की बैठक हो रही थी, यह समाचार कानों-कान 
डरते-डरते कहा गया--फिर भी यह सावधानी रक्खी गई कि यह समाचार औरों से 
न कहा जाय । पंजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही बल्कि लाहौर, 
गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी अत्याचार और वर्वरतापूर्ण अमानुप 
कृत्यों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा सुनकर खून खौलने लगता है। 


फोजी कानून 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा लाहौर में फौजी कानून 
का बहुत जोर था। करफ्यू-आर््डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि 
कोई व्यक्ति शाम के ८ बजे के वाद वाहर निलूकता तो वह गोली से मार दिया जा सकता ता 
था, बेंत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता था, कैद हो सकती थी, या और क 
दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दृकानें बन्द थीं उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। 
न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा सकता और या उसकी दूकान खोलकर सारा 
सामान लोगों में मुफ्त बांद दिया जा सकता था। 
वकील तथा दलालों को यह आज्ञा दे दी गई थी कि वे घदहर से वाहर वहीं 


बड 


न जावें। जिनके मकानों की दीवारों पर फौजी कानन के नोटिस चिपकाये गये 
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उन्हें यह हुक्म दे दिया गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसी ने उन्हें 
विगाड़ दिया या फाड़ दिया तो वे सजा के मुस्तहक होंगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें 
बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ वरावर दो आदमियों से अधिक के 
चलने की मनाही थी। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह आज्ञा थी कि वे दिन में चार 
वार, फौजी अफसरों के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें।.लंगर या 
अन्न-क्षेत्र वन्द कर देने का हुक्म दे दिया गया था। हिन्दुस्तानियों की मोटर-साइकिलों 
तथा मोटरों को फौज में जमा कर देने का हुक्म जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, 
अधिकारियों को वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई थीं। हिन्दुस्तानियों के पास अपने 
जो विजली के पंखे थे उन्हें तथा विजली के अन्य सव सामान को घरों से निकलवाकर _ 
गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए जमा करा लिया गया था। किराये पर चलनेवाली 
सवारियों को शहर से वहुत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी.- लिखानी पड़ती थी। 
एक दिन एक बूढ़ा आदमी, शाम के आठ बजे के वाद, अपनी दूकान के द्वारके वाहर 
गली में अपनी गाय की देख-भाल करते पाय/ गया। वह तुरन्त ही गिरफ्तार कर 
लिया गया और करफ्यू-आर्डर तोड़ने के इलजाम में उसके बेंत उड़वा. .दिये। 
तांगेवालों ने भी हड़ताल में भाग लिया था। इन लोगों को सवक सिखाने के लिए 
३०० तांगे जमा कर लिये गये थे, गौर यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर की घनी 
'आवादी से बाहर, कुछ खास मुकरेर वक्‍त और जगहों पर, अपनी हाजिरी दिया 
करें। इसमें तुर्रा यह था कि फौजी अफसर, चाहे जिस तांगे को, चाहे जब, अपनी 
इच्छा पर ही रोक लेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता 
थां। कर्नल जॉनसन ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी बहुत-सी आज्ञायें 
पढ़े-लिखे तथा पेशेवर आदमियों के लिए ही थीं, जैसे वकील आदि । उसका खयाल 
था कि यही वे लोग हैं जिनमें से राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते हैं। 
व्यापारी लोग तथा अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतों पर फौजी कानून के आर्डर 
चिपके हुए थे, उन नोटिसों की रक्षा के लिए चौकी-पहरा विठाना पड़ा था ताकि उन्हें 
कोई विगाड़ या फाड़ न जाय । मुमकिन था कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हें फाड़-फूड़ जाय । 
एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जब लोगों ने चौकीदारों के लिए पासों की 
दरख्वास्त दी ताकि वे लोग रात के ८ बजे के वाद वाहर रहक़र उन नोटिसों की 
रखवाली कर सकें, तो उत्तर मिक्ा था कि उन्हें अपने लिए पास मिल सकते हें 
नौकरों के लिए नहीं। १६ से २० वर्ष की उम्र के लड़कों तथा विद्यार्थियों पर विशेष- 
रूप से कड़ी नजर थी। लाहौर जैसे शहर में, जहां कई कॉलेज हें, विद्याथियों को दिन 
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में चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहां हाजिरी छी जाती थी उनमें एक हाजिरी 
का स्थान कॉलेज से ४ मील की दूरी पर था। अप्रैल मास की कड़ाके की धूप में, 
जोकि पंजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबकि गरमी १०८ 
डिग्री से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना १६ मील पैदल चलना पड़ता था। 
इनमें से कुछ तो रास्ते में वेहोश हो करगिर भी जाते थे। कर्नल जॉनसन का 
खयाल था कि इससे उनको लाभ होता हैं और वे घरारत करने से वाज रहते हैं। 
एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक नोटिस फाड़ डाछा गया था। इस 
अपराध में कॉल्ज के वेतनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिन्सिपल भी 
शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजी पहरे में उन्हें किले तक कवायद 
करते हुए ले जाया गया था, जहां कि वह फौजी पहउरे में तीन दिन तक कैद रबखे गये 
थे। किले के एक कोने में उन्हें रहने को स्थान दिया गया था। 

इतना होने पर भी कर्नेछ जॉनसन, इन दिनों में जो कुछ भी उन्होंने किया 
उससे, बहुत ही प्रसन्न थे। और लाहौर के यूरोपियनों ने तो उन्हें विदाई देते समय 
एक दावत दी थी और “गरीबों का रक्षक” की उपाधि से अलंकृत करके उनकी 
भूरिभूरि प्रशंसा की थी। गुजरानवाला में कर्नल ओनायन ने, कसूर में कैप्टन डोवटन 
.ने और शेखूपुरा में मिस्टर वॉसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार करने में खूब 
ही नाम कमाया था। 


अमांनुपिक ऋरताएँ 

कनेल ओत्रायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि भीड़ जहां 
कहीं पाई गई वहीं उसपर गोली चला दी गई। यह वात उन्होंने हवाई जहाजों के 
सम्बन्ध में कही थी। एक वार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेपिटनेण्ट डॉइकिन्स के 
चार्ज में था, एक खेत में २० किसानों को एकत्र देखा। उन्होंने उनपर मशीनगन से 
तबतक गोली चलाई जवतक किवे भाग नहीं गये। उन्होंने एक मकान के सामने 
आदमियों के एक झुण्ड को देखा। वहां एक आदमी व्याख्यान दे रहा घा। इसलिए 
वहां उन्होंने उनपर एक वम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिल में इस तरह का कोई 
शक नहीं था कि वे छोग किसी शादी या मुर्दनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर 
कार्वी वह सज्जन हें जिन्होंने लोगों के एक दल पर इसलिए बम वरसाये कि उन्होंने 
सोचा कि ये लोग वलवाई हैं , जो शहर से आ-जा रहे हैं। उन्हीं के दब्दों में सुनिए :--- 

“लोगों की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मंने उनको तितर-वितर करने के 
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लिए गोली चला. दी। ज्योंही भीड़ तितर-वितर हो गई, मेंने.गांव पर भी मशीनगन 
लगा दी। मेरा खयाल हैँ कि कूछ मकानों में गोलियां छगी थीं। में निर्दोष और 
अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता था। में दो सौ फीट की ऊँचाई पर था और ' 
यह भले प्रकार देख सकता था कि में क्‍या कर रहा हूँ। मेरे उद्देश की पूर्ति केवल 
वम वरसाने से ही नहीं हुई ।. गोली केवल नुकसान पहुँचाने के लिए ही नहीं चलाई 
गई थी, वह स्वयं गांववालों के हित के लिए चलाई गई थी। कुछ को मार कर, में 
समझता था, में गांववालों को फिर एकत्र होने से रोक दूँगा। मेरे इस कार्य का असर 
भी पड़ा था। इसके व्राद शहर की तरफ मुड़ा। वहां वम वरसाये और उन लोगों पर 
गोलियां चलाईं जो भाग जाने की कोशिश कर रहे थे ।” * 
गुजरानवाला, कसूर और शेखूपुरा में भी अमृतसर और लाहौर के समान 
ही करफ्यू-आर्डर जारी कर दिया गया था, .हिन्दुस्तानियों की आमदरफ्त रोक दी 
गई थी, एकान्त में मौर सबके सामने वेंत रूगवाये जाते थे, झुण्ड-के-झुण्ड एक-साथ 
“गिरफ्तार कर लिए जाते थे और सरकारी तथा खास अदालतों से सजायें दिला दी 
जाती थीं। सा 
कर्नल ओतज़ायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी 
किसी अंग्रेज अफसर को 'मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर सवारी में जा रहा हो . 
या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाय, अगर छाता लगाये हुये हो तो उसे नीचे झुका 
दे। कर्नल ओज्ायन ने कमिटी के सामने कहा था कि “यह हैक्म इसलिए अच्छा था 
कि लोगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नये मालिक आये हैं। लोगों के- कोड़े 
लगवाये गये, जुर्माना किया गया और पूर्वोक्त राक्षसी हुक्म न मानने- पर-अन्य अनेक 
प्रकार की सजायें दी गईं। उन्होंने बहुत-से आदमियों को गिरफ्तार कराया था, 
जिनको बिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्ते तक जेल में रक्खा। एकवार उन्होंने शहर के 
बहुत-से प्रमूख नागरिकों को यकायक पकड़कर मालगाड़ी के एक डव्वे में भर दिया। 
उस डब्चे में उन लोगों को एक-के-ऊपर-एक करके लाद दिया। सो भी तव जब कि वे 
कड़ाके की घृप में कई मील पैदल चलाकर लाये गये थे। कुछ लोगों के वदन पर तो 
पूरे कपड़े भी नहीं थे। मांलगाड़ी के डब्बे में भरकर उन्हें लाहौर भेज दिया था। उन्हें 
पाखाना-पेशाव तक करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसी अवस्था में-वे मालगाड़ी 
के डब्बे में ४४ घंटे तक रकखे गये। उनकी जो भयानक दयन्ीय दशा हो गई थी, 
उसका वर्णन करके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं। बे जिस समय गलियों में 
होकर ले जाये जा रहे थे उस समय उनके साथ-साथ रास्ते-चलते और लोग भी योंही 
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पकड़ लिये जाते थे और इसलिए उनकी संख्या सदैव बढ़ती रहती थी। उन्हें. हाथों में 
हथकड़ियां डालकर और जंजीरों से वांघधकर निकाला गया था। हिन्दू और मुसलमान 
दोनों ही जंजीरों में वांध कर ले जाये गये थे । लोग समझते थे कि हिन्दू-मुस्छिम 
ऐंक्य का यह मजाक उड़ाया जा रहा हैं। कर्नल ओक्रायत का कहना था कि यह 
इत्तफाक से हुआ था। यह सारी कारंवाई किस स्पिरिट में की जा रही थी, इसे देखने 
के लिए इतना वता देना काफी होगा कि नगर के एक वयोवृद्ध महानुभाव भी इस 
घटना के शिकार हुए थे। वह शहर के एक बड़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक 
लाख रुपया सम्राट्‌ की भारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जाजं स्कूछ को दान दिया 
था। बाद में रिलीफ-फण्ड और वार-लोन में भी उन्होंने वहुत कुछ रुपया दिया था। 
दूसरी मिसाल, कर्नल ओक्रायन के कारनामों की, यह हैं कि उन्होंने एक 
बुड़ढे किसान को-गिरफ्तार किया था। वह इसलिए कि वह वेचारा अपने दी लड़कों 
को पेश नहीं करा सका। इतना ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर 
ली थी, और लोगों की यह चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने भी उसको अपनी 
फसल से मदद की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने कमिटी के सामने यह 
स्वीकार किया था कि बुड़ढे ने स्वयं--कोई अपराध नहीं किया था, 'छेकिन उसने 
यह नहीं वताया कि उसके बेटे कहां हैं ।” 
कर्नल ओब्रायन के बड़े-बड़े कारनामों के इतिहास में से ये कुछ नमूने यहां 
दिये गये है । दो सौ आदमियों को सरसरी अदालतों से सजायें मिलीं। बेंत की सजा 
या एक महीने से लेकर दो वर्ष तक की सजा का दण्ड दिया गया । कमीशन ने १४६ 
आदमियों को सजा दी, जिनमें से २२ को फांसी, १०८ को आजन्म कालछा-सानी तथा 
शेप को दस साहू और उससे कम की सजा का दण्ड दिया गया था। कनेंल ओवब्रायन 
का अन्तिम काय॑ं यह था कि उन्हें जब यह मालूम हुआ कि कल फौजी कानून समाप्त 
होनेवाला है तो उन्होंने बहुत-से लोगों के मुकदमों को २४ घंदें के भीतर ही खत्म 
कर देने की व्यवस्था की। ओत्रायन महाशय इतने आतुर थे कि जिन मुकदमों की 
तारीख कई दिन पहले की डाली गई थी उनको अदालतदद्वारा तत्काल ही फैसल करा 
दिया कि कहीं ऐसा न हो कि फोजी कानून खतम हो जाय और छोग उनके.न्याय से 
वचब्न्चित रह जायें । 
, कैप्टन डोचटन कसूर के इलाके में एक प्रकार से सर्वे-सर्वा ही थे। इस स्थान 
पर लोगों को खुलेआम फांसी देने के लछिए एक फांसी-घर बनाया गया। यह स्पान, 


हि भा 


वहां के निवासियों के लिए, एक आतंक-गृह हो गया था। रेलवेनस्टदेशन वेः पास एक 
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ड़ा पिंजड़ा वनवाया गया था, जिसमें १४० आदमी रक्‍्खें जा सकते थे। जिन लोगों 

के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमें बन्द कर दिया जाता था, ताकि आम जनता उन्हें 
देख सके। नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड शनाख्त करने के लिए कराई जाती 
थी। 

लोगों को खुलेआम वेंत लगवाये गये । लोगों को सिर से पैर तक नंगा करके 
तार के खम्भे या टिकटिकियों से बांधा जाता था। यह सार्वजनिक प्रदर्शन सोच-समझ 
के निश्चित किया हुआ था। एकबार नंगा करके पिटता हुआ देखने के लिए, शहरः 
की वेश्यायों को छाया गया था। इस घटना के लिए कैप्टन साहब को हण्टर- 
कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो कुछ शर्म मालम- 
हुई थी---ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नंठ जॉनसन को एक बरात को वेंत लगवाने 
के मामले में कमिटी के सामने दुःख हुआ था।” कैप्टन साहब का- कहना था कि 
उन्होंने पुलिस सबइन्सपेक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बेंत लूगना देखने 
के लिए बुला लाजओ। लेकिन जब वहां मेने स्त्रियों को देखा तो में दंग रह गया। 
परन्तु कैप्टन साहब उन वेश्याओं को वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास 
उस समय उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे वेंतों की मार देखने के लिएं 
वहां-की-वहीं बनी रहीं । 

कैप्टन डोवटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दक्ष थे। 
इनके आविष्कार करने में उनका एक-मात्र उद्देश यह था, उनको “इतना आसान 
और नरम बनाना” जितना कि उस परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के 
अपराधियों से रेलूंवे-स्टेशनों के माल-गोदामों पर मालगाड़ियों में माल छादने और 
उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि जिसके 
अनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी। 

मि० वॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होंने शेखपुरा में 
फौजी-कानून का दौर-दौरा किया था। उन्होंने अपने वयान में इस वात को स्वीकार 
किया था कि फौजी-कानून आवश्यक तो न था, परन्तु मेरी राय में वह 'वाञ्छनीय' 
अवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सारे मुकदमों का फैसला किया था और जैसा कि 
अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहां से भी बेंत की सजायें दी जाती थीं। और, 
अदालत उठते ही अपराधियों के वेंत लगवा दिये जाते थे। ६ मई से लेकर २० मई 
तक उन्होंने ४७७ आदमियों के मुकदमे किये थे । 

फौजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के 
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इके बाध्य थे कि वे दिन में तीन वार परेड करें और जझण्डे को सलामी दें। 
हुक्म स्कूल की छोटी जमातों के बच्चों के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और 
तक के बच्चे भी गामिल थे। कितने ही बच्चे लू लग कर मर गये थे। कछ मौकों 
पर लड़कों से यह कहलाया जाता था, मेने कोई अपराध नहीं किया है, में कोई 

अपराध नहीं करूँगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस हूं, मुझे अफसोस हैं ! ” 

मेजर स्मिथ से, जो कि गुजरानवाला, गुजरात और छायलपुर में फौजी- 
कानून के अधिप्ठाता थे, जब सर चिमनलाल सीतलवाड ने पुछा कि “आया यह हुक्म 
उनके सारे इलाके-भर में छागू कर दिया गया था और आया यह सब वलामों पर 
छागू और छोटे बच्चों की क्लास भी उसमें शामिल्ल थी ?” भेजर ने जवाब दिया 
कि उनके इलाके में जहां-जहां फीजें थीं वहां-वहां सव॒ जगह हुवम किया गया था। 
यहां तक कि पांच और छ: वरस तक के बच्चों से भी परेड कराई जाती थी। लेकिन 
छोटे बच्चों को शाम की परेड में शामिल होने से वरी कर दिया गया था। 

कर्नल ओक्ायन ने अपनी गवाही में कहा था, कि में एक दिन वजीराबाद में 
था। मैने देखा कि एक लड़का झण्डे की ओर मार्च करने में वेहोग हो कर गिर गया। 
मेंने फौज के अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में लिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन 
बार परेड कराई गई थी। इस प्रश्न के उत्तर में, कि यदि ऐसा किया था तो वया यह 
बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई ? कर्ून ओत्रायन ने उत्तर दिया, “नहीं । 

कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिमाग में लोगों से अफसोस जाहिर कराने की 
भावना अवद्य प्रवल रही थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनका विचार 
एक “प्रायश्चित्त-गृह” बनाने का था। लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया 
कि इस इमारत में दस हजार रुपये छूगे थे। इन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढ़ने के 
इच्छकों को तो कांग्रेस-कमिटी के सामने दी गई गवाहियां और कांग्रेस की रिपोर्ट 
ही पढ़नी चाहिए। 


| 


दुर्घटनाओं के वाद 
गांवीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर 
बहुत बड़ा धक्का छगा। उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि मेने हिमालय के 
समान महान्‌ भूल की हूँ। अतः उन्होंने एक जोर तो सत्याग्रह को स्पगित कर दिया 
ओर दूसरी ओर यह घोपणा की, कि मे शान्ति स्थापित करने में हद प्रदार से सहायता 
करने को तैयार हूँ। छॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रैद् १६१६ को एक हुक्म निवयाडा, 
श्र 


इिम्त रु 
्फ 
रे तप 
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बन 


जिसमें स्पप्ट छब्दों में सरकार की यह इच्छा- घोषित की गई थी कि वह उत्पातों का 
शीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सब को लगा देगी। 
इसी बीच तीसरे-अफगान-युद्ध वे पंजाव की स्थिति को और भी पेचीदा वना दिया। 
४ मई को सारी फौज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई थी। इधर फौजी कानून 
अपने खूनी कारनामों को ११ जून तक वरावर चलाता रहा और रेलवे के जहातों में 
तो यह बहुत दिनों तक इसके वाद भी जारी रहा था। फौजी कानून को अनावश्यक- 
रूप से एक मुद्ृत तक जारी रखने के विरोध में सर शंकरन्‌ नायर ने १६ जुलाई 
को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय में पंजाब पर 
एक कठोर सेंसर विठा दिया गया था। एण्डरूज साहव को पंजाब की भूमि में कदम 
रखने की मनाही कर दी गई थी। वाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया। 
यह मई मास के प्रारम्भ की वात है । मिस्टर ई० नार्टन वेरिस्टर को, जो कि पंजाव 
इसलिए जाना चाहते थे कि वहां कैदियों की पैरवी करें, पंजाव में घुसने की मनाही 
कर दी गई थी। चारों ओर से पंजाव में हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक कमीशन 
बैठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी अदालतों-हारा जो छोगों को घातकी 
और जंगली सजायें दी गई थीं उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी मांग थी। 
लाला हरकिशनलाल को, जो कि एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी और बहुत बड़े धनिक 
व्यक्ति थे, आजन्म काले-पानी की सजा दी गईं थी। ४० लाख रुपये के लगभग 
उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्म दिया गया था। 

सितम्बर १६९१६ में वाइसराय ने हन्टर-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा 
की, कि वह पंजाब के उपद्रवों की जांच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर 
को, इनडेम्निटी-विछ आया, जो कि आमतौर पर फौजी कानून के साथ आया करता 
है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए वहुतेरा जोर लगाया, 
वह साढ़े चार घंटे तक वरावर बोले, लेकिन जवाब यह दिया गया कि बिल (की मंशा 
केवल कानूनी सजा से रहित रखने की ही है---उन अधिकारियों को जिन्होंने शान्ति 
और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही सब कूछ किया था। 
फिर भी उनके साथ महकमे की कारंवाई तो की ही जा सकती है। 

सर दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेम्निटी-विल के सम्बन्ध 
में सरकार का जो रुख हैँ वह ठीक है। श्रीमती वेसेण्ट, जो अवतक' वरावर गांवीजी 
से लड़ती रही थीं, वोलीं कि रौलट-विल में कोई भी ऐसी वात नहीं हैँ जिसपर कि 
किसी ईमानदार नागरिक को एतराज हो सके। “जव लोगों की भीड़ सिपाहियों 
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पर रोड बरसावे तब सिपाहियों को गोली के कुछ फर करने की आज्ञा दे देना अधिक 
दयापूर्ण हें ।/ इस लेख के बाद ही श्रीमती वेसेण्ट के नाम के साथ यह वाबब---ईट 
के रोड्टों के बदले में बन्दृक की गोलियां ---सदा के लिए जुड़ गया था। इस समय 
श्रीमती वेसेण्ट की छोकप्रियता रसातल को पहुँच गई थी। 

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी 
को दिल्‍ली और पंजाब से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोध किया 
गया और पंजाव में किये गये अत्याचारों की ज़ांच करने पर जोर दिया गया। देश में 
जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको मद्देनजर रखते हैए श्री 
बिट्लुलभाई पटेल और श्री नूसिह चिन्तामणि केलकर का एक शिप्ट-मण्डलू इंग्लैण्ड 
भेजने का भी निएच्रय हुआ। ये छोग २६ अप्रैल १६९१६ को इंग्लैण्ड के लिए रवाना 
भी हो गये थे। ८ जून को महासमिति की दूसरी वैठक इलाहाबाद में हुईं। इधर 
गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रल फो ही एक आड्डिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पंजाब 
की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जम हए हों 
उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत द्वारा करा सके। गिरफ्तारणुदा छोगों को 
अपने इच्छानुसार वकील चुननें की इजाजत नहीं थी। देश के सारे प्रमुख पत्रों 
के सम्पादकों ने, श्रीमती वेसेण्ट ने और सुरेच्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एण्डदूज साहव से 
अनुरोध किया था कि वह पंजाव जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र 
रूप से जांच करें। पर वह वहां गिरफ्तार कर लिये गये। फ जून की बैठक में इस और 
अन्य दूसरे मामलों पर विचार हुआ था। उसमें यह वात भी चुझाई गई कि तहवीकात 
के लिए जो कमिटी नियत हो वह पंजाब जाकर इस वात की भी जांच करे कि 
सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रंगरूट भर्ती करने में किन हथकण्डे 
और ढंगों को काम में छाया गया था, किस प्रकार लेवर कोर' में आदमियों को नर्त्ती 
किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फोजी कानून के दिनों 
में किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हानिर्मन को इसलिए देख-निकाला कर 
दिया गया था, कि उन्होंने चाम्वें क्रानिक् में सरकार की पंजाव-सम्बन्धी नीति की 
कड़े शब्दों में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया 
कि सरकार हानिमेन साहव को दिये गये देश-निकाले के हुवम को मंसूख कर दे। 





की 2 





यंग इण्डिया 
यहां पर प्रसंगवश यह बात भी बता देना अनुचित न होगा कि हा्निमेन' 
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“साहब के चले जाने के कारण छोगों को एक राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव 
होने लगी, जिसकी यंग इण्डिया द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ में 
यंग इण्डिया को श्री जमनादास द्वारकादास ने होमरूल के दिनों में निकाला था। 
बाद में वह एक संस्था के हाथों में आ गया। श्री शंकरलाल बैंकर इस संस्था के एक 
सदस्य थे | जव॑ मि० हानिमैन को देश-निकाला दे दिया गया, और 'वाम्बें क्रानिकल' 
के ऊपर कड़ा सेंसर बिठा दिया गया था, तब गांधीजी ने यंग इण्डिया' को अपने 

: द्वथों में ले लिया। 

है 
पंजाबकाण्ड की जांच 
हां, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पंजाब 
की दुर्घटनाओं की जांच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ण तथा भारत दोनों स्थानों में 
आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए घन एकत्र करे। इस कमिटी में 
बाद को यानी १६ अक्तूवर को, गांधीजी, एण्डरूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगों 
को भी शामिल कर लिया गया था। नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज को तो 

यकायक ऐन मौके पर दक्षिण-अफ्रीका चला जाना पड़ा था। उन्होंने गवाहियों के . 
रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-कमिटी को देते गये थे। यह भी 
निश्चय हुआ था कि लन्दन और वम्बई के श्री नेविली और केप्टिन को, जो कि क्रमशः 
दोनों स्थानों में सालिसिटर थे, इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय। 
महासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदनमोहंन मालवीय ने प्रधानमंत्री को, . 
एक भारत-मंत्री को, और एक छोॉर्ड सिंह को दिया था, जिनमें इन लोगों से अनुरोध 
किया गया था कि जवतक कांग्रेस की जांच पूरी न हो जाय तबतक फौजी कानून 
के अनुसार दी गई तमाम सजायें मुल्तवी रवखी जायें । इस समय तक सर सत्येन्द्र्रसन्न 
सिंह प्रिवी-कौंसिल के मेम्वर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और लॉडे हो गये थे। तभी 
से वह रायपुर के लॉर्ड सिंह कहलाये जाने लगे। वह उपभारत-मंत्री नियुक्त किये 
गये, और वाद में उन्होंने ही छॉर्ड सभा में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया बिरू पेश किया 
था। १६और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की बैठक फिर हुई, जिसमें 
विचारणीय मृख्य वात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहां किया जाय और 
उसे अमृतसर में ही करने का निशचय हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा उस मांग को फिर 
दोहराया गया था जिसमें सम्राट्‌ की सरकार-द्वरा जांच करने के लिए एक कमिटी 

' नियुक्त करने की प्रार्थनो की गई थी। यहां यह वात स्मरण रखने योग्य है कि १६ 
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जुलाई को ही सर शंकरन्‌ नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी से फौजी-कानून 
जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके इस्तीफे की बड़ी 
कृतज्ञता-पुर्वंक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की कि वह तुरन्त ही इंग्लैण्ड के छिए 
रवाना हो जायें और वहां जाकर भरी प्रकार से पंजाब के मामले को रकक्‍ें और 
उन छोगों के सारे दुःखों को दूर करावें। १० हजार रुपये की एक रकम पंजाव- 
कमिटी के लिए जमा की गई। 


सत्याग्रह स्थगित 


१ जुछाई को गांधीजी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें सत्याग्रह को 
कुछ समय के लिए स्थगित करने का जिक्र था। वह इस प्रकार है :-- 

वम्बई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गंभीर 
चेतावनी दी है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही बुरा 
परिणाम निकल सकता है। वम्बई के गवर्नर ने मुझे मिलने के लिए बुछाया था, 
उस समय यह चेतावनी और भी जोर के साथ दोहराई थी। इन चेतावनियों को 
ओर दीवानवहादुर एल० ए० गोविन्द राघव ऐयर, सर नारायण चंदावरकर नथा 
अन्य कई सम्पादकों ने जो खुले-रूप से इच्छा प्रकट की उन सबको ध्यान में रखकर, 
मेंने बहुत सोच-विचार करने के बाद यह निश्चय किया हैँ कि फिलहाल सत्याग्रह 
आरम्भ न करूँ। में यहां पर इतना और वता देना चाहता हूँ कि उन ऋुछ मित्रों ने 
भी, जो गरम-दल के माने जाते हैं, मुझे यहीं सलाह दी है, उनका वाहना सिर्फ इलना 
ही था कि इससे सम्भव है वें लोग, जिन्होंने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भन्दे प्रदागर 
नहीं समझा है, फिर ,मार-काट कर बैठें। जब दूसरे सत्याग्रहियों के साथ में इस नतीजे 
पर पहुँचा कि अब समय आ गया है कि सविनय भंग के रुप में सत्याग्रह शुरू कर दिया 
जाय, तब मेने वाइसराय को एक पत्र भेज कर उनपर अपना यह इरादा 
. प्रकट कर दिया और उनसे यह अनुरोध किया था कि वह रॉोलट-विल को वापस ले 





लें, एक जोरदार और निष्पक्ष कमिटी शीघ्ष नियुवत्त करने की घोषणा करें, जिसे बह 
भी अधिकार रहे कि पंजाव की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दो गई सजाकों दी फिर से 
निगरानी कर सके और बा० कालीनाव राब (सम्पादक्क ट्रिब्यून) पिनके 
मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध होता हूँ कि उन्हें अन्याव-पूर्वक दम्द दिया गया हैं 

छोड़ दें। भारत-सरकार ने श्री राय के मामले में जो निर्णय किया उससे लिए वह 
धन्यवाद की पात्र है, यय्यपि इससे उनके साथ / 725 । मृत इस 





डे 
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वात का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जांच-कमिटी की नियुक्ति के लिए- 
मेंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रमाणों के मिलते 
हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमझी होगी, यदि.में सरकार की चेतावनी पर ध्यान 
न दूं । वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ 
पढ़ावा है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विषम स्थिति में डालना नहीं चाहता। 

में अनुभव करता हूँ कि में देश की, सरकार की और उन पंजाबी नेताओं की, जिन्हें 
कि मेरी राय में अन्यायपुर्वक सजा दी गई है, और वह भी बड़ी ही निर्देयतापूर्वक, 

और भी अधिक सेवा करूंगा, यदि में इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर दू' । मेरे ऊपर 
यह इलजाम लगाया गया हैं कि आग तो मेने ही लगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी 

सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की किताब में 

ज्यों-का-त्यों वनाये रखने का हठ देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह 
फिर से न होने देने का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया 
जाय। भारत-सरकार ने उस विल के समर्थन में जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं. उनसे 
भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके विरोधी 
रुख में कोई परिवर्तन हो जाय ।” अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को 

सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को वढ़ावें और स्वदेशी के प्रचार में सवका 

सहयोग प्राप्त करें। 

इस समय इंग्लैण्ड में छॉर्ड सेलवार्न की अध्यक्षता में संयुक्त पालंमेण्टरी 


* क्रमिटी की वैठक हो रही थी। अब हम यहां भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट- 


मण्डलों की कारवाई को देखें, यद्यपि हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल 
से ही है, जिसमें श्री विद्वलभाई पटेल और वी० पी० माधवरावू ने वड़ी योग्यता से 
भारतवर्प का पक्ष उपस्थित किया था। इनके साथ छोकमान्य तिलूक, विपिनचद्धपाल 
गणेश श्रीकृष्ण खापडे डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रंग्रास्वामी आयंगर, नृर्सिह 
चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम डॉ० साठये, मि० हानिमेन आदि भी थे। 
इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को 
रक्खे। श्री वी० पी० माथवराव मंसूर-राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिप्टता 
और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतंत्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड 
की जनता की नजरों में वहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० वेन स्पुर (एम० पी०) 
जैसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। 

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का छाभ उठाकर, इंग्लेण्ड के विभिन्न 
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भागों में प्रचाराय सभाओं का जायोजन किया गया। सजदूरडल ने कामन-सना के 
भवन में उन्हें विदाई की दावत दी और भारतीय राष्ट्रममहासभा को सहानुभूति का 
सन्देश भेजा । स्वतंत्र-मजदूर-दल ने ग्लासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें आयलण्ड और मिन्न के साव-साथ भारत को भी क्ात्मनिर्णय का 
अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार नैधनल पीस कौंसिल' ने भी अपने 
वापिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारवरों में होनेवाले भपने 
वापिकोत्सव में मांग की कि “अल्पसंख्यकों के छिए पर्याप्त संरक्षण रखते हुए, आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनस्संगठन किया जाय ।* पंजाब 
के जोरो-जुल्म का तो सभी संस्थाओं ने समान-रूप से प्रवत्त विरोध किया। 
.._भहासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्द्धानन्द, 
पं० मोतीलाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पंजाब में हुई दुर्घटनाओं की जांच के 
लिए पंजाब गये। कूछ ही समय बाद दीनवन्बु एण्डरूज भी वहां पहुँच गये। इसके 
बाद पं ० मोतीखाछ और मालवीयजी लौट आये, लेकिन मोतीलालजी द्वारा फिर वहां 
गये। पं० जवाहरलाल नेहरू और पुरुपोत्तमदास टण्डन एण्डरूज साहब के साथ हुए। 
गांधीजी भी, जैसे ही उनपर से प्रवेश-निपेघ का हुक्म उठाया गया, १७ कक्तूबर को 
सबके साथ जा मिले। पंजाव के छोग भयभीत हो रहे थे, छेकिन ज्यों ही गांधीजी उनके 
पास पहुँचे त्योंही उनमें फिर से आत्म-विध्वास आ गया। लाहौर बौर अमृतसर में, 
दोनों जगह, उनके आगमन को विजय से कम नहीं समझा गया। इसी बीच सरकारी 
जांच की घोषणा हुई। जिन वातों की जांच सरकारी जांच-कमिटी करनेवाली थी 
उनकी मर्यादा कांग्रेस की जांच से चहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग 
करना ठीक समझा गया। चित्तरंजन दास तुरन्त कलकत्ता से पंजाब आये कोर कांग्रेस 
की भोर से हण्टर-कर्मीश्न के सामने हाजिर हुए। लेकिन कांग्रेस-उप-समित्ति को ऐसी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनकी पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुर्घटनाओं 
की जांच करनेवाली कमिटी (हण्टर-कमीणन ) से उसको अपना सहयोग हंटा देना 
पड़ा। इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक आवेदन-पत्र ने अंवित हैं। कांगेस- 
उप-समिति चाहती थी कि मार्नल-छों के कुछ कैदियों को पहरे के अन्दर जाँच के समय 
हाजिर रहने व जांच में मदद करने के लिए बुलाया जाय, छेकिन इस वात की इताशत 
नहीं दी गई। उप-्समिति ने इसपर पंजाव-सरकार के खिडाफ भारत-तरकार स्‍ोर 


भारत-मंत्री से अपील की, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने से इस्दगर किया। ऐसी हालत 


में उन लोगों ने भी, जो कि फौजी कानून के मातहतत जेचों में थे, सहयोग ने करने के 
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निश्चय की ही ताईद की---और, वाद के अनुभव ने भी इस निरचय को उचित ही सिद्ध 
किया। और तो और, पर उसकी जांच की परिधि इतनी सीमित थी कि वे घटनायें भी 
उसके कार्य-क्षेत्र में समाविष्ट नहीं थीं, जो न्‍्यायत: अग्रैठ १६१६ की-घटनाओं में ही 
सम्मिलित होती हें पर अनुचित रूप से उन्हें उससे अलग रकक्‍्खा गया अतएव कांग्रेस ने 
एक कमिटी के द्वारा अपनी जांच अरूग शुरू की । गांधीजी, मोतीछाल नेहरू, चित्तरंजन 
दास, फजलुल हक और अब्बास तैयवजी इस कमिटी के सदस्य थे और के ० सन्तानम्‌ 
मंत्री। लेकिन इसके वाद शीघ्र ही पं० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-कांग्रेस के सभापति 
निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकी 
जगह सदस्य वनाये गये। लन्दन के सालिसिटर मि० नेविली भी, जिनके सुपुर्द 
प्रिवी-कौंसिल में की जानेवाली अपीलों का काम था, कमिटी के साथ थे। साथ ही 
यह भी निश्चय हुआ कि जालियांवाछा-वाग को प्राप्त करके वहां शहीदों का एक स्मारक 
वनाया जाय, और उसके लिए मारूवीयजी की अध्यक्षता में एक कमिटी वना दी गई। 
प्रसंगवश यह भी वता देना चाहिए कि अब यह वाग ले लिया यया है और राष्ट्र की ही 
सम्पत्ति है। - क आह 

परन्तु गर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी । तव सोचा 
तो यहां तक गया कि सुविधापूर्वक विस्तृत-रूप से जब वह तैयार हो जाय तव उसपर 
विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। छेकिन इतना तो कमिटी 
ने कही दिया था, कि “हण्टर-कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे - 
यह वात बिलकुल निस्संदिग्ध हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, 
निःशस्त्र मर्दों और बच्चों के जान-वूझ कर किये हुए नृशंस ह॒त्या-काण्ड के सिवा और 
कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और वुजदिल पशुता हैं जिसकी आवुनिक काल में 
और कोई मिसाल नहीं मिलती।” जो हो; कुछ मिलाकर १६१६ के साल की 
परिस्थिति न केवल निराशाजनक वल्कि बड़ी भयावह भी थी। 


तिलक का गप्रतिसहयोग है 

महायुद्ध में जो शक्तियां, छगी हुई थीं उन्हें पालंमेण्ट की तरफ से धन्यवाद 

देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि० लायड जार्ज ने कहा था--- हिन्दुस्तान के विपय में. 
कहूँ तो, उसने हमारी इस विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी 
हूँ उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया हुँ कि जिससे हम उसकी मांगों पर 

. ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा इतना जोरदार है कि हमें अपने तमाम पूर्व-विश्वासों 
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भर (हमारी) आझंकाओं को, जो कि उसकी प्रगति के रास्ते में दकावट डाल सकते 
हैं, दूर कर डालना चाहिए।” जहांतक इस नये दावे' से सम्बन्ध है, अस्थायी संधि के 
बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओं का बदल्या धारा सभाओं और 
अधिकारियों-द्वारा दमन के रूप में चुकाया हैं। माण्ट-फोईड बिल से छोगों के दिलों को 
और भी आघात पहुँचाया | द्विविध प्रणाली, कौंसिल में नामजद-सदस्यों का रहना, 
राज्य-परिपद्‌, सर्टिफिकेशन! और 'विटो” के अधिकार, ऑडिनेन्स बनाने की सत्ता 
और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली वातें उस बिल में थीं। अब १६३५ के कानून मं 
ये और भी बढ़ा-चढ़ा कर दाखिछ कर दी गई हैं ! यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका 
मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी। यह बताने की जरूरत नहीं 
हैँ कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोइ-फोड़ करनेवाली थक्तियां अवश्य जोर- 
शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। क्योंकि भारतीय राजनीति में ये 
हमेशा काम करती रही हैं और विदेशी-शासन में तो ये अपना जोर जताती ही हे । 
खुद होमरूछ-लीग में भी उनके दर्शन हुए थे । अमृतसर में वे अपने पूरे दल-बल के साथ 
प्रकट हुई॥ छोकमान्य तिलक उस समय तक इंग्लैण्ड से लौट आये थे। सर वेखण्टाइन * 
चिरोछ पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे में उनकी हार हो चुकी थी। उन्होंने यह 
सुनते ही कि पालंमेण्ट में विछ पास हो गया है, सब्राट्‌ को भारतीय राष्ट्र की तरफ से 
बधाई का तार भेजा। उस समय वह अमृतसर जा रहें थे। उन्होंने सुधारों को 
कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग” करने का आख्यासन दिया था। 
यह घव्द गढ़ा हुआ तो था मि० बैपटिस्टा का, और तार का मजमून बनाबा था केलकर 
साहव ने । कांग्रेसी हलके में इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, 
अमृतसर-कांग्रेस भिन्न-भिन्न विचारबालों के संघर्ष का एक अस्ाड़ा ही वन गई । 


४७ 
खमृतसर-कास्रस 
अमतसर-कांग्रेस में श्री चित्तरंजन दास प्रमलता से सामने जआाये। उस 
अधिवेशन में उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बाब बनाकर छाये थे 


व 

ओऔर संशोधन के बाद विपय-समिति ने उसे मंजूर किया था। वह इस प्रकार है :-- 

(क) यह कांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है र्ि 

भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण घासन के योग्य हैं और इसके खिलाफ जो बातें समत्ती 
या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है। 

(ख) बंध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-द्वारा पास विसे गये 


हु 


रुदप्‌ काग्रस का इंतहास ४ भाग 


प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ़ है और इसकी राय हैँ कि सुधार-कानून अपूर्ण, असंतोपजनक 
और निराशापूर्ण है । 

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्मं-निर्णय के सिद्धान्त के 
अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पालंमेण्ट को शीघ्र 
कारेवाई करनी चाहिए।” 

गांवीजी ने निराश्ापूर्ण' शब्द को हटा देने और उसमें चौथा पैरा और जोड़ने 
का संशोधन पेश किया जो इस प्रकार है:--- 

(घ) जवतक ऐसा न हो, यह कांग्रेस शाही घोषणा में प्रदर्शित मनोभावों 
का अर्थात्‌ यह कि यह नया युग मेरी प्रजा और अधिकारी दोनों के इस निश्चय के साथ 
आरम्भ हो कि वे सबके एक ध्येय के लिए मिलकर काम करेंगे, राजभक्तिपूर्वक उत्तर 
देती हैं और विश्वास रखती हैं कि अधिकारी और प्रजा दोनों मिलकर शासन-सुधारों 
को कार्यान्वित करने में इस तरह सहयोग करेंगे कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शीकत्र 
स्थापित हो। और यह कांग्रेस माननीय माण्टेगू को इस सिलसिले में किये उनके 
* परिश्रम के लिए हादिक घन्यवाद देती हैं ।” 

कांग्रेस ने दास वावू के असली प्रस्ताव और गांवीजी के पूर्वोक्‍्त टुकड़े की 
जगह यह टुकड़ा जोड़कर मंजूर किया--यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक 
इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तवतक, जहांतक संभव हो, छोग सुधारों को इस 
प्रकार काम में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासव कायम हो 
सके। सुघारों के सम्बन्ध में माननीय माण्टेगू साहव ने जो मिहनत की हैँ उसके लिए 
यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।” श्रीमती वेसेण्ट ने इसकी जगह जो प्रस्ताव रक्खा 
था वह गिर गया। 

फिर भी यह समझौता असंदिर्व नहीं था--हाल्यंं कि देशवन्बु ने अपने भाषण 
में यह साफ कर दिया था कि जहां कहीं सम्भव होगा वहां सहयोग और जहां आवश्यक 
होगा वहां अड़ुंगा-तीति काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित है। परन्तु इसमें 
विधि की गति तो देखिए---दास वावू या तो अड़ंगा-नीति चाहते थे या सुधारों को 
अस्वीकृत कर देना---क्या इसे हम असहयोग न कहें ? और गांधीजी वहां सहयोग के पुर- 
स्कर्ता बने हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी कांग्रेस गांधीजी की ही एक विजय 
थी। उनके व्यक्तित्व,दृष्टि-विन्दु, सिद्धान्त और आदर, नीति-नियम एवं उनके सत्य और 
अहिसावम का प्रभाव पहले ही कांग्रेस पर पड़ चुका था। अमृतसर-कांग्रेस में ५० प्रस्ताव 
पास हुए, जिनमें ठेठ लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने से लेकर कानून मालगुजारी, 


छः 
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मजदूरों की दुरवस्था और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के दुःखों की जांच की मांग तक के 
प्रस्ताव थे | खुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि 
थे और कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे। कांग्रेस के सारे वातावरण में मानों 
विजली फैली हुई थी | पंजाव और उसपर हुए अत्याचारों पर स्वभावत: ही सवसे अधिक 
ध्यान दिया गया था। गांधीजी उत्सुक थे कि पंजाव और गुजरात में जो मार-काट 
लोगों की तरफ से हो गईं थी उसकी निन्‍दा की जाय। लेकिन विपय-समिति में उनका 
प्रस्ताव गिर गया। गांधीजी को इससे निराशा हुईं। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने 
यदि कांग्रेस उनके दुष्टि-विन्दु को न अपना सके तो दृढ़ता परन्तु साथ ही शिप्टता और 
अदबव के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरे ही दिन सुबह 
प्रस्ताव नं० ५ मंजूर हुआ, जो इस प्रकार है---यह कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती 
है कि बहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समूह के छोग कोध से वावले हुए 
थे, तो भी पिछले अप्रैल के महीने में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो 
ज्यादतियां हुईं और उनके कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ उसपर यह कांग्रेस 
दुःख प्रकट करती है और उन क्त्यों की निन्‍्दा करती है।” इस विपय पर गांवीजी 
ने जो व्याख्यान दिया वह तो बड़ी उच्चकोटि का और प्रभावशाली था। उन्होंने बहुत 
संक्षेप में अपने संग्राम की योजना और भावी नीति का दिग्दशशन कराया था। “इससे 
वढ़कर कोई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी 
कुंजी इसी बात में हैं कि हम इसके मूलभूत सत्य को समझ लें, हृदय से स्वीकार कर लें 
और उसके अनुसार आचरण भी रक्‍खें। जिस अंश तक हम उसके मूल शाश्वत 
सत्य को मानने में असमर्थ होंगे उसी हृद तक हमारी असफलता भी निश्चित है। में 
कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मार-काट न की होती-जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण 
हैं और उन्हें में आपके सामने पेश कर सकता हूँ, वीरमगाम, अहमदावाद और वम्बई- 
काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहां हमने जान-बूझकर हिसाकाण्ड किया हैं-- 
हां, में मानता हूँ कि डॉ, किचलू , डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़कर--में तो डॉ० 
सत्यपाल और स्वामीजी का निमंत्रण पाकर शान्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर 
जा रहा था, सरकार ने लोगों को भड़कने और गरम हो जाने का जवर्दस्त कारण 
दिया था---तो यह बखेड़ा न खड़ा होता; लेकिन उस समय सरकार भी पागल 
हो गई थी और हम भी पागरू हो गये थे। में कहता हूँ, पागछपन का जवाब 
पागरूपन से मत दो, वल्कि पागछूपन के मुकाबले में समझदारी से काम लो और 
देखो कि सारी वाजी आपके हाथ में है।” कंसे आत्मा को जगानेवाले घव्द है 
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ये, जो अवतक कानों में गूंजते है ! परन्तु सवाल यह है कि क्‍या लोगों ने उस समय 
उनके पूरे रहस्य को समझा होगा? सच पूछिए तो फिर कांग्रेस में सारी बातें इसी 
प्रस्ताव के सुर में हुई थीं। उस समय तक गांधीजी सरकार से सहयोग तोड़ने के 
लिए न तो राजी थे और न तैयार ही थे। इसीलिए युवराज के स्वागत करने का 
प्रस्ताव यहां पास किया गया--गोया दिल्‍ली में जो वात छूट गई थी उसकी पूर्ति यहां 
की गईं। यही कारण हैँ कि अमृतसर में सहयोग के आश्वासनवाले प्रस्ताव में जोड़ा 
गया टुकड़ा पास हो गया, हालांकि समझौते के कारण वह वहुत-कुछ कमजोर हो गया 
था। सत्य और अहिंसा-को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते प्रस्ताव थे (१) 
स्वदेशी-सम्वन्दी--हाथ-कताई और हाथ-वबुनाई के पुराने धंधों को फिर से जीवित 
करने की सिफारिश करना, (२) दुधार गाय और सांडों का निर्यात बन्द करने 
सम्बन्धी, (३) प्रान्तों में आवकारी-नीति-सम्वन्धी और (४) तीसरे तथा मंझले- 
दर्जे के मुसाफिरों के दुःख दूर करने के विपय में । इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही ढंग के 
प्रस्ताव थे--वकरीद पर गोक्‌शी बन्द कर देने की मुसलमानों-द्वारा की गई सिफारिश 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुर्की एवं खिलाफत के मसले पर ब्रिटिश-सचिवों के 
विरोधी रुख. का विरोव करना। वर्फों के वाद इस अमृतसर-कांग्रेस ने किसानों की ओर 
ध्यान दिया। मजदूरों की तरफ भी उसने उतनी ही तवज्जह दी। यूनानी और 
आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। ब्रिटिश-कमिटी को 
उसकी सेवाओं के बदले धन्यवाद दिया गया। उसी तरह इंग्लेण्ड के मजद्र-दल को. 

और खासकर वेन स्पूर को भी। छाछा छाजपतराय को भी, उनकी अमरीका में की गई 
भारत के प्रति सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। इसी तरह कांग्रेस के शिष्ट-मण्डल 
को भी उन सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया जो उसने इंग्लैण्ड में की थीं। भला प्रवासी 
भारतवासी' भी कैसे छूट सकते थे ? ट्रांसाल-निवासियों से अवतक भी जमीन- 
जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थें। पूर्व अफ्रीका में भारतीयों 
का आन्दोलन अलग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतीयों के लिए की गई 
एण्डरूज साहब की सेवायें पंजाव में की गई उनकी सेवाओं से कम देश के धन्यवाद की 
पात्र नहीं थीं। कांग्रेस ने खुले-आम इस वात को स्पप्ट किया कि क्यों उसे हण्टर-कमीशन 
का वहिष्कार करना पड़ा ? छेप्टिनेन्ट-गवर्नर ने “पंजाब के जो नेता कंद हैं उनमें से 
कुछ को भी, कंदी की तरह हिरासत में भी, कमिटी-रूप में वेठकर अपने वकील को 
सहायता और सलाह देने की आज्ञा नहीं दी” इसलिए कांग्रेस ने उसके वहिप्कार को 
योग्य और शानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट का आदेश 
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दिया। कांग्रेस ने सर शंकरन्‌ नायर को इस्तीफा दे देने पर वधाई दी और छॉर्ड चेम्स- 
फोर्ड को वापस बुलाने, जनरल डायर को अपने पद. से हटा देने और सर माइकेल 
ओडायर को फौजी कमिटी की सदस्यता से हटा देने की मांग की । 

पंजाव में किये गुये अत्याचारों के प्रश्न पर विचार करते हुए कांग्रेस ने उस 
हर्जाना लेने की व्यवस्था को, जो कुछ लोगों पर कहीं-कहीं लागू की गई थी, तथा फोजी 
कानून के मातह॒त स्कूलों और कालेजों के विद्याथियों को जो सजायें दी गईं उन्हें रद 
करने की प्रार्थना की। मौलिक अधिकारों सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे 
शासन-सुधार-सम्वन्धी प्रस्ताव का वल और बढ़ गया। इस प्रस्ताव को पास कराने 
के लिए रात के दस बज तक मदरास के पितामह विजयराघवाचार्य जोर देते रहें। 
इसके वाद कांग्रेस ने प्रेस-एक्ट और रौलट-एक्ट को उठा देने और सम्राट की ओर 
मुक्ति की घोषणा होने पर भी जो कैदी तबतक जेंल में पड़े हुए थे उनकी रिहाई 
लिए जोर दिया । 

मि० हानिमन का देश-निकाला भी कांग्रेस के विरोध का एक विपय था और 
उसे रद करने प्र बड़ा जोर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि ब्रह्मदेश को 
भी सुधार दिये जावें और दिल्ली तथा अजमेर-मेरवाड़ा को पूरे प्रान्त के हक दे दिये 
जायँ। दो और प्रस्तावों में आडिट तथा लोगों से रुपया वसूछ करने की कार्रवाई की 
गई और अधिवेशन खतम हुआ। इस अधिवेशन में इतना अधिक काम करना पड़ा 
कि सभापति पण्डित मोतीलाल नेहरू बहुत थक गये, उनकी आवाज बैठ गई। विपय- 
समिति की बैठकों रोज रात-रात भर चलतीं। पंजाव में सर्दी भी बड़े जोरों की 
पड़ती थी। - 
उस समय की दो घटनायें मनोरंजक हैं और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक 
होगा। राजनंतिक कैदियों को छोड़ देने की शाही घोषणा हुई। कांग्रेस के अधिवेशन 
के एक दिन पहले वह अमृतसर पहुँची और उसके साथ ही आये अली-भाई ! बस, 
लोगों के उत्साह और खुशी की सीमा न रही। एक बड़ा जुलूस निकला और मौ० 
मुहम्मदअली ने कहा कि में छिन्दवाड़ा-जेल से रिटर्ने-टिकट लेकर' जा रहा हूँ। तबसे 
उनके ये शब्द बहुत प्रचलित हो गये हें। दूसरी घटना लब्दन के एक सालिसिटर मि० 
रेजिनल्ड नेविली से सम्बन्ध रखती है, जो कुछ दिनों से भारतवर्ष में थे और कांग्रेस- 
सप्ताह में अमृतसर ही थे। २५ विसम्वर १६१६ को जालन्बर के तोपखाने के कोई 
२० गोरे सिपाही रात को (होठल में) उनके कमरे में घुस गये, उनका अपमान किया 
और पूछा कि एक यूरोपियन होकर तुमने डायर के खिलाफ काम कैसे किया ? उनमें 


से 
के 
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से एक ने कहा-- हमने सारे समूह को गोली से भून दिया। वह एक खौलता हुआ 
जन-समृह था। वे रजील हिन्दुस्तानी थे।” उसने यह भी वताया कि जनरल डायर . 
के उन सिपाहियों में से वह भी एक था। वाद में मालूम हुआ कि उन सिपाहियों को 


मि० नेंविली से माफी मांगनी पड़ी थी। 


तिछता भाग ; १६२०-१६ १८] 
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खिलाफ़त-सम्बन्धी अन्याय 

१९२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में दवन्दियों से हुआ। उदार 
अर्थात्‌ नरम-दलवाले कांग्रेस से अलग हो गये थे और १६१६, के दिसम्बर मे 
कलकते में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी ताजा होनेबाली घटनाओं के कारण 
बाकी वचे कांग्रेसियों में फूट के छक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृतसर में मुख्य 
प्रदव था असहयोग या अड़ंगा । नये साल का आरम्भ होने के कुछ महीने वाद अमृत- 

'सर में बने दछों की स्थिति उलट गई। गांवीजी ने असहयोग का बीड़ा उठा लिया 
था और जो छोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकवार फिर उनके 
खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकस्मिक परिवरतंत किस कारण हुआ ? असली 
वात यह थी कि पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के सवारू पर जनता में खलबली 
बढ़ रही थी । 

१९२० की घटनायें खिलाफत के महान्‌ आन्दोलन को लेकर हुई थीं। यहां 
खिलाफत के प्रदइन की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है। महायुद्ध के समय 
प्रधान-मंत्री मि० छायड जाज ने भारत के मुसलमानों को कुछ वचन दिये थे, जिनके 
कारण भारतीय मुसछमान देश से वाहर गये और अपने तुर्की सहधमियों से लड़े। 
जय युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये बचनों का बुरी तरह भंग किया गया। ब्रिटिश- 
प्रधान-मंत्री के विश्वासघात से भारत के मुसलमानों में क्रोष की लहर फैल गई। लायड 
जाज ने स्पष्ट शब्दों में वचन दिया था, कि (हम टर्की को उसके एशिया-माइनर और 
थुस के प्रसिद्ध और समद्ध द्वीपों से वंचित करने के लिए, जिनकी आवादी मुख्यतः तुर्क 
है, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।” मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुरूअरव, जिसमें 
मेसोपोटामिया, अरविस्तान, सीरिया, फिल्स्तीन और उनके सारे घामिक स्थान 
शामिल हैं, हमेशा खलीफा के सीधे अधिकार में रहना चाहिए। परन्तु अस्थायी सन्धि 
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की शर्तों के फल-स्वरूप तुर्की को अपने प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। थुंस यूवान 
की नजर कर दिया गया और तुर्की-सा म्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ्रान्स 
ने छीग के आज्ञा-पत्रों के बहाने आपस में बांट लिया। मित्र-राष्ट्रों-द्वारा एक हाई- 
कमीशन नियुक्त किया गया जो हर लिहाज से तुर्की का असली शासक बना दिया गया 
था और सुलतान एक कैदी-मात्र रह गया था। भारत के मुसलमान ही नहीं, वल्कि 
अन्य जातियां भी ब्रिटिश-प्रधान-मंत्री के इस विश्वासधात से ऋुद्ध हो गई थीं। अमृत- 
सर में प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफत नेता एकत्र हुए और उन्होंने छायड जाज की करतूत 
से उतन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त में गांवीजी के नेतृत्व में 
खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय कियां गया। 

१६ जनवरी १६२० को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्ड्ल 
वाइसराय से मिला और उन्हें वताया कि तुर्की-सा भ्राज्य को और सुलतान को खलीफा 
बनाये रखना कितना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ निराशाजनक था | 
,इसपर मुसलमान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ 
संकल्प किया कि यदि संधि की शर्तें मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ गई तो 
इससे मुसलमानों की वफादारी को धक्का लगेगा। 

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रइन भारत के राजनैतिक क्षेत्र 
में बरावर प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा। १६२० के मार्च में एक मुस्लिम शिप्ट-मण्डल 
मौलाना मृहम्मदअली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया। इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की 
ओर से मि० फिशर मिल्ले। शिष्ट-मण्डल प्रधान-मंत्री से भी मिला। उसने अपने 
विचार झान्ति-परिषद्‌ की वड़ी कौंसिल के आगे रखने की अनुमति चाही, पर वह न 
मिली । * 
१७ माचे को छायड जाज्ज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके 
दौरान में उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस वीति का 
व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा | 
सकता। परन्तु साय ही इस वात पर जोर दिया कि वैसे तुर्की तुर्की-भूमि पर अधिकार 
रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा। वस, 
इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट डाली। इसलिए 
१६ मा राष्ट्रीय.श्ोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन उपवास, प्रार्थनायें और हड़तालें 
की गई। गांवीजी फिर मैदान में आये; उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ 
संधि की झततें भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हों तो में असहयोग-आन्दोलन 
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शुरू करूँगा। गांधीजी ने अपने विचार अपने १० मार्च के घोषणा-सत्र में प्रकट कर 
दिये थे, जिसमें उन्होंने अपनी असहयोग-सम्बन्धी तजवीज पहली वार प्रकट की थी। 
वह इस प्रकार है :-- 

“यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार 
कर लेना आवदयक है। एक जंगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। 
इस मार्ग को छोड़िए, क्योंकि यह अव्यवहार्य है। यदि में सबको समझा सकूं कि यह 
उपाय हमेद्या बुरा है, तो हमारे सव उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायेँ। कोई व्यक्ति या 
कोई राष्ट्र हिसा के त्याग-द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता हैं उसका मुकावछा कोई 
नहीं कर सकता परन्तु आज जो में हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ सो इस कारण 
कि परिस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिंसा बिलकुल व्यर्थ सिद्ध होगी। 
अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र ओऔपधि हैं। यदि यह सव तरह की हिंसा 
से मुक्त रक्‍्खी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामवाण औपधि है। यदि सहयोग 
के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे धाभिक भावों को आघात 
पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिये कत्तंव्य हो जाता है। इंग्लैण्ड हमसे यह आश्या 
नहीं रख सकता कि हम उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेंगे जो मुसलमानों 
के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हमें जड़ और चोटी दोनों ओर से काम आरम्भ 
करना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी उपाधियां और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें वे 
त्याग देनी चाहिएँ। जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर हैं उन्हें भी नौकरियां 
छोड़ देनी चाहिएं। असहयोग का खानगी नौकरियों से कोई वास्ता नहीं है। पर में 
उन लोगों के, जो असहयोग की औपधि को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिप्कार की 
धमकी देने की वात को पसन्द नहीं कर सकता। आप होकर नौकरी छोड़ देना ही 
जनता के भावों और असंतोप की कसौटी है । सैनिकों से सेना में काम करने से इन्कार 
करने को कहने का समय अभी नहीं आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं हैं । 
जव वाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान मंत्री हमें दाद ही न दें तभी हमें इस उपाय का 
अवलम्वन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहुत 
समझ-बूझकर रंखना होगा। हमें धीरे-धीरे वढ़ना होगा, जिससे बड़े-से-बड़े उत्तेजन 
पर भी हम अपना आत्म-संयम बनाये रख सकें |” 


असहयोग का प्रारम्भ 
अशान्ति के इस वातावरण में २५ मार्च १६२० को पंजाब के अत्याचारों पर 
श्३ 


श्ध्ड कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


गेरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। .उसने सर माइकेल जोडायर को ही अपने कठाक्षों 
का लक्ष्य वनाया। उसने शिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-वूझकर अवहेलना की 
थी, उसने जिस ज्यादती के साथ रंगरूटों की भर्ती और चंदा-संग्रह किया था और 
लोकमत को दवा रक्‍्खा था, उससे वह स्वभावतः ही जनता के अभियोग का पात्र 
वन गया था। १६१६ कीघटनायें ६ अग्रैछ से आरम्भ हुईं और उनका अन्त १३ तारीख 
को जालियांवाला-वाग-ह॒त्या-काण्ड के रूप में हुआ.। अतः वह सप्ताह १६२० में 
राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तवसे अवतक मनाया जाता है। १४ मई १६२० 
को तुकिस्तान के साथ संधि की शर्तें प्रकाशित हुई, जिससे खिलाफत-आन्दोलन ने और 
भी जोर पकड़ा । * इसके वाद ही गांधीजी ने इस संकल्प की घोषणा की कि में शर्तों में 
संशोधन कराने के लिए असहयोग-आन्दोलन आरम्भ करूँगा। लछोकमान्य तिरूक ने 
इस आत्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं किया, पर साथ ही विरोध भी नहीं किया.। 

इन दोनों महान्‌ नेताओं ने अप्रेल के तीसरे हफ्ते में महत्त्वपूर्ण वक्‍तंव्य 
प्रकाशित कराये। इसी अवसर पर गांधीजी ने होमरूल-लीग का सभापतित्व ग्रहण 
किया, और निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया--- 

“मेरी राय में स्वराज्य शीघ्र प्राप्त कस्ने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम- 
ऐक्य, हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भापा मानना, और प्रान्तों का भाषाओं के अनुसार नये सिरे 
से निर्माण करना है । इसलिए में छीग को इन कामों में लगाना चाहता हूँ। 

“में इस वात को खुले तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रीय पुननिर्माण की किसी भी 
योजना में सुधारों का स्थान गौण हैँ। क्योंकि में समझता हूँ कि मेने जिन कामों का 
जिक्र किया हूँ यदि राष्ट्रीय शक्ति उनमें रूग जाय तो हममें से घोर अतिवादी 
(८5४८॥750) भी जो.सुधार चाहेगा वे स्वतः ही प्राप्त हो जायंगे; और चूंकि इन 
कार्यो में छूगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मेने इन्हें 
राष्ट्रीय कार्य-क्रम में सतसे आगे रकक्‍्खा हैं। में अखिल-भारतीय होमरूल-छीग को 
किसी भी रूप में किसी खास दल की संस्था समझने को तैयार नहीं हूँ। में किसी 
दल से संबंध नहीं रखता और न रकक्‍्खूंगा। में जानता हूँ कि लीग के नियमों के अनुसार 
कांग्रेस की सहायता करना आवश्यक है। पर कांग्रेस किसी दल-विश्ञेप की संस्था नहीं हैं । 
ब्रिटिश-पालंमेण्ट में सभी दल रहते हैं। समय-समय पर एक-त-एक दर का उसपर 
अधिकार रहता है, पर वह किसी दल-विद्येप की संस्था नहीं हैं। मुझे आज्ञा है कि 
सारे दल कांग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहेंगे जिसके द्वारां वे कांग्रेस 
की नीति निर्वारित करने के लिए राप्ट्रसे अपील कर सकें। में लीग की नीति को 
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ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस दलवन्दियों से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद 
कायम रख सके। 

“अब मेरे साधन की बारी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक 
जीवन में कठोर सत्य गौर ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। में छीग 
से यह आशा नहीं रखता कि वहूं सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर में शक्ति- 
भर चेप्टा करूंगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामों में सत्य और अहिसा से काम लिया 
जाय। तब हम सरकार और उसके उपायों से न भवंभीत होंगे न उनके प्रति 
अविश्वास रखखेंगे। में इस प्रसंग पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। में बह 
समय पर ही छोड़ता हूँ कि मैंने जो यह साहसपूर्ण वक्‍तव्य दिया है उससे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक प्रइतों का वह किस ढंग से निपटारा करता हैं। फिलहाल मेरा उद्देश अपने काम 
के औचित्य या उसमें समाविप्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं हैं, वल्कि 
लीग के सदस्यों पर विश्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को 
आमंत्रित करना है। 

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट 
की :--- 

“जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातंत्र दल में कांग्रेस के प्रति अगाब 
भविति और प्रजातंत्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास हू कि 
भारत की समस्याओं को सुलझाने में प्रजातंत्र के सिद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्षा के 
प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सवसे वढ़िया हथियार समझता हैँ । 
यह दल चाहता हैं कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक 
बंधन लगा दिये गये हूँ उन्हें उठा दिया जाय) इस दल का धामिक सहिप्णुता और 
अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास हैं और उस पवित्रता की खतरे से रक्षा' 
करना सरकार का अधिकार और कक्तंव्य हैं। यह दल मुसलमानों के उस दावे का 
समर्थन करता हैँ जो खिलाफत-सम्बन्धी प्रइनों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों 
और धारणाओं और क्रान के आदेशों के अनुसार चाहता हैँ। 

यह दल मानवता के मंगल और मानव-समाज के श्रातृत्व की वृद्धि के लिए 
ब्रिविश-राप्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विद्वास करता है, पर भारत के 
लिए स्वतंत्र शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता हैं कि उसे ब्रिटिद्वि-राष्ट्र- 
समूह के अन्य हिस्सेदारों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, बरावरी और 
भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्रससमूह के भीतर भारतीयों के लिए 
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वराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहां यह 
अधिकार न मिले उस उपनिवेश्य के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय। यह दलरू 
राष्ट्र-संच का, संसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने, 
राष्ट्रों गौर जातियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने, और एक देंश के द्वारा 
दूसरे देश का रक्‍्तशोपण बन्द करनेवाली संस्था के रूप में स्वायत करता है। 
ः . यह दल जोर के साथ प्रतिपादन करता है कि भारत प्रातिनिधिक और 
उत्तरदायी श्ञासन के सर्वथा योग्य है, और -आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की 
. जनता के लिए अपनी सरकार का ढांचा स्वयं तैयार करने का और यह निर्णय करने 
का कि कौन-सी शासंन-प्रणाली भारत के लिए सबसे अच्छी रहेंगी, पूर्ण अधिकार चाहता 
है। यह दल माण्टेगु-सुघार विधान को अपर्याप्त, असन्तोपपूर्ण और निराशाजनक 
समझता है और इस दोप को दूर करने की चेष्टा करने के निमित्त मजदूरदल के सदस्यों 
और ब्रिठटिश-पार्मेण्ट के अन्य भारत-हितैषियों की सहायता से शीघ्र-से-शीघ्र एक 

_ नवीन सुधार-बिलछ पास करायेगा जिसका उद्देश- भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना हो और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी 
स्वतंत्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारण्टियों-लहित अधिकारों की विस्तृत घोषणा 
करें। इस उद्देश की सिद्धि के लिए यह दल विचार रखता है और सिफारिश करता है 
कि भारत में और उन देझ्ों में जो राप्ट्र-संघ के सदस्य हैं खूब जोर का प्रचार किया 
जाय | इस मामले में इस दल का गुरुमंत्र होगा-- प्रचार, आन्दोलन और संगठन । 

“यह दल माण्टेगु-सुधारों को, जैसे कुछ भी वे हैं, सफल वृनाने का विचार 
रखता है, जिससे देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय; और 
इसलिए यह दल,,विना किसी संकोच के, छोकमत को कार्य-रूप देनें के लिए जब जैसी 
जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा यां वेब-रूप से विरोध करेगा।” 

इसके वाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्वन्बी उन विपयों की एक सूची 
दी गई थी जिनके लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था। उनमें दमनकारी 
कानूनों, राजद्रोह के अभियोगों का जूरी-द्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था में इंग्लैण्ड के जैसा 
सुधार, मजदूरों का संगठन और सुघार, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के निकास पर 
नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, सैनिक-खर्चे में कमी, 
कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरियां, राप्ट्रमापा, राप्ट्रीय एकत्ता, कर-पद्धति 
प्रान्तिक स्व॒राज्य, ग्रामवासियों को जंगलों के उपयोग करने की छूट, अनिवार्य शिक्षा, 
ग्राम-पंचायत की स्थापना, नश्ञा-निषेष सहयोग-समितियां, आयुर्वेद-पद्धति को 
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प्रोत्साहन, और आऔद्योगिक तथा इंजीनियरी शिक्षा आदि विपयों का समावेद् 
किया गया था। 

अभी मुसलमानों का शिप्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुकिस्तान के साथ 
संधि की प्रस्तावित दर्तें प्रकाशित हो गई और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय 
का संदेशा भी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे शर्तें समझाई गई 
थीं। संदेश में यह वात स्वीकार की गई थी कि संधि की शर्तो से भारत के मुसलमानों 
के दिलों को अवश्य ठेस पहुँची होगी, पर साथ ही उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्की 
सहधर्मियों के इस दुर्भाग्य को सन्‍्तोष और धैर्य के साथ सहन करें। किन्तु इन शर्तों 
के प्रकाशन से मुसलमानों के क्रोध का ठिकाना न रहा। हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट भी 
उसी समय प्रकाशित हुई थी। बस, सारे देश में आग लूग गई। खिलाफत-कमिटी 
- की बैठक बम्बई में हुई जिसमें गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया 
ओऔर १६२० की २१८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमान्न शस्त्र समझ 
कर अपना लिया गया। ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें 
हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट और तुकिस्तान के साथ सन्धि की शर्तों पर विचार किया गया। 
लम्बे-चोड़े वाद-विवाद के वाद असहयोग पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विद्येप 
अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। 

गांधीजी ने तिलक-सम्बन्धी स्मृतियां! नामक पुस्तक में बताया है कि 
असहयोग के प्रति छोकमान्य ति॒क का क्या रुख था। “असहयोग के सम्बन्ध में 
उन्होंने मारमिक ढंग से उसी वात को फिर दुहराया जिसे वह पहले भी मुझसे कह चुके थे, 
असहयोग का कार्यक्रम मुझे पसन्द है। पर इसमें जिस आत्म-त्याग की जरूरत है, 
उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं, इसमें मुझे सन्‍्देह हैं। में आपकी सफलता 
चाहता हूँ। यदि आप जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सके तो मुझे आप अपना कट्टर 
समर्थक पायेंगे ।” 


है गाँधी जो द्वारा विभिन्न सत्याग्रह 
इस समय गांधीजी चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह करके या 
करने की धमकी देकर देश को स्थायी छाभ पहुँचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने 
चम्पारन में सत्याग्रह किया। खेड़ा जिले में वर्षा अधिक होने के कारण फसल मारी 
गई थी। वहां गांधीजी ने लगान न देने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और अन्त में 
अहमदाबाद में मिल-हड़ताल का अन्त कराया। १६१४८ में गांवीजी ने खेड़ा जिले के 
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किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह 
दी कि जवतक समझौता न हो जाय, तवतक लूगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभा' 
ने शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुँचा। परन्तु उस ताल्लुके का 
कमिश्नर विगड़ गया और शिष्ट-मण्डल से बड़ी अभद्गता के साथ पेश आया। इसपर 
गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हें छगान न देने की सलाह दी।' 
इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनिवायें हो गया। 
खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल पण्ड्या पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये. 
(शोक हैं कि १८ मई १६३४ को उनका देहान्त हो गया) । अन्त में खेड़ा के किसानों 
को भांशिक छूट मिल गईं। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-हड़ताल थी, जो १६१८ ह 
के मार्च में आरम्भ हुईं। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता 

, ठहराया गया, पर इसी बीच में कुछ मजदूरों ने दुवंछता और विह्ललता का परिचय ' 
दिया और मजदूरों का संगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर 
गांवीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीपंण प्रतिज्ञा करने का 
गांधीजी का यह पहला अवसर था। पर इसके सिवा और कोई चारा न था। उन्होंने 
कहा--“आनेवाली पीढ़ी कहे कि दस हजार आदमियों ने उस प्रतिज्ञा को अचानक 
तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो 
यही भच्छा है कि में अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता 
को अनुचित-रूप से कठिनाई में डालनेवाला कहलाऊँ।” (इसके विस्तृत विवरण 
के लिए इसी अध्याय के अन्त में दिये परिशिष्ट को देखिए) 


कुल्नी-प्रथा का अन्त 

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १६२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले 
हमें १६२० की १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है । इस दिन उपनिवेज्ञों में शर्तें- 
बन्‍्दी कुली-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताव्दी से जारी थी। जब भारत- 
सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो 
नेंटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुली-प्रथा का अन्त स्वतः हीं हो गया, 
क्योंकि वहां मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथिवी के अन्य भागों के 
उपनिवेश्ञों में शर्तवन्दी कुछी-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १६१४-१४ में भारत- 
सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-तांछ की तो उसे पता चला कि गांव-वाले 
इस प्रया के घोर विरुद्ध हैं। १६१५ में दीनवन्बु एण्डलहज और मि० पियरसन फिजी 
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गये भौर वहां से बड़े ही वुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया 
गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने बड़ी 
कौंसिल में कुछी-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो छॉडड हाडिय ने उसे मंजूर कर 
लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सव कुछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ 
समय लग ही जायगा। वाद को पता चलछा कि वह औपनिवेशिक विभांग से इस वात 
पर राजी हो गये हैँ कि भारत में अभी पांच साल तक भर्ती होती रहे। एण्डरूज साहव 
ने भारत-सरंकार को चुनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं ? 
और जब यह वात प्रकट की गई.कि इस प्रकार के राजीनामे पर व्हाइट-हाल के दोनों- 
ओऔपनिवेशिक और भारतीय-विभागों ने दस्तखत किये हैँ तो सारे देश में क्रोव की 
लहर फैल गई । गांधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया। श्रीमती वेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया। १६९१७ के 
मार्च-अप्रैल़ में जान्दोलन पूरे जोर पर था। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन कारणों 
से श्रीमती एनी वेसेण्ट को मजरवन्द किया उनमें से एक यह भी रहा होगा | लॉर्ड चेम्स- 
फोर्ड ने गांधीजी को बुलाया और तब उनकी समझ में स्थिति की गंभीरता आई। 
हरेक प्रान्त की भारतीय महिलाओं का एक शिप्ट-मण्डल छॉडे चेम्सफोर्ड से अपनी 
मजूर वहनों की ओर से मिला। गांवीजी ने ३१ मई १६१७ का दिन नियत कर दिया 
कि उस दिन तक यह प्रथा वन्द हो जानी चाहिए, नहीं तो भर्ती रोकने के लिए सत्याग्रह 
आरम्भ होगा। छॉड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १६१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा- 
विधान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की भर्ती बन्द की जाती हैं। 
पर यह स्पप्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रइन को फिर उठायेंगे 
जिनका उसमें बहुत बड़ा आथिक-हित था। इसलिए एण्डरूज साहव गांधीजी की 
सलाह और श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की हादिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाला 
इकट्ठा करने के लिए एकवार फिर फिजी गये, जिससे युद्ध के वाद प्रश्न उठने पर उसका 
उपयोग किया जा सके। वह कोई एक साल तक फिजी में रहे और पहली वार से भी 
अधिक भयंकर हकीकतें इकट्ठा कर लाये। उन्होंने इस प्रश्न के नैतिक पहलू पर आस्ट्रे- 
लियन महिलाओं का ध्यान भी काफी आकर्पित्त कर लिया और उन्हें कुली-प्रथा को 
उठाने के पक्ष में प्रवल समर्थन प्राप्त हो गया। १६१४८ के मार्च में उन्होंने मि० माण्टेगु 
से दिल्‍ली में भेंट की और उनके सामने सारा मामला पेश करके स्ावित कर दिया 
कि दार्तवन्दी कुली-प्रथा घोर अनेतिक हूँ । १९१६ में सरकार ने यह घोषणा की कि 
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अब गिरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी कौर जिन मजदूरों की पांच साल की मियाद 
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पूरी नहीं हुई है उन्हें वन्चन-मुक्त किया जायगा। फलूत: पहली जनवरी १६२० को 
फिजी, ब्रिटिश-गाइना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम और जमेका के प्रवासी भारतीयों में 
हप॑ का वारापार न रहा; क्‍योंकि वहां अभीतक यह प्रथा जारी थी। उस बन्वन-मुक्ति 
के दिन जो भारतीय गिरमिट के अनुसार यहां पहुँचे थे वे भी आजाद कर दिये गये। 
यह प्रथा १८३४ में आरम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेश्ञों में शकर की खेती के लिए 
मजदूर मिल सके.। इसके पहले अफ्रीका के ईसाई गुलाम काम करते थे, पर १८३३ 
में गुलामी का अन्त कर दिया गया था। इस प्रकार शकर की खेती जारी रखने के 
लिए जो तरकीव सोची-गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार 
सर डव्ल्यू० विऊूसन हन्टर ने इस प्रथा को अद्ध-गुलामी मजदूरी कहा था, और यह 
वर्णव ठीक भी है। 
|; हर्टर-रिपो्ट 
१६२० की २८ मई को हन्टर-रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा 
और क्षोभ की वाढ़ आ गईं। रिपोर्ट में सब सदस्य सहमत न थे। हिन्दुस्तानी सदस्यों 
का अंग्रेज सदस्यों से मतभेद था। मतभेद इस विपय पर था कि पंजाव का उपद्रव 
आकस्मिक था या पहले से निश्चित किया हुआ था ? अंग्रेज सदस्यों की राय थी कि 
वह पहले से निश्चित किया हुआ था, औौर हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय इसके विपरीत 
थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फौजी-कानून की कोई आवश्यकता न थी तथा इस 
उपद्रव का दोप चन्दा इकट्ठा करने और रंगरूट भर्ती करने में पंजाब के गवर्नर ओडायर 
के जुल्म को दिया। उन्होंने सरकार को ऐसी खबरें दवाने का दोपी ठहराया, जिनसे 
आन्त घारणा फैली। सरकार ने यह वात स्वीकार की कि 'फौजी-कानून का शासन- 
शक्ति के दुरुपयोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्तदायित्व-हीन कार्यो के द्वारा दूपित कर 
दिया गया था। जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार 
आदमी ऐसा न करता। और उस स्थिति में जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए 
था, उसने उससे काम न लिया।” सम्राद की सरकार ने उन कई निर्देयतापूर्ण और 
अनुचित सजाओं को विलकूल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी 
कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को घिककार-हारा तथा दूसरे 
उपायों से इस नापसन्दगी का खुले तौर से परिचय करा दिया जाय । परन्तु मि० माण्टेयू 
ने कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार विलकूुल वेकनीयती 
के साथ काम किया, अलवत्ता उससे परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने में गलती 
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हो गई।/ भारत को इस वात से कोई सानत्वना न मिली कि भविष्य के छिए फौजी- 
कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गई है 
न पंजाब या भारत को इस वात से ही कोई तसलल्‍्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी- 
कानून की करतूतों के लिए जिम्मेदार थे उतके सम्बन्ध में बड़े ध्यान के साथ जांच- 
पड़ताल की गई है, क्योंकि जिन अधिकारियों के आचरण को घिक्कारा गया था 
उनमें से बहुत से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड़ चुके थे। 
हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति 
की बैठक बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया 
गया और मामले पर विचार करने के लिए विश्ञेप कांग्रेस करने का निश्चय किया गया । 
लोकमान्य तिछक उस अवसर पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति 
में भाग न लिया क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न था। फिर भी उन्होंने 
देशभवित और सीजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य कह दिया कि वह महासमिति 
के आदेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गांधीजी ने असहयोग-आन्दोलन को, 
नेताओं का एक सम्मेलन बुछझाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया। अवतक 
असहयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रशन से ही सम्बन्ध रखता था। सारे दलों के नेता 
२जून १६२० को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की नीति 
अपनाने का निदुचय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ 
मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके 
स्कूलों, कालेजों और अदालतों के वहिप्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर 
१६१६ में दिल्‍ली में अ० भा० खिलाफत-परिपद्‌ ने गांधीजी की सलाह के मुआफिक 
सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निइचय की पुप्टि कलकत्ता 
ओऔर अन्य स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अप्रैल १६९२० को मदरास की खिलाफत- 
परिपद्‌ ने, कर दी थी। मदरास की खिलाफत-परिपद्‌ ने असहयोग की योजना की 
जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, 
आऑनरेरी पदों और कौंसिलों की मेम्बरी तथा पुलिस और फीज की नौकरी का त्याय 
और कर बदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। खिलाफत और पंजाव के 
अत्याचारों और अपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने उवलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण कर 
लिया। इस बिधारा ने राष्ट्रीय असन्तोप के प्रवाह को और भी प्रवद्ू कर दिया। 
असहयोग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिछूक तक ने महासमिति के 
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का 


निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर झोक, ३१ जुलाई की आधीरात क 
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वह परलोक सिधार गये और इस प्रकार गांघीजी एक महान्‌ शक्ति की सहायता से वंचित 
रह गये ! | ह 

इंधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिंजरत करने का निरचय किया, 
क्योंकि अब तुकिस्तान के साथ ब्रिटेन की संधि के वाद भारत में अंग्रेजों के शासन 
में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आन्दोलन सिनन्‍्व में आरम्भ हुआ और 
सीमान्तप्रदेश में जा फैला। कचगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठभेड़ 
हो गई, जिससे जनता में और भी आग छमग गई और अगस्त के भीतर-भीतर . 
 अनुमानतः १८,००० आदमी अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर अफगान-प्तरकार 
ने शीघत्र ही इन मुहझाजिरीन का दाखिला वन्द कर दिया और अनेक कष्ट झेलने और 
मरनें-खपने के वाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवत्तंन हुआ। 

. जव अगस्त में बड़ी कौंसिल की बैठक हुई तो असहयोग जौरी था। कई सदस्यों 
ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। वाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग की नीति 
से अव्यवस्था उत्पन्न-.होगी और पूछा कि क्या कोई इससे भी अधिक अविवेक-पूर्ण कार्य 
हो सकता है ? उन्होंने आन्दोलन को “सारी मूर्खत्ता-पूर्ण योजनाओं में सवसे अधिक 
मूखता-पूर्ण योजना” व़ताया, परन्तु नई कौंसिल खोलने के लिए युवराज को भारत 
बुलाने का विचार, जिसका विरोध वम्वई लिवरल परिपद्‌ में श्री शास्त्री तक ने किया - 

था, अन्त में छोड़ दिया गया। अगस्त में ही डॉ० सप्रू की वाइसराय की कार्य-कारिणी 
. का सदस्य नियुक्त किया गया। 


असहयोग का गस्ताव 


असहयोग की योजना का वाकायदा आरम्भ १ अगस्त को हुआ। गांधीजी 
और अली-भाइयों ने देश का दौरा किया। गांधीजी ने जनता को ख़्नुशासन का 
पाठ पढ़ाया और उसके उछलते हुए उत्साह को संयम में रवखा। जैसा हमेशा से होता 
भाया है, गांधीजी ने जव-जव अपने अनुयायियों को छताड़ बताई तो सरकार नें 
उसका उद्धरण भीड़ की निरंकुशता सिद्ध करने में किया। कांग्रेस को अपने पुराने 
वध रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। यह असावारण वात 
थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधिवेशन 
का निश्चय मई में ही हो चुका था। यह १६२० के ४ से ६& सितम्बर तक कंलकते में 
हुआ। 

यह अधिवेशन वड़ा ही महत्त्वपूर्ण था। बंगाल गांवीजी से पुरी तरह सहमत न , 


अव्याय १: असहयोग का जन्म-१६२० २०३ 


था और देशवन्बू दास तो गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। 
उनके या अधिकांश प्रतिनिधियों के हृदयों में कौंसिों और अदालतों के बहिप्कार की 
योजना के प्रति विलकुल सहानुभति न थी। पर तो भी ७ मत के संकीर्ण पर निश्चया- 
त्मक बहुमत से: कार्य-समिति ने गांधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने 
: झरने: शान: बहिष्कार करने की सलाह दी थी। उस समय वातावरण ही ऐसा 
था कि असहयोग अवश्यम्भावी था। भारत-सरकार ने हण्टर-रिपोर्ट के वहुसंख्यक- 
पक्ष की बात ग्रहण कर छी थी और वह अधिकारियों की काली करतूतों पर अंधकार 
का पर्दा डालना चाहती थी। बहुसंख्यक-पक्ष की राय में डायर का आचरण केवल 
“समझ की वड़ी भूल” था, जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से बाहर चला 
गया ।” उसकी राय में डायर ने जो किया वह कत्तंव्य को नेकनीयती के साथ, पर 
गलत ढंग से अपना कत्तंव्य समझने के कारण, किया। मि० मौण्टेगु ने भी इन सिफा- 
रिश्ों को बिना चू तक किये स्वीकार कर लिया और पंजाब के अधिकारियों की करतूतों 
की ओर से एक प्रकार आंखें बन्द कर लीं। उन्होंने कहा कि “डायर ने कठोर कत्तेव्य 
और नेकनीयती से काम लिया था ।” कामन-सभा में डायर के प्रति किये गये अत्याचार 
और उसे दिये गये अन्यायपूर्ण दण्ड के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। छाडड सभा में 
लॉर्ड फिनले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो गछूत, एक पक्षीय, और शब्द तथा 
भाव दोनों प्रकार से झूठी बातों से भरा हुआ था। इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय 
जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ विश्वास-घात किया गया। इस वाद-विवाद 
और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को लेकर कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में कड़े 
प्रस्ताव पास किये गये। - 
कांग्रेस का यह विद्येप अधिवेशन कलकते में वड़े जोशोखरोश के वीच हुआ। 
श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समिति के प्रधान थे और लाला लाजपतराब, जो 
हाल ही अमरीका से लोटे थे, सभापति थे। पहले प्रस्ताव में लोकमान्य वाल गंगाधर 
तिलक की मृत्यु पर कांग्रेस के गहरे दुःख को प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल 
एवं विश्युद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका त्याग और सेवायें, जनता के हिंत के 
लिये उनकी तीज लगन और राप्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये गये उनके भगीरथ 
प्रयत्नों के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर सदा आदर-सहित 
अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को बल व स्फूति प्रदान 
_ करती रहेगी। डॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची थी, 
उसपर भी कांग्रेस ने अपने दुःख को प्रकट किया। 
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दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौधरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से 
फारियग हुए ही थे, पेश किया। उसमें पंजाव-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये 
गये; हन्टर-कमिटी के बहुमत की पक्षपात तथा वर्ण-हेप-पूर्ण नीति की निन्‍दा की गई; 
और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश्न-न्याय की निष्पक्षता से लोगों का विश्वास 
उठ गया है। के की 
तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के वारे में था। पंजाव में किये गये अत्याचारों के 
विरुद्ध ब्रिटिश-सरकार-द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश-सरकार- 
द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशों को ज्यों-का-त्यों मान लिये जाने पर, और उसके 
द्वारा पंजाब के अधिकारियों के काले कारतामों को असलियत में दर-गुजर कर देने 
पर घोर निराशा प्रकट की गई। 

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे 
गांघीजी ने पेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की 
रायों से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था :-- 

“तूंकि खिलाफत के प्रइन पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के 
मुसलमानों के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश- 
प्रधान-मंत्री ने जान-वूझ कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा हैं और चूंकि प्रत्येक गैर- 
मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई घामिक विपत्ति 
को टूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे; 

“और चूंकि अग्रैल १६१६ की घटनाओं के मामलें में उक्त दोनों सरकारों ने 
पंजाब की वेकसूर जनता की रक्षा करने में औौर उन अफसरों को सजा देने में जो पंजाब 
की जनता के प्रति असभ्य व संनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोपी ठहरे हैं, 
घोर लापरवाही की हैं और चूंकि उक्त दोनों सरकारों में सर माइकेल ओडायर की जो 
अफसरों द्वारा किये गये वहुत-से अपराधों के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था 
और जिसने जनता के दुःखों व कप्टों की सरासर अवहेलना की, बरी कर दिया; और 
चूंकि इंग्लेण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति 
का दुःखपूर्ण अभाव स्पप्टत: प्रकट हो गया हैँ और पंजाब में चुसंगठित-रूप से आतंक और 
बआास फैलाया गया है; और चूंकि वाइसराय की सबसे ताजी घोषणा इस बात का प्रमाण 
है कि खिलाफत व पंजाव के मामलों पर तनिक भी पछतावे का भाव नहीं हैं; अतः 
इस कांग्रेस की राय है कि भारत में तवतक शान्ति नहीं हो सकती जवतक कि उक्त: 
दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राप्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम 


न 
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रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूछों को दोहराने से बचाने के छिए उपयुक्त 
मार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही हैँ। इस कांग्रेस की यह राय हैं कि जवतक उक्त 
भूलों का सुधार न हो जाय और स्वाराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के 
लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है कि वे गांवीजी-दारा संचालित क्रमिक 
अहिंसात्मक असहयोग नीति को स्वीकार करें और अपनावें। 

“और चूंकि इसकी शुरुआत उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अब 
तक लोकमत को वनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूंकि सरकार अपनी 
शक्ति का संगठन लोगों को दी गई उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित 
स्कूलों से, व अपनी अदालतों व कौंसिलों से ही करती है, और चूंकि आन्दोलन को 
चलाने में यह वाम्छनीय है कि कम-से-कम खतरा रहे और वाडछ्छित उद्देश की सिद्धि 
के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह कांग्रेस सरगर्मी के 
साथ सलाह देती है कि-- 

(अ) सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और जिला 
और म्युनिसिपल बोर्ड व अन्य संस्थाओं में जो छोग नामजद हुए हों वे इस्तीफा 
दे दें; 

(व) सरकारी दरवारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी अफसरों-द्वारा 
किये गये या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सरकारी व अधे-सरकारी 
उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय; - 

(स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकारूद्धारा 
नियन्त्रित स्कूल व कालेजों से छात्रों को धीरे-चीरे निकाल लिया जाय; उनके स्थान 
में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना की जाय; 

(द) वकीलों व मुवक्किलों-द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे वहिप्कार 
हो और उनकी मदद से खानृगी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की 
स्थापना हो; हु 

(य) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करनेवाले छोग मेसोपोटामिया में नौकरी 
करने के लिए भर्ती होने से इनकार करें हु 

(फ) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम 
उम्मीदवारी से वापस ले लें और यदि कांग्रेस की सलाह के वावजूद कोई उम्मीदवार 
चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट देने से इनकार करें; 

(ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जाय। 
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“और चूंकि असहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप 
में पेश किया गया है जिसके बिना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता 
' और चूंकि असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री-पुरुप व बालक को इस प्रकार 
के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह कांग्रेस सलाह देती है 
कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय; और चूंकि भारतीय श्रम 
' व प्रवंध से चलनेवाली भारत की वर्तमान मिलें देश की जरूरियात के लिए पर्याप्त 
सूत व कपड़ा तैयार नहीं कर सकतीं और न ही इस बात की कोई सम्भावना है कि 
एक रुम्बें अर्से तक वे ऐसा करने में समर्थ हो सकें, यह कांग्रेस सलाह देती है कि हरेक 
घर में हाथ की कताई को फिर से और देश के इन असंख्य जुलाहों द्वारा,. जिन्होंने 
अपने पुराने व सम्मानित पेशें को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, 
हाथ की बुनाई को पुनरुज्जीवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति तुरन्त ही 
बढ़ाई जाय। ; 
इस प्रस्ताव पर ग़रमागरम वहस हुई। वावू विपिनचन्द्र पा ने एक 
संशोधन पेश किया, जिसका देशवन्धु चित्तरंजनदास ने समर्थन किया! इस संशोधन 
के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री को भारत के एक शिष्ट-मण्डल से मिलने के लिए 
कहा गया । 
बहुत देर के विवाद के वाद अन्त में गांधीजी का श्रस्ताव पास हो 
गया। न्‍ 
यहां प्रसंगवद्ञ यह भी कह दिया जाय कि गांधीजी ने पहले जिला व म्यू- 
निसिपल बोर्ड आदि स्थानिक संस्थाओं के वहिप्कार को भी अपने कार्यक्रम में 
शामिल कर.लिया था, लेकिन फिर मित्रों की मर्जी के खातिर उसे निकाल दिया। 
राष्ट्रीय दल भी कार्यक्रम से कुछ मतभेद रखता था, लेकिन तिसपर भी बह कांग्रेस 
के प्रति वफादार रहा। अमृतसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के 
उम्मीदवार नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव- 
आन्दोलन में काफी समय, परिश्रम व धन व्यय किया था, वे लगभग सव एकदम 
चुनाव से हट गये । मत-दाताओं तक ने, छगरभग ८० प्रतिशत ने, कांग्रेस के निर्णय 
को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहों से तो वोट की पत्नियां डालने 
के वकक्‍स रीते-के-रीते लौट गये। स्वयं सरकार ने इस वात को स्वीकार किया कि 
गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन में नई कौंसिलों का वहिष्कार अवश्य ही अगले 
कुछ वर्षों के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेंगा। इस बहिष्कार के 
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कारण नई कौंसिलों में कई छोक-प्रतिप्ठित व उग्र-विचारवादी न आ सके और नरम- 
दल्ियों का रास्ता साफ हो गया।” 

नवम्बर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को 
स्पप्ट करना आवश्यक समझा। सरकार ने कहा, उसने प्रान्तीय सरकारों को 
आदेश किया हैँ कि वह केवल उन्हीं लोगों के विरुद्ध काररवाई करें जो आन्दोलन 
को चलाते-चलाते-उस हद से भी वाहर निकल जाय॑ जो उसके संचालकों ने नियत क 
रक्खी हैं और जिन्होंने लेखों व भाषणों से जनता को खुले-आम हिंसा के लिए 
भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की वफादारी को विगाड़ने का प्रयत्न किया 
है।” सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-वर्ग के व्यक्ति व 
सर्व-साधारण दोनों ही असहयोग-आन्दोलन को एक शेखचिल्ली की योजना 
समझकर रद कर देंगे। क्योंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारों ओर 
अशान्ति व राजनतिक गोलमाल फंले विना नहीं रह सकता और जिन लोगों के देथ 
में कुछ भी स्वार्थ-संवंध हैं उनका सर्वनाश हुए विना नहीं रह सकता। जअसहयोग- 
आन्दोलन अज्ञान और पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता है; और उसके उद्देश 
में रचनात्मक तत्त्वों के तो कीटाणु भी नहीं हैं। 

२ अक्तूबर १६२० को महासमिति ने अपनी वैठक में अखिल-भारत तिरूक- 
स्मारक-कोप व स्वराज्य-कोप नाम के दो कोप इकटूठे करने का निश्चय किया, 
लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १९२० तक रद्दी की टोकरी में ही पड़ा रहा। 
असहयोग-आन्दोलन सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी वंगाल और महाराप्ट्र में कुछ 
7 अच्छा स्वागत न हुआ। लोकमान्य तिरूक के एक साथी गणेथ्य श्रीकृष्ण खापरे ने 
एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक-हूप से वताया कि किस प्रकार 
कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव कांग्रेस की शक्तियों को आत्मवल व नेतिक श्रेप्ठता प्राप्त 
करने की दिशा में तो ले जाते है, लेकिन प्रश्न के राजनंतिक पहलू को बिलकुल 
भुला देते हें। देश की वास्तविक सरकार से हमारा सब सम्पर्क हटाकर यह 
आन्दोलन हमें राजनैतिक रंग में रंगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनैतिक 
स्वभाव वनाने से रोकता हैं जो एक करारी लड़ाई को जान्ति से किन्तु सुव्यवस्वित- 
रूप से और जम कर चलाने के लिए आवश्यक है। असहयोग का जान्दोलन 
सहनशक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सके, यह सम्भव है; लेकिन वह हमारे अन्दर 
बह कार्य-शक्ति, साधथनञझीलता व व्यावहारिक चातुर्य्य पंदा करने में असमथ हूँ जा 
एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक हूँ। कांग्रेस ने जिन तीन वहिप्कारों 
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की सिफारिश की है वें वेकार हैं और उनमें सुदूर राजनैतिक दृष्टि का बिलकुल 
अभाव है। आल-इण्डिया-होमरूल-छीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी. 
जाती है) के ध्येय को वदलते समय जो विवाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से 
प्रतीत होता हैं कि अब सारा झुकाव फिर एकतलन्‍्त्र व व्यक्तिगत सत्ता की ओर है । 
चाहे यह सत्ता एक वहुत ही बढ़े-चढ़े व नीतिवान्‌ व्यक्ति को क्यों न दी जाय, 
हैं आपत्तिजनक और समय की स्पिरिट के विरुद्ध ।” 

इसमें होमरूल-लीग के ध्येय-परिवत्तेंन और गांधीजी द्वारा स्व॒राज-सभा 
बनाने की ओर ध्यान दिलाया गया। करूकत्ते में जब असहयोग का भाग्य तराजू के 
पलड़ों पर लटका हुआ था, गांधीजी ने पुराने होमरूल-वादियों को , जिनसे श्रीमती 
वेसेण्ट अलग-सी हो गई थीं, एक झण्डे के नीचे इकट्ठा किया और छीग का ध्येय 
बदल डाला। इस ध्येय को नागपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना लिया। गांधीजी ने 
लीग का नाम भी वदरू कर स्वराज-सभा रक्खा। लेकिन इस सभा को चलने का 
मौका नहीं मिला, क्योंकि कलकत्ता में तो कांग्रेस ने असहयोग के मार्ग को अहण कर 
लिया था और नागपुर में उसपर फिर दोहरी छाप लगा दी। यह विधि के विधान 
में और राजनीति में कैसी घटना हैं कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दो 
वार ऐसे प्रान्तों की राजवानियों में पास हुए जहाँ कि असहयोग-आन्दोलन का 

: प्रवल-से-प्रवल विरोध किया गया था। 


नागपुर-कांग्रेस 
नागपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर अन्तिम-रूप से विचार होकर ० 
निश्चय होना था। कांग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की संख्या बहुत अधिक थी। नाग- 
पूर के पहले या वाद की कोई भी कांग्रेस इस वात का दावा नहीं कर सकती कि उसके 
अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या नागपुर के वरावर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों 
की संख्या १४,५८२ थी, जिसमें १०५० मूसलूमान थे और १६६ स्त्रियां। कांग्रेस 
के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य थे। 
कर्नल वेजवबुड, मि० हालफोड़े नाइट वमि० बेन्र स्पूर ने कांग्रेस में इंग्लैण्ड के 
मजंदूर-दल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया और मजदूर-दल की 
सहानुभूति को प्रदर्शित किया। ः 
श्री चित्तरंजनदास पूर्वी बंगाल व आसाम से लगभग २४५० प्रतिनिधियों 
का एक दल लाये थे, उनका दोनों ओर का खर्चा भरां और अपनी जेब से लगभग 
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२६,०००) इसलिए खर्च किया कि कलूकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके! 
श्री दास के आदमियों में और उनके विरोधी श्री जितेच्धलाल बनर्जी के आदमियों 
में एक मामूछी-सी तकरार भी हो गई। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम तगड़ा या 
कुछ कम संगठित न था। कर्नल वेजबुड ने और मि० बेन स्पूर वमि० हालफोर्ड नाइट 
ने विपय-समिति की बैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेजबुड ने असहयोग के विरोध 
में दलीलें पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी परन्तु नतीजा कुछ भी न हुआ। 
खादी-सम्बन्धी धारा और भी कड़ी कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया 
गया और कांग्रेस का ध्येय “इस तर्ज से वदल डाला गया कि उसमें ब्रिटिश-सम्बन्ध व 
वैध-आन्दोलन का जिनमें कांग्रेस अभीतक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न 
रहा।” ये सरकार के शब्दं हैं। अधिवेशन में गांधीजी के व्यक्तित्व की विजय हुई। 
अब हम नागपुर-कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं पर और उसने कांग्रेस 
' के ध्येय व विधान तथा आदर्शों व दृष्टिकोण में क्या-क्या आमूल परिवत्तंन किये, इसपर 
भी दृष्टिपात करें। असहयोग-सम्वन्धी प्रस्ताव का स्वीकार हो जाना स्वयं एक बड़ी 
भारी वात थी, लेकिन उसके वारे में सबसे बड़ी वात यह थी कि उसे श्री चित्तरंजनदास 
ने पेश किया और उसका लारहा लाजपतराय ने समर्थन किया। नागपुर में 
गांधीजी को निस्सन्देह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते में केवल 
एक ही परले सिरे के राजनीतिज्ञ पं ० मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया था, 
और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीव जबकि गांधीजी ने नेहरूजी का यह 
संशोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतों व कालेजों का वहिप्कार धीरे-धीरे हो । 
नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीव-करीव कलकत्तावाले प्रस्ताव 
को ही दोहराया । एक ओर पदवियां छोड़ देने की वात तो दूसरी ओर करों के न देने 
तक की बात उसमें शामिल कर छी गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि 
वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक-सम्बन्धों को छोड़ें और हाथ की कताई-बुनाई को 
प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय-आन्दोलन में अधिक-से- 
अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय सेवक-दल (इण्डियन नेशनल सबिस) को संगठित 
करने और अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोप* को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर 


कोष एकत्र करने का निए्चय तो अक्तुवर में ही हो गया था, लेकिन 


बाद में अखिल-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कीप व स्व॒राज्य-कोप को मिलाकर एक 


कर दिया गया। 
२ “हः 
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जोर दिया गया) कौंसिलों के' लिए चुनें गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतर 
दाताओं से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की 
गईं। पुलिस व पलटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ़ रहे थे उनको स्वीकारं 
किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से बर्ताव करते समय 
अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करें और सब 
सार्वजनिक सभाओं में बिना डर के खुले तौर पर भाग लें। इंस बात पर भी जोर 
दिया गया कि अहिसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग हैं। वचन और कर्म 
दोनों में अहिसा का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया , क्योंकि 
हिंसा-भाव लोकशासन की. स्पिरिट के विरुद्ध .ही नहीं वल्कि असहयोग की आगे 
की सीढ़ियों तक पहुँचने के मार्ग में भी वाघक है। प्रस्ताव के अन्त में इस वात पर 
जोर दिया गया कि सब्र सावंर्जनिक संस्थायें सरकार से अहिंसात्मक -असहयोग करने 
में अपना सारा ध्याव लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित 
करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लेण्ड के साप्ताहिके इण्डिया: को 
बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस वात को महसूंस किया गया कि भारत और 
विदेशियों में भारत के वारे में सच्ची बातों के फैलाने की आवश्यकता है। आयलेण्ड 
के वीर योद्धा स्वर्गीय मैकस्विनी ने जो आयर्लण्ड के उत्थान के लिए लड़तै-लड़ते ६५ 
दिन की भख-हड़ताल के पदचात्‌ अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था इसके लिए 
उन्हें श्रद्धाल्जलि दी गई। 

विनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप “रिवर्स कौंसिलों” 
हारा स्वर्ण-विनिमय-मान-कोप (506 लाश्या86 8छ7वंशत ९४६८ए८) 
कागजी-मुद्रा कोप (748०४ (पः८०८ए +९४८:ए८) में “लूट” मचने के कारण 
नागपर में जोरों से इस वात की मांग पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को 
. पूरा करे। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्रिटिश 'माल की तिजारत 
क्रनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरों पर अपना बादा पूरा करने से 
इन्कार करने के हकदार हैं।” ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व 
समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों को प्रोत्साहित 
किया गया और ट्रेडयूनियनों के जरिये जारी किये गये उनके संग्राम के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित की गई। खाद्य्पदार्थो के निर्यात की नीति की निन्‍्दा की गई। 
मकदमा चलाकर या विना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानूभूति दिखाई गई। पंजाव, 
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दिल्ली व अन्य स्थानों में पुन: प्रारम्भ हुए दमन को ध्यान में रबखा गया 
और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धैय॑ से सहे। कांग्रेस ने सब देशी-नरेद्यों 
से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी .शासन स्थापित 
करने के लिए शीक्र-से-्क्षीघ्र प्रयत्न करें। हानिमेन साहव को भारतीयों से अछग 
रखने की सरकारी नीति की निनन्‍्दा की गई और मि० हानिमन के प्रति भारत 
की क्ृतज्ञता प्रकाशित की गईं। ईक्षर-कमिटी व उसकी सिफारिशों को भारत 
की पराधीनता व असहायता को बढ़ाने में सहायक मान कर उनकी निनन्‍्दा की 
गई और उन सिफारिशों को भी असहयोग-आन्दोलन का एक और कारण माना 
गया। मुसलमानों को गो-वंथ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया 
गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े की निर्यात 
को निरुत्साहित करे। निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे में भी 
प्रस्ताव पास हुए। 

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैूँ। कांग्रेस का ध्येय बदल 
दिया गया। कांग्रेस का ध्येय “शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य 
प्राप्त करना” घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रान्तीय संगठन प्रान्तों की 
भाषा के अनुसार किया गया। विपय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले 
अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना;व उसकी सदस्यता केवल महासमिति 
के सदस्यों तक सीमित रखना--ये मार्क के परिवर्तन थे; लेकिन विपय-समिति 
के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर दी गई। सभापति, मंत्री व 
कोपाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होता नये विधान 
का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्रान्ति ही कर 
दी है। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुरव्यंवहार के विरुद्ध 
उच्चता और बीरतापूर्ण संग्राम छेड़ने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया 
और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों-द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति 
को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौठने के लिए बाधित किया 
गया था, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया। सबसे अन्त 


जप 


में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनवन्धू एण्डरूज को 
धन्यवाद दिया। 
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अध्याय १ का परिशिष्ट 


१--चवम्पारन-सत्याग्रह 
विहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला हैं। उन्नीसवीं शता- 
ब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। 
आगे चलकर इन लोगों ने वहां के जमीदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा 
वना, भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने हाथ कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की 
* जमीन छी, क्योंकि उन्तके सिर कर्ज का बहुत बड़ा वोझा छदा हुआ था। इन गोरे 
खेतिहरों ने अपने प्रभाव और रुतबे से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त करके यहां पैदा 
कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जोकि उन्हें हुकूमत करनेवाली 
जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहां के गांवों के किसानों से अपने लिए 
नील की खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि 
किसान अपनी हु या है भूमि पर नील अवश्य वोयें। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने 
बंगाल-टेनेन्सी एक्ट में इस वात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने 
- की यह प्रथा आगे चलकर तीनकठिया के नाम से मशहूर हुई, जिसके मानी थे एक 
वीघे का #& भाग। किसानों की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई 
फायदा नहीं है । लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। 
इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी 
मिलती थी वह नाममात्र की थी। वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों 
. के मेल से रंग तैयार होने लंगे। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोक्‍्त 
अवस्था में त्तील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय छाभ-प्रद नहीं रहा। फलछत: 
उनके नील के कारखाने वन्द होने छगे। लेकिन इस नुकसान को अपने कंधे पर लेने 
के वजाय उन्होंने उसे गरीव किसानों के सिर मढ़ देने के उपाय सोचे। इसके लिए 
उन्होंने दो उपायों से काम किया। उन गांवों में, जिनकी जमीन के लिए उनके पास 
स्थायी पट्टा था, उन्होंने किसानों से लगान में बढोतरी कराने के इकरारनामे लिखा 
लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के बन्चन से मुक्त कर दिया-। इस प्रकार के 
हजारों ही शर्तनामे लिखाये गये। इन शर्तेनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार 
ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहां 
किसानों से उन्होंने जैसा कि किसानों का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने 
_ के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज छे 
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ली। गरीब किसानों से कोई १२ लाख रुपया वसूल किया। क्‍योंकि सारा चम्पारन 
जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ टुकड़े 
कर लिये थे। गोरों के प्रत्येक संघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग था 
जिसमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी हलकों में इतना था कि वेचारे 
गरीब किसान इस वात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए 
तैयार हुए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फौज- 
दारी किसी भी प्रकार का मामला चलावें या किसी भी हाकिम से शिकायत कर 
सकें। उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, कांजीहाउसों में उन्हें बन्द करा 
देना तथा हजार ढंग से उन्हें तंग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें 
मकानों की छूट, नाई, घोवी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर 
निकाल देना, उन्हींके मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछूतों को उनके 
दरवाजों पर बिठा देना आदि वातें भी शामिल थीं, जो आये दिन वरावर उनपर 
बीतती रहती थी। ये लोग किसानों से जबरदस्ती अनुचित-रूप से भांति-भांति के 
नजराने भी लिया करते थे। जांच करने पर यह ज्ञात हुआ था कि ५० प्रकार के 
नजराने वसूल किये जाते थे। उनमें से कुछ के नाम यहां देना अनुचित न होगा। 
विवाह पर, चूल्हे पर, कोल्हू पर लाग लगी हुई थीं। यदि साहव वीमार हैं और पहाड़ 
पर जाने की आवश्यकता है, तो वहां के किसानों को इसके लिए “पहाड़ही' नामक 
राग देनी पड़ती थी। यदि साहब को सवारी के लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरू- 
रत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए “घोड़ाही” “हाथियाही” या “हवाई” 
त्ामक विद्येप लाग देनी पड़ती थी। इन लागों के अतिरिक्त किसानों से भारी-भारी 
जुर्माने भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा 
जिससे साहव को या किसी दूसरे को बुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया 
जाता था। इस प्रकार से यह लोग एक तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम 
ही बन व॑ठे थे। 

यह अवस्था थी जबकि कुछ इन किसानों के और कुछ विहार के प्रति- 
निधि गांधीजी के पास लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें चम्पारन 
आकर स्थिति का अध्ययन करने का वचन दे दिया। 

१६१७ में गांधीजी मोतीहारी पहुँचे। यह जिले का मुख्य स्थान था। गांवों 
को देखने के लिए वह रवाना होने ही वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि 
तुरन्त ही जिले से वाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुवम को कब माननेवाले 
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थे! उन्होंने अपना कैसरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हें उतके 
लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्ट्रेट 
' की अदालत में उनपर दफा १४४ भंग करने का मुकदमा चछा। उन्होंने अपनेको . 
अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण वयान अदालत के सम्मुख दिया, जो 
उस समय एक मपरिचित और नई स्फुरणा को लिये हुए था, हांलांकि आज हम 
उससे भली-भांति परिचित हो चुके हैँ । सरकार ने अन्त में मुकदमा वापस ले लिया 
और उन्हें अपनी जांच करने दी। इस जांच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से 
कोई २० हजार किसानों के वयान कलूमवन्द किये। इन्हीं वयानों के आधार पर 
गांधीजी ने किसानों की मांगें पेश कीं! आखिरकार सरकार को एक केमीशन 
नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमीदार, सरकार और निलहे गोरों के प्रतिनिधि थे। 
गांधीजी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीझन ने जांच 
के वाद एक मत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिससें किसानों की लगभग सभी 
शिकायतों को जायज माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता भी लिखा गया था 
जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया 
गोरों ने नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी 
सिफारिश को वाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को . 
पैदा करना या तीनकठिया' लेना मना कर दिया गया। इसके कुछ वर्ष वाद ही 
अधिकांश निलहे गोरों ने अपने कारखाने बेंच दिये, जमीन बेच दी और जिला छोड़- 
कर चले गये। आज उन स्थानों के, जो कभी निलहे गोरों के महल थे, खण्डहर ही शेप 
हैं। वे लोग, जो अभीतक वहां मौजूद हूँ, नील का काम कतई नहीं कर रहे हैँ; वल्कि 
दूसरे किसानों की तरह खेती-वाड़ी करके बसर करते हैं। अब न तो उनकी वह गैर- 
कानूनी आमदनी ही रह गई हैं और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी का एक 
कारण थी। जिन अत्याचारों और मूसीवतों को देश के अनेक नेता और सरकार दोनों 
पिछले सौ वर्षो से दूर न कर सके वे इस प्रकार कूछ ही महीनों में मिट गये। 


२--खेड़ा-सत्याग्रह 
सफलता की दृष्टि से चाहें नहीं, वल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहांतक 
प्रइन हूँ, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण खेड़ा का (१६१८) भी सत्या- 
ग्रह है। गांधीजी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय 
किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के दिनों में भी वे सरकार के 
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लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कूछ ऐतराज कर सकते हें। उनके प्रतिनिधि 
सरकार के कस आवेदन एवं प्रार्थनापत्र मेजते थे, स्थानीय कौंसिलों में प्रस्ताव करते 


.थे। बस यहांपर उनका विरोब समाप्त हो जाता था। १६१४८ में गांधीजी ने एक 


नये युग का श्रीगणेश किया | गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया 
कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गईं। अवस्था अकाल के समान हो गई 
थी। क्रिसान छोग यह महसूस करने लगे थे कि अवस्था को देखते हुए गान स्थगित 
होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन 
सवको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। अतः गांवीजी के 
पास क्रिसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अछावा कोई चारा ही नहीं था। 
उन्होंने छोगों से स्वयं-सेवक और कार्यकर्त्ता बनने की भी अपीर की और कहा कि 
वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आवि का ज्ञान कराबें। गांधीजी की 
अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वयं-सेवक बनने को आगे बढ़नेवाले 
सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और बढ़ती हुई वकालत पर लात 
मार दी, और सव कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले छी। खेड़ा का सत्याग्रह 
ही इन दो भहान्‌ पुरुषों को मिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के 
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होंने अन्तिम निशचय 
करके अपने-आपको गांबीजी के अर्पण कर दिया। किसानों ने एक प्रतिज्ञायत्र पर 
हस्ताक्षर किये कि वे अपने को झूठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को 
नप्ट करके जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनों को जब्त 
कराने के लिए तैयार हैं। 

अब किसानों को एक नये ढंग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों 
की शिक्षा उन्हें दी गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें बह बताया जाता 
है कि आपका यह हक है कि आप सरकार के लगान छगाने के अधिकार पर ऐतराज 
करें। यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नहीं, नौकर हैं, इसलिए आपकी 
अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर डराये-बमकाये जाने की, दमन 
जौर दवाव की और उससे भी बदतर जो आ पड़े उव सवकी परवा न करते हुए 
अपने हकों पर डटे रहना चाहिए; उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी 
सीखना था, जिनके जाने बिना बड़े-से-बड़ा साहस-कार्य भी आगे चलकर दूषित और 
अप्ट हो सकता है। गांबीजी, सरदार पटेल तथा उनके जन्य साथियों का रोज 
यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और वहां से तीसरे में जाकर 
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किसानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे" और कहते थे कि मवेशियों तथा अन्य 
वस्तुओं के कूर्क॑ किये जाने, जुर्माना और जमीन जब्त होते की.घमकी के मुका- 
बले में भी दृढ़तापूर्वक डटे रहो। इस युद्ध के लिए घन की कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं थी, फिर भी वम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक घन 
भेज दिया । इस सत्याग्रह से गुजरात को सविनय-भंग का पहला सबक सीखने का 
अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के खयाल से ग्रांघीजी ने 
लोगों को सलाह दी कि जो खेत वेजा कुक कर लिया गया है उसकी फसल काट- 
कर ले आवें और (स्वर्गीय) श्री मोहनछाल पण्ड्या इस कार्य में किसानों के 
अगुआ बने। लोगों को अपने ऊपर जुर्माने कराने और जेल की सजा को आमंत्रित 
करने की शिक्षा ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का 
आवश्यक परिणाम हो सकता हैं। मोहनलाल पण्ड्या एक खेत की प्याज की 
फसल काटकर ले आये। उन्हें इस कार्य में कूछ किसानों ने भी मदद दी। उन 
सब लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और थोड़े-थोड़े दिन की सजायें हुईं। 
लोगों के लिए यह एक अद्भूत प्रयोग था। इन सब वातों को वे आनन्द के साथ करते 
थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छटनें पर उनके जुलूस 
निकालते थे। 

इस झगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों 
के लगान को मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया विना किसी प्रकार 
की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया 
कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह रियायत - 
एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन 
के फलस्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के; इसलिए इससे बहुत कम किसानों को 
लाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह पूर्ण विजय थी। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले। 
उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक महान्‌ जागृति की नींव पड़ी और 
वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांघीजी अपनी आत्म-कथा में 
लिखते हूँ :-- - - 
“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज जाया, नया उत्साह भर गया। सबने 
समझा कि प्रजा की मूक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-श्क्ति: पर हैं। 
सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरातं में जड़ जमाई।” । 
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३--अहमदाचाद-सत्या ग्रह 

गांथीजी-द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास 
की भांति ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की 
शोभा वढ़ सकती हैँ। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। 
औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में 
ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और अहिसा था। उसके 
ऐसे मजबूत-और दूरगामी परिणाम निकले हैं, जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर- 
संघ कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर 
पश्चिमी यात्री दंग रह जाते हैँ और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि 
संक्षिप्त वर्णन भी इस इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रंगे जा सकते हँ--परन्तु 
में यहां केवल इतनी ही वात लिखकर संतोष करूँगा कि गांधीजी ने इसमें कितना कार्य 
किया हैँ और इस संगठन की मुख्य रूप-रेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि 
इसमें तथा भारत के और संसार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में कितना अन्तर है । 

१६१६ से श्रीमती अनुसूया बेन साराभाई मजदूरों में शिक्षा-संवन्धी 
'कायेँ कर रही थीं। १६१८ में वुत्तकरों और मिल-मालिकों में जो झगड़ा उठ खड़ा 
हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना 
पड़ा। उन्होंने ने मिल-मालिकों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा 
उनसे पंचायत के सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलन के लिए 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात थी। गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने 
मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-फैसले की वात बीच 
में ही टूट गई, क्योंकि थोड़ी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हड़ताल कर दी। 
गांधीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज 
दिया। यद्यपि समझौता-भंग दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल-मालिक कुछ सुनते 
ही न थे। गांधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले 
खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे 
मिलों को होनेवाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई और दूसरी - 
ओर मिलों में उत्पत्ति-खर्च की वृद्धि--ये उनकी जांच के मुख्य विपय थे। इस जांच 
के पदचात्‌ जिस परिणाम पर गांधीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरों की मजदूरी 
में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। मजदूरों की मांग यद्यपि इससे बहुत 
अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिये गये। 


र्श्८ ः कांग्रेस का इतिहास भभाग हे . 


मिल-मालिकों ने २० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और 
कह दिया कि'२२ फरवरी १६१४८ से मिलों में ताले डाल दिये जायेंगे। इसपर गांघीजी 
ने सारे मजदूरों की एक सभा बुलाई और एक पेड़ के नीचे, जो अभीतक पवित्र समझा 
जाता है, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तवतक काम पर नहीं लौटेंगे जवतक कि उनकी 
पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती | - प्रतिज्ञा में यह वात भी थी कि वे लोग जवत॒क 
मिलों में ताले पड़े रहेंगे तवतक किसी हालत में शान्ति-भंग न करेंगे। यह प्रतिज्ञा 
कराने के वाद मजदूरों में शिक्षा देने का. कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्भ किया 
गया। श्रीमती अनसूया बेन दरवाजे-दरवाजे जाती थीं। श्री शंकरलाल बेंकर तथा 
छगनलाल गांधी भी इसी कार्य में जुट पड़े थे-।.नोटिस बांटे जाते थे , रोज स्थान-स्थान 
पर विराट सार्वजनिक सभायें की जाती थीं। इन नोटिसों को गांधीजी स्वयं लिखते 
थे। उनमें वह मजदूरों को बड़ी आसान भाषा में यह समझाते थे कि जिस संघर्ष में 
वे लोग जुटे हुए हे वह केवल औद्योगिक ही नहीं वल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक 
संघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्थान होगा और साथ-ही-साथ मजदूरी में 
भी वृद्धि हो जायगी। यह संघर्ष एक पखवाड़े तक वराबर चलता रहा। लेकिन मजदूर 
लोग इस वात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का घाटा सह सकें, 
इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। उन लोगों में जो नासमझ थे वें 
तो यहां तक बड़बड़ाने छंगे कि गांधीजी के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें 
इस बात का उपदेश दें कि हम छोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, लेकिन हम लोगों 
के लिए, जिनके वाल-बच्चों के भूखों मरने की नौवत आ गई है, यह इतना आसान नहीं 
हैं। यह गांधीजी के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा 
में यह घोषित कर दिया कि जबतक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति 
नहीं पा जाते तवतक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे गौर न भोजन ही कैरेंगे। 
यह समाचार विद्युत्‌ गति से सारे भारतवर्ष में फेल गया। यह आमरण अनशन था। 
. मजदूरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटल था। इसपर गांधीजी ने 
उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी -काम 
मिल जाय उसपर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। गांधीजी के लिए यह बहुत 
आसान था कि वह इन मजदूरों की आधथिक सहायता के लिए घन की अपील करते, 
जिससे काफी धन अवश्य आ जाता, लेकिन इस तरह भिक्षान्न देना उन्हें पसन्द न था। 
उनका कहना था कि मजदूरों की सारी तपस्या निष्फल हो जायगी और उसका सारा 
मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिक्षा-दारा सहायता दी.जाय। सत्याग्रहा- 


अध्याय १: असहयोग का जन्म-१६२० २१६ 


श्रम सावरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरों को काम मिल भी गया, जहां कि इमारतें 
बन रही थीं। वे आश्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से काम करने लगे। इनमें 
सबसे आगे श्रीमती अनसूया वेन थीं, जो मिट्टी, ईंट और चूना ढो रही थीं। इसका 
बड़ा ही नैतिक प्रभाव पड़ा। इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गये, और 
मिल-मालिकों के भी दिल दहल गये। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपील 
कीं। अपील करनेवाले नेंताओं में डॉ० वेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल- 
मालिकों को यह तार भेजा था-- भारत के नाम पर मान जाओ और गांवीजी के 
प्राण बचाओ ।” उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की 
भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती थी और इधर मिलू-मालिक भी अपनी प्रतिप्ठा कायम रखते 
हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनों ने पंच-फैसला मानना स्वीकार कर 
लिया। पंचों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का 
निर्णय किया । 

मजदूरों की समस्या के शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझ जाने के कारण कांग्रेसी नेताओं 
और मजदूरों में एक सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसीके फलस्वरूप मजदूरों का 
मजूर-महाजन' नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १४ वर्ष से श्रीमती 
अनसूया बेन और श्री शंकरलाल बेंकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ 
चला आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस संस्था की वदौलत मजदूर 
अवतक कितने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं और अहमदाबाद नगर को बड़े- 
बड़े औद्योगिक संकटों से वचाया है । 


भ२६ 
: असहयोग पूरे जोर में-१६२१ 


पंजाब-काण्ड पर सरकार का दुख-प्रकाश : 

नागपुरकांग्रेस के प्रस्ताव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा 
होता हैं। निर्वेछ क्रोध और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेवारी का एक नया 
भाव और स्वावलम्बन की स्पिरिट ले रहे थे। अब १६२० के आखीर और १६२१ 
की शुरुआत में भारत में जो कूछ घटनायें हुईं उनपर हम जरा देर के' लिए गौर करें। 
१६२० के अन्त तक नरम-दलवालों ने सदा के लिए कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। 
लिवरल-फेडरेशन के दूसरे वापिक अधिवेशन में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने उत्तम 
भाषण दिया। सुरेन्द्रनाथ वनर्जी सर' हो गये थे। छॉर्ड सिंह बिहार और उड़ीसा 
के पहले गवर्नर वन चुके थे। १६२१ के आरम्भ में ही नये मंत्रियों में लाला हरकिशन- 
लाल (पंजाव) जैसों का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले बुरे बताये जाते थे, 
जिन्हें आजन्म देश-निकाले की सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर 
ली गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट, सम्राट्‌ पंचम जॉर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनो- 

- भावों को शान्त करने और भारत में नया यूग जारी करने के लिए यहां भेजे गये। 
उन्होंने एक बढ़िया वक्‍तृता दी :-- 

“में अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ जबकि मेरी यही इच्छा हो 
सकती है कि पुराने जख्मों को भरू और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊँ। 
में भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत 
भूत-काल के साथ पिछली गरूतियों को भी कब्र में गाड़ दीजिए; जहाँ माफ ही करना 
है माफ कर दीजिए और कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर एकसाथ काम कीजिए, जिससे 
उन सव आश्ञाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं।' 

इसके बाद, जब बड़ी कौंसिल में पंजाव-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गग्मा 
उस समय सरकार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहें थे। 
“उन्होंने उन अनुचित कार्यो के किये जाने पर शासकों की ओर से दिली अफसोस जाहिर 
करते हुए अपना यह दृढ़ निउचय प्रकट किया था कि जहांतक मनुष्य की दृष्टि जाती 
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हैँ अव फ़िर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव हो जायगा।” इतना कह चुकने 

के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकड़ा, जिसमें कि “सबक देने 

लायक सजा देने” की तजवीज थी, प्रस्तावक से वापस करा लिया। परन्तु बात दर- 

असल यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसलिए जो 

सम्भवतः पेंशन के हक से भी हाथ थो बैठा था, उसे अर्पण करने के लिए अंग्रेज महिलाओं 

ने भारत में २०,००० पौंड एकत्र किये; क्योंकि वे उसे “अपना त्राता” समझती थीं। 

इतना ही नहीं, वल्कि उसे एक तलवार भेंट करके इंग्लेण्ड और हिन्दुस्तान में उसका 

खुले-आम बड़ा आदर किया गया। उसे जो कुछ हानि उठानी पड़ी हो उसकी जरूरत 
से ज्यादा पूर्ति इस तरह हो गई थी। कनंलछ जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराधी था, 

उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने 'नुकसान' का कसकर बदला 
मिल गया। न तो ड्यूक साहब की अपील से और न होममेम्वर सर विलियम विसेण्ट 
के शासकों की तरफ से खेद-प्रकाशन' से भारतवासियों के मनोभावों को शान्ति मिली । 

असहयोग की जड़ जम चुकी थी। परन्तु एक वात ठीक हो रही थी और वह यह कि बड़ी 
कौंसिल ने १६२१ की शुरुआत में एक कमिटी वैठाई थी कि वह दमनकारी कानूनों 
की जांच करे। और अन्त को वे सब कानून, क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट को छोड़ 
कर, १९२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम- 
पट्टी के होते हुए भी भारत का जख्म तो ताजा ही बना रहा, उसमें से वरावर मबाद 
बहता रहा: और कांग्रेस को शाही-घोषणा-पत्रों' और 'कौंसिलों-द्वारा कानूनों को रद 
कराने की पूरानी दवाओं का अवरूम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में 
लेना पड़ा। 


असहयोग प्रारंस 

माग्रपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौंसिलों के वहिप्कार 
में सराहनीय सफलता मिली। हां, अदालतों और कॉलेजों के वहिप्कार में उससे कम 
सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रोव को तो गहरा धक्का पहुँचा। देशभर 
में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी और दिलो-जान से अपनेको आन्दोलन में 
झोंक दिया। हां, राष्ट्रीय-गिक्षा के क्षेत्र में अछबत्ता आज्ञातीत सफलता दिखाई पड़ी । 
गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका जवाब उनकी ओर से बड़े 
उत्साह के साथ मिला। यह काम महज वहिप्कार तक ही सीमित न था। टदाप्ट्रीय 
विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह खोले गये। युकत-प्रान्त, 
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पंजाब और वम्बई-अहाते में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला। बंगाल भी पीछे नहीं 
रहा। लगभग जनवरी के मध्य में -देशवन्यु दास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों 
ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। गांधीजी. कलकत्ता गये और 
उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक राप्ट्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह _ 
पटना भी (दोवारा) गये और वहां राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बविहार-विद्यापीठ 
का मूहत्तं किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्या- 
पीठ, अलीगढ़, गृजरात-विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, वंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 
तिलूक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चारों ओर 
खुल गये । हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय शिक्षा को देश में जो प्रोत्साहन मिल 
रहा था उसका यह फल था। आन्ध्र-देश में १९०७ में राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति 
प्रज्वलित हुई थी। वह कभ्नी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। -वह्‌ 
अब फिर से तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्युलेशन-संस्थाओं से असहयोग 
करनेवालों की संख्या बहुत थी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं 
लोगों में से है, जिन्होंने १६२०-२१ में वकालत और विद्यालय छोड़े थे। 

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक 
१६२१ में अक्सर हर महीने मुख्तलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक 
जो नागपुर में हुई उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति 
के सदस्यों की संख्या का वटवारा किया। जनवरी १६२१ में नागपुर-कांग्रेस के 
स्वागताध्यक्ष सेठ जमनाछाल वजाज ने अपनी राबवहादुरी की पदवी छोड़ दी और 
असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक-स्वराज्य-कोप में एक लाख रुपया दिया | 
३१ जनवरी १६२१ को कलकत्ते में कार्य-समिति ने तिलूक-स्वराज्य-कोप के उपयोग 
के नियम बनाये। इस कोप का २५ फी संदी भिन्न भिन्न प्रान्तों की रकम से कार्य-समिति 
को देना तय हुआ था। किसी वकील को १००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल 
सकती थी और किसी राष्ट्र-सेवक को ५०] मासिक से अधिक नहीं । कर्ज का होना इस 
सेवा के लिए एक अपात्रता मानी गई। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सविस्तर पाठ्यक्रम 
अभी नहीं वन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भापा और चर्खा कातना सिखाना तय 
हुआ और ग्राम-कार्यकर्त्ता के लिए एक तालीम का क्रम निश्चित हुआ। देशवन्धु दास 
के जिम्मे हुआ मजदूर-संगठन पर देख-रेख और श्री तेरसी आथिक वहिप्कार कमिटी 
के संयोजक बनाये गये। वेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की भी 
बैठक हुई। कार्य-समिति में सवका यही मत था कि रंग़ानवन्दी का समय अभी नहीं 
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भाया है। वेजवाड़ा में ही महासमिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोप के लिए एक 
करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बर बनाये जायें और बीस 
लाख चर्खे चलवाये जायेँ। प्रान्त की आवादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी। 
पंचायत का संगठन और शराव छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। हालांकि लोग 
ऐसे सुधार और संगठन के निर्दोप कार्यो का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले 
ही से दफा १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था । उस समय महासमिति ने यह 
ठहराया कि देद में अभी इतना नियम-पाछून का गुण और संगठन-बल नहीं आ गया 
है कि जिससे तुरन्त ही सविनय भंग जारी किया जा सके और जिन-जिनके नाम पूर्वोक्त 
दफाओं के अनुसार आज्ञायें जारी हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया। 
सच तो यह है कि देश्ष में मार्च के दूसरे सप्ताह से ही जोश उमड़ रहा था। देश्नवन्धु 
दास मैमनसिह जाने से रोक दिये गये। बाबू राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहरुल हक को 
आरा जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकूब हुसेन कलकत्ता जाने से और छाला 
छाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ और लोगों के नाम भी हुक्म निकले थे । 
लाहौर में सभावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले 
में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले हफ्ते में गुरुद्वारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए। 
वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर घावा बोला गया और गोलियां चलाई 
गईं, जिसमें छोगों के कथनानूसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मौतें हुई थीं। 
वहां के महन्त ने, जोकि राजभकत था, ४००० कारतूस और ६४५ पिस्तील जमा कर 
रक्‍खे थे। एक गड्ढा खोद कर रकक्‍्खा गया था और बड़ीनसी आग जलाई जा रही थी। 
५ मार्च को किसी सार्वजनिक विपय पर परामर्श करने के लिए लोग इकट्ठ होनेवाले 
थे। कई वदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की जोर से कहा गया था 
कि यह तो सिक्‍खों के दो फिरकों की छड़ाई थी। ननकाना जैसा भीपण-काण्ड, जहां 
कि यात्री इस तरह मार डाले गये हों और जिनमें अभी कुछ जान बाकी थी वह भी 
उस जलते हुए गड्ढे में डाल दिये गये हों, पहले कहीं नहीं हुआ था। 

” कांग्रेस की शुरुआत के सालों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र 
ब्रिटिश कमिटी वन रही थी और उसका खर्च-बर्च और जरूरतें वहुत बढ़ी-चढ़ी थीं। 
कई साल तक लगभग ६०,०००) सार उसके खर्चे के लिए मंजूर किये जाते रहें। 


में यह निइचय हुआ कि इस वर्ष के शेप दिनों के लिए १७,०००) मंजूर किया जावे 
जोकि अध्यक्ष, मंभी और खजांचीं के दफ्तर-ख़र्च में काम आबे। लछाल्मजी और 
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केलकर साहव की सलाह से अमरीका की होमरूल-लीग वाले श्रीयुत राय को तार- 
द्वारा एक हजार डालर भेजे गये। ६ और १३ अप्रैल के दिन उपवास और प्रार्थना के 
' रूप में मनाये जाने तय हुए। -महासमिति में कांग्रेस-प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या 
का वटवारा इस तरह किया गया कि जिससे भूतपूर्व सभापतियों को छोड़कर ३५० 
की संख्या में गड़बड़ न हो । १० मई को जब इलाहावाद में कार्य-समिति बैठी तो अगली 
बैठक के लिए तंजौर और झोलापुर से उसे निमंत्रण मिले थे; परन्तु इस वैठक में कोई 
महत्त्व-पूर्ण वात नहीं हुई॥ १५ जून को वम्वई में फिर उसकी बैठक हुई, जिसमें 
गांधीजी ने वाइसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया। 


- गाँधी रीडिंग मुलाकात 

यह मुलाकात मालवीयजीने करवाई थी। उस समय छॉडे रीडिंग वाइसराय 
हुए थे। यह अगप्रैछ १६२१ की वात हैं। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई 
और शुद्धभाव को देखने का अवसर मिला। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग- 
आन्दोलन के खिलाफ कोई कारंवाई करना मुनासिव न होगा। प्रसंगवश उन्होंने अली- 
. भाइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के 
असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था। गांधीजी को बताया गया 
कि इन व्याख्यानों का तात्पर्य हिसा को सूक्ष्म-रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में छगाया जा ' 
सकताह । गांधीजी तो ठहरे बड़े ही मुंसिफ-मिजाज । उन्हें भी जँचा कि हां इन भाषणों 
का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता हैं; इसलिए उन्होंने अली-भाइशयों को लिखा और उनसे 
इस आशय का वक्‍ृतव्य निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था। 

यह 'माफी-प्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। 
गोरे लोग सरकार की इस विजय पर बड़े खुश.थे। माफी से लॉर्ड रीडिग को तसल्ली 
हो गई और उन्होंने अछी-भाइयों पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया। 


असहयोग ओर दमन 

वम्बईवाली कार्य-समिति की वेठक में राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने 

के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गईं। कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी 
पर यदि दीवानी और फौजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में 
कोई हिस्सा न लेना चाहिए। सिर्फ अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए। 
जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोपता सिद्ध हो जाय) यदि जाब्ता फौजदारी की 
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से कोई जमानत तलब की जाय तो वह उसे देने से इन्कार कर दे और उसकी एवज 
गेल भुगत ले। आगे चछकर यह भी नियम वनाया कि असहयोगी वकीलों को फीस , 
या बिना फीस के किसी अदालत में पैरवी न करना चाहिए। उस समय यह 

अन्देशा था कि कहीं अंगोरा में तुकिस्तान की सरकार के साथ भिड़न्त न हो जाय। 
इसपर कार्य-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए 

यदि लड़ाई छिड़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह 
, ब्रिटिण-सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि 
इस सिलसिले में ब्रिटिदा-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें। 

२८, २६ और ३० जुलाई १६२१ को वम्बई में महासमिति की एक महत्त्वपूर्ण 
बैठक हुई। वेजवाड़ा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर 
खुशियां छाई हुई थीं। तिलक-स्वराज्य-कोप में निश्चित से १५ लाख रुपये अधिक 
आ गये थे। कांग्रेस सदस्यों की संख्या आधे के ऊपर पहुँच कर रह गई; मगर चर्खे 
करीव-करीब वीस लाख चलने लगे थे। इसके वाद अब बुनने तथा खादी-सम्बन्धी 
विविध क्रियाओं की ओर देश का ध्यान गया ।.इस उद्देश की सिद्धि के लिए विदेशी कप डे 
के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था । 
महासमिति ने यह भी सलाह दी कि “तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेर्ण 
कपड़ों का उपयोग छोड़ दें ।” वम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोध 
किया गया कि “वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रबखें 
और वह ऐसी हो जिससे गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मौजूदा दरों से तो 
दाम हगिज न बढ़ाये जायेँ।” विदेशी कपड़े मंगानेवालों से कहा गया कि वे विदेशी 
कपड़ों के आर्डर न भेजें और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहुर खपाने का 
उद्योग करें। 

महासमिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कु 
हैं कि वह सरकारी नौकरों पर सरकार की मुल्की या फौजी नौकरी छोड़ने: 
अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कुदरती हक है कि 
हरेक फौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस वात की अपीछू करे कि उस 
सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लें जिसने भारतीय जनता के विश्ञाल 
बहुमत का विश्वास एवं समर्थन गँवा दिया हूँ । मद्य-निषेघ-आन्दोलन के सम्बन्ध में, 
शराबियों को शराब की दूकानों पर न जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों- 
द्वारा किये जनुचित्त और अकारण हस्तक्षेप की वदीलत, धारवाड़, मत्तियां तथा अन्य 
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स्थानों में कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि 
अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिन जारी 
रखने का आदेश देना पंडेगा। थाना के जिलावोर्ड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास 
किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे 
वनन्‍्यवाद देते हुए महासमिति ने भारत के अन्य जिछा व म्युनिसिपल वोडों से थाना- 
बोडे-द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिये कहा। यहां यह 


स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेंस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव 


पेश नहीं हुआ था, और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तके ही मह॒दृद 

रक्‍खा था। -व्यापारियों से प्राथना की गई थी कि वे नशीली चीजों का. व्यापार बन्द 
कर दें। पूर्ण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट्र के कत्तेंव्य के प्रति कांग्रेस सतके थी। 

| दमन-चक्र बड़ भयावह और विस्तृत-रूप में जारी था।' खासकर यक्तप्रान्त 
में उसका वंहुत जोरोशोर'था। कई जगह तो गोछी-काण्ड भी हुए थे। बहुत से छोग, 
बिना मुकदमा लड़े, जेलों में पड़े हुए थे। उन संबवंको बधाई देते हुए महासंमिति ने 
घोपणा की, कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-सहन और सफाई या जमानत दिये वर्गर जेल जाने 
से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न 
भांगों ने प्रान्तीय सरकारों हारा किये गये दमन के जवाब में सविनय अवज्ञा शुरू करने 
की मांग की थी। सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में 
प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियों-द्वारा वन्नू में किये गये कथित 
अत्याचारों की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से नियुक्त की गई थी । - इतने पर भी, यह 
प्रस्ताव पास किया गया कि हिन्दुस्तान-भर में अहिसात्मक वातावरण को और भी 
अधिक सुदृढ़ करने, इस वात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-सांघारण के ऊपर 
कांग्रेस का प्रभाव किस हद तक कायम हुआ हैं, और देश में ऐसा वातावरण पैदा करने 
के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोश की वात न रह कर नियमित रूप से 
और सुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय हैँ कि सविनय अवज्ञा को उस 
वक्‍त तक स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित 
कार्यक्रम पूरान हो जाय।” युवराज के आगमन के सिलसिले में महासमिति ने 


- निए्चय किया, कि “(उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तौर पर या अन्य 


किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, हरेक का यह कतेंव्य हैँ कि न तो उनमें शरीक 
हों और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करें। 
धारवाड़ में १ जुलाई १६२१ को अधिकारियों ने भीड़ पर जो गोली-बार किया 


अध्याय २; असहयोग पुरे जोर में- १६२१ २२७ 


था उसकी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के छिए कार्य-समिति ने नागपुर के 
असहयोगी वकील श्री भवानीशंकर नियोगी (जो अब मध्य-प्रान्तीय हाइकोर्ट के 
एक जज हैं ), वड़ीदा के अवकाशन-प्राप्त जज अव्वास तय्यवजी तथा मैसूर में कुछ समय 
तक जज रहनेवाले श्री सेटडूर की एक समिति नियुक्त की। ३० सितम्बर से पहले- 
पहले विदेशी कपड़े का भली-भांति वहिप्कार हो जाय; इसके लिए कार्य-समिति ने, 
घर-घर जाकर विदेशी कपड़े जमा करने की आवद्यकता पर जोर दिया और इस काम 
के लिए उपयुक्त नियंत्रण में अलग स्वयं-सेवकों को रखने के लिए कहा। अखिलत- 
भारत तिलक-स्वराज्य-फंड में जमा होनेवाली प्रान्त की कुल रकम का कम-से-क्रम 
एक-चीथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का संगठन करने, हाथ-कते सृत व हाय-चबुने 
कपड़े का संग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए अछूग रखने को कहा गया। 
चंकि कूछ प्रान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समितति 
ने उन प्रान्तों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी 
ही--६, ७, ८, ६ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। धारवाइ- 
गोलीकाण्ड और मोपलछा-उत्पात की जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई ।.इनमें से मोपछा- 
उत्पात पर कार्य-समिति ने जो प्रस्ताव पास किया, उसके कुछ अंश निम्नलिखित है-- 
“मोपछों-द्वारा किये गये हिसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निन्‍दा करती 
ही है, छेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती हैं कि इस सम्बन्धी जो 
सामग्री उसके पास हैं उससे मालूम पड़ता हैं कि मोपलों को असहनीय-रूप से उत्तेजित 
किया गया था, सरकारी तीर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाणित 
हुई है उनमें मोपलों-दार्रा किये गये अत्याचारों का इकतरफा और बहुत अतिरंजित बर्णन 
किया गया हैं तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावश्यक जन- 
संहार किया उसको उससे बहुत कम बताया गया हूँ जितना कि वस्तुतः वह हुआ हैं। 
“कार्य-समिति को यद्यपि इस वात का दु:ख है कि कुछ धर्मोन्मत्त मोपलों-दारा 
जबरदस्ती धर्म-परिवत्तेन कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तथापि सर्वे-सावारण को 
वह इस वात से आगाह करती है कि सरकारी या जानवृझ्कर गढ़ी गई बातों पर वे 
एकाएक विश्वास न करें। समिति को प्राप्त खबरों से मालूम पड़ता है कि लिन 
परिवारों के जवरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबर है वे मंजेरी के आयनयास 
रहते थे। यह स्पप्ट हैँ कि हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान उसी बर्मोन्मत्त-दल ने 
बनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है; और जहांदक 
हमें मालूम हुआ है, अमी तक तीन ही ऐसे मामले हुए हे ।” 
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अली-भाइयों की गिरफ्तारी 


घटनाय॑ एक के वाद एक तेजी से घट रही थीं। १६२१ की अखिल भारतीय _ 
खिलाफत-परिपद्‌ ८ जुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलीवन्धु, डॉ० किचलू, 
शारदा पीठ के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद 
और मौलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम मांगों की ताईद करते हुए, 
उस परियद्‌ ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि “आज से किसी भी ईमानदार 
मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम लिखाना, या उसमें 
मदद करना हराम है ।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार 
अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविक नाफरमानी 
(सेविनय-अवज्ञी ) शुरू कर देंगे और अपनी कामिक आजादी कायम करके कांग्रेस के 
अहमदावादवाले जलसे में भारतीय प्रजातंत्र का झण्डा लहरा देंगे। 
इस प्रस्ताव का मूल कारण कार्य-समिति का एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा 
सरकारी फीज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में “कलकत्ता 
और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र की गई थी।” 
५ अक्तूबर को कार्य-समिति की बैठक वम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान 
में कहा गया--- किसी भी भारतीय का किसी भी हँसियत में ऐसी सरकार की नौकरी 
करना, जिसने जनता की न्यायपूर्ण अभिलापाओं को कुचलने के लिए फौज गौर पृछिस 
से काम लिया (जैसे रौलट-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया ), जिसने फौज 
का उपयोग मिन्र-वासियों, तुर्कों, अरवों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना 
को कचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राप्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं।” अली- 
भाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई थी। कार्य-समिति 
ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उसपर बघाई दी भमौर घोषणा की कि 
मुकदमा चलाने का जो कारण बताया गया है वह घाभिक स्वतंत्रता में वाचा डालनेवाला 
हैं। उसने यह भी कहा---कार्य-समिति ने अवतक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों 
को कांग्रेस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी 
छोड़ सकते हैं पर अपना भरण-पोपण करने में असम हैँ उनके निर्वाह का प्रवन्ध करने 
में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय हैँ कि कांग्रेस 
असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी 
नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कत्तंव्य हैं कि वह यदि कांग्रेस की सहायता के बिना 
निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे ।” उन्हें बताया-गया कि कातना, वुनता 
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आदि स्वतंत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साथन हें। देश-भर की कांग्रेस कमिटियों 
से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावें और १६ अक्तूबर को इस आज्ञा का पाछन 
किया गया। विदेशी कपड़े का बहिप्कार अभी अधूरा पड़ा था। कार्वे-समिति ने कहा 
कि जबृतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त में सामूहिक-सत्याग्रह आरम्भ 
करना असम्भव है; और जबतक हाथ से कातने और बुनने का काम उतना न बढ़ 
जायगा कि उससे उस जिले या प्रान्त की आवश्यकतायें पूरी हो सकें, तबतक सत्याग्रह 
की इजाजत भी न दी जायगी। हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन छोगों के द्वारा किया जा 
सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम में रुकावट डाली जाय। पर इसकी 
अनु मंति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी से लेता जरूरी है और प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी को इस 
बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अहिसात्मक वातावरण बना रखा जायगा। 
युवराज के स्वागत के वहिप्कार के सम्बच्च में विस्तृत योजना बनाई गईं। तय हुआ 
कि उनके भारत में पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल मनाई 
जाय और वह भारत के नगरों में जहां-जहां जायें, हड़तालें की जायें। इसके प्रवन्ध फा 
कार्य कार्य-समित्ति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों को सौंप दिया। साथ ही 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्त्वपूर्ण घोपणा की गई कि भारत-सरकार भारतीय छोक- 
मत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों से डरने का कोई 
कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं 
है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के 
हितों के विरुद्ध हों या जिन्हें वे न चाहते हों।॥ उन पड़ोसी राज्यों को जो भारत छे प्रति 
इत्रुता का भाव न रखते हों, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ 
किसी प्रकार का समझौता न करें। 

इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया। जब यह पता चल 
कि करांची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांवीजी ने, जो इस अवसर 
पर तिचनापलली में थे, भापण को स्वयं दोहराबा। उन्होंने इस गिरफ्तारी को इतना 
महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विपय पर पास किये गये प्रस्ताव 
को दोहराने की आज्ञा दी। समय तेजी के साथ वीतता चला जा रहा था और स्व॒राज्य 
की अवधि में केवल एक महीना रह गया था। देश ने अली-भाइयों की और अन्य नेताओं 
की गिरफ्तारी पर जिस संयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्‍ली की ५ 
नवम्बर १६२१ की महासमित्ति की दैठक ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अपनी जिम्में- 
दारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दें दिया। सत्याग्रह में करदन्दी 
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भी झामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार 

प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों पर छोड़ दिया गया। हां, इन झर्तों का पूरा होना जरूरी 
समझा गया--हरेक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्य क्रम के उस अंश की जो उसपर लाग 
होता हो, पूर्ति कर छी हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो 
खद्दर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हों, खिलाफत और पंजाव 
के अन्यायों को दूर करने और स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता 
हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राप्ट्रीयता के लिए कलंक समझता हो। 
सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील को एक इकाई समझा जाय जहां के 
अधिकांश छोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं पर हाथ से तैयार हुई खादी पहनते 
हों, और असहयोग के अन्य सारे अंगों सें विश्वास रखते और उनका पालन करते हों। 
कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आज्ञा न करें। कार्य-समितति 
यदि चाहे तो प्रान्तीय कमिटी के अनुरोध पर किसी खास शर्ते को कमिटियों पर छागू 
न करें। 

मलावार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिन्दुओं के 

जवर्देस्ती मुसलमान बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपवित्र किये जानें का भी जिक्र 
किया गया। 


चिरालां की हिजरत 

यहां अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलछन में दो महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न 

होने के सम्बन्ध में कूछ कहना आवश्यक हैं। १६२१ में सरकार का मुकावछा करने 
की प्रवृत्ति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य वात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का 
परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहां की 
स्थानिक नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महासमिति की वेठक ३१ मार्च 
को आंध्र-प्रान्त के वेजवाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की छूहर आ गई। 
कुछ ही दिनों वाद चिराला के लोगों को अपने गांव के म्युनिसिपैलछिटी के रूप में वदले 
जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगरू के राजा 
थे, जो कांग्रेस-दल के घोर विरोबी थे । बब कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के 
लिए आतुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी 
की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि जनता म्युनिसिपेछिटी की परवा नहीं करती 
तो वह उसकी ज्ञीमा छोड़कर वाहर जा वसे। बांथीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि 
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यह सव कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बड़ा आकर्षक था और उस महान्‌ 
कार्य का वीड़ा उठाने के लिए नेता भी योग्य ही मिला। आन्ध्ररत्तन डी० गोपाल- 
कृष्णय्या ने इस विचार की पूर्ति करने में अपनी सारी शक्ति छगा दी और हिजरत का 
नेतृत्व किया। यह हिजरत हमें सिंध के मुसछमानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद 
दिलाती हैं। चिराला के छोगों को वहुत दिनों तक अनेक कप्ट उठाने पड़े। वे 
म्युनिसिपैलछिटी की सीमा के बाहर १० महीनों तक झोपड़ों में पड़े रहे। इधर अनेक 
नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही जिन्होंने असहयोग नहीं किया था 
वे बहलाने-फूसछाने- से राजी हो भये और एक साल तक घर-चार छोड़े रहने के वाद 
लोगों ने म्युनिसिपेलिटी. को मान लिया। 


मोपला-उत्पात 

यहां उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिससे मलावार में 
मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ। मोपले वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वंज अरव थे, मलाबार 
के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे और वहीं शादी-वब्याह करके रहने लगे थे। साधारणतया 
वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-बाड़ी करते हैं। पर धामिक उन्माद की धुन में वे इतने 
असहिप्ण हो जाते हैं कि प्राणों की या शारीरिक सुख तक की विलकुल चिन्ता नहीं करते । 
मोपलों के आये दिन के दंगों ने “मोपला दंगा-विधान” नामक एक विशेष कानून को 
जन्म दिया। सरकार आरम्भ से इस वात के लिए चिन्तित थी कि “भइक जाने- 
बारे” मोपलों में असहयोग की चिनगारी न लगने पावे। पर आन्दोलन और सब जगहों 
की भांति केरल में भी पहुँचा। फरवरी में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मौ० याकूब- 
हसन जैसे प्रमुख नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याकूब- 
हसन ने खासतौर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूंगा, परन्तु इतने पर 
भी उनके खिलाफ निपेधात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १६२१ की याकूब- 
हसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार 
कर लिये गये। मोपले मुख्यत्त: वाल्वनद और ऐरण्ड ताल्लुकों में रहते हैं। सरकार 
ने इन ताल्‍्लुकों में दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आते रंग-ढंग ही वदल गया और 
मोपलों ने, जो अपने ढंगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से क्षब्ध हो 
रहे थे, मारकाद आरम्भ कर दी। शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक-हप घारण कर 
लिया। भोपलों ने वन्दूकों और तलवारों से लुक-छिपकर छापे मारने आरंभ कर दिये। 
अक्तूबर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। 
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मोपले सरकारी अफसरों को लूटने और वरवाद करने के अलावा हिन्दुओं को वलपूर्वक 
मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और हत्यायें करने के भागी वने | अंग्रेजों के प्राण 
संकद में थे। श्री एम० पी० नारायण मेनन नामक एक कांग्रेसी सज्जन ने, जिन्होंने 
सारे मलावार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में वहुत-कुछ भाग लिया था, मोपलों 
को समझा-बुझाकर अंग्रेजों के प्राण वचाये। पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में पकड़ 
कर पहले शाही कैदी के रूप में रक्खा और फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभि- 
योग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। यह १६३४ में पूरी सजा काटने के वाद 
छूटे। इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह शर्ते जवानी मानने को कहा 
गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक वाल्वनद ताल्लुके में न घुससेंगे। इन्होंने यह शर्तें मंजूर 
न की, और जान-वूझकर वीरतापूर्वक जेल में रहे। मोमला-विद्रोह ने आगे क्या-क्या 
रूप धारण किये, या अगस्त के वाद उसमें जो मारकाट चलने लगी, उनसे हमारा 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति नें अपनी नवम्बर की बैठक में उनके 
अत्याचारों का विरोध किया। 


- युवराज का सफल चहिष्कार 

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये। नई बड़ी कौंसिल को वही खोलते- 
वाले थे, पर १६२० के अगस्त के वातावरण की देखकर भारत-सरकार ने ड्यूक ऑफ 
कनाट को बुलाया। १६२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश-सरकार की आन बनाये 
रखने के लिए भेजा गया। कांग्रेस ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि युवराज 
की अगवानी से सम्बन्ध रखनेवाले सारे उत्सवों का वहिप्कार किया जाय। यही किया 
गया और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। युवराज के बम्बई- 
पदार्पण के दिन ही शहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुई वल्कि चार दिनों तक दंगे और 
खून-खच्चर होते रहे, जिनके फर्ं-स्वंरूप ५३ जांदमी मरे और लगभग ४०० आदमी 
घायल हुए। ये दंगे सरोजिनी देवी और गांधीजी के रोके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने 
घमासान लड़ाइयों में घुस-घुस कर लोगों को तितर-वितर होने को कहा। इन दंगों में 
असंख्य आदमी घायल हुए। गांधीजी ने जवतक झान्ति स्थापति न हो जाय, जनता 
की ज्यादतियों का प्रायश्चित्त करने के निर्मित्त £ दिन का ब्रत किया। इन्हीं दृश्यों को 
देखकर गांवीजी ने कहा था कि मुझे स्वराज्य की सर्डाद आ रही हैं। युवराज के आगमन 
के फल-स्वरूप देशभर के स्वयंसेवकों के दल संगठित हुए। अवतक कांग्रेस के स्वयंसेवक 
ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मात्र थे जो मेलों और उत्सवों के अवसर पर यात्रियों की 
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सहायता करते, संक्रामक रोगों के फैलने पर रोगियों की और कोई स्थानिक बिपत्ति 
होने पर पीड़ितों की सहायता करते और परिपदों और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर 
काम में आाते। पर खिल्यफत के स्वयंसेवक “सैनिक” ढंग के थे, जो कि सरकार के 
कथनानुसार “कवायद करते और वाकायदा दक्क वनाकर मार्च करते और वर्दियां 
पहनते थे।” इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हड़तालों का और विदेशी कपड़ों के 
वहिप्कार का संगठन किया। ये दोनों दखछ मिल गये और महा-समिति की थर्तो का 
पालन करने की शर्तें के साथ सत्याग्रही वन गये। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां 
हुईं। युवराज २५ दिसम्बर को कलकत्ता जानेवाले थे । बंगालू-सरकार ने बम्बई-सरकार 
की तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अनुसार 
स्वयंसेवक भर्ती करना गैर-कानूनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्तार 
हुए जिनमें देशवन्धु दास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद ही युबत- 
प्रान्त और पंजाब की वारी आई। अहमदावाद-कांग्रेस होते-होते छालाजी, पण्चित 
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशवन्ध्‌ दास क्रिमिनल-लॉ-अमेण्ड- 
मेण्ट-एक्ट के अंतर्गत था ताजिरात-हिन्द की १४४ धारा या १०८ धारा के 
अनुसार जेल में थे। १९२० के अग्रस्त में सर तेजबहादुर सप्रू वाइसराय की कार्ये- 
कारिणी के कानून-सदस्य (लॉन-मेम्वर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं 
को इन्होंने खोज निकाला था और राजनैतिक लोगों पर छागू करने की सलाह दी 
थी। वम्बई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर बंगाल, युक्‍्तप्रान्त और पंजाब 
ने दमनकारी कानूनों की शरण ली। 

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत चल पढ़ी। 
भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले जाते समय यह प्रवन्ध गिया गया था 
कि बाइसराय हर सार वड़े दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेंगे। 
युवराज के बड़े दिन भी कलकत्ते ही बिताने का निश्चय किया गया। पण्डित मदनमोहन 
मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनों ने करूकत्ते में छॉर्ड रीडिंग की परिस्थिति का 
उपयोग करके सरकार और जनता में समज्नौता कराने की चेप्टा की। छॉर्ड रोटिग 
भी राजी हो गये, चाहे २५ दिसम्वर के उत्सव का बहिप्कार टालने के लिए ही सही । 
२१ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालछवीय के नेतृत्व में एक शिप्ट-मण्डल वाटसराब 
से मिला। देशवन्ध दास कलकत्ते के अखीप्र-जेल में थे। उनसे मध्यस्थों की 
टेलीफोन-द्वारा बात हुई। चीन्र ही गांधीजी से बात-चीत बारना आदवब्यक समझा 
गया। वह अहमदाबाद में थे। तार-द्वारा सरकार इस बात पर राजी हो गई दि सन्याश्रद्ठ 
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के कैदियों को छोड़ दिया जाय और मार में गोलेमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय, जिसमें 
कांग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हों । इस परिपद्‌ में सुधार-योजना पर . विचार.किया 
जाय | देशवन्धु दास की मांग यह थी कि नये कानून (क्रि० छॉँ० अ० एक्ट) के. अंनुसार 
सजा पाये हुए सारे क॑दियों को छोड़ दिया जाय4 समझौते के - निश्चय का फल यह 
होता कि लालाजी जैसे कंदी और फतवे के कंदी, जिनमें मौलाना मुहंम्मंदअली, 
मौलाना शौकतअछी, डॉ० किचलू और अन्य नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाते 
करांची के कैदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १६२१ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिपद्‌ 
में, जिसमें फौजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने 
के अपराध में दण्ड दिया गया था। कुछ उलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फततवे में 
किया था। फतवा मुसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी-किया धामिक आदेश होता 
हैं जिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में निर्देश होता है। 

परन्तु गांधीजी करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने ओआंशिक- 
रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि फतवे के कैदियों को भी 
छोड़ा जाय-और पिकेटिंग जारी रखने का अधिकार माना जाय। ये मांगें वामंजूर करदी 
गईं। इस स्थिति के सम्बन्ध में छॉर्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार-हारा उत्तर 
कलकत्ता समय पर न पहुँच सका---अभाग्यवहः तार को रास्ते में देर छय गई और , 
लॉर्ड रीडिग के सहयोगी कलकत्ते से रवाना हो गये । (२३ दिसम्बर )| फलत: समझौते 
की वात असफल रही। श्री० जिन्ना और पण्डित मदनमोंहन मालवीय मध्यस्थ 
थे। (१६२१ के दिसम्बर की सन्धि-चर्चा का पूरा हाल जाननां हो तो पाठकों को 
श्री कृष्णदास की अंग्रेज़ी पुस्तक “गांधीजी के साथ सात महीने” पढ़नी चाहिए। 
पुस्तक पढ़ने योग्य है।) समझौते की वात असफल होने पर युवराज के आगमन के 
सम्बन्ध में वहिप्कार के कार्यक्रम का पालन अवशिष्ट भारत ने भी उसी प्रकार किया । 
कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई। कसाइयों तक की दूकानें वन्द थीं। इससे. यूरोपियनों 
को बड़ा क्रेच आया। १६२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदावाद-कांग्रेस 
हुई, जिसमें असहयोग का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। नागपुर के 
अधिवेशन के वाद से राजनैतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था। 


हा पु ५ कक प ः 
सत्याग्रह की तेयारी और अहमदाबाद-कांग्रेस 
वातावरण में सनसनी थी | हर एक के दिल में यही आशायें उमड़ रही थीं--- 
एक साल में स्वराज्य ! गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि भेरे कार्यक्रम को पूरा 
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: क्वर दोगे तो स्वराज्य एक साल में मिछ जायगा। साल खतम होने को था, और हर 
शख्स राजनैतिक आकाश की ओर ध्यान छपगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय 
आर स्वराज्य उसके चरणों में आकर खड़ा हो जाय। परन्तु हां, हर शख्स अपनी तरफ 
से शक्ति-भर कुछ करने और जो-कुछ भी भुगतना पड़े उसे भुगतने के लिए तैयार 
था--इसलिए कि वह देवी-बटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह सुदिन जल्दी-से-जल्दी 
आ जावे। कोई २० हजार के ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चके थे। 
उनकी संख्या ज्षीत्र ही ३० हजार तक हो जानेवाली थी, छेकिन सामहिक सत्याग्रह 
गों को बहुत छभा रहा था। और वह क्या था ? उसका क्या रूप होगा ? गांधीजी 
सका खुद कोई छक्षण नहीं बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया; 
उनके दिमाग में ही इसकी स्पप्ट कल्पना रही होगी। बह तो एक शोधक, एक 
हृदय के सामने उसी तरह अपने-आप खुल जाता है, उसके एक-एक कदम दिखाई 


दे |५४ अर! | 
है | हर हे 


व्म्नै 
का 


+॒ 


पड़ते है, जिस तरह एक वयावान जंगल में एक आदमी चलता हैं और उस थके-मांदे 
निराश मुसाफिर को घूमते-बामते अपने-आप रास्ता मिल जाता है। सामूहिक सत्याग्रह 
तो सुयोग्य व्यक्षितयों द्वारा किसी अनुकूल क्षेत्र में नियत शर्तों के पालन होने के 
बाद ही शुरू करना था। न तो उसमें जल्दी की गुंजाइश थी न थकावट की। इसके 
क्षनुसार गांबीजी गुजरात में लगानवन्दी-आन्दोलत करना चाहते थे। 

अब लोग भय छोड़ चुके थे। एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र 
में पैदा हो चुका था। कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही वल 
पर लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की प्रतिप्ठा और रोब 
की भी जड़ बहुत-कुछ हिल गई थी और स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों 
का काफी ज्ञान वढ़ गया था। 

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों 

ठने के लिए कसियां और बेंच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर- 

अधिवेशन में कोई ७० हजार रुपया खर्च हुआ था। स्वागताध्यक्ष चबललभभाई पटेल 
का भाषण छोटेनसे-छोटा था। कम-्से-कम प्रस्ताव--कुल € उस अधिवेशन में 
पास हुए। हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही। और कांग्रेस-कार्य के लिए जो तम्बू 
और डेरे छगे थे, उनके लिए २ छाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी। 

यहां हम संक्षेप में उन सव घटनाओं को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ 
कांग्रेस का ध्यान था। देशवन्धु की जगह हकीम साहव इसलिए सभापति चुने ग्ये 
कि बह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति थे। यहां तक कि दिल्‍ली में हिन्दू-महासभा 
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के एक परिपद्‌ में वह उसके सभापति चुने गये थे। देशवन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही. 
उनका भाषण था। देशवन्धु का भापण उनकी भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से 
: ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा । देशवन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक और व्यापक-रूप 
से सिहावलोकन किया। संस्कृति में ही उसकी जड़ हैं इसलिए उन्होंने कहा, 'पेश्तर 
इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को आत्म-सात करने के लिए तैयार हो, 
उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना होगा।” इसके वाद उन्होंने भारत-सरकार- 
कानून (गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, “इसे कानून 
को सरकार के साथ सहयोग करने की वुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश में 
आप से नहीं कर सकता। में इज्जत को खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता। जब- . 
तक इस कानून का वह प्राक्कथन कायम है, और जबतक अपने घर का इन्तजाम हम 
आप करें, , अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने भाग्य का निर्माण आप 
करें, हमारे इस अधिकार को तसलीम नहीं कर लिया जाता, में सुलह की किसी शर्ते 
पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ॥$ 

. _ देशबन्धु के उस शानदार भाषण से अहमदाबाद के भव्य प्रस्तावों को देखने 
की सही दृष्टि मिल जाती हैं। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त 
और कार्य-क्रम पर एक खासा निवंन्ध ही है। यहांतक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते 
समंय कहा थां कि इस प्रस्ताव को अँग्रेजी और हिन्दुस्तानी में मुझे वारीकी से पढ़ने में 
३५ मिनट छगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले १५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय 
कार्य हुए हैं उनका वह घिलकुल स्वाभाविक परिणाम हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा सुलह 
का रास्ता बन्द नहीं कर दिया था, वल्कि वाइसराय यदि सद्भाव रखते हों तो दर्वाजा 
उनके लिए खुला रकखा गया था। “परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हों तो दर्वाजा उनके 
लिए बन्द है। परवा नहीं कितने ही लोगों को तबाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह 
दमन कितना ही उग्ररूप धारण करले। हां, उनके लिए गोलमेज-परिपद्‌ का पूरा 
अवसर है, परन्तु वहः वास्तविक परिपद्‌ होती चाहिए। यदि वह ऐसी परिषद्‌ 
चाहते है कि जिसमें वरावरी के लोग वैठे हों और उनमें एक भी भिखारी न हो, तो 
दर्वाजा खुला है औरं खुला रहेगा। इस प्रस्ताव में ऐसी कोई वात नहीं है कि जिससे 
विनय और विवेक रखनेवाले को शमिन्दा होना पड़े।” उन्होंने फिर कहा कि “यह 
प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्धत चुनौती नहीं है, वल्कि यह तो उस हुकूमत 
को चुनौती है, जो उद्धतता के सिंहासन पर विराजमान हैं। यह एक नम्न परन्तु दृढ़ 
चुनौती है, उस हुकूमत को जो अपने को वचाने की गरज से राय देने और मिलने-जुलने 
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की आजादी को कुचल देना चाहती है; और यह दो तरह की आजादी तो मानों 
स्वाबीनता की शुद्ध वायु की सांस लेने के लिए दो फेफड़ों के समान है।” असहयोग 
और उसके प्रति देश के कतेव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहां पास हुआ वह इस 
प्रकार है :--- 

(१) चूंकि कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को 
अपने अनुभव से मालूम हुआ हैं कि अहिसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, 
आत्म-बलिदान और आत्मसम्मान के मार्ग पर बहुत उन्नति की हैं और चूंकि 
इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को वहुत वड़ा धक्का पहुँचाया है और चूंकि देश 
की प्रगति स्वराज्य की ओर तीव्र गति से हो रही है; इसलिए यह कांग्रेस कछकत्ता के 
विशेष अधिवेश्यन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार 
करती है और दृढ़ मिश्चय प्रकट करती हैँ कि जबवतक पंजाब और खिलाफत के 
अत्याचारों का निवारण नहीं हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी और 
भारतवर्ष का शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन संस्था के हाथ से निकलकर छोगों 
के हाथ में नहीं आ जायगा तवतक अहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय 
की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त 
निदचय करेगा। 

और चूंकि वाइसराय ने पहले हाल के भाषण में धमकी दी है, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि भारत-सरकार ने अनेक प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छेखलू- 
रूप से स्वयंसेवक-संस्थाओं को विच्छिन्न करके, और सार्वजनिक सभाओं और कमिटी 
की बैठकों की भी मनाही करके और भिन्न-भिन्न प्रान्तरों में अनेक कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं 
को ग्रिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूंकि यह स्पप्ट हैं कि यह दमन कांग्रेस 
ओर खिलाफत के कामों को विच्छिन्न करने और जनता को उनकी सहायता से वंचित 
करने की ग्रज से चलाया गया है; इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि जहां तक 
आवश्यकता हो कांग्रेस के सब कार्य स्थगित रक्‍्खे जायँ। और सव लोगों से प्रार्थना 
करती है कि वे शान्ति के साथ विना किसी घूम-धाम के स्वयंसेवक-संस्थाओं के सदस्य 
होकर गिरफ्तार होवें। ये स्वयंसेवक-संस्थायें देशभर में कार्य-समिति के बम्बई 
के गत २३ नवम्बर के निदचयानुसार संगठित की जावें। किन्तु जो व्यक्ति नीचे लिखे 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वह स्वयंसेवक नहीं वनाया जायगा-- 

“ईइवर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि--- 

(१) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ। 
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(२) जवतक में संघ: का सदस्य रहूँगा तवतक़ वचन -और कर्म में 
अहिंसात्मक रहूँगा और इस वात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी 
अहिंसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति 
में अहिसा से ही खिलाफत और पंजाव की रक्षा हो सकती हैं और उसीसे 
स्व॒राज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त -जातियों में--चाहे 
वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी हों--एकता स्थापित हो 
सकती है। ' 

(३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए सदैव- 
प्रयंत्व करता रहूँगा। |; 

(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक 
उद्धार के लिएं स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक हैँ और में दूसरी तरह के सब कपड़ों: 
को छोड़कर केवल हाथ के कते -और वृने खहर का ही इस्तेमाल करूँगा। 

(५) हिन्दू होने की हँसियत से में अस्पृश्यता को दूर करने की न्‍्यायपरता 
और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव अवसर पर दलित लोगों 
के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रक्खूंगा और उनकी सेवा करूँगा। _ 

(६) में अपने बड़े अफ़सरों की आज्ञाओं और स्वयंसेवक-संघ, कार्य- 
. समिति या कांग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उंन सब नियमों का पालन करूँगा 

जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होंगे। 

(७) -में अपने धर्म और अपने देश के लिए विना विरोध” किये जेल जाने, 
आधात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ। 

(८) अगर में जेल जाऊँ तो अपने कुटम्वियों या जो छोग मुझपर निर्भर 
हैँ उनकी सहायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं मांगूँगा ।” 

. “इस कांग्रेस को विश्वास हैँ कि १६ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयंसेवक-संघ में- शामिल हो जायगा। 
सार्वजनिक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई हैं उसकी परवा 
न करते हुए और यह देखते हुएं कि कमिटी की बैठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने 
का प्रयत्न किया गया है, यह कांग्रेस सलाह देती है कि कमिटी की बैठकें और सार्व- 
जनिक सभायें हुआ करें। सार्वजनिक सभायें घिरी हुई जगहों में टिकट के द्वारा और 
पहले से सूचना देकर की जांवें, जिनमें संभवत: वही वक्‍ता अपना लिखा हुआ भाषण 
पढ़े जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो। हर हालत में इस वात का खयाल 
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रक्‍्खा जाय कि छोग उत्तेजित न हो जावें और उसके फल-स्वरूप जनता के द्वारा हिंसक 
कार्य न हो जायें। 

“आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों 
का निरंकुश, अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग 
क्रिये जा चुके हों तो सशस्त्र क्रांति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सभ्य और 
प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं 
और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शान्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और जिनका यह्‌ 
निश्चय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयों के प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी- 
प्रद से उतारने के छिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं 
रह गया है, यह सलाह देती है कि छोगों को अहिसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल 
चुकने पर या महासमिति की दिल्‍्लीवाली पिछली बैठक के उस विपय के प्रस्तावा- 
नुसार देशभर में व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का संगठन करें। | 

“इस कांग्रेस की राय हैँ कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या 
रक्षात्मक सत्याग्रह पर पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रतिवन्धों और समय-समय 
पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार 
जब, जहां और जितने स्थान पर आवदश्यक समझा जाय तब, वहां और उतने स्थान 
पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थगित कर दिये जाय॑ँ। 

यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेष- 
कर राप्ट्रीय विद्यालयों के विद्याथियों और अध्यापकों से कहती हू कि वे तुरन्त 
उपर्यक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ के सदस्य 
हो जायें। 

यह देखते हुए कि थोड़े समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के गिरफ्तार 
होने का भय है और चूंकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रवन्ध उसी तरह चलता 
रहे और वह जहां शक्ति में हो वहां साधारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जब 
तक आगे कोई सूचना न दी जाय तबतक यह कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना 
सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महा-समिति के समस्त अधिकार देती हैं। 
इसमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासमिति और कार्य-समिति के 
बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों का प्रयोग महा-समिति 
की किन्हीं दो बैठकों के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांवी को) मौका 
आ जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार रहेंगा। 
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“यह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत .किये जानेवाले 
अन्य उत्तराधिकारियों को ऊपर के सव अधिकार देती है। 

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं हैँ कि महात्मा गांधी 
. या उनके उपर्युक्त उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी 
कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की मंजूरी के बिना भारत- 
सरकार या ब्रिटिश-सरकार से संधि करने का अधिकार हैँ; और कांग्रेस के संगठन 
की पहली धारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के विना महात्मा गांधी या उनके 
उत्तराधिकारियों-दारा नहीं वदली जायेगी। है 

यह कांग्रेस उन सब देश-भक्‍तों को वधाई देती हैं जो अपने अन्तःकरण के 

विश्वास या देश के लिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके 
वलिदान से स्वराज्य बहुत निकट आ गया है। ल्‍ 

(२) जो लोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त प्र :विश्वास 
नहीं करते किन्तु जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिलाफत और पंजाव के अत्याचारों 
का प्रतिकार होना आवश्यक समझते हें और उसपर जोर देते हैं और राष्ट्र .के पूर्ण 
विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित कराने पर जोर देते.है, उन सबसे कांग्रेस यह 
प्रार्थना करती है कि वे भिन्न-भिन्न धामिक समाजों. में एकता कराने में पूरी सहायता 
दें, जो छाखों कृपक भूखों मरने-की अवस्था पर पहुँचे हुए हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने 
के लिए आर्थिक दृष्टि:से घुनने, हाथ से कातने और बुनने का प्रचार करें और इसके 
लिए हाथ से कते और बुने कपड़ों को पहनने की शिक्षा दें और पहनें, नशीली वस्तुओं 
का प्रयोग पूर्णतया बन्द करने में सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृश्यता दूर 
करने और दलित जाति के लोगों की अवस्था सुधारने में मदद दें। 

हम उस वहस की ओर भी मुखातिव हों जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने 
शुरू किया था। उनकी तजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस 
तरह की जाय--ूर्ण स्वतंत्रता, विदेशियों के नियंत्रण से बिलकुल आजादी।” 
घटना को अब इतना अरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि 
कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्‍यों किया ? 

गांधीजी ने उस समय कड़ी भाषा का प्रयोग किया था; किन्तु सवाल यह 
है कि क्‍या वह बहुत कड़ी थी ? गांवीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय 
तजवीज किया गौर नये ढंग से हमछा करने की मोर्चावन्दी की थी। यह एक ऐसा 
संग्राम था कि जिसमें उद्देंश और उसे पाने के लछिए की गई व्यूह-रचना स्पष्टहूप से 


एप 
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निश्चित थी। दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बड़ी मृठभेड़ हो जाया करती थी। एक 
कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिपाही आकर जनरल 
और सेना से कहे कि हमारे उद्देश का निर्णय फिर से होना चाहिए, तो लड़ाई की 
सारी रचना न बिगड़ जायगी ? लेकिन उनकी जिस दलील ने असर किया वह तो , 
थी-- सबसे पहले तो हम शक्ति-संग्रह करें--सवसे पहले हम यह देख लें कि हम 
कितने गहरे पानी में हँ। हमें ऐसे समुद्र में न कूद पढ़ना चाहिए जिसकी गहराई का 
पता हमें न हो। और हसरत मोहानी साहव का यह प्रस्ताव हमको अयाह समुद्र में 
ले जा रहा है ।” 

दूसरे प्रस्तावों में एक तो विधान-सम्वन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों 
की नियुक्ति की गई थी। एक मोपछा-उत्पात के विपय में था, जिसमें कहा गया 
था कि असहयोग या खिलाफत-आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस 
उत्पात के छः महीने पहले ही से अहिंसा के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही वहां 
रोक दिया गया था; और यह हरूचलरू इतने दिनों तक न रही होती, यदि याकूव हसन 
जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को वहां जाने दिया गया होता। 
जब मोपछा कंदी वेलारी भेजे गये तव कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी 
के डब्बे में भर दिया गया, जिससे १६ नवम्वर १६२१ की रात को दम घुटकर ७० 
कंदी मर गये थे। इस अमानुप व्यवहार पर रोप और सनन्‍्ताप प्रकट किया गया। 
१७ नवम्बर को वम्बई में जो दुर्घटनायें हुईं, कांग्रेस ने उनकी निन्‍दा की और सब 
दलों तथा सब जातियों को आध्वासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह वृढ़ 
निश्चय हैं कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके वाद मुस्तफा कमालपाशा 
को यूनानियों पर मिली फतह के लिए जिससे सेवर की सन्वि में परिवर्तेन किया गया, 
कोमागाटामारू वाले वावा गुरुदत्तसिंह को जो ७ वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अपने- 
आप पुलिस के सुपूर्द हो गये थे, और उन सिकक्‍खों को बन्यवाद दिया गया जो इस तथा 
अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों हारा बहुत जोश दिलाये जाने पर भी 
शान्त और अहिंसात्मक वने रहे। 

अहमदावाद-कांग्रेस में एक खास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक 
भामलों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक सत्याग्रह की छार्तो के 
विपय में अहिंसा पर वहुत वहस-मुवाहसा हुआ था--यह कि आया, मन, वचन और 
कर्म से उसपर अमछ किया जाय ? यहां यह याद रहे कि कलकत्तावाले प्रस्ताव में 
सिर्फ बचन और कर्म' का ही उल्लेख था। स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा में मन शब्द के 
१६ 
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जोड़ने पर मुसलमानों को ऐतराज था। उनका कहना था कि यह शरीयत' के 
खिलाफ जाता हैं। इसलिए मन की जगह इरादा” शब्द रख- दिया गया। इन सब 
मामलों में अलकूरान, 'शरीयत और हृदीस' के मृताविक राजनैतिक विचारों और 
भावों का अर्थ और निर्णय करने में उलेमा ने वहुत वड़ा काम किया। आगे चलकर 
हम देखेंगें कि कौंसिल-प्रवेश और उसके वाद की कार्रवाइयों के वारे में भी 
उनकी राय और फतवे लिये जाते थे। 


मुलशीपेठा सत्याग्रह 


१९२१ का विवरण समाप्त करने से पूर्वे मुलशीपेठा सत्याग्रह का परिचय दे 
देना अप्रासंगिक न होगा। मुलशीपेठा पूना से ३० मील दूर है। ताता कम्पनी ने यहां 
बिजली पैदा करने के लिए इस इलाके के जलप्रपातों को बांधने के उद्देश्य से मजदूर 
भेजे। मुल्कीपेठा के निवासियों ने अपने वाप-दादा की जमीन छोड़ने से इन्कार किया 
और श्री केलकर आदि की सलाह से सत्याग्रह का निशचय किग्रा । इस विजली-योजना 
से ५१ गांव और ११,००० स्त्री-पुरुष वच्चे जमीन-जायदाद और घरवार से हाथ 

- घोनेवाले थे। रामनवमी (अप्रैल १६२१) के दिन १२०० मावले बन्द पर जाकर 
बैठ गये। मजदूरों ने काम तुरत वन्द कर दिया। एक महीने तक यह सत्याग्रह 
चलता रहा। दिसम्वर में फिर आन्दोलन चला लेकिन वहुत समय तक चल न सका । 
मावले स्वयं कर्ज के वोझ से दबे हुए थे। साहूकार उन्हें और दवाने लगे। यद्यपि 
इसमें सफलता नहीं हुई, लेकिन इसका एक यह परिणाम तो जरूर हुआ कि उन्हें 
जमीनों के दाम अच्छे, मिल गये। इस सत्याग्रह में १२५ मावलों, ५०० स्वयं- 
सेवकों और नेताओं ने जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, सजा पाई। इस आन्दोलन 
को चलानेवाली कांग्रेस तो न थी, लेकिन कांग्रेसी नेता अवश्य थे। 


क 8 
के हि 
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स्व-दल-सम्मेलन 

अभी १६२१ अच्छी तरह खतम भी न हुआ था कि कांग्रेस के हिर्तैपी मित्रों ने, 
जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में 
समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही 
सूखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को वम्बई में एक सर्व-दरू-सम्मेलन 
बुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न दलों के छगभग ३०० सज्जनों ने भाग छिया। 

सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची 
जिसके आधार पर अस्थायी संधि की वात चलाई जा सके। गांधीजी ने असहयोगियों 
की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन में तो वह वाजाव्ता भाग न ले 
सकेंगे, हां, वैसे वह सम्मेलन की सहायता अवश्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने 
बताया कि सरकार की तरफ से दमन वरावर जारी है; और जबतक कि सरकार 
के मन में उसपर कोई अफसोस नहीं हैं तवतक ऐसे सर्वेद-सम्मेलन करने से 
क्या फायदा ? सम्मेलन के बीस सज्जनों की एक विपय-समिति ने जो प्रस्ताव 
तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्खा गया और गांधीजी मे फिर 
असहयोगियों की स्थिति स्पष्ट की । सर शंकरन्‌ नायर इस सम्मेलन के सभापति थे।' 
उन्होंने इस प्रस्ताव को नापसंद किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये। उनकाः 
स्थान सर एम० विश्वेश्वरव्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्व-सम्मति 
से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-नीति को धिक्‍कारा गया था और साथ में 
यह भी सलाह दी गई थी कि जवतक समझौते की बातचीत चलती रहें, अहमदाबाद 
के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक 
ऐसी गोल-मेजन्यरिपद्‌ शीघ्र ही बुलाने की पुप्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाब 
और स्वराज्य-सम्वन्धी मामलों पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही 
जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिवरू-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एव्ट 
के अंतर्गत संस्थाओं को गर-कानूनी करार देनेवाले सारे आदेशों को और राज- 
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द्रोहात्मक सभा-वन्दी-कानून को रद करने और उनके सजायाफ्ता या विचाराः 
लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध क 
कमिटी के जिम्मे उन मुकदमों की जांच का भी काम किया' गया जिनके भात 
आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई « 
सम्मेलन के वाद सर शंकरन्‌ नायर ने गलत वात्ों से भरा एंक वक्‍तव्य प्रकार: 
करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के खण्डन में श्री जिन्ना, जय 
और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सज्जनों को भी अपने-अपने व 
प्रकाशित करने पड़े । 


अन्तिस चेतावनी 


इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, का 
समिति ने अपनी ७ जनवरी की बैठक में उनकी पृष्टि कर दी और सत्याग्रह : 
महीने के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया। वाइसराय ने सम्मेलन की झ 
को मन्जूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते में ल 
रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। इसपर गांधीजी 
१-२-२२ को वाइसराय के नाम पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वारडोली में सत्याग्र 


आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया। 


पत्र (१ फरवरी १६२२) इस प्रकार है :-- 

“बारडोली वम्बई-प्रन्त के सूरत-जिले का एक छोटा-सा ताल्लुका है जिस 
जन-संख्या कूछ मिलाकर ८७,००० है। 

“गत नवम्बर की दिल्लीवाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव प 
हुआ था, इस ताल्लुके ने उसकी सारी शर्तों के अनुसार अपनी योग्यता सावित 5 
दी और गत २६ जनवरी को श्री बिट्वुलभाई जवेरभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहि 
सत्याग्रह करने का निश्चय किया। पर चूंकि इस निश्चय की जिम्मेवारी मुख्य 
शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए में उस हालत को, जिसमें यह निरचय किया गे 
है, आपके और जनता के सामने रखना अपना कतंव्य समझता हूँ। 

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार वारडोली को सामूहिक सत्याग्रह 
पहला केन्द्र बनाने का निश्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफ 
पंजाब और स्वराज्य-सम्वन्बी संकल्प की अक्षेम्य अवहेलना करने की नीति के विर 
देश-व्यापी असन्तोष प्रकट किया जा सके। 
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“इसके बाद ही वम्बई में १७ नवम्बर को झोचनीय दंगा हो गया, जिसके 
फल-स्वरूप वारडोली की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी। 

“इधर भारत-सरकार की रजामन्दी से वंगाल, आसाम, युकत-प्रान्त, पंजाब, 
दिल्‍ली-प्रान्त और एक प्रकार से विहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन 
से काम लिया गया। में जानता हूँ कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो कुछ किया 
है, उसे 'दमन' के नाम से पुकारने पर आपको ऐतराज है। पर मेरी सम्मति यह 
हैं कि यदि जरूरत से ज्यादा कार्रवाई की गई हो तो निस्‍्सन्देह उसे दमन के नाम से 
ही पुकारा जायगा। सम्पति का लटना, निर्दाप व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में 
लोगों पर पाक्षविक अत्याचार करता और उनपर कोड़े वरसाना किसी तरह भी 
कानूनी, सभ्यता-यूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सरकारी गैर- 
कानूनी-पन को केवछ गैर-कानूनी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है। 

“हड़ताल और पिकेटिंग के सिलसिले में असहयोगियों या उनके साथ हम- 
दर्दी रखनेवालों द्वारा डराते-धमकाने की वात किसी हृद तक ठीक है, पर केवल इसी 
कारण शान्तिपूर्ण पिकेटिग या उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण 
कानून का अनुचित उपयोग करके जिसे उद्देश और कार्य दोनों प्रकार से हिसाएूर्ण 
हछचलों को दवाने के लिए पास किया गया था, अन्धाधुन्ध गैर-कानूनी करार देता 
न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोप व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून का 
“जिन गैर-काननी ढंगों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और 
किसी नाम से पुकारा जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने का 
बात, सो यह जिस कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद होने ही वाला हैं। 
यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता हैं । 

फलत: देश के सामने सबसे वड़ा काम लिखने-बोछने और सभा करने की 
आजादी को इस साधन से जीवन-दान देना हैं । 

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दें रही है, और हिंसा 
के मूल-स्रोतों पर अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था 
में हैं, उसे देखते हुए असहयोगियों ने मालवीय-सरिपद्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिपद्‌ का उद्देश था कि वह आपको एक 
गोलमेज-परिपद्‌ करने के लिए तैयार करे। में अनावश्यक दुःख-कप्ट से लोगों को 
बचाना चाहता था, इसलिए मेने विना संकोच कांग्रेस की कार्य-समित्ति को मालवीय- 
परिपद्‌ की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में झत 
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हि 


आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मेने आपके कलकत्तेवाले भाषण से और 
अन्य सूत्रों से समझा, वाजिव ही थीं; फिर भी आपने. उन्हें एकवारगी नामंजर 
कर दिया। 
ऐसी हालत में अपनी मांगें मतवाने के लिए--जिनमें-भाषण देने, मिलने- 
जुलने और लिखने की आजादी-सम्बन्धी मांगें भी शामिल हें---किसी अहिंसात्मक 
“उपाय का अवलम्वन करने के सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्र 
सम्मति में हाल की घटनायें उस सभ्यता-पूर्ण नीति के विकूल खिलाफ हैं, जिसका 
आरम्भ आपने अली-भाइयों की उदारता और वीरतापूर्ण और विना किसी प्रकार की 
शतें के क्षमा याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह थी कि जबवतक 
- असहयोगी शब्दों और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, तवतक उनके कार्य-कलाप में सरकार 
कोई वाधा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति वरतती और जनता 
की सम्मति को परिपक्व होने और अपना प्रभाव दिखाने .का अवसर देती तो उस 
समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तवी करना सम्भव होता जबतक कांग्रेस उपद्रवकारी 
शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने लाखों अनुयायियों में अधिक 
संयम और नियमवद्धता न छा देती। परन्तु गैर-कानूनी दमन-नीति के कारण (जो 
इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढंग की निराली हैं ) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल 
ही आरम्भ करना हमारा कतंव्य हो गया है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ खास- 
खास इलाकों तक-ही सीमित कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय पर में स्वयं 
निश्चित करूँगा। फिलहाल सत्याग्रह वारडोली तक ही सीमित रहेगा। यदि में चाहूँ 
तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदरास-प्रान्त के गन्तूर जिले के १०० गांवों में 
सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दू । वशरतें कि वे अहिसा, भिन्न भिन्न श्रेणियों 
में मेल बनाये रखने, हाथ का कता-वुना खददर पहनने और बनाने और अस्पृश्यता 
टूर करने की शर्तों का पालन कर सकें। 
“परन्तु पेशतर इसके कि वारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ 
'करे, आपके सरकार के प्रधान अफसर होने की हँसियत से, में आपसे एकवार फिर 
अनुरोब करता हूँ कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करें और उन सारे असहयोगी 
कंदियों को मुक्त कर दें जो अहिसात्मक कार्यों के लिए जेल गये हैं या जिनका मामला 
अभी विचाराधीन है। में आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप साफ-साफ दाब्दों 
में देश की सारी अहिंसात्मक हलचल में--चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो 
चाहे पंजाव या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विपयों में हो, यहां तक कि वह 
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ताजिरात हिन्द या जाव्ता फौजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी 
कानूनों के भीतर क्यों न आती हो---सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हां, 
अहिसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे। में आपसे यह भी अनुरोब करूँगा कि आप 
प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल में जो जुर्माने किये गये हैं उन्हें वापस करा दें। में 
जो आपसे यह करने का अनुरोब कर रहा हूँ, सो संसार के उन सभी देशों में किया 
जा रहा है जहां की सरकारें सभ्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की 
घोषणा कर दें तो में उस समय तक के लिए उम्र सत्याग्रह मुल्तवी करने की सलाह 
दूंगा; जबतक सारे कैदी छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें। यदि 
सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार की बोर से छोकमत के 
अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सवूत समझूंगा और फिर निःसंकोच भाव से सलाह 
दूंगा कि दूसरे पर हिसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मांगों की पूर्ति 
के, लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था में उम्र सत्याग्रह केवल तभी 
किया जायगा जब सरकार विलकूल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, 
या जब वह भारत के अधिकांश जतसमुदाय की स्पप्ट मांगों को मानने से इन्कार 
कर देगी।” 

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, 
जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति वम्बई के दंगों, 
अनेक स्थानों पर खतरनाक ओऔर गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं-लेवक दलों-द्वारा 
हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाबा डालने के फल-स्वरूप हैं। 
इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो बली- 
भाइयों के माफी मांगने के अवसर पर वाइसराय ने बताई थी, क्योंकि उत्त अवसर 
पर वाइसराय ने यह वात स्पप्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी 
राज 'हात्मक अ चरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में यह भी कहा 
गया कि सरकार ने गोलमेज-परिपद्‌ के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद नहीं कर दिया। 
वास्तव में इस प्रकार की परिपद्‌ के छिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर: 
कानूनी कार्रवाइयां वन्‍्द कर दे। पर यह वात सर्वे-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं 
नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह 
कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम वदस्तूर जारी रहेंगे । इसके अछावा “गांवीजी 
ने यह वात भी साफ कर दी हैं कि गोलमेज-परिपद्‌ का काम उनके निर्णयों पर सही 
करना मात्र होगा।” उनकी मांगें दो श्रेणियों में वांटी जा सकती हैं (१) अहिसात्मक 
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आचरण के लिए दण्डित अथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; 
(२) यह आइवासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दलरू के सभी अहिसात्मक 
कार्यों में तटस्थता की नीति वरतेगी, फिर वे कार्य ताजिरात-हिन्द के भीतर भी क्‍यों 
न-आते हों। 


चोरी-चोरा काण्ड रे 

पर कांग्रेस के सिर पर एक जशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को युक्त- 
प्रान्त में गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा में एक कांग्रेस-जुल्स निकाला गया। 
इस अवसर पर २१ सिपाहियों और एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया 
-और आग छगा दी। वें सव आग. में जल मरे। उधर १३ जनवरी को मदरास में वही 
हुआ जो १७ नवम्बर को वम्वई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० 
- घायल हुए थे। इस अवसर पर मदरास में युवराज गये थे। मदरास के काण्ड ने 
वम्बई जैसा विद्ञाल रूप धारण नहीं किया। तव १२ फरवरी को वारडोलछी में कार्य- 
समिति की एक बैठक हुईं, जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह-आरम्भ 
करने का विचार छोड़ दिया गया। कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार 
होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और स्वयंसेवकों का संगठन 
और सभायें केवछ सरकार की आज्ञा को तोड़ने के लिए न की जायेँ। एक रचनात्मक 
कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस -के लिए एक करोड़ सदस्य भर्ती 
करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-द्वव्य-निषेध 
का प्रचार और पंचायतें संगठित करना आदि शामिल था। उघर जिस कमिटी'को 
गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी सिफारिश 
प्रकाशित करके लोगों से कर अदा करने को कहा और सारा लगान १० फरवरी 
तक अदा कर दिया गया। यह वात माननी पड़ेगी कि आन्ध्र-देश में करवन्दी का 
आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जबतक कांग्रेस की निषेधाज्ञा जारी रही तवतक 
पफी सदी रूगाव तक वसूल न किया जा सका। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 
| वारडोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। बहुत छोग 
ऐसे थे जो गांवीजी और उनके निश्चय में अगाघ-विश्वास रखते थे। कूछ ऐसे 
भी थे जो आपृत्ति प्रकट करने-योग्य कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ 
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और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की वैठक हुई तो उसमें कार्य-समिति के 
वारडोली-सम्वन्धी रूगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हां, व्यक्तिगत-रूप 
से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दी गई। 
विदेशी कपड़े की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो वारडोली 
के प्रस्ताव में गराव की पिकेटिग के लिए रकखी गई थी। महासमिति ने सत्याग्रह 
में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम की कि यदि कार्यकर्त्ता -रचनात्मक 
कार्य में अपनी सारी शक्ति छूगा दें तो जिस अहिंसात्मक वातावरण की आवश्यकता 
है बह अवद्य उत्पन्न हो जायगा। 
महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत 
सत्याग्रह वह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी 
आज्ञा या कानून का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निपिद्ध सभा 
जिसमें प्रवेश करने के लिए टिकटों की आवश्यकता हो, और जिसमें सबको 
खुलेआम आने की इजाजत न हो व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है। और ऐसी 
निपिद्ध सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सकें, सामूहिक 
सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के 
लिए की जाय तो वह आत्मरक्षा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई 
देनिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं वल्कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के 
लिए की गई हो तो वह उम्रस्वरूप की सभा समझी जायगी। 
जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो 
मध्यस्थ लोगों में दिल्ली में हलचल मच गई। ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के 
पारस्परिक-समझीौते की तो आशा छोड़ बैठे थे। पर साथ ही गांधीजी की गिरफ्तारी 
की विपद को बचाना चाहते थे। यदि महासमिति अब भी सामूहिक सत्याग्रह को 
अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह को तुरन्त शुरू किया जानेवाला 
कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कार्रवाई न कर॑ती। उधर गांबीजी 
के विरुद्ध यह आवाज उठी कि उन्होंने आन्दोलन को विलकूल ठंडा कर दिया। 
पंडित मोतीलाल नेहरू और छाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से हूम्वे-लम्वे पत्र 
लिखे। उन्होंने गांधीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देदा को दण्ड 
देने के लिए आड़े हाथों लिया। जब महासमिति की वाकायदा बैठक हुई तो गांधीजी 
पर चारों ओर से वौछारें पड़ने ऊगीं। आन्दोलन से पीछे हटने और वारडोछी 
के प्रस्तावों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया गया। वंगाल और महाराप्ट्र तो गांधीजी 
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पर टूट ही पड़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्‍्योंन जारी रक्खा जाय ? चाहे कुछ भी 
हो, बंगाल तो चौकीदारी-टैक्स देने से रहा। वावू हरदयाल नाग जैसे गांधीभवत ने 
वगावत का झण्डा खड़ा किया। संत्याग्रही खहर क्‍यों पहनें ? वारडोली के प्रस्तावों 
की एक-एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की वैठक में डॉ० मुंजे ने 
गांधीजी के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों-द्वारा 
उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्‍त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के 
लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध वोले थे। गांधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में 
किसी को वोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी 
उसी प्रकार पर्वत की भांति अचल रहे। 


गांधीजी की गिरफ्तारी 


पांसा पड़ चुका था। अव गरांघीजी को धर दबोचने की सरकार की वारी 
थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब 
उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुई हो। वह सत्र के साथ अपना अवसर देखती रहती हैं 
और जव सेना पीछे हटने छूगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ दूठता है। 
१३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय 
फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था । गांधीजी को राजद्रोह के 
अपराध में सेशन सुपुर्दे कर दिया गया । न्‍ ः 

यह ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। 
कानूनी अहलकारों ने तीन लेख छांटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया 
गया था--( १) राज-भक्ति में दखल्', (२) समस्या और उसका हल, (३) 
शर्जन-तर्जन” | ज्योंह्ी अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध 
स्वीकार किया। श्री वेंकर ने भी अपने को अपराधी कुवूल किया। इसके वाद 
गांधीजी ने अपना लिखित वयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है :--- - 
| “यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को सस्तुष्ट 
करने के लिए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि में इंग्लैग्ड की और भारतीय जनता को यह 
वता दूं कि में कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे वन गया। में 
अदालत को भी बताऊँगा कि में इस सरकार के प्रति जो देश में कानूनन कायम हुई 
है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के“लिए अपने आपको दोपी. क्यों मानता हूँ। 

“मेरे सावंजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अफ्रीका में विषम 
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| परिस्थिति में हुआ। उस देश्व के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समायम 
कूछ अच्छा न रहा। मुझे पता छगा कि एक मनुृप्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां 
मेरे कोई अधिकार नहीं हैं। मेंने यह भी पता छगा लिया कि मनुप्य के नाते मेरा कोई 
अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि में हिन्दुस्तानी हूँ। 

“पर मेने हिम्मत न हारी। मेने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह 
दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोप एक अच्छी-खासी शासन-व्यवस्था में योंही 
आकर घुस गया है। मैंने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी 
मेंने सरकार में कोई दोप पाया तो मेने उसकी खूब आलोचना की, पर मेने उसके 
विनाश की इच्छा कभी नहीं की। 

“जब १०५६० में बोअरों की चुनौती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान्‌ विपदु 
में डाठ दिया, उस अवसर पर मेने उसे अपनी सेवायें भेंट कीं--घायलों के लिए 
एक स्वयंसेवक-दल बनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां 
लड़ी गईं उनमें काम किया। इसी प्रकार जव १६०६ में जुलू छोगों ने विद्रोह 
किया तो मेने स्ट्रेचर पर घायलों को ले जानेवाला दल संगठित किया और जबतक 
“विद्रोह! दव न गया, वरावर काम करता रहा । इन दोनों अवसरों पर मुझे पदक 
मिले और खरीतों तक में मेरा जिक्र किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मेने जो काम 
किया उसके लिए लॉर्ड हाडिंग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १६१४ में 
इंग्लैण्ड और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया तो मेंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयं- 
सेवक-दल वनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम 
की सराहना की । जब १६१७ में छॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-यरिपद्‌ में खास 
तौर से अपील की तो मेने खेड़ा में रंगरूट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को 
जोखिम में डाल दिया । मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध वनद हो गया 
ओर आज्ञा हुई कि अब और रंगरूट नहीं चाहिएँ। इन सारे सेवा-कार्यो में मेरा एक- 
मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए 
वरावरी का दर्जा,हासिल कर सकूंगा । ४ 

“पहला धक्का मुझे रीौलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की वास्तविक 
स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था । मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस 
कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके वाद पंजाब के 
भीषण काण्ड का नम्बर आया। इसका आरम्भ जालियांवाला वाग के कत्ले-आम से 
और अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले आम वेंत लगाने और दूसरे वयान से वाहर अपमान- 
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जनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता रूग गया कि प्रधान-मंत्री ने भारत 
के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ-स्थानों 
की एकत्रता वदस्तूर रवखी जायगी, वह कोरा आश्वासन ही रहेगा। 

“वैसे १६१६ की अमृतसर-कांग्रेस में अनेक्र मित्रों ने मुझे सावधान किया 
और मेरी नीति की सार्थकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर 
अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के.साथ प्रधान-मंत्री ने जो वादा किया है उसका 
पालन किया जायगा, पंजाव के जख्मों को भरा जायगा और लाख नाकाफी और 
असन्तोष-जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। 
फलत: में सहयोग और माण्टेगु-चेम्सफोडे-सुधारों को सफल बनाने की वात पर 
अड़ा रहा । ५ 
“पर मेरी सारी आशायें घूलछ में मिल गईं। खिलाफत-संवंधी वचन पूरा किया 
जानेवाला नहीं था। पंजाव-संबंधी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर 

अधघपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते 
कि उन्हें जो थोड़ा-सा सुख-ऐश्वयं मिल जाता है वह विदेशी शोषक की दलाली 
"करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून से निकाली 
जाती है । वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनने कायम हूँ वह 
इसी जनता के घन-झोषण के लिए चलाई जाती है। चाहें जितने झूठे-सच्चे तक से 
काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाह जैसी चालाकी की जाय, असंख्य गांवों में जो 
नर-कंकाल दिखाई पड़ रहे है उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया 
जा सकता। यदि हमारा कोई ईइ्वर है तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
इतिहास में जो यह अपने ढंग का निराला अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबवदेही 
इंग्लैण् की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश के 
कानून का उर्पयोग विदेशी धन-शोपकों के सुभीते के लिए किया गया हैं। पंजाब 
के फौजी कानून के संवंध में मेने जो निष्पक्ष जांच की हैं, उससे में इस नतीजे पर 
पहुँचता हूँ कि १०० पीछे ६५ मामलों में सजा के फैसले बिलकुल खराब रहे। 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमों का तजुर्वा मुझे बताता है कि दस पीछे नौ दण्डित 
आदमी सोलह आने निर्दोष थे। इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि 
वे अपने देद् से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मामलों में देखा गया है कि हिन्दुस्तान 
की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में न्याय नहीं मिलता। 
में अतिझयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के 
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मामलों से काम पड़ा हैं उसका यही तजुर्वा है। मेरी राय में कानून का दुरुपयोग 
जानवूझ कर सही या विना जानेवूझे सही, धन-शोपक के छाभ के छिए किया 
जाता हूँ। का 

जिस १२४ ए धारा के अंतर्गत मुझपर मृकदमा चलाया गया है वह 
नागरिकों की आजादी का अपहरण करने में ताजिरात हिन्द की धाराओं में सिरताज 
है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहत रह सकता है। 
यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हों, तो 
जबतक वह हिसा-यूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तवतक उसे अपने अप्रीति 
के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रीयूत वैंकर पर और 
मुझपर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अप्रीति फँलाना अपराध 
है। इस धारा के अंतर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने अध्ययन किया है, 
और में जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भकतों को सजा 
दी गई हैं। इसलिए मुझपर जो इस घारा के अनुसार मामला चलाया गया हैं उसे 
'में अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैने संक्षेप में अपनी अग्रीति के कारणों का दिग्दर्शन 
'करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, औौर 
स्वयं सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझमें अप्रीति का भाव बिलकुल हैँ ही नहीं । 
परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा 
अधिक हानि पहुँचाई हैँ उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना में सदगुण समझता हूँ। 
अंग्रेजों की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुपत्व का अन्य अमलूदारियों की अपेक्षा 
अधिक अभाव हो गया है। जब मेरी ऐसी घारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति 
प्रेम के भाव रखना में पाप समझता हूँ। और इसलिए मेने अपने इन लेखों में, जो मेरे 
खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये हैँ, जो कुछ लिखा हैं उसे छिख पाना 
अपना परम-सौभाग्य समझता हूँ। 

“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैण्ण और भारत जिस 
भप्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मेने असहयोग के ढवारा उससे उद्धार पाने का मार्ग 
वताकर दोनों की एक सेवा की हैं। मेरी विनम्र सम्मति में जिस प्रकार अच्छाई से 
सहयोग करना कतंव्य है उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे 
पहले बुराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के लिए असहयोग को हिसात्मक ढंग से प्रकट 
किया जाता रहा है । पर में अपने देशवासियों को यह बताने की चेप्टा कर रहा हूँ कि 
हिला बुराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है 


के लिए जो कानून की निगाह में जान-वूझ कर किया गया अपराध है और जो भेरी 
निगाह में किसी नागरिक का सवसे वड़ा कर्त्तव्य है, सबसे वड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे - 
सह ग्रहण करने को तैयार हूँ। आपके, जज और असेसरों के, सामने सिर्फ दो ही 
मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हँ कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए. 
आपसे कहा गया है वह वुरा हैँ और में निर्दोष हूँ, तो आप छोग अपने-अपने पदों से 
इस्तीफा दे दें और वुराई से अपना सम्बन्ध अछूग कर लें; अथवा यदि आपका विश्वास 
हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश 
की जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो 
मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।' 

जज ने फैसले में छोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छः वर्ष 
की सजा दी, और श्री झंकरलछाल वेकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने 
का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छः मास और। गांधीजी ने गिने-चुने शब्दों में उत्तर ' 
दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की वात है कि मेरा नाम 
लोकमान्य तिरूक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जज को सजा देने के मामले 
में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। 
अदालत में उपस्थित लोगों ने यांघीजी को विदा किया। बहुतों की आंखों में आंसू 
भी भरे हुए थे। 

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से हटा दिया गया। 
यह वात अचानक हुई हो, सो नहीं । स्वयं गांधी जी ने ६ मार्च को यंग इंडिया' में “यदि . 
में गिरफ्तार हो गया” ज्ीषक लेख में लिखा था कि चौरी-चौरा के मामले में श्री कुंजरू 
की रिपोर्ट निशचयात्मक हैं और वरेली से कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह वात जाहिर 
हैँ कि.वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिंसा की प्रवृत्ति 
अवश्य मौजूद है । फलत: उन्होंने सत्याग्रह वन्द करने का आदेश दिया और लिखा 
कि जैसी हालत हैं उसमें सत्याग्रह सत्याग्रह' नहीं, दुरात्रह होगा। पर गांधीजी की 
समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो सबास्त्र विद्रोह 
तक की सराहना करती जाई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-सी चीज दिखाई 
पड़ी। यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो बड़े दुःख की 
बात होती । गांधीजी की इच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार 
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की जाशंका निर्मूल है; न हड़तालें हों, न झोरगुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलूस 
निकाले जायें। यदि वारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा 
तो उससे वें तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा। गांवीजी ने इन्हीं 
शब्दी के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे 
उनके दैवी शव्ति-सम्पन्न होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है उसका अन्त हो 
जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि छोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके 
प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता ज्ञावित हो जाबगी, और 
साथ ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विश्वाम मिल जायगा जिसके सम्मवतः बह 
अधिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पारूम किया--उनकी गिरफ्तारी 
ओऔर सजा पर चारों ओर ज्ान्ति कायम रही। 


जेल जाने के वाद 

गांबीजी की सजा के वाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को 
ठीक-ठाक करती रही । खद्दर-विभाग सेठ जमनालाल वजाज के जिम्मे कर दिया गया 
और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निमचय किया गया। महछावार में कप्ट- 
निवारण के लिए कमिटी ने ८४,०००) की मंजूरी दी। सेठ जमनाछालू बजाज ने 
वकीलों के भरण-पोपण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। खद्दर 
के अनिवार्य उपयोग” का अर्थ पहनना” छगाया गया। असहयोगी वकीलों को एक- 
बार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न लें, और असहयोगियों को आदेश 
दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करें। एक कमिटी वनाई गईं, जिसके जिम्मे इन बातों 
की जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ--- ( १) मोपला-विद्रोह होने के कारण; 
(२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया; (३) सरकार ने विद्रोह को दवाने के 
लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम छिया; (४) मोपडों-दारा 
, बल्पूर्वक मुसलमान बनाया जाना; (५) सम्पत्ति का विध्यंस; (६) हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवद्यक हो तो किन-किन उपायों से 
काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मराठी) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम 
में कुछ संशोधन पेश किये। अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी योजना बनाने के लिए 
एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ६ जून १६२२ को रूखनऊ में महासमिति की 
बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। असछ 
में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय भंग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और 
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व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और कला का सिहाव- 


लोकन करना। देशवन्धु दास और विट्वुलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होंने 
असहयोग को वहुत-कुछ संकोच के वाद अपनाया और वाद-को उसकी जोरदार पष्टि 
की थी, मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका 
प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनसार महासमिति तथा गांधीजी ने 
शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सरा- 
हना की, अहिसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह 
प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूटकर 
आये थे, पेश किया था और जिसमें .मालूवीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव 
में सरकार की दमन-तीति को धिक्‍कारा गया और इस नीति का मुकावला करने के 
लिए किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया 
जाय, इस वात को अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनु- 
रोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट 
आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। तदनुसार सभापति ने 
पण्डित मोतीछाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्रीयुत्‌ विद्वलभाई पटेल, सेठ जमनालालू 
बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकर्रर किया। हकीम 
अजमलखां को कमिटी का अध्यक्ष वनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार 
तन की और उनके स्थान पर श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर को नियुक्त किया 
गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके। 
सत्याग्रह-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें . 
मार्च महीनें को एकवार फिर देख लेना चाहिए। मि० माण्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स 
की सन्धि के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ 
मार्च १६२२ को मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय तुर्की ने यूनानियों को 
करारी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारों तरफ दौर-दौरा था। पंजाब 
में लारेंस की मूर्ति जनता के क्रोध का भाजन वन गई थी। आमन्ध्न में गोदावरी में 
राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नौकरशाही भड़क उठी थी और करवन्दी-ओन्‍्दोलून भी 
मौजूद था ही। कानून का शासव १०८ और १४४ घाराओं का शासन रह गया 
 थां। सरकारी कार्य-कारिणी के भारतीय -सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थे-- 
क्योंकि कलक्टर (डिप्टी-कमिइनर) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को 
अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर असहयोगी अपील को तैयार न होते 


्क 
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थे। लोगों के विगड़ उठने का एक.कारण प्रधान-मंत्री लायड जॉर्ज की स्टील फ्रेम 
स्पीच! थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानरू-सर्कुछर नामक एक गदइती-पत्र 
सारी प्रास्तीय सरकारों में घुमाया गया था। उनसे ऊँचे पदों पर भारतीय रखने के 
प्रदन पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके । 
यह बात कहीं खुल गई और भारत व इंग्लैण्ड के अफसर विगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त 
करने के लिए लायड जा ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सबिस सारे 
शासन-तंत्र का फौलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में तो ऐसा कोई 
समय न आयगा जब भारत ब्रिटिश-सिविलू-सविस की सहायता और पथ-प्रदर्शन के 
बगेर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविछू-सविस का इसी प्रकार सहायता प्रदान 
करते रहना ब्रिटेन की भारत-स्थिति बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 
आवश्यक है। 


बोरसद-सत्याभ्रह 

यह सत्याग्रह १६२२ में वोरसद में हुआ ) कुछ दिनों से वोरसद ताल्लुका में देवर 
वावा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ 
खड़ा हुआ और देवर वावा के मुकाबले में छापे मारने शुरू कर दिये। पुलिस छाचार 
थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे 
भी सफलता न हुईं। वड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता छूगाना चाहती थी, क्योंकि 
बड़ौदा रियासत वोरसद के वगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस 
और रेवेन्यू अफसरों ने मिलकर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीव सोच 
निकाली। उन्होंने देवर वावा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। 
मुसलमान डाकू इस शर्ते पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सशस्त्र 
सिपाही दिये जाये । अधिकारी राजी हो गये। चोर को पकड़ने के लिए चोर मुकरंर 
किया गया। पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने आदमियों और हथियारों का उपयोग 
तहसील में और भी घृम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया । 

अपराधों की संख्या वढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों 
में गांववालों की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई 
और एक भारी ताजीरी कर भी लोगों पर लगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी 
के साथ वसूल किया जाने लगा। इधर गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसऊूमान 
डाकू के समझौतें का पता चला और श्री वललभभाई पटेल ने इस मामले में सरकार को 

१७ 
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चुनौती दी। वह वोरसद गये और लोगों से कर.न देने को कहा । जिन छोगों को 
डाकूओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गईं तो साबित हुआ कि 
गोलियां सरकारी हूँ। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकओं ने सरकारी गोलियां और 
सरकारी रायफलों का उपयोग किया है । श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात- 
दिन चौकी पहरा देने के लिए तैनात किये। लोग-वाग कई हफ्तों से शाम से ही घरों 
के दरवाजे बन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हें दरवाजे खुले रखने को राजी किया। 
गांववालों ने फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लुके में. जो ताजीरी _ 
पुलिस नियुक्त की गई हैं उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और 
वाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकृओं को भ्रम हो जाय कि घेर खाली हैं। वाहर 
जहां जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। 
फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी वातें विलकूछ सच्ची साबित हुईं । अब सरकार 
के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा 
चलाती, या चुप्पी सावकर अपने-आपको कुसूरवार सावित करती जब इस प्रकार 
के अंभियोग लगाये गये, तो वड़ौदा-पुलिस गांवों से झटपट रियासत में हटा ली गई। 
पर ब्रिटिश-पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी कर के लिए सामान कूर्क करती 
रही। इसी समय वम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान 
सर लेसली विल्सन ने लिया। जव॑ उन्होंने वोरसद की कथा सुनी तो वहां तत्काल 
होम-मेम्वर को भेजा, जिसने सारी वातों की-तसदीक कराई और उसी समय पुलिस 
हटा ली गई।. इधर देवर वावा वल्लभभाई और स्वयं-सेवकों के पहुँचते :ही वहां से 
गाँयव हो गया था। 


न्‍ गुरु-का-बाग ४ 

इसके बाद वर्ष में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें-हुईं । एक सत्याग्रह-कंमिटी का' 

गर्मियों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-वाग की घटना जो अन्त में हुई। 
शिरोमणि-पुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी सिक्‍्खों का सुघारक-दल था। ये लोग -अपने- 
आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिकक्‍्ख थे वें अपने-आपको उदासी कहते 
थे और गरुद्वारों के महन्त इन्हीं का पक्ष करते थे। सुधारक सिक्ख सत्याग्रह करके. 
गरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की 
जमीन का एक पेड़ काट डाछा। महन्त ने पुलिस से शिकायत की । .पुलिस ने रक्षा का 
भार लिया। अव सिक्खों के जत्ये अहिंसा का ब्रत लिये पुलिस की टुकड़ियों के वीच में 
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से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में 
इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था, जो भारत की वह वीर जाति 
पढ़ा रही थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय 
प्राप्त की थी। 

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से 
की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चार्ज को इतना प्रमख भाग 
मिलनेवाला था, उसकी कला में गुरु-का-वाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। 
अन्त में १६९२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने वह जगह महन्त 
से पट्टे पर ले छी और अकालियों के पेड़ काटने पर कोई एतराज न किया । 


सत्याग्रह कमिदी की सिफारिशें 


सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ 
था। कमिटी के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने 
अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की । आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ 
अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद 
कलकत्ते में जब देशवन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र , 
हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते हें कि इस अवसर पर पण्डित 
मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया 
गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सव सदस्यों 
के सामने यह प्रइन था कि कौंसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं ? खिलाफत- 
कमिटी ने भी इसी ढंग की एक कमिटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौंसिलों का 
वहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की सिफारिशों, नीचे दी 
जाती हें--- 

१--त्याग्रह--देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याग्रह के 
लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भंग या किसी खास कर की गैर- 
अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया 
जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी शर्तें पूरी होती हों तो वे अपनी जिम्मे- 
वारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सकें । 

२--क्रौंसिल-प्रवेश--(अ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधि- 
बेशनों में यह वात घोषित कर दें कि चूंकि कौंसिलों ने अपने पहले सत्र (सेशन) के 
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हारा यह दिखा दिया हैं कि वे खिलाफत और पंजाव-संवंधी ज्यादतियों की दादरसी 
में रुकावट बन रही हैं, स्वराज्य की शीक्रप्राप्ति में वाथक हो रही हैं, और जनता 
के लिए बड़ी कष्टदायिनी सावित हुईं हैं, इसलिए अहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्तों 
का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी बुराइयां न उत्पन्न हों. 
तिम्नलिखित उपायों'से काम लेना चाहिए-- 

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाव और खिलाफत की 
ज्यादतियों की दादरसी गौर तत्काल-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना . 
चाहिए और अधिकं-से-अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए । 

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जायें कि उनके बगैर 
कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिछ-भवन में जाकर बैठने के वजाय एक साथ वहां 
से चले आना चाहिए और फिर किसी वैठक में शरीक न होना चाहिए। वीच-वीच 
में वे कौंसिलों में केवल, इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें | 

(३) यदि असहयोगी- इतनी संख्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके 
बिना कोरम पूरा हो सकता.-हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कारंवाई का, जिसमें वजट 
भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफंत और स्वराज्य- 
, सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने. चाहिएँ । 

(४) यदि असहयोगी अल्प संख्या में पहुँचे तो उन्हें वही करना चाहिए - 
जो नं० २ में बताया गया हैँ, और इस प्रकार कौंसिल के वल को घटाना चाहिए। 

नई कौंसिलों. का निर्वाचन १६२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए. 
हमारा प्रस्ताव है. कि कांग्रेस का अधिवेशन १६२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह 
के वजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एक वार फिर उसमें पेश किया 
जाय- जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कांग्रेस अपना अन्तिम वक्तव्य दे. सके। 
(हकीम अजमलखोँ, पंडित मोतीरूल नेहरू और श्री विद्वुलभाई पटेल की सिफ़ारिदा) 

(आ) कौंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का 
परिवत्तंन न होना चाहिए। (डा० एम्० ए० अन्सारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, 
श्री एस० कस्तुरी रंगा आयंगर की सिफ़ारिश) 

३--स्थानिक संस्थायें--हमारी सिफारिश है कि स्थिति को साफ करनें 
के लिए यह घोषणा करना वाञछनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अमली 
. शक्ल देने के लिए म्युनिसिपैलिटियों, जिला और छोकल-बोर्डों की उम्मीदवारी के लिए 
खड़े हों; पंरन्तु असंहयोगी सदस्यों के वहां आचरंण के सम्बन्ध में अभी किसी खास 


अध्याय ३ : गांधीजी जेल में-१६२२ २६१ 


ढंग के नियम-उपनियम न बनायें जायें। हां, यह जरूरी हैं कि वे प्रान्तीय और 

स्थानिक कांग्रेस-संस्थाओं के साथ मिलू-जुलकर काम करें। 
ह ४--ह्कूल-कालेजों का वहिप्कार--स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी 
सिफारिश है कि इस मामले में वारडोली के वहिप्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए 
और मौजूदा जोरदार प्रचार बन्द करके विद्याथियों को स्कूलों और कालेजों का 
बहिप्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया हैं, हमें 
अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिएँ कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी 
स्कूल-कालेजों से खिंचकर वहां चले आयें। हमें पिकेटिंग आदि उम्र उपायों का 
अवलम्वबन न करना चाहिए। 

५--अदालतों का वहिष्कार--पंचायतें स्थापित करने की कोशिश करनी 
चाहिए और इस ओर लोक-प्रवत्ति जाग्रत करनी चाहिए । 

हमारी यह भी सिफारिश हैं कि इस समय वकीलों पर जो प्रतिबंध लगे 
हुए हूँ, वे उठा दिये जायेँ। 

६--मजदूर-संगठद---तागपुर-कांग्रेस-दारा पास किया गया प्रस्ताव नं० 
८ तत्काल अमल में लाना चाहिए। 

७--अत्त्मरक्षा का अधिकार--(अ) हमारी सिफारिश है कि कानून 
के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतंत्रता सवको दी जाय। हां, जब कांग्रेस का काम 
कर रहे हों, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी वात है। पर * 
इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्लम-खुल्ला हिंसा की नौबत न आ जाय। 
धर्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करते में, या लड़कों और पुरुषों पर अनुचित 
अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालत 'में मना नहीं है। 
(श्री विद्वुलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति ) 

(आ) असहयोगियों को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार 
रहना चाहिए; शर्त सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नौवत न था 
जाय। और किसी प्रकार की शर्ते न होनी चाहिए। (श्री दिद्वुलभाई पटेल) 

प---अँग्रेज़ी माल का बहिष्कार--(अ) हम इसे सिद्धान्त-हूप में स्वीकार 
करते हैं और सिफारिश करते हैँ कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के सुपुर्दे करना चाहिए और 
उनकी विद्ञद रिपोर्ट कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए। (चक्रवर्ती राजगोपाछाचार्य 
को छोड़कर सबकी सहमत्ति) 

(आ) विद्येपनों के सारी बातों के संग्रह करने और उनकी जांच-पड़ताल करने 
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में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धान्त-रूप में स्वीकृति होने से देश को 
गरूतफहमी होगी और आन्दोलन को हानि पहुँचेगी।” (चक्रवर्ती राजयोपालाचार्य) 
इसपर से यह स्पष्ट हैं.कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप 
- से वँटे हुए थे। पर दोनों.-थे असहयोग के ही दक; और सरकार से सहयोग करने 
को दोनों में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असह- 
योग की कमान में एक दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे नौकरशाही के गढ़ कौंसिलों के 
भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था.। स्थानिक-बोर्डों के निर्वाचन के सस्वन्ध में. 
जो सिफारिशें की गईं उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। . कांग्रेसियों 
और असहयोगियों ने म्युनिसिपैलछिटियों और स्थानिक वो्डों के लिए. खड़ा होना 
आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालों में खदर और नौकरों के लिए. 
खादी की वर्दियों के व्यवहार पर. जोर . देते, ऑफिसों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का 
आग्रह करते, स्थानिक और म्युनिसिपल स्कूलों में चर्खा और हिन्दी:के प्रचार की 
सिफारिश करते और यदा-कदा गवर्नरों और मिनिस्टरों के आगमन का बहिष्कार 
करने पर जोर देते। इस प्रकार इन्होंने सरकार :की नाक में - दम करना आरम्भ 
कर दिया था। पर इन सारी कार्रवाइयों से केवछ उनके रुख का पता लगता था; कोई - 
ठोस काम होता नजर न आता था। 
महासमिति की बैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के लिए 
» रुक गईं। उस महीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को कमिटी की ऐति- 
हासिक बैठकें हुईं। कांग्रेस-कमिटी की चर्चा क्या थी एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था, 
जिसमें अपने-अपने पक्ष के योद्धाओं को ध्यान-पूर्वेक छांठा गया था। पहले दिन की 
बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरों में हुई, पर वहां खुली हवा न मिलती दिखाई 
दी, इसलिए वाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोड में देशवन्धु चित्तरंजन दास . 
के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुई। वैसे वृद्ध नेहरू और दास जैसे चोटी के नेता 
कौंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका 
पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु एक तो गांधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति 
उत़के अनयायियों की श्रद्धा और भक्ति ने-भी जोर छगाया, असहयोग का कार्यक्रम 
लडायक था और दूसरी ओरं का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नहीं था। पांच दिन की 
-वुन, नुकताचीनी, तानाजनी और वाक-प्रहारों के वाद कमिटी ने निर्णय किया 
कि देश सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हैं। पर कमिटी ने प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमिटियों को अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेवारी' 
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पर सीमित-छूप में सत्याग्रह की मंजूरी दे सकती हैं, बशतें कि उस सम्बन्ध में लगाई गई 
सारी शर्तें पूरी होती हों । कौंसिल-प्रवेश का अधिक जटिल प्रइन गया-कांग्रेस के छिए 
मुल्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी माल के वहिप्कार का प्रइनं, स्थानिक बोड्ों 
में प्रवेश करने का प्रइन, स्कूलों, कालेजों गौर अदालतों के वहिप्कार का प्रदन, कांग्रेस 
का काम करते समय को छोड़कर अन्य हर समय कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने 
के अधिकार का प्रदन---ये सब भी मुल्तवी कर दिये गये । वोर्डो में प्रवेश प्रश्न को 
स्थगित इसलिए किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में वाधा न पड़े । इस प्रकार 
सत्याग्रह-कमिटी की चर्चा समाप्त हुई, जिसमें कांग्रेस के १६,०००) खर्च हुए। 


गया-कांग्रेस 

गया-कांग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की बैठकों का पूरा विव- 
रण दे देना ठीक होगा। गुरु-का-बाग-काण्ड की जांच करने के लिए एक प्रभावशाली 
कमिटी मुकरर की गई, अमृतवाजार पत्निका' के वयोवृद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीलाल 
घोप की मृत्यु पर शोक प्रकाश किया गया, और मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता 

कराने के लिए एक कमिटी मुकरर की गई। 
पिछले दो वर्षो से हिन्दू-मुसलमानों में जेसा सराहनीय मेल रहा था वह १६२२ 
के मुहरंमों में मुलतान में भंग हो गया, दंगा हुआ, आदमी मरे और खूब छूटमार हुई। 
यह बड़े शोक की बात हुई। लाख कोशिशें की गईं, पर वेकार साबित हुईं। इण्डिया 
१६२२-२३,” नामक पुस्तक में लिखा है--“गांधीजी ने जिस इमारत को इतने 
परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से नप्ट हो गई।” जिस प्रकार १६१७ के 
सितम्बर से हर महीने की १५ वीं तारीख को एनी वेसेण्ट-दिवस, जवतक एनी वेसेण्ट 
छूट न गईं, मनाया जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के वाद से प्रति मास की १८ 
वीं तारीख को देश-भर में गांघी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का वहिप्कार करने के सिलसिले में मिली 
सजा भुगतकर लौटे तो १६२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 
गया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। 
पर उनपर मकदमा चलाया गया “धमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश में 
सहायता देने” के लिए ! उन्होंने एक व्याख्यान में विदेशी दूकानों पर धरना देने 
का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का सभापतित्व 
भी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुर्माना 


देशवन्धु वास ने जो भाषण "ढ़ वह तक, अध्ययन और व्यावहारिक आदरश्श- 
) अपना सानी नहीं रखता । यद्यपि असहयोग | की नाव हैसरी ओर हे जाने 
डे भनेक शक्तियां जट गंई; तो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और 


ञ 'र पण्डित मोती- 
हेरू की प्रतिभा के वावजूद वह नाव अपने एसं० श्रीनिवास 





से आयंगर 
गे रास्ते चलती रही। 
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आयंगर ने संशोवन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए खड़े हों परन्तु कौसिलों 
में स्थान ग्रहण न करें। पण्डित मोतीछाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इसपर रजामन्द 
हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कौंसिल से इस्तीफा दे दिया 
था, अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी 
और वधाइयों की वर्षा के मध्य आन्दोलन में पर रक्खा था। खिलाफतवाले जमैयत- 
उल-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने फतवा निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून है, 
हराम नहीं है। पर गया में किसीकी न चली गांधीवाद का चारों ओर दौर-दौरा 
था। हर किसीका' यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुपस्थित होते ही 
उसके प्रति पीठ दिखाना कृतघ्नता होगी। स्वर्गीय मोतीलाक घोष और अम्बिका- 
चरण मुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के वाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों 
को साधुवाद दिया गया। 

शहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजन॑तिक 
कीदियों की उनके अहिंसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। 
कमालूपाशा को उसकी सफलता के लिए वधाई दी गई। कौंसिलों का बहिप्कार 
करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक ऋण न 
ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कौंसिलों के नाम पर जारी 
किये गये नौकरशाही के ऋण में रुपया न छूगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर 
की भहा-संमिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। 
इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। 
कालेजों और अदालतों का वहिष्कार जारी रहा और नवम्बर में आत्म-रक्षा- 
संबंधी अधिकार के विपय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। 
मजदूरों का संगठन करने के लिए एण्डरूज साहव, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे 
सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। 
दक्षिण-अफ्रीका और काबुल की कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया 
गया और उन्हें कांग्रेस सें ऋ्रणशः १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया। । 


स्वराज्य पार्टी 


जिस समय देशवन्धु दास ने गया-कांग्रेस का समापतित्व ग्रहण किया था 
उस समय उनकी जेव में वास्तव में दो महत्त्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापति का 
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भाषण और दूसरा था समापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी 
के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आशा ने थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का 
पुरुष, पण्डित मोतीछाल नेहरू और श्री विट्वुलुभाई पटेल जैसे चोटी के आदमियों 
का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौंसिल-बहिष्कार 
के लिए राजी हो जायगा। फलत: एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार , किया 
गया। श्री दास के जिम्मे बंगाल की प्रान्तीय कौंसिल पर कब्जा करने का काम रहा 
और नेहरूजी को दिल्‍ली और शिमला पर धावा वोलने का काम दिया गया। 

| १६२२ का साल खतम करने से पहले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के 
नियमों का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक 
शब्द से उतना नहीं वचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया 
जानें लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिसात्मक कार्यों के लिए, या जमीन- 
जायदाद आदि के मामलों में, या सैनिकों या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या 
किसी को डरानें-धमकाने के सिलसिले में दण्डित हुए .थे । किस क॑दी के साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय, यह उसके ,अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और चरित्र के 
ऊपर-निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग 
रक्खा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अपना खाना खानें और विछौना इस्तेमाल 
करने, समय-समय पर चिट्ठियां लिखने और इष्टमित्रों से मुलठाकात करने की अधिक 
* छूट दी गईं। उन्हें कठिन परिश्रम से वरी किया गया। हमने भारत-सरुकार की इन 
सारी हिंदायतों को विशद-रूप से. इसलिए दिया है कि उनका पालन जेंछ-अधिकारियों 
ने अधिकांश कैदियों के सम्बन्ध में न उस समय किया था, न वाद को। बाद को तो 
सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया। 


+ छ १ 
कॉसिलों के भीतर असहयोग-१६२३ 


खिलाफत का खात्मा 


देश के राजनैतिक वातावरण को १६२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक 
मत-मभेदों ने फिर गंदा कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। 
१६२३ के महर॑मों में बंगाल और पंजाव में भयंकर दंगे हुए। १६२२ में खिलाफत 
के प्रन्‍त॒ का अचानक अन्त हो गया था। १६२२ के अक्तूबर में मृदानिया में अस्यायी 
संधि हुईं। २० नवम्बर को ल्सान में मित्र-राप्ट्रों की एक परिषद्‌ हुई। यहां दो महीने 
तक बात-चीत होती रही । इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर 
के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्की के सुलतान को एक अंग्रेजी 
जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए मालटा भागना पड़ा । उसके विदा होते ही 
बह सुरृतान और खलीफा दोनों पदों से च्यूत कर दिया गया। उसका भतीजा 
अब्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया । सुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया 
और तुर्की में प्रजातंत्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहबी बातों तक दही 
सीमित रह गई। 


समभोते की कोशिश 


गया में अपरिवत्तंनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। 
१ जनवरी १६२३ को महासमित्ति ने निश्वय किया कि ३० अप्रैल १६२३ तक २५ 
लाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वर्यसेवक भर्ती किये जायें। 
कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया 
कितुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्वन्धी 
दिल्‍ली की कड़ाई को ढीला कर दिया जाय। डॉ० अन्सारी को दूसरी वैठक के 
लिए एक राप्ट्रीय-पैक्ट का मसबविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे 
अधिक जरूरी बात समापति का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विपय-समितति 
को अपनी स्वराज्य-पार्टी वाली योजना वता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक 
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ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १६२३ को 
इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसे बैठक में 
आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निएचय किया कि ३० अप्रैल तक किसी ओर 
से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का 
बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा करने को स्वतंत्र रहें।. कोई किसीके काम में दखुू 
नदे। ३० अप्रैल के वाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रवैया 
रक्‍खें। (३ 
. इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल 
नेंहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को -धन्य- 
बाद दिया। 

इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस 
काम के लिए जो शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया गया था उसमें बाव राजेन्द्रप्रसाद, चक्र- 
वर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल वजाज और श्री देवदास गांधी- थे |. इस शिष्ट- 
मण्डल ने देशभर का दौरा किया और तिलक-स्वराज्य-कोष- के लिए-काफी चन्दा इकट्ठा 
किया.। मई १६२३ को वस्वई में हुईं कार्य-समिति की बैठक में इसने अपने कार्य की 
रिपोर्ट पेश की थी । 

१९२३ की २५, २६ और २७ मई को -कार्य-समिति की बैठक के साथ ही 
महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर 
मतदाताओं में कौंसिल-प्रवेश-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया - था उसपर 
अमल न किया जाय। इस बैठक में कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं हुई। हां, मध्यप्रान्त के 
स्वयंसेवकों को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए बधाई दी गई और 
साथ ही देश के-स्वयंसेवकों को आवश्यकता पड़ने पर नागपुर-सत्याग्रह -में भाग लेने 
को तैयार रहने का आदेश दिया गया । 

बम्बई के इस समझौते से कई प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियां स्वभावतः. ही क्षुब्ध 
हुईं। वाद को नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें.२६ मई के समझौतेवाले 
प्रस्ताव को जायज और उपयृकत समझा गया और इस-वात की जोरदार शब्दों में 
घोौपणा की गई। पर इसी कमिटी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और 
पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार वस्वई 
में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन. करने का निश्चय किया गया, जिसमें कौंसिल- 
बहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना अवुलूकलाम आजाद को 
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इसका सभापति चुना गया और कार्य-समिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई 
करने का अधिकार सौंपा गया। 


| भण्डा-सत्याग्रह 

कांग्रेस का विशेप अधिवेशन बम्बई में नहीं, दिल्‍ली में हुआ। पर पहले हमें 
उस समय की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए। इसमें नागपुर-सत्याग्रह 
की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई १६२३ को 
१४४ धारा के अनुसार सिविल लाइच्स में राष्ट्रीय झण्डे समेत जुलूस ले जाने का निपेव 
कर दिया। स्वयंसेवकों ने कहा--हमें अधिकार है, जहां चाहें झण्डा ले जायेंगे। बस, 
गिरफ्तारियां और सजायें आरम्भ हो गईं। वबात-की-बात में इस घटना ने आन्दोछून 
का रूप धारण कर लिया और जिसे पहले कार्य-समिति ने, जैसा कि हम कह आये हैं, 
आज्ञीर्वाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ८, & और १० जुलाई की नागपुर- 
वाली बैठक में। कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता 
करने का नि३चय किया और साथ ही देश को आवाहन किया कि आगामी १८ तारीख 
को जो गांवी-दिवस होनेवाला है, उसे ज्लण्डा-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिटियों को आज्ञा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता-द्वारा झण्डे 
फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी 
गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी। सेठजी की 
मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके 
लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाड़ ले जाया गया। 
नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति भर महासमिति ने देश 
का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिर- 
फ्तार होने लगे और इन्हें कप्ट भी काफी मिले। नागपुर झण्डा-सत्याग्रह ज्षीत्र ही 
एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वललभभाई पटेल से १० जुलाई से 
उसकी. जिम्मेवारी छेने का अनुरोध किया गया। देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक भेजे 
जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें श्री विद्वुल- 
भाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साधु- 
वाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थछू पर मौजूद रहकर संचाजक 
बललभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूस- 
वालों को इजाजत मांगनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सइक सबके लिए है; 
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हमें अधिकार है, जहां चाहेंगे वगैर किसी रुकावट के जायँगे। एक जोरदार आन्दोलन 
का निशचय किया गया। वल्लभभाई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर 
दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया | - दफा १४४ अभी 
बदस्तूर लगी हुईं थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया गया था। पर इतने 
पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर खूब 
हो-हल्ला मचा। अंधगोरे अखवार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने 
इजाजत की दरख्वास्त की ;-और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, 
और ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के झण्डा-सत्याग्रह के आयोजक़ों 
और स्वयंसेवकों को अपने वीरता-पूर्ण बलिदान और कपष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त 
तक निवाहने और .इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से 
बधाई दी। 


प्रवासी भारतीय 


जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कूछ महत्त्व- 
पूर्ण हल-चल हुई, जिसकी ओर कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा। केनिया में अवस्था 
दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। यहां के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत 
दिनों से असंतोषजनक- थी। यह उपनिवेश जो इतना आवबाद हो गया उसका श्रेय 
भारतीय मजदूरों और भारतीय घन को वहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने 
ही सबसे: पहले वहां कदम आगे बढ़ाया था-और यूरोपियनों की अपेक्षा वे आवादी 
में अधिक थे। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस- हाईलण्ड्स (ऊँची भूमि) की 
खेती योग्य जमीनें देने की. जो मुमानियत कर दी गईं थी, जो युगाण्डा को जानेवाली 
सड़क के दूसरी ओर तक:चली गई है। -और जहां कपास की ख़ेतियों में भारतीयों 
का काफी धन .लूगा- हुआ है, उससे भारतीयों में वड़ा असंतोष फैला।। औपनिवेशिक 
मंत्री चचिल ने १६२३ के आरम्भ ् नेया के गवर्नर-को बुला भेजा। गवर्नर के 
साथ अंतिम समझौते की शर्तों पर बनकर के लिए यूरोप्रियन और- भारतीय 
प्रतिनिधि भी गये।- भारतीय (बड़ी) कॉसिल ने भी एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा, 
जिसंके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे।६ एण्डरूज साहब भी साथ गये। 

यह समस्या इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि रोडेसिया, टांगा- 
निका, न्यासालैण्ड, युगाण्डा. और केनिया का एक बड़ा यूनियन बनाने की वात-चीत 
हो रही थी। युगाण्डा के- प्रवासी भारतवासियों की अवस्था .केनिया-प्रदन के निप- 
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टारे पर निर्भर थी। “अलग रखने” का जहर इस उपनिवेद में भी काम कर रहा था। 
कम्पाछा की वस्ती में यूरोपियन आबादी से दूर एक जगह एशियावालों के लिए नियत 
कर दी गईं थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी बेकार गई। 
१६२१ में टांगानिका में छॉर्ड मिल्लनर के आदवासन पर भारतवासियों ने झत्र की 
जमीन-जायदाद खरीद ली थी। अब तीन आइडिनेन्स “आथिक प्रयोजन के लिए” 
जारी किये गये, जिनके द्वारा भारतीयों के वरावरी के अधिकार छीनने की चेप्टा की 
गई। इसके सम्बन्ध में व्यापक हड़ताल की गई जो १६२२ के अग्रैल तक जारी रही। 
पहले दर्जे में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत्त की गई, पर घाद को यह मुमा- 
नियत उठा दी गई। 
इस विपय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है :-- 
“केनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह 
प्रकट है कि ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत के लिए बरावरी और 'सम्मान का स्थान 
मिलना सम्भव नहीं है । अतएवं इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध 
देशभर में जोरदार ग्रदर्शन किया जाय।” 
| कमिटी ने बताया कि २६ अगस्त को देशभर में हड़ताल की जाय और 
जगह-जगह सभायें की जायें जिनमें जनता से ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रदर्शिनी में, साम्राज्य 
परिपद्‌ में और साम्राज्य-दिवस में भाग न लेने को कहा जाय। 


विशेष अधिवेशन 


यह अधिवेशन दिल्‍ली में सितम्बर के तीसरे हफ्ते में हुआ। सभापति मौलाना 
अबुलकलाम आजाद थे जो बड़े मुसलमान मौलवी हैं। बंगाल और दिल्ली में इनकी 
एक-समान ख्याति और मान हैं। कांग्रेस के दोनों दल इनकी वृद्धि और निप्पक्षता के 
कायल थे। कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिनता के कांग्रेस से 
अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि “जिन कांग्रेस-वादियों को कौंसिल-प्रवेश 
के विरुद्ध धामिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े 
होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए 
कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्द किया जाता हैं।” साथ ही यह भी कहा गया 
कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में टूनी शक्ति से काम लेना चाहिए। पण्डित 
रामभजदत्त चौधरी के स्वर्गंवास, जापान के भूकम्प, महाराजा-नाभा के जबर्दस्ती गद्दी 
छोड़ने और विहार, कनाडा और वर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और सम- 
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वेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुप्॒द सत्या- 
ग्रह-सम्वन्धी आन्दोलन संगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्संम्वन्धी हलचल को 
व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस 
के विधान में परिवत्तेन-परिवर््धन करने का काम हुआ। एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय- 
पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गईं। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि 
साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में भेल-कमि- 
टियां मुकरर करने की सलांह दी गईं। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक कमिटी ने जांच के 
लिए जो कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग 
दमन का जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एकवार 
फिर वधाई दी गईं। खद्दर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने पर 
जोर दिया गया और एक कमिटी देशी माल बनानेवाल़ों को उत्तेजनत और खासकर अंग्रेजी 
माल का बहिष्कार कैरने के लिए सबसे बढ़िया उपाय निश्चित करने को मुकरंर की गई। 
झण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलून को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे 
नेताओों का, खास कर छालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया।' 

केनियां के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हर्ष प्रकट किया गया। 
दो कमिटियों और भी नियुक्त की गईं जिनमें से एक-के सुपुर्द हिन्दू-मुस्लिम-कलह को 
रोकने का काम, जो अव फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुर्द शुद्धि और शुद्धिं- 
विरुद्ध आन्दोलनों में बल का प्रयोग करने की सत्यता की जांच करने का काम-हुआ। 
शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने .के लिए रंक्षकन्दछ बनाने और शारीरिक वरू 
की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया। « | अ 

इस प्रकार दिल्‍ली में कांग्रेस के क्र को फिर से निश्चित करने-का मार्ग-सफल 

हो गया। गया में जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फलित हो ग़ईं। जो लोग . 
आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया । अब कांग्रेस- 
बादियों में पहली' वार उस कार्यक्रम के ऊपर मतभेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर 
बट गया था। स्वराज्य-पार्टी को किस नीति और किन सिद्धान्तों का अनुसरण करना 
चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र में रख दिया गया। 


ह कोकनडान्कांग्रेस 4 
: कांग्रेस का आगांमी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुछ 
अपरिवत्तंनवादियों. को अब भी थोड़ी-वहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, 
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कोकनडा उसे चाहे विछ्कुल मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खतम हो जायेंगे, 
फिर भी वापिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा खड़ा रक्खा 
जायगा। मौलाना मुहम्मदअलठी को सभापति चुना गया। कोकनडा-कांग्रेस में खूब 
कशमकद्ा रही। अपरिवर्त्तववादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता झरीक नहीं हुए। राजेद्र 
बाबू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न आ सके और चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चाय ने दिल्‍ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाछा। श्री चल्‍लभभाई उपस्थित थे, 
परन्तु दिल्‍ली के प्रस्ताव के समझौते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर 
उनकी स्वीकृति वंगाल के वृद्ध-जजर वावू श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी। 
उन्हें देश निर्वासन और कारावास, निर्धतता और दरिद्गवता में अनेक वर्ष बिताने पड़े 
थे। इन्होंने कोकनडा-कांग्रेस के प्रचल समुदाय को अपने कौंसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण 
से थर्रा दिया। परन्तु पासा पड़ चुका था। कौंसिल-बहिप्कार के भाग्य का निपटारा 
हो चुका था। वहां का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 

यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये 
प्रस्ताव को फिर दोहराती है । 

“दिल्ली में कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पास 
किया था उसे लेकर संदेह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवर्तन 
तो नहीं हुआ। यह कांग्रेस स्पष्ट-रूप से प्रकट करती है कि वहिप्कार के सिद्धान्त औौर 
उसकी नीति में कोई परिवत्तेन नहीं हुआ है। 

“ओर यह कांग्रेस इस वात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और 
सिद्धान्त रचनात्मक-कार्य के आधार-रूप हें और देश से प्रार्यना करती है कि वारडोली 
में निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए 
तैयारी करे। यह कांग्रेस सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आदेश करती है कि इस 
सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि में विछम्ब न हो।* 

कोकनडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और अध्विनीकुमार दत्त 
जैसे नेताओं की मृत्यू पर शोक-प्रकाश करने का अप्रिय कत्तेव्य पालन करना पड़ा। 
श्री एस० कस्त्री रंगा आयंगर का देश-प्रेम दादाभाई की भांति उनकी आयु के साथ- 
साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्री अश्विनीकुमार दत्त को सारा बंगाल प्रेम करता 
था और उनकी स्मृति का मान सारा देश करता है। विनायक दामोदर सावरकर 
को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्‍दा की गईं। जो राष्ट्रीय पैक्ट तैयार किया 
गया था उसे देशवन्धु दास के बंगाल-पैक्ट के साथ वितरित करने का निश्चय किया 

श्प 
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गया। कांग्रेस ने अखिल-भारतीय स्वयंसेवक-दछ की रचना करने के आन्दोलन का 
स्वागत किया। इस संस्था में वाद को रक्षक-दल भी मिला दिया गया। 

दिल्‍ली में जो सविनय-मंग-कमिटी नियुक्त की गई थी वह और सत्याग्रह 
कमिटी कार्य-समिति में मिलता दी गई।  अखिल-भारतीय चर्खा-संघ वनाया गया, जिसे 
खहर का काम चलाने का अधिकार दिया गया-। सरकार ने शिरोमणि-गरुद्वरा- 
प्रवंचक-कमिटी के अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश 
से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और 
उनके वर्तमान संधपं में उनका साथ देने और उन्हें आदमी और रुपये और हर प्रकार 
की सहायता देने का .निईचय किया। 


ह गुरुद्वारा-आन्दोलन - 

यहां वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, सिक्‍खों में सुधार-संबंधी जो आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ था उसका थोड़ा-सा जिक्र करना ठीक होगा। काली पगड़ी बांधे “सत््‌ 
श्रीकाल” का घोष करनेवाले सिक्ख और उनके लंगरखाने अब कांग्रेस के जाने-वूझे 
अंग हो गये हैं। जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार 
में लेती है तो स्वभावतः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर---चाहें वे आ्थिक हों 
या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे धार्मिक ही क्‍यों न हों--केंकड़े की भांति अपने पंजे 
- फैला देती हैं। अंग्रेजों ने पंजाव को १८४६ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस 
रद्दो-वदल के अवसर पर सिक्‍्ख-धर्म के केन्द्र और गढ़-स्वरूप अमृतसर के दरवारसाहब 
के वंदोवस्त में गड़वड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छके हुए सिक्खों की एक 
कमिटी को ट्रस्टी वनाया गया और सरकार-ह्ारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभि- 
भावक वना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथों से हर साल छाखों रुपये 
निकलते थे। जैसा अकसर होता है, १८८१ में यह कमिटी भंग हो गई और मैनेजर 
के हाथ में ही सारे अधिकार आा गये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी और 
आचार-हीनता का जन्म हुआ । एक ओर मैनेजर और ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्‍्ख- 
जनता में आये. दिन म॒ठभेड़ होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करें। अन्त 
में १६२० के अन्त में एक कमिटी बनाई गई जो वाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक- 
कमिटी हुई। इंस कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया हुए, जो कुछ 
दिनों बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। चुवारक 
सिक्‍्ख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारों को अपने 
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हाथ में किया। तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्ख घायरू हुए और दो 
मरे । हम कह ही आये हैं कि १६२१ के आरम्भ में ननकानासाहव में किस प्रकार 
निर्दोप यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों 
के साथ प्राप्त होनेवाली शवित और सामर्थ्य को अपने कब्जे में करने के लिए था। 
इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढ़ावा मिला। इन महत्तों में वे छोग भी थे जिन्होंने 
अकालियों से समझीता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार 
“सुधारक सिक्‍्खों के अन्धा-धुन्च दमन पर उतारू थी।” १६२१ के मई मास में सैकड़ों 
सिक्‍ख जेलों में दुंस दिये गये और प्रतिप्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया। 
, फलत्त: जहांतक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-यगुरुद्वारा-प्रवन्चक-कमिटी ने 
१९२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया। 

सरकार जो गुरुद्वारा-विछ पास कराना चाहती थी, वह सिकक्‍खों में नरम- 
दल्वालों और सहयोगियों तक को मंजूर न हुआ। फलरूत: उसका विचार छोड़ दिया 
गया। सिक्‍खों पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक बड़ी कपाणें पहनने के लिए मुकदमे 
चलाये गये। पंजाव-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १६२१ को इसका विरोध 
किया, और महीने के अन्त में सिक्‍्खों को जेल से छोड़ दिया गया। झव्बा के भाई 
करतारसिह और भूचड़ के भाई राजासिह को १८ और ७ वर्ष का वर्बरता-पूर्ण 
कारावास-दण्ड दिया गया। २८ अगस्त १६९२१ को कौंसिलों के सिक्ख सदस्यों 
को इस्तीफा देने को कहा गया। सरदारबवहादुर सरदार महतावसिह वैरिस्टर ने 
गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी वकालत 
और पंजाव-कौंसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। १९२१ के सितम्बर 
के आरम्भ में उपर्युक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनों सिक्खों तथा अन्य कई को छोड़ 
दिया गया। परन्तु पंजाव प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार थछार्दूलसिह 
कवीश्वर को, जिन्हें १६२१ के जून में १२४ ए धारा के अनुसार पांच वर्ष 
का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरुद्दारे के अन्य कार्यकर्ताओं कोन छोड़ा 
गया। अचानक १६२१ की ७ नवम्वर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहब 
की चावियां छीन छीं, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट 
नहों सकी । सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि- 
गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। 
वस, इसके वाद से चावियां ही सारे झगड़े की जड़ वन गईं और जन-सभाओं-दारा | 
उसका विरोध किया जाने लगा। सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानूच जारी किया 
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और सरदार खड़गर्सिह और सरदार मेहतावर्सिह को कड़ी कैद की सजा दी गई। गरू 
गोविन्दर्सिह का जन्म-दिवस ४५ जनवरी १६९२२ को था। सरकार ने चावियां उस समय 
तक के लिए -सौंपने की तैयारी दिखाई जवतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में 
दायर किये गये मुकदमे का फंसछा न हो। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी ने 
चावियां छेने से इन्कार कर दिया। जब २०० सिक्‍्ख-कार्यकर्तता गिरफ्तार हो चुके तो 
सरकार ने हाथ रोक छिया और सारे कैदियों को विना किसी शर्त के छोड़ दिया। 
२२ की ११ जनवरी को चावियां भी सौंप दी गईं। पर पण्डित दीनानाथ को नहीं 
छोड़ा। फलूत: राजद्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और 
की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी की प्रवन्ध-समिति 
के सारे सदस्य एक सभा में वोले। अन्त में पण्डित दीनानाथ को रिहा कर दिया गया. 
और कोमागाटांमारू (१६१४) वाले वावा गुरुदत्तसिह को भी छोड़ दिया गया।. 
अकाली काली पगड़ी पहनते थे। १६२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, 
पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजांव के १३ चुने हुए जिलों में और 
पटियाला और कपूरथला की रियासतों में अकाली सिक्‍खों को एक-साथ गिरफ्तार 
करना आरंम्म कर दिया गया। १४ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ीवाले 
सिक्‍्ख पकड़ लिये गये। शिरोमणि-गुरुद्वारा-अवन्धक-कमिटी और पंजाव-प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार खड़गसिह को ४ वर्ष का कठिन कारावासे-दण्ड 
दिया गया। मार्च १६२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा---क्षपाण तलवारें हैं जिनके 
बनाने के लिये लाइसेन्स की जरूरत हैं ।” लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार- 
द्वारा बताये गये ढंग से कृपाण पहनी जाये । फौजी सिक्खों का कृपाण धारण करना ही 
जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कड़ी सजा 
दी गईं। कोमागाटामारूवाले बावा गृरुदत्तसिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया 
और १९२२ में उन्हें ५ वर्ष का निव॒र्सिन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध 
आन्दोलन में प्रंसिंद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिह को ८ साल की सजा मिली। 
चारों ओर क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डसेण्ट-एक्ट का दौर-दोरा था और जमानत- 
सम्बन्धी धारायें उसकी सहायक थीं। एक नेता ने लिखा---“सव कुछ पुलिस के हाथ 
में था, और पुलिस ने भी उससे खूब आनन्द उठाया।” पण्डित मदनमोहत मालवीय 
पंजाब गये और राजा नरेंनद्रवाथ की अध्यक्षता में कमिटी नियुक्त कराई, जिसके 
जिम्मे सरकारी ज्यादतियों, गैर-कानूनी कार्रवाइयों और निर्देयता के सम्बन्ध में जांच 
: करना था। १९६२२ की १४ मई को पंजाव-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाकूकर धामिक- 
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सुवारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के “जिनका सुधार से कोई वास्तविक सम्बन्ध 
नहीं है, वदअमनी फैछानेवाले और गैर-कानूनी कामों से” बलग रहें। १५ जून १६२२ 
तक १,९०० से २,००० तक सिक्‍्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे । 
गुरु-का-बाग-काण्ड 

इसी अवसर पर गुरु-का-वाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १६२२ की चर्चा में 
हो चुका है । इतना ही कहना काफी है कि सिक्‍खों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ 
कर दिखाया कि गोली खाने के वजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार 
को सहते हैँ वे आदर के पात्र हें। इस काण्ड के सिलसिले में जो ज्यादतियां की गईं 
उनकी जांच पंजाव-सरकार के एक युरोपियन सदस्य ने की। एण्डरूज साहत जैसे 
व्यक्षितयों ने इन ज्यादतियों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “अबतक 
मेंने जितने हृदयविदारक और करुणाजनक दृद्य देखे हैं, यह उनमें सबसे बढ़कर है। 
अहिसा की पूरी विजय हुई हैं। ये छोग सचमुच शहीद हो रहे हैं।” जैसा कि पण्डित 
मोतीलाल नेहरू ने कहा है, एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक कांटेदार 
लोहे के तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें 
बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुरुद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, 
तब कहीं उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली |” 

एक स्त्री घायल कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुश्रपा की थी। 
एक के शरीर पर घोड़े की टाप के निश्ञान थे। दो आदमी मारे गये थे ओर सरकार 
ने कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया तो वे वरी कर दिये गये । कुछ दर्थकों को 
परेशान किया गया। अखबारों में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकाजनी और लूट-मार 
के अभियोग लगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मैकफरसन ने छाठी के अन्यासत 
पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तसदीक की :--- 

“बहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोटें आ गई हों। जत्तयों ने 
पुलिस का मुकावछा कभी नहीं किया और वे वरावर अहिंसात्मक आचरण करते रहे। 
सम्भव हूँ, कूछ घायल वेहोश भी हो गये हों । चोटों के ६५३ केस नजर से गुजरे जिनमें 
से २६६९ ऊपर के भाग में थे, ३०० शरीर के आगे के भाग में, ७६ सिर पर, ६० 
फोतों पर, १६ गुदा-द्वार पर, छदातों पर, १५८ रगड़ के घाव, ८ बन्द चोटों के 
३ छिल जाने के, ४० पेशाव-सम्बन्धी शिकायतें, £ सिर फटने के, और २ हड्डियों के 
जोड़ टूटने के थे। 

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारियां हुई। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ४ 
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इजलासों में १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी श्रद्धानन्द को १८ महीने की 
सजा मिली। २२ अक्तूवर को एक जत्था अमृतसर से गुरु-का-वाग को रवाना हुआ। 
इस जत्थे में १०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता लोग थे, जिनमें से ५५ (नान-कमिशन्ड अफसर थे 
और वाकी सिपाही थे। ये छोग मारू वाजा' वजाते रवाना हुए। इनके साथ 
५०,००० आदमी दर्शक-रूप में थे। पंजासाहव के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी 
गुजरनेवाली थी, जिसमें फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ छोग उनके लिए भोजन 
की सामग्री लिये बैठे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो 
वे पटरियों पर लेट गये। रेलगाड़ी तव भी न रोकी गई। फलतः २ आदमी मरे और 
११ घायल हुए। कुछ दिनों बाद पीटना वन्द कर दिया गया और गिरफ्तारियां 
आरम्भ हुईं। जत्थों के मुखियों को कड़ी सजायें मिलीं। पर अभी इससे भी बुरी 
घटना आने को थी। जनता के दवाव और ८ मार्च १६२३ के कौंसिल के प्रस्ताव के 
उत्तर में अकालियों को थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ा जाने लगा। १७० अकालियों को 
रावरूपिण्डी में छोड़ा गया; पर उन्हें वुरी तरह मारा-पीटा गया। कसूर यह बताया 
गया कि वे रेलवे-स्टेशन से बताये रास्ते से होकर नहीं गये थे । फौजी सिपाही, पुलिस 
और घुड़सवार--सवने एकसाथ मिलकर उन्हें तितर-वितर किया। १२८ छोगों को 
संगीन चोटें आईं। ३ मई से रावरूपिण्डी ने पूर्ण हड़ताल मनानी आरम्भ की। जब 
: पंजाब-कौंसिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने का 
सवाल उठाया गया तो सरंकार के चीफ सेक्रेटरी ने वड़ी शान्ति से सलाह दी कि पुरानी 
बातों को भुला देता ही ठीक है । हंटर-कमिटी की भांति पुराने जख्मों को दुवारा खोलने 
का नतीजा ठीक न होगा। गुरु-का-वाग-काण्ड की दुःखदायी घटनाओं की स्मृति 
को जितनी जल्दी भूछा दिया जाय, अच्छा है। परन्तु अकालियों के दुदिन अभी 
पूरे न हुए थे। यद्यपि अब हमें १९२४ की घटनाओं का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर 
भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यहीं एक सिलसिले में कर देना ठीक हैं। १६२३ के 
मध्य में महाराजा नाभा ने गद्दी त्याग दी', पर शिरोमणि-सुरुद्वारा-प्रवंधक-कमिटी 
ने इसे महाराजा का गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुवारा गद्दी पर विठाने के 
. लिए नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जगहों पर सभायें आदि 
करके एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा 
गया और वक्‍षताओं को अखण्ड-पाठ पढ़ते-पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया। 
इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झगड़ा 
शूंरू हो गया और कुछ समय तक २५-२४ सिकखों के जत्ये रोज जैतो भेजे जाने छगे। 
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बाद को फरवरी में ५०० आदमियों का शहीदी जत्था भेजा गया। डा० किचलू और 
आचाय॑ गिडवानी इस जत्थे के साथ दर्शक की हैसियत से गये | जैतो के निकट इस जत्यथे 
पर गोली चलछाईं गई और कुछ आदमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनों को नाभा 
के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों की सुश्रूपा कर रहे थे। कुछ 
दिनों वाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नाभा 
जेल ही में रहें। शहीदी जत्यें वरावर जाते रहे और गिरफ्तारियां भी होती रहीं। 
इस प्रकार अकाली हजारों की संख्या में जेल में पहुँच गये। उनके साथ जो व्यवहार 
किया गया उसकी खराब रिपोर्ट आईं। अकाछी-सहायक व्यूरो में आचार्य गिडवानी 
का स्थान श्री पणिक्कर ने लिया। कांग्रेस की कार्य-समिति ने जेल में अकालियों के 
साथ किये गये दुव्यंवहार की जांच के लिए जांच-कमिटी भेजी और साथ ही अकाली- 
परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी। वाद को जव गुरुद्वारों के प्रवन्ध के 
सम्बन्ध में कानून वना दिया गया तो यह प्रइतत भी तय हो गया । 


४५: 


कांग्रेस चौराहे पर-१६२४ 


गांधीजी की बीमारी 


जव १६२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैडी 
हुईं थी। गांधीजी की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बातों को ढक 
दिया था | 

१२ जनवरी १६२४ को महात्मा गांधी के अपेंडिसाइटिस' रोग से भयंकर 
रूप में बीमार पड़ने और आधी रात में कर्नल मैडॉकद्वारा भारी आपरेशन किये 
जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गईं। पर गांधीजी के स्वस्थ होने 
लगने और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय से पहले ही बिना किसी शर्त के छोड़ दिये 
जाने से वह चिन्ता दूर हो गई । 

पर जेल से छूट कर भी उन्हें व शान्ति मिली न विश्वान्ति। कोकनडा- 
कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर 
अपरिबवर्त्तंतवादी आशा कर रहे थे कि गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस 
का इंजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट पड़ेगा। दूसरी ओर परिवत्तेन- 
वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों को पक्का 
करके अपने ऊपर जो कुछ घव्बा वाकी रह गया है उसे घो लिया जाय । देश के 
परस्पर-विरुद्ध दृष्टिकोणों और समस्याओं. में सामंजस्य स्थापित करने की जी- 
तोड़ चेष्टा की गई। गांधीजी ने वम्बई के निकट जुहु नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर 
कुछ समय व्यतीत किया। यहां पर गांधीजी, दास वाबू और नेहरूजी में कुछ दिनों ह 
तक वबात-चीत चलती रही, जिससे छोगों को जाशा होती रही कि समझौता हो 
जायगा। १६२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री 
दास और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्‍तव्य दिया। 

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्‍्तव्यों को देने से पहले यहां यह बताना ठीक 
होगा कि कौंसिलों में स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया और कौंसिलों से भीतर विभिन्न 
शक्तियीं को किस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया । 
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स्व॒राज्य पार्टी ने क्या किया 

स्वराज्य-पार्टी बनने के वाद देश की विभिन्न कौंसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया 
गया। बड़ी कौंसिल में ४५ स्वराजी पहुँचे जिनमें खूब अनुशासन था और जो अपना 
कार्यक्रम पूरा करने का व्रत लिये हुए थे । वे राप्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभूति 
प्राप्त करके कौंसिल में आसानी से वहुमत प्राप्त कर सके। पहली त्रिजय तव हुई जब 
श्री टी ० रंगाचारी ने शासन-व्यवस्था में तत्काल परिवत्तंन करने के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह संशोघन पेश किया कि भारत में 
पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय। 

सरकार को यों तो कई वार हार खानी पड़ी; परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी 
हार विशेष-रूप से उल्लेख-योग्य है--कुछ राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव; 
१८१८ के रेग्युलेशन ३ को रद करने का प्रस्ताव; दक्षिण-अफ्रीका से भारत में आनेवाले 
कोयले पर कर छगाने का प्रस्ताव; और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जांच 
करने के लिए एक कमिटी बैठाने का प्रस्ताव। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की 
विजय थी। जिसका वल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दरू तक का सहयोग 
प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था। हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य-पार्टी ने 
अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि “हमारी मांग सारे राजनैतिक कंदियों की रिहाई, 
दमनकारी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राप्ट्रीय कल्वेंगन बुलाने की अन्तिम 
चेतावनी का रूप धारण करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करे।* 

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी मांगों' की चार मदों 
को नामंजूर कर दिया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो मानो रसद बन्द करना 
हुआ पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वंस- 
कारिणी नीति से कोई सम्वन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव तो देशवासियों की शिकायतों 
की ओर ध्यान आकपित करने का बिलकुल वैध और वाजिव उपाय है ।” 

१६२४ की गर्भियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश 
करने के लिए हम अव गांधीजी, दास वावू और नेहरुजी के वे वक्तव्य देते हैँ जो 
शुरू के वार्तालाप के बाद प्रकाशित किये गये। 


गांधीजी का वक्‍तज्य 
“अपने स्वराजी मित्रों के साथ कांग्रेसवादियों. के द्वारा,कींसिल-प्रवेश के जटिल 
प्रशन पर बातचीत करने के वाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ठा है कि में उनसे सहमत 
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न हो सका। »< »< »८ देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के 
विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। >८ »< >< परल्तु 
चेप्टा करने और इच्छा रहने पर भी में उनके तक॑ को व समझ सका। मेरी अब भी 
यही सम्मति हैँ कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार 
कौंसिल-प्रवेश असंगत है। हमारा मतभेद असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषां 
तक ही सीमित हो सो वात भी नहीं हैं; यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से संबंध रखता . 
: है, जिसके कारण महत्त्वपूर्ण समस्याओं के सुलझाने में मतभेद अनिवाये हो जाता है। 
उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही वहिष्कार-त्रयी की सफलता या विफलता को जांचना 
होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नहीं। में इसी दुष्टिकोण से कह रहा हूँ कि देश के 
लिए कौंसिलों से वाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक 
होगा। परन्तु में अपने स्वराजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि 
में यह समझता हूँ कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्संदेह 
कौंसिल में हैं। हम सबके लिए यही अच्छा भी है।" * *** ****** 
दिल्ली और कोकनडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा होने-पर 
कौंसिलों और असेम्वली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती 
हो। इसलिए मेरी राय में स्व॒राजी कौंसिलों में जाने का और अपरिवत्तिन-वादियों 
से तटस्थ रहने की आशा रखने का अधिकार रखते हैं। उनको वहां जाकर अड़ंगा- 
नीति धारण करने का भी हक है; क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और कांग्रेस ने 
उनके कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्तें नहीं लगाई थी। यदि 
स्वराजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे संशयशील 
व्यक्तियों को अपनी भूल अवश्य मालूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा 
स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो में जानता हूँ कि वे देशभक्त हैं और अवश्य 
अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए में उनके मार्ग में वाधा डालने के काम में 
शरीक न होऊँगा और न स्वराजियों के कौंसिक-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही 
भाग लंगा। हां, में ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा 
विश्वास नहीं है * ****** . ६. 3 
“कौंसिलों में क्या ठंग अपनाना चाहिए, इसके सम्वन्ध में मेरा कहना यही 
है कि में कौंसिलों में तभी घुसूंगा जब मुझे मालूम हो जाय कि में उसके उपयोग से छाभ 
उठा सकूंगा। अतएव यदि में कौंसिलों में जाऊंगा तो में सोलह आने जड़ंगा-तीति का 
अवल्म्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा । 
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में उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहेंगा कि --- 

(१) वे सारे कपड़े हाथ के कते और हाथ के बने खहर के खरीदें। 

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुंगी लगा दें। 

(३) शराव आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग के व्यय 
में, अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दें। 

यदि सरकार कौंसिलों में पास होने के वाद भी इन प्रस्तावों पर अमल 
करने से इन्कार कर दे, तो में सरकार से कौंसिलों को भंग करने के लिए कहूँगा और 
उन्हीं खास-खास बातों पर फिर निर्वाचकों के वोट हासिल करूँगा। यदि सरकार 
कौंसिल भंग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी जगह से इस्तीफा दे दूंगा और देश को 
सत्याग्रह के लिए तैयार करूँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्व॒राजी मुझे फिर 
अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में 
भेरी कसौटी वही पुरानी हूँ 


स्व॒राजी-वक्तव्य 
देशवन्बु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलालू नेहरू ने अपने वक्तव्य में 
कहा :--- 

* “हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों 
की स्थिति के औचित्य का कायछ न कर सके । हमारी समझ में यह नहीं आता कि 
कौंसिरू-प्रवेश नागपुर के कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्‍यों नहीं 
है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जबकि हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि न्रौकरशाही के हमेशा वदलते रहनेवाले रंग-ढंग पर 
निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का वलिदान 
करना अपना कत्तंव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय-जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में वाघा 
डालनेवाली नौकरशाही का सामना किया जा सके, आत्मनिर्भरता की 
आवश्यकता है।******** 

“हम यह भी स्पप्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अड़ंगा' 
शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पा्ंमेण्ट के इतिहास के वैधानिक जर्य 
में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारोंवाली कौंसिलों में उस अर्थ में अडंगा डालना 
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असम्भव है, क्योंकि सुधार-कानून के अंतर्गत असेम्बही और कौंसिल के अधिकार 
गिने-चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अड़ंगा डालने की अपेक्षा. 
स्व॒राज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकावला करने का 
अधिक है। अड़ंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलल्‍ूव इसी मुकाबले 
से है। हमने स्वराज्य-पार्दी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा 
करते हुए इस वात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। | ह 

“अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना भावी कार्य- 
क्रम, जिसे हम कौंसिलों में और कौंसिलों से वाहर पूरा करेंगे, बयान करते हैं। 

“कौंसिलों के भीतर हमें निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए :-- 

१--बजद रद करना--जवतक हमारे अधिकारों की मान्यता के रूप में 
वर्तमान सरकार के विधान में परिवत्तंत न कर दिया जाय, या जबतके पार्लंमेण्ट 
, और इस देह की जनता के बीच में समझौता न हो जाय, तबतक वजट रद करते 
रहना। 





२--कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद करना--कानून बनाने के सम्बन्ध 
में सारे प्रस्तावों को, जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती 
है, रद करना। 

३---रचनात्मक कार्यक्रम--जो प्रस्ताव, योजनायें और विल हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलूत: नौकरशाही की जड़ उखाड़ने के 
लिए आवश्यक हों उन सबको पेश करना। 

४--आशथिक नीति--एक ऐसी निश्चित आथिक नीति का अवलम्बन 
करना जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई'हो और जिसका उद्देश भारत से 
बाहर जाते हुए धन-प्रवाह की रोकना हो। इसके लिए धन-शोषण करनेवाले सारे 
कामों में रकावट करना आवश्यक है। 

इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों 

पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों। हमें ऐसी सारी प्राप्य 
जगहों पर तो कब्जा करना ही चाहिए, साथ ही हमें हरेक कमिटी में भी जहांतक 
सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का ध्यान इस ओर 
आकपित करते हूँ और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय शी क्र-से-शी तर 
कर डालें। 

“कौंसिलों के वाहर हमारी नीति इस प्रकार होती चाहिए---पहली बात 
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तो यह है कि हमें महात्मा गांवी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और 
कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है 
कि कौंसिलों के वाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के बिना कौंसिलों के भीतर हमारे 
काम का वेरू बहुत कम हो जायगा। क्योंकि हमें जिस बल की जरूरत है वह कॉसिलों 
के भीतर नहीं, वाहर तछाश करना होगा, और उस वल के बिना हमारी कौंसिल- 
नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कौसिलों के भीतर और 
वाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल को, 
जिसपर हम निर्भर करते हैं, मजबूती आये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी 
की सत्याग्रह-सम्बन्धी सलाह को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैँ। 
हम उन्हें आश्वासन देते हें कि ज्यों ही हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना 
नौकरशाही की स्वार्थ-पूर्ण हठवर्मी का सामना करना असम्भव हैँ, हम तत्काल 
कौंसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही 
उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तव हम 
विना किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा 
उनके झण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सव मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा 
कर सके आर ११ 


अहमदाबाद में महासमिति 

अहमदाबाद में २७, २८ और २६ जून को जो निश्चय किया गया, जुहू के 
वार्तालाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तंयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस- 
संस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा और कता 
हुआ सूत भेजना छाजिमी कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली 
समझने को कहा गया। जिस समय इस विपय' पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस 
जुर्मानेवाली वात के विरुद्ध रोप प्रकट करने के लिए वैठक से उठकर चले गये। 
यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहें। पर यह सोचकर कि 
जो छोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर 
जाता, गांधीजी ने जुर्मानेवाली वात हटा छठी और महासमिति ने नागा करनेवालों 
के खिलाफ जाव्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की। 

विदेशी कपड़े, अदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कॉंसिलों के पांचों 
प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) वहिप्कार पर जोर दिया 
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गया और कांग्रेस के मत-दाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गईं कि उन लोगों 
को कांग्रेस की मातहत-संस्थाओं में न चुना जाय जो पांचों प्रकार के बहिष्कार के 
सिद्धास्त में विव्वास न रखते हों और स्वयं भी उसपर अमल न करते हों। सरकार ह 
की अफीम-सम्वन्धी नीति की निन्‍दा की गई और एण्डरूज सा० से अनुरोध किया 
गया कि वह आसामवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करें। सिक्‍खों ने जैतो 
के अनावश्यक और निर्देयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शान्तिपूर्ण साहस 
दिखाया था उसके लिए उन्हें वधाई दी गई। 
इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा- ह 

द्वारा आनेंस्ट डे की हत्या के धिककार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना- 
प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की वात को, 
जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ 
ही उसे पथ-अ्रष्ट वताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी 
राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की 
कि इस प्रकार के ,कत्य कांग्रेस की अहिसा की नीति के विरुद्ध हें, स्वराज्य के मार्ग में 
रुकावट डालते हें और सत्याग्रह की तैयारी में वाघक वनते हैँ। इस प्रस्ताव पर खूब 
वाग्युद्ध हुआ। यह वात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशवन्धु को पसन्‍्द.ना आया। 
इसलिए नहीं कि वह अहिसा के कायछ थे, वल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न- 
भिन्न अंशों के जोर को बहुत वदल देना चाहते थे। गांधीजी को यह देखकर बड़ा ही 
सनन्‍्ताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ और अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने इस प्रस्ताव 
के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गये। ऐसे अवसर 
उनके जीवन में अधिक नहीं आये हें। वाताकाश में तीव्रता इसलिए और भी उत्पन्न 
हो गई थी कि दीनाजपुर (वंगाल) की प्रान्तीय-परिपद्‌ में एक और भी अधिक 
जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और 
बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देश-भवित के प्रति सम्मान प्रकट किया 
गया था। हि 
स्व॒राजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सव-कुछ प्राप्त न कर सके और 
उन्हें अपनी कठोर परिश्रम.से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए नंवम्बर 
तक रुकना पड़ा। जहांतक अपरिवत्तेनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली झत्तें को 
उन्होंने आइचर्यजनक रीति से पुरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में 
६३० १- हुए, अक्तूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये। 
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साम्प्रदायिक दँगे ओर गांधीजी का उपचास 

परन्तु उस वर्ष की सबसे वुरी वात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों का होना, 
खासकर दिल्‍ली, गुलवर्गा, नागपुर, छखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहावाद और जबलपुर 
में। सबसे अधिक भयंकर दंगा कोहाट में हुआ। कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष 
की कमर ही तोड़ दी। दंगों के कारणों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गांधीजी 
ओऔर मौ० जौकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गई। दोलों ने रिपोर्ट पेश की, पर 
दुर्भाग्य से दोनों का इस विपय में मत-भेद था कि दंगों की जिम्मेदारी किसपर है। 
१६२४ की € और १० सितम्बर की घटनाओं को वीते आज दस वर्ष से भी अधिक 
, हुए, पर दंगे के फौरन वाद ही कोहाट के भातृस्कूल के हेडमास्टर छाला नन्दलालछ ने 
जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दंगा-पीड़ित-सहायक-समित्ति ने प्रकाशित किया, 
उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमांच हो आता हैं। हम इससे अधिक और कूछ 
नहीं कह सकते कि ९ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कत्ले-आम के वाद एक 
स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने 
वाद तक रावलपिण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान- 
शीछता पर जीते रहे। 

ऐसी दशा में यह कोई आइचर्य की वात नहीं जो गांधीजी ने २१ दिन के 
उपवास का ब्रत लिया | इस क्रोघोन्माद जौर हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने 
अपनें-आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निदचय किया। 
अभी अपेण्डिसाइटिस के भयंकर और लगभग सांघातिक प्रकोप से उठे उन्हें 
अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह्‌ उनके लिए बग्नि-परीक्षा थी। गांबीजी ने ब्रत 
मौलाना मृहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर 
एक मकान में ले जाया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं 
को एकत्र किया गया । कलकत्ते के बड़े पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-यरिपद्‌ 
२६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन्‌ १६२४ तक होती रही। परिपद्‌ के सदस्यों ने प्रतिना 
की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने वा अधिक-से- 


की निन्‍्दा करने में कोई कसर न रक्‍खेंगे | एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, 
जिसके संयोजक और अध्यक्ष गांवीजी हुए और हकीम अजमलखां, छाला लाजपतराब, 
के० एफ० नरीमान, डॉ० एस० के० दत्त और छायलपुर के मास्टर युन्दरसिह सदस्य 
हुए। परिपद्‌ ने धामिक सिद्धान्तों को मानने, धामिक विचारों को प्रकट करने और 
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धामिक रीति-रिवाजों का पालन करने, धर्मस्थानों की पवित्रता का ध्यान रखने और 
गोवध और मस्जिद के आगे वाजा वजाने के सम्बन्ध में सवका एक-समान अधिकार. 
माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखवारों को 
चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझवूझ कर लिखा करें और जनता से 
अनुरोध किया गया कि गांधीजी के उपवास के अन्तिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना 
की जाय। ८ अक्तूबर जन-सभाओं द्वारा ईइवर का धन्यवाद देने के लिए नियत 
किया गया। 

अभी गांवीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें वम्बई में २१ 
और २२ नवम्वर को सर्वेदल-सम्मेलन में और उसके वाद ही और उसीके सिलसिले 
में २३, २४ को महासमिति की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वेदल-सम्मेलन करने 
का उद्देश यह था कि बंगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन- 
नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेइ्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध 
आरम्भ की गईं थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिषद्‌ ने वंगाल- 
सरकार-हारा जारी किये गये क्रिमिनरकू-लॉ-अमेण्डमेण्ट-आडिनेन्स के विरुद्ध निन्‍दा 
का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१४८ के रेग्यलेशन ३ को रद करने पर 
जोर दिया। सर्व-दल-सम्मेलन ने बंगाल की अशज्यान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना 
ठहराया और एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्दे स्वराज्य की योजना और 
साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस कमिटी में देश के 
सारे राजनैतिर्क दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रक्खा गया। ३१ मार्च १६२५ तक 
रिपोर्ट मांगी गई । परिषद्‌ के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे 
सम्भवतः देशवन्धु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी टल गई। उस वर्ष की मुख्य घटना 
थी गांधीजी का देशवन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना। 
इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों नें एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे 
महासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित किया 
जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेंगी। यह 
भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक काये करें, और स्वराज्य- 
पार्टी कौंसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कांग्रेस- 
सदस्यों के द्वारा।॥ सारलू के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति मास 
दिया जाय। 
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वेलगांव-कांग्रेस 

असहयोग के इतिहास में वेलगांव-कांग्रेस खास महत्त्व रखती हैं। गांधीवाद 

के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीव-करीव अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका था। 
कांग्रेस अब ऐसे स्थान फर खड़ी थी जहां से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस- 
वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में वंट जाना चाहिए या समझौता करके 
अपने भेंद-माव को मिठा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो 
तो इस जटिल काम को गांधीजी के सिवा और कौन हाथ में ले ? केवल गांधीजी ही 
ऐसे थे जो सत्याग्रह का कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवत्तंन-वादियों को शान्त 
कर सकते थे और कौंसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुप्ट रख 
सकते थे। १६२४ की कांग्रेस के सभापति गांधीजी हुए। उन्होंने अपना अद्भुत भाषण 
पेश किया। पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया गया। इस भाषण में उन्होंने 
१६९२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस 
प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का 
विकास होता रहा हैं । सव॒ तरह के वहिप्कारों को भिन्न-भिन्न दलों मे अपनाया। 
वैसे कोई भी वहिप्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का बहिप्कार 
किया गया उनका रोव बहुत-कुछ कम हो गया । सबसे बड़ा बहिप्कार हिंसा का 
बहिष्कार था। पर अहिंसा ने असहायावस्था की निष्क्रियता को छोड़कर अभी साथन- 
सम्पन्न और परिप्कृत-रूप धारण नहीं किया था। जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं 
दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिसा से काम लिया गया। पर अहिंसा 
जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दवाये रक्खा। . . . .पर ठहरो' कहने का भी समय 
आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पदचात्ताप भी करने 
लगे । फलतः सव प्रकार के वहिप्कार उठा लिये गये और केवल एक वहिप्कार--विदेद्यी 
कपड़ों का--रह गया। इस प्रकार वहिप्कार करने का जनता का न केवल अधिकार 
ही था, वल्कि कत्तंव्य भी था। उनके और स्वराजियों के मत-भेदों में समझौता हो गया 
था। स्वराजी सूत कात कर देने को राजी हो गये और गांधीजी ने उनके कौंसिलों 
में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दंगे पर संताप प्रकट किया, 
अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते । 
चरखा, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण ये सावन हैँं। मेरे लिए तो 
साधनों का जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्व्यायवाची 
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शब्द हैं।” इस प्रकार भूमिका बांधने के वाद गांधीजी ने स्वराज्य की योजना के 
सम्बन्ध में कुछ बातें बताई। 

मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्ते, सैनिक व्यय में कमी, - सस्ता 
न्याय, मादक द्रव्य और उससे आनेवाली चुंगी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों 
के बेतनों में कमी, प्रान्तों का भाषा की दृष्टि से पुन्निर्माण, इस देश में विदेशियों के 
इजारों (मोनोपछी) की नये सिरे से जांच-पड़ताल, भारतीय नरेशों को उनकी 
पद-मर्यादा की गारंण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खहल न पहुँचने का आदवासन, 
तानाशाही ' का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न संस्थाओं को 
धामिक स्वतंत्रता, देशी-भाषाओं-हारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय- 
भाषा मानना। 

पूर्ण स्व॒राज्य के प्रइत की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ। 
अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे; क्योंकि: उस समय वह आशा 
से भरे हुए थे, किन्तु अब जहांतक सरकार के रंग-ढंग और स्थिति का सम्बन्ध था, 
गांधीजी की -आशाओं पर पानी पड़ गया था। उन्होंने कहा : “में साम्राज्य के भीतर 
ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूँगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के दोष से ही उससे सारे 
नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो में ऐसा करने में संकोच नहीं करूँगा। इसके वाद 
उन्होंने स्व॒राज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र किया और बंगाल की 
अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के वाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट 
करके भाषण समाप्त किया। बंगाल में लॉर्ड रीडिंग ने १६२४ का आई्डिनेन्स नं० ३ 
जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगों को जिनपर स्थानिक सरकारुद्धारा 
क्रांतिकारी-दल से. सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा 
सकता था और स्पेशल कमिश्नरों की अदालछतों में उनके मामले का सरसरी, में 
फैसला किया जा सकता था । गांधीजी ने इस वात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियों 
के विरुद्ध किया जा रहा है । 

. कांग्रेस ने वी अम्मा, सर ए० चौधरी, सर आशुतोष मुकर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, 
डॉ० सुब्रह्मण्य ऐयर, ए० जी० एम० भुरत्री और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं और 
नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। नवम्बर में महासमिति ने ग्रांधीजी, 
दास बावू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही किया गया। 
कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवत्तेव किया गया। हिन्दुओं के कोहाट-त्याग पर 
खेद प्रकट किया गया। कोहाट के मुसलमानों को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके 
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जान-मार के सम्बन्ध में आश्वासन दें, साथ ह्वी हिन्दू मुहाजरीन को सलाह दी गई 
कि जवतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावें तवतक वे वापस न 
जाये । इसी तरह गुलवर्गा के पीड़ितों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। अस्पृश्यता 
और वायकोम:सत्याग्रह के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की गई। वैत्तनिक राष्ट्र-सेवा 
को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया। अकालीदल मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी 
विचार हुआ और कांग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियां की गई। 

प्रवासी-भारतवासियों के लिए श्री बचें, पं० वनारसीदास चतुर्वेदी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओं की सराहना की गई। सरकार भी चुपचाप नहीं 
बैठी थी। वह भी केनिया के मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत- 
सरकार ने “भारत-मंत्री को चेतावनी दी कि यदि निमचय केनिया-प्रवासियों के 
विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक्‌ होने और उपनिवेशों के विरुद्ध 
बदले.की कारंवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा ।” 
अगस्त १६२४ में उपनिवेश-मंत्री मि० थामस ने निश्चय किया कि दूसरे देशों से 
आकर बसने पर प्रतिवन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आडिनेन्स बनाया गया था वह 
अमल में न छाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलैण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध 
में जो निश्चय है वही कायम रहेगा। यह भी निरचय किया कि जो भारतवासी 
दक्षिण-अफ्रीका में जाकर वसना चाहें वे निचली भूमि पर जाकर बस सकते हैं और 
उसपर खेती कर सकते हें। १६२४ के जून में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट 
अफ्रीकत कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमन लॉर्ड साउथवरो थे। इसके सामने 
भारतीय दृष्टिकोण रकखा जा सकता था। इसी वीच दक्षिण-अफ्रीका की सरकार 
में परिवत्तेन हो गया, इसलिए 'क्छास-एरिया-व्रिल” अपने-आप ही रद हो गया। 
साथ ही 'नेटाल वरोज आइडिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक 
- भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे। 
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खराजियों को सफलता 

१९२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही। 
अब स्वराजियों को अपरिवत्तंन-वादियों की तरफ से परेशानी न॑ रही। 
क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे ही । मध्यप्रदेश 
और वंगाल में द्ेघशासन का अन्त हो गया था। छॉडे लिटन के निमंत्रण पर देशवन्ध 
दास नें वंगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और न दूसरों को ही बनाने 
दिया। वह इसी प्रकार के विध्वंस की वात सोचते आ रहें थे। जब लॉडे रीडिंग का 
-१६२४ का नं० १ आडडिनेन्स समांप्त हुआ तो वंगाल-कौंसिल में एक विल पेश किया 
गया जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के प्रभाव ने १६९२५ की जनवरी में रद 
कर दिया। लॉ लिटन ने छसे सही कर दिया और हलन्दन सम्राटू-सरकार की मंजूरी 
के लिए भेजा। १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके बजट में मंत्रियों 
के वेतन की गुंजाइश रखने की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पड़ा। पर 
उन्होंने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया। २३ मार्च को वजट पर बहस के 
दौरान में मंत्रियों के वेतन ६६ रायों से रद कर दिये गये। पक्ष में ६३ रायें थीं | इधर 
बंगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात 
की चर्चा की जा रही थी कि स्व॒राज्य-पार्टी को मंत्रित्व ग्रहण क्‍यों नहीं करना चाहिए, 


जिससे वह भीतर से विध्वंस कर सके ? बड़ी कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी: १६२४० 


और १६२४ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों 
में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी 
पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का, और यदा-कदा सरकार का भी। 

जव श्री सी० दौरास्वामी आयंगर ने बंगाल-आडिनेन्स को एक कानून के 
द्वारा रद करने का प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रायें 
आईं। १६२५ की ३ फरवरी को श्री विद्वुलभाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों 
का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १६२१ का राजद्रोही 
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सभावन्दी कानून रद करने के लिए बिल पेश किया तो सीमान्तवाले कानून के सिवा 
वाकी हिस्सा पास हो गया। 

श्रीयुत नियोगी ने अपना बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलब्रे-एएक्ट का 
संशोधन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना 
चाहते थे। यह बिल नामंजूर हुआ । डॉ० गौड़ ने विल पेश किया कि लन्‍्दन की प्रिवी 
कौंसिल में अपीलें न भेजी जाया करें, पर वह रद हो गया और स्वराजियों ने उसमें 
सरकार का साथ दिया। वेंकटपति राजू का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक- 
विद्यालय कायम किया जाय, पास हो गया और सरकार को हार खानी पड़ी। २५ 
फरवरी १६२४५ को रेलवे-बजट की वहस में स्वराजियों और स्व॒तंत्र-दछूवालों ने सर- 
कारी सदस्यों का मुकावला करने के बजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलरूत: 
पण्डित मोतीछाल का व्रजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायों से रद हो गया। पश्ष 
में केवल ४१ रायें आईं। इस प्रकार बजट और उसकी मदों पर उनके गुण-दोपों के 
अनुसार ही विचार क्रिया गया। आरम्भ में लगातार और एकसा अड्ंगा डालने का 
जो संकल्प किया गया था, उससे कहीं काम न लिया गया। पण्डित मोतीलाल का 
कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-खर्च घटाने का प्रस्ताव ६५:४८ से पास हो गया। 
कोहाट का दंगा, सेना में भारतीयों का अभाव, मुडीम॑न-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज- 
परिपद्‌, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली में ऐसा विलू पेश किया गया 
जिसके अनुसार वंगाल-क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामलों की अपील 
हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो वड़ी विचित्र अवस्था हुई। घिल में तीन अन्य धारायें 
ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हुकमनामे को रद किया और अभि- 
युक्‍तों को बंगाल से बाहर नजरवन्द रबखा जा सकता था। स्वतन्त्र-दरूवाले और स्व- 
राजी बिल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और वाकी तीन विभागों 
को रद करना। सरकार की दृष्टि से विछू इस प्रकार बिलकुल अधूरा रह जाता। 
फलत: जब उसे राज्य-परिपद्‌ ने पास कर दिया तो लॉ्ड रीडिग ने उसपर सही 
कर दी। 

इस समय तक देशबन्धु दास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान 
तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त वबेलगांव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार 
प्रकाशित हुआ कि देशवन्ध दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है, जिसका 
उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस बात से देशवन्धु दास जनता की निगाईं 
बहुत ऊँचे उठ गये। इधर डॉ० वेसेण्ट क्रे नेशनल कन्वेन्गन ने कामनवेल्थ आफ 
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५ इण्डिया बिल” का मसविदा भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिपद्‌ ने साम्प्र- 
दायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह गरूग माथा-पच्ची 
कर रही थी। छाछा लाजपतराय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २५ फरवरी को एक 
प्रश्नावली प्रकाशित की। गत नवम्बर में वम्बई में जो सर्वे-दल-सम्मेलन हुआ था , 
उसके द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति कोई अच्छी स्वराज्य-योजना तैयार न कर 
सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चिचत समय के लिए स्थगित हो गई। १६२५ के मार्च 
और अप्रैल में गांधीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया। वायकोम- 
सत्याग्रह जोरों पर था । गांधीजी की उपस्थिति ने समझौता होने में मदद दी । कुछ खास 
सड़कों पर से होकर अस्पृश्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कड़ाई को दूर करने 
के लिए आरम्भ किया गया था। त्रावणकोर-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने 
के लिए कुछ बाड़े वना दिये थे और सिपाही तैनात कर दिये थे। च्रावणकोर-सरकार 
को यह बात सुझाई गई कि उसके इस रवैये से वह जनता में यह घारणा उत्पन्न कर 
देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुओं की संकीर्णता का अपने शारीरिक-वल-द्वारा समर्थन 
कर रही है । जब सरकार ने वाड़े और सिपाही हटा लिये तो सत्याग्रहियों का शत्रु 
केवल लछोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया। 

दक्षिण से गांधीजी बंगाल जानेवाले थे। दास बाबू अस्वस्थ होने लगे थे। 

- उन्हें ज्ञाम को ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए 
उनके यूरोप जाने का प्रवन्ध किया गया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश- 
सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे। यह सफलता” की मनोवृत्ति उन सारे कार्य- 
कर्त्ताओों में मिलती है जिन्होंने बड़े-वड़े आन्दोलनों का संगठन किया है। 


देशबन्धु की म्॒त्यु ओर उसके बाद 

फरीदपुर की वंगाल-प्रान्तीय परिपद्‌ के अवसर पर यही स्थिति थी। देश- 
बन्धु ने फरीदपुर में कुछ शर्तो पर सहयोग प्रदान करने की जो वात कही सो इसी मनो- 
वृत्ति से प्रेरित होकर। गांधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अज्यान्ति दूर करने 
के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवरत्तेन की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। 
पर दास वावू्‌ का विश्वास था कि हृदय में परिवत्तेन हो गया है। उन्होंने स्टेट्समैन' 
के प्रतिनिधि से कहा---मिं हृदय-परिवत्तेन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल- 
जोल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हँँ। संसार संघर्ष से थक गया हैं और 
उसमें मुझे सर्जन और संगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।” दास वाव ने ब्रिटिश- 


+ 
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राजनीतिज्ञों को संबोवन करते हुए कहा---आज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते 
हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो ।” इन दिनों गांधीजी ने दास बाव्‌ को अपना 
एटर्नी' कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौंसिलों में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते 
थे। उनकी अपने-आपको भुला देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके 
पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर बैय भंग करनेवाली अवश्य सिद्ध होती थी। 
..._ इस अवसर पर छॉर्ड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इस्लेण्ड में थे। लॉडं 
वर्कनहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विध्वंस के वजाय सहयोग करें। इन 
दोनों वातों ने मिककर दास वाबू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा 
कर्नल वेजबुड और मि० रेमजे मैकडानल्ड भारत में समझौता कराने की चेप्टा कर रहे 
थे। गांवीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा 
था कि दास वावू को लॉर्ड वर्कनहेड में वड़ी आस्था थी और उन्हें विद्वास था कि 
बर्कनहेंड भारत के लिए बहुत-कुछ करेंगे। 
देदावन्बु दास ने पंडित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे 
पण्डितजी देशवन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने 
कहा--- हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घड़ी आ रही है। इस वर्ष के अन्त 
में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शवितयां काम 
में ूग जायेंगी। इधर हम दोनों वीमार पड़े हैं। ईश्वर ही जाने, क्या होनेवाला है ।” 
इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशबन्धु को स्वर्ग में बुला 
लिया। १६ जून १६२५ को दारजिलिग में उनका परलोकवास हुआ। दास बाबू का 
जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध 
में खुलना में गांधीजी ने गदगदू होकर कहा था--“उनकी स्मृति को अमर बनाने के 
लिए हमें कया करना चाहिए ? आंसू वहाना वड़ा आसान हैं। परन्तु आंयसुओं से हमें 
या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सव जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर हें 
कि जिस काम के लिए देशवन्धु जिये और जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, 
तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा में चिश्वात्त 
रखते हँ। हमें जानना चाहिए कि झरीर नाशमान्‌ हूँ । आत्मा का नाश कनी नहीं 
होता। जिस शरीर में देशवन्यु दास की आत्मा का निवास था वह नप्ट ही गया। पर 
उनकी आत्मा का नाश कभी नहोगा। उनकी जात्मा ही क्यों, उनका नाम भी, 
जिन्होंने इतनी सेवा की हैं और इतना त्याग किया है, अमर रहेंगा और जो कोई बूढ़ा 
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या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर बनाने में 
सहायक होगा । हम सबमें उनके-जैसी बुद्धि नहीं हैं, पर वह जिस उत्साह के साथ 
अपनी मातृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।” यहां 
जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए---“श्री दास में अपने प्रतिद्वन्द्दी की 
दुर्वंखताओं को अचूक खोज निकालने की जन्म-जात शक्ति थी। वह अपनी योजनाओं 
को पूरा करने में लौह-संकल्प से काम लेते थे, जिसके कारण उनका स्थान अपने 
योग्य-से-योग्य साथियों से कहीं ऊँचा रहता था।” महात्मा गांधी की तरह उनकी भी 
प्रशंसा शत्र्‌ तक करते थे। उनके प्रति जिन असंख्य लोगों ने सम्मान प्रकट किया था 
उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिनने ' 
सन्देशे भेजे उनमें भारत-मंत्री और वाइसराय भी थे। जब कौंसिल की बैठक अगस्त 
में हुई तो सबसे पहले देशवन्धु दास की और फिर वयोवुद्ध देश-भक्त सर सुरेच्रनाथ 
बनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की क्षति का 
उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया। 

गांधीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्तेह रखते थे। वह बंगाल ही में रुक 
गये और उनकी स्मृति में एक महान्‌ स्मारक बनाया। उन्होंने दस छाख रुपया एकत्र 
किया। देशवन्धु दास का भवन १४८ रसा-रोड- देश के अरपण हुआ। इस भवन को 
दास वावू की उस ट्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होंने वेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रकट 
की थी, स्त्रियों और वच्चों का अस्पताल बना दिया गया। गांधीजी ने स्वराजियों के 
हाथ में सारी शक्ति देने और वंगाल में स्वराज्यपार्टी की जड़ मजवृत जमाने में कोई 
कसर न उठा रक्खी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कौंसिल में स्वराज्य 
पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और वंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी 
का सभापति बनाने का काम उन्हींका था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बावू धारण 
किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रख -दिया गया। 


गांधीजी इस्तीफे के लिए तैयार ह 

इधर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे, 

उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। 
स्वराज्य-पार्टी की जनरलरू कौंसिल का विरोध सूत देने की उस शर्ते के खिलाफ हुआ 
था, जो वेलगांव में तव हो चुकी थी। वह विरोध बढ़ता ही गया, और अन्त में इस शर्ते 
को उड़ा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौंप दिया गया। महासमिति में 
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स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की बैठक 
के बाद सम्भवतः गांधीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी 
कि चूंकि कांग्रेस में स्व॒राजियों की वहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्दी के 
सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर 


लेना चाहिए। गांवीजी ने यह भी सपप्ट कर दिया कि में इसका सभापति और अधिक 


रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्व॒राजियों में हलचल मच गई। पर अन्त में यह 
तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गांवीजी ही महासमिति के सभापत्ति 
बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की द्वर्त उठा दी जायगी तो बह इस्तीफा 
दे देंगे और एक अलूग चर्खा-संघ स्थापित करेंगे। कार्य-समिति ने सूत्त कातने की झर्ते 
में परिवर्तन करने के प्रदत पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रथन 
पर दुवारा विचार करने के लिए १ अक्तूबर को वैठक करने का निश्चय किया। इस 
बीच में गांधीजी मे स्व॒राज्य-पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रक्खा। अगस्त में 
गांधीजी ने लिखा था--मुझे कांग्रेस के मार्ग में और अधिक खड़ा न होना चाहिए 
कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने-आपको अपड़ जनता 
में मिला दिया हैं गौर जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर 
है, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के हरा होने के मार्ग में में बाधक बनना नहीं 
चाहता। में अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हूँ, परन्तु कांग्रेस को छोड़कर 
नहीं। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब में रास्ते में से हट जाऊँ और कांग्रेस 
की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में छूगा दूं। में 
कांग्रेस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी ह॒द त्क करूँगा जिस हृद तक 
शिक्षित भारतीय मुझे भनुमति देंगे।” असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी 
लोग गांधीजी के सिद्धान्तों का खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते 
थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तो पर चाहते थे। 


रवराजी प्रस्ताव 
पण्डित मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १६२५-२६ के धिमला-अधि- 
वेशन से कूछ पहले ही भारतीय सैण्डहरस्ट कमिटी में स्थान ग्रहण किया था। कमिटी 
का काम यह देखना था कि सम्राट्‌ की सेना में अफसरों के पद के लिए योग्य भारतीय 
उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे ढंग से किस 
प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत 
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में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव, है या- नहीं, और यदि सम्भव. 


हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या-उम्मीदवारों को इंग्लैण्ड 
भेजा जाय। 
१९२४ में मुडीमेन-कमिटी की नियुक्ति यह पता.'छगाने*के लिए. हुई कि 
माण्ठेगु-चेम्सफोर्ड-सुधार कैसे चल रहे हैँ।; इस कमिटी की दो रिपोर्ट थीं--वहु- 
संख्यक और अल्प-संख्यक | वहुसंस्यथक-रिपोर्ट सरकारी थी, पर- सरकार इस रिपोर्ट 
की सिफारिशों भी मानने को तैयार न थी। १६२४५ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश 
किया गयां कि सरकार,की रिपोर्ट को सिद्धान्त-रूप में मान लेना चाहिए। और वह 
सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहां-जहां आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया 
जाय, और उसके करू-पूर्जो में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया. जाय, जिससे 
मंत्रियों को नियुक्त करना आसान हो, उनके बवेतनों पर वजटों की बहस में रायें न ली 
जाये और वे अड़ंगा डालने पर भी सरकारी काम करते रहें। मान्ट-फोड सुधारों में तो 
इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरवर्ती सम्भावना मात्र समझा गया था पर अब तो वे 
कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी हैं। स्वराज्य-पार्टी ने बड़ी कौंसिल में घुसने के 
कुछ ही दिनों वाद पता लगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधार-योजना में 
क्या-क्या बातें पीछे हटानेवाली हँँ। उसने १९२४ की फरवरी में निम्नलिखित 
प्रस्ताव पेश किया था :-- 
यह. वड़ी कौंसिल स-कौंसिल गवनर-जनरल से सिफारिश करती है कि 
भारत-सरकार-विधान में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कारंवाई करे 
कि देश में पूर्ण उत्तरादायी शासन कायम हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीघ्र 
ही एक गोलमेज-परिषद्‌ बुलाये जो महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के अधि- 
कारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासन-विधान की सिफारिश करे; 
और (२) बड़ी कौंसिल को भंग करके नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के लिए 
उसके आगे वह योजना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिश- 
पालेमेण्ट के पास भेज दे।” 
इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमैन-कमिटी नियुकत हुईं थी, जिसने 
अल्प-संख्यक और वहु-संख्यक दो रिपोर्ट पेश की थीं। इन रिपीट्टों पर ७ सितम्बर 
१९२५ को सर अलेक्जेण्डर मुडीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। 
इस प्रस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक लम्बा-चौड़ा संशोधन पेश किया 
था, जिसका सारांश यह था कि (१) सम्राट्‌ की सरकार को पालंमेण्ट में तत्काल ही 
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यह घोषणा करने का प्रवन्ध करना चाहिए कि भारत की दासन-व्यवस्था और दासन- 
प्रणाली में ऐसे परिवत्तंन किये जायँगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो 
जायगी; (२) एक गोलमेज-परिपद्‌ या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा 
किया जाय जिसमें भारेतीय, यूरोपियन और अथगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व 
रहें। यह वैठक अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर 
लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी कौंसिल की स्वीकृति के लिए 
तैयार करे। स्वीकृति के वाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्रिटिश्नन्यालंमेण्ट के 
पास भेजा जाय। यह संशोधन दो दिनों के वाद-विवाद के वाद सरकार के खिलाफ 
४४ रायों के मुकावले ७२ रायों से पास हो गया। 

बंगाल में जहां स्व॒राजी-दल ने मंत्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव-सा कर 
- दिया था वहां अब उसका प्रभाव कौंसिल में कम होता जा रहा था। कौंसिल के 
अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतंत्र-दलवाले के मुकावले पर ६ रायों से 
हार गया। अन्तिम जोर-आजमाई के अवसर पर भी, जव दास वावू को स्ट्रेचर पर 
डालकर कौंसिल-भवन में ले जाया गया था, अवस्था संदिग्ध थी। डॉ० सुहरावर्दी ने 
स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से मुछाकात की थी, जिसके 
ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़े आड़े हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने यह बड़ा अनुचित 
. काम किया और इस तरह “अपने देश को वेच दिया ।” जब डॉ० सुहरावर्दी ने यह सुना 
तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा---में इस नई जो-हक्मी के आगे सिर छुकाने के 
बजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता हूँ।” डॉ० सुहरावर्दी के 
गवर्नर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकतते 
के अधयगोरे पत्र को अपने रुख के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया और कहा :-- 

“मे यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना 
पार्टी की अनुमति लिए सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो 
नियम है वह अच्छा हैं।” ॥ 

२२ अगस्त को श्री विद्वलभाई पटेल वड़ी कौंसिल के पहले गर-सरकारी 
अध्यक्ष चुने गये। 


पटना-महासमितति 
इस समय २१ सितम्बर १६२५ को पटना में महासमिति की बैठक हुई। 
जब हम स्मरण करते हँ कि पटने की १६३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया 


चर 
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गया था तो हमें यह वैठक विश्ञेष रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक 
में कांग्रेस की स्थिति में तीतः महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन किये गये थे। खहर का राजनैतिक 
महत्त्व छिन गया। हाथ-कता सूत देने की शर्तें केवल चार आना न देने की हालत 
में ही छागू रही। राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब 
: स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अंग्र-मात्र--वह अल्पमत जिसे रिजयतें मिलें या 
वह थोड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के, लिए औरों का मुंह ताकना पड़े--न रही। 
: वह स्व॒यं कांग्रेस हो गई। इसके वाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं 
“ कॉग्रेस करेगी। कौंसिल-प्रवेश में विश्वास रखनेवाले बड़ी कौंसिल के सदस्य अब 
“स्वराजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, बल्कि कौंसिलों में. कांग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत 
कातने की झतं अब एकमात्र शर्त नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शत को 
माननेवाले कम थे ।--१०,००० सदस्य मौजूद थे--परन्तु यह था कि स्वराजियों 
को यह शर्त पसन्द न थी। गांधीजीने लॉर्ड बर्केनहेड और लॉर्ड रीडिंग को करारा उत्तर 
देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे डालछा। जब गोपीनाथ साहा के 
सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को लेकर दास वाबू की स्थिति और स्वतंत्रता खतरे 
में पड़ी, और बंगाल-आडडिनेन्स एक्ट बना, तो गांधीजी ने दास बावू का साथ देने 
का निश्चय किया। वर्ष बीत गया पर बर्कनहेंड की शेखी मौजूद थी। गांधीजी ने 
बचा-खुचा असहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कौंसिलों के मोर्चे पर पूरी 
सहायता पहुँचाई जा सके । उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। 
उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का 
अधिकार दे दिया। | 
उस समय गांधीजी की जैसी मनोदशा थी उसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू के 
लिए कोई चीज सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती। गांधीजी 
ने महासमिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कौंसिल में किये 
गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सौहाद्?वे-पूर्ण वातावरण में 
खललरू पड़ता और उदाराशयता की झोभा और मूल्य बहुत-कुछ कम हो जाता। जब 


राजेन्द्र बावू ने गांधीजी से पूछा कि क्या उनका दास वावू और नेहरूजी के साथ कोई . 


पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसरा 
पक्ष जो कुछ मुझसे मांगे, में दे दूं ।” 

पटना की बैठक के अवसर पर और उसके वाद प्रइन यह था कि पटना के निरचय 
के द्वारा कांग्रेस की दोनों पार्टियों में साझा तय हुआ थाया हिस्सा? कांग्रेस में 


हु 
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परिवत्तन बड़ी तेजी से एक-के-बाद-एक होते गये । हर वार कोई नया दृश्य, नया रंग 

और नई वात दिखाई देती थी। जून में कोई वात निश्चित न हो सकी। जब १६२४ 
के जून में अहमदावाद में वैठक हुई तो गांवीजी अब भी अपनी स्थिति के मल सिद्धान्तों 
पर जड़े हुए थे। उन्होंने खहर-सम्बन्धी कड़ाई को और भी कड़ा कर दिया और कार्य- 
समिति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया। सीराजगंज के प्रस्ताव के ऊपर 
नौकरद्ाही ने दास बाबू का अनुकरण करनेवालों को धमकी दी तो गांघीजी कांग्रेस 
के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तुल गये। एक इंच झुकने का परिणाम यह होता है 
कि सोलह आने झुकना पड़ता है। यहां भी यही वात हुईं। वेलगांव के निर्णय को 
पटना में रद कर दिया गया। पटना में कौंसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ 
में ले छी और सूत कातने की छार्ते को भी उड़ा दिया। इस प्रकार खद्दर के समर्थकों 
और कौंसिल के समर्थकों में कांग्रेस का वंटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। 
वास्तव में खद्दर के समर्थकों में असंतोप फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती 
थी। स्वराज्य-पार्दी ने मोलमेज-परिपद्‌ या और किसी उपयुक्त साधन की जो मांग 
पेश की थी वह नाकाफी समझी गई। लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि एटर्नी ने 
अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया हैं या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया 
हैं। पर गांधीजी इस प्रकार के गणित का हिसाव-किताव नहीं छगाते। वह जब कभी 
झुकते हूँ तो पूरे तौर से झुकते हैँ, जिससे न उन्हें पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को। भीष्म 
ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सल्गह दी है। फलत: 
पटना में जो कुछ निश्चित हुआ कानपुर में हमें उसपर सही करनी पडी | 


कानपुर-कांग्रेस 

१६९२४ की कानपुर-कांग्रेस के दित आ छगे थे। जनता ज्यों-की-त्यों धी--- 
उसमें पहले की भांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब “झिल्षित” 
समुदाय उनके पास कोई जीता-जागता आदर्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जायें। 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फलतः मसाला मौजूद था, पर उसकी शक्ति गायब 
हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायों से न चलने पर उसे 
पीछे से ढकलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेलझे जाने के दो-चार 
कदम वाद मोटर के इंजन में गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुबारा रोके जाने तदा 
काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियां उस समय के लिए सकी 
हुईं थीं और उसमें गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। 
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स्थानिक- संस्थाओं पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा 
रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को देशवन्धु दास और बाद को श्री सेनगुप्त ने जिस 
सुन्दरता के साथ सुशोभित किया था, उससे आकर्षण और भी बढ़ गया था। देश के 
चार कारपोरेशन कांग्रेसवादियों के हाथ में थे। श्री वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद- 
म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे और १९२८ तक उसी पद पर रहें। वम्बई-कारपोरे- 
शन के मेयर का पद श्री विट्ठलभाई पटेल सुशोभित कर रहे थे। पं० जहावरछाल 
इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बनाये गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर 
न लगी कि वह वहां निभ“नं सकेंगे और-स्थानिक संस्थायें कांग्रेसवादियों के मतरूब 
की चीज नहीं हें। वावू राजेन्द्रप्रसाद पटना-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए; पर उन्हें 
जो अनुभव हुए वे आनन्द-दायक न थे, फलत: वह १५ महीने के बाद ही वहां से अलग 
हो गये । मदरास के म्युनिरसिपैलिटी में नेता श्री श्रीनिवास आयंगर कांग्रेस के भी नेता 
हो गये--परन्तु सरकार की चक्की के पहिये वैसे धीरे-धीरे पीसते हैँ; पर पीसते अचूक 
है। इसलिए थोड़े ही दिनों में सरकार ने कांग्रेसियों-के लिए यह. असम्भव कर दिया 
कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारां रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। वे जेल 
हो आनेवालों को नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते थे, हिन्दी 
की शिक्षा नहीं दे सकते थे, शालाओं में चरखा नहीं चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं 
को मानपत्र नहीं दे सकते थे और न म्युनिसिपैलिटी के स्कूछों पर राष्ट्रीय झण्डा 
फहरा सकते थे। 


स्व॒राज्य-पार्टी में फूट 

१६२४५ का साल बड़ी हलचल का साल-रहा हैं। अब इतने समय के वाद जब 
“हम पुरानी घटनाओं पर निगाह दौड़ाते हैं तो उंस समय कांग्रेस के भीतर भिन्न-भिन्न 
दलों में, और दलों के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों जो में, कशमकश चल रही थी उसकी ओर 
ध्यान गये विना नहीं रह सकता। जव अपरिवत्तेनवादी ही, जिनके जिम्मे खहर, 
अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप में वची-खुची वसीयत आई थी, 
आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवत्तेन-वादियों का कार्यक्रम तो नया और 
आन्दोलनकांरी समझा जानेंवाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मत-भेद होना कोई आइंचर्य 
की बात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धान्तों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने 
झण्डा खड़ा किया। ये प्रान्त बंगाल के योग्य सहयोगी थे और जबतक देशवन्धु जीवित 
रहे, वंगाल के साथ-साथ चलते रहे। देशवन्वु का स्वभाव किसी बगावत को सहन 
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करने. का न था, वह उसे कठोरता के साथ कुचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते 
ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में अनहोनी वातें हो गईं। मध्यप्रांतीय कौंसिल के सष्यक्ष 
श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर ल्िया। 
इसपर मध्यप्रान्त और वरार के नेताओं और: बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में 
खूब घमासान युद्ध हुआ। पण्डित मोतीछाल नेहरू ने भी श्री ताम्वे के आचरण पर 
और श्री केठकर और श्री जयकर जैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी 
आपत्ति की और इन दोनों के विरुद्ध जाव्ता काररवाई करने की घमकी दी और कहा 
कि इन्होंने “अपराध में सहायता की है।” इधर श्री केछकर और श्री जयकर ने भी 
बम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के छिए कहा। 

१ नवम्बर को नागपुर में अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, 
जिसमें श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्बें की कार्रवाई नियम-के विरुद्ध और दल के साथ 
विद्वास-घात समझी गई और उनकी निन्‍दा की गई। फिर पण्डित मोतीछाल नेहरू 
श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए नागपुर से झटपट वम्बई पहुँचे ।' 
इस बीच इन दोनों ने प्रतियोगी सहयोग' की आवाज पहले से ही ऊँची कर रक्‍्खी थी। 
इन्होंने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया; यही नहीं, 
इसके बाद डॉ० मुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने वड़ी कौंसिल से भी इस्तीफा दे 
दिया; क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । 

अब हम कानपुर-कांग्रेस पर आते हँ। कानपुर को पटना के निर्णय पर 
सही करनी थी। पटना में भी यह वात संदिग्ध समझी जा रही थी कि बेलगांव के 
आदेद्ा के विरुद्ध सूत्त कातने के, मिल्कियत का वटवारा करने के और कार्य-विभाग 
करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है वह महासमिति भी स्वीकार करेगी या 
नहीं। इसके बाद यह बात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य-्यार्टी के 
मूडीमैन-कमिटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोवन में की गई मांग की पुष्टि 
करेगी या नहीं। कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की 
कवयित्री सरोजिनी नायडू थीं, इसी प्रकार के जटिल प्रइन मौजूद थे। इस कांग्रेस की 
एक अजूवा बात थी पिछले वर्ष के सभापति गांधीजी-दारा इस वर्ष की सभानेत्री श्रीमती 
सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का भार सौंपा जाना। गांधीजी केवड ५ मिनट बोले। 
उन्होंने कहा कि “अपने ५ वर्ष के काम का पर्य्यालोचन करने के वाद में अपनी ऐसी एकः 
भी वात नहीं पाता जिसे रद करूँ; न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ जिसे वापस 
लूं। यदि मुझे विव्वास हो जाय कि छोगों में जोश और उत्साह हैँ तो में भाज सत्याग्रह 
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आरम्भ कर दूं। पर अफसोस ! हालत ऐसी नहीं है।” सरोजिनीदेवी ने गिने-चुने 
शब्दों के साथ भार ग्रहण किया। उन्होंने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया 
वह कांग्रेस-मंच से दिया गया शायद सबसे छोटा भापण था और साथ ही वह मधुरता 
में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय 
मांग की चर्चा की जो बड़ी कौंसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करते की 
सलाह दी। उन्होंने कहा---/स्वतंत्रता के युद्ध में भय ही एकमात्र अक्षम्य विश्वास-धात 
है, और निराशा एकमात्र अक्षम्य पाप।” फलत: उन्तकाः भाषण मानों साहस और 
आशा की प्रतिमूति था। इस सुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिष्णुता के 
उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन ' 
और कूछ प्रतिनिधियों के उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें कावू करने के लिए जवाहरलाल 
जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवश्यकेता पड़ी, निविध्न समाप्त हो गया। | 
कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन स्वभावत:ः ही देशवन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ . 
' बनर्जी, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओं की मृत्यु पर शोक- 
प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिष्ट-मण्डल 
आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि एरिया 
रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल", अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न जातियों के लिए पृथूक 
स्थान नियत करने और आकर वसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध में पेश किया 
गया बिल, १६१४ के गांघी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि 
१६१४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पंचायत वैठाकर निपटारा 
करा लिया जाय। कांग्रेस ने इस प्रइन के निपटारे के लिए एक गोलमेज-परिपद्‌ की 
वात की पुष्टि की और सम्राट्‌ की सरकार से अनुरोध किया कि यदि विल पास हो 
जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। वंगाल-आडिनेन्स-एक्ट और गुरुद्वारा- 
आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। वर्मा के गैर-वर्मन 
अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध 
' में पेश किये विलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। 
उसके बाद कांग्रेस का मताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९२४५ 
के पटनावाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोप 
को छोड़कर जो मखिलभारतीय चर्खा-संघ के सुपुर्दे कर दिया गया है, वाकी सारे कोप 
और मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवश्यक राजनैतिक कार्य में करने को 
. ' कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ सविनय-भंग में अपनी आस्था प्रंकट की और - 


बन 


हि 
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इस वात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र पच- 
प्रदर्शक समझी जाय। इसके बाद कांग्रेस ने नीचे छिखा कार्यक्रम अपनाया :--- 


कार्यक्रम 

१--देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके 
राजनतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना चल और प्रतिकार 
करने की शविति हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर राके । 
इस उद्देश की पूति के लिए कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पुरा किया जाय। इस 
रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्खे और खट्र के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐव्य की वद्धि 
करने, अस्पश्यता-निवारण करने, दलित जातियों का उद्धार करने और नशे की चीजों 
का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक संस्थाओं 
पर अधिकार करना, ग्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करना, 
मिरू-मजदूरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूरों और 
मालिकों, तथा जमींदारों और किसानों में सौहाद्ं स्थापित करना, और देश के 
राष्ट्रीय, आथिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल 
रहेंगा। 
देश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थिति का प्रसार 


ढ च्ऊ 


२ 


करना होगा । 

३--यह कांग्रेस देश की ओर से समझौते की उन झर्तों को मंजूर करती है 
जो बड़ी कींसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्यन्याधियों ने अपने १८ फरवरी १६२४८ 
के प्रस्ताव-द्वारा रारकार के आगे रक्‍खी थीं, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभीतक 
कोई उत्तर नहीं दिया है, नि्चय करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाव :--- 

स्व॒राज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कौसिल में सरकार से उन दार्तो पर 
अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेंगी और बदि फरवरी के अन्त तक कुछ 
निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे कांग्रेस की वर्य-समित्ति-दारा 
नियुक्त विशेप समिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमित्ति नियुवत्त करना चाहे, 
संतोप-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-दारा वड़ी कौंसि 
सरकार को सूचित कर देगी कि जब वह पहले की तरह वत्तंमान कौंसिकों में दाम 
न करेगी। बड़ी कींसिल जौर राज्यपरिपद्‌ के स्व॒राजी-सदस्य वजट वे नामजूना क 
लिए वोट देंगे और तत्काल ही भपन्री जयह छोड़कर चले जायंगे। छिन प्रान्तीय 


र्‌्0 
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कौंसिलों की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कॉौंसिलों में न 
जायंगे और वे भी उसी प्रकार विशेप-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे। 

(२) उसके वाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य---चाहे वह राज्यपरिपद्‌ 
में हो, चाहे वड़ी कौंसिल में, चाहे छोटी कौंसिलों में--उनकी किसी बैठक में, या 
उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमिंटी में शरीक न होगा। हां, अपनी जगह को 
खाली घोषित , होने से रोकने और प्रान्तीय वजटों को नामंजूर करने या कोई नया 
कर लूगानेवाले बिल को रद करने के लिए कौंसिलों में जाया जा सकता है। 

इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए विशेष समिति और महासमिति को अधि- 
कार देने की शर्तों का भी उल्लेख इस लम्बे प्रस्ताव में था । 

कानपृर-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव विना तू-त में-में के पास न हो सका। 
पण्डित मदनमोहन मालवीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री जयकर 
ने किया। उनका संशोधन इस प्रकार था :-- 

सिलों में काम इस प्रकार जारी रक्खा जोयगा कि उनका उपयोग शीक्र 
ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की 
वृद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो 
रुकावट डाली जायगी। 

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और श्री केलकर 
व डॉ० मुंजे के वड़ी कौंसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान में 
पण्डित मोतीलालूजी पर भारतीय सैण्डहरस्टं या स्कीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार 
करने के लिए भयंकर आक्रमण किया गया। उन्होंने कहा--“बड़ी कौंसिलं ने भारतीय 
सैण्डहरस्ट की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, अच्छा मार्ग दिखाओ।' 
हमे लोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिसके द्वारा सरकार हमारी 
मांगें स्वीकार कर ले, उससे वात-चीत चलाई जाय। यदि इसी प्रकार सरकार 
हमसे सुधारों का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग . 
करेंगे। 

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कारंवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा 
अपनाई गई। महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाल रखने के 
लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक-विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। अगढा 
अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ। डॉ० मुख्तारअहमद अन्सारी, श्री० ए० 
रंगास्वामी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रवानमंत्री नियत हुए। कानपुर-कांग्रेस 
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के कूछ ही दिनों बाद १६२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि० वी० जी० हानिमन: 
भारत वापस लौट आये। 
कानपुर-कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमें अमरीका के मिं० होल्मूस 

मौजूद थे। यह वैसे अमरीकन कपड़े पहनें थे पर सिर पर गांबी-टठोपी दिये थे | 
करतलब्वनि के बीच यह उठे और बोले--.कल मेने डाँ० अब्दुलरहमान को यह दावा 
करते हुए सुना कि गांवीजी तो दक्षिण अफ्रीकन हैं। क्या में आज यह दावा नहीं कर 
सकता कि वह सारे संसार के हैँ? क्या में यह नहीं कह सकता कि 'मित्र-मण्डल' 
(सोसाइटी आफ फ्रेन्ड्स), जिसकी ओर . से में बोल रहा हूँ, उन्हें उसी आदर की 
दृष्टि से देखता है जिससे आप देखते हैं और आपकी ही भांति वह भी उनके काम में 
विद्वास करता हूँ ? मुझे कहना चाहिए कि हम लोग अपनी पाइचात्य-सभ्यता की 
बुन में बहुत गलत रास्ते पर चले गये हँ। हम लोग धन और शक्ति की सरोज में बहुत 
आगे बढ़ गये हें। हमारी सारी पाइ्चात्य सभ्यता में यह एक बहुत बड़ा दुर्गण है। हम 
पैसे से प्रेम करते रहे, फलतः वह एक स्थान पर एकत्र हो गया। हम शक्ति के लिए 
लालायित रहे, फलत: युद्धों पर युद्ध होते गये और सम्मवतः और भी होंगे और अन्त 
में हमारी सभ्यता विध्वंस हो जायगी। इसीलिए हम आपकी ओर प्रसन्नता-पूर्वक् 
मुखातिव हुए हैं। आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, और हम आजा 
करते हैँ कि जहां हम प्रकृति और आविप्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये 
रखेंगे, वहां हम उस अ्रातृभाव का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य 
में इस महान्‌ पैगम्वर ने की है।/ 


हिन्दू मुस्लिम दंगे 

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिस दंगों का जिक्र करना 

है जो वीच-बीच में १६९२५ में और १६२६ में भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम दंगों का 
जिक्र करके हुए १६२५ की पहली मई को गांधीजी ने कलकत्ते के मिर्जापुर-पार्क में कहा 
था--'मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर छी हैं। मेंने स्वीकार कर लिया है कि इस 
रोग की औपधि वतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमें नहीं हैँ । में तो नहीं देखता कि 
हिन्दू या मुसलमान मेरी औपधि को स्वीकार करने के छिए तैयार हैं। इसक्िए 
आजकल म॑ंने इस समस्या की यो ही उद्ती-सी चर्चा करके सन्‍्तोप करना आरम्भ कद 
लिया हू । में यह कहकर सनन्‍्तोप कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना 


चाहते हैं तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पट़ेगा। और 


के 
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यदि हमारे भाग्य में ही यह वदा हैं कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना 
चाहिए, तो मेरा कहना यह हैँ कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिये उतना 
ही अच्छा.है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दावगी 
के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-मूठ के आंसू न बहाने चाहिएँ; और यदि हम दूसरे के 
साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी 
चाहिए।” 

- १६२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दंगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्‍ली, 
कलकत्ता और इलाहाबाद थे। वकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में 
हुस्नावाद नामक स्थान पर भी दंगा हो गया। १६२५ का साल समाप्त करने से पहले 
सिक्खों की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है। १६२४५ में सिकक्‍्खों की समस्या 
ने शान्ति धारण कर ली थी। पंजाव-कौंसिल में गुरुद्रा-विल पेश किया गया और 
पास हो गया, साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्दारा-आन्दोलन के कैदी 
शर्तंनामे पर दस्तखत करके नये कानून को मंजूर कर लेंगे और पहले की भांति आन्दोलन 
न करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बहुतों ने इसपर क्रोध प्रकट 
(किया, पर धीरे-धीरे क्रोध श्ञान्त हो गया। वहुतसे कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा 
लिया। शिरोमणि-गुरुद्वारा-कमिटी में इस वात को छेकर फूट पड़ गईं। अधिकांश 
कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जेलों में ही रहे। 
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कौंसिल का मोर्चा--१६२६ 


सहयोग की तरफ 
१६२६ का आरम्भ कौंसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। 
१६२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड़ चुका था। केबल युद्ध 
की खातिर लगातार युद्ध किये जाना कुछ थकानेवाली वात साबित हुई और 


न 


नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने 
लगे। ' 

बास्तव में १९२४ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निश्चयात्मक 
रूप से सुनाई देने छगी थी। बड़ी कॉसिड २० जनवरी को खुलनेवाली थी, पर उससे 
पहले ही वम्बई-कींसिल की स्व॒राज्य-पार्टी ने प्रतिसहयोगी-दरू को उसके प्रचार- 
कार्य में सहायता देने का पूरा निए्चय कर लिया था। 

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक राय सीना (दिल्ली) में हुई, 
जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एकवार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि 
“स्व॒राज्य के मार्ग में रोड़े अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या 
और किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के साथ भुकावछा किया जायगा। और विशेष रूप 
से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले 
पदों को स्वीकार न करेंगे जवतक कि सरकार की ओर से सन्तोप-जनक उत्तर न 
मिलेगा ।” 

महासमिति की चर्चा करते हुए यहां यह भी कह देना उचित होगा कि 
४ मार्च को कार्य-समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और ५०००) 
विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूर किया था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल स्वयंसेवकों 
का बहु दल था जिसका संगठन कोकनडा-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ 
था। इसके दो वाधिक अधिवेशन हो चुके थे---एक मौलाना शौकतअछी को 
अध्यक्षता में वेलगांव में और दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में 
कानपुर में । 
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| असेम्बली में वाक-आउट 

बड़ी कौंसिल में जव वजट की चर्चा आरम्भ हुई तो पण्डित मोतीलाल नेहरू 
ने जाहिर किया कि में और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न छेंगे। कौंसिल- 
भवन की गैलरियां खचाखच भरी हुई थीं, क्योंकि स्वराजियों के वड़ी कौंसिल से 'वाक- 
आउट' करने की बात पहले से ही छोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल 
नेहरू ने वताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्मानपूर्ण समझौते की वात का किस प्रकार 
तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी से काम न 
लिया तो देशभर में गुप्त-समितियां कायम हो जायँंगी। इतना कहकर नेहरूजी अपनी 
पार्टी के सदस्यों के साथ कौंसिल-भवव से बाहर चले गये । 

इस वाक-ओउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका संक्षिप्त वर्णन 
करना उचित हैँ। अध्यक्ष पटेल ने इस वाक-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि 
कौंसिल की सबसे जव्॑दस्त पार्टी कौंसिलह-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब 
भारत-सरकार कानून के अनुसार आवश्यक प्रातिनिधिक रूप इस कौंसिल का नहीं 
रह जाता है । अव यह वात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौंसिल की बैठक 
जारी रहे या नहीं ? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विंवादग्रस्त कानून 
पेश न करें, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विद्येप अधिकारों का उपयोग करके, जो 
भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, वैठक को अनिश्चित समय तक के लिए 
स्थगित करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने वड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस 
लिये और कहा---में यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के वाद 
में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अध्यक्ष को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए 
था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को 
धमकी देने के रूप में किया जा सके, वल्कि कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देखना 
चाहिए था कि आगे क्या होता है।” इससे सरकार की चिन्ता मिट गई। 


समभोते की असफल चेष्टा 
असहयोग का जो पत्थर गया में ऊँचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १६२६ 
के आरम्भ में सावरमती में करीव-करीव नीचें आ गिरा। हम यह देख ही चुके हैं कि 
प्रतिसहयोगी स्वतंत्र और राष्ट्रीय-दलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार 
उन्होंने ३ अप्रैल को वम्बई में अन्य दलों के नेताओं के साथ एक वैठक की, जिसके 
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फल-स्वरूप “इण्डियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था, 
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बज 


शान्तिपूर्ण और वध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह और करबवन्दी को छोड़कर) 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौंसिलों 
के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति बरतने की स्वतंत्रता दी गई थी। पण्डित 
मोतीछाल नेहरू ने इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा । 
कुछ समझौते की वात-चीत के वाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-यार्टी के दोनों 
दलों की एक बैठक २१ अप्रैछ को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं, 
सावरमती में बुलाई जाय। इस बैठक में अन्य नेताओं के अछावा सरोजिनीदेवी, 
लाला लाजपतराय, श्री केलकर, .जयकर, अणे और डॉ“ मुंजे भी थे। यहां 
भहासमिति-द्वारा पुष्टि मिलने की शर्ते रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले 
नेताओं के बीच में यह तय हुआ कि १६२४ की फरवरी में स्व॒राजियों ने जो माँग पेश 
की थी उसके सरकार-द्धारा दिये गये उत्तर को संतोप-जनक समझा जाय, यदि 
मंत्रियों को प्रान्तों में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, 
उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस वात का निर्णय छोड़ा गया कि इस 
प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी 
की, जिसमें पण्डित मोतीलाछ नेहरू औीर श्री मुकुन्दराव जयकर हों, पुष्टि मिक् जाना 
आवश्यक रक्खा गया। इंडिया १६२५-२६ में कहा गया है-- पर अभी इस समझौते 
की स्याही मुश्किल से सूखी होगी कि आन्ध्र प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के सभापित श्री 
प्रकाशम्‌ ने अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि “कांग्रेस की स्थिति को सावरमती 
में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया ।” अन्य अनेक प्रमुख कांग्रेसवादियों 
नें भी इसी प्रकार का असंतोप प्रकट किया। सावारणतया यह समझा जाने लगा, चाहे 
कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्र ही फिर कौंसिलों में चले जायँगे और 
मंत्रि-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु पं० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके कि पद- 
ग्रहण करने से पहले तीन झर्तो का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर 
दिया। वे तीन दातें ये हैं :--- 

(१) मंत्री कींसिलों के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जाये, और उनपर 
सरकार का कोई शासन न रहे। (२) आय का एक उचित भाग “राष्ट्र-निर्माण” 
विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की 
नौकरियों पर पूरा अधिकार हो। 

परन्तु सारी वातें फिर खठाई में पड़ गई। श्वी जयकर ने उस मसविदे को, 
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जो कमिटी के सामने रक्खा गया, समझौते के विलकुलू विरुद्ध वताया और कहा कि 
समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के संबंध में संदेह और मतभेद को दूर करने के बहाने शर्तों 
का पूरी तरह खण्डन किया गया हैं। वस, इसके वाद से स्वराजियों और प्रतियोगी- 
सहयोगियों का मन-मुटाव वढ़ता गया; परल्तु अभी सावरमती के समझौते का 
महासमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई। इस बैठक में पंडित मोतीलाल 
नेहरू ने कहा कि “चूंकि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर करने- 
वालों में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनों 
से समझौते की जो वात-चीत चला रहा था वह भंग हो गई है, और इसलिए पैक्ट को . 
समाप्त और रद समझा जांय।” वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो 
महीने की छुट्टी ली और श्री श्रीनिवास आयंगर ने उनका स्थान ग्रहण किया। 


च हिन्दू-मुसलिस दंगे 

१६२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थिति का सिंहावकोकन करने 
के लिए ठहर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १६२६ को छॉर्ड अविन भारत: में आये। छगभग 
उसी समय कलकत्ते में बड़ा ही भयानक साम्प्रदायिक दंगा छत गया। छः सप्ताह तक 
कलकत्ते की सड़कें हत्या-काण्ड और अव्यवस्था का अखाड़ा बनी रहीं। जगह-जगह 
सड़कों पर दंगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरों और मस्जिदों पर हमला | 
किया गया। सरकारी वयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ आदमी मरे और ५८४ 
घायल हुए और दूसरी मुठभेड़ में ६६ आदमी मरे और ३६१ घायल हुए। ६ सप्ताह 
के विध्वंस और हत्या-काण्ड के बाद दंगा ज्ान्त हुआ। लॉडे अविन इन दंगों से बड़े 
बेचैन हुए। उन्होंने इस विपय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी आस्था 
और विह्नलता, सारी घर्म-भावना और सहृदयता रख दी। उन्होंने जनता को समझाया 
कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और घर्म के नाम पर भारत की उस सुकीरति को बचाओ 
जिसे वर्तमान वैमनस्थ मिटा रहा है। 

अगस्त के महीने में हिल्टेन-यंग-कमीशन ने मुद्रा और विनिमय पर अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १४८ पेंसवाला बिल पे 
कर दिया। सरकार की इस जल्दवाजी की निन्‍्दा हुई और उसने १६२७ की फरवरी. 
तक ठहर जाना मंजूर कर लिया, जिससे लोगों और जानकारों को यह निर्णय करने 
का अवसर मिले कि कीमतें १८ पेंस के अनुपात पर आकर ठहर रही हैं या नहीं। 

सितम्बर में लाला लाजपतराय और पण्डित मोतीछाला नेहरू -में बड़ी 


अध्याय ७ : फौंसिल का सोर्चा-१९२६ ३१३ 


कौंसिल के काम के संबंध में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ। छालाजी का खयाल था 
कि स्व॒राजियों की वाक-आउट' की नीति हिन्दू-हितों के लिए स्पप्टठतया हानिकर 
है। वह पद-प्रहण करने के सम्बन्ध में सावरमती के समझौते की पृष्टि के पक्ष में भी थे। 
इसलिए उन्होंने वड़ी कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वड़ी कौंसिल की 
अवधि भी ज्ञीत्र ही समाप्त होनेवाली थी। नये निर्वाचन सिर पर मौजूद थे। 

. इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक 
मुसलमान की नियुक्ति की चेप्टा कर रहे थे। छॉर्ड अविन ने उसका करारा उत्तर 
दिया--”किसकी नियुक्ति सार्वजनिक हितों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध 
होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में गवर्न र-जनरल स्वतंत्र रहेगा ।” वास्तव में लॉर्ड 
अविन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे। 

१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मदरास में कांग्रेसी उम्मीदवार--- 
अब वे स्व॒राजी न कहलाते थे--पूर्ण-रूप से विजयी हुए। छॉड वर्कनहेड प्रतीक्षा 
कर रहे थे कि देखें, गोहाटी में कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई 
देता है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवास आयंगर गोहाटी-कांग्रेस के सभापति 
चुने गये । 
ह गोहाटी-कांग्रेस 
गोहाटी-कांग्रेस स्‍्वभावतः ही तनातनी के वातावरण में हुईं। तनातनी का 
कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की बात 
हैं कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लूगातार और एक-सी रुकावट डालना था, उसके 
बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था में जब कौंसिलों में स्वराजियों का मताधिक्य 
'हो, करने की वात कही गई। धीरे-बीरे यह सहयोग लूगभग असहयोग के निकट आ 
लगा, क्या कौंसिलों की कमिटियों की निर्वाचन द्वारा प्राप्त होनेवाली जगहों के सम्बन्ध 
में, और क्या भारत-सरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में। अन्त 
में यह असहयोग सावरमती में सहयोग के आस-पास घूमने छूगा, पर झिझक के साथ | 
कौंसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने 
से संकोच करती थी। इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी सहयोग करने की प्रवृत्ति 
मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-दल, स्वतन्त्र-दछ या उदार दलवालों की स्थिति अपनाने 
को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड़ में उड़ाती थी, परन्तु 
स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पूृर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग 
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और आवश्यक होने पर अड़ंगा डालने की, और सुधारों के मामले में सहयोग करने की 
वात करते जरूर थे। इन्हीं सूक्ष्म्‌ पर पूर्ण-हूप से व्यावहारिक प्रइनों ने प्राग्ज्योतिषपुर 
(गोहाटी) में आपस में खिंचाव पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम- 
खुल्ला प्रशंसा करके, और अप्रत्यक्ष-रूप से उसे आमंत्रित करके, प्रलोभन दे रही थी 
और उन सारे हथकण्डों से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मस्तिष्क और 
भीरु-हृदय काव में आते हैं। 


स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या 


यह खिंचांव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर दुःखान्त न था। किन्तु 
जब अकस्मात्‌ गोहाटी में यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द 
को रोगशय्या पर, उनसे मुलाकात करने के वहाने, गोली मार दी तो यह और भी बढ़ 
गया। जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में कांग्रेस के सभापति का 
हाथी पर जुलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियों का देश ठहरा, इसलिए 
वह कांग्रेस के सभापति का सम्मान अद्भुत और अपूर्व ढंग से करना चहता था। पर 
जूलस का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस दुःखदायी संवाद से 
शोक छा गया। | 

गोहाटी के प्रस्ताव हस्वमामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने। गांधीजी 
ने समझाया कि मजहंव की असलियत क्या हूँ, और हत्या के कारणों को वताया-- 
“ज्ञायद अब आप लोग समझ जायँगे कि मेंने अव्दुलरशीद को भाई क्यों कहा। में तो 
उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं ठहराता। दोपी तो असल में वे हैं जिन्होंने 


एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया।” केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा 


था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा 
था। आरम्भ में कर २० शिलिंग था। फिर वह मुद्रा-व्यवस्था की उलटः्फेर के हारा 
बढ़ाकर ३० शिलिंग कर दिया गया और उसके वाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर 
दिया गया। इस प्रकार वहां यूरोपियन हितों की रक्षा भारतीय हितों के, उनकी 
स्वतंत्रता के और उनकी आकांक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कौंसिलों के कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि--- 

(अ) जबतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस 
की या महासमिति की राय में सन्‍्तोपजनक हो, तवतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को 
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या सरकारुद्धारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वयं ग्रहण न करेंगे, और 
अन्य पार्टियों-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विसेव करेंगे। 

(आ) जवतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तवतक 
कांग्रेसवादी (ई) धारा में वणित बातों का ध्यान रखते हुए घन-सम्बन्धी मांगों को 
अस्वीकार करेंगे और वजटों को रद करेंगे, जव कि महासमिति की आज्ञा कोई और 
प्रकार की न हो। ह 

(इ) जिन कानूनों के द्वारा नौकरणशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती 
हो उनके सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावों को कांग्रेसवादी फेंक देंगे। 

(ई) कांग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और बिलों का 
समर्थन करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित बृद्धि के लिए, देश के आर्थिक, क्षपि- 
सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्वन्बी हितों की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा 
भाषण देने, सभा-संगठन करने और समाचार-पत्रों की आजादी और फलत: नौकरशाही 
को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हों। 

(उ) कांग्रेसवादी कृपकों की दछ्षा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव 
स्वयं पेश करेंगे या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों को मौरूसी हक 
प्राप्त हों और जिनके द्वारा किसानों की दशा में शीघ्र ही सुधार हो। 

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों 
के हितों की रक्षा करेंगे और जमींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक 
सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेंगे। 

बंगाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को धिक्‍्कारा 
गया। देश में और देश के वाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के 
सम्बन्ध में, गुरद्ारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-तीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त 
प्रस्ताव पास किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम 
महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया। 

गोंहाटी-कांग्रेस ने ग्राम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांग्रेस- 
वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेस-संस्था की किसी 
भी प्रकार की समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हों, 
या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हों या कांग्रेस की किसी भी संस्था की वेठक या 
समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हों, खद्॒र पहनना लाजिमी कर 
दिया। 
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'इस जमाने में कांग्रेस का काम वाधिक अधिवेशनों में लम्वे-चौड़े प्रस्ताव 
पास करना और कौंसिलों में मुझभेड़ करते रहना मात्र-रह गया था। पर एक वात ऐसी 
भी थी जिसने उन दिलों में विशेषता धारण कर ली थी। जब से अखिल-भारतीय 
चर्खा-संघ वना खहर, ग्रामोन्नति और मितव्ययिता के पवित्र वातावरण में पनपते 
लगा। जिन स्त्री-पुरुषों ने खद्दर का ज़्त ले लिया था वे अथक्‌ रूप से इसके प्रचार 
में लगे हुए थे। वा्धिक प्रदर्शिनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी उन्नति 
कर दिखाई है। विहार ने गोहाटी के अवसर पर खद्दर तैयार करने में अपनी छ:-सात 
साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दुष्टांत-स्वरूप थी। दो-एक वर्षो 
को छोड़कर इधर बाकी वर्षो में प्रद्शिनियां, जो अब कांग्रेस का “अनिवार्य अंग 
हो गई हैं, सोलह आने खद्दर की प्रदर्शिनियां हो गई हैं। इन प्रदर्शिनियों ने देश की 
राजनैतिक, सामाजिक और सॉस्क्ृतिक उन्नति के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति 
की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुँचाई है और लोगों को विश्वास दिला दिया है 
कि स्वराज्य का अथे है निर्वनों के लिए भोजन और वस्त्र । 





कांग्रेस का कोंसिल-सोर्चा'-१६२७ 
बड़ी कोंसिल में कांग्रेस का युद्ध 

अब हमें भिन्न-भिन्न कॉसिलों में कांग्रेस-पार्टी-द्वारा किये गये काम का 
पर्यालोचन करना हैं। यह याद रहे कि वंगाल और माध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल 
से द्वैथ-शासन का अंत हो गया था। १६२७ में इन दोनों प्रान्तों में यह फिर कायम 
कर दिया गया। वंगाल में मंत्री के वेतन की मांग के पक्ष में €४ रायें आईं, विपक्ष 
में द८ | मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६। १६२६ के मार्च में स्व॒राज्य- 
पार्टी बड़ी कौंसिल से उठकर चली गईं। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक 
आने का न था। पर जब सरकार ने चार चलकर १६ पेंस की वजाय १८ पेंस की दर 
लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौंसिल-भवन्त 
में आई और प्रस्ताव को अक्तूबर तक के लिए, अर्थात्‌ वर्तमान कौंसिल भंग होने 
तक, स्थग्रित करा दिया। जब वड़ी कौंसिल की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ 
पेंस की दरवाली वात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैठक में पण्डितजी 
ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण” आरम्भ किया। उन्होंने 
सत्येन्रचन्द्र मित्र की--जी जेल में बन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये 
थे--अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कौंसिल की वेठक स्थगित करने का 
प्रस्ताव पेश किया । अभी हाल ही में १६३४ में बड़ी कौंसिल में ठोक इसी प्रकार का 
प्रस्ताव श्री शरतचन्द्र वसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पास हुआ। श्री शरतचन्द्र 
बसु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे। पण्डितजी का कहना था कि श्री मित्र 
को जेल में वन्द रखकर सरकार वड़ी कौंसिल के हक पर और उन्‍हें चुननेवालों के 
अधिकारों पर आघात कर रही है। इस प्रइन पर सरकार १८ रायों से हारी। 
पर तो भी श्री मित्र को बड़ी कौंसिल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र न किया गया। 
बंगाल के नजरबन्दों का प्रश्त भी उठाया गया। पण्डितजी की मांग मूल प्रस्ताव 
के संशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजरवन्द छोड़ दिये जायें 
या उनपर मामला चलाया जाय। 
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पण्डितजी का संशोधन १३ रायों की अधिकता से पास हो गया | श्री 
मित्रवाले प्रस्ताव के बाद बड़ी कौंसिल को स्थगित करने के लिए और भी कई प्रस्ताव 
पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध सें था। दूसरा फिजी 
को भेजे गये भारतीय शिष्ट-मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था।. 
इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं मिली । एक और प्रस्ताव रेलवे-वजट की 
वहस समाप्त होने और बड़े वजट के पेश होने तक विनिमय की दरवाले प्रस्ताव को 
स्थगित करने के सम्बन्ध में था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पास हो गया। अन्तिम 
प्रस्ताव खड्गपुर की और बंगाल-नागपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हड़ताल की चर्चा 
करने के सम्बन्ध में था। इसके वाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रश्नों 
पर मुठभेड़ हुईं। उनमें से एक प्रश्न फौलाद-संरक्षण-विल-सम्बन्धी था। इस विपय 
पर दो-एक शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। १६९२३ के आसपास भारतीय फौलाद 
और लोहे के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया। टैरिफ-वोडं ने 
सरकार से आथिक सहायता देने की सिफारिश की और. तीन वर्ष के बाद इस प्रइन 
पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की। यह समय बीत गया। इसके बाद इस 
प्रश्न पर दुवारा विचार किया गया तो टैरिफ-बोरड इस नतीजे पर पहुँचा कि वाहर 
से आनेवाले छोहे और फौलाद के माल पर अधिक चुंगी लगाई जाय, पर अंग्रेजी 
माल पर एकुसी चुंगी छूगे, और अन्य देशों के माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुंगियां 
लगाई जायेँ। यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रशनत था और लोकमत इसके 
विरुद्ध था। पर इस मामले: पर खूब वहस करने के वाद सरकारी योजना को बड़ी 
'कौंसिल नें स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक श्री जयकर नें सारे बजट 
को रद करने का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के वाद श्री 
जयकर का प्रस्ताव ८ या € रायों से पास हो गया। अब सवसे बड़ा प्रइन १८ पेंस का 
आया। इसका प्रभांव भारत के मिल-मालिकों और व्यापारियों पर ही नहीं, किसानों 
प्र भी पड़ता था। कच्चा माल और अन्न वाहर भेजनेवालों पर इसका प्रभाव विशेष 
रूप से पड़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पौण्ड की दर १५) थी। अब यही 
१३।-)४ के वरावर हो गई। दूसरे शब्दों में वाहर से माल मंगानेवाले को मारू 
मंगाने का उत्तेजन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी रुपया २ पेंस सस्ता 
हो गया या फी १६ पेंस २ पेंस कम हो गया; अर्थात्‌ ८ या १२३०४ सस्ता हो गया। 
इसी प्रकार बाहर भेजे जानेवाले कच्चे माल के सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पौण्ड 
की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर भेजा जाता था, और १५) में 
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पड़ता था, अब १३।८)४ को पड़ने छगा; और जो कच्चा माल पौण्ड की कीमत का 
पहले १५) में विकता था, अब १३।-)४ में बिकने छूगा। इस प्रकार १६२४ में 
बाहर भेजे जानेवालें माल का हिसाव छूगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड़ के 
आठवें भाग का अर्थात्‌ लगभग ४० करोड़ का हर साल घाटा होता रहेगा। यदि 
सार-भर में वाहर से आनेवाछा माल २४६ करोड़ का था तो यह कहना कि बाहर 
से माल मंगानेवाले देश को ३१ करोड़ का नफा रहा, उसके लिए कोई संतोप प्रदान 
* नहीं कर सकता, क्योंकि अब भी वह ४० करोड़ के घाटे में अर्थात्‌ कुल मिलाकर 
€ करोड़ के वापिक घाटे में रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक 
जमा-खर्च उसके अनुकूल है, अर्थात्‌ वह- वाहर माल जितना भेजता है उससे कम 
माल मंगाता हैं, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पड़ेगा। यही कारण था कि इस 
प्रदन पर घमासान युद्ध हुआ, पर छोकमत को ३ रायों से हारना.पड़ा और सरकार 
के पक्ष में ६८ रायें आई। फौलाद-रक्षण, आशिक और दर-सम्बन्धी समस्याओं का 
निपटारा होने के वाद, १६२७ में बड़ी कॉंसि की बिल्ली की बैठक में कांग्रेस के 
लिए और कोई महत्त्वपूर्ण काम न रहा। 
यहां हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र करना ठीक समझते हैँ। अध्यक्ष 
पटेल एकवार फिर अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने गांधीजी को अपने वेतन से १६५६) 
मासिक देते रहने का वचन दिया और २०००) अपने व्यय और अपने पद के अनुरूष - 
मर्यादा और आराम के लिए रख छोड़े | गांधीजी इस थाती का प्रवन्ध-भार अकेले 
अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओं से सलाह ली ओऔर दूसरे ट्रस्टी 
उसमें शामिक्त किये। ३१ मई १६३५ को गांधीजी ने गुजरात-प्रान्त के रास नामक 
स्थान पर एक वालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड के मद्धे 
उनके पास ४०,०००) हैं और उनके व्याज में से १०००) खर्च किया गया है । 
गांधीजी ने साल-भर-क्षेत्र-संन्यास का जो ब्रत कानपुर में धारण किया था 
उसकी मीयाद पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राजनीति से जो विश्राम ग्रहण 
किया है और उसे जो छोग विचित्र या सनक समझते होंगे, वे इस कानपुरवाले 
व्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेँंगे। जब कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की 
अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि जिधर चाहे जाय। 
उन्होंने काम का आरम्भ देगवन्धु-स्मृतिकोप के लिए विहार में दौरा करके किया। 
इस प्रकार संग्रह किया हुआ धन खह्र-प्रचार में लगाया गया। कौंसिल के काम में 
उनके लिए कोई आकर्षण न था। छाछा लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन 
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प्रतीत हुआ था। उन्होंने कौंसिल के कार्य को निस्सार और शक्तियों का अपव्यय मात्र 
वताया था। छालाजी के वाद एस० श्रीनिवास आयंगर की बारी थी , जिन्होंने कहा, 
“बड़ी कौंसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय कौंसिलें तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय 
रूप में अडंगा-नीति सफल हो सके।” - 


दक्षिण अफरीका 


१६२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थिति बहुत ही वुरी थी और जनरल-स्मट्स * 


सेग्रेगेशन विछ' पास कराने ही वाले थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनी- 
देवी पूर्वी-अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रीका तक गईं और उनका बड़े जोर का स्वागत हुआ। 
बिल रूूगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मदस की सरकार ने इस्तीफा दिया, 
इसलिए वह विल भी त्याग दिया गया। १६२४५ में जनरल ह॒टंजोग ने अधिकार प्राप्त 
किया और एक पहले से भी अधिक कठोर विल तैयार किया गया। इस बिल का नाम 
था क्लास एरिया विल |” यदि यह यूनियन पाल्लंमेण्ट में पेश किया जाता तो सरकार 
और विरोधी दल दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनवन्धु एण्डरूज से गांधीजी 
और कांग्रेस ने वहां जाने का अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यह आवाज 
उठाई कि यदि बिल पास हो जायगा तो गांधी-ल्मट्स-समझौता भंग हो जायगा। 


वाद को भारत-सरकार ने पैडीसन-शिष्ट-मण्डल भेजा, जिसकी ओर यूनियन-' 


सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर धीरे-धीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव को 
उस समय तक 'रोक रक्‍्खा जाय जवतक भारत-सरकार का शिष्ट-मण्डर, जिसे 
यूनियन-सरकार कें साथ समझौता करने का अधिकार प्राप्त है, पहुँचकर दक्षिण- 
अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की स्थिति के सम्वन्ध में अच्छी तरह से चर्चा न 
कर ले। ह 

१६ अवतूबवर १६२६ को दक्षिण-अफ्रीका के लिए एक भारतीय शिष्ट-मण्डर 
के नियत किये जाने की घोषणा हुईं, जिसके नेता सर मुहम्मद हवीबुल्ला थे। 
१७ दिसम्वर १६२६ को एक परिपद्‌ हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रीका के' 
प्रधान-मंत्री जनरल हटेजोग ने किया। यह अधिवेशन १६२७ की १३ जनवरी तक 
रहा और एक चाल समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ। 

दक्षिण-अफ्रीका :की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थवा की 
कि वह दोनों सरकारों में लगातार व कारगर सहयोग वनाये रखने के लिए एक 
एजण्ट नियुक्त करें। ; 
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जव प्रथम केपटाउन-परिपद्‌ खतम हुईं तो गांवीजी ने, जो दक्षिण-अफ्रीका 
एजण्ट भेजने के पक्ष में थे ही, भारत के समाचार-पत्रों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
का नाम पेश किया | सरकार व भारतीय-जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत 
हो गये। जैसा हम वाद में देखेंगे, श्री शास्त्री की नियुक्ति का परिणाम अच्छा 
ही रहा। 


हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का हल 

जब गांधीजी ने अपना दीरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिछ का 
डर तो अब निकल चुका था और उनमें से कुछ ने तो गांधीजी को बुलाना भी शुरू 
कर दिया। वे अब खटह्दर को इस नजर से न देखकर कि वह कांग्रेस-स्वयंसेवकों के 
फीजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने छगे कि वह देश के आर्थिक 
उत्थान के लिए जरूरी चीज हैं। उन्होंने गांधीजी को एक सच्चा और ईमानदार 
आदमी पाया; हां, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गुमराह 
करनेवाले और उनके राजनैतिक विचार कुछ सनकियों-जैसे मालूम होते थे। गांधीजी 
कूछ समय तक ही दौरा कर पाये थे कि बीमार पड़ गये | जब वम्बई में १५ व १६ मई 
को महासमिति की बैठक हुई, कार्य-समिति ने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का एक हल 
बनाकर उसके सामने पेश किया। महासमिति ने उसे मंजूर भी कर लिया। लेकिन 
आज इतने समय वाद जब हम उस हल को पढ़ते हें और इस वात पर विचार करते हैँ 
कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अवतक कितने उलट-फेर हो यये हैं, तो 
यह वात हमारे दिमाग में आये विना नहीं रह सकती कि वम्बईवाला हल 
वास्तविकता से कोसों परे था। उसके बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि उसने 
प्रान्तों व केन्द्रीय धारा-सभाभों में संयुक्त-निर्वाचन-प्रणली नियत की थी और 
आवादी के हिसाव से जगहों का वटवारा किया था। साथ में यह शर्तें भी जोड़ दी गई 
कि यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझौता हो सके तो मय पंजाब के सिक्‍खों 
के अल्प-संख्यक जातियों के साथ रिआयत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगह 
दे दी जायें और जिस हिसाव से उउत्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जायें वही हिसाव 
बड़ी कौंसिल की जगहों के वटवारे में भी छागू हो। 

चीन की आजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की गई 
और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्‍दा की गई; 
साथ-ही-साथ फौजों की वापसी की भी मांग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दलू ने चीन 
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को एम्बुलेन्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा 
की। ब्रिठेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बंगाल-कांग्रेस का झगड़ा, मजदरों 
का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश मार का वहिष्कार ये अन्य विपय 
थे जिनपर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इनमें आखिरी विपय पर 
गौर से विचार होना था। 

इस समय मई के चोथे सप्ताह में एक बड़ा अनन्ददायक समाचार 
प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के “बाद सुभाष बावू छोड़ दिये गये। छॉर्ड 
लिटन इस विषय में जरा घवराते रहते थे; अतः बंगाल के नजरबन्दों के साथ 
तरमी दिखाने का काम सर स्टेचल्े जेकुसन के जिम्मे पड़ा। सुभाष वाबू का 
स्वास्थ्य पूरी तरह से विगड़ गया था और इसी वजह से सवको बड़ी फिक्र होने 
लगी थी। 


गुजरात की बाढ़ 


जुलाई १६२७ के अन्त में गुजरात प्रान्त में भीषण वाढ़ के रूप में एक दैवी 
विपत्ति आ गई। चार पांच दिन में ५० इंच से अधिक मूसलाधार पानी वरसने के 
कारण बहुत से गांव वह गये। मवेशी, झोपड़ियां, कपड़े-छत्ते कुछ न बचा, हजारों 
लोग वे-धर-वार हो गयें। ४,००० घर वाढ़ की भपेट में आ गये। इन गांवों में 
५०-६० फी सदी और कहीं कहीं ६० फी सदी मकान तक गिर गये। अहमदाबाद 
स्यूनिसिपल कमिटी तथा गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष सरदार पटेल 
के नेतृत्व में करीव २,००० स्वयंसेवकों ने इस वाढ़ में गजब का काम किया। एक 
सप्ताह तक तो सरकार की शासन मशीनरी वेकार पड़ी रही। सरकारी कर्मचारी 
किकतेव्य विमूढ़ से हो गये, लेकिन कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने पानी के अपार सागर को 
चीर कर विपत्ति ग्रस्त छोगों को भोजन और कपड़े की सहायता पहुँचाई। कई महीनों 
तक यह सहायता-कार्य चछता रहा और किसानों को मकान बनाने, खेत वोने 
तथा हल-बैल खरीदने आदि के कार्यों में कांग्रेसी स्वयंसेवकों नें सरकार का पूरा 
सहयोग दिया। सरकार ने १,५४,००,००० रुपया दुर्भिक्ष कोप से दिया। अन्य _ 
संस्थाओं ने भी ३ छाख रुपया एकत्र किया। सभी संस्थाएँ मिलकर कांग्रेस के 
नेतृत्व में एक साल तक काम करती रहीं। वम्बई के तत्कालीन अर्थ-सदस्य 
सर चुन्नीलाल मेहता ने इन स्वयंसेवकों की और म० गांधी के ठोस कार्य की बहुत 
प्रशंसा की । 
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दंगों की बाढ़ 

सन्‌ १६२७ की गर्मियों में अन्य सालों की भांति कोई मार्क का कानून पास 
नहीं हुआ, लेकिन देश्य में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की बाढ़-सी आ गई। सबसे भीपण दंगा 
लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये 
भर २७२ घायल हुए। विहार, मुछतान (पंजाब), बरेली (युक्‍्त-प्रान्त) व 
नागपुर (मध्य प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। लाहौर के वाद नागपुर का 
दंगा इन सवमें भीषण था, जिसमें १९६ व्यक्ति मारे गये औौर १२३ घायल हुए। इन 
दंगों के पहले क्या-क्या घटनायें घटीं, जो इस दंगों में कछ का कारण बनीं, इसके वारे 
में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताव छपी थी, जिसका नाम था 
(रंगीला रसूल' | सरकार ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता 
रहा। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी वहाल रहा, लेकिन 
हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को बरी कर दिया। 'रिसाला वर्तमान केस' 
नाम का एक केस और भी हुआ; जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन दो मुकदमों का 
यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिदिचतता देखकर अगस्त १६९२७ में असेम्बली 
में एक विल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था :-- 

“जो कोई व्यक्ति सम्राट्‌ की प्रजा के किसी वर्ग की घामिक भावनाओं पर 
जान-बूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से 
था दृश्य-संकेतों से उस वर्ग के धर्म या धामिक भावनाओं का अपमान करेगा या 
अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो सारू की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा 
या उसपर सजा व जुर्माना दोनों होंगे।” 

दो दिन वहस होकर ही वि पास हो गया। अभीतक २४ दंगे हो चुके थे 
जिनमें १० युकत-प्रान्त में, ६ वम्बई में और २-२ पंजाव, मध्य-प्रान्त, बंगाल, विहार 
व दिल्‍ली में हुए थे। २६ अगस्त सन्‌ १६२७ को भारतीय धारा-सभा में भाषण देते 
हुए वाइसराय लॉ अविन ने बताया कि १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण 
२५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गये और २५०० से अधिक घायल हुए। वाइसराय 
ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके वाद एक एकता-सम्मेलन भी किया 
गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयावी न मिली। महासमिति ने भी २७ अक्तूबर 
१९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 
का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयंगर ने किया, और बहुत लम्वी वहस के वाद सम्मेलन 

ते निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :-- 
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“चूंकि भारत की किसी भी जाति को अपने धार्मिक कर्तव्यों अथवा धारमिक 
विचारों को दूसरी जाति पर छादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चूंकि 
हरेक जाति व व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए 
अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार होना 
चाहिए, हिन्दुओं को धामिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मस्जिद के सामने-जुल्स 
निकालने की और वाजा बजाने की स्वतंत्रता है; लेकिन उन्हें मस्जिदों के सामने न 
तो जुलूस रोकना चाहिए न कोई विश्येष प्रदर्शत करना. चाहिए और न ही मस्जिदों 
के सामने ऐसे भजन गाने चाहिएँ या- ऐसी तरह बाजा वजाना चाहिए कि मस्जिदों 
के इवादत करनेवाले व नमाज पढ़नेवाले दिक हों या उनके कार्य में बाधा हो। जिस 
शहर या गांव में मुसलमानों को गो-बध करने का अधिकार है, उस शहर या गांव में 
उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतंत्रता होगी; लेकिन वे गो-वध न 
तो किसी आम रास्ते पर करेंगे; न किसी मन्दिर के पास) और न किसी ऐसी जगह 
पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती हो। गायों को, उनका वध करने के लिए जुलूस 
में भी न निकाछा जाय और न कोई विद्येष प्रदर्शन किया जाय। चूंकि गो-वध के 
सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनायें बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से 
आग्रहपूर्वक अपील की जाती है कि वे. गो-बध इस प्रकार न करें:जिससे शहर या गांव 
के हिन्दुओं को दुःख पहुँचे।” 

सम्मेलन ने उन्हीं दिनों- के कुछ कातिलाना हमछों की भी निन्‍्दा की और 
हिन्दू व मुसलमान नेताओं से अपील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न 
करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महासमिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिल्दू- 
मुंस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए- हर प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त 
करे।. 





एकता-सम्मेलन के खतम होते ही २८,२९६ व ३० अक्तूबर १६२७ को 
कलकत्ता में महासमिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक भ्रइ्त पर एकता-सम्मेलन 
के प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों पास कर दिये गये। इसके पश्चात्‌ वंगालू के नजरबवन्दों का 
सवाल सामने आया। इन नजरबन्दों में कुछ तो चार-चार. साल से जेलों में पड़े हुए 
थे। इसलिए उनकी शीक्र-से-शी त्र रिहाई कराने का प्रयत्त करने के लिए एक कमिटी 
नियुक्त की गई। ह । 5 

कलकत्ते की बैठक में महासमिति ने जिन-जिन विपयों को उपयुक्त प्रस्तावों 
द्वारा निवटाया वे ये थे--अमरीका-स्थित भारतीय, भारत के .हिंत-समर्थन के लिए 
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सिनेटर कोपलैण्ड के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश, श्री सकलातवाला को पासपोर्ट का न दिया _ 
जाना, तथा नाभानतरेश का राज्य-च्यूत' होना। यह प्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ 
दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ | इस विपय को श्री वी० 
जी० हानिमेन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय 
: किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया। 


साइमन-कमीशन 

नवम्वर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुईं। वाइसराय अपने दौरे 
का कार्यक्रम रद करके वापस दिल्ली आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को 
५ नवम्बर व उसके वाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का 
निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर बंगलौर में थे। 
उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद कर 
दिया और दिल्‍ली आ पहुँचे। जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष 
बात न निकली । लॉर्ड अधिन ने गांबीजी के हाथ में साइमतन-कमीशन के सम्बन्ध में 
भारत-मंत्री की घोषणा रख दी। जव गांवीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या वस यही 
काम हैं, तो लॉर्ड अविन ने कहा, 'वस, यही ।” गांधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो 
एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुँच सकता था। पर वात बह थी कि 
साइमन-कमीछन की घोषणा भारत में ८ नवस्वर सन्‌ १९२७ को की गईं। वाइसराय 
उसके प्रति सदभावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस के सिवाय भी 
भारत की सब पार्थियां साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुई कि. 
उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया। और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक दी था 
कि साइमन-कमीशन तो उसकी अधकचरी मांग के निकट भी कहीं नहीं पहुँचता। 
डॉ० वेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है ? 

श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के खिलाफ 
एक घोपणा-पत्र निकाला। कांग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के 
प्रतिनिधियों ने घोषणा-सपत्र पर हस्ताक्षर किये। मिस विलकिन्सन ने तो यहांतक कह 
डाला कि अमृतसर-काण्ड के पदचात्‌ ब्रिटिश-सरकार के किसी भी कार्य की भारत 
में इतनी भारी निन्‍दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। कांग्रेस 
के सभापति ने भी कमीशन की निन्‍दा की और कर्नल वेजवुड के विचारों का हवाला 
दिया कि कमीशन के वहिप्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। 


0 
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और आखिरकार यह कमीशन जिसे हर जगह धिक्कारा जा रहा था, किस 
काम के लिए नियुक्त किया गया था ? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम 
सौंपा गया था कि वह “ब्रिटिश-भारत के शासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि की, 
प्रातिंनिधिक संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्वन्धी विषयों की जांच करे और इस 
बात की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त छागू करना ठीक हैया। 
नहीं ? यदि हैं तो किस दरजे तक? और अभीतक उत्तरदायी शासन जिस 
मात्रा में स्थापित किया गया है, उसे बढ़ाया जाय; या कम किया जाय या उसमें 
और किसी प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय ? इन प्रइनों के साथ इस वात की रिपोर्ट 
भी पेश की जाय कि प्रान्तों में दो-दो कौंसिलों का स्थापित करना वाञ्छनीय है या 
नहीं ? 

“जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसपर भारत-सरकार व सच्रादू 
की सरकार विचार कर लेंगी तो सम्राट-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पालंमेण्ट 
के सामने अपने निर्णय पेश करे। लेकिन सम्राटू-सरकार का पालंमेण्ट से यह कहने 
का इरादा नहीं हैं कि जवतक उक्त निर्णयों पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारवालों 
की रायें जाहिर न हो जाये उससे पहले ही वह उन निर्णयों को स्वीकृत कर ले 
इसीलिए सम्रादू-सरकार ने निश्चय किया हैं कि वह पालंमेण्ट से यह कहे कि ये 

' निर्णय विचारार्थ दोनों हाउसों की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) कमिटी के सुपुर्दे किये 
जायें और इस वात का प्रवन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय धारा-सभायें उक्त 
कमिटी के सामने अपने विचार पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल भेजें जो ज्वाइन्ट 

“कमिटी की बैठकों में भाग लें और उसके साथ विचार-विमर्श करें। ज्वाइन्ट-कमिटी 
जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श 
करने का भी उसे अधिकार हो । 


मदरास-कांग्रेस 
अब हम १६२७ की कांग्रेस की ओर आते हैं, जो मदरास शहर में होनेवाली 
थी। जब गोहाटी की कांग्रेस हुई थी, छोगों ने इस वात को पसन्द नहीं किया .था कि 
कांग्रेस का वापिक अधिवेशन किसी कस्बे में हो; और अब तो अर्थात्‌ १६२७ में शाही 
कमीशन आनेवाला था। कमीशन के सम्वंन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक- 
ठीक किसी को पता नहीं था। गोहाटी में अधिवेशन-स्थान का प्रदइन महासमिति पर 
ही छोड़ दिया गया था | और फिर संवाल यह था कि इस अधिवेशन का संभाषति कौन 


छ 
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हो ! १६२७ में हिन्दु-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और 
महासमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल में कांग्रेस 
का सभापतित्व एक मुसलमान से वढ़कर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों 
में भी डॉ० अन्सारी से बढ़कर ? डॉ० अन्सारी १८६६ या १८६६ में मदंरास 
. भैडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे और १६१२ में रेडक्रास-मिशन के साथ वालकन- 
प्रायद्वीप भी गये थे। डॉक्टरी में तो आप नाम पा ही चुके थे। डॉक्टरी-पेशें के 
बाहर भी अपनी शायस्तगी व विचारों की उदारता के कारण सुविख्यात थे। इसीलिए 
आप मदरास-कांग्रेस के सभापति चुने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने 
भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रइन को खूब जगह दी। कांग्रेस की नीति का 
संक्षेप में वर्णन करते हुए आपने बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साछ तक तो 
सहयोग की रही, फिर डेढ़ साठ तक असहयोग की, और फिर चार साल कॉंसिलों में 

अइंगेवाजी करने, और कौंसिल का काम ही रोक देने की। “असहयोग असफल 
सिद्ध नहीं हुआ,” डॉ० अन्सारी ने कहा, हम ही असहयोग के लिए असफल 
सिद्ध हुए।” इसके पश्चात्‌ आपने शाही कमीशन, नजरबन्द, भारत व एशिया 
तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य आदि विपयों पर अपने विचार प्रकट किये | कांग्रेस- . 
अधिवेशन में मि० स्प्रैट, मि० पार्सेल व पा्ंमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि० मार्डी जोन्स 
भी मौजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के अछावा इस वर्ष के प्रेस्तावों में कोई 
खास वात न थी। झोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-संघ, चीन, पासपोर्टो' का न 
मिलना आदि ऐसे विपय थे जिनपर लगभग हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते 
थे। एक प्रस्ताव-द्वारा युद्ध के खतरे! की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा 
की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज हैं कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने से या सरकार 
से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल अवारी की भूख-हड़ताल 
को ७५ वां दिन हो चुका था; उन्होंने शस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य 
भाग वर्जित हथियारों के साथ जुलूस निकालना था, छेड़ दिया था। जनरल अवारी 
को उनकी गैर-हाजिरी में ही वधाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गईं। 
वर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्‍दा की गई। स्मरण रहे 
कि १८८४५ में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उससे वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये 
जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश्ञ सरकार उसे मिलाने 
ही का मिश्चय करे तो उसे सम्राट्‌ के आधीन एक उपनिवेश ((70ए७7 (००75) 
बना दिया जाय। कांग्रेस ने शाही कैदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया 
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ओऔर उनकी श्षीघ्र-से-शीघ्र रिहाई की मांग की। पूर्व-अफ्रीका व दक्षिण-अफ्रीका के 
प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी 
--राजनेतिक अधिकार व घामिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विपयों पर--एक 
प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के वहिष्कार 
_पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया; यह एक नया विपय था जो कांग्रेस के सामने कुछ 
वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था।. चूकि.स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की 
मांग की गईं थी और कांग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, अतः कांग्रेस ने कार्य-समिति 
को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं से मशविरा करके, स्वराज्य का मसविदा 
तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेच्द्ान (पंचायत ) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खें। 
. इस कार्य के लिए कार्य-समिति को और सदस्य बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया। 
कांग्रेस के विधान में भी कुछ परिवत्तंन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुल्य 
प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्वन्धः में था, जिसे हम ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं :--- 


कमीशन का बहिष्कार 


“चूंकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण 
उपेक्षा करके एक शाही कमीशन, नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निद्चय करती है कि 
भारत के लिए आंत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत 
में और हर तरह से वहिष्कार करे। विश्लेप करके--- 

(अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-संस्थाओं 
से अनुरोध करती है कि वें (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों 
का आयोजन करें, और भारत के जिस-जिस शहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन 
इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत को 
इस प्रकार संगठित करें कि हर तरह के राजनैतिक विचारवाले भारतीय कमीशन 
का जोरों से वहिप्कार करने के लिए तैयार हो जायेँ। 

(व) यह कांग्रेस भारतीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के 
राजनैतिक दलों व जातियों के नेताओं से तथा दूसरे छोगों से अनुरोध करती 
कि वे न तो कमीशन के सामने गवाही दें, न सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके 
साथ सहयोग करें, और न उसके सम्बन्ध में किये जानेवाले किसी सामाजिक उत्सव में 

भाग छें। ' 

(स) यह कांग्रेस भारतीय घारा-सभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोव 
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करती है कि वे (१) कमीशन के सिलसिले में विठाई जानेवाली किसी भी “सिलेक्ट 
कमिटी” के लिए न तो राय दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें और 
(२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्य जो कोई भी प्रस्ताव या खर्चे की मांग पेश 
की जाय उसे दुकरा दें। 

(द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरोध 
करती है कि वे निम्न सूरतों के सिवाय घारा-सभाओं की बैठकों में भाग न छें, अर्थात्‌ 
यदि उनका स्थान रिक्त होने से वचाने के छिए या वहिप्कार को सफल व जोरदार 
बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डक को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण 
कानून का विरोब करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की राय में भारत के हितों 
के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो । 

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि वहिप्कार को 
प्रभावकारी -व पूर्ण बनाने के लिए जहांतक हो सके वह टूसरी संस्थाओं व पारियों से 
सलाह-मशविरा करे और उनका सहयोग प्राप्त करे ।” 

काकोरी-केस के अभियुक्तों को वर्वरतापूर्ण सजायें दी जाने पर और उससे 
जनता में रीयप की प्रवल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न घटाई, 
उसपर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दुःख प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उनके 
परिवारों के साथ अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट की | 

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गईं। 
इसके अनुसार यह कहा गया, “यह कांग्रेस घोषित करती हैं कि भारतीय जनता का 
लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता है।” यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक 

अधिवेशन में पेश होता चछा आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी के लछौट आने के 

कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती वेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव 
पर कोई आपत्ति न देखी। आपने विपय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के लक्ष्य 
का यह वड़ा ही शानदार व॒स्पष्ट वक्‍तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की 
बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का प्रता तभी चला, जब कि वह पास 
हो गया । 


भावी संग्राम के बीज-१६२८ 


कमीशन का बहिष्कार 


जव १६२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण 
में साइमन-कमीशन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोष-ही-रोष विद्यमान 
था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोपणा 
करते समय छॉड्ड अविन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को 
जान-बूझकर अपमानित करने का सम्राटू-सरकार का कोई इरादा नहीं हैं। पर साथ 
में उन्होंने इस वात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहा- 
यता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य वदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी 
रिपोर्ट पालंमेण्ट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पार्ंमेण्ट उसपर 
अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेंगी। 

३ फरवरी को कमीशन वम्बई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर में 
हड़ताल मनाई गई और कमीशन के वहिष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। अखिल- 
भारतीय हड़ताल के अछावा ३ फरवरी को और कोई मार्क की घटना नहीं हुईं। हां, 
मदरास में हाइकोर्ट के पास भीड़ में अवश्य कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहां पुलिस ने 
दुर्भाग्य-वश भीड़ पर गोली चला ही दी, हालांकि काम शायद विना गोली चढाये भी 
चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहां- , 
का-तहीं मर गया और दो वाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की 
मुठभेड़ हुई । 

कमीशन वम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्‍ली आया । दिल्ली शहर में जैसे 
ही कमीशन के चरण पड़े कि उसका विरोबी-प्रदर्शनों द्वारा विराट स्वागत किया गया 
और “गो बैक, साइमन ! ” “साइमन वापस छौट जाओ! ” के झण्डे तथा तख्ते दिखाये 
गये। दक्षिण भारत लिवरल फेडरेशन (जो आमतौर पर जस्टिस-पार्टी के नाम से 
प्रसिद्ध है) व कुछ मुस्छिम-संस्थाओं को छोड़कर यह कहा जा सकता हैं कि भारत ने 
कमीशन का पूर्ण वहिष्कार किया । 
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कमीशन के वहिप्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन 
में यह वात आई कि अब आतंक व दवाव से काम लेना चाहिए। छाहौर में कमीशन के 
विरोध में प्रदर्शन करने के लिए छाछा छाजपतराय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जन- 
समूह एकत्र हुआ। पुलिसवालों ने भीड़ पर हमलछा किया और कई प्रतिष्ठित नेताओं 
को डण्डों और छाठियों से ठोंका-पीटा। छाछाजी के कई जगह गहरी चोटें आईं। यह 
एक आम खयाल है कि लालछाजी की मृत्यु इस वुजदिलाना हमले के कारण ही हुई थी। 
यद्यपि लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तीर पर पुलिस पर यह अभियोग छुगाया 
गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जांच करने से साफ इन्कार कर दिया। 

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र व श्ान्त भीड़ पर पुलिस 
ने कई वार जान-बूझ कर व अकारण उण्डे वरसाये। युकत-प्रान्त की पुलिस ने तो 
जवाहरलालजी तक को न छोड़ा। सब दलों के प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्त्ताओं पर डंडे 
लाठियां वरसाने में तो मानो घुड़सवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही 
खतम कर दी और वीसियों आदमियों को घायछ कर डाला। 

लखनऊ तो पैदल व घुड़सवार पुलिस के कारण एक बविद्ञाल फौजी पड़ाव-सा 
ही वन गया। चार दिन तक पुलिस के बवेरतापूर्ण हमले होते रहे। पुल्सिवाले लोगों 
के घरों तक में घुस गये और “साइमन वापस चले जाओ ! ” के नारे छगाने पर ही 
उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह 
पीटा। लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिकों को धन्य है कि वे इन वर्वेरतापूर्ण हमलों 
व कृत्यों से तनिक भी न घवराये और अपने प्रदर्शन और भी अधिक जोशो-खरोश 
के साथ करते रहे ! अधिकारी-बर्ग को तो उन्होंने एकत्रार इतना छकाया कि वह 
देखता-का-देखता रह गया और सारा शहर हँसी के मारे छोट-पोट हो गया। मामला 
इस प्रकार था। कुछ ताल्लुकेदारों ने कैसरवाग में साइमन-कमीशन को एक पार्टी दी। 
पुलिस ने कैसरवाग को चारों ओर से घेंर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को वाग 
की सड़कों के करीव न आने दिया जिसपर पुलिस विरोधी-दलूवाला होने का सन्देह 
करने लगती थी। इतना अहतियात रखने पर भी जब आसमान से सैकड़ों काली- 
काली पतंगे व.गृव्वारे, जिनपर साइमन, चले जाओ, भारत भारतवासियों के लिए 
हैं आदि शब्द लिखें हुए थे, आ-आकर वाम में गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किर- 
किरा हो गया। 

जब कमीशन पटना पहुँचा तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ५० 
हजार आदमियों की एक भारी भीड़ इकट्ठी हुईैं। कमीशन का स्वागत करने के 
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लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और मुट्ठी-भर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। सरकार 
ने आस-पास के गांवों से छारियों में भर-भरकर किसान बुरूवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पों 
में घुसने के वजाय वे वहिष्कार-कम्पों में जा डटे । और स्टेशन पर विराट जन-समूह 
कमीशन के विरोध में जो अहिसा-यूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा वहिष्कार - 
पा्यों के वछ को देखकर तो सरकार की आंखें ही खल गई। 

“भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क 
स्थापित करने के पश्चात्‌”--जैसा कि सर जान साइमन ने कहा था--क्रमीशन वम्बई 
से ३१ मा को रवाना हो गया। वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्तित ही थी, 
क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस वात को स्वीकार किया गया है कि “असेम्बली 
के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही नहीं वल्कि सामाजिक 
तौर पर भी वहिष्कार करने के लिए वद्ध थे।” इसलिए सर जान साइमन और उनके 
साथियों का उनके सम्पर्क में आना असम्भव था। 

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन एक संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेछव का रूप लेगा जिसमें 
एक ओर कमीशन के सातों अंग्रेज सदस्य होंगे और दूसरी ओर वड़ी कौंसिल-दारा 
चुने गये सातों भारतीय.। सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का 
अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमें वरावरी के दर्ज पर माने जायँगे। 

प्रान्तीय कौंसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने 
की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विपयों पर 
कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ बड़ी कौंसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त- 
सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विपयों पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय 
कौंसिल की सिलेक्ट कमिटी काम करेंगी, जिसका उन विपयों से सम्बन्ध है। कमीशन 
अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और संयुकत-सिलेक्ट-कमिटी अपनी 
. रिपोर्ट अछग बड़ी कौंसिल को। इस घोषणा का भारत में कुछ असर न हुआ। घोषणा 
के निकलने के दो-तीन घंटे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली में इंकट्ठे हुए और 
यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थीं वे ज्यों-की-त्यों वनी 
हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नहीं रखना चाहते। असेम्बली 
ने तो केन्द्रीय संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी के छिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर 
दिया। इस सम्बन्ध में छाला लाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव 
पैश किया कि चूंकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली 
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' की अस्वीकार हैँ अतः वह उससे किसी भी हाछत में और किसी भी तरह कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहती । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ भारतीय 
उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जवकि उसमें भारतीय भी इतनी ही संख्या में नियुक्त 
-किये जायें।” प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गया। सरकार को लछाचार 
होकर स्वयं केन्द्रीय कमिटी के लिए असेम्वछी के सदस्य नामजद करने पड़े। यहां 
इस वात को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमीशन वम्बई में घूम रहा था तो सर' 
की पदवी धारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ़ 
गवारा न की। देश में वहिप्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त 
प्रमाण और क्या मिरू सकता है? 
प्रसंगवश यहां यह कह देना भी जरूरी हूँ कि जहां कमीशन तो एक ओर 
अपने काम में आकर जूट गया, तहां उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के 
मुकावले तिजारत में अधिक चाव रखते थे, इस बात के अध्ययन में छग गये कि भारत 
में तिजारत को बढ़ाने की किस तरफ गुंजाइश है। छॉड वर्नहाम ने, जो कमीशन के 
एक सदस्य थे, देखा कि पंजाव में ब्रिटेन और भारत की तिजारत बढ़ाने की सबसे 
अधिक गुंजाइश है। उन्होंने इस वात पर भी जोर दिया कि भारत के वाजारों में ब्रिटेन 
की मोटरों, लछारियों व ट्रेक्टरों की खपत बढ़ाने की सवसे अधिक गुंजाइश है। 
सन्‌ १६२८ की खास-खास घटनायें साइमन-कमीशन का देझ में अ्रमण, 
सर्वंदल-सम्मेलन की वेठकें और वारडोली का आन्दोलन हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव के 
अनुसार दिल्‍ली में फरवरी-मार्चे १६२८ में सर्वेदछ-सम्मेलन की वेठक की गई । 
सम्मेलन में उपस्थित संस्थायें और कांग्रेस इस बात पर एकमत हो गये कि भारत की 
वैधानिक समस्या पर विचार पूर्ण उत्तरदायी शासन” को आधार मानकर ही होना 
चाहिए। दो महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २४ वैठकें हुई और लगभग है 
समस्‍यायें शान्तिपूर्वक तय हो गई। १६ मई को डॉ० अन्सारी के सभापत्तित्व में फिर 
सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धान्तों का 
मसविदा तैयार करने के लिए पं ० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त 
की जाय, जो १ जलाई १६२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की भिन्न- 
भिन्न संस्थांओं के पास भेजा जाय। २६ राजनतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने 
के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। इस विपय पर आगे विचार फिर किया जायगा। 
जून के महीने में दो-तीन घटनायें ऐसी हुईं जिनका हमें अवश्य जिक्र करना - 
चाहिए। कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और पं० मोतीलाल 
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नेहरू का नाम उसके सभापतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह देखकर 
पण्डितजी ने एम्पायर पालंमेण्टरी डेलीगेशन' की सस्दयता से भी, जिसके लिए उनको 
असेम्वली ने पिछले माचे में अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे 
दिया। पण्डितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनाओं का. 
होना वताया। स्वयं गांधीजी ने कहा-- बंगाल को बड़े नेहरू की जरूरत है। वह 
सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को ग्रहण करनेवाले आदमियों में से हैं। देश को इसीकी 
जरूरत हैं और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा 
जाया" - | 


वारडोली सत्याग्रह 


दूसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्यान आकर्षित 
होता रहा, वह है वारडोली का सत्याग्रह। वारडोली वह तहसील हैं जहां गांधीजी 
सामूहिक सविनय अवज्ञा' का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो-तीन वार इरादा 
बदलकर उन्होंने फरवरी १९२२ में आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। 
बारडोली में वन्दोवस्त, जो अक्सर २० या ३० साल में हर जगह हुआ करता है, होने- 
वाला था, वन्दोवस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम 
अवश्य होता - है कि माल्गुजारी रगभग २५% अवश्य बढ़ जाती है। वारडोली 
के आदमियों का कहना था कि उनपर मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल बढ़ी है या अच्छी हुईं हैं उसके लिए 
उनको बहुत परिश्रम और समय खर्चे करना पड़ा था। उनका कहना-विलकुल यह भी 
नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे तो केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व 
मजदूरी, सड़कों, कीमतों व करों की जांच करने के लिए एक निप्पक्ष कमिटी नियुक्त 
की जाय और यह देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, और यदि हां, 
तो कितनी ? सरकार आमतौर पर अपनी मर्जी से, चुपचाप और विना किसी निश्चित 
सिद्धान्त के ही सव वातों का फैसला कर लेती हैं। जब कभी वह ऐसी या और कोई 
आधिक जांच करती है तो जनता की राय तक, सलाह तक, नहीं छी जाती। वारडोली 
में भी सरकार ने २५ प्रतिशत माछूगृूजारी वढ़ा दी। जांच कराने के सव वध व प्रचलित 
उपायों को अमल में छाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं तिकला। 
अन्त में चुनौती दे दी गई और करवन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया---आन्दोलन स्वराज्य 
के लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के एक अंग के रूप में भी नहीं, वल्कि किसानी 
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पेशे से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी एक शिकायत को रफा कराने के छिए। कांग्रेस ने 
पहले कोई दखल नहीं दिया। किसानों ने कर न देने का निए्चय पहले ही अपनी 
ताल्लुका-परिपद्‌ में कर लिया था और सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया 
था कि उनका नेतृत्व करें। इसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को संगठित किया । 
सरकार ने जानवरों की कुर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से पठान वुला-बुछाकर 
अन्वाघुन्ध कुकियाँ करने की नीति अख्तियार कर छी। पठानों का बुलाना सरासर 
ज्यादती थी। लोगों ने कुकियां होने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार- 
के पास पशु-वल इतनी पर्याप्त-मात्रा में मौजूद था कि खूंखार प्रकृति व आदतों के लोगों 
का वुलाना सरासर अनावश्यक था। कहा जाता हैँ कि सरकार ने लगभग ४० पठान 
बुला लिये थे; वम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विलूसन ने कहा था कि उनकी संख्या केवल 
२५ ही थी। सवाल संख्या का नहीं था; सवाल यह था कि पठान बूलाये क्‍यों गये ? 
इसके वाद जल्द ही, वम्बई-कोंसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोब में कौंसिल 
की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लूगे। असेम्ब॒ली 
के अध्यक्ष विद्वुलभाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस 
बात की धमकी दी कि यदि सरकार न झुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में 
जुट जायँगे। आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे 
आदमी ने वढ़ाई गई मालगुजारी जमा कर दी; कंदियों की रिहाई की शर्ते मान छी 
गईं, जायदाद का लीटाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय 
हुआ। 

सरकार ने एक अदालत बिठा दी, जिसमें न्‍्याय-विभाग के और शासन- 
विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जांच की और यह निश्चय किया कि 
मालगुजारी केवल ६४ प्रतिशत बढ़ाई जाय। यह निर्णय अगस्त में हुआ और इसका 
फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ। ज्ञात रहे कि चोरासी तहसील ने इस आन्दोलन 
में भाग नहीं लिया था और बढ़े हुए कर भी दे दिये थे; यह देखकर सरकार ने वारडोली 
को सम्बोधित करके कहा भी था--“जब चोरासी तहसील कर दे सकती हैं, तो 
वारडोली ही क्‍यों नहीं दे सकती ? ” 

यहां यह कहना शायद मनोरंजक होगा कि वम्बई-कौंसिल में भाषण देते 
हुए बम्बई के गवर्नर ने कहा था कि वारडोली के करवन्दी-आन्दोलन को कुचलने के 
लिए साम्राज्य की सारी शक्तियां लूमा दी जायेंगी। इसके कुछ दिन वाद ही फैसला 
हो गया। वास्तव में देखा जाय तो न तो कानून में ही और न माछंगुजारी के नियमों 
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में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत जांच के लिए 
विठाई जाय। इस बात को भी ध्यान में रखता चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह्‌ 
सिफारिश की थी कि केवल ६३% मालगूजारी बढ़ाई जाय, लेकिन जब इन सब 
कारणों पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानों ने पेश किया था लेकिन जिनपर 
अदालत.-को विचार करने का अधिकार नहीं था, तो वास्तव में वारडोली तहसील में 
माछंगुजारी बिलकुल बढ़ी ही नहीं और फ़ैसले के वाद भी अपनी पहली हद तक ही. 
“रही। समझौते की वास्तविक सफलता तो इस बात में थी कि बेची हुई जमीनें मालिकों 
को फिर वापस मिल गईं और पटेल व तलाटियों को अपनी जगहें फिर मिल-गई। 


सचदल सम्मलन 


नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संवंदल-सम्मेलन की बैठकें 
लखनऊ में फिर २८, १६ व ३० अगस्त १९२८ को हुईं। नेहरू-कमिटी को उसके 
परिश्रम के लिए बधाई दी गई; सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के 
पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलों को अपने विचारों के अनुसार कार्ये 
करने की स्वतंत्रता दी गई जिनका ध्येय पूर्ण-स्वतंत्रता था। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों 
ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढ़कर सुनाया, 
जिसमें यह वात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही 
बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश था कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें 
कार्य-स्वतंत्रता दी गई थी, खबव फायदा उठावें। इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का 
समर्थन न करने का नि३चय किया, वहां उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई वाघा न 
डाली। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई सम्वन्ब नहीं हैँ और इसीलिए 
वे न तो उसपर होनेवाली वहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई संशोधन पेश करेंगे। 
सम्मेलन में जिन अन्य विपयों पर विचार हुआ वे सिन्व, प्रान्तों का वटवारा तथा संयुक्त- 
निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे। एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरलारूजी की इस 
टिप्पणी से कि महमूदावाद के महाराज व राजा रामपालसिंह जैसे ताल्लुकेदारों की 
समाज को कुछ आवश्यकता नहीं, कई छोग भड़क उठे। इसका यह परिणाम हुआ 
कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गया :--- ह 

“कामनवेल्थ की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक 
होगा और जो कानूनन उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेगी ।”' : 

लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमींदारों के अछावा डॉ० समप्रू, सर अली- 
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इमाम, सर शंकरन्‌ नायर, श्री सब्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी 
उपस्थित थे। ये सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे। 

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार 
किया। महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येय को दोहराया, नेहरू-कमिदी के साम्प्रे- 
दायिक फैसले को स्वीकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के 
प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हैं उन्हें आमतौर पर स्वीकार 
किया, यद्यपि उसकी विगत की वातों में अपने हाथ-पांव नहीं बांध दिये। 

अब हम फिर कौंसिलों की ओर बाते हँ। वास्तव में देखा जाय तो कौंसिलों 
में भड़ंगे की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान साइमन' का 
वहिप्कार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा था। 


असेम्वली में 

: असेम्वलली के कार्यक्रम में रिजवे-वेंक-विछ व सार्वजनिक-रक्षा विल दो ही 
मुख्य विषय थे। रिजर्व-वेंक-विल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध 
सम्भवतः सबसे बड़ी लेकिन निरर्थक लड़ाई थी। सरकार का दावा था कि चूंकि 
यह बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियंत्रण से हटाकर देश के एक वेंक 
के नियंत्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ा पग 
होगा। लेकिन भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्वध-शासन की योजना को अमल में 
लाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी आसानी से और खुद-वखुद मुद्रा व वेंकिग पर 
से अपना नियन्त्रण हटा लेने के लिए कंसे तैयार हो सकती थी ? असेम्बली के सदस्यों 
को फौरन ही इस वात का सन्‍्देह हो गया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य 
ही कुछ कर रही है । जब दोनों पक्ष प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवाद-ग्रस्त बातें सामने 
आईं, जिनमें सबसे मुख्य यह प्रइन था कि वेंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार 
चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता कहती थी) ? इसके वाद दूसरा प्रइन 
यह था कि बैंक के डाइरेक्टर-मण्डल का निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने 
सदस्य नामजद होंगे और कितने चुने जायेंगे और कसे ? यदि एकवार यह तब हो जाय 
कि बैंक का संगठन कैसा होगा तो शेप प्रइन स्वयं हल हो जायँगे। यदि वेक हिस्सेदारों 
का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को चुनेंगे; छेकिन यदि बैंक सरकारी 
होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी बैंक व केद्धीय व 
प्रान्तीय कौंसिलें आदि संस्थायें करेंगी । किस संस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का 

श् 
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अधिकार होगा, इसके पचड़े में पड़ना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी 
है कि सरकार पहले इस वात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरों में से ६ चुने हुए हों। 
लेकिन अब सन्‌ १६३४ में जो रिजव॑-बेंक-एक्ट वना है उसके अनुसार तो १६ में से 
केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रक्खे गये हैं और सो भी इनका चुनाव चार-साल में 
जाकर होगा। जब विल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कंदम पर रद्दोवदल 
किया गया। अन्त में श्री श्रीनिवास आयंगर के प्रस्ताव पर सरकार इस बात के लिए 
तैयार हो गई कि बैंक स्टाक-होल्डरों का हो, अर्थात्‌ बेंक की पूंजी तो सरकार लगाये 
लेकिन बाद में वह उस पूंजी को इस प्रकार बेच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००] 
से अधिक की पूंजी अर्थात्‌ स्टाक न मिले। प्रत्येक स्टाक खरीदनेवाले अर्थात्‌ स्टाक- 
होल्डर को डाइरेक्टरों के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग 
सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने उस बिल के 
वजाय एक दूसरा बिल पेश करने की सूचना दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कामन- 
सभा के प्रमुख-द्वारा निर्धारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे 
बिल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्त्तव करने हों, तो 
उचित मार्ग यह है कि मूल बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवत्तेन 
करके उसे परिवर्तित रूप में दुवारा पेश किया जाय। अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण 
सरकार ने पूराने विछ को ही कायम रखने का निश्चय किया, लेकिन चूंकि एक 
महत्त्वपूर्ण अंश के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गई इसलिए 
सरकार ने विल पर विचार अनिश्चित काल के लिए स्थग्रित कर दिया। 

सार्वजनिक-रक्षा (पब्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा विल था, जिसपर खूंव वाद- 
विवाद चला और जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से 
यह बिल विदेशियों के विरुद्ध काम में छाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस वात 
पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि देश-रक्षा-कानून की भांति यह कानून भी भारतीयों 
के विरुद्ध काम में लाया जायगा। जब बिल पर मत लिये गये तो दोनों ओर वरावर 
मत आये। अध्यक्ष ने विछ के विरुद्ध मत दिया और बिल गिर गया। 


कलकत्ता-कांग्रेस . 
कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बड़े महत्त्व का सम्मेलन था, क्योंकि 
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नेहरू उसके सभापति चुने गये-। इसके साथ सर्व-दरू-सम्मेलन भी रूगा हुआ था, जिसका 
पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा 
शूरू हो चुका था और जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय 
भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पण्डितजी ने सभापति के अपने अभिभाषण 
में इस वात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, लाहौर व लखनऊ 
में, कित्तने जोर के साथ वहिप्कार हुआ और उस वहिप्कार ने एंग्लों-इण्डियनों के दिमाग 
पर क्या असर किया। कलछकत्ते के कुछ गोरे अखबार तो यह सलाह तक देने छगे कि 
कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक एक 
रत्तीभर भी गोला-बारूद रह जाय तव तक भारतीय-स्वतंत्रता की मांग का मुकाबला 
- किया जाय। पण्डितजी ने जोरदार दब्दों में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, 
जिसका स्वरूप इस वात पर निर्भर हैं कि वह किस समय और किस परिस्थिति में 
हमें प्राप्त होती है । आगे पण्डितजी ने इस वात पर जोर दिया कि “सर्व-दल-सम्मेलन 
जिस स्थल तक पहुँच गया हैं वहीं से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए 
और जहांतक हम जा सकें वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए ।” 
कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्षितयों 
तथा संस्याओं की सहानुभूति के सैकड़ों सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती 
सरोजिनी नायडू के, श्रीमती सनयात सेन, मोशिये रोम्यां रोलां के और फारस के 
समाजवादी दल व न्यूजीलंण्ड के कम्यूनिस्ट-दल के सन्देश विशेप उल्लेखनीय हैं। 
भारत के भविष्य के बारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के अलावा प्रस्तावों 
के विषय हर साल जसे ही रहे। विदेशों से आये सन्देशों व वधाइयों के उत्तर में 
विदेश्षी मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश व बधाइयां दी गई और महासमिति को 
आदेश किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित 
करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव 
पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और 
मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के स्वातन्त्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। 
साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विध्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया 
और मदरास-कांग्रेस के युद्ध के खतरे! वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। ब्रिटिश-माल 
के वहिप्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। वारडोडी की शानदार विजय 
पर सरदार वल्लभभाई पटेल को वधाई दी गई। सरकारी. उत्सवों व दरवारों तथा 
सरकारी अधिकारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सब 
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सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवों में भाग लेने की कांग्रेस-वादियों को मनाही की 
गईं। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-हारा मांग 
की गई। चूंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को लेकर देश में खूब आन्दोलन 
उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महत्त्व अब बढ़ गया है, इसलिए इसे हम यहां 
ज्यों-का-त्यों देते हैं :--- 

“यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेंशों से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करती है कि वे 
अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें 
. और फौरव ही ऐसे आदेश जारी करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-संगठन के, 
स्वतन्त्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान-मारू की रक्षा के व नागरिकता 
के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर दिया जाय।” 

नाभा के भूत-पूर्व चरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक 
प्रस्ताव पास किया गया। जिन पांच वंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी 
उनके परिवारवालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। छाहौर में पुलिस- 
द्वारा किये गये धावों व खानातलाशियों की निन्‍दा की गई। छाला लाजपतराय, हकीम 
अजमलखां, आन्ध्र-रत्न श्री गोपाल क्ृष्णैया, श्री मगनलाल गांधी, श्री गोपवन्धु दास 
और छोॉ्ड सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया। 

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार 
था :-- 

“सर्व-दलू-समिति (नेहरू-कमिटी ) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो 
तजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती हैं और उसे 
भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में वहुत अधिक सहायता 
देनेवाली मानती है; और अपनी सब सिफारिशों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के 
लिए कमिटी को बधाई देती है। और यत्पि यह कांग्रेस मदरास-कांग्रेस के पूर्णस्वा- 
घीनता के निश्चय पर कायम- है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा तैयार किये गये विधान 
को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा पग मानकर उसे मंजूर करती-है, खासकर 
इसे विचार से कि देश के मुख्य-मख्य राजनतिक वलों में जितना अधिक-से-अधिक 
मतैक्य हो सका है उसका वह सूचक है। 

अगर ब्रिटिश-पालंमेण्ट इस विधान को ज्यों-का-त्यों ३१ दिसम्बर १६२६ 
तक था उसके पहले स्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, वच्तें 
कि राजनैतिक स्थिति में कोई विश्येप परिवत्तेन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक 


हे 
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पार्लमेण्ट उसे मंजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामंजूर कर दे तो कांग्रेस देश को 
यह सलाह देकर कि वह करों का देता वन्द कर दे और उन अन्य तरीकों-दारा, जिनका 
बाद में निवचय हो, अहिंसात्मक असहयोग का आन्दोलन संगठित करेगी । 

“कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई 
बाघा नहीं डालेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो। 

खुले अधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ 
वह तो ऊपर दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १६२६ 
के बदले ३१ दिसम्बर १६९३० तक की मीयाद थी तथा नीचे लिखा टुकझा था, जो वाद 
में हटा लिया गया :-- हे 

“सभापति को यह अधिकार विया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रति- 
लिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वह उस पर 
अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहें कर सकें। 


भावी कार्यक्रम ह 
कलकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यक्रम भी निर्धारित 
किया :-- 

“इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-- 

(१) सब नशीली चीजों का व्यवहार वन्द कराने के लिए कौंसिलों के भीतर 
ओर बाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी। जहां कहीं भी उचित और संभव 
हो वहां शराव, अफीम आदि की दूकानों पर पिकेटिंग करने का प्रवन्ध किया जायगा। 

(२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति वढ़ाकर और उसके इस्तेमाल 
का प्रतिपांदन करके विदेशी कपड़े का वहिप्कार कराने के छिए कौंसिलों के भीतर 
और वाहर स्थान व अवस्था के अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में छावे 
जायँगे। 

(३) जहां कहीं लोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार 
हों तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, 
जैसा कि हाल ही में वारडोली में किया गया था। 

(४) कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना 
अधिक समय कांग्रेस-कमिटी छारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कायेक्रम 
में लगाना होगा। 
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(५). नये सदस्यों की भर्ती करके और कड़ा अनुशासन रखके कांग्रेस- 
संगठन को सुदृढ़ वनाया जाय। 

(६) स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्व किया जायगा 
और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उचित्‌ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित 
किया जायगा। 

(७) देश की सामाजिक क्रीतियां दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा। 

(८) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह 
अस्पृश्यता को दूर करने के छिए जो कुछ कर सकता हैँ करे और अछूत कहे जानेवालों 
को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और अपनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में यथासंभव 
सहायता दे। 

(९) झहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और चर्खे और खट्टर के द्वारा 
जो कार्य हो रहा हैं उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, 
स्वयंसेवक भर्ती किये जायेँगे। 

(१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में बढ़ाने के 
लिए और राष्ट्रीय प्रयत्न में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में लगे हुए लोगों का 
सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब कार्य किये जायँगे जो उचित समझे जायँंगे। 

“कांग्रेस हरेक कांग्रेसवादी से आशा करती है कि वह उपर्युक्त कामों का खर्च 
चलाने के लिए यथाशक्ति अपनी आमदनी का कुछ भाग कांग्रेस-कोप को देता रहेगा। 

कलकत्ता-कांग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव साम्राज्य-विरोधी 
संघ के मि० डब्ल्यू० जे० जान्स्टन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने मित्र-प्रतिनिधि के 
रूप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाये देश- 
निकाला देने पर सरकार की निनन्‍दा की गई और यह मत प्रकट किया गया कि 

सरकार ने यह कारंबाई जान-वृूझकर कांग्रेस के अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों को बढ़ने से 
रोकने के इरादे से की है।! 

कलकत्ता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजटूरों-दारा किया गया 
प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिक-क्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुन्यवस्थित 
रूप से एक जुलूस बना कर कांग्रेस-तगर में घुस आये और राष्ट्रीय-झण्डे की सलामी 
करके पंडाल में आ गये और दो घंटे तक अपनी सभा करते रहे। भारत के लिए 
स्वतन्वता' का प्रस्ताव पास करके वे छोग पंडाल छोड़कर चले गये | 

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी। 
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देव में जगह-जगह युवक-संघ व छात्र-संच वन गये। वम्बई व बंगारू में तो उनका 
बड़ा जोर था। अगस्त मास में हार्लण्ड में यूड स्थान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन 
हुआ था उसमें इन संस्थाओं में से कूछ ने प्रतिनिधि भी भेजे। युवकों ने साइमन- 
कमीशन के सम्बन्ध में किये गये वहिप्कार-प्रदर्शनों में भी खूब भाग लिया था। 
लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडो की मार तो खाल तौरपर उन्होंने 
खाई थी । 

हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने कर्नाटक प्रान्त में वागलकोट में एक व्यायाम-शाला 
स्थापित की। उसने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई ट्रेनिग-कंम्प खोले और मिहनत 
का मोटा-झोटा काम करने में नाम पा लिया । 


गांधीजी की ओर 

अब हमें पाठकों को यह बताना हैं कि गांबीजी अपने एकान्त-जीवन से 
कलकत्ता-कांग्रेस में कैसे आ फंसे। याद रहें कि उन्हें अहमदाबाद-करांग्रेस के वाद मार्चे 
१६२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह १६२२ की गया-कांग्रेस, सितम्बर 
१६२३ के दिल्ली के विशेष-अधिवेशन और १६२३ के कोकनडा के वापिक अधिवेदन 
में उपस्थित नहों सके। ५ फरवरी १६२४ को वह छूटे और वेलगांव-कांग्रेस के 
सभापति बने । कानपुर-कांग्रेस में स्वराज्य-पार्टी से साझेदारी--या जो कुछ कहिए--- 
के पटना के निर्णयों पर कांग्रेस की छाप लगवानें के लिए ही वह आये थे। इसके 
बाद उन्होंने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहाटी 
में उसे पुरा कर दिया। ग्रोहाटी में उन्होंने कांग्रेस के वहस-मुवाहसों में सक्रिय भाग 
लिया, लेकिन मदरास में तो वह विलकूछ उदासीन रह और विपय-समित्रि की बैठकों 
में भी भाग नहीं लिया। यह वात सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-कांग्रेस के 
अधिवेशनों में भाग लेंगे या नहीं। कुछ वर्षो से वह कांग्रेस के सालाना अधिवेश्ञनों के 
पहले एक मास वर्घा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब कांग्रेस का 
अधिवेशन कलकते में दिसम्बर १६२८ में होने ही वाला था, वह वर्षा में थे। पंडित 
मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्वागतार्थ ३६ घोड़ों की गाड़ी में विठाकर भहर में जुल्स में 
निकाला गया था, अपने-आपको बड़ी विकट परिस्थिति में पाने लगे। लखनऊ में 
सर्व-दल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके 
ओऔपनिवेशिक-स्वराज्य के विरोध में और स्वतंत्रता के पक्ष में घोषणा की थी, वे 
भी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपना स्वाघीनता-संघ भी बना छिया। इनमें जवाहर- 
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लाल भी शामिल थे। बंगाल ने अपना संघ अछूग बताया था और श्री सुभाषचन्द्र 
वसु उसके मुखिया थे। ८. 
सर्व-दलू-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना बाकी है। 
सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों 
ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को धिक्‍्कारा। उधर श्री जिन्ना भी, 
जो अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना 
शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने छगे। कुछ मुसलमान पहले ही उसकी 
मुखालफत जाहिर कर चुके थे । कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने छीग की 
बैठक स्थगित कर दी। कलकत्ते में सर्व-दल-सम्मेलन रोग-शय्या पर या यों कहें कि 
मृत्यु-शय्या पर पहुँच चुका था। जितना ही अधिक वह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक 
उसके सम्वन्धियों की, जो वहां इकट्ठे हुए थे, मांगें बढ़ती जाती थीं। उसकी हालत 
सावरमती के बछड़े की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता था और न वह मरता 
ही था। उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी । गांधीजी के अलावा उसे स्वर्ग- 
हार तक कौन पहुँचा सकता था। गांवीजी के अछावा इस मरते हुए जीव की आखिरी 
सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ? अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की 
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पास हो गया। अब 
कांग्रेस निश्चित रूप से गांधीजी की ओर झुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई 
बोझों से छदी हुई थी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कौंसिल-पार्टी कौंसिलों 
का-मोह छोड़ देने के लिए क्या-क्या करने को तैयार है। दिल्ली में अक्तृवर १६२५८ 
में महासमिति कौंसिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी 
| ह समिति दुःख के साथ इस वात को देखती हैँ कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न 
कौंसिल-दलों ने कौंसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये 
आदेशों पर ध्यान नहीं विया। इसलिए विपम परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस 
के कौंसिल-दलों को अधिक स्वतन्त्रता दी गई थी तथापि समिति का विश्वास था कि 
कांग्रेस-प्रस्ताव की स्प्ररिंट कायम रक्खी जायगी । 
इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहले निन्‍्दा, 
फिर उसकी दर-गूजर, फिर कूछ कार्य-स्वत्तन्त्रता के लिए गुंजाइश और फिर कांग्रेस- 
प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद । 
गांधीजी करूकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, प्रस्तावों की 
रूप-रेखा बनाई और उन्हें सामने छाये। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत 
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अन्यकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियों पर मुकदमे चलने की अफवाहें, वाइसराय 
का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, “फारवर्ड” के सम्पादक को सजा होना, मदरास 
में मुकद्मों का दौर-दौरा--ये ऐसी घटनायें थीं जिन्होंने गांधीजी के ऊपर वहुत भारी 
प्रभाव डाला। यद्यपि ये घटनायें स्वयं ही वहुत वेचेनी पैदा करनेवाली थीं, पर 
मॉधीजी खास कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक बेचैन हुए; अर्थात्‌ जाव-बूज्कर 
एक समझौते का किया जाना और फिर उसका क्रमश: बंगाल, युक्‍त-प्रान्त और अन्त 
में मदरास-द्वारा तोड़ा जाना। इन दोनों वातों के अछावा गांधीजी के पास यूरोप 
आने का भी निमंत्रण था। परिस्थिति अनुकूल हुई तो, गांधीजी का पूरा इरादा था 
कि वह १६२६ के प्रारम्भ में ही यूरोप का दौरा शुरू करें। आदचये की वात है कि 
पं० मोतीछाल नेहरू ने भी उन्हें इस वात की अनुमति दे दी थी। लेकिन खूब विचार 
कर लेने के वाद और मित्रों से खूब परामर्श कर लेने के वाद गांधीजी इस नतीजे पर 
पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्प के लिए तो उन्हें अपना दोरा वन्‍्द रखना चाहिए। 
गांवीजी ने लिखा, “में अगले वर्ष के वारे में विचार भी नहीं कर सकता। डेनमार्क के 
मेरे एक मित्र ने लिखा हैँ कि स्वतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप भाना 
श्रेयस्कर हैं। में इस कथन की सचाई महसूस करता हूँ।” हृदय की आवाज को 
 पहचानकर गांधीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये; उन्होंने लिखा, “अन्तरात्मा की 
आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं कहती । इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचनात्मक 
कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्वव्यापी समर्थन देखकर मुझे यह 
महसूस होता है कि यदि अब में यूरोप चला गया तो में कार्य को छोड़ भागने का दोपी 
होऊंगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कूछ कार्य मेरे सामने 
आवे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ वल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में वहुत 
बड़ा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी वताऊँ और सोचूं। इन सबके अछावा 
सबसे बड़ी वात तो यह हूँ कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको 

तेयार करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो ।” 
यह फरवरी १६२६९ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें अब देखना हैं कि 

फरवरी १६३० के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या वदा था। 


[ चौथा भाग : १६२६-१६३० ] 


+ 
| ॥ 


तैयारी-१६ २६ 


पब्लिक-सेफ्टो-बिल 

१९२९ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुत: बड़ी विकट थी। इस 
समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेण्ट्रल-कमिटी भी देश में दौरा कर रही 
थी। इस कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिपद्‌ के चुने हुए थे और पांच सरकार . 
न असेम्ब॒ल्ी में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रैल १९२९ 
में अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीशनवाले विलायत में पहुँचे ही थे 
कि मई १६२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर- 
दल का मन्त्रि-मण्डल वना। मैकडानल्ड साहब प्रधान मंत्री बने और वेजवुड बेन 
साहब भारत-मंत्री | लॉर्ड अविन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुँचे । 
इस यात्रा का उद्देश यह था कि “साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के लिए 
जो सुधार-योजना पालंमेण्ट के समक्ष रकखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया 
जाय जिससे विधान-सम्वन्धी स्थिति ,स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न 
राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके ।* 

लॉड अधिन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उसपर तो- 
हम उचित स्थान पर विचार करेंगे ही। तबतक कांग्रेस की कौंसिलों में होनेवाली 
लड़ाई का अध्ययन कर लें। पब्लिक-सेफ्टी-विछ॒ जनवरी १६२६९ में ही दुबारा पेश 
हो चूका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल में हुआ। ११ अग्रैल को अध्यक्ष महोदय ने 
इस बिल पर चर्चा की मतनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होंने निम्न-लिखित वक्तव्य 
दिया :--- 

“पब्लिक-सेफ्टी-बिछ पर सिलेक्ट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 
है। परन्तु उसपर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने 
से पहले में दो दव्द कहना चाहता हूँ। असेम्बली की पिछली वैठक के समय से ही 
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मेने दो बातों पर परिश्रम-यूर्वक गौर किया है। इनमें से एक तो है पब्लिक-सेफ्टी-विछ 
पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण, और दूसरी वात है 
मेरठ की अदालत में ३१ व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का दावा। इसके अध्ययन से 
में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस विछ का और इस मुकदमे का आधार एक ही 
है। मानतीय सदस्य जानते हैं कि हमारी कार्रवाई के नियमों में एक यह भी हैँ कि 
साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराधीन हूँ तो उसके 
विपय में न कोई प्रइन पूछा जा सकता हैं और न कोई प्रस्ताव रखा जा सकता 
हैं। भत्ः यह सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई हवाछा दिये विना इस सभा 
में पव्लिक-सेफ्टी-विलः पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं ? मेरी समझ से 
इस मामले में दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस बिल पर वास्तविक चर्चा होना 
असम्भव हैं। साथ ही विल को स्वीकार करने का मतरूव उस मुकदमे के मूल-आधार 
को स्वीकार करना होगा और विल को अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमे के आधार 
को अस्वीकार करना होगा। दोनों ही दशाओं में मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा, भले 
ही वादी घाटो में रहें या प्रतिवादी | ऐसी स्थिति में में नहीं समझता कि न्याय-पू्वेक 
में इस समय सरकार को इस विल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की अनुमति 
कंसे दे सकता हूँ। इसलिए बजाय निर्णय देने के मेंने सरकार को यह सलाह देने का 
निश्चय किया हूँ कि प्रथम तो मेरी दलीलों पर"ध्यान देकर वह स्वयं मेरठ का मुकदमा 
खतम होने तक इस बिल को स्थगित कर दे, और यदि वह इसी समय विल का पास 
होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और बिल का 
मामला हाथ में ले ।” 

सरकार ने दोनों में से एक भी वात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय नें 
अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि “यह इस सभा की कार्यप्रणाली और शिप्टाचार 
विरुद्ध हैं” इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती) 
दूसरे ही दित वाइसराय साहव ने दोनों घारा-सभाओं में भाषण दिये और घोषणा 
की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफ्टी-विल में प्रस्तावित अधिकारों का अविलम्ब 
प्राप्त करना अत्यावश्यक हैं। तदनुसार उन्होंने एक विशेष आज्ञा (आ्डिनेन्स) 
निकालकर अधिकारियों को, जैसी वे चाहते थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी। 

ट्रेड-डिस्प्यूट-विल अर्थात्‌ मजदूरों और मालिकों के झगड़ों-सम्वन्धी प्रस्तावित 
कानून का जिक्र ऊपर आ चुका है। इस वारे में इतना कहना वाकी हैं कि यह बिल 
८ अप्रैल को पास हुजा और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी 
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हो गई । घटना यह हुई कि जव राय लेने के वाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी 
और अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा: कर रहे थे उसी समय दर्शकों के झरोखे 
- में से सरकारी पक्ष के वीच में दो वम आकर गिरे और उनके फटने से कूछ छोग जरा 
घायल हो गये। 


उपसमितियां 

कांग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-सनिति ने कांग्रेस 
के निश्चयों को कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-समितियां वनाईं। विदेशी वस्त्र के 
वहिप्कार, मादक-द्वव्यों के निपेष, अस्पृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वयं- 
सेवकों और स्त्रियों की बाधाओं को दूर करने के लिए कमिटियां नियुक्त की गई। 
मालूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट पेश 
नहीं की । 

स्वयं-सेवकों-सम्वन्धी उपसमिति ने कई सिफारिशें कीं। उसकी खास 
सूचना यह-थी कि हिन्दुस्तानी-सेवादल को दृढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के 
छिए स्वयंसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी- 
वस्त्र-वहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थें गांधीजी जौर मंत्री थे श्री जयरामदास 
दोलतराम। यह समिति वर्षभर काम" करती रही। वहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त 
हलचल रही। बहिष्कार के काम में अपना सारा समय लगाने के लिए श्री 


4. 


जयरामदास ने वम्बई-कौंसिल का सदस्य-पद छोड़ दिया और अपनी समिति का 
केन्द्र बम्बई में वनाकर बैठ गये। मादक-नव्य-निपेव-समिति का काम चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य के हाथ में था । इन्होंने इस कार्य को अपना खास विपय बना लिया 
और इस आन्दोलन की सफलता के लिए अपनी महान्‌ योग्यता का पूरा उपयोग 
किया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण-भारत और गृजरात में हुआ। सफलता भी 
अच्छी मिली । इस आन्दोलन की ओर विदेशों तक का ध्यान आकपित हुआ। नशे 
के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार लाख रुपया 
खर्च करने को राजी हो गई । युक्तप्रान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई 
की आशा हुई। श्री राजगोपालाचार्य भारतीय मद्यपान-निपेव-संघ के मंत्री हुए 
और उसके अंग्रेजी तैमासिक मुख-पत्र प्रॉहिविशन' का सम्पादन करते रहें। 
अस्पृश्यता-निवारण-आन्दीलन का काम श्री जमनालाल वजाज के सुपुर्दे किया गया । 
इन्होंने भी काफी परिश्रम किया। जो लोग दीर्घकाल से दल्ति रवखे गये हैँ उनकी 
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वाधायें दूर करने के लिए सर्वत्र छोकमत जाग्रत किया गया। जहां दलित-जातियों 
को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति 
को बहुत से कुएँ और पाठझ्ालायें भी खुलवाने में सफलता मिली । कई म्युनिश्चिपेलिटियों 
ने इस कार्य में सहयोग दिया। समिति के मंत्री श्री जमनालाल बजाज ने मदरास, 
मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, पंजाब और सीमाप्रान्त में लंबे प्रवास किये। कांग्रेस के 
पुनस्संगठन के लिए जो समिति वनाईं गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट 
पेश कर दी। 


गांधीजी पर जुरसाना 

े कौंसिलों की सितम्बर की बैठकों की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के 

पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायें वर्णन कर देना आवश्यक हूँ। , 
गांधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और वर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। 
वहां विदेशी कपड़े की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह 
में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आज्ञाभंग की या आज्ञा-भंग में 
सहायता दी। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूस आदि न जलाया 
जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चाल्स टैगार्ट ने कलकत्ता-पुलिस के कानून 
की ६६ वीं धारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह 
था कि इस कार्य को सविनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली | गांधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। उसके वाद उन्होंने 
आन्प्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास में खहर के लिए दो लाख सत्तर 
हजार रुपये इकट्ठे किये। थोड़े दिन वाद मई १६२६ में महासमिति की वम्तब्ई में 
बैठक हुई। ः 


वम्वई में महासमिति 
वम्बई की बैठक जरा महत्त्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि 
असेम्वली का कार्य-काल वढ़ाया जायगा। इस वात पर भी कांग्रेस को कार्रवाई करने 
की जरूरत थी। इधर देश-भर में गिरफ्तारियों का तांता वंध गया था; कार्य-समिति 
के सदस्य श्री साम्बमूति पकड़ छिये गये थे और पंजाव में घोर दमन-चक्र चल रहा 
था। इससे यह सन्‍्देह होता था कि शायद और बातों के साथ-साथ इसका उद्देश 
लाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में वाधा डालवा भी हो। इन सब कारणों 
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से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक 
हो गया था। अतः“ वम्वई में यह निश्चय हुआ कि गआन्तीय-कांग्रेस-कमिटियों में 
प्रान्त की समस्त जन-संख्या के ६ फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने 
चाहिए और प्रान्तीय-कमिटी में कम-से-कम आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिएँ। 
जिला और तहसील-कमिटी में आवादी के कम-से-कम है फी सदी चार आनेवाले 
सदस्य होने चाहिएँ और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फी सदी | कार्य-समिति को 
अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन न करे उसका सम्वन्ध- 
विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के हित के 
लिए वह जो उपाय उचित समझे उनका पालन असेम्ब॒ली और प्रान्तीय कौंसिलों के 
कांग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके। पूर्व-अफ्रीका के विपय में यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ कि वहां भारतीयों की राजन॑तिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में कांग्रेस पूरी 
हिमायत करे। समिति ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार 
कराये जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के अन्तर्गत जिन राजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, 
आधिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समावेश होता है उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद 
हों। इसके लिए महासमिति को आवश्यक ख़चे करने का अधिकार दिया गया। 

डॉ० सनयातसेन के मृत्यु-संस्कार के समय भिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर 
से उपस्थित रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया था उसका कार्य-समित्ति ने 
समर्थन किया। श्री शिवग्रसाद गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-संघ के अधिवेशन में 
सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया। धारा-सभाओं में कांग्रेसी दल 
के बारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि “बंगारू और जासाम के सिवा बड़ी 
या अन्य प्रान्तीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कौंसिलों की भी बैठक में 
अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी 
बैठक में तवतक शामिल न होंगे जवतक कि महासमिति या कार्य-समिति दूसरा 
निर्णय न करे। यह भी निश्चय हुआ कि कांग्रेसी सदस्य अवसे अपना सारा उपलब्ध 
समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही लगायेंगे। हां, बंगाल और आसाम की 
कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के वाद अपने नाम दर्ज कराने मात्र के 
लिए सिर्फ एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।” 


मेरठ-पड़यन्त्र-केस 
२० मार्च १६२६ के दिन वम्वई, पंजाब और संयुकत-प्रान्त में ताजिरात-हिन्द 
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की १२१ भ धारा के अनुसार सैकड़ों घरों की तछाशी छी गईं। जो छोग गिरफ्तार 
किये गये, उनमें महासमिति के ८ सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये छोगों को मेरठ 
ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गथा। अभियुवतों पर अपराध साम्यवादी प्रचार का 
लगाया गया था । आगे चलकर “न्यू स्पार्क/ के सम्पादक मिस्टर एच० एल० हचिसन 
भी अभियुक्तों में शामिल कर दिये गये । अभियुक्तों की सहायता के लिए, एक सेंट्रल 
डिफेन्स-कमिटी भी वनाई गई। इसमें मुख्यतः बड़े-बड़े कांग्रेसी ही थे। कार्य-समित्ति 
ने अभियुक्तों की सफाई के छिए अपनी साधारण परिपाटी छोड़कर भी १५००) की 
रकभ मंजूर की थी। इस मुकदमे में प्रारम्भिक तफतीश में ही कई महीने छग गये 
और वर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंस्लैण्ड में इस मुकदमे ने बड़ा चाम पाया । 
मुकदमे के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सब्न्चालक स्वयं उपस्थित रहते थे और 
मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खुद देख-भाल रखते थे। 

१४ जुलाई को दिल्ली में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई। समिति ने राय 
दी कि भिन्न-भिन्न कौंसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही 
स्वराज्य-आन्दोलन का लाभ हैं। परन्तु इस प्रश्न के महत्त्व को देखते हुए कार्य-समितति 
ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमिति को ही करना चाहिए। इसलिए यह निश्चय 
किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १६२६ को प्रयाग में महासमिति की विशेष बैठक 
बुलाई जाय। स्मरण रहें कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताव की अन्तिम धारा में लोगों से 
यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग कांग्रेस को दें। 
पहले-पहल ५ फी सदी रवखा गया और वाद में २६ फी सदी, परन्तु फिर समिति ने 
यह मामला लोगों की इच्छा पर ही छोड़ दिया। जुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की 
सूची प्रकाशित की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सब मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया 
प्राप्त हुआ था। 


द्मन-चक्र जारी 
देश में यह बड़ा दमन-काल था। इस समय सरकार नें डॉ० सण्डरलेंड की 
“इंडिया इन बॉण्डेज” नामक पुस्तक को निपिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित 
करने के अपराध में मॉडर्न-रिव्यू” के सम्पादक बावू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार 
कर लिया। अस्ेम्बली-वम-केस के अभियुक्त श्री भगतर्सिह और दत्त को आजन्म 
काले-पानी की सज। दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए फेंका 
गया था। लाहौर पड़यस्त्र-केस के अभियुक्तों की भूख-हड़ताल का वर्णन विस्तार से 
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किया ही जा चुका है। कलकत्तें में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें 
कार्य-समिति के सदस्य श्री सुभापचन्द्र वसु और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। 
शंघाई से और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी 
के समाचार मिले थे। 

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर- 
कार्यकर्ताओं को सजायें दी ही जा रही थीं। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके 
भी इस्तेमाल कर रही थी जिन्हें महासमिति ने जंगली वताया। एक अवसर पर 
लाहौर के अभियुक्तों की सफाई के लछिए घन एकत्र करनेवाले सात युवकों को पुलिस 
ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमें से कुछ बे-सुध तक हो गये। 
चोटें तो सभी को गहरी छूगीं। उनका अपराध था साम्राज्यवाद का दाश हो' और 
क्रान्ति अमर हो' के नारे लगाना। लाहौर-पड़यन्त्र के अभियुक्तों के साथ इससे भी 
अधिक पाशविक व्यवहार किया गया। वे न्यायाधीश के सामने खुली अदालत में 
पीटे गयें---और, कहा जाता है कि, अदालत के वाहर भी उनके साथ कई तरह का 
दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की वात नहीं है कि भारत के भिन्न-भिन्न जेलों 
में और अण्डमान-द्वीप में बहुत-से लम्बी सजाओंवाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमें 
१८१८ के तीसरे रेग्युलेशन के शिकार नजरवन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे 
कंदी भी थे। इन कैदियों को १६१६ में पंजाब के फौजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष 
अदालतों ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेंलों में २७ राजनैतिक कैदी वे भी थे जिन्हें 
युद्धकाल में, अर्थात्‌ सन्‌ १६१४-१४ में, काले-पाती की सजायें दी गई थीं। इनके 
मुकदसे भी विशेष कमीशनों के सामने हुए थे, मामूली अदालतों में नहीं। इस समय 
तक ये छोग १५-१४ वर्ष की जेल काट चुके थे। 

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौण्ड मासिक की 
रकम इसलिए मंजूर की कि वलिन में भारतीय छात्रों को सलाह और सहायता 
देनेवाली एक समिति स्थापित की जाय | 

कलकत्ता-कांग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश विया 
था। कार्य-समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान- 
मंत्री को दे दिया। वह स्वयं इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होंने अन्य देशों 
के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया। यह काम 
आसान नहीं था, क्योंक्रि सरकार की कड़ी नजर के कारण विदेज्ञों से पत्र-ब्यवहार 
रखने में अनेक वाबायें आती थीं। 


|| 
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महा-समिति के निर्णयानसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही 
मजद्रों-सम्बन्धी प्रश्नों के छिए एक अनुसंघान-विभाग भी खोला गया। 

हिन्दुस्तानी सैवा-दल ने स्वयंसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न- 
भिन्न भागों में किया। अधिकतर कार्य तो कर्ताटक में ही हुआ। वहीं दछ का दफ्तर 
और व्यायाम-मन्दिर भी था। परन्तु दछ की छावनियां देश के अन्य भागों में भी 
बहुत थीं और शिक्षकों की मांग इतनी रही कि पूरी न की जा सकी। कांग्रेस के 
सदस्य वनाने और विदेशी वस्त्र-चहिप्कार के काम में दल ने बड़ी मदद दी। छाहीर- 
कांग्रेस के लिए चुस्त स्वयंसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा सहयोग दिया। 
मासिक क्षण्डाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को 
आशातीत सफलता मिली। दल ने कलकत्ते में निश्वय किया कि हर महीने के 
आखिरी रविवार को सुबह ८ वजे देशभर में राष्ट्र-ध्वज फहराया जाय। मासिक 
झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूब छोकप्रिय हुआ। वहुत-सी म्युनिसिपैलिटियों ने भी 
अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये। हिन्दुस्तानी-सेवांदल की 
पुनरंचना की गई। 


यतीन्द्र का अनशन 

पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकछा। नेताओं की गिरफ्तारियां 
सर्वत्र जारी रहीं। पंजाव में सरदार मंगरलसिह, मौलाना जफरमलीखां, मास्टर 
मोतासिह और डॉ० सत्यापाल तथा आमन्ध्रनदेश में श्री अश्नपूर्णय्या पकड़े गये। 
मास्टरजी तो बेंचारे ७ वर्ष की सजा काटकर निकले ही थे। डॉ० सत्यापाछ को दो 
वर्ष की कड़ी कैद मिली। पंजाब में दमन का जोर खास तौर पर रहा । वाहर तो लोग 
यों पकड़े ही जा रहे थे; जेलों के भीतर भी अत्यंत कठोरता का व्यवहार किया जा 
रहा था। श्री भगतर्सिह, दत्त और अन्य कई कीदियों की भख-हड़ताल को इस समय , 
तक डेढ़ महीना हो चुका था। श्री मगतर्सिह और दत्त को हाल ही में असेम्बली-बम- 
केस में तो आजीवन काले-पानी की सजा हुई थी। ये दोनों छाहौर-पड्यन्त्र के 
मुकदमे में भी अभियुक्त थे। हां, पीछे से श्री दत्त को इस मुकदमे में छोड़ दिया, गया 
था। यह मुकदमा लाहौर-पुलिस के मिस्टर सांडर्स नामक अफसर की हत्या के कारण 
हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १६२८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख-हड़ताल का 
उद्देश कुछ कप्ठों का निवारण और खास तौर पर कैदियों के लिए मनुष्योचित्त व्यवहार 


की प्राप्ति करना था। अनशन करनेवालों में विख्यात श्री०ण यतीद्धनाथ दास 
श्र यु 
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मुख्य थे। श्री यतीन्ध की शिकायत यह थी कि गोरे गौर हिन्दुस्तानी कैदियों के साथ 
भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है । इन भूख-हड़तालियों को जो खास रिआयतें 
दी गई थीं, उनकी यतीन्‍न्द्र ने कुछ परवा नहीं की और मैक्स्विनी की भांति अकेले ही 
भूख-हड़ताल पर अन्त तक डटे रहे और चौंसठवें दिन चंल वंसे। 

प्रयाग में महासमिति की बैठक के अवसर पर अखिंल-भारतीय रापष्ट्रीय- 
मुस्लिम-दल की स्थापना हुईं | इस बैठक में महासमिति ने कार्य-समिति के इस मत 
का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे देने चाहिएँ, 
परन्तु इस विपय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विपय को लाहौर- 
कांग्रेस के वाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि 
जो पहले त्याग-पत्र- देन। चाहें उन्हें मनाई की गई हो। 

पंजाब की भूख-हड़ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन 
हड़तालों से सरकार हैरान हुईं। उसने सोचा कि ये हड़तालें लाहौर-पड्यन्त्र केस में 
पुलिस को तंग करने के अभिप्नाय से की गई हैं। अत: १२ सितम्वर १९२६९ को सरकार 
ने असेम्बली में एक विछ पेश किया। इस बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया 
गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही कृत्यों से अपने को अदालत में उपस्थित 
होने में असमर्थ वना लें तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई जारी रह 
सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देखकर कि इस बिल पर बड़ा 
मतभेद है, यह मंजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ 
ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुईं तो 
सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी । और आखिर हुआ भी ऐसा ही। 
गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पड्यन्त्र-केस के बारे में एक आडिनेन्स निकाल दिया। 


लाहौर-कांग्रेस कां सभापतित्व 

भविष्य के गर्भ में बड़ी-बड़ी घटनायें छिपी थीं। लाहौर-कांग्रेस के लिए 
सभापति के प्रद्न पर दस प्रान्तों ने गांधीजी के लिए, पांच ने श्री वलूलभभाई पटेल 
के लिए कौर तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांबीजी[ का चुनाव 
विधिपूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। विधान के अनुसार 
उनके स्थान पर दसरे का निवर्चिच आवश्यक हुआ । अतः २८ सित्तम्वर १ 
क्रो ठलललनऊ में महासमिति की बैठक हुई। सवकी दृष्टि गांबीजी पर लगी हुई थी। 
ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे विजय-पथ पर अग्नसर 
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कर सकते थे। कौंसिजों और उनके कूछ सदस्यों से पण्डित मोतीछालछ जैसों का भी 
उकता उठना छिपा नहीं रह गया था। यह संकेत स्पप्टतः: जा चुका था कि कौंसिलों 
की भेम्बरी छोड़ दी जाय, पर आगे क्या किया जाय ? सविनय-अवज्ञा के सिवाय 
चारा ही क्या था ? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांवीजी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल 
पथ-प्रदर्घन और कौन करे? उन्हें पहले भी दवाया गया था। लखनऊ में उनपर 
फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीक्षति वापस ले लें। परन्तु उनकी दूरद्शिता 
ने कांग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही बिठाने की सलाह दी जिसपर देश के 
युवक-हृदयों की श्रद्धा हो। गांधीजी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल की सभापति 
बनाना उचित समझा। नवयुवकों को कांग्रेस की नीति रीति धीमी और सुस्त मालूम 
होती थी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका 
सूत्र किसी नीजावन के हाथ में देना ही उचित है। श्री वल्लभभाई ने गांधीजी और 
जवाहरलालजी के वीच में आना पसन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थिति अधिक 
नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं० जवाहरछाल को चुन छिया। 


लखनऊ-महासामति 

लखनऊ में महा-समित्ति के सामने दूसरा विचारार्थ विपय था श्री यतीख नाथ 
दास और फुंगी विजया के देहावसान का। इनमें से पहले देशभक्‍त पंजाब की जेल में 
६४ दिन के अनशन से जोर दूसरे ब्रह्मदेश में १६४ दिन के उपवास से दाहीद हुए। 
भिक्षु विजया एक बौद्ध साथु थे। वह राजद्रोह के अपराध में २१ मास का कठोर 
कारावास भुगतकर २८ फरवरी १६२६ को ही छूटे श्रे। इसके सवा मास बाद ही 
भर्थातू ४ अप्रैल को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में फिर ग्रिरफ्तार कर 
लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। वाद में घटाकर यह सजा ३ चर्ष 
कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय वाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने 
और विशेष अवसरों पर भिक्षुओं के भगवां वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में 
अनद्वन आरम्भ किया। यह तप १६४ दिन के बाद १६ सितम्बर १६२६ को उनके 
जीवत के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीन्द्रनाथ दास का देहावसान इससे छ: दिल पूर्व 
अर्थात्‌ १३ सितम्बर १६९२६ को, हो चुका था। इस प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन 
दो देशभक्‍्तों ने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि 
चढ़ा दी। श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियों के हृदय 


उनकी प्रशंसा से गदु-गद्‌ हो गये। स्थान-स्थान पर विश्ञाल प्रदर्शन हुए। कलकत्ते 
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का जुलूस तो अनोखा ही था। इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहानभति-सचक 
सन्देश आये। आयलेंण्ड के मैक्स्विनी-परिवार का पैगाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
था। |; 
यहां उस प्रस्ताव का जिक्र करना आवश्यक हैं जो २८ सितम्बर की लखनऊ 
में महासमिति ने जेल में होनेवाले अनशनों के विपय में पास किया। समिति ने इन 
वन्दियों के उद्देश की हादिक प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परित्विति 
उत्पन्न हुए विना मूख-हड़ताल नहीं करनी चाहिए। समिति ने यह भी सलाह दी कि 
चूंकि श्री दास और श्री विजया के आत्म-बलिदान हो चुके हैं, सरकार ने भी अन्तिम 
वक्‍त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली हैं और पूर्ण कष्ट-निवारण 
के लिए प्रदत्त जारी है। अत: अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या ख़तम कर 
देनी चाहिए। 


लॉर्ड अर्विन की घोषणा 

अक्तूबर का महीना घटनापूर्ण था। लॉर्ड अविव विछायत जाकर २५ अक्तूबर 

को लौट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने 

पहली नवम्बर को दिल्‍ली में कार्य-संभिति की जरूरी वेठक बुलाई। समिति के सदस्यों 
के अतिरिक्त राजवानी में अन्य दलों के नेता भी उक्त घोषणा को सुनने और उसपर 
सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे। जुन १९२९ के अन्त में इंग्लैण्ड को 
रवाना होते समय छॉर्ड अविन ने कहा था, 'विलायत पहुँचकर में ब्रिटिश-सरकार 
से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के अवसर ढूंढंगा। जैसा में अन्यत्र कह चुका 
हैँ, जो लोग भारतीय राजनेतिक लोकमत के प्रतिनिधि हूँ उनकी भिन्न-भिन्न <्ृप्टियों 
को ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कत्तेंव्य होगा ।” इसके बाद उन्होंने। अगस्त 
१६१७ की घोषणा और सम्नाट्-द्वारा दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र का ३ हवाला 
दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राट ने कहा था-- हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रंस्पन्नता 
इसी में हैँ कि हमारे साम्राज्य का अंगमूत रहते हुए त्रिटिश-भारत को ऋमश:ः उत्तैर- 
दायी शासन-प्राप्ति के लिए पार्लमेण्ट ने जो योजना बनाई है वह इस प्रकार सफल” 

हो कि हमारे उपनिवेज्ञों में व्रिटिश्-भारत को भी अपने योग्य स्थान मिले।” 

लॉड अविन ने अपनी ३१ अक्तूवर की घोषणा में कहा--- साइमन-कमीशन 

के अध्यक्ष ने प्रधान-मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार में कुछ महत्त्व-पूर्ण सूचनायें दी 
है। पहली वात तो यह कि आगे चलकर ब्रिटिश-भारत ओर देश्ी-राज्यों के पार- 
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स्परिक सस्वन्ध कँसे होंगे? अध्यक्ष महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच 
होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी हैँ कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर 
सरकार-द्वारा बननेवाली योजना में यह वहत्‌ समस्या शामिल्ल करनी हो तो फिर 
अभी से कार्य-पद्धति में परिवत्तंत कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रस्ताव 
है कि ताइमन-कर्मीशन और सेण्ट्रल कमिटी की रिपोर्टो एए विचार होकर जब वे 
प्रकाशित कर दी जाये और पालंमेण्ट की दोनों समाओं की सम्मिलित समिति 
नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश-सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के 
प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए, जिससे सरकार की ओर से पाले- 
मेण्ट के सम्मुख पेश होनेवाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक 
सहमति प्राप्त हो सके । भारतीय धारा-सभाओं एवं अन्य संस्थाओों की सलाह लेता 
तो ज्वाइण्ट पार्ंमेण्टरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परन्तु इसका 
अवसर तव आवेगा जब यह योजना आगे चलकर विल के रूप में पार्लमेण्ट के सामने 
आवेगी। किन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढंग की परिपद्‌ बुलानी पड़ेगी । 
में समझता हूँ कि ब्रिटिग्च-सरकार इन विचारों से पूर्णतः सहमत है" " '*** 
अगस्त १६९१७ की बोपणा में ब्रिटिश-सीति का ध्येय. यह वताया गया था कि स्व-शासन- 
संस्थाओं का क्रमश: विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहकर 
भारत घीरे-बीर दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्तु १€१६ के सुधार-कानून 
का अयथे लगाने में विछायत और भारत दोनों ही देश्नों में त्रिटिश-्सरकार की इच्छाओं 
पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिक्ष-त्तरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने 
का अधिकार दिया हैं कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि 
भारत को अन्त में उपनिवेश का-दर्जा मिले। 
यह घोषणा तो हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घंटे के भीतर पण्डित मालवीय, 
सर तेजबहादुर सप्र्‌ और डॉ० वेसेण्ट आदि बड़े-बड़े छोग दिल्‍ली आ पहुँचे। कांग्रेस 
की कार्य-समिति तो वहां थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात्‌ इस सम्मिलित-सभा ने 
कुछ निर्णय किये । इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में एक वक्‍तव्य तैयार किया गया, जिसमें 
ब्रिटिक्ष-सरकार की घोषणा की सचाई की और भारतीय छोकमत को सन्तुप्ट करने 
की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई। 
इस वक्तव्य में कहा गया कि "हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के 
अनुकूल ओऔपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न “में हम सहयोग दे 
सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुस्य राजन॑तिक संस्थाओं में विश्वास 
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उत्पन्न करने और उनका सहयोग भज्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यों का किया जाना और 
कुछ वातों का साफ होना जढूरी है । - 
प्रस्तावित परिपद्‌ की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि--- 
(क) वातावरण को अधिक झ्ञान्त करने के लिए समझौते की नीति 
अख्तियार की जाय। 
(ख) राजनंतिक कंदी छोड़ दिये जायेँ। ॥ 
(ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओं को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय 
और सबसे बड़ी संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक्‌ लिये जायें | 
(घ) ओऔपनिवेशिक दर्जे के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा में सरकार 
की ओर से जो कुछ कहा गया हैं उसके अर्थ कया हैं, इस विपय में लोगों ने सन्देंह प्रकट 
किया हैँ किन्तु हम समझते हैँ कि प्रस्तावित परिषद्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य की 
स्थापना का समय निश्चित करने को नहीं बुलाई जा रही है, वल्कि ऐसे स्वराज्य का 
विधान तैयार करने को आमंत्रित की जायगी। हमें आशा है कि वाइसराय महत्त्वपूर्ण 
वक्तव्य का यह भावार्थ और फलितार्थ छगाने में हम भूल. नहीं कर रहें हैं। जवतक 
नये विधान पर अमल शुरू न हो तबतक हमारे खयाल से यह आवश्यक हैं कि देश के 
वर्तमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रवन्व-विभाग एवं 
कौंसिलों का प्रस्तावित परिषद्‌ के उद्देश्यों के साथ मेल विठाना चाहिए और बंध 
उपायों और प्रणालियों का अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मति में जनता 
को यह अनुभव कराना अत्यावश्यक हैं कि आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है 
और नया विधान केवल इस भावना पर मुहर लगावेगा | 
“अन्त में परिपद्‌ की सफलता के लिए हम इसे एक आवश्यक वात समझते 
हैँ कि परिपद्‌ जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाय ।”* 
निस्‍्सन्देह इस नये रवैये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्ठि- 
कोण था। इस वीच में अंग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर डाल रहे 
थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदुर-सरकार का साथ दें। 


गांधीजी का उत्तर 
उत्तर में गांवीजी ने कहा, “में तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। इसी हेतु 
से पहला मौका बाते ही मैंने हाथ आगे वढ़ा दिया है। परन्तु जैसे में कलकत्ता-कांग्रेस 
के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द पर कायम हूँ, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के हर्फ- 
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हु पर भी अटल हूँ। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। किसी भी दस्तावेज के शब्दों 
में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार 
में सच्चा औपनिवेशिक स्व॒राज्य मिल्ल जाय तो उसके विधान के लिए में ठहरा भी 
रह सकता हूँ। अर्थात्‌ आवश्यकता इस बात की है कि हृदय-परिवतेन सच्चा हों, 
अंग्रेज लोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुतः देखना 
चाहें और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूर्ण हो जाय। इसका अर्थ 
है संगीनों के वजाय जनता के सदुभाव की स्थापना। क्या अंग्रेज स्त्री-पुरुष अपने 
जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलों और तोप-बन्दूकों के स्थान पर प्रजा के 
सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं। यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं हैं, 
तो मुझे कोई ओऔपनिवेशिक स्वराज्य संतुष्ट नहीं कर सकता। ओऔपनिवेशिक 
स्व॒राज्य की मेरी कल्पना यह ॒है कि यदि में चाहूँ तो आज _ ही ब्रिटिश-सम्वन्ध विच्छेद 
कर सकूं। ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जबरदस्ती 
जैसी कोई बात नहीं चल सकती। 

“यदि में साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ तो इसलिए नहीं कि 
शोपण या जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ध्येय कहते हैं उसकी वृद्धि हो, बल्कि इसलिए 
कि संसार में शान्ति और सदुभावना फैलाने की शक्ति में हिस्सा मिले। 

“मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मेने यहां वर्णेन किया हैं उसपर डटे 
रहने की शवित अभी भारतवर्प में पैदा नहीं हुई है। इसलिए यदि हमें अभी वह स्थिति 
प्राप्त हो जाय तो यह अधिकतर ब्रिटिश-राप्ट्र की कृपा का ही फल होगा। यदि इस 
समय वे लोग ऐसी कृपा करें तो कोई आइचये की वात भी नहीं होगी । इससे भारत 
के प्रति किये गये पिछले अन्यायों की थोड़ी क्षति-प्रृर्त तो हो ही जायगी।” 

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का 
वचन दिया गया था। फिर भी पार्ल्मेण्ट में इसीपर तृफान खड़ा हो गया। कामन- 
सभा को सफाई पेश करनी पड़ी। वाल्डविन ताहव को वेन साहब और छॉड अविन 
की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेवारी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साइमन 
को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुश्किल हो गया | छायड जार्ज साहव 
ने कैप्टन वेतन साहव से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी , 
नीति का जो अर्थ लगाया' गया है, “क्या आपको वह स्वीकार हैं?” छान्सवरी 
साहव ने लोगों से वाइसराय की घोषणा का सावारण अर्थ लगाने का अनुरोध किया। 
अलबत्ता भारतवासी इसे वाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे और वस्तुतः तो 
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इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। हां, नरमदल वाले भारतीय इस 
परिपद्‌ के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका नाम भी गोलमेज-परिपद्‌ 
रकखा, हालांकि लॉर्ड अविन इसे लन्दन की परिषद्‌ के नाम से ही पुकारते रहे। 
कैप्टन वेन साहव हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल 
दी है और पालंमेण्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बंदली। उनका 
कहना था कि नीति तो १६१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १६१६ 
के सुधार-कानून में दर्ज है, और सुधार-कानून इंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया 
गया है। इस प्रकार के उद्गारों से युवक कांग्रेसियों में निराशा फैली। 


सबेदल-सस्मेलन 

१६ नवम्वर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया 
और साथ ही कार्य-समिति की वेठक हुईं। ऐक्य-भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न 
किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित 
जवाहरलाल और सुभाष वावू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड़ दिया। पंडित 
मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी वढ़कर थे। उन्हें कामन-सभा की 
छल-कपट-पूर्ण कारैवाई और कैप्टन बेन के दुमुंहेपणत पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें 
ऐसा लगा कि ब्रिठिद्य-मंत्रि-मण्डल जो चित्र खींच रहा था वह ऐसा था कि 
भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीखे और विलायतवालों को ब्रिटिश-राज्य | 


वाइसराय की नेताओं से भेंट 


इबर पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार-यत्रों में 
चिट॒ठी-पर-चिट्ठियां छपवा रहे थे और छॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि 
लाहौर-कांग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी वात होनी चाहिए जिससे 
भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहौर न पहुँचना पड़े। टॉर्ड अविन, 
डॉ० सप्र्‌ के माफंत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू की 
भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी छखनऊ में अपने वकारूत के काम से मुक्त 
हो सके। विलूसन साहव ने जखवारों में लिखा कि वाइसराय गांधीजी, पण्डित 
मोतीलालजी और मालवीयजी से शीघ्र ही मुलाकात करनेवाले हैं। इधर वाइसराय 
साहव १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने डॉ० सप्रू 
को लिखा कि अगर पहले हैदरावाद (दक्षिण) में न मिरू सका तो २३ दिसम्बर को 
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दिल्‍ली में गांधीजी और नेहरूजी से मुठाकात होगी; कुछ भी हो, वड़े दिन से पहले 
जरूर मिल लेंगे । लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात्‌ २३ दिसम्बर को, दिल्‍ली लौट बाये। 
उसी दिन नई दिल्‍ली से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उतकी गाड़ी के नीचे बम 
फटा। छॉर्ड अविन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनके खाने की गाड़ी को नुकसान 
पहुँचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गांधीजी और मोतीछालजी 
कांग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिलनेवाले थे। दूसरे विचारवालों 
की वात कहनेवालों में श्री जिन्ना, सप्रू और विद्वुलभाई पटेल थे। आशा तो यह थी कि 
कि बात-चीत मित्रों की भांति दिछ खोलकर होगी। पर हुआ यह कि एक वाजाब्ता 
शिप्ट-मण्डल का रूप वन गया फिर भी लॉ अविन ने हंसते-हंसते वात-चीत की । 
उनके बिल पर प्रात:कालीद दुर्घटता का कोई असर न था। जितने वह शान्त थे 
उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पौन घण्टे तक तो बम 
की घटता और उसके परिणामों पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉड अविन ने प्रस्तुत 
विपय को हाथ में लिया। उन्हें राजनैतिक कीदियों से अच्छी शुरुआत करनी थी और 
और राजनैतिक कंदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सद्भाव का परिचय आसानी 
से दिया जा सकता था। परन्तु गांधीजी तो वाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के 
मसले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आदइ्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिपद्‌ 
की कारंवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर होगी। वाइसराय साहब 
ने उत्तर दिया, “सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पप्ट कर दिये हैं। 
इससे आगे में कोई वचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि औपनिवेशिक- 
स्व॒राज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिपद्‌ में आप लोगों को बुला सकूं।” 


« लाहौर में 

उत्तर-भारत के निर्दय हेमन्त में लाहोर का कांग्रेस-अधिवेशन अन्तिम था। 
तम्बुओं में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा कप्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्य-समित्ति में 
चैठे-बैठे हमें वार-बार पैर गरम करने पड़ते थे। किन्तु यदि बाहर इतनी असह्य सर्दी 
थी तो भीतर भाववा और जोझ की गर्मी भी कम व थी। सरकार से समझौता न होने 
पर रोप था और युद्ध के वाजे सुन-सुनकर छोगों की वाहें फड़क रही थीं। पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम्र थे उतने ही बड़े राजनीतिज्न और छोकप्रिय नेता 
थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानों उन्होंने अपने हृदय को उंडेलकर देशवासियों 
के सामने रख दिया था। उसमें भारत के अपमान पर कोब भरा था। उसमें उन्होंने 
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भारत को स्वतनन्‍्त्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्बवादी आद्शों और 
सफल होने के अपने दृढ़-निइचय को व्यक्त किया था। 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के लिए वेन साहव संसार को विश्वास दिला रहे 
थे कि व्यवहार में तो वह एक युग से मौजूद है। वर्सेलीज के संधिपत्र पर भारतवर्प 
के हस्ताक्षर है, हिन्दुस्तानी हाई-कमिश्नर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्रसंघ के भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डल का नेता हिन्दुस्तानी रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमीशन में 
भारत को अलग मताधिकार प्राप्त हैं, औपनिवेशिक कानून-निर्माताओं की परिपद्‌ 
' में और पज्चराष्ट्रीय जल्सेना-परिपद्‌ में भारत शामिल होता है, (अन्तर्राप्ट्रीय 
मजदूर-परिपद्‌ की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ है। “ये सव वातें 
व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्वरूप वताई गईं। परन्तु लोग ऐसे 
खिलौनों से घोखे में आनेवाले नहीं थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके 
अनुसार उन्हें वर्तमान समस्याओं को हल करना था। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में बताया कि वाइसराय 
साहव की घोषणा दीखने में समझौते का प्रस्ताव है। वाइसराय साहब का इरादा 
' सेंक और उनकी भाषा मेल-मिलाप की भापा हैं। परन्तु हमारे सामने जो कठोर 
वस्तुस्थिति है उसमें इन मीठी-मीठी वातों से कोई अन्तर नहीं पड़ता । हम अपनी ओर 
से कोई घोर राष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समझौते का 
द्वार अभी खुला हैं। परन्तु कैप्टन वेजबुड बेन का व्यावहारिक ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
हमारे छिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने 
एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अध्यक्ष-पद से जवाहरलालजी ने 
ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, “में तो साम्यवादी और 
प्रजातंत्रवादी हूँ। में वादशाहों और राजाओं को नहीं मानता ।” इसके पदचात्‌ उन्होंने 
अल्प-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों तथा मजदूरों के तीन बड़े प्रद्नों 
को लिया! इसके वाद उन्होंने अहिंसा के प्रघन का विवेचल किया---* हिंसा के 
परिणाम बहुधा विपरीत और भ्रप्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में तो 
इससे सत्यानाश हो सकता है। यह बिल्कुल सच है कि आज जगत में संगठित ह्स़ि 
का ही बोलवाला है। सम्भव है हमें भी इससे छाभ हो; परन्तु हमारे पास तो 
संगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न तेयारी; और व्यक्तिगत अबवा स्फूट हिंसा तो 
निराशा को कवूल करना है। में समझता हूँ हममें से अधिक छोग नैतिक दृष्टि से नहीं, 
प्रत्युत व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं; और यदि हमने हिंसा के मार्ग का 
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परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निकलता नहीं 
दिखाई देता। स्वतंत्रता के किसी भी बड़े आन्दोलन में जनता का शामिल होना 
जरूरी हैं भौर जनता के आन्दोलन तो झान्त ही हो सकते हैं। हां, संगठित विद्रोह की 
बात अछूग हैं।” अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान्‌ प्रयत्व कर देखने की अपील 
की--यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कव और कितनी मिलेगी। सफलता 
हमारे कावू की चीज नहीं। परन्तु विजय का सेहरा प्राय: उन्हींके सिर वंधता है जो 
साहस करके कार्यक्षेत्र में बढ़ते है। जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों 
के भाग्य में सफलता क्वचित्‌ ही होती है।” 

लाहौर-कांग्रेस के सम्मुख प्रशव यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १६२७ की 
मदरास-कांग्रेस का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल 
स्पप्टीकरण के रूप में। इस विपय पर सभापति के भाषण में कुछ बातें मजेदार थीं; 

हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ हैं ब्रिटिक्ष-प्रभुत और ब्रिटिश्-साम्राज्य से पूर्णत 

मुक्‍त्त होना। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इस प्रकार मुक्त होने के वाद भारतवर्ष 
विश्व-संघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे वरावरी का दर्जा मिलेगा 
तो वह किसी बड़े समूह में शामिल होने के छिए अपनी स्वाधीनता का कुछ हिस्सा छोड़ 
देने को भी राजी हो जायगा।” आगे चलकर उन्होंने कहा---/जवतक साम्राज्यवाद 
और उसके साथ लगी हुईं सारी खुराफात का अन्त नहीं हो जाता तबतक ब्रिटिश-राष्ट्र 
समूह में भारतवर्ष को वरावरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता।” उनके भाषण के 
कुछ अंश यहाँ और दिये जाते है, जिनसे वस्तुस्थिति समझने में सहायता मिलेगी :--- 

इन विचारों में भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू 
दोनों सहमत थे। इस कारण लाहीर-कांग्रेस का कार्यसब्चालन करने में कोई कठिनाई 
नहीं हुईं। श्री यतीन्द्र दास और श्री फुंगी विजया के महान आत्मोत्सर्ग की प्रशंसा की 
गई बौर पण्डित गोकरणनाथ मिश्र, प्रोफेसर पराज्जपे, श्री भक्तवत्सछ नायड, श्री 
रोहिणीकान्त हाथीवरुवा, श्री छाहिड़ी और श्री व्योमकेश चक्रवर्ती के देहावसान पर शोक 
प्रदर्शित किया गया। इसके बाद हाल की बम-दुर्घटना पर यह प्रस्ताव पास हुआ :--- 

“यह कांग्रेस वाइसराय साहव की गाड़ी पर किये गये वम-प्रहार पर खेद 
प्रकट करती हैँ और अपने इस बिदेवास को दोहराती है कि इस प्रकार का कार्य न 
केवल कांग्रेस के उद्देश के विरुद्ध है बल्कि राष्ट्रीय हित को भी हानि पहुँचाता है। 
कांग्रेस वाइसराय, लेडी अविन, उनके गरीब नौकरों और साथ के अन्य लोगों 
को सोभाग्यवद् वालूबाल बच जाने पर बधाई देती है ।” 
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पूर्णा-स्वाधीनता 

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वाधीनता के सम्बन्ध में था :--- 

“ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूबर को वाइसराय साहब 
ने जो घोषणा की थी.और जिस पर कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने सम्मिलित 
वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गईं कार्य-समिति की कारेवाई का 
यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन को निपटाने के 
लिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की क॒द्र करती हैं। किन्तु उसके बाद जो 
घटनायें हुई हैं और वाइसराय साहव के साथ महात्मा गांधी, पण्डित मोतीलाल 
नेहरू और दूसरे नेताओं की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने 
पर कांग्रेस की यह राय है कि सम्पति प्रस्तावित गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के 
के शामिल होने से कोई छाभ नहीं। इसलिए गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में 
किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस-विधान 
की पहली कलम में 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा। कांग्रेस यह भी 
घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में वणित सारी योजना ख़तम समझी 
जाय। कांग्रेस आशा करती है कि अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष 
की पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्तं करने पर ही लगायेंगे। चूंकि स्वाधीनता का आन्दोलन 
संगठित करना और कांग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक' अनुकूल 
बनाना आवश्यक है, इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेसवादी और 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनों में प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष 
कोई भाग न लें और कौंसिलों और कमिटियों के मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरों को इस्तीफे 
देने की आज्ञा देती हैँ। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक पूरा 
करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महा-समिति को अधिकार देती है कि 
* वह जब और जहां चाहे, जावश्यक प्रतिवन्धों के साथ सविनय-अवज्ञा और करवन्दी 
तक का कार्य-क्रम आरम्भ कर दे। | 

'इसरी वात इस कांग्रेस ने यह की कि वापिक अधिवेशन का समय फरवरी 
या मार्च बदल दिया :--- | 

देशी-राज्यों का विपय महत्त्वपूर्ण था ही। कांग्रेस ने सोचा अब समय आ गया 
है कि भारतीय-तरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके 
आवागमन भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पति की रक्षा के 
नागरिक हकों के बारे में घोषणायें करें और कानून बनातें। 
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नेहरु-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार 
करना पड़ा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ। 
कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि 'स्वावीन-भारत में तो साम्प्रदायिक 
प्रदनों का निपटारा सर्वथा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा। परन्तु चूंकि सिक्‍खों ने विशेषतः 
और मुसलमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणतः नेहरू-रिपोर्ट के 
प्रस्तावों पर असन्तोपष प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विव्वास 
दिलाती है कि किसी भी भावी विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय 
स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पक्षों को पूर्ण सन्तोष न हो ।” पार्लमेण्ट के भूतपूर्व 
सदस्य श्री शापुरती सकलछातवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले 
भारतीयों ने स्वदेश को छौटने के लिए सरकार से परवाने मांगे थे वे नहीं दिये गये। 
इसपर भी कांग्रेस ने निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया। 

१९२२ की गया-कांग्रेस के इतने अर्से वाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार 
और उसे अस्वीकार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया: “इस कांग्रेस की राय 
में विदेशी शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आथिक भार छाद 
दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत वरदाइत कर सके या उससे वरदाश्त करने 
की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १६२२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताव का 
समर्थन करती हैं और सब सम्बन्धित छोगों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत 
किसी भी आधिक जिम्मेवारी या रिमायत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी 
गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतंत्र-स्यायालय द्वारा उसका औचित्य 
सिद्ध हो जायगा, अन्यथा वह रद कर दी जायगी (” बम-दुर्घेटना पर जो प्रस्ताव 
पास हुआ वह जासानी से नहीं हुआ। प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवक 
विरोध किया और बहुत ही थोड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हो सका । 


कार्य-विभाग 
यह कह देना जरूरी हैं कि ये भिन्न-भिन्न समितियां कलकत्ता-कांग्रेस के वाद 
फरवरी १६२६ से वनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया। स्वयं सेवकों 
का संगठन जवाहरछालजी और सुभाष बावू के हवाले किया गया। कांग्रेस का 
कार्य पहली ही बार विभागों में बांदा और कार्य-समिति के अलग-अलग सदस्यों 
के सुपुर्दें किया गया। किन्तु गांधीजी तो यह चाहते थे कि चर्खा-संघ की तरह ये 
कमिटियां भी स्वतन्त्र रूप से काम करने लगें। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों को 
हक 
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सन्देह की दृष्टि से देखा। कारण, नेता अपने . अनुयायियों से सदा आगे चलता 
हैँ और कल उसने जो वात कही वह आज मानी जाती हैं। हुआ भी यही। आज 
अर्थात्‌ सन्‌ १६३५ में अस्पृश्यता-निवारण का काम एक ऐसी स्वतंत्र संस्था चला 
रही हैँ जो राजनीति के झंझावात से वरी है और राप्ट्र के राजनैतिक उतार-चढ़ाव 
का उसपर कोई अस्तर नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या भी इस समय 
वम्बई से एक-तिहाई हो गई हैं। जो वात गांधीजी लाहौर में नहीं करवा सके थे वही 
कुछ तो उनके कारावास के समय हो गई और कुछ उनके छूटते के वाद हो गई। 

कलकत्ते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के छिए सरकार को वारह मास 
का समय दिया गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव 
के इस मत-मेद-पूर्ण अंश पर रायों की गितती खतम हुईं। उस समय सारी कांग्रेस ने 
मिलकर पूर्ण स्वाबीनता का झंडा फहराया। 

सव बातों को देखते हुए छाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना 
पड़ा और स्थिति भी नाजुक थी। गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रक्‍खे गये दे 
या तो काल्पनिक थे या व्वंसात्मक। हरवार जो संकूचितता, उम्रता अथवा असहि 
प्णुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। बंगाल के गृह-युद्ध के कारण चुनाव- 
सम्बन्धी झगड़े मुहत से चले आ रहे थे। लाहौर के कांग्रेस-सप्ताह में वे और भी 
उम्र रूप में प्रकट हुए और सुभाष वाबू जौर पण्डित मोतीलछालजी में कहा-सुती भी 
हो गईं। श्री सेनगुप्त और सुभाष वाद में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्वा थी ही, 
कौंसिल-प्रवेश के मत-भेद-पूर्ण मसले पर उनका आपसी वैमनस्थ और भी तीत्र रूप 
में सामने आया। गांधीजी ने कांग्रेस के घ्येय में शान्त एवं उचित उपायों' के 
स्थान पर सत्य एवं अहिसा-पूर्ण उपायों" को रखवाने की खूब कोशिश की, पर उनकी 
बात न चली। 

कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिली, 
यह निरधिवाद है हां, अधिवेशन के वाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयंगर और सुभाष 
बाद ने कांग्रेस डेमाक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नये दर की स्थापना घोषित कर 
दी । इससे सरकार ने उस समय यह धारणा वनाई कि कांग्रेस के गरम दल को सन्तुप्ट 
करने का प्रवत्त सफल नहीं हुआ है और कांग्रेस में फूट पड़ने ही वाली है। इन मित्रों 
की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नहीं चली 
तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रों के साथ उठकर कांग्रेस के बाहर चल दिये। 
गांधीजी अपनी परिपाटी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ 


हर 


अध्याय १: तैयारी-१९२६९ - ३६७ 


लिया करते थे कि कौन-कौन स्वेच्छा से अछुग होना चाहते है ? लाहौर में कार्य-समिति 
दो स्वतन्त्र सूचियों के आधार पर वनाई गई थी। एक सूची गांधीजी की सलाह से 
मोतीछारूजी ने तैयार की थी और दूसरी सेठ जमनालाल बजाज ने। दोनों सूचियों 
में केवल एक नाम का अन्तर था। यह अन्तर ठीक कर लिया गया और कार्य-समिति 
वन गई। परल्तु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिए था। जब इनकी इच्छा पूरी न हुई 
हुई तो उठकर चले गये । दस मिनट के भीतर यह खबर सर्वत्र फेल गई और एक नया 
दल खड़ा हो गया। श्री सुभापचन्द्र वोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा--- 
“परिस्थिति एवं बहुमत के अत्याचार से तंग आकर हमने गया की भांति कांग्रेस 
डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक अरूम दल बना लिया है। आश्षीर्वाद दीजिये कि 
देशवन्धु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करे।” 

इधर दल के मन्तियों ने अपनी जाब्ले की घोपणा में यह, कहा, “नया दलू 
भारत की पूर्ण स्वाधीनता के अपने ध्येय को हानि पहुँचाये बिना ध्येय की पूर्ति के 
लिए देश के अन्य दलों से भी सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेगा।” 

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, आकाश मेघाच्छादित, 
चारों ओर कुहरा और केवट नौसिखुये थे। केवछ एक वात हमारे बचाव की थी, 
और वह यह कि हमारा पथ-प्रदर्शक अपना मार्ग जानता था। चह मजा हुआ कप्तान 
था। वह अपने नक्‍झें और कम्पास से सुसज्जित था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते 
तो सफलता हाथ में रकखी थी। अन्यथा राष्ट्र की फौजी अदालत में हमपर अभियोग 
लगने ही वाला था। 


प्राणों की बाजी-१8३० 


प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ। परन्तु तीन 
सप्ताह भी नहीं वीतने पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके 
हैं कि असहयोग के आरम्भ-काल में भी महाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उस 
नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र-प्रान्तीय-कमिटी ने कार्य- 
समिति से कौंसिल-बहिष्कार का आग्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और कहा कि 
देश को दिल्‍्ल़ी की शर्तों और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल 
होना चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैदियों 
को छोड़कर सरकार ने हृदय-परिवर्तत का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक 
 स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल में लाना शुरू नहीं किया तो दिल्ली की शर्तों 
में घरा ही क्‍या था? 
नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १६३० को हुई। पहला काम उसने 
किया कौंसिल-बहिप्कार के निश्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत- 
दाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हें 
मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दें और नये चुनाव में शामिल न हों। इसके 
परिणाम-स्वरूप असेम्वली के २७ सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। दूसरा निश्चय कार्य- 
समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ 
जनवरी १६३० का दिन नियत हुआ। देश-भर में नगर-नगर और गांव-गांव में 
एक घोपषणा-पत्र तैयार करके जनता के सन्मुख पढ़कर सुनाना और उसपर हाथ 
उठाकर श्रोताओों की सम्मति लेना तय हुआ । उस दिन सुनाया जानेवाला 
घोपणा-पत्र यह था :--- 


स्वाधीनता का घोषणा-पत्र 
“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध 
अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें 
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अध्याय २ : श्राणों फी चाजी-१६३० ३६६ 


और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास 
का पूरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन 
लेती.है और प्रजा को सताती है तो प्रजा की उस सरकार के वदल देने या मिटा देने 
का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण 
नहीं किया है वल्कि उसका आवार भी गरीबों के रक्तशोपण पर है और उसने आर्थिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक और आव्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का वाज्य कर दिया है। 
अतः हमारा विद्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ब-विच्छेद करके 
पूर्णस्वराज्य या स्वाबीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए 

“भारत की आर्थिक वरवादी हो चुकी हैं। जनता की आमदनी को देखते 
हुए उससे वेहिसाव कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत देनिक आय सात पैसे 
है भौर हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से छगान के 
रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में वसूछ किया जाता है। 

“हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योय नप्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम- 
से-कम चार महीने किसान छोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी 
वृद्धि भी मन्द हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नप्ट कर दिये गये है उनके स्थान पर 
दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं। 

“चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई हैं कि उससे किसानों का 
भार और भी बढ़ गया। हमारे देश में वाहुर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों 
से आता है। चुंगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। 
इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा हलका करने में नहीं किया जाता बल्कि एक 
अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता हैं। विनिमय की दर भी ऐसे 
स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला 
जाता है। * 

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है 
उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में 
वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता 
के सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय जाजादी से जाहिर करने और आजादी 
से मिलते-जुलने के हमारे हक छीव लिये गये हैँ और हमारे बहुत-से-देशवासी 
निर्वासित कर दिये गये है। हमारी शासन की सारी प्रतिभा मारी गई है जौर सर्व- 
साधारण को गांवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुंशीमिरी से सन्तोप करना पड़ता है । 

श्४ 


३७० कांग्रेल का इतिहास 5 भाग ४ 


“संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और 
' हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने 
लगे हैँ। | , 

“आध्यांत्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीन कर हमें नामर्द 
वना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी 
मुकावले की भावना को वड़ी वुरी तरह से कुचछ दिया है। उसने हमारे दिलों में 
यह बात विठा दी है कि हम न अपना घर सम्हालू सकते हैं और न विदेशी आक्रमण 
से देश की रक्षा कर सकते हेँ। इतना ही नहीं, चोर डाकू और बदमाशों के 
हमलों से भी हम अपने वाल-बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस 
शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय 
में मनुष्य और भगवान्‌ दोनों के प्रति अपराध है | किन्तु हम यह भी मानते हैं कि 
हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथासम्भव 
स्वेच्छा-पूर्वंक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सबविनय- 
अवज्ञा एवं करबन्दी तक के साज सजावेंगे | हमारा दृढ़ विव्वास है कि यदि हम राजी- 
राजी सहायता देवा और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना वन्द कर 
सके तो इस अमानृपी राज्य का नाश निश्चित है। अतः हम छपथपूर्वक संकल्प करते 
हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय समय पर जो आज्ञायें देगी उनका 
हम पालन करते रहेंगे। 


गांधीजी की ११ शर्तें 

स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर 
दीखनेवाली शिथिलता और निराशा की तह में कितनी असीम भावना, उत्साह 
और स्वार्थ-त्याग की तैयारी दबी पड़ी थी। स्वदेश-भक्ति और आत्म-वलिदान के 
अंगारे राज-भक्ति या कानून और व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए 
थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के छाल अंगारों पर जमी हुई 
राख को फूंक मारकर हटा दिया जाय। स्वधीनता-दिवस का समारोह खतम ही 
हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण भी 
प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आशावादी और विश्वासशील राजनीतिज्ञों की 

रही-सही आशाओं पर पानी फेर दिया। छॉड्ड अविन ने कहा :--- 
“यह सही है कि साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में भारत 
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को स्व॒राज्यभोगी उपनिवेश्ञों के समान कई अधिकार मिल चुके हैं। परन्तु यह भी 
सही है कि भारतीय छोकमत इन अधिकारों को सम्प्रति बहुत महत्त्व देने के लिए 
तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन अधिकारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के 
नियंत्रण तथा स्वीकृति में हैं । ब्रिटिश-सरकार जो परिपद्‌ बुरायेगी वह वस्तुतः बहा 
चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं। उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय 
बहुमत से हों और वह जो विवान बना दे उसे पार्लंमेण्ट ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर: 


/ * * 'परिपद्‌ भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने और सरकार 
को रास्ता दिखाने के हेतु की जायगी, योजना वनाकर पाल्ंमेण्ट के सम्मुख रखने की - 
जिम्मेवारी तो सरकार पर ही रहेगी।” इस भाषण के जवाब में गांधीजी ने “यंग 
इण्डिया! में यों लिखा 

वाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक बता दिया कि 
कि वह कहां और हम कहां हैँ। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका आभारी 
होना चाहिए 

“वाइसराय साहव को क्या परवाह कि जबतक भारत का प्रत्येक करोड़पति 
७ पैसे रोज की मजदूरी पानेवाला भिखारी न वन जाय तवतक यदि औपनिवेशिक 
स्वराज्य के मिलने की प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस का वस चले तो आज 
वह प्रत्येक भूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं दे वल्कि करोड़पति की हालत तक 
में पहुँचा दे। वैसे भी जब उसे अपनी दुर्देशा का पूरा ज्ञान हो जायगा और जब वह 
समझ जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई बल्कि 
वर्तमान शासन के द्वारा हुई हैं तो वह संगठित होकर उठ बवैठेगा और अधीर 
होकर एक ही सपाटे में वेध-अवैध का ही नहीं, हिसा-अहिसा का भेद भी भूल 
जायगा। कांग्रेस को आशा हैँ कि ऐसी दद्या में वह किसानों को सच्चा मार्ग 
वतायगी ।” 

आगे चलकर गांधीजी ने लॉर्ड अधिन के सामने नीचे लिखी शर्ते' रक्खीं :--- 

(१) सम्पूर्ण मदिरा-निपेव। 

(२) विनिमय की दर घटाकर एक णिलिंग चार पेंस रख दी जाय। 

(३) जमीन का छग्रान आधा कर दिया जाय और उसपर कौंसिलों का 
नियंत्रण रहे ! 

(४) नमक-कर उठा दिया जाय । 


३७२ *.. कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


(५) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फी सदी कमी कर 
दी जाय। हे 

(६) लगान की कमी को देखते हुए वड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कम 
आधे कर दिये जाये। 

(७) विदेशी कपड़े की आयात पर निषेध कर लगा दिया जाय। 

(८) भारतीय समुद्र-तट केवछ भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने 
का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय। 

(६) हत्या या हत्या के प्रयत्त में; साधारण ट्रिव्यूबलों द्वारा सजा पाये हुओं 
के सिवा, समस्त .राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाये, सारे राजनैतिक मुकदमे वापस 
ले लिये जायें, १२४ भ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय 
और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आजाने दिया जाय। 

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियंत्रण 
कर दिया जाय। 

(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जाये, और उनपर 
जनता का नियंत्रण रहे। ; 

गांधीजी ने आगे लिखा--- हमारी बड़ी-से-वड़ी आवश्यकताओं की यह कोई 
सम्पूर्ण सूची नहीं है, पर देखें वाइसराय साहव इन सीधी-सादी किन्तु अत्यावश्यक 
भारतीय भावश्यकता की पूर्ति तो करके दिखावें। ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की 
बात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और जहां अपनी वात कहने और काम करने 
की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपद्‌ में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी।” 
इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मांगें पूरी न की गईं तो सविनय 
. अवज्ञा होगी। 


असेम्बली से इस्तीफे 
जब असेम्वल्ली में वाइसराय साहव ने अपना भाषण दिया, तब वसन्तऋतु 
थी । उस समय वातावरण सरकार के अनुकल नहीं था, क्योंकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण 
कानून उसी समय वना था। इसके वहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा 


सरकार ने आथिक-परिपद्‌ की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्यः 


के साथ रिआयत करने की नीति लाद दी है। इस कारण पण्डित मदनमोहन 
मालवीय और उनके राष्ट्रीय दक के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । वस्तुतः 


ऊ 
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कांग्रेस-आन्दोलन को इस सहायता की आशा न थी और इसलिए उसे देविक ही 
समझना चाहिए। 

यहां यह वयान कर देना जरूरी है कि यह कानून क्या था। साथ ही सूती 
कपड़े पर लगाये गये उत्पत्तिक्र और आयात-कर का इतिहास भी बता देना 
आवश्यक हैं। महासमर की समाप्ति के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों 
में बने हुए १६ नम्बर से ऊपर के सूत और कपड़े पर ३॥ फी सदी उत्पत्ति-कर 
लगता था। यह कर सरकार विक्री या मुनाफे पर नहीं लेती थी, वल्कि तैयार माल 
पर लेती थी। विदेशी कपड़े पर जो आयात-कर लगता था वहूं सिर्फ आमदनी के 
लिए था और माल की कीमत पर ७] फी सदी के हिसाव से लिया जाता था। 
भारतीय कारखानेदारों, व्यापारियों और नरम-दलू-वालों ने अपनी युद्ध-ऋलीन 
सेवाओं का हवाला दे देकर सरकार को वताया कि युद्ध के वाद विदेशी कपड़े के आने 
से हिन्दुस्तानी कारखानों को बड़ा धक्का पहुँच रहा हैं। १६२५ में सरकार ने 
आयात्-कर ७ फी सदी से बढ़ाकर ११ फी सदी कर देना मंजूर किया इससे विदेशी 
कपड़ा ४ फी सदी महँगा हो गया। स्वदेशी कपड़े का उत्पत्तिकर भी उठा दिया 
गया, इससे स्वदेशी कपड़ा ३॥ फी सदी सस्ता हो गया। परन्तु इधर जनता स्वदेशी 
कपड़े के छाभ पर खुशियां मना रही थी, उधर १६२७ के शुरू में ही सरकार ने 
विनिमय-कानून पास कर दिया। इससे रुपये की कीमत १६ पेंस से वढ़कर १८ पेंस 
हो गई। अर्थात्‌ जो एक पौण्ड का विदेशी कपड़ा पहले लूुंकाशायर से १५) में पड़ता 
था उसके अब १३।८)४ पाई ही छूगने लगें। इस तरह विदेशी कपड़ा १शा।। 
फी सदी सस्ता हो गया। अर्थात्‌ १६२४५ में हिन्दुस्तानी मिलू-मालिकों को जो ७॥ फी 
सदी का लाभ हुआ था उसके मुकाबले में विदेशी कारखानेदारों को दो वर्ष वाद ही 
१५॥ फी सदी का फायदा मिलने लग गया। इस मामले पर भारत में बड़ी हलचल 
मची और आयात-कर में परिवर्तेत की मांग की गई। सरकार ने वस्त्र-उद्योग-रक्षण 
कानून पास करके इंस्लैण्ड के कपड़े पर १५ फी सदी और अन्य विदेशी कपड़े पर 
२० फी सदी कर लगा दिया । पण्डित माछवीयजी ने इस भेद-भाव को आधिक-परिपद्‌ 
(फिस्कल कन्वेन्शन) के खिलाफ बताकर उसका विरोब किया। जापान इस समय 
बड़ा दूरदर्शी निकला। यह कानून तो लंकाशायर के साथ जापान की स्पर्धा को रोकने 
के लिए वना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जानेवाले कपड़े 
पर जहाजों का भाड़ा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी 
सरकार ने ५ फी सदी सहायता दे दी। इस तरह भारतीय जआयात-कर की चाल घरी 
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ही रह गईं। जागे चलकर भारत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी और बढ़ा 
दिया। इससे लंकाशायर को ५ फी सदी की हानि हो गई | इसकी क्षत्ि-पूर्त 
सरकार ने दूसरी तरह कर दी। उसने भारत में आनेवाली रुई पर एक आता सेर का 
महसूल लगा दिया। यह रुई मिश्र और अमरीका से आती हैं और इससे लंकाशायर 
के मुकावले का वारीक कपड़ा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल 
से लंकाशायर की स्पर्धा करने में भारतीय-मिलों को उतनी ही वाधा हो गईं। ये सब 
बातें तो प्रसंगवश कही गई हैं। जव वस्त्र-उद्योग-रक्षण-बिरू असेम्वली में पेश हुआ 
तो उसपर दो संशोधन उपस्थित किये गये। मालवीयजी का संज्योधन यह था कि 
इंग्लेण्ड के साथ कोई रिआयत न करके सव विदेश्ञों के कपड़े पर कर की एक ही दर 
मूकरंर कर देनी चाहिए। ३१ मार्च को असेम्वली की इस वैठक का अन्तिम दिन था। 
अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्वली में ज्यों-का-त्यों स्वीकार 
नहो तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना विल वापस ले छेगी 
क्या ? परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो बैठना 
है। अन्त में वहस हुई और मालवीयजी का संशोधन तो गिर गया और श्री चेट्टी 
का संशोधन स्वीकार हुआ। परन्तु संशोधित अवस्था में विछ॒ पर राय ली गई। उससे 
पहले ही पण्डित मालवीयजी और उनके साथी, दीवान चमनलाल और नई स्वरांज्य- 
पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गये। उस दिन की सभा वर्खास्त करने से पहले 
अध्यक्ष ने कहा---आप सव मुझसे हाथ मिलाते जाइए। कौन जाने हममें से कौन- 
कौन यहां रहेंगे।” यों देखा जाय तो फरवरी १६३० के बाद की इन घटनाओं का 
लड़ाई से कोई सम्वन्ध नहीं है। परन्तु इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का 
पूरा चित्र खींचने और यह बताने के लिए कर दिया है कि कांग्रेस-दल के पीछे-पीछे 
मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार भेम्बरी छोड़ दी । 
अब हमें १६३० के महान्‌ आन्दोलन का अध्ययन करना है। यह कहा 
जा चुका है कि स्वाधीनता-दिवस देशभर में वड़ी घूम-धाम से मनाया गया। एक-न- 
एक कारण से भारत में गिरफ्तारियां प्रवक वेग से हो रही थीं। मेरठ के ३२. 
अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा सुपुर्दे कर दिये गये, कलकत्ते .में सुभाष बावू 
और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गईं। कांग्रेस के आदेश 
पर कौंसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १६३० तक इस्तीफे दे दिये। इनमें से २१ 
असेम्बली के और &€ राज्य-परिपद के सदस्य थे। प्रान्तीय कौंसिलों में वंगालू 
से ३४, विहार-उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मदरास से २०,, युक्त- 
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प्रान्त से १६, आसाम से १२, वम्बई से ६, पंजाव से २ और वर्मा से १ ने इस्तीफा 
दिया। * 


सविनय-अवज्ञा का श्रीगणेश 

१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावरमती में वैठक हुई। 
कौंसिलों के जिन मेम्बरों ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गये 
थे उन्हें कहा गया कि या तो वे कांग्रेस की निर्वाचित समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, 
अन्यथा उनपर जाव्ते की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ 
सद्व्यवहार करने का आइवासन दिया था, परन्तु सरकार ने इस बचन का पालन नहीं 
किया। इसपर सावरमती में कार्य-समिति ने खेद प्रकट किया। किन्तु इस बैठक का 
मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस प्रकार था :--- 

न्‍ कार्य-समिति की राय में सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन उन्हीं छोगों के 
ठारा आरम्भ और संचालित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 
अहिसा में घामिक विश्वास हो; और चूंकि कांग्रेस के संगठन में सव ऐसे ही स्त्री-पुरुष 
नहीं हैं वल्कि ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अहिसा को देश की वर्तमान स्थिति में सिर्फ 
नीति के तीर पर मानते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा गांधी के प्रस्ताव का 
स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों को 
अधिकार देती हैं कि वे जब, जिस तरह और जहां तक उचित समझें सविनय अवज्ञा 
जारी कर दें । कार्य-समिति को विश्वास हैँ कि जब आन्दोलन वस्तुत: चल रहा होगा 
उस समय सारे कांग्रेसवादी और दूसरे छोम सब तरह से रुत्याग्रहियों को पूर्ण 
सहयोग देंगे और बड़ी-से-बड़ी उत्तेजता के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन 
और रक्षण करेंगे 'कार्य-समिति को यह भी आशा है कि आन्दोलन के सर्व-साधारण 
में फंछ जाने पर वकील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग 
कर रहे हैं, और विद्यार्थीयण जो सरकार से कथित छाभ उठा रहे हैं, वे सब यह 

सहयोग और यह लाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम संग्राम में कद पड़ेंगे। 
“कार्य-समिति को विश्वास हूँ कि नेताओं के गिरफ्तार और कैद हो जाने 
पर जो लोग पीछे रह जायंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना हैं थे अपनी 
योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम और आन्दोलन को जारी रक्खेंगे। 
. जात्ते के इस प्रस्ताव से भी पहले गांधीजी ने कुछ चने हुए आमन्त्रित मित्रों 
के साथ जो खानगी वात चीत की थी बह ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। उसमें एकमात्र 
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विपय नसक था; अर्थात्‌ नमक का कानून कंसे तोड़ा जाय, नमक कैसे वनावा जाय 
पड़ा हुआ नमक कैसे इकट्ठा किया जाय और नमक के ढेरों पर धावा कैसे बोला जाय ? 


नमक-कानून भंग 
परन्तु सविनय अवज्ञा शुरू करें तो कैसे ? गांधीजी के इरादे पहले ही जाहिर 
हो गये थे। वम्बई में ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती 
की वैठक से पहले ही पहुँच चुके थे कि नमक के ढेरों पर घावा बोला जायगा। 
१४ फरवरी से पहले ही वम्बई में प्रचार-कार्य भी शुरू हो गया। नमक-कर का 
इतिहास खोद निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन बैठा 
था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की विक्री की खातिर भारतीय नमक पर कर 
लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल बन्दर में माल के विना जहाज खाली पढ़े 
थे और अश्षान्त समुद्र पर वे तवतक चल नहीं सकते थे जवतक कि आवश्यक भार को ' 
पूरा करने के लिए भी कोई माल उनपर रूदा न हो। इसलिए कुछ माल, कूछ भार,- 
कुछ वजन तो उन्हें छाना ही पड़ता था। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट 
की रेत भर कर जाती रही, इसीसे कलकत्ते की चौरंगी सड़क तैयार हुई। यहां पहले 
हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी। असल बात यह है कि भारत में सदा से 
माल आता कम और यहां से जाता अधिक रहा हैं। १६२४ में निर्यात ३१६ करोड़ 
का और आयात २४६ करोड़ रुपये का रहा। इतना ही नहीं, निर्यात-माल में 
अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है। 
सब वातों को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यातन-्माल को लेजाने के -लिए 
आयात-माल छाने की अपेक्षा कम-से-कम चार-पांच ,गुनें जहाजों की जरूरत तो 
अवश्य होती है। अर्थात्‌ भारत में आनेवाले जहाजों को खाली आना पड़ता था। 
भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजों में ७२ फी सदी या हू अंग्रेजी जहाज 
होते हैं। इसलिए भारत में आनेबाले जहाजों .को अपना भार पूरा करने के लिए भी 
कुछ-न-कुछ अंग्रेजी माल लाना जरूरी होता है। इसके लिए चेशायर के नमक से 
: अच्छी चीज और क्या होती ? हां, अखबारों की रद्दी और चीनी के दुकड़े आदि 
चीजें भी छाई जाती हैं। इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को इटली का 
संगमरमर और आल लाते हैँ। यही कारण है कि ये वस्तुयें भारतीय पैदावार से 
सस्ती पड़ जाती हैं। 
सावरमती की बैठक के वाद थोड़े दिनों में वातावरण. नमक-ही-वमक से 
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व्याप्त हो गया) लोग पूछने छगें, व्या बनाया हुआ नमक पड़ता खायगा ५ 
सरकारी-कर्मचारी और भी आगे बढ़े। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने में ईंघन 
और मजदूरी का हिसाव लगाकर वताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक बनाने 
में लगता है। ये बेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भौतिक नहीं, नैतिक था। 

प्रस्तुत नमक-सत्याग्रह का विकास होनेवाला था। गांधीजी किसी नमक के 
क्षेत्र में जाकर नमक उठावेंगें। दूसरे नहीं उठावेंगे। अगर कोई पूछता, क्या हाथ-पर 
हाथ धरे बैठे रहें ?' तो यही उत्तर मिलता--- अवश्य । परन्तु मैदान में उतरने के लिये 
तैयार रहो।' उन्हें तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा। वल्‍्लभभाई तक को वह 
कूच में साथ न ले गये। केवल सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ 
में लिया। वर्धा-आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक 
ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भारत-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली 
ही थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के वाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतन्त्र थे। 
उन्हें दीख गया था कि उनके बाद भारत में सर्वेत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और 
खूब जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने 
अंग्रेजों का कभी बुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनावूद नहीं कर सकते थे। ऐसा होने पर 
तो साम्राज्य तक की जड़ें हिल जातीं। अहिंसा पर अटल रहने का और कोई परिणाम 
हो ही नहीं सकता | लोग यदि यह पूछते कि सरकार बम वरसायगी तो क्या होगा ? 
तो उसका उत्तर यही था कि यदि निर्दोप-स्त्री-पुरुप और बच्चों को जमींदोज कर 
दिया जाय तो उन्हींकी खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्वलित 
होगी। 


वाइसराय को अन्तिम चेतावनी 


गांधीजी की योजना सदा उनकी अन्तः प्रेरणा से बनी है, मस्तिप्क के 
भावना-हीन, हानि-लाभ-दर्शक तक से नहीं वनी है। उनका गरु और मित्र उनका 
अन्तः:करण ही रहा है। गांधीजी की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा हा सभी ने 
साना। नरम-दछू-वालों तक ने नमकन्सत्याग्रह को भले ही बेहदा और खतरनाक 
वताया हो, गांवीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं कर सके। गांधीजी ने 
वाइसराय को बहुत देर तक अच्चेरे में नहीं रक्खा। सदा की भांति इस बार भी 
(२ मार्च १६३० को) उन्होंने छॉडे अविन को चिटठी भेजी। 

सैत्याग्रहाश्मम सावरमती से भेजी गईं वह चिट॒ठी यह थी :--- 
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“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का रूगान है। इसका वोझा इतना 
भारी हैं कि स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेंगी। स्थायी वन्दोवस्त 
अच्छी चीज है, परन्तु इससे भी मुट्ठी भर अमीर जमीदारों को लाभ है, गरीब 
किसानों को कोई लाभ नहीं।.वे तो सदा से बेवसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहे वेदखल 
किया जा सकता है। 4 

“भूमिकर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा । सारी कर-व्यवस्था ही फिर 
से इस प्रकार वदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु 
माल्म होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया हैं वह रैयत की जान निकाल 
लेने को ही किया हैं। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उसपर 
भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो वह सब पर बराबर पढ़ता हें, 
परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबों पर ही पड़ता है। याद 
रहें कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलूग- भी और मिलकर भी अमीरों से गरीब 
लोग अधिक मात्रा में खाते हें। इस कारण नमक-कर का वोझा गरीबों पर और भी 
ज्यादा पड़ता है । नशे की चीजों का महसूल भी गरीबों से ही अधिक वसूल होता हैं, 
इससे गरीवों के स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुआराघात होता हैं। इस कर के 
“पक्ष में व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता की झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसंछ यह लगाया 
जाता है आमदनी के लिए। १६१६ की सुधार-योजना के जन्मदाताओं ने बड़ी 
होशियारी से इस आय को हेध-शासन के जिम्मेवांर कहलानेवाले विभाग के सुपुर्द 
कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निपेध का भार मंत्री पर आ गया और वह वेचारा 
भलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया। यदि अभागा मंत्री इस आमदनी 
को बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च विलकुछ कम कर देना पड़ता है, 
क्योंकि वर्तमान स्थिति में आवकारी के वजाय उसके पास और कोई आमदनी का 
साधन नहीं हैँ । इधर ऊपर से कर का भार छाद-लादकर गरीबों की कमर तोड़ दी 
गई है, उधर हाथ-कताई के मुख्य सहायक-धन्बे को नष्ट करके उनकी उत्पादक- 
शक्ति वर्बाद कर दी गई है। 

“भारतवर्प के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्जे का 
उल्लेख किये विना पूरी नहीं हो सकती। ह्वाछ में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा 
जा चुका है। इस ऋण की स्वतंत्र न्यायाल्य-द्वारा पूरी जांच कराना और जो रकम 
अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कत्तेव्य होगा। 

“उपर्युक्त अन्याय संसार के सबसे महँगे विदेशी शासन को कायम रखने के 
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लिए किये जाते हैं। आपके वेतन को ही देखिए। दूसरे अनेक छवाजमात के अलावा 
आपको २१ हजार रुपये मासिक मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री को ५००० पौण्ड वापिक अर्थात्‌ ५४०० रुपये माहवार ही दिये जाते हैं। 
भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो जाने से कम है और आप ७००) रोज से 
ज्यादा पाते है। एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये है भौर वहां के 
प्रधानमंत्री की १८०) रुपये । इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हजार 
गना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिठिक्ष प्रधानमंत्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिर्फ 
€० गुना ही अधिक दिया जाता है। में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस 
करिय्मे पर गौर कीजिए। यह व्यक्तिगत उदाहरण मेने इसलिए दिया हैँ कि एक 
हृदय विदारक सत्य आप भछीभांति समझ जायें । आपके लिए व्यक्तिश: मेरे मन में 
इतना आदर हुं कि में आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं कर सकता | 
में जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं हैं। शायद आप सारी 
तनख्वाह खैरात ही कर देते होंगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो 
वह तो जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लायक है । जो वात वाइसराय के वेतन के बारे में 
सच है, सामान्यतः वही सारे शासन पर भी लागू होती है। 

“अतः कर का भार बहुत अधिक उसी हाल्‍रूत में कम किया जा सकता हैँ जब 
शासन-व्ययः भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया- 
पलट कर देना। मेरी राय में २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में छाों भ्रामीणों 
ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही अर्थ है। उन्हें ऊगता हैं कि इस नाहकारी 
भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायगी ) 

“फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना हैं और यदि भारतवासियों 
को भूख से तड़प-तड़पकर शने: शनेः मिट नहीं जाना है तो कप्ट-निवारण का कोई- 
न-कोई उपाय तुरन्त ढूंढना पड़ेगा । प्रस्तावित परिपद्‌ से तो यह उपाय हो ही नहीं 
सकता, यह वात तक से मनवाने की नहीं हैं। यहां तो वरावर की शक्ति खड़ी करनी 
होगी; तकं-वर्क कुछ नहीं। ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति छूमाकर अपने व्यापार एवं 
(हितों की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्प को मृत्यु के बाहुपाञ्य में से मुक्त होने के 
लिए उतनी ही शक्ति सम्पादन कर लेती होगी। ; 

“यह सभी को मालूम है कि भले ही हिसक-दल कितना ही असंगठित या 
सम्प्रति महत्त्वहीन हो, फिर भी उसका जोर बढ़ता जा रह है। उसका और सेरा 
ध्येय एक ही हैँ। परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह मूक जनता का कप्ट-निवारण 
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नहीं कर सकता। मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन दुढ़्तर होता जा रहा है कि ब्रिटिश- 
सरकार की संगठित हिंसा को शुद्ध अहिंसा ही रोक सकती है। मेरा अनभव अवदय 
ही सीमित है, परन्तु वह वताता है कि अहिसा वड़ी जबरदस्त क्रिबरात्मक शक्ति हो 

सकती हैँ । मेर। इरादा इस श्क्ति-द्वारा सरकार की संग्रठित हिंसा और हिसक-दर 
की बढ़ती हुई असंगठित हिसा दोनों का मुकावला करने का है। हाथ-पर-हाथ धर: 
बैठने से तो ये दोनों शक्तियां स्वच्छन्द होकर विचरेंगी। मेरा अहिसा की सफलता 
में निःशंक और अटल विश्वास है। ऐसी दशा में और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप 

होगा । - 
यह अहिसा सविनय-अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। आरम्भ में आश्रमं- 
निवासी ही इसमें भाग लेंगे, परन्तु वाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे 
वे सभी इसमें शामिल हो जाय॑गे। को 

“में जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। 
लोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पायछूपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा 
बड़ी-से-बड़ी जोखिमों के उठाये बिना नहीं हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में 
अपने से अधिक जन-संख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को 

शिकार वनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बड़ी नहीं है । 
“मेने ठीक रास्ते पर लाने के घवब्द जान-वझकर प्रयोग किये हैं) कारण, 

मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि में अहिसा-द्वारा ब्रिटिश जाति का हृदय पलट दूं और 

भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दूं। में आपकी जाति को हानि 
पहुँचाना नहीं चाहता । में उसकी भी वैसी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाति 
की। मेरा विश्वास है कि मेंने सदा ही ऐसी सेवा की है। १६१६ तक आांखें बन्द करके 
उनकी सेवा की पर जव मेरी आंखें खुलीं और मेंने असहयोंग की आवाज बुलन्द की 
तब भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने प्रिय- 
से-प्रिय रिइतेदार पर कामयावी के साथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी 

उठाया है। अगर यह वात सच है कि में भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता 
हूँ, तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। बरसों तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के ब्राद 
मेरे कनवेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को कव॒छ किया है; बसे ही अंग्रेज भी किसी दिन 
करेंगे। यदि मेरी आाश्ाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही 
ब्रिटिश-जाति अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-ऐसे कप्ट-सहवत करेगी 

जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नहीं रह सकता। 


रा 
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“सर्विनय-अवज्ञा की योजना उपर्युक्त बुराइग्रों के मुकावक्के के लिए है। 
ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी हम इन्हीं वुराइयों के कारण करना चाहते हैं। इनके 
दूर हो जाने पर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उस समय मित्रतापूर्ण समझौते का 
द्वार खुल जायगा। यदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार में से लोभ का मैछ निकल जाय, 
तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुदिकल नहीं होगी। में 
आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयों को तुरन्त दूर करने का मार्ग 
सुगम बनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिपद्‌ के छिए जनुकूछता पैदा कीजिए। 
यह परिपद्‌ वरावरी के छोगों की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छा- 
पूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की भछाई का उद्योग किया जाय और 
उभय-पक्ष के छाभ को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापार की शर्तें तय 
की जायें। दुर्भाग्यवश इस देश में साम्प्रदायिक झगड़े हैं अवश्य, किन्तु आपने उनपर 
जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी झञासन-सम्वन्धी योजना में इस 
समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु इससे भी वड़ी-बड़ी अन्य समस्‍यायें 
हैं जो कौमी झगड़ों से परे हैं और जिनके कारण सव जातियों को समान-रूप से हानि 
उठानी पड़ती है। अस्तु, यदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय आप नहीं कर 
सकेंगे और भेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारीख 
को में आश्रम से उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चछ पड़ुँगा। गरीबों 
की दृष्टि से में इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनता 
का आन्दोलन मूलतः: गरीव-से-गरीव की भलाई के लिए हैं। इसलिए इस लड़ाई की 
शुरुआत भी इसी अन्याय के विरोब से होगी । आाइचर्य तो इस बात पर है कि हम इतने 
दीघंकाल तक नमक के इस निर्देय एकाधिकार को सहन करते रहे। में जानता हूँ 
कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्व कों विफल कर सकते हैं। उस दक्षा में, मुझे 
आशा है कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप में यह काम सम्हालने को 
तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे घृणित कानून को, जो कभी वनाना ही नहीं 
चाहिए था, तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायेगी उन्हें वे खुशी-खुशी वर्दाश्त 
करेंगे। 

“मेरा बस चले तो में आपको अनावश्यक ही क्‍या जरा-सी कठिनाई में भी 
नहीं डालना चाहूँ। यदि आपको मेरे पत्र: में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ 
बातचीत करना चाहें जौर इस हेतु से आप इस पत्र को छपने से रोकना पसन्द करें 
तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, में खुशी से रुक जाऊँगा। परन्तु 
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इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अंगीकार करने को 
तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें। 

“इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है। यह तो सत्योग्रही का साधारण 
और पवित्र कर्तव्य मात्र है। इसीलिए में इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक 
अंग्रेज-मित्र के हाथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर 
पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है।” 

इस चिट्ठी को रेजिनाल्‍ड रेनाल्‍ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। यह . 
भाई कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गांधीजी के इस पत्र को जनता और 
अखवारों ने अन्तिम चेतावनी का नाम दिया था। छॉड्ड अविन का उत्तर भी तुरन्त 
और साफ-साफ मिला। वाइसराय साहब ने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम 
करनेवाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी । गांधीजी 
का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और 
साहस की भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने लिखा, “मैंने दस्तवस्ता रोटी 
का सवाल किया था और मिला पत्थर ।* अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति का ही लोहा मानती 
है। इसलिए मुझे वाइसराय साहव के उत्तर पर कोई आइचरये नहीं है। हमारे राष्ट्र 
के भाग्य में तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। सारा भारत ही एक 
विशाल कायगृह है। में इस अंग्रेजी कानून को मानने से इन्कार करता हूँ और इस 
जवर्दस्ती की शान्ति की मनहूस एकरसता को भंग करना अपना पवित्र कतंव्य समझता 
हैं। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रुंघा हुआ था। अब उसके हृदय का चीत्कार प्रकट 
होना चाहिए।” 

इस प्रकार गांधीजी का कूच अनिवार्य हो गया था। सब तैयारियां पहले से 
ही हो चुकी थीं। लम्वी-चौड़ी तैयारी की तो जरूरत भी न थी। उनके ७६ साथी 
आश्रमवासियों और विद्यापीठ के छात्रों में से चुने हुए लोग थे। ये सैनिक दो सौ 
मील लम्बी पैदल यात्रा के कप्टों को सहन करने के छिए फौलादी अनुशासन में सथे 
हुए थे। दाण्डी समुद्र-तट पर एक गांव है। गांधीजी को वहीं पहुँचता था। उन्होंने 
मार्ग के ग्रामवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को बढ़िया भोजन न दें। 
इबर गांघीजी शुद्ध नैतिक ढंग की ये तैयारियां कर रहे थे, उबर वल्लभभाई अपने 


१२हम को ठुझसे तवक्‍्कों थी, सितमगर निकला। 
सोम समझे थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला ॥ 
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'गुरु' के पहले ही आनेवाली तपस्या और संकटों के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने 
के लिए गांवों में पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया। 
जब वल्लभभाई इस प्रकार गांधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, यह 
तो १६०० वर्ष पहले ईसामसीह का. दूत जॉन वैपटिस्ट है ।” उसने तुरन्त मार्च के प्रथम 
सप्ताह में वल्‍लभभाई को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार भास की 
सादी सजा दे दी। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का वच्चा-वच्चा सरकार के 
खिलाफ खड़ा हो गया। सावरमती के रेतीले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषों ने एकत्र 
होकर यह निशरचय किया :-- 

“हम अहमदाबाद के नागरिक संकल्प करते हैं कि जिस रास्ते वल्‍लभभाई 
गये हैं उसी रास्ते हम जायँगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। 
देश को आजाद किये विना न हम चैन लेंगे, न सरकार को लेने देंगे। हम शपथपूर्वक 
घोषणा करते है कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा ।” 

गांधीजी ने कहा, जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहें, अपने हाथ ऊँचे कर दें।' सारे जन- 
समूह ने हाथ उठा दिये। वल्लभभाई ने गुजरात में अपने भाषणों से जीवन फूंक दिया । 
उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यारे पश्मु कुक होंगे। अरे! क्‍या 
विवाह-उत्सव मना रहे हो ” इतनी वलूवती सरकार से जूझनेवाले को ये रंग-रेलियां 
शोभा दे सकती हैं। कल ही से ऐसी नौवत आ सकती है कि अपने-अपने घरों के ताले 
लगाकर तुम्हें दिन-भर खेतों में रहना और सांझ पड़े छौटना पड़े। तुमने यश कमाया 
हैं, परन्तु उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। पासा 
पड़ चुका हैँ। अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही। गांधीजी ने सामूहिक सविनय- 
अवज्ञा के प्रथम प्रयोग में तुम्हारे ताल्लुके को ही चुना हैं। देखना, उनकी छाज रखना। 
गिर में जानता हूँ, तुममें से कुछ लोगों को जमीनें जब्त होने का डर है। पर जब्ती 
से क्या होगा ? क्या अंग्रेज तुम्हारी जमीनें सिर पर उठाकर विलायत ले जायूँगे? 
विश्वास रक्‍्खो, तुम्हारी जमीनें जब्त हो जायेगी उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी 
पीठ पर आकर खड़ा हो जायगा। 

“अपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें। अब 
गांव-गांव छावनियां वन जानी चाहिएँ। अनुशासन और संगठन से आधी छड़ाई तो 
जीती ही समझो। सरकार तो हर गांव में एक-एक पटेल और एक-एक तलाटी 
रखती है। गांव के भ्रत्येक वयस्क स्त्री-युरुप को हमारे स्वयंसेवक बन जाना 
चाहिए। 

श्र 
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दाण्डी-कूच 

गांधीजी अपने ७६ साथियों को छेकर १२ मार्च १६३० को दाण्डी की कच 
पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एवं 
पाण्डवों के वन-गमन की घटनाओं की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रोहियों की 
कूच थी। इधर कूच जारी थी, उधर ग्राम-कर्मचारियों के घड़ाधड़ त्याग-पत्र आ रहे 
थे। ३०० ने नौकरी छोड़ दी। अहमदाबाद की खानगी बातचीत में गांधीजी ने 
कहा था, “में शुरुआत करूँ तवतक ठहरना। जब में कूच पर निकलूंगा तो विचार 
, अपने-आप फैल जायँंगे। फिर आप छोगों को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना 
चाहिए।” यह वात एक तरह से दिमागी अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप 
में कही गई थी। यह विरोध की योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे 
स्वरूप की कल्पना इसके योग्यसे-योग्य अनुगामी भी नहीं कर सकते थे। शायद गांघीजी - 
को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी। ऐसा लरूगता है मानों उनपर आलन्तरिक 
ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उसीके प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित 
करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में वुद्धि या तक के वजाब ये ही दो चीजें मार्ग-दशक 
होती हँँ। कूच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन 
की योजना को समझ लिया। वह उनके झण्डे के नीचे आ खड़ी हुईं। विचार फैल 
गया और अलरूग-अलग रूप में प्रकट होने छगा। लोगों ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि 
असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं वल्कि प्रतिकार की योजना हैं! इनकी 
युछ-नीति अलग हैं और वह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। ज्योंही विचारों और 
भावनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की क्रिया-शक्ति के वन्द भी खुल गये। नगर तो 
डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीबे-सादे लोगों का गांवीजी के अचूक निर्णय 
पर विद्वास था। उनका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त महासागर 
की छूट का धावा नहीं था। यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों 
के विद्रोह का परिचायक-मात्र था। अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का आधार 

न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति अथवा मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तों पर । 


भावी आदेश 
यह सही है कि पहला वार गोला-वारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर- 
गूल के साथ नहीं किया गया । यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया। 
फिर भी जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्पन्न हुआ वह 
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आइचर्यजनक था। सरकार पर भी इस सीधे-सादे गौर हास्यास्पद-से आन्दोलन का 
असर अद्भुत-सा हुआ। सभ्य संसार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर 
हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता। ग्रांधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित कर 
दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का झण्डा फहरा 
दिया हैं और यदि विधाता की यही इच्छा हैँ कि असत्य पर सत्य की, अंबकार 
पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमरता की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी 
जीत होकर रहेगी। 
कच के बीच में ही २१ मार्च १६३० को अहमदाबाद में महासमिति की 
. बैठक हुई। इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक कानून 
पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि 
गांवीजी के दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कहीं सबविनय- 
अवज्ञा शुरू न की जाय। सरदार वल्कभभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियों पर 
और सरकारी नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बधाई दी गई। सत्याग्रहियों 
के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना वाञ्छनीय समझा गया और गांधीजी 
की अनुमति से यह प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया :-- 
/१--राप्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाचीनता के लिए सविनय-अवज्ञा 
का जो आन्दोलन खड़ा किया है उसमें में बरीक होना चाहता हैँ। 
“२--में कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्व॒राज्य 
की प्रीप्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ। 
४३--में जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी 
जो कप्ट और सजायें मुझे दी जायेगी उन्हें में सहप॑ सहन करूँगा | 
४--जेल जाने की हालत में में कांग्रेस-कोप से अपने परिवार के निर्वाह के 
लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगंगा। 
में आन्दोलन के संचालकों की आज्ञाओं का निविवाद रूप से पालन 
करूँगा ।” 
गांबीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रक्खे, इस 
विपय में गांवीजी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले 
२७ फरवरी को गांधीजी ने मेरे गिरफ्तार होने पर! यह लेख लिखा। उसमें 
कहा :-- 
“यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर मेरी 


की 
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गिरफ्तारी निश्चित है। अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी 
है । 

“मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिसा की आवश्यकता नहीं। 
आवश्यकता है अत्यन्त सक्रिय अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति 
के लिए अहिंसा में घामिक विश्वास रखने वाला एक-एक स्त्री-पुरुष इस गुलामी में अब 
नहीं रहेगा। या तो मर मिटेगा या कारावास में वन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तरा- 
धिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानूसार सविनय-अवज्ञा करना सबका कतेंव्य होगा। 
में स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी 
नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने ध्येय में भी इतना विद्वास 
अवदब्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। हां, यह अनिवार्य 
शर्ते सभी के ध्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के 
लिए अहिंसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके 
पर उसे अहिसात्मक उपाय नहीं सूझ सकेगा। 

“जब शुरुआत भलीभांति और वस्तुत: हो चुकेगी तब मुझे आज्ञा है कि देश के 
कोने-कोने से सहयोग मिलेगा। आन्दोलन की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का धर्म होगा 
कि वह इसे अहिंसात्मक और नियंत्रित वनाये रक्‍्खे। हरेक से आशा हैं कि वह अपने 
सरदार की आज्ञा विना अपने स्थान से न हटेगा ।..........- संसार-भर के सामूहिक 
आन्दोलनों में नेता अकल्पित रूप में मिकल पड़े हैं। फिर हमारा आन्दोलन भी इस 
नियम का अपवाद क्‍यों होगा ? ” रा 

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द भवन का शाही 
दान दिया। उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश के 
प्रतिनिधि के रूप में इस भेंट को स्वीकार किया। ध 

जिस समय गांधीजी की कूच जारी थी, भारत बड़ा अधीर होकर उसको 
देख रहा था। प्रमाद को दूर करना प्रायः जितना कठिन हैँ उतना ही व्याकुलता पर 
अंकुश रखना कठिन होता है । परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता है । इस विकट 
अवसर पर भारतवर्प ने अनुशासन का परिचय दिया। गांधीजी द्वारा आरम्भ किये 
गये इस आन्दोलन को संख्या, घन और प्रभाव का वरू मिलता ही गया। गांधीजी ने 
सूत्र-हूप से विचार दिया था। उनके शिप्योंने भाप्यकार बनकर उसे जनता को 
समझाया। अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र-दूत वनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल 
पड़े। गुरु एक, चेले अनेक और प्रचारक असंख्य होते हैं। इस प्रकार यह नवीन धर्म 


ऊ 
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देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया। गांधीजी की कूच के समय जी सरकार 
अविचंलित दिखाई देती थी, एक ही सप्ताह में उसके होश-ह॒वाश गुम हो गये। गांधीजी 
के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में बह वल्कभभाई को गिरफ्तार 
करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाइयां कर 
चुकी थी। कूच के वाद उसने यह जाज्ञा दी कि ठंगोटी और दण्डधारी गांधी की 
पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय। वम्बई, युक्‍त-प्रान्त, पंजाब और 
मदरास आदि सभी प्रान्तों ने ऐसी ही आज्ञायें निकाल दीं। पुलिस को मामूली 
काम से एक तरह छुट्री-सी दे दी गई। सारा ध्यान असहयोगियों पर रूग्रा दिया 
गया। 

इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रंहा था। यह क्‍या कम 
सन्तोपष की वात थी ? इसमें किसी वाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कप्ट तो 
हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, बलवती और गौरवान्वित * 
होकर प्रकट हो रही थी। 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना 
चमत्कार दिखाना ही था। इसीकों देखने, भीर अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि 
में देखने के लिए, १२ मार्च १६३० से पहले ही से सावरमती-आश्रम में हजारों नर- 
नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हुए थे। जहांतक चलने का सामर्थ्य था वहां तक 
ये लोग गांधीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियों के साथ कई 
भारतीय और विदेशी संवाददाता, चित्रकार और आस-पास के सैकड्टों लोग तथा भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों से आये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गांधीजी को जाननेवाऊों को मालम 
हैँ कि वह कितना तेज चलते हैं। एक संवाददाता ने इस यात्रा का वर्णन इस प्रकार 
किया हैं :-- 

“१२ मार्च को सुबह होते ही गांधीजी सविनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल 
पड़े । उनके साथ चुने हुए ७६ स्वयंसेवक थे। इन लोगों को दो सौ मीरू की दरी 
पर, समुंद्र-तट पर बसे, दाण्डी नामक गांव जाना था और वहां पहुँकर नमक बनाना 
था। 

बॉम्बे क्रिकल्' के शब्दों में “इस महान राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके 
साथ-साथ और वाद में जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और 
जीवन फूंकनेवाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महान्‌ अवसर पर मनुष्यों 
के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवल धारा वह रही थी उतनी पहले कभी नहीं 
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वही थी। यह एक महान्‌ आन्दोलन का महान प्रारम्भ था, और निश्चय ही भारत 
की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा। 


यात्रा में. 

«गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी छूकड़ी लिए हुए चलते थे। उनकी 
सारी सेना विछकूल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-तायक का कदम फुर्ती से 
उठता था और सभीको प्रेरणा देता था। असलाछी गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते 
* इस सेना को दोनों ओर खड़ी हुई भारी भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग 
घण्टों पहले से भारत के महान्‌ सेनापति के दर्शनों की उत्सुकता में खड़े थे। इस अवसर 
पर अहमदाबाद में जितना बड़ा जुछठस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याद 
नहीं पड़ता। शायद वच्चों और अपंगों के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी इस जुलूस 
' में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में खड़े होने 
को जगह न मिली, वे छतों और झरोखों, दीवारों और दरख्तों पर, जहां-कहीं जगह 
मिली, पहुँच गये थे। सारे नगर में उत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर गांधीजी 
की जय के गगनभेंदी घोष होते रहे। 

कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया था “कि स्वराज्य नहीं मिला तो 
या तो रास्ते में मर जाऊँगा या आश्रम के वाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सका तो 
आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं हैँ ।” गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। 
श्री अव्वास तय्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकरंर हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने कहा, “महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कच की उपमा हजरत मूसा और उनके ग्रहुदी 
साथियों के देश्-त्याग से ही दी जा सकती हैं। जबतक यह महापुरुष मंजिले-मकसुद 
पर नहीं पहुँच जायगा, पीछे फिरकर नहीं देखेगा। | 

गांधीजी ने कहा, “अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृ[तिक 
और आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर विया है। में इस राज्य को अभिज्ञाप समझलज्ा 


हैँ और इसे नप्ट करने का प्रण कर चुका हूँ। गा 


मेंने स्वयं गॉड सेव दि किंग” के गीत गाये हैं। दूसरों से भी गवाये हैं। 


मुझे भिक्षांदेहि' की राजनीति में विश्वास था। पर वह सव व्यर्थ हुआ। में जान गया - 


कि इस सरकार को सीवा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म 
हो गया हैँ । पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किसीको मारना नहीं चाहते, 
किन्तु इस सत्यानाज्ञी शासन को खतम कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।” 


ई 
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जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेंदारों 
के सामाजिक, वहिप्कार की निन्‍दा की और कहा, “सरकारी कर्मचारियों को भूखों 
मारना धर्म नहीं है। शत्रु को सांप काट छे तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका 
जहर चूस लेने में में भी संकोच नहीं करूँगा । 

१४ फरवरी १६३० को कार्य-समिति ने नमक-सत्याग्रह के विपय में जो 
प्रस्ताव पास किया था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदाबाद की बैठक में उसका 
इस प्रकार समर्थन किया :--- 

“यह समिति कार्य-समिति के १४ फरवरीवाले उस प्रस्ताव का समर्थन करती 
है जिसमें सविनय-अवज्ञा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार 
दिया गया था। साथ ही यह समिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ माचे 
को शुरू किये गये कूच पर बधाई देती हैँ। समिति को आशा हैं कि देशभर गांधीजी 
का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्व॒राज्य का आन्दोलन श्ञीत्र सफल 
हो जाय। 

“भमहा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार 
उचित समझें उसी प्रकार सविनय-अवज्ञा जारी कर दें, अछवत्ता समय-समय पर 
कार्य-समिति की आज्ञाओं का पालन करना प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक 
होगा। किन्तु समिति को जाश्ा हैं कि प्रान्त यथा-संभव नमक-कानून तोड़ने पर ही 
जोर छगावेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी 
पूरी तैयारी तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जवतक गांधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक- 
कानून का भंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दें दें तततक अन्यत्र सविनय- 
अवज्ञा आरम्भ न की जायगी। हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जायें तो प्रान्तों 
को सविनय-अवज्ञा आरम्भ करने की पूरी आजादी होगी।” 


तीथ यात्रा 
गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते 
रहें कि यह तीर्थयात्रा हैं। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही 
पुण्य हूं, स्वादिप्द भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। 
सूरत में गांधीजी ने कहा :-- | 
“आज ही प्रातः कालीन प्रार्थना के समय में साथियों से कह रहा था कि जिस 
जिले में हमें सविनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये हैँ। अतः हमें आत्म-शुद्धि 
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और समर्पण-बुद्धि का और भी प्रयत्व करना चाहिए। यह जिला अधिक संगठित है 
और यहां कार्यकर्त्ताओं में घनिप्ठ मित्र भी अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजों 
भी अधिक होने की संभावना है। देखना उनके आग्रह को न मानता। हम देवता नहीं 
: हैँ, निर्वल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं । हमसे अनेक भूलें 
हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय में यात्रियों की भूलों पर चिन्ता- 
मग्न था उसी समय एक दोपी ने स्वयं आकर अपराध कवूल किया। मैंने समझ लिया 
कि मेने चेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने हमारे लिए 
मोटर भरकर सूरत से दूध मंगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। अतः मैंने 
तीन्न शब्दों में उनकी भर्त्सना की। परन्तु इससे मेरा दुःख ज्ञान्त नहीं हुआ। उल्टा 
ज्यों-ज्यों में उस भूल पर विचार करता हूँ त्यों-त्यों दुःख बढ़ता ही हैं। 

“में विरोध तभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-आय 
से कुछ तो साम्य रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम 
अपने कार्य में नंगे, भूखे और वेकार लोगों की भलाई की दुहाई देते हैं। यदि हम 
देशवासियों की औसत-आय अर्थात्‌ ७ पैसे रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा 
रहें है तो हमें वाइसराय के वेतन की टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। मेंने 
कार्यकर्ताओं से खर्चे का हिसाव और अन्य विगत मांगी है। कोई आइचर्य नहीं, यदि 
इसमें प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी 
क्या, जब वें कहीं-न-कहीं से मेरे लिए वढ़िया-से-बढ़िया सन्तरें और अंगूर लायेंगे, 
१ दर्जन सन्तरों के स्थान पर १० दर्जन पहुँचायँंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी . 
तो डेढ़ सेर छा घरेंगे ? आपका जी दुखानें के भय का बहाना लेकर आपके परोसे हुए 
व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम होगा । आप अमरूद और अंगूर छाकर 
देते हें और हम उन्हें उड़ा जाते हैं। क्यों ? इसलिए कि धनाढ्य किसान ने भेजे हैं ! 
और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउण्टेन-पेन दे दिया और मैने 
बिना आत्म-पीड़ा अनुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे वाइसराय साहब को 
खत लिख डाला ? क्‍या यह मुझे और आपको शोभा दे सकता है ? क्या इस प्रकार 
लिखे हुए पत्र का कुछ भी असर हो सकता है ? 

“इस प्रकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती हैं 
कि चोरी का माल खाना कच्चा पारा नियलना है। गरीव देश में वढ़िया भोजन करना 
चोरी करके खाना नहीं तो क्या है ? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं 
जीती जा सकती। मैंने यह कूच हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए छुरू भी नहीं 
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की थी। हमें तो आशा है कि हमारी पुकार पर हजारों स्वयंसेवक हमारा साथ देंगे । 
उनपर वेशुमार ख् करके रखना हमारे लिए असंभव होगा। ञं 


नमक-कानून टूटा 

भू अप्रैल को प्रातःकाल गांधीजी दाण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनीदेवी भी 
उनसे मिलने आई थीं। प्रातःकाल की प्रार्थना के थोड़ी देर वाद गांबीजी और उनके 
साथी समुद्र-तट से नमक वीनकर नमक-कानून तोड़ने निकले। नमक-कानून तोड़ते 
ही गांधीजी ने यह वक्‍तव्य प्रकाशित किया :-- | 

“नमक-कानून विधिवत्‌ भंग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार 
हो वह, जहां चाहे भीर जब सुविधा देखे, नमक वना सकता है। मेरी सलाह यह है कि 
स्वेत्र कार्यकर्ता नमक वनावें; जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहां उसे 
काम में भी लाबें और ग्रामवासियों को भी सिखा दें, परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दें 
कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम है। या यों कहो कि गांववालों को पूरी तरह 
समझा दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर कितना पड़ता हैँ, और इसके 
कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय । 

“नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह मर, अर्थात्‌ १३ अप्रैल तक, 
जारी रहनी चाहिए। जो इस पवित्र काय॑ में शरीक न हो सकें उन्हें विदेशी वस्त्र- 
वहिप्कार और खद्दर-प्रचार के छिए व्यक्तिश: काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से- 
अधिक खादी बनवाने का भी. प्रयत्त करना चाहिए। इस काम के और मदिरा-निपेध 
के बारे में में भारतीय महिलाओं के लिए अरूग सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास 
दिन-दिन दृढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रियां पुरुषों से अधिक 
सहायक हो सकती हैं। मुझे रूयता है कि अहिंसा का अर्थ वे पुरुषों से अच्छा समझ 
सकती हैँ। यह इसलिए नहीं कि वे अवला हँ---पुरुष अहंकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते 
हैं ।--वल्कि सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक 
है! 

स्त्रियों के विपय में गांवीजी ने नवसारी में कहा :-- 

“स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कढद़्ाइयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। 
में सरकार पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी बहनों से लड़ाई 
मोल नहीं लेगी । इसकी उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जबतक सरकार 
की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तवतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए; जब 
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सरकार सीमोल्लंघन करे तव भले ही स्त्रियां जी खोलकर लड़ें। कोई यह न कहे कि 
चूंकि हम जातते थे कि स्त्रियां कितनी भी आगे बढ़कर कानून भंग करें उनपर कोई 
हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आड़ ली | मैंने स्त्रियों के सामने जो 
कार्यक्रम रक्खा हैं उसमें उनके लिए बहुते काम है। वे जितना साम्थ्यं हो, साहस 
दिखावें और जोखिम उठावें।” 


६ अप्रैठ से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर 
तक आगसी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में विराट सभायें 
हुईं। करांची, पूना, पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं 
ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार 
हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मदरास में भी गोली 
चली। 

करांची की दुर्घटन। का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा :--- 

बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हें, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवांन 
था, इसलिए सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। 
१८ साल का नौजवान मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जय- 
रामदास सहित ७ मनुष्य गोली से घायल हुए।” 

२३ अप्रैल को वंगाल-आडर्डिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल 
को वाइसराय साहब ने भी कुछ संशोधन करके १६१० के प्रेस-एक्ट को आइडिनेन्स- 
रूप में फिर से जीवित कर दिया। गांधीजी का यंग इंडिया” अब साइक्लोस्टाइल 
पर निकलने लगा था। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा :--- | 

“हमें अनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हम पर एक प्रकार से फौजी 
शासन हो रहा हैं। फौजी शासन आखिर है क्या। यही कि सैनिक अफसर की मर्जी 

, ही कानन वन जाती है। फिलहाल वाइसराय वैसा अफसर हैं और वह जहां चाहे 
साधारण कानन को वालाय-ताक रखकर विश्ेप भाज्ञायें छाद देता है. और जनता वेचारी 
में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर में आशा करता हूँ, वे दिन जाते रहें 
कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चुपचाप सिर शुका दें। 

“मुझे उम्मीद हैं कि जनता इस आाडिनेन्स से भयभीत न होगी। और अगर 
लोकमत के सच्चे प्रतिनिधि होंगे तो अखवारवाले भी इससे नहीं डरेंगे। थोरो का यह 
उपदेश हमें हृदयंगम कर लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी 
का घनवान रहना कठिन होता है। अतः जब हम चीं-चपड़ किये बिना अपने शरीर 
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ही अधिकारियों के हवाले कर देते हैं तो हमें उसी भांति अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द 
कर देने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए? इससे हमारी बात्मा की तो रक्षा 
होगी। 

“इस कारण में सम्पादकों और प्रकाशकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 
वे जमानत देने से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, 
या सरकार जो-कछ जब्त करना चाहे कर लेने दें। जब स्वतंत्रता-देदी हमारा द्वार 
खटखटा रही है और उसे रिझाने को हजारों ने घोर यातनायें सहन की हैं, तो देखना, 
अखवारवालों को कोई यह न कह सके कि मौका पड़ने पर वे पूरे नहीं उत्ते। सरकार 
टाइप और मशीनरी जब्त कर सकती है; परन्तु कलम और जवान को कीन छीन सकता 
हैं? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; वह तो किसी के दवाये नहीं 
दव सकती |” 

थोड़े दिन बाद गांधीजी ने अपने 'नवजीवन-प्रेस' के व्यवस्थापक को कह दिया 
कि सरकार जमानत मांगे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय । 'नवजीवन' 
गया और उसके साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे । देश 
के अधिकांश पत्रकारों ने जमानतें दाखिल कर दीं। 

अव गांधीजी ने जनता को गांवों में ताड़ी के, सारे पेड़ काट डालने का आदेश 
दिया। शुरुआत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की 
सभा में वह बोले--भविष्य में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चाहिए। 
तकली पर तुम वारीक-से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपड़ा पहले-पहल 
सूरत के बन्दर पर उतरा था। सूरत की बहनों को ही इसका प्रायश्चित्त करना हैं। 
यहीं पर उन्होंने जातीय पंचायतों से अपनी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने का 
अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक चहिप्कार के 
विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पड़ी। खेड़ा जिला गुजरात का रणांगण वन गया 
था। गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा--- 

“लेड़ा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिप्कार को मर्यादा के भीतर 
रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मेने संकेत कर दिया है कि प्राम-कर्मचारियों 
का वहिप्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आज्ञा 
न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना वन्‍्द न होना चाहिए। उन्हें घरों से 
नहीं निकालना चाहिए। यदि हमसे इतना न हो सके तो वहिप्कार छोड़ देना 
चाहिए। 
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धारासना पर थावा 

इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहव के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया 
और सूरत जिले के घारासना और छरसाड़ा के नमक के कारखानों पर धावा करने 
का इरादा जाहिर किया। उन्होंने वाइसराय को लिखा :--- 

“ईश्वर ने चाहा तो धारासना पहुँचकर नमक के कारखाने पर अधिकार करने 
का भरा इरादा हैं। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होंगे । जनता को यह वताया गया है 
कि धारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं। यह महज घोखाधड़ी है। धारासना पर सरकार का 
उतना ही वास्तविक नियंत्रण हैं जितना वाइसराय साहव की कोठी पर है । अधिकारियों 
की स्वीकृति के वरिना चुटकीभर नमक भी कोई वहां से नहीं ले जा सकता । 

इस धथावे को--रोकने के तीन उपाय हें--- 

(१) तमक-कर उठा देना। | 

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना। परत्तु जैसी मुझे 
आश्ा है, यदि एक के वाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर 
न होगा। धर 

(३) खालिस गुण्डापन। परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फूड़वाने 
को तंयार रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा। 

“यह निश्चय विना हिंचक के नहीं कर लिया गया। मुझे आशा थी कि 
सत्याग्रहियों के साथ सरकार सभ्य तरीके से लड़ेगी। यदि उनपर साधारण कानून का 
प्रयोग करके सरकार सन्‍्तोप कर लेती तो में कही क्या सकता था ? इसके वजाय 
जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोड़ा-वहुत जाव्ता वरता भी है, वहां साधारण 
सैनिकों पर पाशविक ही नहीं निर्लेज्ज प्रहार भी किये गये हैं। ये घटनायें इक्करी-दुक्की 
होतीं तो उपेक्षा भी कर ली जाती। परन्तु मेरे पास बंगाल, विहार, उत्कल, 
संयुक्तप्रान्त, दिल्‍ली और वम्बई से जो संवाद पहुँचे हैं उनसे गुजरात के अनुभव का 
समर्थन होता है। गूजरात-सम्बन्बी सामग्री तो मेरे पास ढेरों हैं। करांची, पेशावर 
और. मदरास के गोली-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते हैं। हड्डियां 
चुर-चुर करके और अण्डकोप दवादवाकर स्वयंसेवकों से वह नमक छीनने का प्रयत्न 
किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था। हां, स्वयंसेवकों के लिए अलवत्ते वह - 
वेंध-कीमती था। कहा जाता हैं कि मथुरा में नायव मजिस्ट्रेट ने १० वर्ष के बालक के 
हाथ में से राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। यह कार्य कानून के विरुद्ध था परन्तु जब 
जनता ने झण्डा वापस मांगा तो उसे निर्दय प्रहार करके खदेड़ दिया गया। अधिकारी 
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* स्वयं अपना अपराध समझते थे तभी तो अन्त में झण्डा वापस दे दिया गया। बंगाल में 
नमक के सम्बन्ध में मुकदमे और प्रहार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयंसेवकों 
से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय निर्देयता का परिचय दिया गया बताते हैं। 
समाचार हैं कि चावल के खेत जला दिये गये और खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये 
गये। कर्मचारियों के हाथ शाक-भाजी न वेचने के अपराध पर गुजरात में एक सब्जी 
की मण्डी ही नप्ट कर दी गई। ये क्ृत्य जन-समूहों की आंखों के सामने हुए हैं। कांग्रेस 
की भाज्ञा न होती तोब्क्या ये लोग वदला लिये बिना छोड़ते ? कृपया इन दुत्तान्तों पर 
विश्वास कीजिए। ये मझें उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का बन्त ले रबखा हूँ 

वारडोली की भांति वड़े-वढ़े कमंचारियों-द्ाारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध 
हुआ है। मुझें खेद है, इन दिनों भी कर्मचारी झूठी बातें प्रकाशित करने से वाज नहीं 
रहे। गजरात के कलकक्‍्टरों के दफ्तर से जो सरकारी विज्ञप्तियां मिकली हैँ उनके 
कुछ नमने ये 

१--- वयस्क लोग प्रतिवर्ष २॥ सेर नमक खाते हैं इसलिए प्रति व्यक्ति तीन 
आना कर देते हैं। सरकार एकाधिकार हटा लें तो लोगों को अधिक मल्य देना पड़ेगा 
और एकाधिकार के हटाने से सरकार को जो हानि होगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी। 
समृद्र-तट से बटोरा हुआ नमक खाने के काम का नहीं होता, इसीलिए सरकार उसे 
नप्ट कर देती हूँ । नि 

२--गांवीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नप्ट 
कर दिया। परन्तु सव लोग जानते हैं कि यह वात सच नहीं हैं। देश भर में कोई गांव 
एंसा नहीं है जहां आज भी रुई हाथ से न काती जाती हो । इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रान्त 
में सरकार कातनेवालों को बढ़िया तरीके बताती हैं और कम कीमत पर अच्छे औजार 
देकर उनकी सहायता करती है।' 

३--सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पांच में से चार रुपये प्रजा की 
भलाई के कामों में लगाये हैं।' 

“मैंने ये तीन तरह के बयान तीन अलग-अलग हस्त-पत्रकों में से लिये है। 
में यह कहने का साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे साबित किये जा 
सकते हूँ। प्रत्येक वयस्क उपयुक्त मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में 
लेता हैं ओर इसलिए निश्चय ही-€ आने प्रति वर्ष तो कर के देता ही हैं। और यह 
कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पशु, छोटे-वड़े और अच्छे-वीमार 
सबसे । 
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“यह कहना एक दुष्टतापूर्ण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्खा चलता 
है और सरकार चर्खा-आन्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है। सरकारी 
, ऋण के पांच में से चार हिस्से सावेजनिक हित के लिए खर्च होने की झठी वात का 

उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग- अधिक अच्छा दे सकते हैं। परन्तु ये नमने तो उन 
वातों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज आती हैं। उस दिन 
एक वीर गृजराती कवि को झूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई। का 
वेचारा कहता ही रहा कि में तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींद ले 
रहा था। 

“अब सरकार की निष्कियता की वानगी देखिए। शराब के व्यापारियों ने 
धरना देनेवालों को पीटा और नियम-विरुद्ध शरांव वेची। सरकारी आदमियों तक 
ने कवूछ किया कि स्वयंसेवक झान्त थे। फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट 
प्र ध्यान दिया और न दराव की अनियमित थिक्री पर। मार-पीट के वारे में तो 
सबको माल्‍ूम होते हुए भी कर्मचारी यह वहाना कर सकते हैं कि किसीने शिकायत 
नहीं की। 

“और अब देश की छाती पर एक नया आ्डिनेस्स और लाद दिया हैं। 
इसकी कोई मिसाल नहीं मिछती। भगतसिह वगरा के मुकदमे में कानून के द्वारा 
देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जाज्ते को ताक़ में रखने का आपको अच्छा 
अवसर मिल गया। इन कृत्यों को फौजी-शासन कहा जाय तो आइचर्य क्‍यों 
होना चाहिए ? और अभी तो आन्दोलन का पांचवां सप्ताह ही हैं। 

“ऐसी दश्ा में, कुछ समय से भय-प्रदर्शन का वोलवाला झुरू हुआ है। उसका 
आतंक देश पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर 
कार्रवाई कर डालना चाहता हूँ, जिससे आपका क्रोध जल्दी ही भड़क उठे और बह 
अधिक साफ रास्ते पर चल निकले। मैने जो बातें वयान की हैं उनका सम्भव है 
आपको इल्म न हो। शायद आपको उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा धर्म तो 
आपका ध्यान दिलाना मात्र हैं। 

“कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि में आपसे सत्ता के छाल पंजे को 
पूरी तरह आजमा लेने का अनुरोध करूँ। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की वात 

ग्रेगी । जो लोग आज कष्ट-सहन कर रहे हैं, जिनकी मिल्कियत वरवाद हो रही हैं, 
उन्हें यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैंने उनकी सहायता से इस लड़ाई को 
छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम को उस हद तक पूरा नहीं किया जिस हद तक वह किया 
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जा सकता था। क्योंकि एक तो इस लड़ाई की वदौलत सरकार का असली रूप प्रकट 
हुआ हैं और दूसरे इसके छेड़ने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है। 

सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्ताघारी जितना अधिक दमन और 
कानून-भंग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टों को आमन्त्रण देंगे। स्वेच्छा- 
पूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक कप्ट-सहन उतनी ही निश्चित 
सफलता। कि 

“में जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायों में कितनी विपत्तियां निहित 
हैं। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल करनेवाला नहीं दीखता। में जो सोचता और 
मानता हूँ वही करता हूँ। में भारत में गत १५ वर्ष से और भारत से वाहर और भी 
२० वर्ष पहले से कहता आया हूँ कि हिंसा पर शुद्ध अहिंसा की ही विजय हो सकती 
हैं। मेने यह भी कहा है कि हिसा के एक-एक कार्य शब्द और विचार से भी अहिसात्मक 
कार्य की प्रगति में वाधा पड़ती हैं। वार-वार ऐसी चेतावनियां देनें पर भी लोग हिंसा 
कर वैठें तो में क्या करूँ? मेरे शिर पर उस दश्षा में उतना ही दायित्व होगा जितना 
प्रत्येक मनप्य का दूसरे के कार्यो के लिए अनिवार्य रूप से हुआ करता है। इसके 
अलावा भर मेरी जिम्मेवारी नहीं हो सकती। दायित्व की वात छोड़ भी दी जाय 
तो भी में अपना काम किसी भी कारणवश मुल्तवी नहीं रख सकता। अन्यथा 
अहिंसा में वह शक्ति ही कहां रहें, जो संसार के सन्तों ने वर्णन की हैं और जो मेरे 
दीघंकालीन अनुभव ने सिद्ध की है? 

“हां, में आगे की कारंवाई सहर्प स्थगित रख सकता हूँ। आप नमक-कर 
उठा दीजिए। इसकी निन्‍दा आपके कई विख्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की 
है; और अब तो आपने देख लिया होगा कि सविनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी 
सर्वत्र इसपर रोप प्रकट कर दिया है। आप सविनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए। 
परन्तु क्या आप कानून-भंग से हिसामय विद्रोह को अच्छा समझते हैं.” आपने कहा है 
कि सविनय-अवज्ञा का परिणाम हिंसा हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास 
यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं समझी और इसलिए उसकी 
सुनवाई भी नहीं की; फल यह हुआ कि मनुप्य-स्वभाव सरकार की प्रिय और 
परिचित वस्तु हिसा पर उतर आने को विवश्ञ हुआ। परन्तु मुझे आज्ञा हैं कि सरकारी 
उत्तेजना के वावजूद परमात्मा भारत-वासियों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रहने की 
वुद्धिमत्ता और शक्ति को प्रदान करेगा। 

“अतः आप नमक-कर उठा न सकें और नमक बनाने की मनाई दूर न करा 
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सके तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में वणित कार्रवाई करनी 
पड़ेगी । 


गाँधीजी की गिरफ्तारो 


५ तारीख की रात को १ वजकर १० मिनट पर गांधीजी को चुपके से 
गिरफ्तार करके मोटर-लारी में विठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। वम्बई 
के पास वोरीबिली तक रेलगाड़ी में और वहां से यरवडा-जेल तक मोटर में पहुँचा 
दिया गया। लन्दन टैलीग्राफ' नामक अखवार के संवाददाता अशञ्ममीद वार्टीलिट ने 
इस प्रसंग पर लिखा था :--- 

“जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में नाटक 
का-सा चमत्कार प्रतीत होता था। हमें रूगा, इस दृश्य के प्रत्यक्षद्रप्टा हमी हैं। कौन 
जाने यह घटना आगे चलकर ऐतिहासिक वन जाय ? एक ईदवर-दृत की गिरफ्तारी 
कोई छोटी बात है ? सच्चे-झूठे की भगवान जाने, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि 
गांवी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा, और दिव्य-पुरुष हैं। कौन कह 
सकता हैं कि सौ वर्ष बाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नहीं पूजेंगे 
इन विचारों को हम रोक न सके और इस ईश्वर-दूत को हिरासत में लेने के लिए उपा 
के प्रकाद में रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा ।” 

हां, गिरफ्तार होने से पहले गांवीजी ने दाण्डी में अपना अन्तिम सन्देश 
लिखवा दिया था। वह यह था :-- - - 
े 4०% सम्प्रति भारत का स्वाभिमान और सर्वस्व एक मुट्ठी नमक में 
निहित है। मुट्ठी टूट भले ही जाय, पर्‌ खुलनी हरग्रिज न चाहिए । 

“मेरी गिरफ्तारी के वाद जनता या मेरे साथियों को घवराना न चाहिए। 
इस आन्दोलन का संचालक में नहीं हैँ, परमात्मा हैं। वह सबके हृदय में निवास 
करता हैं | हममें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित 
हैं। गांव-गांव को नमक बीनने या वनाने को निकल पड़ना चाहिए। स्त्रियों को शराव 
अफीम और विदेशी कपड़े की दृकानों पर घरना देना चाहिए। घर-घर में 
आवाल-बृद्ध सबको तकछी पर कातना शुरू कर देना चाहिए भौर रोज सूत के ढेर लग 
जान चाहिएँ। विदेशी वस्त्रों की होलियां की जायें। हिन्दू किसीको अछूत न मानें | 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिललें। बढ़ी जातियां छोटी जातियों 
को देने के बाद बचे हुए भाग से सन्‍्तोप करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें 
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२ सरकारी नौकर उन पटेलों और तलाटियों की भांति नौकरियां छोड़कर जनता 
' सेवा में जुट जायें। इस प्रकार आसानी से हमें. पूर्ण स्वराज्य मि्ध जायगा ।” 
गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति 
गे लहर अपने-आप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि वम्वई, 
छकत्ता और अनेक स्थानों पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़ताल हो गई। गिरफ्तारी 
; दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी। वम्बई में विराट जुलूस निकला। 
एम को इतनी विज्ञाल सभा हुई कि कई मंचों पर से भाषण देने पड़े। 5० में से 
८० के लगभग मिलें बन्द रहीं; कारण ५० हजार मजदूर विरोव-स्वरूप निकल 
गये थे। जी० आई० पी० और बी० वी० सी० आई० के कारखानों के मजदूर भी 
ग़म छोड़कर हड़ताल में शरीक हो गये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर 
करने के लिए कपड़े के व्यापारियों नें ६ दिन की हड़ताल का निश्चय किया। 
एंवीजी-पूना में नजरवन्द किये गये थे। वहां भी पूरी हड़ताल हुईं। समय-समय पर , 
प्रकारी पदों और पदवियों के छोड़ने की घोषणा होने लगी। देश ने प्राय: सर्वेत्र 
प्रहात्माजी के उपदेशों का आइचर्यजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर 
झगड़ा भी हो गया। शोलापुर में ६ पुलिस-चौकियां जला दी गईं, जिसके फल-स्वरूप 
पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। 
कलकत्ते में शहर की हड़तालें तो शान्तिपूर्ण रहीं, परन्तु हवड़ा और पंचतल्ला “में 
भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४वीं धारा के 
अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गईं। 
परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर त्तो विश्व-व्यापी हुआ। पनामा के . 
भारतीय व्यापारियों ने २४ घंटे की हड़ताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तठवासी 
हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साहव एवं कांग्रेस को तार ' 
भेजकर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फ्रांस के पत्र गांधीजी और 
उनकी वातों से भरे थे। वहिप्कार आन्दोलन का परिणाम जर्मनी पर भी हुआ। वहां 
के कपड़े के व्यापारियों को उनके भारतीय आढ़तियों ने माल भेजने की मनाही करदी | 
शूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छींट के कारखानों को खास तौर 
पर हानि हो रही है। नैरोवी के भारतीयों ने भी हड़ताल रक्‍्खी। 
इसी बीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावश्ञाली पादरियों 
ने तार-द्वारा रैम्जे मेकडानल्ड साहव की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे 
अनुरोध किया कि गांधीजी और भारतवासियों के साथ चान्तिपूर्ण समझौता किया 
२६ 
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जाय | इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीज होम्स ने करवाये थे। सन्देश 
में प्रवानमंत्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसी में है कि 
इस संघर्ष को वचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति से रक्षा 


है 


का जाय। 


काय-समिति के प्रस्ताव 

महात्मा जी के स्थान पर श्री अव्वास तैयवजी नमक-सत्याग्रह के नायक 
हुए थे। वह भी १२ अग्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारियों, लाठी-प्रहारों 
ओऔर दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के वाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के 
गोदामों पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हें लाठियों से मारती रही। बहुतों को 
सख्त चोटे आई। े 

गांधीजी की गिरफ्तारी के वाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई 
और उसने कानून-भंग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर विया। नीचे लिखे प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए :--- 

“१, कराडी तक महात्मा गांधी के साथ जानेवाले स्वयंसेवकों को कार्य- 
समिति वधाई देती हैं और आशा करती है कि नये-नये दल धावे करते रहेंगे। समिति 
निरचय करती है कि अवसे नमक के धावों के लिए धारासना अखिल-भारतीय केन्द्र 
माना जाय। 

“४२. गांधीजी ने इस महान्‌ आन्दोलन का संचालन करके देश को जो 
मार्ग दिखाया है उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना 
शाइवत विश्वास प्रकट करती हैं और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को 
दुगुने उत्साह से चलाने का निश्चय करती हैं । 

४३. समिति की राय में अव समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की 
प्राप्ति के लिए प्राणों की 'वाजी लगा कर कोशिश करें। अत: समिति विद्यार्थियों, 
वकीलों, व्यवसायियों, मजदूरों, किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों 
को आदेझ्ष देती है कि वे इस स्वातंत््य-संग्राम की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक 
कष्ट उठाकर भी सहायता दें। . 

: “४. समिति की राय में देश का हित इसीमें है कि विदेशी वस्त्र-वहिप्कार 
समस्त देश में अविरूम्व पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा माल की वित्री रोकने, 
पहले के दिये हुए आड्डेर रद कराने और नये आड्डर न भिजवाने के लिए कारगर उपाय 
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किये जायें। समिति समस्त कांग्रेस-क्मिटियों को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र- 
वहिप्कार का तीव्र प्रचार करें और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग विठा दें। 

४५ समित्ति पण्डित मदनमोहन मालवीय-दारा किये गये वहिप्कार-आन्दौलन 
की सहायता के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई 
समझौता मंजूर नहीं कर सकती जिससे मौजूदा मार बेचने दिया जा सके और 
समय-विद्येप के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के व्यापारियों के वचन से सन्‍्तोष किया 
जा सके। समिति सभी कांग्रेस-समितियों को ऐसे किसी समझौते में शामिल होते से 
मना करती है। 

“६, समिति निएपचय करती है कि बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए 
हाथ-कते हाय-वुने कपड़े की पैदावार बढ़ाई जाय। रुपये से वेचने के साथ-साथ सूत 
लेकर खह॒र देने वाली संस्थायें खड़ी की जायें और सामान्यतः: हाथ-कताई को प्रोत्साहन 
दिया जाय। समिति प्रत्येक देशवासी से अपील करती हैँ कि वह रोज थोड़ी-बहुत 
देर अवदय काते। 

“७, समिति की राय में समय भा पहुँचा हैं कि कुछ प्रान्तों में खास-खास 
महसूल देना वन्द करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्श्र, तामिल नाड और पंजाव जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन 
का छूगान रोका जाय और बंगाल, विहार और उड़ीसा आदि में चौकीदारी-कर न 
दिया जाय। समिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि वे प्रान्तीय सभितियों-द्वारा 
चुने हुए क्षेत्रों में जगीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का अ/न्दोलन संगठित 
करें। 

“८. प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता हे कि वे गैर-कानूनी 
नमक बनाने का काम जारी रखें और उसका विस्तार करें और जहां सरकार 
गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से वाधा दे वहां नमक-कानून तोड़ने का काम और 
भी जोश के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है कि नमक-कानून के प्रति 
देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायें हर रविवार को 
इस कानून के सामूहिक उल्लूंघन का आयोजन करें। 

“६. स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्त में जंगछात कानून तोड़ने 
की जो जनुमति दी है, समिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि 
अन्य प्रान्तों में भी जहां ऐसा कानून हो वहां प्रान्तीय समितियों की स्वीकृति से उसका 
भंग किया जा सवता हैं। 
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“१०. समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी 
मित्रों के कपड़े को कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली खहदर की वनवाई को रोकने 
एवं घिदेशी वस्त्र वहिप्कार की पूत्ति के लिए वे भारतीय मिरू-पाछिकों से समझौते 
की वातचीत करें। 

१. समिति जनता से अनुरोव करती है कि अंग्रेजी माल का वहिष्कार 
जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए वह प्रव्॒लक प्रयत्न करे। 

“१२. समित्ति जनता से प्रवल अनुरोध करती हैं कि अंग्रेजी बैंकों, वीमा- 
कम्पिनियों, जहाजों और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी वहिप्कार करे। 

“१३. समिति एकवार पुनः सम्पूर्ण मदिरा-निषेध के लिए घोर प्रचार-कार्य 
की आवश्यकता पर जोर देती हैं और शराब और ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिग 

करने का प्रान्तीय समितियों से अनुरोध करती है। 

१४. समिति को कहीं-कहीं भीड़-दारा हिंसा हो जाने पर दुःख हैं और 
वह इस हिंसा की अत्यंत कठोर निन्‍दा करती हैं। समिति अहिंसा के पूर्ण पालन की 
आवश्यकता पर आग्रह रखने की इच्छा प्रकट करती है। 

“४१५, समिति प्रेस-आडडनेन्स की तीत्र निन्‍्दा करती है और जिन अखबारों 
ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया उसकी प्रशंसा करती है। जिन भारतीय पत्रों ने 
अभीतक प्रकाशन वन्द नहीं किया है या वन्‍्द करके फिर निकलनें लगे हैँ उनके अब 
बन्द किये जाने का अनुरोध करती हँ।जो भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी 
प्रकाशन बन्द न करें उनका वहिप्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील 
“करती है। 

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बैठक में प्रयाग गईं हुई थीं। श्री 
तैयवजी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारासना छोट आईं और 
घावे का संचालन करने का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। 
वह और उनका स्वर्यंसेवक-दल जाव्ते से गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, 
किन्तु वाद में पुलिस के घेरे से निकालकर उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद 
स्वयंसेवकों के दल नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया 
गया। उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी संस्था के 
सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और धारासना की अस्थायी जेल में नजरबन्द 
कर दिया। 

१६ ता० को प्रात:काल ही बड़ाला के नमक के कारखाने पर स्वयंसेवक वड़ी 


अध्याय २: प्राणों की बवाजी-१६३० ४०५ 


संख्या में एकत्र हो गये। पुछिस की तत्यरता के कारण घावा न हो सका। उस दिन 
पुलिस तमंचे लेकर आई थी। उसने ४०० सत्याग्रहियों को पकड़ लिया। 
>८ >< ; > > 
वहिप्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इसपर फ्री-प्रेस' के संवाद- 
दाता ने यह लिखा था :-- 

“आक्रमण का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की 
सफलता भी इसी दिल्या में सबसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नहीं 
हैं कि अन्त में भारतीय बाजार हाथ से जाता रहेगा। वल्कि भय इस वात का अधिक 
है कि मौजूदा सौदे पूरे नहीं होंगे या रद कर दिये जायँगे। मौजूदा सौदे रद करने 
की वृत्ति बढ़ती जाती हैं। डेली मेल' का मैचेस्टर-स्थिति संवाददाता लिखता है, 
भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा छूगता है कि छंकाशायर का भारतीय व्यापार 
बिलकुल बन्द हो जायगा। पहले ही कताई-बुनाई के कारखाने अभिश्चित काल 
के लिये बन्द होते जा रहे हैं और हजारों मजदूर वेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।' 

नमक के धावे और भी होते रहें। उतका वर्णन गांवी: दी मैन एण्ड हिज 
मिञ्नन! (अर्थात्‌ गांधी: उसका व्यक्षितत्व और जीवन-ध्येय”) सामक पुस्तक में 
१३३ वें पृष्ठ से आगे यों किया गया है :-- 

“इस बीच में कार्य-समिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी 
रखने का निददय किया। धावे भी जारी रहेंगे। २१ मई को धारासना पर सामूहिक 
धावा हुआ। इसमें सारे गुजरात से आये हुए २५०० स्वयंसेवकों ने भाग छिया। 
इमाम साहव उनके नायक बने | यह ६२ वर्ष के वृद्ध पुदष गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका 
से साथी थे। घावा तड़के ही शुरू हो गया। जिघर से स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर 
हमछा करते उधर ही से पुलिस उन्हें छाठ्यां मार-मारकर खदेड़ देती । 

“हजारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा। दो घण्टे तक हन्द-बुद्ध चलता रहा। 
फिर श्री इमाम साहव, प्यारेछहाल और मणिलाल गांधी आदि नेता पकड़ लिये गये 
और बाद में श्रीमती सरोजिनीदेवी भी गिरफ्तार हो गई। उस दिन छुल मिलाकर 
२६० स्वयंसेवक घायल हुए। इन चोटों से श्री भाईलालूमाई डायाभाई नामक 
स्वयंयेवक तो चल ही दसा। इसके बाद पुलिस ने सेना की सहायता से घारासना और 
उँटड़ी के सब रास्ते बन्द्र करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया। उँटड़ी से सब 
स्वयंसेवकों को पुलिस न जाने कहां ले गई और फिर उन्हें छोड़ दिया।” 


च्ड जन को ब्त््सी ८५ न छावरन >> स्वयंसेवकों पक 23% लायक अफ-मा« धारासना य्प 
३ जून का उठड़ा का छावनी स २०० स्वयंसवकों के दो दर धारासना के 
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नमक-भण्डार पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया 
और जब भीड़ वर्जित सीमा में घबुसी ती उसपर लाठियां चला दीं। घायलों को छावनी 
के अस्पताल में पहुँचा दिया गया। 

वड़ाला के थावे 

वड़ाला के नमक के कारखाने पर कई थावें हुए। २९ ता० को १८८ 

स्वयंसेदक पकड़े गये और वर्ली भेज दिये गये। २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के 
साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गईं। पुलिस ने छाठी-प्रहार करके १७ को घायल 
किया और ११४ को गिरफ्तार। धावा दो घण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर हुआ। 
इसमें १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उड़ाके श्री० कवाड़ी भी इनमें शामिल थे | २६ ता० 
को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। वाकी भीड़ के साथ नमक 
लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अवतक जो 
गड़वड़ें हुई हैं वे अधिकतर दर्शकों ने की हैं और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं 
है, अत: जनता को घावों के समय वड़ाला से दुर रहता चाहिए। किन्तु सबसे चमत्कारी 
घावा तो १ जून को हुआ। युद्धनसमिति उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियां कर 
रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिकों औरं असैनिकों ने वड़ाला के विजद्याल 
सामूहिक घावे में भाग लिया। 
$ पोर्ट-द्रस्ट के रेल्वें चौराहे पर एक के वाद दूसरा दल पहुँचता और वहीं 
पुलिस उन्हें और भीड़ को रोक लेती। थोड़ी देर में घावा करनेवाले स्त्री और बच्चे 
तक पुलिस का घेरा तोड़ कर कीचड़ पार करके कढ़ाइयों पर पहुँच जाते। लगभग 
१५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें आईं। पुलिस ने धावा करनेवालों को खदेड़ 
दिया। बह सव खुद होम-मेम्वर साहव की देख-रेख में हुआ। 

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में वड़ा उपद्रव हो गया। स्थिति को 
सम्हालने के लिए पुलिस को दो वार प्रह्मर करने पड़े और सेना वुलानी पड़ी। उस 
दिन वड़ाला के ४ हजार अभियुक्तों से पुलिस की भिड़न्त हो गईं। छगभग ६० घायल 
हुए। २५ को सख्त चोटें आईं। किन्तु जिस प्रकार धावा करनेवालों के साथ पुलिस्त . 
ने वरताव किया उस पर जनता में वड़ा रोप फैला। दर्शक छोग उस निर्देय दृष्य को 
देखकर चकित रह गबे। वम्वई की अदारूत खफीफा के भूतपूर्व न्यायावरीद्य श्री 
हुसेन, क्री के० नटराजन और भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष श्री देववर धारासना 


० पु पे > पु किम 
म्-कन्मकलका७-.. ७ 'ोएणपुलरमथकम कंकाल... डज 2७००० कमा». सकमममकुमजरमका),...धाफपुफमम्यामपुथ+.. ही जगफाे.. हु... डमममूा-००-गादु०- पिन. डा अपर न्‍याकुणमपामाक७,. अभमाछााारममाा०५ परम». उकन्‍पाा+. धमाका +गपहभाकक. 
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“हमने अपनी आंखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर: भगा 
देने के वाद भी यूरोपियन सवार हाथों में छाठियां लिये हुए अपने घोड़े सरपट 
दौड़ातें और जहां सत्याग्रही धावे के लिए पहुँच गये थे वहां से गांव तक लोगों को 
मारते रहे । गांव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े दौड़ाकर स्त्री-पुरुष और बच्चों 
को तितर-वितर किया। ग्रामवासी दौड़-दीड़ कर गलियों और घरों में छिप गये। 
संयोगवद् कोई न भाग सका तो उसपर छाठियां पड़ी ।” 

न्यू फ्रीमेन! के संवाददाता वेव मिछर साहब ने घारासना के इस घृणित दृदय 
पर इस प्रकार प्रकाश डाला :--- 

“मे २२ देशों में १८ वर्ष से संवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस अें में मेंने 
असंख्य उपद्रव, मारपीट और विद्रोह देखे है; किन्तु घारासना-के-से पीड़ाजनक 
दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं आये। कभी-कभी तो ये इतने दुःखद हो जाते थे कि 
क्षणभर के लिए आंख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज 
थी। मालूम होता था , इन छोगों ने गांधीजी के अहिसा-बर्म को घोलकर पी लिया 
है ।! के 


सलोकोम्ब साहब की गवाही 
लन्दन के “डेली हेरल्ड-पत्र के प्रतिनिधि जाजें स्‍लोकोम्ब साहव भी नमक 
कूछ धावों के प्रत्यक्षदर्शी थे। वह्‌ २० मई को गांधीजी से यरवडा-जेल में मिले। 
उन्होंने 
ए्‌ 


;# 


द। 


न्होंने अपने पत्र को जो खरीता भेजा वह इतना असाधारण था कि कामन-सभा 
की नींद हराम हो गई और अनुदार-दल के पन्नों की चिढ़ और क्रोध का पार न 
रहा। इस खरीते में सलोकोम्व साहव ने वतलाया कि अब भी समझौते की सम्भावना है 
और यदि नीचे लिखी शर्ते मान ली जायें तो गांधीजी कानन-मभंग स्थगित करने और 
गोलमेज-परिपद्‌ के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से सिफारिश करने को तैयार हैं :--- 
(१) गोलमेज-परिपद्‌ को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय 
जिससे भारतवर्ष को स्वाघीनता का सार मिल जाय । 
(२) नमक-कर उठा देने और शराव और विदेशी वस्त्र की मनाई करने 
के सम्वन्ध में गांधीजी को सन्‍्तोप दिलाया जाय। - 
(३) कानून-भंग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाबें। 
(४) वाइसराय साहव के नाम गांधीजी ने अपने पन्न में जो सात बातें और 
लिखी थीं उनकी चर्चा वाद पर छोड़ दी जाय। 


डण्य कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


स्‍लोकोम्व साहव ने सरकार से पूछा कि वह गांवीजी से सम्मानपूर्वक 
संधि करने को तैयार है या नहीं ? उन्होंने कहा, “समझौते की वात चीत अब भी 
हो सकती है । गांधीजी से दो वार मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेल करने 
से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। 
गांवीजी जेल में क्या बन्द हैं भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पप्ट स्वीकार कर लेने से 
अब भी असीम हानि टाछी जा सकती है।”: ४. 8 


+ 


दमन का दौर-दोरा 

परन्तु एक-एक वात को कहां तक गिनावें ? घटनाओं का क्या पार था ? 
लॉर्ड अविन ने अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया । आरम्भ में तो उन्होंने 
गांवीजी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो 
सारे राष्ट्र को छग गया। सर्वत्र कूच के नक्कारे वजने छगे। उनकी पुकार पर हजारों 
महिलायें मैदान में निकल आईं। उनके कारण सरकार बड़े चक्कर में पड़ गई। उन्होंने 
ञाते ही शराव और विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना देने का काम अपने हाथ में 
ले लिया और जब्तक झोीय॑े पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तवतक पुलिस भी 
उनके आगे कुछ न कर सकी | ऐसी स्थिति में गांधीजी को खुला छोड़ा जाय ? न जाने 
वह कहां से देश की छिपी हुईं शक्ति को ढूंढकर निकाल छाते। उनके हाथ में जादू की 
लकड़ी थी । उसे जरा घुमाया कि घन-जन का ढेर लूग जाता था | अतः उन्हें गिरफ्तार 
तो करना था, पर समय पाकर। कारण गांधी पर हाथ डालता सारे राष्ट्रःरूूप 
भिड़ के छत्ते को छेड़गा था। १४ अप्रैल को जवाहरछालजी को पकड़ कर सजा दे दी 
गई। जवाहर क्या वन्‍्दी हुआ, कांग्रेस वन्दी हो गई। सारा देश एक विशाल जेलखाना 
बन गया। घरना, करवन्दी और सामाजिक वहिप्कार सवकी रोक के लिए आइई्िनेन्स 
निकल गये। राष्ट्रीय झंडे पर अनेक मुठ-भेड़ें हुई। सजायें दित-दिन कठोर होने 
लगीं। कैद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने छगें। छाटी-श्रह्दर भी था पहुँचे। लोगों 
को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियों और सव दस्त्रास्त्र से सुसज्जित करके 
पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियों के सिर पर आजमाई 
जायगी। यह कोरी धमकी या आशंका नहीं निकली । छाठी-प्रह्मर तो भयंकर सत्य 
के रूप में प्रयट हुआ । सभा-भंग की आज्ञा तो होती थी देश के साधारण कानून के 
बनूसार, और उसपर अमल होता था छाठी के निर्देव प्रहारों से। तमक-कानून 
साय-साथ ताजिरात-हिन्द की धारायें मिलाकर लम्बी-से-छम्बी सजायें दी जाने 
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लगीं। फरवरी १६३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा निकछी। उसमें राजनैतिक 
कैदियों का वर्गीकरण किया गया। हां, उसमें 'राजन॑तिक' शब्द सावधानी के साथ 
नहीं आने दिया गया। दिल्‍्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी इंडिया 
नामक साहाना पुस्तक में --अलबत्ते जवतरण-चिन्ह देकर--बह शब्द बराबर 
प्रयोग करती आ रही थी! यह सरकारी आज्ञा परिशिप्ट ४ में दी गई है। 

(ए! वर्ग तो नाममात्र को ही था। वी” क्लास भी बड़ी कंजूसी से दिया जाता 
था। विपुछ सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के 
अनुसार भी उच्च वर्ग के हकदार थे। पर उन्हें भी सी' क्लास में डाल दिया जाता 
था और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर तोड़ने, घानी पेलने और पानी निकालने का 
दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की 
शीघ्र कई खोल दी। वह तो जनता की आंखों में धूल झोंकने मात्र का प्रयत्न था। 
परन्तु स्वयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वे तो पतिगों की 
भांति आन्दोलन में पड़ते ही रहे। बहुतों को सरकार पकड़ती न थी, उनपर 
सिर्फे छाठी का वार होता था। सौभाग्य से कोई जेल में पहुँच जाते, तो वहां भी कई 
वार दूसरा छाटी-प्रहयर उनको तैयार मिलता था। आन्दोलन के आरम्मकाल 
की वात है । एक वार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले 
में बन्द करके बुरी तरह पीठे गये । फाटकों पर आड़ लगाकर पहरे विठा दिये गये थे। 
पादविक व्यवहार की घुरुआत तो संयुकतप्रान्त और बंगाल से हुई। किन्तु थोड़े ही 
दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आन्दोलन के उत्तराद्धें-काल में वहां 
दमन की अमानुपता का पार नहीं रहा । 

वहां भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों की नीति आजमाई 
गई, परन्तु थोड़े ही दिन वाद मारपीट आ पहुँची | बाजार में सौदा खरीदते हुए खहर 
या गांवी-टोपी-बारी मनुप्य पीट दिये जाते थे। मछावार की फौजी पुलिस को 
आन्ध्र के ब्रह्मपुर से एलोर तक कोकनडा और राजमहेन्द्री होकर सिर्फ इसलिए 
बुमाबा गया कि रास्ते-चलते खहर-बारियों की मरम्मत करने का आनन्द लूटा 
जाय। ये करतूतें आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुईं। वहां पुलिस ने गोली चलाई, 
दो-तीन आदमी मरे और पांच-छ: घायल हुए। 

दमन के भिन्न-भिन्न रूपों का दिग्दशन करा सकता वस्तुत: कठिन है। बह 

जन्मा तो था कानून-भंग की नाक में नाथ डालने, किन्तु वह हो गया अनेक रूप- 
स्पाय : इसलिए हमें १६३० और १६३१ के इतिहास की“थोड़ी-सी प्रमुख 
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घटनाओं का उल्लेख करके ही सनन्‍्तोष करना पड़ेगा। वीच-बीच में समझौते के जो 
प्रयत्व हुए उनका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। बम्बई शीघ्र ही लड़ाई का 
मुख्य केन्र वन गया। विदेशी-वस्त्र-वहिप्कार [पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें 
मिल-मालिकों का स्वार्थ साफ था| सौभाग्य से पण्डित मोतीलाल नेहरू उस समय 
जेल के वाहर थे। वह वम्बई गये और वम्बई तथा अहमदाबाद के मिलवालों 
से उन्होंने समझौते की वातचीत की। अहमदाबाद वालों से निपटना आसान था, पर 
अम्बई के मिलों में यूरोपियनों का हिस्सा भी था। उनसे कांग्रेस की मुहर लगवाने 
की शर्त (परिशिप्ट ५ देखिए) कवूल कराना बड़ा मुश्किल काम था। परन्तु 
मोतीलालूजी ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। बात यह थी कि वायुमण्डल ही 
उस समय वहिप्कार की भावना से परिपूर्ण था। जनता के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी 
थी। विदेशी कपड़े की सेकड़ों गांठ वन्दर पर पड़ी थीं। व्यापारी उन्हें उठवाते 
न. थे। उन्होंने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वह मार नहीं छेंगे। 
इस कारण देश्ष में कपड़े की तंगी होने छूंगी थी । 


कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साहन 
२७ जून आ पहुँची। उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई और 
उसने यह निरुचय किये :--- 
४१, बहुत-से शहरों और गांवों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की जो प्रगति 
हुई है उसे देखकर समिति को सन्‍्तोप हैं। समित्ति व्यापारियों की देशभक्ति की 
भावना की भी प्रशंसा करती हैँ, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा 
बेचना बन्द कर दिया है प्रत्यत्‌ पहले के आडेर रद कर दिये और नये आर्डर भेजना 
भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी कपड़े की आयात में भारी कमी कर 
दी हूँ। जिन स्थानों के व्यापारियों ने अभी तक विदेशी कपड़ा बेचना वन्द नहीं किया 
है उनसे यह समिति तुरन्त बन्द कर देने का अनुरोध करती हैं। इतने पर भी यदि वे 
विक्री बन्द न करें तो समिति सम्बन्वित कांग्रेस-संस्थाओं को आदेश देती है कि उनकी 
दूकानों पर सख्त पिकेटिंग लगा दिया जाय। समिति को आशा है कि १५ जुलाई १६३० 
तक देशभर में विदेशी कपड़े की विक्री विछकूल बन्द हो जायगी। समिति प्रान्तीय- 
समितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोब करती है । 
४२, समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती है कि 
ब्रिटिश माल के सम्पूर्ण वहिप्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और इसके 
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लिए हिन्दुस्तान में न वननेवाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अत्य विदेशों से खरीदा 
जाय। 

“४३, समिति जनता से अनुरोध करती है कि जित सरकारी नौकरों और 
दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय-आन्दोछन का गछा घोंटने के लिए जनता पर अमानुप अत्याचार 
करने में सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित और कठोर रूप में ज्ञामाजिक वहिप्कार 
किया जाय। 

“४, कार्य-समिति देश का ध्यान कांग्रेस के १६२२ वाले गया के और १६२६ 
वाले छाहौर के उस निश्चय की ओर आकपित करती हैँ जिसमें विदेशी-शासन-द्वारा 
भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में छादे गये ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया 
था और केवल उतना ऋण स्वीकार करना तय किया गया था जितना स्वृतन्त्र न्‍्यायारुय 

(द्रिव्यूनल) द्वारा जांच होकर उचित ठहरा दिया जाय। अतः समिति जनता को 
« सलाह देती-है कि नई पूंजी रूगाने या पुरानी का रूपान्तर करने के लिए भी भारत- 
सरकार के नये पुर्जे (वांड) न खरीदे जायें और न लिये जायें। 

“५ चेंकि वृटिश-सरकार ने प्रवछ्ल छोकमत की पर्वाह न करके मनमाने 
तौर पर रुपये का कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगुना मुकरंर कर दिया है 
और चूंकि रुपये का भाव और भी गिर जाने की शीघ्र सम्भावना है, अतः कार्य-समिति 
भारतवासियों को सलाह देती है कि सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके बदले में 
यथासम्भव सोना लिया जाय, रुपये या नोट न लिये जायँ। समिति की यह भी सलाह 
है कि छोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपयों और नोटों के बदले में सोना लेले और निर्यात- 
माल की कीमत सुवर्ण के रूप में लेने का आग्रह करें। 

“६. इस समिति की राय में अब समय आ पहुँचा है कि भारत के कॉलिजों 
के विद्यार्थी राप्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम में पूर्ण भाग ले। समिति सब प्रान्तीय समितियों 
को आदेश देती है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस की 
सेवा में लग जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढ़ाई बिलकुल 
छुड़वा दें। समिति को विश्वास है कि समस्त-विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर 
तत्परता से देंगे। 

“७, चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और 
जिला-समितियों तथा सम्बद्ध संस्थाओं को गैर-काननी करार दे दिया और सम्भव है 
शेप समितियों और संस्थाओं के छिए भी भविष्य में ऐसी ही कारंवाई करे, अतः यह 
समिति इन समस्त समितियों और संस्थाओं को आदेश देती हैं कि सरकार की घोषणा 
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की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहें और कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी 
रकखें। 

“८. इस समिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पांचवां प्रस्ताव सेना और 
पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युक्‍तप्रान्त की सरकार ने एक घोषणा- 
छारा इस प्रस्ताव की प्रतियां जब्त कर ली हैं। इस घोपणा पर समिति को आइचर्य 
हैं।. उसकी राय में जनता पर दिल दहलाने वाले अत्याचार करने के लिए फौज और 
पुलिस को अस्त्र बनाना ऐसी कारंबाई है कि समिति न्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय . 
कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निश्वय किया उसीकों काफी 
समझती हूँ क्योंकि उसमें उस विपय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख मात्र 
किया गया है। यह समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती है कि सरकारी 
घोषणा की पर्वाह न करके उक्त निश्चय को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय । 

४९. चूंकि समिति की पिछली बैठक के वाद भी सरकार ने अपने नृशंस| 
दमन-चक्क को आंख बन्द करके जारी रक्‍्खा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला 
घोंटने की गरज से अपने नौकरों और गुर्गों को अधिकाधिक निर्दयता और पशुता के 
कृत्य करने दिये हैं, अतः समिति सरकार के जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकावला 
करने पर जनता को बधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहे 
सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें वरसाईं जाये भारतवासियों ने स्वतन्त्रता 
की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है। 

४१०, समिति भारतीय महिलाओं को इस वात पर वधाई देती हैं और उनकी 
प्रशंसा करती है कि बे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-दूने रात-चौगुने उत्साह से 
भाग ले रही है और प्रह्मारों, दुर्व्यवहारों और सजाओं को वीरतापूर्वक सहन कर रही 
हें!” | 

विलायती कपड़े का वहिप्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा 
रहा था। खट्टर से किसी भांति कपड़े की मांग पूरी होती दीखती न थी। इसके वाद 
मिल के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा ही देश-भक्‍त नागरिकों के लिए ग्राह्म हो सकता 
था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और वाघक होनेवाले कारखानों में भेद करना 
पड़ा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रया-द्वारा कांग्रेस के नियंत्रण में छाया गया। 
मिलों से जो शर्तें करवाई गईं उनमें से मुख्य ये थीं कि वे अपनी मशीनरी ब्रिट्शि 
कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने आदमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से 
न रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिज्रायत का वेजा फायदा उठाकर अपने माल की 
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कौमत न बढ़ायेंगी और ग्राहकों को हानिन पहुँचावेंगी। मिलों ने बढ़ापड़ इस 
प्रतिना पर हस्ताक्षर कर दिये। इनी-गिनी मिल्ठों ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहां 
किये। उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता छग गया कि उस समय कांग्रेस कितनी वछवती 


संस्था थी । 


ब्रेल्सफो्ड साहब का वयान 

यहां पहुँचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीछाल 
नेहरू को ३० जून १६३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन- 
पुराण में इतनी वृद्धि और हुई कि वहिप्कार-आन्दोलन की तीब्ता के साथ-साथ दमन- 
चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। वम्बई के स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर बाकी ने 
थी। स्त्रियां जाती ही गईं और जब ये कोमलांगियां केसरिया साड़ी पहन-पहन कर 
अत्यन्त विनम्रता के साथ धरना देती थीं, तो छोगों के हृदय बात की बात में पिघल जाते 
थे। कोई दुकानदार अपने मार पर मुहर ते छूगवाता तो उसीकी पत्नी धरना देने 
थार्वठती ! अन्यत्र की तरह वम्बई में भी सावंजनिक सभायें वर्जित करार दे दी गई । 
पर इन क्षाज्ञाओं को मानता कौन था ? ब्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोछन के समय इस 
देश की यात्रा की थी बौर जनता के साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, 
उसे अपनी आंखों देखा था। १९ जनवरी १६३१ के 'मंचेस्टर गाजियन' में उन्होंने 
अपना जनुभव इन शब्दों में प्रकट किया:-- 

“पुलिस के खिलाफ जिम्मेवार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी 
शिकायतें हैं कि उन की जांच करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसी तरह की बहुत सी बातें 
मुझे प्रत्यक्षर्शी अंग्रेजों भौर घायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों 
ने सुनाई। मेने भी दो सभायें देखीं। उन्हें नहीं रोका गया था। भाषण राजद्रोह्त्मक 
थे, पर किये गये थे शांतिपूर्वक। हिंसा की बरावर निन्‍दा की गई। भीड़ खूब थी। 
लोग जमीन पर वंठे तकलियां चछाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की संख्या भी 
खब थी। सभी का व्यवहार विनम्र और शान्त था। अगर इन सभाओं को रोका न 
जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप 
घर वेंठ जाती। पर हुआ यह कि खासकर बम्बई में मारपीट कर तित्तर-वितर करने 
की नीति से सारे शहर का रोप उमड़ आया, लछाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्त 
वन गया और शहादत के जोझ में सैकड़ों स्ववंसेवक मार खाने को निकल आये । उन्होंने 
नियमवद्धता और झान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन छोगों ने भी मुझे बोर- 
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वार वयान किया कि हट्रे-कट्टे पुलिस के सिपाही दुबले-पतले गान्त यवकों को जिस बरी 
तरह मारते थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी। 

“इस बात में तो मुझे कोई शंका रही नहीं कि अंग्रेज अफसरों की अधीनता 
में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अकसर झारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के कूछ छात्र झरोखों पर खड़े थे। झान्त जुलूस पर होने वाले छाठी- 

प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे---बुजदिलो ! ”. दी घण्टे ब्राद एक अंग्रेज अफस्तर 
पूलिस लेकर पहुँच गया, और पढ़ाई के कमरों में घुस-घुसकर पढ़ते-लिखते हुए 
विद्यार्थियों की आंख मींचकर पिटाई हुई) वहां तक कि दीवारें खन से रंग गई। 
विश्वविद्यालय की ओर से जाव्ते में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था ? इस 
घटना का हाल मुझे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकी युरोप के विज्ञान-जयत में खब 
ख्याति है। हाई कोर्ट के एक भारतीय न्यायाबीश का लड़का भी इस पिटाई का शिकार 
हुआ था। मुझसे न्यायावीश ने इस घटना का उल्लेख इतने आवेश में किया कि सरकार 
के उच्चाधिकारी सुनते तो उनकी भांखें खुलतीं। लाहौर में भी ऐसी ही घटना हुई। 
वहां भी एक अंग्रेज अफसर ने पुलिस सहित एक कालेज पर घावा किया और पढ़ते 
छात्रों के साथ-साथ उनके अध्यापक को भी पीटा। बहाना यहां भी यह लिया गया 
कि कुछ छात्रों ने वाजार में शान्तिपुर्ण धरना दिया था। दिल्‍्लगी यह थी कि ये छात्र 
भी उस कालेज के नहीं, दूसरे के थे। वंगाल के कण्टाई गांव में निर्देश भीड़ को तितर- 
बवितर करते हुए पांच आादमी तालाव में ढकेल दिये गये। पांचों डवकर मर गये ! 
मेरठ में एक वड़े वकील से मिला। वहां भी एक सभा भंग की गई थी। वकील 
महाशय मुख्य वक्‍ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास 
खड़े पुलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। 'वेचारे को अपनी बांह 
कठवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

“गजरात के यांवों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मेने 

वहां पांच दिन दौरा किया। प्रथम तो काननी दमन ही कम सख्त न था। वारडोल 
गैर खेड़ा जिले के किसानों का वच्चा-वच्चा लूगान देने से इन्कार कर रहा था। 
कारण अनेक थे। गांधीजी पर श्रद्धा थी, स्व॒राज्य की आकांक्षा थी और पैदावार का 
भाव गिर जाने से भवंकर आर्थिक संकट छाया हुआ था। सरकार ने इसका जवाब 
दिया उनके खेत, पश्चु और सींचने के सामान आदि जब्त और नीछाम करके। और 
नीलाम भी इस तरह किया कि लगान के ४० रुपये के वदले में किसान का सर्वेस्व विक 
जाता था। इन सबकी दक्षिया-स्वरूप मारपीट-छारा भयनश्नदर्शन भी किया जाता 
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था। पुलिस का यह दस्तूर था कि बन्दूक और छाठियों से सुसज्जित होकर विद्रोही 
गांव को घेर छेना और जो ग्रामीण सामने था गया विना देखें-भाले उसे लाठी या बन्दूकों 


के ठौसे से मारना। इन आक्रमणों के शिकार हुए ४५ व्यक्तियों ने मेरे रूवकू बयान 


दिये हैं। दो के सिवाय सबके घाव भौर चोटें मेंने देखी हैं। एक लड़की ने तो शर्म के 
मारे अपनी चोटें नहीं दिखाईं। कइयों के घाव गंभीर भी थे। कई आदमियों के 
मेरे पास बयान हैं। वे लगान देनेवालों में से थे। छेकिन*उनसे तो पड़ोसियों के बदले 
में मारपीट कर छगान वसूल किया गया था।........एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन 
और राष्ट्रीय झण्डे फाड़-फाड़कर वृक्षों और घरों पर से उतार दिये गये। साथ ही 
८ किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि उनके घर इन राष्ट्र-चिन्हों के नजदीक 
थे! दो आदमियों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट दिया गया। एक जगह एक 
आदमी पर छाठी-बर्पा होती रही। उसके १२ छाठियां लगीं। जब उससे सात वार 
पुलिस की सलामी कराली गईं तब पिण्ड छोड़ा । वहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 
स्वराज्य चाहिए ? तो यह लो ! ”' और कहकर छाठी बरसा देती । 

“आप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की शहादत है। किन्तु मेने अपनी 
ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मेने उच्च कर्मचारियों 
को दिखाये। एक नमूने' के गांव में कमिइनर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटें 
देखीं और उनसे पूछ-ताछ की । गंभीर विचार के वाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका 
अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौके पर तो ६ में से केवछ १ ही घटना पर 
सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस लज्जाशील छड़की का था। में दो स्थानीय 
हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रंग-ढंग देखें। इनमें से एक ने मेरे सामने 
ही जान-बूझकर पशुतापूर्ण व्यवहार किया। उसने वोरसद में जेरतजवीज कैदियों को 
रखने के लिए जो पिजड़ा बनाया था वह भी मेने देखा। अजायबंधर के जानवरों के 
लिए जैसे खुले बाड़े वनाये जाते हैं यह भी वैसा ही था। इसके लोहे के सींखचे लगे हुए 
थे। इसकी लूम्बाई-चौड़ाई ३० वर्ग फीट के करीव थी। इसमें १८ राजनैतिक कैदी 
दिन-रात बन्द रहते थे। एक कैदी को तो इसमें डेढ़ महीना बीत चुका था। उसे न 
पुस्तकें दी गई थीं, न कोई काम ही दिया गया था। यह खचाखच भरा रहता था। 
कैदियों को दिन में एक वार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पौन घण्टे 
के लिए शौच स्तानादि के निमित्त। उनमें से एक ने मुझसे कहा, हमें जेल में पीटा 
गया था।' क्‍या में उनकी बात न मानता ? इस जेल में और मारपीट में क्या अन्तर 
धा ? दोनों ही मध्यकालीन वर्वरता के परिचायक थे।” 


४१६ 


देश में जो गोली-काण्ड हुए उनके विषय में असेम्बली में श्री एस० सी० मित्र. 
के प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मेम्बर हेग साहब ने गोली-काण्डों-सम्बन्धी अंकों की , 


कांग्रेस का इतिहास ४ भाग ४ - 


गोली-काण्ड का विवरण 


नीचे लिखी तालिका पेश की (देखिए लेजिस्लेविट असेम्बली की बहस, पृष्ठ २३७ 
सोमवार १४ जुलाई १६३०-जिल्द ४, अंक ६):-- 


दा 


प्रात्त॒ ' तारीख 
मदरास शहर . .. २७ अप्रैल 
'करांची. . . . - १६ ,, 
कलकत्ता .. १ 

पद 2 ट १५ , 
२४ परगना . . . २४ ,, 
चटगांव , . . . १८,१६,२० अप्रैल 
पेशावर , ... २३ 
चटगांव , . .. २४ ,, 
मदरास , . .. ३० मई 
शोलापुर . . . . 5 » 
वड॒ाला , . ..« रहें ,, 
भिण्डी .वाजार वस्बई २६,२७ मई 
हवड़ा , - - « «» पा! 
चटगांव . . . « ७ ,, 
मैमनर्सिह . .. १४ ,, 
प्रतापदिगी (मेदिनी- 

पुर) 3 3 ०7 हर, 33 

लखनऊ , . .. २६ ,, 
कल्‌ (झेलम-पंजाव) १८ ,, 
रंगूता . . . . - अन्तिम सप्ताह 
सीमा-प्रान्त . 
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१२ मई को ८ वजे सायंकालू झोलापुर के जिल्ग-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति 
सैनिक अधिकारियों के सुपुर्दे कर दी । 

१५ मई को झोलापुर का फौजी-शासन-सम्बन्धी आ्डिनेन्स निकाल 
दिया गया। ८ मई को शोलापुर में १२ मारे गये जौर २८ घायल हुए। ६ अलग-अलग 
मौकों पर गोली चली। 

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद शोछापुर में एक खेद-जनक घटना हो गई। 
स्वयंसेवक रास्तों पर व्यवस्था रख और आवागमन का नियमन कर रहे थे। ऐसा 
कई दिन तक होता रहा। पुलिस वस्तुतः वेकार हो गई। अधिकारियों को यह कब 
पसन्द आता ? इस प्रकार की परिस्थिति में पुलिस एवं स्वयंसेवकों में संवर्प के अवसर 
आने सम्भव थे ही। आखिर भिड़न्त हो ही गई और चार-पांच पुलिसवाले मार दिये 
गये। १६१६ में पंजाब में जैसा फौजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी 
वैसा ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भय-सामग्री आती है वह भी आई। एक बड़े 
सेठ और तीन अन्य व्यक्तियों को फांसी पर छूठका दिया। कई आदमियों को फौजी 
कानून के अनुसार लम्बी-लम्बी सजायें दे दी गई । जुलाई-अगस्त की समझौते की वात- 
चीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटकारे का प्रदन झगड़े का विपय 
वन गया था। पर इसका जिक्र तो आगे किया जायगा । 


पेशावर-काण्ड 

२३ अप्रैल १६३० को पेशावर में जो घटनायें हुईं उनका भी सार यहां दे देना 
टीक होगा। भारत के अन्य भागों की भांति सीमा-प्रान्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन 
चल रहा था। पेशावर शहर में कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से 
शराब की दुकानों पर पहरा लगेगा। परन्तु शकून अच्छे नहीं हुये । २२ अप्रैल को 
महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुँचनेवाला था। इसका उहदेश सीमा-प्रान्त 
के विशेष कानूनों के अमल की जांच करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया 
और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेश्ावर में जुल्स निकला 
और शाही वाग में विराट सभा हुई। दूसरें दिन तड़के ही € नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया गया। ६ बजे दो नेता और पकड़ लिये गये। परन्तु जिस मोटर-लारी 
में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह बिगड़ गई। नेताओं ने थाने पर भा जाने 
का आदवासन दिया और वे छोड़ दिये गये । तदनुसार जनता उक्त नेताओं का जुलूस 
बनाकर कावुली दरवाजे के थाने पर ले गई। पर थाना बन्द था। इतने में एक पुलिस- 


२७ 
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अफसर घोड़े पर आ पहुँचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने 
लगी। अफसर चला गया और अकस्मात्‌ दो-तीन सशस्त्र मोटरें आ पहुँची और भीड़ 
के भीतर घुस गईं। इसी समय एक अंग्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, 
उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गईं। मोटर में 
से किसीने गोली चलाई और संयोग से मोटर में आग भी लूग गई। डिप्टी-कमिइनर 
अपनी सशस्त्र मोटर में से उतरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा । वह बेहोश 
हो गया, किन्तु जल्दी ही होश में आ गया। उसके बाद सशस्त्र मोटरों में से गोलियां 


चलने लगीं। लोगों ने मृत शरीरों को वहां से हटाने का प्रयत्त किया। फौजी दस्ते. 


और मोटरें भी हटा ली गईं। दूसरी वार फिर गोलियां चलाई गईं और वे करीव ३ 
घण्टे तक चलती रहीं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में 
मृतकों की संख्या ३० और घायलों की संख्या ३३ दी गई है; किन्तु लोग इन संख्याओं 
को करीव-करीव ७ से १० गुना तक वतलछाते थे। सायंकाल फौज कांग्रेस-दफ्तर में 
आई और कांग्रेस के विललों और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले गई। २५ तारीख को 
फौज और सामान्यतः वहां रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई। २८ तारीख को 
पुलिस ने फिर आकर कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों से, जो शहर के दरवाजों 
पर पहरा दे रहे थे, सव शहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फौज ने कब्जा 
कर लिया। 

३१ मई १९६३० को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने में गंगार्सिह केम्बोज 
नाम के एक सज्जन, जो कि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हूँ, अपने वाल-बच्चों के 


साथ पेज्ञावर में एक तांगे में काबुली-दर्वाजे से गुजर रहे थे। उन पर के० ओ० वाई० - 


एल० आई० के अंग्रेजी लैन्स जमादार ने गोली चलाई, जिससे वीबी हरपाल कौर नाम 
की एक ६३ साल की उनकी लड़की और काका वचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका 
लड़का ये दो वच्चे मारे गये और तांगे से ऐसे गिर गये जैसे चिड़िया के बच्चे उसके 
घोंसले से गिर जाते हैं। उन वच्चों की मां श्रीमती तेजकौर वांह और छाती में सख्त 
घायल हुईं। उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया था। उन वच्चों के मृत-शरीरों का 
जुलूस डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग 
लिया। किन्तु डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा छेनें पर भी फौज ने अथियां उठानेवालों 
और जूल्सवालों पर तितर-बितर होने की कोई सूचना दिये विना ही केवल दो गज के 
फासले से गोलियां चछाईं। अधियों के पहले उठानेवाले मारे जाते तो अथियां जमीन 
पर गिर जातीं और उन्हें फिर नये लोग आकर उठा लेते। ऐसा वार-वार हुआ। इस 
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अध्याय २ : प्राणों की वाजी-१६३० ड्श्ह 


प्रकार असेम्बछी में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ वार गोलियां चलाने पर 
जुलूस के € आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे। 

जुलाई १६३० में सरकार ने एक और ववतव्य निकाला था, जिसमें दिखलाया 
गया था कि ११ नं» प्रेस-आह्िनेन्स के अनुसार २ छाख ४० हजार रुपये की जमानतें 
१३१ अखबारों से उस समय तक मांगी जा.चुकी थीं। इनमें से ६ पत्रों ने जमानतें 
नहीं दी, अतः उनका प्रकाशन बन्द हो गया। 


ह बस्वई में ल्ञाठी-चाज 

« १ अगस्त १६३० को बम्बई में लोकमान्य तिलक की बरसी भनाई गई थी 
और श्रीमती हंसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय .नगर-कांग्रेस की डिक्टेटर थीं, 
एक जुलूस निकाला गया था। कांग्रेस-कार्य-समिति की वैठक नगर में रगातार तीन 
दिन से हो रही थी। वह उस समय वहां गैर-कानूनी घोषित नहीं हुई थी, क्योंकि 
सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में धीरे-वीरे जारी कर रही थी। कार्य-समिति 
के कुछ सदस्य सायंकाल के जुलूस में शामिल हो गये थे और जिस समय वे आगे बढ़े चले 
जा रहे थे उस समय उन्हें जुल्स निकालने की निपेधाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस 
मिला। उस समय तक जुलूस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुबम 
मिला उस समय सड़क पर एक विश्ञाल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी 
बरसते रहने के वाद भी एक इंच हटना नहीं चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरों 
में ही बैठे थे। यह आजा की जा रही थी कि जुलूस को आबी रात के बाद अागे बढ़ने 
* दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था। किन्तु बह न हुआ। चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉट्सन ने 
उत्तर दिया कि जवतक में न आजाऊं तवतक कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह सुबह 
होते-होते वहां पहुँचे और भीड़ को विक्टोरिया-टमिनस की इमारत की गैलरी की 
एक छत से देखने छगे । कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर छिये गये और उनके 
साथ कोई सौ महिलायें भी; और तव भीड़ को तितर-वितर करने के लिए लाठी-प्रहार 
का हुक्म हुआ । कार्य-समिति के जो मेम्वर उस संमय थे और गिरफ्तार हुए वे 
पं० मदनमोहन मालवीय, श्री बल्लमभाई पटेल, जयरामदास दौछतराम, और श्रीमती 
कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहत (वल्लमभाई की सुपुत्री) जुलूस में थीं, इसलिए 
“वह भी गिरफ्तार करली गई। कोई सौ अन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थीं। 

उनमें डिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थीं। 
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पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत वनानेवालों को सजा देने का एक नया ढंग 
शुरू किया था। वह धरना देनेवालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके छारी में 
रखकर शहर से वहुत दूर ले जाती और उन्हें वहां छोड़ आती । वे छोग विना पैसे 
तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने स्थानों पर जाते। वम्बई में व्यापारियों की 
दूकानों में विदेशी कपड़े का धरना और मुहरवन्दी दोनों कार्य इतनी तीव्रता से हुए कि 
एक वार छिपे-छिपे विदेशी कप्रड़ा ले जानेवाली लारी को रोकने के लिए उसके सामने 
वावू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालवादेवी रोड की है। हुआ यह कि 
मोटर लड़के के ऊपर होकर निकेरू गई और लड़का मर गया ! इसके बाद वम्बई 
में हर मास इस वीर वालक की यादगार में बावू गणू-दिवस मनाया जाता था। कांग्रेस 
वहां जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था। 


विभिन्न प्रान्तों में दमन 

जव वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर वाहर भाये तो 
पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 
वम्बई और गुजरात में कार्य को संगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और 
भी तीज कर दिया। उनके व्याख्यानों में कार्यकर्त्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक 
नया उत्साह मिला । १३ जुलाई को वह उस आइ्डिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके 
अनुसार देश के सारे कांग्रेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और कांग्रेस 
का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। वल्लभभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज 
से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कांग्रेस-संस्था होना 
चाहिए। छॉर्ड अविन ने असेम्बली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिसमें 
सविनय-अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था, उसका वल्लभभाई ने मुंहतोड़ 
जवाब दिया था। 

गुजरात में, वारडोली और बोरसद ताल्लुकों में जिस तरह करवन्दी-आन्दोलन 
सफलता-पूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानों नाक थी। उसे दवाने 
के लिए अधिकारियों ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तंग आकर ८० हजार आदमी 
अंग्रेजी सीमा से मिकल-निकलरूकर अपने पड़ोस के बड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये 
थे। 


अपना खाना पका रही थीं, उनके पकाने के वर्तन को पुलिस ने नीचे मिरा दिया था। 
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खुद श्री वललभभाई पटेल की मां, जिनकी उम्र ८० वर्ष से ऊपर हैं जब” 
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चावल में पत्थर-वालू और मिट्टी का तेल मिला दिये गये थे। वेचारे देहातियों को 
जो और शारीरिक कप्ट दिये गये वे इन सव से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका 
संगठन आदचर्यजनक था। पर उससे भी बाइचर्यजनक थी अहिसा में उनकी 
दृढ़ता--आचार में भी और भावना में भी। 

इस लम्बी कहानी को संक्षिप्त करने के लिए केवल यह कह देना जरूरी है 
कि राष्ट्रीय-आन्दोछन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का 
कप्ट सहन किया। 

भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था 
जिसका कारण था भिन्न-भिन्न परिस्थिति, सम्बन्धित अफसरों का स्वभाव, पढ्टे की शर्तें 
क्षादि। एक अर्थ में दक्षिण भारत पर बहुत ही बुरी वीती। वहां छाठी-प्रहार, भारी- 
भारी जुर्मानों और लछम्बी-लम्बी सजाओं की शुरुआत आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं, 
वल्कि पहले ही से हो गई थी। बंगाल-प्रान्त ने देशभर में सब प्रान्तों से अधिक कंदी 
दिये। अंग्रेजी कपड़े का वहिप्कार बंगाल और चिहार-उड़ीसा में सबसे अधिक हुआ । 
वहां नवम्बर १६२६ के मुकाबले में नवम्बर १६३० में अंग्रेजी क़पड़े का आयात ६५% 
गिर गया था। स्वतन्त्रता के युद्ध में गुजरात की कारगुजारियां अनुपम थीं, यह हम 
पहले कही चुके हैं। आम कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल संयुकत-प्रान्त में ही शुरू 
किया गया था। वहां अक्तूबर १६३० में जमींदारों और काइतकारों दोनों को ही 
लगान और मालगुजारी रोक लेने के लिए कहा गया था। पंजाब भी किसीसे पीछे 
न रहा। अहिसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्‍्त की जितनी राजनैतिक 
जीत हुईं उतनी ही नैतिक विजय भी हुई। बिहार में चौकीदारी-टैक्स देना काफी 

हेस्से में बन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे कप्ट सहे। वहां 

के लोगों को सजा देने के लिए वहां अतिरिक्‍्त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी 
रकमों के लिए उनकी बड़ी-बड़ी जायदादें जब्त कर ली गई। मध्यप्रान्त में जंगल: 
सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमें सफरूता मिली। छोगों ने भारी-भारी जुर्मानों 
और पुलिस की ज्यादतियों के होने पर भी उसे जारी रक्खा। तीन छाख ताड़ और 
खजूर के पेड़ काट डाले गये थे। सिर्सी ताल्लुके के १३० पटेलों में से €६ ने, सिद्दापुर 
ताल्लुके के २५ ने और अंकोला ताल्लुके के ६३ पटेलों में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये 
थे। ये सभी ताल्लके उत्तर कन्नाड में हैं। 

अंकोला में करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी 
और सिद्दापुर में वह आथिक कारणों से शुरू हुआ घा। किसानों की तवाही भी कारण 
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थी। केरल में, जो कि प्रान्तों में सबसे छोटा है, सविनय-अवज्ञा आन्दोलन का झण्डा 
अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलूहट 
भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का शानदार जवाब दिया। 

अन्य कुछ श्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की ओर भी 
ध्यान दें। कुछ वातें तो सभी प्रान्तों में समान ही थीं; जैसे कांग्रेस-दफ्तरों का बन्द कर 
दिया जाना, कांग्रेस के कागजों, किताबों, हिसावों और झंडों का छे जाया जाना, लाठी- 
प्रहार और सार्वजनिक सभाओं का वलपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ 
का रूगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों को नोटिस देना, घरों पर पुलिस का 
छापे मारना, तलागियां लेना, प्रेसों को कब्जे में कर लेता और प्रेसों तथा पत्रों से जमानतें 
मांग लेना। किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डालती 
थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के हित को दृष्टि 
में रखकर हो रहा था। बंगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहां 
दमन जोरों का हुआ। बंगाल और आनन्‍ध्न दोनों में कांग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनको 
जो पीटे गये थे और असहाय पड़े हुए थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान- 
मालिकों को सजायें हुईं थीं। वंगाल में, उदाहरण के लिए खेरसाई में, जरा-सा मौका | 
मिलते ही गोली चला देने की आज्ञायें दे दी गई थीं। उस गांव में एक घर के पास वहुत 
भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वहां कुछ जायदाद कुके की जा रही थी। उस समय 
भीड़ पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मरा 
ओर कई घायल हुए। चेचना में लौटती हुई भीड़ पर गोली चला दी गईं, जिससे ६ 
मनुष्य मर गये और १८ घायल हो गये। जून १६३० में कण्टाई में नमक वनाया 
जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ 
मनुष्य घायल हो गये। खेरसाई में एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय इकटूटी हुईं 
भीड़ जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे 
गये। २२ जून को कलकत्े में पुलिस ने देशवन्धु दास का मृत्यु-दिवस मनाने का निषेव॒ 
कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुलूस निकाछा। पुलिस ने जुलूस पर निर्देयतापूर्वक 
लाठी-प्रहदर किया। उस समय घायलों को घोड़ों के खुरों-द्वारा कुचले जाने से बचाने 
के लिए स्त्रियां घरों में से निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थीं। ; 

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरणजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को 
पीटा। वरीसाल में एक दिन के लछाठी-प्रह्ार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे ! तामलुक 

. में, कहा जाता है कि, पुलिस नें सत्याग्रहियों और उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोगों 


अध्याव २ : प्राणों की बाजी-१६३० थर्३े 


. की जायदाद में आग छगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहों से भद्दे हमलों की खबरें आई 
थीं। गोपीनाथपुर में कांग्रेस-स्वयंसेवक निर्देयतापूर्वक पीटे गये थे। उनमें से एक 
मुसछमान छड़का था। इस घटना से गांववाले अत्यन्त क्रृष हुए। उन्होंने पुलिस- 
बालों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के 
बाद स्कूल में आग छगा दी। दो कांग्रेस-स्वयंसेवकों ने स्कूल के किवाड़ तोड़ डाले 
भौर अपने जीवन को खतरे में डालकर भाग की लपटों से उन्हें वचाया। ३१ दिसम्बर 
को लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १६३० को उसके 
वापिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए चुभाष वावू को वुरी तरह पीटा गया। वह उससे 
कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की सजा भुगतकर जेल से छूटे थे। 
लाहौर में मधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने असहयोग-वृक्ष के चित्र को भी 
जब्त कर लिया था। लूधियाना में एक परदेवाली मुसलमान महिला पिकेटिंग करती 
हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र बेचते थे उनके घरों पर स्थापा (पंजाबी 
रोदन) किया जाता था। रावरूपिडी में खराब खाना खाने से इन्कार करने के लिए 
कीदियों पर अभियोग चलाये गये थे। माण्टगुमरी में एक भूख-हड़ताली छा० लाखीराम 
कई दिनों के उपवास के वाद मर गये। टमटम में एक महिला के साथ बड़ा बुरा सलूक 
किया गया था| सीनेट-हाल में पंजाव-गवर्नर पर जो गोली चली उससे पुलिस को चाहे 
जिसकी तलाशी लेने का अवसर मिल गया। विहार में आन्दोलन ने शान्तिपूर्वक 
प्रगति की थी। समस्तीपुर सब-डिवीजन में शाहपुर-पटोरिया नाम का एक छोटासा 
बाजार हैं। जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की 
अधीनता में १२४ पुलिसवालों ने उसे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
करके ले गये और गांव से बाहर गये हुए कुछ आदमियों की सम्पत्ति १२ बैलगाड़ियों ' 
में भरकर साथ छेते गये। दूसरे जिलों से भी ऐसी ही ख़बरें मिली थीं। मुंगेर और 
भागलपुर में आन्दोलन जोरों पर था। झराब की दुकानों पर धरना देने से सरकार 
को ४० छाख का नुकसान हुआ था। मोतीहारी में फूलवारिया के धान के खेतों में 
होकर फौजी पुछिस और गोरखे फसल को क्चलते हुए ले जाये गये थे और अनेक 
देहातियों को गिरफ्तार करके लोगों में भय का संचार किया गया था। चम्पारन, 
सारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना और शाहवाद जिलों में चौकीदारी-कर बन्द कराया 
गया था। सध्यप्रान्त में शराब के नीलाम की बोछी ६०%, कम बोली गई थी। 
अमरावती में गढ़वाल-दिवस मनाने के समय छाठी-प्रहार हुआ। आन्ध्र में पुलिस की 
सबसे बुरी करतूत यह थी कि उससे ८० व्यक्तियों की एक मित्र-मण्डली को, जो 
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२१ दिसम्बर १६३० को पैड्डापुर में मनोरञझ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूब पीटा। 
उनमें से कितने ही छोगों को सख्त चोठें आईं। दो-तीन वहनें.भी घायल हुई थीं.। उसके 
परिणाम-स्वरूप पुलिस पर दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका फैसछा अभीतक 
नहीं हुआ। केरल में ताड़ी की बिक्री ७०%, कम हो गईं थी। तामिलनाड में ताड़ी 
की बिक्री वन्द हो जाने से कितनी जगहों पर गोलियां चलाई गईं और लाठी-प्रहार 
हुए। दिल्‍ली में एक रायसाहव शराव के व्यापारी थे। उन्होंने ६० महिलाओं और 
१०० पुरुष-स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सौभाग्य प्राप्त किया 
था। अजमेर में एक दिन में लगभग १५० गिरफ्तारियां हुईं। जेल में 'ए' क्लास के 
कैदियों तक को पीटा गया। 


किसानों की हिजरत 


गृजरात में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि० 
ब्रेल्सफोर्ड ने इस प्रकार किया हैं:--- 

“.......और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम 
हिजरतों में है। इन वेहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले 
अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाड़ियों में जमाया और फिर वे उन्हें बड़ौदा की 
सीमा में हांक ले गये । दृढ़-जाति-संगठन के कारण ऐसी एकता हिन्दुस्तानियों में ही हो 
सकती है। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फलसों को ले जाना असम्भव देख जला दिया। 
मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने चटाइयों की दीवारें और ठाट पर 
ताड़के पत्ते विछाकर छतें बनालीं और कामचलाऊ घर बना लिये हैं। वर्षा समाप्त 
हो गई है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। किन्तु वे 
अपने प्यारे पशुओं-सहित एक जगह इकट्‌ठे पड़े हुए हें, और उनका सामान जिसमे 
चावल रखने के उनके बड़े-बड़े मिट्टी के वर्तत, विछौने और दूधविलौने, सन्दुक, पीतर 
के चमकते हुए वर्तव थे, चुना हुआ था। उनका हल भी एक ओर रकक्‍्खा हुआ था, दूसरी 
ओर उनके देवताओं का चित्र था, और सर्वत्र इधर-उधर इस पड़ाव के मानों अध्यक्ष 
देवता भहात्मा गांधी के भी चित्र थे। मैंने उनमें से एक बड़े दल से पूछा कि आप लोगों 
ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये है ? स्त्रियों ने बहुत जल्दी सीबे-सादे उत्तर दिये, 
क्योंकि महात्माजी जेल में हैं'। पुरुषों को अपने आथिक कष्ट का ज्ञान था। 

' उन्होंने कहा, खेती में इतना पैदा नहीं होता और लगान वेजा है'। एक दो ने कहा, 
'स्वराज्य लेने के लिए!। 


अध्याय २: प्रागों की दाजी-१६३० डरर 


“मेने सूरत की कांग्रेस के सभापति के साथ उन परित्यकत गांवों में भ्रमण 
करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेंगे। घरों की कतार-की-कत्तार 
खाली पड़ी थीं। उनपर कपड़ा सिले हुए ताले लगे थे। खिड़कियां खुली पड़ी थीं। 
जिनमें से देखा जा सकता था कि ये घर विछुकुल खाली हैं। गलियां प्रकाश की मीरव 
झीलें थीं, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी। 

“चूंकि मैंने खुद उनके कुछ तौर-तरीके देखे थे, इसलिए इस वात पर विश्वास 
करना कठिन न था। इन परित्यक्त गांवों में से एकसे जब हमारी मोटर रवाना होने 
लगी तो संगीन चढ़ी हुई राइफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। 
उसने कहा कि आप पुलिस की छिखित आज्ञा लेकर ही गांव से जा सकते हैं, किन्तु 
जव उसने-मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तो वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अंग्रेजी में 
सिटपिटाते हुए बोला, हुजूर ! ” किन्तु मजे की बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर 
नम्बर का कहीं पता भी न था। जब मैंने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने मुझे 
विश्वास दिलाया कि हम सब छोग गुप्त नम्बर रखते हैं। वह सिपाही उस दरू का 
आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किग्रा गया था, और जो आयर्ल॑ण्ड के 
ब्लेक एन्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह वात न 
जानते होंगे कि उनकी वर्दियों पर उनके नम्बर नहीं रहते हैं। 

इस दुःखभरी कहानी को समाप्त करते हुए हमें पेशावर और वहां के पठानों 
के विपय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुप्य, जिनका नाम निर्देयता और 
हिंसा के लिए प्रसिद्ध हैं, मेमनों के समान सीघे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन गये । 
खान अब्दुल्गपफारखां ने अपने खुदाई खिदमतगारों' का ऐसे सुनियंभित और सच्चे 
ढंग से संगठन किया था कि भारतवर्प का जो हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक 
था वह अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्द्र वन 
गया था। सीमा-प्रान्त में की गई निर्देयताओं को बिलकुल अन्धकार में रखा गया 
था और श्री विटूठलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करली थी; कित्तु कुछ 
मिसालें तो इतनी मशहूर हैँ कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ 
का वर्णन हो ही चुका है। 

« एक महत्त्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहां उल्लेखनीय है। उस 
प्रान्त में जो दमन हुआ उस सिलसिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए 
लोगों पर, गोली चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निःशस्त्र भीड़ पर गोली 
चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया। इसी कारण इन 
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सिपाहियों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से छगरकर १४ 
साल तक की ल्म्वी-लम्बी सजायें दी गईं। मार्च १६३१ की कांग्रेस और सरकार के 
बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छटकारे का प्रइन मर्य विवादास्पद 
विपय था। ! 

यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांधी-अधिन समझौते में 
नहीं छोड़े गये थे; किन्तु कुछ साल वाद इनकी सजायें घटा दी गईं। कुछ लोग कुछ 
जत्थों में छूट गये और कुछ अभीतक जेल में है। 

इस रोमाज्चकारी दुःख-कथा को हम २१ जनवरी १६३१ के दिन एक 
उत्सव मनाने के समय बोरसद में दिखाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के 
साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियों ने 
जुलूसवालों को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के बड़े-बड़े वर्तत रख . 
छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनों को-ही तोड़ा। फिर स्त्रियों को बलपूर्वक तितर- 
वित्तर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जव स्त्रियां गिर गईं तो पुलिसवाले उनके 
सीनों को बूटों से कुचलते हुए चले. गये ! पुलिस के गुण्डेपत का कदाचित्‌ यह अन्तिम 
कार्य था, क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की वातचीत चलाने योग्य वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए गांधीजी और उनके २६ साथियों को विना शर्त छोड़ देने की 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं थी। 


सुलह के असफल प्रयत्न 


हम अपने पांठकों को जून, जुलाई, और अगस्त महीनों की ओर फिर वापस 
ले जाना चाहते है। २० जून १६३० को पंण्डित मोतीलाल जी से, जबकि वह बाहर 
ही थे, डेली हेरल्ड' के संवाददाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाकात की। मि० स्लोकीम्व 
ने वम्बई में पण्डितजी से कांग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल हो सकती 
हैं?” इस विषय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन वाद मि० स्लोकोम्ब की 
सोची हुई शर्तों पर एक सभा में, जिसमें पण्डितजी, श्री जयकर और मि० स्लोकोम्व 
खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुईं। मि० स्लोकोम्ब ने सर सप्रू को भी 
एक पत्र लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सप्रू और श्री जयकर उन शर्तों के आधार 
पर वाइसराय से वातचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए। पण्डित मोतीलालजी समझौते 
की तजवीजें लेकर कांग्रेस के सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू और गांबीजी के पास 
जाने को राजी हो गये। झर्ते यह थी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों 


जे 
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निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जायें कि, चाहे गोलमेज-परिपद्‌ की कुछ 
भी सिफारिशों हों और चाहे पा्ंमेण्ट हमारे प्रति कुछ भो रुख रखे, वे स्वयं भारतवर्ष 
की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की मांग का समर्थन करेंगी। शासन-परिवर्तत की खास- 
खास तर्मीमों और छार्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिपद्‌ रकक्‍खें, उसमें गुंजाइश रहे। इस 
आधार पर मध्यस्थों ने वाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गांधीजी, मोतीलालजी और 
जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी। यह १३ जुलाई की बात हैं। 
तबतक मोत्तीलालजी को जेल हो चुकी थी । वाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों 
को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होंने वादा किया 
कि 'हम भारतवासियों को उनके गृह-प्रवन्ध का उतना अंश दिलाने में सहायता देंगे 
जितना कि उन विपयों के प्रवन्ध से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेवारी 
लेने की स्थिति में वे नहीं हैं ।' इन दो कागजों को लेकर श्री सप्रू और जयकर ने यरवडा- 
जेल में २१२ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नैनी- 
जेल (इलाहाबाद) में प॑ं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट 
और पत्र दिया। गांबीजी चाहते थे कि गोलमेज-परिपद्‌ के वाद-विवाद को संरक्षणों- 
सम्बन्धी विचार तक ही सीमित रकखा जाय । संक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता 
का प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न देना चाहिए। गोलमेज-परिपद्‌ की रचना संतोप- 
जनक होनी चाहिए। सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के रोक लेने की दशा में भी तबतक 
विदेशी वस्त्र और शराव का धरना जारी रहना चाहिए जवतक कि सरकार स्वयं 
धराव और विदेक्षी वस्त्र का निपेघ कानूनन न करदे और नमक का बनाया जाना 
बिना किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिए। 

इसके बाद उन्होंने राजनैतिक वन्दियों के छुटकारे का, जायदादों, जुर्मानों 
और जमानतों के वापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे 
उनकी पुननियुक्ति का और आई्डिनेन्सों को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होंने 
सन्देश-बाहकों को सावधान किया था कि में एक कैदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक 
गति-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। ये मशविरे मेरे अपने हैं। मैं स्व॒राज्य 
की हरेक योजना को अपनी ११ शर्तों से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। 
पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र छिखा था उसमें उन्होंने 
समझौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकट किया था। इन 
कागजों के साथ सन्देश-वाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं ० मोतीकाल और जवाहर- 
लाल नेहरू से मुलाकात की। खूब वहस भी हुई। मोतीलालजी और जवाहरलाल जी 
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ने २८ जुलाई १६३० के पन्न में अपनी यह राय प्रकट की कि जबतक मख्य-मख्य 
विपयों पर एक समझौता न हो जाय तवतक किसी भी परिषद्‌ में हमें कोई भी चीज 
न मिल सकेगी। 

जवाहरलालजी ने एक पृथक नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को 
वैधानिक विपय-सम्बन्धी गांधीजी के विचार जँचते नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की 
प्रतिज्ञाओों और स्थिति के योग्य नहीं हैँ, और न उनसे वर्तमान समय की मांग की ही 
पूति होती है। ३१ जुलाई तथां १ और २ अगस्त को श्री जयकर गांधीजी से मिले, 
तव गांवीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान सम्बन्धी 
योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पृथक होने की इजाजत न हो 
और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
और शक्ति न मिले। में अंग्रेजों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रिआयतें दी 
गई हैं उनकी जांच के लिए एक स्वतंत्र कमिटी चाहूँगा। गांधीजी चाहते थे कि 
वाइसराय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें 
कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन वाद ही दोनों नेहरू 
और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गांधीजी से तथा उनके 
दूसरे मित्रों से, जो यरंवडा जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके। 

इस प्रकार वहां १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ 
थे जयकर-सप्र्‌ और दूसरी तरफ गांबीजी, दोनों नेहरू, वललभभाई पटेल, डा० सैयद 
महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम 


१४५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने, जिनमें सव॑' 


उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका अभी जिक्र किया जा चुका है, 
दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक होने के हक को और अंग्रेजों के दावों 
और उनकी रिआयतों की जांच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की मांग को भी 
शामिल कर दिया था । बातचीत को समाप्त करते समय गांधीजी, श्रीमती सरोजिनी 
वललभभाई पटेल और श्री जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-वाहकों को शान्ति- 
स्थापना के लिए उठाई हुई तकलीफों के लिए घन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें सुझाया 
कि “अब जिनके हाथ में कांग्रेस-संस्थायें हें वे हम किसीसे मिलने-जुलने की सुविधा 
स्वभावत: पा सकेंगे। जब सरकार भी ज्ान्ति-स्थापना के लिए उतनी ही इच्छुक है 
तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए। 
वाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था 
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कि मैं तो प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक बन्दियों को बड़ी संख्या में छोड़ने की प्रेरणा 
कर सकता हूँ, किन्तु मामलों पर उनके प्रकारों और योग्यता के अनुसार विचार वही 
करेंगी। दोनों नेहरुओं नें, जो मैनी-जेल में वापस ले थाये गये थे, ३१ तारीख को 
गांधीजी को लिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक बातों पर विचार करना भी गैर- 
मुमक्रिन खयाल करते हैं। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में 
हुआ यह कि शान्ति की बात-चीत असफल हो गई। (देखिये परिश्चिप्ट ६) 
सप्रू-जयकर की समझौते की वात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के 
हिर्तैपियों को निराशा नहीं हुई। उसके बाद मि० हौरेस जी० अलैक्जेण्डर के, जो सैली 
ओक कॉलेज में अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू 
हुए | वह वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से वह 
प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की 
सीधी-तादी समस्यायों का मुकावछा भर करने का प्रयत्त किया गया था। इस 
समय तक छॉर्ड अविन ने एक दर्जन के करीव आईडिनेन्स निकाल" दिये थे, जिनमें 
गर-कानूनी उत्तेजन ([]7]4977 ॥79982/07) आइईिनेन्स, प्रेस-आशि्निन्स और 
गेर-कानूनी संस्था (पंग्रा०्फर्पि 0580८9000) आडिनेन्स भी शामिल थे। 
लॉर्ड अविन ईमानदारी के साथ एकदम दुहरी नीति! का अनुसरण कर रहे थे। 
वह आडिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता 
की थोड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन 
से कहा था--यद्यपि हम जोरदार शब्दों में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की 
निन्दा कर सकते हैँ, किन्तु यदि हम भारतवासियों के मस्तिप्क में आज जो 
राष्ट्रीयता की आग धधक रही हैं उसके सच्चे और दशक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठीक 
ने समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे ।/ 


गोलमेज-परिपद्‌ शुरू 
१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज-परिपद्‌ शुरू हुईं। अपर-हाउस की शाही 
गैलरी में बड़ी ज्ञान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुछ ८६ प्रतिनिधि थे जिनमें 
१६ श्यासतों से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और वाकी १३ इंग्लैण्डके भिन्न-भिन्न 
दर्लों के मुखिया थे। गोलमेज-परियद्‌ वीच-बीच में सेण्ट जेम्स महरू में भी हुई । 
शुरू के भाषणों में प्रायः सभीने औपनिवेशिक स्व॒राज्य की चर्चा की। पटियाला, 
वीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-राज्य के पक्ष में थे। शास्त्रीजी 
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जो भारतवपं की स्वाबीनता के पक्ष में बहुत अच्छा बोले, पहले तो संघ-शासन के 
पक्ष में कुछ झिझकते हुए वोले, किन्तु पीछे उसी के पक्ष में दढ़ हो गए। प्रवान-मंत्री 
ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रक्खीं। पहली यह कि 
दशासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे 
उन्होंने इस पिछली वांत की खूबियां दिखलाई। उन्होंने कहा कि जो श्ञासन-व्यवस्था 
विकासशील होगी उसे अगली पीढ़ी पवित्र विरासत समझेगी। उसके वाद भिन्न-भिन्न 
उपसमितियां बनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-संख्यकों, 
ब्रह्मा, सरकारी नौकरियों और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढांचों के बावत 
वाकायदा रिपोर्ट दीं। परिषद्‌ अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इस 
लिए १६ जनवरी को खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपीर्टों 
और नोटों में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मल्यवान सामग्री मिलती 
हैँ यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रक्खा जाय। 

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ-शासन के आधार पर जो 
व्यवस्थापक-सभा बने, जिसमें रियासतें और प्रान्तों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें 
सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाबवदेही के सिद्धान्त को 
: स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्मरक्षा और वैदेशिक मामलछों के विपय 
सुरक्षित रबखे जायेँगे। राज्य की शान्ति और आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए 
गवर्नर-जनरलू की जो खास जिम्मेवारियां हें उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नेर-जनरल 
को विशेष अधिकार दे दिये जायँंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विपयों की विगतें भी वतलाई 
गई थीं। उसके वाद प्रवानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी जासन-विधान के सम्बन्ध में 
बव्रिठिक्ष-सरकार की नीति और उसके इरादों की घोपणा की थी :--- 

“ब्रिटिश-सरकार का विचार यह हैं कि भारतवर्य के शासन की जिम्मेवारी 
प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओं पर रक्खी जाय। संक्रमण-काल में खास- 
खास जिम्मेवारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास-खास 
स्थितियों का मकावला करने के लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय । अपनी 
राजनैतिक स्वावीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी 
गारंटी आवश्यक हैँ वह भी उसमे हो। 

“संक्रमण-कालू की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण 
रक्खे जायेंगे उनमें यह ध्यात रखना ब्रिटिश्य-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि 
सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हों और उन्हें इस प्रकार से काम में छाया जाय कि 
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उनसे नये शासन-विधान-द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी 
* तक बढ़ने में कोई बाबा न आवे ।” ह 

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस बीच में वाइसराय की अपीछ 
का जवाब उन छोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सबिनय-अवज्ञा-आन्दोरून 
में छगे हुए हैं, तो उनकी सेवायें स्टीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।” 

पहली गोलमेजलरिपद्‌ की, जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, 
कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वावय 
से मालूम हो जाता है । उस परिपद्‌ को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भो न हुआ था 
कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 
गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्ते रिहा कर दिया गया। 
पीछे ७ क्षादमियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ़ गई। उस समय वाइसराय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। 
हम उसे ज्यों-का-त्यों नीचे देते हेँ। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति- 
द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर 
रित्रायती' (॥ए॥५९8८०) लिखा हुआ था। 


'रिआयत्ती! भ्रस्ताव 
यह 'रिआयती' प्रस्ताव कांग्रेस-कार्यकारिणी ने २१ जनचरी १६३१ को 
शाम के ४ बजे स्वराज्य-मवन इलाहावाद में स्वीकार किया था :--- 

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस गोलमेज-परिपद्‌ 
की कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के खास- 
खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से चुनें 
हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थीं, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए 
प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल 
किया है, उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्‍्दनीय ठहराया है। वास्तव में वात तो 
यह हैँ कि वह भारतवासियों के महात्मा गांवी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक 
नेताओं को जेलों में वन्द करके, आइिनेन्सों और सजाओं-द्वारा और सबिनय-अवज्ञा- 
हारा (जिसे यह कार्य समिति सभी कच॑छी हुई जातियों के हाथों में कानूनी हथियार 
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मानती है ) अपने देश की स्वायीनता प्राप्त करने के देशभक्ति-पूर्ण प्रवत्व में गे हुए 
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हजारों शान्त, शस्त्र-हीन और मृकावछा न करने वाले लोगों पर छाटी-प्रहार करके 
और गोलियां चछाकर , इस देश की सच्ची आवाज को रोकती रही है। 
इस कार्य-समिति ने १९ जनवरी १६३१ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से 


इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ड-हारा घोषित ब्रिटिश-सरकार की नीति. 


पर खूब विचार कर लिया हैँ । इस समिति की राय में वह इतत्ती अस्पष्ट और सामान्य 
है कि उससे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 

“यह समिति लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर 
बुढ़ हैं और यरवडा जेल से १५ अगस्त १६९३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी, 
पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचारः प्रकट 
किया है उसका समर्थेव करती हैं। उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों की जो 
स्थिति हैं, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की घोषणा में उसके छायक उत्तर इस 
समिति को दिखाई नहीं देता । समिति का विचार हैं कि ऐसे उत्तर के अभाव में 
और हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि कांग्रेस-कार्ये-समिति के असली 
सदस्य और महा-समिति के अधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जवकि सरकारी दमन का 
पूरा जोर है, नीति की कोई भी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोपप्रद 
अन्त करने में असमर्थ हैं। उससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अन्त हगिज नहीं 
हो सकता। इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुईं हिंदायतों के अनुसार पूर्ण 
शक्ति से चलाये जानें की सलाह देश को देती हैं और विश्वास करती है कि उसने 
अवतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्‍्खेंगी। 

“समिति देश के पुरुषों, स्त्रियों और वच्चों की उस हिम्मत और मजबूती 
की इस अवसर पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबछा 
किया है, और वह भी उस सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष 


स्त्री-पुरुषों को जेलों में ठूंसने की, कितने ही आम और पाशविक हछाठी-प्रहारों की, 


भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेछों में तथा वाहर छोगों को दी गईं, 
गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनृष्य अपंग हो गये और मर गये, सम्पत्ति 
लटने की, घरों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सों में सशस्त्र पुलिसवालों, सवारों 
ओर गोरे सिपाहियों की, छाइनों को घुमाने की, लोगों के साव॑जनिक व्याख्यान देने, 
जुलूस निकालने और सभा करने के हकों को छीनने की और कांग्रेस तथा उससे 
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“समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता- 
दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे.कि वह 
निर्भय और आशापूर्ण होकर स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निशम्वय कर 
चुका है । 

सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं ? इसपर 
मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। 
किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का 
निदचय ही ठीक सिद्ध हुआ। लन्दन से डॉ० सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, 
जिसमें उन्होंने कार्य-समिति से उनके आने से पहले उनकी बातें बिना सुने प्रधानमंत्री , 
के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह तभी गोलमेज-परिपद्‌ 
के बाद भारतवर्ष को लौटनेवाले थे। उस तार के बनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं 
किया गया; किन्तु जैसा कि ऐसे प्रायः सभी मामलों में हुआ करता है, इसकी 
सूचना इसके पास होने के कुछ देर वाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गईं थी। 


गवर्नर-जनरल का वक्तव्य 

२५ जनवरी १६३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला :--- 

“१६ जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसपर विचार करने 
का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक 
समझा हूँ कि कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ 
जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहें हैं, वातचीत 
करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय । 

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो समभायें 
करें उनके लिए कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला 
एलान प्रान्तीय सरकारों-द्वारा वापस ले लिया जायगा और गांधीजी तथा अन्य 
लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या जो १ जनवरी १६३० से सदस्य के 
तार पर काम करते रहें हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी। 

“मेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई झर्तं नहीं लगायेगी, वयोंकि हम 
अनुभव करते हूँ कि झान्तिपूर्ण स्थिति वापस छानें की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें 
हूँ कि सम्बन्धित छोग विना शर्ते आजाद होकर बातचीत करें। हमने यह कारंबाई 
ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हादिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधानमंत्री 
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ने जो जिम्मेवारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर दी जाय और उसका 
विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह सरकार 
द्वारा पूरी की जा सके । 

“हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उनपर यह विश्वास 
करने में मुझे सन्‍्तोप हैं कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर 
यह किया गया है 4 मुझे विश्वास हैँ कि वे उन गम्भीर परिणामों की श्ान्तिपूर्ण और 
निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्त्व को स्वीकार करेंगे !” 


थे, 


[पॉँचवां भाग : १६३१) 
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गांधीजी का सन्देश 

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात से 
से पहले होनेवाली थी और इस वात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्तियां 
यदि जेल में हों तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय | चूंकि जो लोग बीच-वीच में किसीके 
वजाय (कार्य-समिति के) सदस्य बने थे उनकी रिहाई की भी हिदायत थी, इसलिए 
| इस प्रकार रिह्य होनेवालों की कुल संख्या २६ पर पहुँच गई। गांधीजी जैसे ही जेल 
से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव 
के ही अनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता 
में वह फूछ भी नहीं उठते। उन्होंने कहा :-- 

“जेल से में अपनी कोई राय वनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसीके प्रति 
मुझे कोई यात्रुता है और न किसी वात का तास्सुब । में तो हरेक दृष्टिकोण से सारी 
परिस्यिति का अध्ययन करने और सर तेजबहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे 
लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन 
से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का जाग्रह किया है, इसीलिए 
में यह वात कह रहा हूं।” 

समझौते के लिए उनकी क्या छर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात 
में उन्होंने इंगित किया; लेकिन इस वात की घोषणा अविलम्ब की, कि /पिकेटिंग 
का अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता, न लाखों भूखों-मरते, छोगों-दारा नमक बनाने 
के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि ज्यादातर 
आइडिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शराव के वहिप्कार को रोकने के लिए 
ही बने हैं; लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई है।” उन्होंने कहा कि में घान्ति 


्प्ट्‌ 
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के लिए तरस रहा हूँ, वशर्ते कि इज्जत के साथः ऐसा हो सके; लेकिन चाहें और 
सब मेरा साथ छोड़ दें और में विलकुल. अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी सुलह 
में में साझीदार न होऊँगा जिसमें पूर्वोक्त तीन बातों का सन्‍्तोपजनक हल न हो। 
“इसलिए गोलमेज-परिपद्‌-रूपी पेड़ का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए ।” 
गांधीजी, छूटते ही, पं० मोतीछाल नेहरू से मिलने के लिए इछाहावाद चल 
दिये, जहांकि वह वीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी वहीं वुलाया 
गया। वहीं स्वराज्य-भवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को, कार्य-समिति - 
की बैठक हुई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पास हुआ :--- 

“कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सप्नू और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ 
को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्वसाधारण में 
यह खयाल फैल गया हैं कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थग्रित कर दिया गया है। 
इसलिए समिति के इस निश्चय की ताईद करना आवश्यक हूँ कि जवृतक स्पष्ट रूप 
से आन्दोलन को बन्द करने की हिंदायत न निकाली जाय तवतक आन्दोलन वरावर 
जारी रहेगा। यह सभा लोगों को इस वात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े , 
और शराव तथा अन्य नशीली चीजों की दृकानों पर धरना देना अपने-आप में 
सविनय-अवज्ञा-आन्दोलच का कोई अंग नहीं है, वल्कि जवतक वह विलकुरू 
शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वेंसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो 
तवतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही हैं। 

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से वना हुआ कपड़ा भी 
शामिल है, व्यापारियों और कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को स्मरण कराती हैं कि चूंकि 
सर्व-साधारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का वहिष्कार बहुत जरूरी हैँ, इसलिए 

यह राष्ट्रीय हलूचछक का एक आवश्यक अंग हैं और उस वक्‍त तक ऐसा ही बना 
रहेगा जवतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से 
वहिष्कृत कर देनें की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर 
ह पूर्ण प्रतिवन्‍्व लगाकर किया जाय या प्रतिवन्‍्वक-तटकर छगाकर। 

“विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, 
विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस दिल्ला में जो कार्य किया हैं, उसकी 
यह समिति प्रशंसा करती है; लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना 
चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इस वात का आइवासन नहीं दे सकती कि 

हन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको वह कहीं और खपा देगी ।” 
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पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गंवास 

कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तंक इलाहाबाद ही , 
रहे। पण्डित मोत्तीछाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह 
आवश्यक समझा गया कि उन्हें 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनऊ ले जाया जाब। 
तबतक करीब-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए वहां से चले गये, पर गांधीजी- 
सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांबीजी तो मोतीलालजी के साथ छखनऊ भी गये, जहां 
मौत से वड़ी कशमकद के बाद इन अन्तिम झशब्दों के साथ मोतीलालजी सदा के 
लिए हमसे विदा हो गये---हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भुवन में 
ही कीजिए। मेरी मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य-निर्णय 
के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी साझीदार होने ठो। अगर मुझे मरना 
ही है, तो स्वृतन्त्र-भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नींद 
गुलाम देश में नहीं वल्कि आजूद देश में ही लेने दो ।” इस प्रकार पण्डितजी की महान्‌ 
आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शाही तबीयत के आदमी थे--न केवरू 
बीद्धिक दृष्टि से वल्कि धन, संस्क्रति और स्वभाव सभी दृष्टियों से। जब 
कि उनकी दूरन्देशी और तत्काल-बुद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा 
समस्यायों को स्पप्ट रूप से सुलझाने में वड़ी मदद मिलती उस समय उनका हमारे 
वीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति .थी कि बस्तुतः जिसकी पूर्ति नहीं 
हो सकती; क्योंकि वह न केवल बड़े दृरन्देश ही थे, बल्कि हमारे सामने छाई हुई 
राजनैतिक समस्याओं की तफसीलों में उतरकर जल्द और सही निर्णय पर पहुँचने 
में भी एक ही थे। | 

हालांकि उनका रहन-सहन वहुत अमीरी था, मगर गांवीजी से प्रभावित 
होकर उन्होंने भी जीवन को शुद्ध और पविन्न बनाने की आवश्यकता महसूस की; 
और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीबी और कप्ट-सहन को अपनाया। यह भी नहीं 
कि उन्होंने अपने घन का अकेले ही उपभोग किया हो। वह धनिकवर्ग के उन थोड़े-्से 
व्यक्षितयों में से हैं जिन्होंने राप्ट्र को भी अपने घन का भागीदार बनाया है। 


५ 


कांग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभक्ति और उदारता 
प्र 


दस 
ट्ट 


नहों कह सकते; उनकी सबसे बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत हैं जो अपने पुत्र के 
रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पत्रों 
फो जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेप्ट-जनरल के बड़े-बड़े ओहदों पर न देखना चाहें; 
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लेकिन मोतीलालजी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। मोतीकालजी अब नहीं रहे, लेकिन 
उनकी स्पिरिट, अब भी कांग्रेस के ऊपर मेँडरा रही है और विचार-विनिमय एवं 
निर्णय के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है । 

राजनेतिक परिस्थिति में इस समय जो वात “वस्तुतः शोकजनक थीं, और 
जिसके लिए गांधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि 
इंग्लैण्ड में खूब चिल्ला-चिल्लाकर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की जो वात कही 
जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रुख में कोई परिवत्तंन 
नजर नहीं आ रहा था। “चारों ओर दमन-चक्र अपने भयंकर रूप में जारी है,” “ 
क्रानिकल' को दिये हुए अपने तार में गांधीजी ने लिखा, “निर्दोप व्यक्तियों पर 
अकारण मारपीट अभीतक जारी है। इज्जतदार आदमियों की चछ और अचल 
सम्पत्ति, विना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सरसरी तौर पर वरायनाम कानूनी कार्रवाई 
करके जब्त कर ली जाती है। स्त्रियों के एक जुलूस को भंग करने में वल-प्रयोग किया 
गया। उन्हें जूतों की ठोकरें मारी गईं और वारू पकड़कर घसीटा गया। ऐसा दमन 
जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी 
कठिनाइयां हल ही क्‍यों न हो जाये । 


वाइसराय से मुलाकात 


खानगी तौर पर इस वात की हिदायतें जारी की गईं कि आन्दोलन तो 
जरूर जारी रहे, पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी वात शुरू न की जाय जिससे 
परिस्थिति कोई नया रूप धारण कर ले। ठीक इसी समय गोलमेज-परिपद्‌ में, गये 
हुए प्रतिनिधि लौट कर हिन्दुस्तान आये और आते ही, ६ फरवरी १९६३१ को उन्होंने 
कांग्रेस से निम्न प्रकार अपील की :-- 

“ (गोलमेज-परिपद्‌ की) योजना अभी तो खाली एक .ख़ाका है, तफसील 
की बातें तो, जिनमें से कूछ वहुत सार की और महत्त्वपूर्ण हैं, अभी तय होनी हैं। 
हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे बढ़कर 
इस योजना की पूत्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है 
“कि बातावरण को ऐसा झान्त कर दिया जायगा जिसमें इन आवश्यक विपयों पर 
भलीभांति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके ।” 

लेकिन इसके बाद भी सजायें दी जाती रहीं और फरवरी १६३१ में कानपुर 
शहर में पिकेटिंग के अपराब में १३६ गिरफ्तारियां हुई ? साथ ही जेलों में भी-- 
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क्या खाना-कपड़ा और क्या दवा-दारू---कैदियों के साथ वैसा ही खराव व्यवहार होता 
रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ 
फरवरी को इलाहावाद में कार्य-समिति की वाजाव्ता बैठक हुई। इस समय तक डॉ० 
सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गांधीजी व कार्यन्समिति से मिलने के लिए वे 
दौड़े हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी वहस हुई, जिसमें कार्य- 
समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की । यहां तक कि कभी-कभी तो कायें- 
समित्ति के सदस्य उनके प्रति मृदुता तक न रख पाते थे; क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड 
में कुछ ऐसी बात कह गये थे कि जिससे सर्वंसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही 
थी, वल्कि उनके प्रति रोप भी छा रहा था। खैर, जो हो। गांधीजी ने लॉ अविन 
को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही ज्यादतियों, खास-कर 
२१ जनवरी को वोरसद में स्त्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान 
आकंपित करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा। लेकिन 
' इस भांग को ठुकरा दिया गया और ऐसा मालूम होने छूगा मानो सुलह-शान्ति की 
सारी वात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस 
और सरकार को मिलना हैं तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे 
बढ़ाना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्ये-समित्ति के सदस्यों को विना किसी छाते 
के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीजी अपनी और से वाइसराय को 
मुलाकात के लिए क्यों न लिखें, वजाय इसके कि वाजाब्ता पत्र-व्यवहार की वाट 
देखते रहें ? सत्याग्रही को शान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट 
नहीं होती। अतएव गांवीजी ने छॉर्ड अबविन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त 
पत्र लिखा, जिसमें उनसे वहेसियत एक मनृष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की । 
यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के बड़े सवेरे तार-द्वारा इसका 
जवाब आ गया। १६ तारीख को ही गांधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और 
पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्‍ली पहुँच गये। कार्य-समिति ने 
एक प्रस्तावद्धारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सव॒ अधिकार 
दे दिये थे। गांवीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली बार मुलाकात की 
ओर कोई चार घण्टे तक वाइसराय से उनकी बातें होती रहीं। तीन दिन तक 
लगातार यह वात-चीत चलती रही। 
इस वात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादतियों 
की जांच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इनके अलावा वे शर्तें थीं जोकि 
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सुरूह के समय जाम तौर पर हुआ करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विज्येप 
कानूनों (ऑडिनेन्सों) को रद करना, जब्त की हुई सम्पत्ति को लौटाना और उन्त सद 
कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हठा दिया गया है फिर से 

' बहाल करना। ये सव वातें, खासकर पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जांच 
के विपय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना 
नहीं थी। १६ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित 
हुई उसमें कहा गया कि वात-चीत के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठी हें जिनके 
बारे में विचार किया जा रहा हैं। यह वहुत सम्भव है कि उसके आगे वात-चीत होते 
में कई दिन लग जायेँ। | 

पहले दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीजी डॉ० अन्सारी के मकान पर लौटे 
जहां कि वह स-दलूवल 5हरे हुए थे। पहले दिन की वातचीत से एक प्रकार की 
निश्चित आशा वँवती थी। दूसरे दिन यह स्पप्ट हो गया कि गांवीजी की स्थिति को 
बाइसराय समझते तो हैँ, लेकिन उसके अनुसार करने को तैयार न थे। चूंकि इंस्लैण्ड 
के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए वातचीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावना 
पैदा हो गई; और स्वयं वाइसराय ने गांधीजी को दुवारा शनिवार २१ तारीख को 
बुलाने के लिए कहा। लेकिन गुरुवार १६ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुँचा। 
इधर सरकार और कांग्रेस के वीच चलनेवाली बातचीत के दौरान में उठनेवाले 
विविध विपयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार 
किया गया, जिनकी संख्या बाद में वढ़कर २० हो गई। वाइसराय लन्दन से इस 
विषय में तार आने की प्रतीक्षा कर रहें थे। इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक 
ठहरना पड़ा। 

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा बाही 
पहुँचा। २७ ता० को गांघीजी वाइसराय के पास गये और साढ़े-तीन घण्टे तक बहुत 
खुलकर, सांफ-साफ और मित्रता-पूवंक बातचीत हुई। वातचीत में कठोर शब्द एक 
भी नहीं कहा गया, और वाइसराय इस वात के लिए उत्सुक थे कि गांधीजी वातचीत 
तोड़ न दें। 

२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार गांधीजी ने पिकेटिंग के वारे में 
उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित समझौते के बारे में अपने 
कुछ विचार गांधीजी को लिख भेजे। समझौते के सिलरूसिले में उठी हरेक वात पर 
वाइसराय ने गांवीजी के निश्चित विचार जानने चाहे और इसके छिए, जैसा कि 
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पहले तय हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के २॥ वजे उन्हें वाइसराय-मवन में 
मिलने के लिए बुछाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराुशाजनक मादूम पड़ने 
लगी। ऐसा प्रतीत होने छगा कि फिर से ऊड़ाई छेड़े बिना कोई चारा नहीं है। कार्य- 
समिति के हरेक सदस्य के मुंह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी कि “समझौते 
की वात्तचीत बन्द कर दो ।” कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही 
चारों तरफ यह बात फल गईं। चारों तरफ हरूचछ मच गई और हर जगह परेशानी 
नजर आने लगी। 

निद्चित समय पर गांधीजी वाइसराय से मिले और सायंकार ६ बजे 
वबाइसराय-भवन से वापस आ गये। इतने थोड़े समय में उनके छौट आने से एकदम 
निराशा छागई, लेकिन शीघ्र ही समझौते की फिर से आया बंवने छगी। १ भार्च 
के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसराय से मिले तो वाइसराय का रुख बिलकूल 
दोस्ताना था| होम-सेक्रेटरी मि० इमसेन भी वड़ी अच्छी तरह पेश आये। वाइसराय 
ने गांधीजी से कहा कि मि० इमर्सन के सलाह-मशविरे से वह पिकेटिंग के बारे में कोई 
हल सोचें। 


आशाजनक परिस्थिति 


इसके बाद वातावरण बिलकुल बदल गया। आपस में मित्रता के आसार 
नजर आने छगें। इतने समय के बाद अब सम्भवतः हम यह कह सकते हैँ कि अधिकारों 
की भावना के ऊपर कत्तंव्य-भाव ने विजय न पाई होती तो झायद समझौता विलूकूछ 
ही न हुआ होता । पिकेटिंग के बारे में वहस-तलूव एक वात यह थी कि वह सारे “विदेशी 
माल के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माल के ?” दूसरी बात उसके लिए ग्रहण किये 
जानेबाले साधनों के बारे में थी। यह स्पप्ट है कि ब्रिटिश-माल का वहिप्कार प्रारम्भ 
से कांग्रेस-कार्यक्रम का अंग नहीं था वल्कि बाद के सालों में, खासकर लड़ाई के दिलीं में, 
उसमें शामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है कि उसी लड़ाई के लिए और 
राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दवाव डालने को राजनैतिक शस्त्र मानकर ही ग्रहण 
किया गया था। अतएवं विदेशी माछ की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस 
प्रकार, जैसा कि आगे हम देखेंगे, समझौते की एतट्ठिपयक भाषा विलकूल स्पप्ट कर 
दी गई। वाइसराय ने वहिप्कार शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उनके खयाल में 
पिकेटिंग और बहिष्कार ऐसी चीजें हैं जो एक-इसरे के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। 
ओर अस्थायी सन्वि के समय विदेशी माल और ब्रिटिश-माल में फर्क तो किया ही जाना 
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चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के वाद लॉड अविन ने गांधीजी और मि० 
» इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी 
लिया गया। कु 

इसके वाद ताजीरी पुलिस के वारे में बातचीत हुई और वह सनन्‍्तोपजनक 
रही। यह तय रहा कि इसके वाद जुर्माने वसूल नहीं किये जायेंगे लेकिन अभीतक 
जो रकम वसूल हो चुकी है वह नहीं छोटाई जायगी। कैदियों के रिहाई के बारे में: 
वाइसराय ने उदारता और सहानुभति के साथ विचार करने का वादा किया। पहली 
मार्च की रात को जेल-सम्वन्धी और दंगा, शरारत व चोरी के जुर्मों पर विचार हुआ। 
प्रसंगवश यहां यह भी वता देना आवश्यक हैं कि शाम को भोजन के बाद गांधीजी 
फिर से वाइसराय-भवन गये थे और वातचीत पुन: जारी हुई थी। गांधीजी ने नजरबन्दों 
का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आइवासन दिया कि सामूहिक 
रूप में नहीं पर वेयक्तिक रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जब्त 
सम्पति के बारे में तय हुआ कि उसमें से जो विक चुकी है वह नहीं छौटाई जा सकती। 
गांधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिले, क्योंकि भारत- 
सरकार प्रान्तीय-सरकारों से सीधी वातचीत चलाने के लिए तैयार नहीं है। मगर 
जब्त जमीनों के बारे में वम्वई-सरकार के नाम एक सिफारिशी चिद्ठी गांधीजी को . 
देने का वाइसराय ने वादा किया। 

गांधीजी ने इस वात-चीत का जो वयान किया उसे सुनकर श्री वल्लभभाई 
पटेल ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलेक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए 
कहा जिन्होंने लड़ाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के वारे में तो स्थिति अच्छी 
ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता हैं वहां से आजादी के साथ 
नमक लेने देने का वाइसराय ने आश्वासन विया। यह एक ऐसी सुविधा थी जो गांधीजी 
के लिए बड़ी सन्‍्तोप-जनक हुईं। पुलिस की ज्यादतियों के प्रश्न पर दोनों ही अड़ गये । 
गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेको कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 
जो कुछ वह मुझे आदेश देगी में तो वाखुशी उसीका पालन करूँगा] “अगर जाप 
वात-चीत तोड़ना चाहें”, उन्होंने कहा, “तो में वातचीत तोड़ने के लिए ही वाइसराय 
के पास जाऊँगा।” वाइसराय से वातचीत करके वह रात के १ वजे वापस आये और 
रात के २। बजे तक कार्य-समिति के सदस्यों व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया। 
वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में 
उसी रात एक हल निकल्‍र आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च 


वहन 2 


अध्याय १ : गांधी-अधविन-समझीता-१६३ १ डेड३ 


का दिन तय रहा; क्योंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांधीजी का मौन- 
दिवस था। 
समझौते की जो आशा वँव रही थी, ३ मार्च को उसमें एक और वड़ी-कठिनाई 
उत्पन्न हो गई। वारडोली के किसानों की जमीन लछौटाने के मामले पर पहले भी विचार 
हुआ था, भव फ़िर उस मामले को उठाया गया। इस बारे में जो भी हल सोचा जाय, 
वह ऐसा हीना छाजिमी था जिसे वल्छभभाई मान लें। अतएवं दिन की बातचीत में 
गांवीजी ने वाइसराय से कहा कि में कोई ऐसा हल सोचकर कि जो वल्लभभाई को 
मान्य हो, रात को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस विपय की चर्चा वन्‍्द कर देना 
चाहिए। उधर, वस्तुस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी कठिनाइयां थीं। 
यह समझा जाता है कि जब वारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था 
तब उन्होंने वम्बई-सरकार को एक पतन्न लिखा था, जिसमें लिखा था कि चाहे कुछ हो, 
में किसानों की जब्त ज़मीनें छौटाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही था कि अब उससे विलकुूल उलटी बात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने 
चाहा किं गांधीजी सर पुरुषोत्तमदास और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला से इसके लिए बीच 
में पड़ने को कहें; और आशा प्रकट की कि सव ठीक हो जायगा। गांवीजी ने चाहा कि 
वाइसराय स्वयं ऐसा करें। आखिरकार; वाइसराय बम्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र 
लिखने को तैयार हुए कि जमीनें प्राप्त कराने के मामले में पूर्वोक्त दीनों महानुभावों 
की मदद की जाय। और असलियत तो यह है कि इस बातचीत के दौरान में वम्बई- 
सरकार के रेवेन्यु-मेम्वर भी दिल्‍ली पहुंचे थे जो, यह स्पप्ट है, इस सम्बन्धी वात्तचीत 
के लिए ही बुलाये गये थे। श्री सप्रू, जयकर और साथ ही ज्ञास्त्रीजी ने, जब कोई 
कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, बड़ा काम किया। 


आरजो सुलह 

इसपर लम्बी वहस हुईं और ३ तारीख के सायंकाल एक वार फिर ऐसा माल्म 
पड़ने छगा कि वस अब समझौते की वातचीत भंग हुईं। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट मे 
उल्लिखित हल निकाछा गया और उसके साथ घारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गय 
कि जहांतक सरकार से सम्बन्ध है---जो कि सर प्‌ रुपोत्तमदास ठाकुरदास और सः 
इब्राहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के बीच में. पड़कर सम्भव हो तो किसानों को जमीन 
वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गर्ज से किया गया। 

३ तारीख की रात के २॥ वजे (अर्थात्‌ ४ मार्च १६३९१ के बड़े सबेरे) गांधीर्ज 
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वाइसराय-भवत से वापस छौटे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। गांधीजी 
“बड़े उत्साह में थे। मामूल के मुताबिक गांधीजी ने उस रात की सव घटनायें कार्य- 
समिति के सदस्यों को सुनाई। कार्य-समिति के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के 
सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वादविवाद हुआ था, क्योंकि पहले-पहल 
उसका जो मसविदा बनाया गया उसमें मूसलमान दृूकानदारों के यहां पिकेटिंग न करने 
की धारा रक्खी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड़ 
ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोड़ी-बहुत खामी थी। कौदियों की रिहाई 
में सिफ सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा 
गया कि तफसील में उनपर विचार किया जायगा। शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों 
का तो उसमें जिक्र ही नहीं था। पिकेटिग-सम्वन्धी घारा के कारण विशेषत: ब्रिटिश 
माल पर ही घरना नहीं दिया जा सकता था। जव्तशुदा या बेच दी जानेवाली जमीनों 
की वापसी स्वयं ही एक समस्या वन गई थी, क्योंकि १७ (स) धारा उसमें मौजूद थी, 
जो कांग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी। 

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सम्बन्धी एक 
अत्यन्त आवश्यक विषय को तय कर लिया; अलवत्ता यह शर्त रक्खी गई कि यदि 
कार्य-समिति उसे मंजूर कर ले। गांधीजी उस योजना पर आगे विचार चलाने के 
लिए तैयार हो गये, जिसपर “भारत में वैध-शासन स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज- 
परिषद्‌ में विचार हुआ था और जिस योजना का संघ-शासन तो अनिवार्य अंग था ही, 
पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), 
वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिम्मे- 
वारियों की अदायगी जैसे विपयों पर प्रतिवन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।” 
इस प्रकांर गांधीजी और वाइसराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर 
कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके ऊपर था,कि वह चाहे तो उसे मंजूर करे 
और चाहे तो रद कर दे। वललभभाई समझौते के जमीनों-सम्वन्धी अंश से सहमत नहीं 
थे। जवाहरलालजी को विवान-सम्बन्धी अंश नापसन्द था। कैदियों वाली वात पर 
तो किसीको भी सन्‍्तोष न था। छेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक , 
को सनन्‍्तोप हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहां रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही 
न होती ! जव कांग्रेस समझौता या- राजीनामा कर रही थी तव ऐसा नहीं हो सकता 
कि उसी-उसकी बात रहे। अलवत्ता कार्य-समिति चाहे तो प्रस्तावित समझौते के 
किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रद्द कर सकती थी। गांवीजी ने अलग-अलग 
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कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले 
पर, जमीनों के सवाहू पर, अन्य किसी वात पर या हरेक वात पर, या आप कहें तो 
समूचे समझौते पर, में सुछह की वातचीत तोड़ दूं ? 

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के वीच खूब गहरा वाद-विवाद 
होन के बाद यह समझौता वनकर तैयार हुआ। गांधीजी और छॉर्ड अविन में जो 
श्रेप्ठतम गुण थे उनमें से कुछ का इस वात्तचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। उसीके 
परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १६३१ को), यह समझौता हुआ जो ज्यों-का-त्यों नीचे दिया 
जाता है :-- 


सरकारी विज्ञप्ति 

“सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल का 
निम्न वक्‍तव्य प्रकाशित किया जाता है :--- 

(१) वाइसराय और गांबीजी के बीच जो बात-चीत हुईं उसके परिणाम- 
स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्राट 
सरकार की सहमति से भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ 
कार्रवाई करें। 

(२) विधानसंवंधी प्रश्त पर, सम्राट-सरकार की अनुमति से, यह तय 
हुआ हैँ कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर जागे विचार किया जायगा 
जिसपर गौलमेज-परिपद्‌ में पहले विचार हो चुका है। वहां जो योजना वनी थी, संघ- 
शासन उसका एक अनिवार्य अंग है; इसी प्रकार भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत 
के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, 
भारत की आथिक साख और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विपयों के प्रतिवन्ध या 
संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हें। 

(३) १६ जनवरी १६३१ के अपने वक्तव्य में प्रधान-मंत्री ने जो घोषणा की 
हैं उसके अनुसार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर 
आगे जो विचार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें । 

(४) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सविवय अवज्ञा- 
आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है। 

(५) सविनय अवज्ञा अमलछी रूप में वन्द कर दी जायगी और (उसके 
बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सबविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
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को अमली तौर पर वन्द करने का मतलूव है उन सब हलचलों को वन्द कर देना, जोकि 
किसी भी तरह उसको वल पहुँचानेवाली हों--खासकर नीचे लिखी हुईं वातें---. 

१, किसी भी कानून की धाराओं का संगठित भंग । 

२. लगान और अन्य करों की वन्दी का आन्दोलन! क्‍ 

३. सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का.समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित : 

करना। । 
४. मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियों को या गांव के अधिकारियों 
को सरकार के खिलाफ अथवा नौकरी छोड़ने के लिए आमादा करना। 

(६) जहां तक विदेशी कपड़ों के वहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते 
है--एक तो वहिष्कार का रूप और दूसरा वहिष्कार करने के तरीके। इस विपय 
में सरकार की नीति यह है---भारत की माली हालत को तरक्की देने के लिए आर्थिक 
और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अंग-रूप भारतीय 
कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और इसके लिए किये 
जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-वुझाने व विज्ञापनवाजी के उन उपायों में 
रुकावट डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में 
बाधा उपस्थित न करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिकूल न हों। लेकिन 
विदेशी माल का वहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) 
सबिनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में---सम्पूर्णत: नहीं तो भी प्रधानतः--ब्रिटिशि 
माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-रूप से राजनैतिक 
उद्देश की सिद्धि के लिए दवाव डालने की गरज से। 

यह मानी हुईं वात हैं कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला 
बहिष्कार ब्रिटिश-भारत, देशी राज्य, सम्राट्‌ की सरकार और इंग्लेण्ड के विभिन्न 
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के वीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण बातचीत 
में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस समझौते का प्रयोजन है, अनुकूल 
न होगा। इसलिए यह वात तय पाई हैं कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द करने में 
ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक-शस्त्र के तौर पर काम में छाना निश्चित 
रूप से बन्द कर देना भी शामिल है; और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन्होंने 
ब्रिटिश माल की खरीद-फरोख्त बन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय बदलना चाहें 
तो अवाध-छूप से उन्हें ऐसा करने दिया जायगा। 

(७) विदेशी मार के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और 
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शराब आदि नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले 
उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं छाये जायेंगे जिनसे कानून 
की मर्यादा का भंग होता हो। पिकेटिंग उम्र न होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, 
. रुकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में खलल डालने या ऐसे 
किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। 

“यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहां की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी 

जायगी। ह॒ 

(८) गांधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्याव आकपित 
किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पप्ट अभियोग भी पेश किये हैँ, जिनकी सार्वजनिक 
ज़ांच कराई जाने की उन्होंते इच्छा प्रकट की है। छेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार 
को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती हैं और उसको ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति- 
अभियोग लगाये जाने छगेंगे, जिससे पुनः बान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेगी। इन 
बातों का खयाल करके, गांधीजी इस वात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो 
गये हैं। 

(६) सविनय अवज्ञा-आन्दोलत के बन्द किये जाने पर सरकार जो-कुछ 
करेगी वह इस प्रकार है-- 

(१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जो विशेष कानून 
(आड्डिनेन्स) जारी किये गये हैं वे वापस ले लिये जायेंगे । | 

आडिनेन्स न॑ं० १ (१६३१), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, 
इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है । | 

(११) १६०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत संस्थाओं को 
गैर-कानूनी करार देने के हुक्म वापस ले लिये जायेंगे, वश्च्तें कि वे सबिनय अवज्ञा- 
आन्दोलन के सिलसिले में जारी किये गये हों। 

वर्मा की सरकार ने हाल में क्रिमिनक-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो 
हुवम जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता । 

(१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्द वापस ले लिया जायगा, यदि थे 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपराधों से 
सम्बन्धित होंगे जिनमें हिसा सिर्फ नाम के लिए होगी यो ऐसी हिंसा की प्रोत्साहन 
देनें की बात हो । 
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यही सिद्धान्त जाव्ता-फौजदारी की जमानती घाराओं के मातहत 
चलनेवाले मृकदमों पर लागू होगा। 

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने वकारूत करनेवालों के खिलाफ सविनय 
अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में छीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चलाया 
होगा या इसके लिए हाईकोर्ट से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में 
मुकदमा लौटाने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त देगी, बशर्ते कि सम्वन्बित व्यक्ति 
का कथित आचरण हिसात्मक या हिसा को उत्तेजन देनेवाला न हो | 

४. सैनिकों या पुलिसवालों पर चलनेवाले हुक्म-उदूली के मुकदमे, अगर कोई 
हों, इस घारा के कार्य-द्षेत्र में नहीं आयँगे। 

(१३) १. वे कैदी छोड़े जायँगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के'सिलसिले, 
में ऐसे अपराधों के छिए कद भोग रहे होंगे जिनमें नाम-मात्र की हिसा को छोड़कर . 
और किसी प्रकार की हिंसा था हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो । 

पूर्वक्ति १. क्षेत्र में आानेवाले किसी कंदी को यदि साथ में जेल का कोई 
ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम-मात्र की हिंसा को 
छोड़कर और किसी प्रकार हिसा या अहिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो 
वह सजा भी रद कर दी जायगी, या यदि इस अपराध-सम्वन्धी कोई मुकदमा चछ 
रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा। 

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियों को हुक्म-उद्दूली के अपराध में सजा हुई 
है---जैसा कि वहुत कम हुआ है---वे इस माफी के क्षेत्र में नहीं आयँगे। 

(१४) जुर्माने जो वसूल नहीं हुए हैँ, माफ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार 
जाव्ता-फौजदारी की जमानती घाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जब्ती के हुवम 
के वावजूद जो जमानत वसूल नहीं हुई होंगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा। 

जुर्माने या जमानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, चाहे वे किसी भी कानून 
के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जयागा। 

(१५) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में किसी खास स्थान के 
 बाशिन्दों के खर्चे पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों 
के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से 
जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ 
कर दी जायगी। 

(१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं हैं और जो सविनय 
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अवन्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में आ्डिनेन्सों या फोजदारी-कानून की धाराओों के मात- 
हत अधिकृत की गई हैं, बदि अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो छौटा दी 
जायगी। 

(व) छगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जो चलू-सम्पत्ति जब्त 
की गई है वह छौटा दी जायगी, जवतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने 
का कारण मन हो कि वर्कयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अवधि 
के भीतर-भीतर चुका देंने से जानवूझ कर हीछा-हवाला करेगा। यह निर्णय करने 
में कि उचित अवधि क्या हैं, उन मामछों का खास खयाल रक्‍्खा जायगा जिनमें देनदार 
लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमृच उन्हें उसके लिए समय की 
आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका छंगान भी लहूगान-व्यवस्था के सामान्य 
सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा। 

(स॒) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी। 

(द) जो चल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से 
जिसका भुगतान कर दिया गया होगा,. उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और 
ने उसकी “विक्री से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि जब बिक्री से 
प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के छिए सम्पत्ति बेची 
गई हो। 

(इ) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार वहीं 
हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी। 

(१७) (अ) जिस अचल-सम्पत्ति पर १६३० के नवें आड्डिनेन्स के मातहत 
कव्जा किया गया है उसे आडिनेन्स के अनुसार छौटा दिया: जायगा। 

(व) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लूमान या अन्य करों की वसूली 
के सिलसिले में जब्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में है वह लौटा दी 
जायगी, बश्चर्ते कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि 
देनदार अपने जिम्मे निकलती ५४म को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से 
जान-बूझकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि बसया हैं, 
उन मामलों का खयाल रक्खा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए 
रजामन्द होंगे पर सचमृच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकत्ता होगी, और जरूरत 
हो तो उनका छूगान भी लूगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी 
कर दिया जायगा। 
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(स) जहां अचल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी, जहांतक सरकार से सम्बन्ध 
है, वह सौदा अन्तिम. समझा जायगा। 

सोट--गांवीजी ने सरकार को वताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है 
और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली विक्री में कुछ अवदय ऐसी हें 
जो गैर-कानूनी तरीके से और अन्यायपूर्ण हुई हैं। छेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी 
जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस घारणा को मंजूर नहीं कर सकती। 

(द) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कव्जा कानून के अनुसार नहीं 
हुआ है, इस विना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी। 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें 
वसूली कानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई हैं। ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई 
हों, प्रान्तिक सरकारें जिला-अफसरों के नाम हिंदायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से 
इस तरह की जो शिकायत सामने जाये उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह सावित 
हो जाय कि गर-कानूनीपन हुआ है तो अविलम्व उसको रफा-दफा करें । 

(१६) जिन छोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्‍्त- 
स्थानों की जहां स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्तीफा 
देनेवाले) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगों के 
मामलों पर उनके गृुण-दोप की दृष्टि से प्रान्तिक सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से 
नियुक्ति की दरख्वास्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व ग्रामीण अधिकारियों की 
पुन:नियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी। 

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्वन्धी मौजूदा कानून के भंग को गवारा करने 
के लिए सरकार तैयार नहीं है, व देश की वर्तमात आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए 
नमक-कानून में ही कोई खास तबदीली की जा सकती है। 

परन्तु जो छोग ज्यादा गरीव हैं उनके सहायतार्थ, इस सम्बन्ध में छाग्रू 
होनेवाली धाराओं को वह (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, जैसा 
कि अभी भी कई जगह हो रहा है, जिससे जिन स्थानों में नमक वनाया या इकट्ठा किया 
जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गांवों के वाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; 
लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही छिए होगा, वेचने या वाहर के लोगों के 
साथ व्यापार करने के लिए नहीं । 

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमछ न कर सकी 
तो, उस हालत में, सरकार वह सव कारंबाई करेगी जो, उसके परिणाम्र-स्वरूप, सर्वे- 
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साधारण तथा व्यक्षितयों के संरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन 
के लिए आवध्यक होगी।” 


भगतसिंह आदि की फांसी 

समझौते की वातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिह और उनके साथी राज- 
गुरु व सुखदेव की फांसी की सजा को, जो कि मि० सौण्डस की हत्या के कारण लाहीर- 
पडयन्त्र केस में उन्हें दी गई थी, और किसी सजा के रूप में तवदील कर देने के बारे में 
गांवीजी व वाइसराय के वीच वार-वार हरुम्वी वातें हुईं। क्योंकि, उन्हें जो फांसी की 
सजा दी जानेवाली थी, उससे देश में बहुत हलचल मच रही थी। स्वयं कांग्रेसवाले 
भी इस वात के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस समय जो सद्भाव चारों मोर दिखाई 
पड़ रहा है उसका लाभ उठाकर उनकी फांसी की सजा बदरूवा दी जाय। लेकिन 
वाइसराय ने इस वारे में स्पप्ट रूप से कुछ नहीं कहा; हमेशा एक मर्यादा रखकर इस 
बारे में उन्होंने वात की। उन्होंने गांधीजी से सिर्फ यही कहा कि में पंजाव-सरकार 
को इस बारे में छिखूंगा। इसके अलावा और कोई वादा उन्होंने नहीं किया। यह ठीक 
हैं कि स्वयं उन्हीं को सजा रद करने का अधिकार था--लेकिन वह अधिकार 
राज-नैतिक कारणों के लिए अमल में लाने के लिए नहीं था, हालांकि दूसरी और 
राजन॑तिक कारण ही पंजाव-सरकार के इस बात को मानने के मार्ग में वाधक हो 
रहे थे। 

दरअसल वे बाधक थे भी। चाहे जो हो, लॉड अविन इस वारे में कुछ करने 
में असमय थे, अलवत्ता करांची में कांग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फांसी रुकवा देने का 
उन्होंने जिम्मा लिया। मार्च के अन्तिम-सप्ताह में करांची में कांग्रेस होनेवाली थी। 
लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित रूप से वाइसराय से कहा---अगर इन नौजवानों 
को फांसी प्र लटकाना ही है, तो कांग्रेस-अधिवेशन के वाद ऐसा किया जाय, इसके 
वजाय उससे पहले ही ऐसा करना ठीक होगा। इससे देश को यह साफ पता चल 
जायगा कि वस्तुत: उसकी क्‍या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आश्ायें नहीं 
बँधेंगी। कांग्रेस में गांवी-अविन-समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद 
होगा--यह जानते-वूझते हुए कि तीन नौजवानों को फांसी दे दी गई है। अस्तु; ५ मार्च 
१६३१ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ही मि० इमसंन ने गांवीजी 
को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछले दस महीनों की सरकारी कार्रवाइयों के लिए 
अपने को जिम्मेवार बताते हुए यह भी लिखा कि स्व॒राज्य-प्राप्त भारत में नौकरी करने 
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में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। छॉड अधिन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर 
आशा प्रकट की कि शीघ्र ही इस्लैण्ड में वह उन्हें देखेंगे। 


थुगान्तरकारी वक्तव्य 

समझौते से निवटते ही गांधीजी ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अंग्रेज 
व भारतीय पत्रकारों और प्रेसमैनों के एक समूह के सामने एक युगान्तरकारी वक्तव्य 
दिया। पूरा वक्‍तव्य लिखाने में गांधीजी को पूरा डेढ़ घण्टा लगा। वक्तव्य गांधीजी 
ने मुंह-जवानी ही लिखाया था और उसमें कहीं भी एक-वार भी रद्दो-वदल नहीं किया। 
इस वक्तव्य में उन्होंने छॉर्ड अविन की उचित प्रशंसा की और पुलिस, सिविल-सर्विस 
व कान्तिकारियों से उपयुक्त अपीर की। हम इस वक्तव्य को यहां उद्धृत करते हैं, 
क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य का स्थान मिलेगा:- 

सबसे पहले में यह वात कह देना चाहता हूँ कि वाइसराय के अपार धीरज 
व उतने ही अपार परिश्रम व अचूक शिष्टाचार के बिना यह समझौता, जैसा भी वह 
है, होना असंभव था। मुझे इस बात का पता है कि मेंने उनके सामने कई वार झुंझला 
पड़ने के कारण, चाहे अनजान में ही, उपस्थित किये होंगे। मैंने उनके धीरज को भी 
छुड़ाया होगा । लेकिन ऐसे किसी समय की मुझे याद नहीं आती जबकि वह झुंझलाते 
दिखाई दिये हों या उन्होंने धीरज छोड़ दिया हो । यह भी कह दूं कि इस वहुत ही नाजुक 
वातचीत के दौरान में उन्होंने शुरू से आखीर तक खुलकर वातचीत की । मेरा विश्वास 
है कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वह तुले हुए थे। मुझे यह वात 
स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेने इस वातचीत में डरते हुए और कांपते हुए भाग लिया। 
मेरे अन्दर अविश्वास भी था, लेकिन उन्होंने फौरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके 
मुझे निश्चिन्त कर 'दिया। 

“इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन सा हैं, 
न तो सम्भव ही हैं और न बुद्धिमत्तापूर्ण ही । 

“यदि किसी की विजय हैं तो, मुझे कहना चाहिए, दोनों की है। कांग्रेस ने 
विजये की होड़ कभी नहीं रूगाई थी। 

“बात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना है और उस उद्देश 
तक पहुँचे बिना विजय का कोई प्रइन ही नहीं उठता । इसलिए में अपने सव देशवासियों 
से और अपनी सब बहनों से आग्रह करूँगा कि वे फूलकर कृप्पा हो जाने के वजाय- 
यदि समझौते में फूलकर कृप्पा हो जाने की कोई ऐसी वात है--परमात्मा के आगे सिर 
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शुकावें और उससे प्रार्थना करें कि उन्हें वह इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का 
अनुसरण करने का तकाजा करता है उसपर चलने की शक्ति व वुद्धि प्रदान करे, चाहे 
बह मार्ग कप्ट-सहन का हो और चाहे वह वैय॑-पुर्वक संधि-वार्ता या विचार विनिमय 
करने का हो। 

“इसलिए में विश्वास करता हूँ कि कप्ट-सहन से पूर्ण इस संग्राम में गत वारह 
महीनों में जिन छाखों लोगों ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस 
काल में भी वही खुशनुदी, वही एकता, वही कोशिश और वही समझदारी दिखलायेंगें 
जो उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में इस युग में, जिसे में भारत के आाधुनिक इतिहास का 
वीरतापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है। 

“लेकिन, मुझे मालूम है, जहां ऐसे स्त्री-पुरुष होंगे जो इस समझौते के कारण 
फूलकर कृप्या हो जायेंगे, वहां ऐसे लोग भी हैं जो बहुत निराश होंगे और जो बहुत 
निराश हैं। 

“वीरता से कप्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वाभाविक हैं जैसे मानों सांस 
लेना। वे तो मानों इसीमें सबसे ज्यादा खुश हैँ, असह्य कप्टों को भी सह लेगे। लेकिन 
जब उनके कप्टों का अन्त होता है तो उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा काम वन्द 
हो गया हैं और हमारा लक्ष्य आंखों से ओझल हो गया। उनसे में केवल यही कहूँगा कि 
धैर्य रक्‍्खो, देखो, प्रार्थना करो, और आजा रक्‍्खो। 

“कप्ट-सहन की भी एक हद होती है । कप्ट सहन में बुद्धिमानी और मूर्खता 
दोनों सम्भव हूँ; और जब कप्ट-सहन की हद आ जाती है तो उसे और बढ़ाना वुद्धिमानी 
नहीं वल्कि परले सिरे की वेवकूफी हैं। 

“जब आपका विरोधी आपकी इच्छानुसार ही आपसे बातचीत करने की 
आपके लिए आसानी पैदा करदे, तो कप्ट सहते रहना वेवक्‌फी है। यदि रास्ता वास्तव 
में खुल जाय तो हरेक का बह कर्तव्य हैँ कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नम्र 
सम्मत्ति है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया हैं। इस प्रकार के समझौते 
का स्थायी होना तो स्वाभाविक ही हैं। यह जो संधि हुई है वह कई बातों के पूरा होने 
पर निर्भर हैं। इस लिखित समझौते का बड़ा भारी अंग तो. समझौते की शर्तो' से घिर 
गया हूँ। यह स्वाभाविक ही था। कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में भाग ले सके इसके 
पहले कई बातों का पूरा हो जाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक 
था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय पुरानी भूलों का सुधार कराना नहीं है, यद्यपि यह भी है 
महत्वपूर्ण; उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको बंग्रेजी में अनुवाद करके पूर्ण- 
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स्वाबीनता' कहा जाता है। बनन्‍य राष्ट्रों की भांति भारतं का यह जन्मसिद्ध अधिकार 
हैं और भारत इससे कम पर सन्तुप्ट नहीं हो सकता। समझौते भर में हमें वह मनमोहक 
बन्द कहीं नहीं दिखाई देता। जिस घारा में यह शब्द छिपा हुआ है वह ह्विअर्थक है। 

“संघ-शासन (फेडरेशन) मृगतृप्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव 
राष्ट्र का रूप घारण कर सकता हैं जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हो कि उससे 
उसका सारा शरीर मजबूत बन जाय। 

“इसी प्रकार उत्तरदायित्व जो दूसरा पाया है, वह या तो विलूकुल छाया 
के समान निःसार हो या वड़ा ऊँचा, विशाल व न झुकनेवाले वरगद के पेड़ के सदुद्य हो 
सकता है। भारत के हित में संरक्षण भी विछकूछ बोखें से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों 

-के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारों ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहा रदीवारी 
के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों 
ओर छगा दी जाती है। 

“एक दल इन तीन पायों का एक मतलूव निकाल सकता है और दूसरा दल 
दूसरा। इस घारा के अनुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिख्या में काम कर सकते हैं। 
कांग्रेस ने परियद्‌ की कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण 
कि वह संघ-शासन, उत्तरदायित्व, संरक्षण, प्रतिवन्‍्ध अथवा उन्हें जिन नामों से भी 

- पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे देश की वास्तविक 
राजनैतिक, सामाजिक, आथिक एवं नैतिक उन्नति हो। 

“थ्रदि परिपद्‌ ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, 
मेरा दावा है, इसका परिणाम पूर्ण-स्वाधीनता' होगा। छेकिन में जानता हूँ कि यह 
मार्ग वहुत कठिन और थको देनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी चट्टानें हैं और वहुत-से 
गड़ढे हें। छेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ 

करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता। अतः यह 
ह उन्हींके हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-ते-अच्छा 
उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण अबसर ही खो दें। 

“में जानता हूँ कि इस कार्य में कांग्रेस को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी- 
भारत के नरेज्ों की और स्वयं अंग्रेजों की भी । इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों से 
* अपील करने की जरूरत नहीं । मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक 
स्वतंत्रता की उन्हें भी उतनी ही जाकांक्षा हैं जितनी कि कांग्रेसवालों को । 

“लेकिन नरेशों का सवाल दूसरा हैं। उनका संघ-श्ासन के विचार को मान 
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लेना मेरे लिए निश्चित रूप से आइचर्यजनक था। यदि वे संघ-शासित, भारत में 
बरावरी के साझीदार वनना चाहते हैं, तो में इस वात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें 
उसी और बढ़ना होगा जिस ओर बढ़ने की ब्रिटिश-भारत इतने वर्षो से कोशिश कर 
रहा हैँ । 

“पूर्ण एकतंत्री शासन, चाहें वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, व विशुद्ध 
लोकसत्ता ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवश्य ही फट पड़ेगा। इसलिए, मेरी 
राय में, उनके लिए आवश्यक है कि वे तने न रहें, अड़े न रहें, और अपने भावी 
साझीदार-द्वारा या उसकी ओर से की गई अपील को वेसक्वी में न सुने । यदि वे इस 
प्रकार की अपील को न सुनेंगे तो वे कांग्रेस की स्थिति को बहुत असह्य, खराब और 
वास्तव में वहत विपम बना देंगे। कांग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि है 
या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रविटिश-भारत या देशी-रियासतों 
में बसनेवालों में बहु कोई भेद-भाव नहीं करती। 

कांग्रेस ने बड़ी वेंद्धिमानी से और बड़ी रोक-याम के साथ रियासतों के मामलों 
व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका हैं। ऐसा उसने इस खातिर 
किया हैं कि रियासतों की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, भौर इस वजह से 
भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कंद, जो उसने अपने-आप लगा रक्खी हैं, 
रियासतों पर अपना असर डालने में काम आवे। मेरा विचार हैं कि वह अवसर अब 
था गया है। क्या में इस वात की आज्ञा करूँ कि हमारे बड़े नरेश रियासती प्रजा की 
ओर से की गई कांग्रेस की अपीकू पर कान बन्द ने कर लेंगे ? 

“अंग्रेजों से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ । यदि भारत को परिपदों 
व विचार-विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना है तो अंग्रेजों 
की सद्भावना व सक्रिय सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह वात कहनी 
पड़ेगी कि रूंदन में पहली परिपद्‌ में जिन-जिन बातों को उन्होंने मान लिया हैं वह तो 
उसका आधा भी नहीं है जिस ध्येय तक कि भारत पहुँचना चाहता है। यदि वे वास्तव 
में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का 
अनुभव करा देना पढ़ेंगा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नहीं छोड़ सकते । उन्हें इस बात 
के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गरुतियां करने के लिए छोड़ दें। यदि 
गछती करने की, यहां तक कि पाप तक करने की, स्वतन्व॒ता न हुई तो ऐसी स्वतंत्रता 
किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती 
करने को स्वतन्वता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे केसे मनुष्य-जीव होंगे 
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जो, चाहें वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्‍यों न हों, दूसरी जाति के मनुष्यों के 
: इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं ? 

“खैर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिपद्‌ में आमंत्रित करने से यह तात्पर्य खूब 
अच्छी तरह निकल आता है कि अयोग्यता के अछावा किसी और कारण-वश उसे पूर्ण- 
से-पूर्ण स्वाधीनता पर जोर देने से नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस भारत को उस 
वीमार बालक की भाँति नहीं मानती जिसे देख-भाल, सेवा-सुश्रूपा व अन्य सहारों 
की जरूरत हो | | 

“अमरीकन-राजतंत्र व संसार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी में एक अपील 
करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है-- 
लेकिन जिनसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हँ--उन्तके मन 
पर वड़ा असर डाला है और उनमें उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं; वे इससे 
भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के द्वारा हमारी 
प्रत्यक्ष मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ऑऔर से में कहता हूँ कि इस 
सहानुभूति के लिए हम उनके वहुत आभारी है। मुझे आश्या है कि कांग्रेस अब जिस 
मुश्किल काम में पड़नेवाली है उसमें हमें न केवछ उनकी यह वर्तेमान सहानुभूति ही प्राप्त 
रहेगी वल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती भी जायगी। में बड़ी नम्नता से यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुँच गया 
तो जिस विश्व-शान्ति के लिए संसार के सव राष्ट्र तड़प रहे हैं उसके हित में बड़ा भारी 
काम कर दिखायगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकंर जो सहायता दी है उसका कुछ 
थोड़ा-सा बदला भी चुक जायगा। 

“मेरी आखिरी अपील पुलिस व सिविल-स्विस अर्थात्‌ सरकारी अधिकारियों 
से है। समझौते में एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ 
ज्यादतियों की जांच की मांग की थी। इस जांच की मांग को छोड़ देनें का कारण भी 
समझौते में दिया गया है। महकमा पुलिस-द्वारा शासव की जो मशीन चलती रहती 
है उसका सिविल-सविस एक अभिन्न अंग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते हें 
कि भारत शीघ्र ही अपने घर का मालिक वननेवाला हैं और उन्हें वफादारी व 
ईमानदारी से भारत के सेवंकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है कि 
* थे अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि सिविकू-सविस व पुलिस उनके सेवक हैं-- 
अवध्य ही सम्मान-योग्य व बुद्धिमान सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही न कि 
मालिक । 
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“मुझे अपने उन हजारों तो नहीं ठेकिन सैकड़ों साथी-तरन्दियों के बारे में भी 
एक झदव्द कहना है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले जा रहे हैं लेकिन जो गत 
१२ महीनों में जेल भेजे गये सत्याग्रही कैदियों के छूट जाने पर भी जेलों में पड़े रहेंगे | 
व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो हिंसा करने के दोपी हैं, जेल भेजे जाने की 
प्रणाली पर मेरा विद्वास नहीं है। में जानता हूँ कि वे छोग जिन्होंने राजनैतिक उद्देशों 
से प्रेरित होकर हिसा की है, यदि वुद्धिमानी का नहीं तो कम-से-कम दिल्य के लिए प्रेम व 
आत्म-त्याग करने का उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि में। इसलिए अपनी 
या अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के बजाय यदि में न्‍्यायपूर्वक उनकी रिहाई 
करा सकता तो सचमुच ही कराता | 

“मेरा विश्वास है कि वे छोग महसूस करेंगे कि में न्‍्याय-पूतरेंक उनकी रिहाई 

लिए नहीं कह सकता था। छेकिन इसका यह मतलूव नहीं कि मुझे या कार्य-समिति 
के सदस्यों को उनका खयाल ही नहीं है । 

“कांग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग 
ग्रहण किया है। यदि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन जर्तो का जो उन पर 
लागू होती है पूरी-पूरी तरह से पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत बढ़ जायगा और 
सरकार पर इस बात का सिक्‍का बैठ जायगा कि जहां कांग्रेस ने, मेरी राय में, अवज्ना- 
आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहां उसमें शान्ति बनाये रखने की 
भी क्षमता है । 

“ओर यदि जनता कांग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे तो में 
विश्वास दिलात। हूँ कि वह समय दूर नहीं हैं जब कि इन कैदियों में से, मय नजरवन्दों 
व मेरठ-पड्यन्त्र के कैदियों व सब अन्यों के, एक-एक छूट जायगा। 

“इस बात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्य दल विद्यमान 
हैं जो भारत की स्वतन्त्रता हिसात्मक कार्योद्वारा प्राप्त करना चाहता है। में इस दल 
से अपील करता हूँ, जैसा कि में पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को बन्द 

करें। यदि उसे अभी इसमें विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दप्टि से ही 
उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान हैं कि वे इस वात को तो महसूस कर ही चुके होंगे 
कि अहिंसा में कितनी जबरदस्त णक्ति हैं। वे इस वात से नहीं मकरेंगे कि यह 
चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिंसा के अगम्ब लेकिन अचूक असर के कारण ही हुई 
हैं। मं चाहता हूँ कि वे धीरज घरें और कांग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व अहिंसा 
की योजना का प्रयोग करने का अवसर दें। दाण्दी-यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी 
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नहीं हुमा। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के 
एक क्षण के समान है। क्यों न वे अपने अमूल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, 
जिसका बुलावाशीकघ्र ही सवों कोदिया जायगा, सुरक्षित रबखेंऔर कांग्रेस को इस 
बात का अवसर दें कि वह अन्य सव राजनैतिक कैदियों की भी रिहाई करा सके और 
सम्भवतः उन लोगों को भी फांसी के तख्ते से बचा सके जिन्हें हत्या के' अभियोग में 
फांसी की सजा मिली हैं ? 

“लेकिन में किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता । खुद मेरी और कांग्रेस 

- की जो आकांक्षायें हैं उनका में सावेजनिक तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। 
प्रयत्त करना हमारे हाथ सें है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है। 

“एक व्यक्तिगत वार्त और। मेरा खयाल हैं कि सम्मानप्रद समझौता करने 
के प्रयत्न में मेंने अपनी सारी शक्ति लगा दी हैं। मेने लॉडे अविन को अपना वचन दे 
दिया है कि में समझौते की शर्तों का, जहांतक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने 
में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैंने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला 
अवसर मिलते ही में उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालूं वल्कि इसलिए कि अभी जो अस्थायी 
हैं उसे विछ़॒कुछ पक्का करने में कोई भी कसर न छोडूं और इसे उस ध्येय तक पहुँचाने 
वाला पेशवा समझूं जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम हैं। 

“सबसे अन्त में में उन सब लोगों को वन्यवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव 

: बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं।” 


काँग्रेस की हिदायतें.. 

लॉर्ड अविन ने भी गांधीजी की उसी प्रकार प्रशंसा की, जिस प्रकार कि स्वयं 
गांधीजी ने लॉर्ड अविन की की थी। अपने को दिये गये एक प्रीति-भोज में आपने 
महात्माजी की ईमानदारी, नेकनीयती व उच्चतम देशभक्ति की मुक्तकंठ से अशंसा 
करते हुए कहा कि उनके साथ कार्ये करना बड़ी खुशी और खुश-किस्मती की बात है। 
महात्मा गांधी अपनी ओर से इस वात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने 
देशवासियों को तसल्ली करा सकें और शान्ति के योग्य वातावरण स्थापित कर सकें। 
इधर में इस वात की पूरी कोशिश करूँगा कि भारत और इंग्लैण्ड के वीच में शान्तिपूर्ण 
समझौता हो सके 

चूंकि अब छड़ाई खतम हो गई थी, कांग्रेस-कमिटियों व संस्थाओं पर से रीौक 
उठा ली गईं और वे फिर से जीवित हो गईं। कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भांति हैं 
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जो एक मौसम में तो मुर्दे की भांति पड़ा रहता है और मौसम के बदलते ही उसमें 
विद्ाल शवित आ जाती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के 
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आगामी अधिवेशन मेँ भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के 
बारे में अपनी सूचनायें कांग्रेसवादियों के पास भेजीं । कार्य-समिति ने यह निर्णय किया 
कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायँ। आधे प्रतिनिधियों का चुनाव तो 
वे व्यक्ति करें जिन्हें आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और शेप आधों का चुनाव 
साधारण नियमों के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिंदायतें जारी 
की गईं। जेल हो आनेवालों का चुनाव एक सभा बुलाकर करना था।। गाल के 
प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों 
को यह भी हिदायत दी गईं कि वे सविनय अवज्ञा व करबवन्दी-आन्दोलनों को 
और ब्रिटिश-माल के बहिप्कार को वन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजों, सव विदेशी 
कपड़ों व शराव की दुकानों के वहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने 
की भी हिंदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग ज्ञान्तिमय होना 
चाहिए, लेकिन उसमें दवाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता 
के मार्ग में रकावट नहीं डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत 
कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के प्रकाशन वन्द 
करने का आदेश भी हुआ। वास्तव में समझौते की हरेक मद के सम्बन्ध में हिंदायतें 
जारी की गई और स्वयं गांधीजी ने उन आदेशों के साथ वे शर्तें जोड़ दीं जो शराव व 
विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयंसेवकों को माननी चाहिएँ। 
वे इस प्रकार थीं:-- 

(१) दुकानदार या खरीददार के साथ अश्विष्ट व्यवहार नहीं किया जा 


जा 


सकता। 

(२) स्वयंसेवक दुकानों अथवा गाड़ी, मोटर आदि के सामने लेट नहीं 

सकते । 
(३) हाय-हाय' जैसी आवाजें वहीं रूगानी चाहिएँ। 
(४) किसी का पुतला वनाकर गराड़ना या जलाना नहीं चाहिए। 

(५) यदि वहिप्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीददार 
की खाने-पीने की तथा अन्य सामग्री नहीं रोकी जा सकती | लेकिन उनके घर भोजन 
के लिए न जाना चाहिए और न उनकी कोई सेवा ग्रहण करनी चाहिए। 

(६) उपवास तथा भूख-हड़ताल किसी हालत में भी न होने चाहिएँ। 
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प्रतिज्ञा तोड़ने पर ही उपवांस किया जा सकता है; और सो भी तव, जवकि दोनों ओर 
के आदमी एक-दूसरे का आदर व प्रेम करते हों। 


हे करांची-कांग्रेस 

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को करांची-कांग्रेस के सभापति-पद 
के लिए चुन लिया, क्योंकि करीव एक सार तक कांग्रेस की जो असाधारण परिस्थिति 
रही थी उसके .कारण साधारण प्रणालढी-हारा सभापति का चुनाव होना सम्भव 
नथा। 

करांची-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रवन्ध करना कोई आसान काम न था; 
क्योंकि यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन 
का होना निश्चित-सा दिखाई देने छगा था, लेकिन अस्थायी-सन्धि के भाग्य ने करांची- 
कांग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति वड़ी असमंजस में डाल दी। एक सुभीता अवश्य था- 
और वह यह कि अब केवल गुलावी जाड़े रह गये थे। लाहौर में कांग्रेस ने यह निश्चय 
किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। 
यह एक इत्तफाक की वात है कि कांग्रेस इस वर्ष अपना वापिक अधिवेशन मार्च के 
महीने में कर सकी, क्योंकि अस्थायी-संधि अभी हाल ही हो| चुकी थी। अधिवेशन के 
मार्च में करने से पंडाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान 
में हो सकती थी। केवल एक सभा-मज्त्व और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन 
के चारों ओर एक घेरा डालने की । 

करांची-अधिवेशन के प्रबन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय करांची 
की म्युनिसिपैलिटी को था जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व संचालकत्व में 
कार्य किया। कांग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले 
मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गांधीजी को देख 
और उनका भाषण सुन सकते थें। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा हुआ। यह वही 
मीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अव प्रसिद्धि पा गया हैं, गांवी 
भले ही मर जाय छेकिन गांवीवाद सदा जीवित रहेगा।” 

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सभापतित्व किया। आपने अपने 
छोटे-से अभिभाषण में समापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं 
केन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया था, प्रदान किया 
गया हैं । 
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काले फूल 

करांची-कांग्रेस जो एक सर्वव्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही 
थी, वास्तव में विपाद और संताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। कांग्रेस के अधि- 
बेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतससिह, राजगुरु व सुखदेव 
फांसी के तख्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। इन तीनों युवकों की आत्मायें उस समय कांग्रेस- 
नगर पर मंडराती हुई लोगों को शोक-सन्ताप में डुबो रही थीं। यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबकि भगतर्सिह का नाम भी 
भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितना कि 
गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवकों की फांसी 
की सजा रद नहीं करा सके थे। छेकित जो लोग इन तीनों युवकों की जान वचाने 
के गांधीजी के प्रयत्नों की अभीतक प्रशंसा कर रहे थे, अव इस वात पर बेतहाशा 
नाराज होने रंगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जानेवाले प्रस्ताव 
की भाषा बया हो। पण्डित मोतीऊझाऊ नेहरू, मौऊूना मुहम्मदअछी, मौलवी 
मजहरुलहक, श्री रेवाशंकर झवबेरी, शाह मुहम्मद जुवेर व गुरुतन्धा मुदालियर की 
मृत्यु पर शोक प्रकाशित करने के पश्चात्‌ सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ 
वह भगतसिह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव में बहस व मतभेद की केवल यही 
वात थी कि भगतसिह व उसके साथियों की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करते 
हुए ये शब्द कि प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते 
हुए भौर उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव में जोड़े जायेँ या नहीं ? हम वह | 
प्रस्ताव नीचे देते हैं :-- 

“प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए 
और उसका विरोध करते हुए यह कांग्रेस स्वर्गंवासी सरदार भगतर्सिह तथा उनके 
साथी श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती 
हूँ तथा उनके जीवन-नाश पर उनके दुःखित परिवारों के साथ स्वयं भी शोक का 
अनुभव करती है। कांग्रेस की राय में ये तीनों फांसियां अनियन्त्रित प्रतिह्ठिसा का 
कार्य हूँ तथा प्राण-दण्ड रद करने'के लिए की हुई सारे राष्ट्र की मांग का पद-दछन 
हैं। कांग्रेस वी यह भी राय है कि सरकार ने दो राप्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, 
जिसकी इस समय निश्चय ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश 
ही कर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अवरूम्बन किया हैं, झान्ति के उपाय से 
जीतने का अत्युत्तम अवसर खो दिया है।” 
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कांग्रेस ने अहिसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए वचत का जो यह 

वाक्य रखा था उसके सिवाय कांग्रेस और कूछ नहीं कर सकती थी 
लेकिन इस वाक्य से युवकों का वह दल जो गांधीवाद में विश्वास नहीं करता 
था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्यांश को निकाल देने के संशोवन 
पेश किये गये। स्वयंसेवकों के सम्मेलनः ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह "वाक्य 
निकालकर पास कर दिया। यह वाक्य वाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद 
का कारण बन गया था। जव करांची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था वो हाते 
के बाहर उन कुछ युवक-मित्रों-द्वारा दंगा व हो-हुल्लड़ किया गया जिन्होंने एक दिन 
पूर्व प्रात:काल स्टेशन पर, जवकि गांधीजी सरदार वल्भभाई पटेल के साथ करांचीः से 
१२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले झंडों का प्रदर्शन किया था। गांधीजी ने अपने 
' सहज-स्वभाव से उन युवकों के दल का स्वागत किया और बड़े अदव से उनके हाथों 
से काले फूल ले लिये। यह दल आया तो था उनपर हमला करने के लिए, छेकिन रह 
गया उनकी 'रक्षा' के लिए। वह गांधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर 

तक गया। ः 
दूसरा प्रस्ताव जिसपर कांग्रेस ने विचार किया, वह वन्दियों की रिहाई के 
बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि वन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध 
में सरकार केवल कंजूसों-जैसी नीति ही नहीं बरत रही है वल्कि उन वादों से भी 
मुकर रही है और उन शर्तों को भी तोड़ रही है जो उसने समझौते के सिलसिले में 
की थीं। इसलिए कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया कि यदि सरकार 
' और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेह और भारत में सदुभाव बढ़ाना 
है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेत की शासानाधिकार छोड़ने की इच्छा 
को वास्तविकता में प्रकट करता हैं तो सरकार को चाहिए कि वह संव राज- 
नैतिक बन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन वन्दियों कों, जो समझौते की 
शर्तों में नहीं भी जाते हैं, रिहा कर दे और उन सव राजनैतिक 
प्रतिवन्‍्धों को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर चाहे वे भारत में 
हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक. विचारों या कार्यों के कारण लगा 
रबखी हैं।' | 
कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि यदि वह इस प्रस्ताव के 
अनकछ कार्य करेगी तो जनता का वह रोप जो हाछ की फांसियों के कारण 

उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा। 
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गणेशजी का वलिदान 

भगतसिह आदि की फांसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने 
करांची-कांग्रेस में उदासी के बादल छा दिये। जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा 
था कानपुर में जोरों का हिन्दू-मुस्छिम दंगा शुरू हो गया और श्री गंणेशशंकर विद्यार्थी 
शान्ति व सदुभाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओं के रोप से बचाने के 
प्रयत्न में मारे गये । इस घटना ने कांग्रेस व देश को उसी प्रकार अपार श्ोकसागर में डुबो 
दिया जिस प्रकार कि सन्‌ १६२६ में गोहाटी-कांग्रेस के अबसर पर स्वामी श्रद्धानन्द 
की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुकत न 
होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के छिए वदनाम 
रही हो। १९०७ में एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थी जौर फिर १६२८ व २६ 
में। कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हें जो कुल आवादी के है हैं। 
मुसलमान व अन्य जातियां मिलाकर कुछ ६ होते हैं। भगतर्सिह व उनके साथियों 
को लाहौर में २३ मार्च को फांसी दी गई थी। देशभर में हड़तालें की गई जिनमें 
वम्बई, करांची, छाहौर, कलकत्ता, मदरास, व दिल्‍ली की हड़ताले शान्तिपूर्वक समाप्त 
हो गईं। कानपुर में हड़ताल पूरी नहीं हुई; तीनों शहीदों के चित्रों व काले झण्डों-सहित 
एक बड़ा भारी मातमी जुलूस निकाला गया। हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें वन्‍्द कर - 
दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं कीं | कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदअली मरे थे 
उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हड़ताल में भाग नहीं लिया था। वस, 
अधिक कहने की जरूरत नहीं--चिगारी भी मौजूद थी और वारूद का ढेर भी 
मौजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च 
की रात को ही रूगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्नि- 
काण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानों और मन्दिरों में आग लगा दी गई। और 
वें जल-जलूकर खाक हो गये । पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, मोर- 
काट, अग्निकाण्ड व हुल्लड़बाजी का बाजार गरम हो गया लगभग ५०० परिवार 
अपने घर छोड़-छोड़कर आसपास के गांवों में जा बसे । डाक्टर रामचन्द्र का बड़ा 
बुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सव व्यक्ति , मय उनकी स्त्री व बूढ़े माता-पिता 
के, दंगे में मारे गये और उनकी छाज्ें नालियों में ठूंस दी गई। सरकारी अनुमान के 
अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और ४८० घायल हुए। कांग्रेस ने वावू पुरुषोत्तमदास 
टण्डन व अन्य कूंछ मित्रों को शीक्ष हो कानपुर घटना-स्थल पर भेजा; लेकिन 
शान्ति के वातावरण को वापस छाना सहरू न था। श्री गणेशवंकर चिद्यर्थी 
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२५ ता० से लापता थे। उनकी छाश का पता २६ ता० को जाकर लगा। उन्होंने 
उस दिन कई मुसलमान परिवारों को वचाया था। पता चलता है कि उन्हें फँंसाकर 
किसी एक स्थान पर ले जाया गया था जहां वह विना किसी संकोच के चले 
गये और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की भांति क्रद्ध भीड़ के सामने उन्होंने अपना 
सिर झुका दिया। यदि उनका लहु एकता स्थापित कर सकता और उन छोगों की 
प्यास बुझ सकती तो बखूबी उनके कत्ल का स्वागत किया जा सकता था। कांग्रेस 
ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया :-- 
“इस उपद्रव में युक्‍तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री गणेश्शंकर 
' विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस को अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त 
: स्वार्थत्यागी देश-सेवकों में से थे और साम्प्रदायिक राग-द्वेप से सर्वथा मुक्त होने के 
कारण सभी दलों और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन हो गये थे। उनके कृटुम्बियों के 
साथ समवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस इस बात पर अभिमान प्रकट करती है कि 
प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता ने खतरे में पड़े हुए लोगों के उद्धार तथा घोर 
उपद्रव और उन्मत्त उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपने को वलिदान 
कर दिया। 
कांग्रेस सव लोगों से अनुरोध करती है कि इस बलिदान का उपयोग शान्ति 
की स्थापना तथा पुष्टि के लिए करें, प्रतिहिसा का भाव जगाने के लिए नहीं। इस 
उद्देश से कांग्रेस एक कमिटी वना रही है जो वेमनस्य के कारणों की जांच करेगी और 
मेल् कराने तथा आस-पास के स्थानों व जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए 
जो-कुछ आवश्यक होगा करेगी।” 
कांग्रेस ने डॉक्टर भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक कमिटी 
नियुक्त की। कमिटी ने किस प्रकार गवाहियां लीं, कानपुर का दौरा किया, भादि 
वातों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। यहां इतना ही कहना काफी है कि 
कमिटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके कार्य-समिति के सामने पेश की, जो बहुत 
दिनों वाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका वितरण रोक दिया। 


अस्थायी संधि का प्रस्ताव 
.इसके पदचात्‌ अस्थायी सन्विवाल्य प्रस्ताव आता है जो एक मुकम्मिल 
चीज है। इसमें कांग्रेस का दृष्टिकोण दर्शाने के साथ-साथ कांग्रेस की ओर से वह 
बात भी स्पष्ट कर दी गई जो गांधी-अविन-समझौते में स्पष्ट, या कहिए सन्देहास्पद, 
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समझी गई थी। समझौते में प्रयोग किये गये संरक्षण (१८६८/ए०/४075) 
दब्द की जगह चघटा-बढ़ी' (/3त]०४४४८४४७) शब्द रबखा गया और भारत 
के हित में 'संरक्षण' शब्दों की जगह घटा-बढ़ी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित में 
हो' शब्दों को रखखा गया। गांवी-अविन-समझौते के कारण जो वात कम कर दी 
गई मात्ती जाने छगी थी, वह करांची के प्रस्ताव के इन शब्दों से फिर जुड़ गई-- 
अर्थात्‌ थपने देश को सेना, परराप्ट्र, राष्ट्रीय आय-ब्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध 
में अधिकार प्राप्त हो जायेँं। इस एक वाक्य में कांग्रेस का ध्येय दिया हुआ हैं। 
इसके बाद कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिल्याओं की, बधाई दी जिन्होंने 
गत सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में महान्‌ कप्ठ उठाये थे। कांग्रेस ने निश्चय किया 
कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार न करेगी, जिसमें मताधिकार के सम्बन्ध 
में स्त्रियों व पुरुषों में भेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ हैं कि उनपर 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्ध रचनात्मक कार्यक्रम से है और 
वे नीचे दिये जाते हैँ :-- 

“भारत-सरकार और कांग्रेस-कार्य-समिति के बीच जो अस्थायी-सन्वि 
हुई हैँ उसपर विचार करके कांग्रेस उसका समर्थन करती है और यह स्पप्ट कह देना 
चाहती है कि कांग्रेस का पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश ज्यों-का-त्यों वना हुआ 
है। यदि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
के जाने के मार्ग में दूसरे प्रकार की रुकाबटें न रह जायें (और कांग्रेस के प्रतिनिधि 
उस सम्मेलन में शरीक हों), तो कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने उसी उद्देश की पूर्ति के 
लिए प्रयत्न करेंगे---खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराप्ट्र, राष्ट्रीय 
आयन-व्यय तथा आथ्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जाये; भारतवर्प 
की ब्रिटिश-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं उनकी जांच होकर इस बात का निपटारा 
हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से 
अलग हो जाय। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस वात की स्वतन्त्रता रहेंगी कि इसमें 
ऐसी घटा-बढ़ी करें जो भारतवर्प के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो। 

“महात्मा गांधी को कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य-लमिति नियुक्त करेंगी वे भी 
महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।” 

खहदर और वहिप्कार---/पिछिले दस वर्षों के भीतर सैकड़ों गांवों में काम 
करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण 
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जनता की गरीबी दिन-दिन वढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फरसत के समय 
के लिए लोगों के पास कोई सहायक-धन्धा न होने से उनको लाचार होकर वेकार 
रहना पड़ता है, और केवल चर्खा ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्यापक 
रूप सें पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा और फलत: खद्दर को 
भी छोड़ देने के बाद छोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं जिससे गांवों का 
पैसा दो तरह से छीना जाता है---डउनकी कमाई भी कम हो जाती हैं और कपड़े के 
लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे धन-शोपण को रोकने का एकमात्र 
उपाय यही हैं कि विदेशी कपड़े और सूत का बहिष्कार किया जाय और उनकी जगह 
खहरर का उपयोग किया जाय। देशी मिलें केवल आवश्यकतानसार खददर की कमी 
की पूर्ति करें। अतः यह कांग्रेस सर्वे-साघारण से अनुरोध करती है कि विछायती कपड़ा 
खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत का रोजगार करने के उस 
व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की भारी हानि हो रही है। 
“और यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाढी 
दूसरी संस्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके 
विदेशी बहिष्कार को और जोरदार(बनावें। 
कांग्रेस रियासतों से अनुरोध करती हैं कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में 
शामिल हों और विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें। 
कांग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखें 
कार्य करके इस महान्‌ रचनात्मक तथा आर्थिक-उद्योग को सहायता पहुँचावें :--- 
(१) खुद हाथकते सूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-वबन्धे 
चरखे को अपनी नैतिक पुष्टि दें। ! 
(२) ऐसा कपड़ा बनाना वन्द कर दें जो किसी प्रकार खट्टर से प्रतियोगिता 
कर सकता हो-और इस विपय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ दें। 
' (३) अपने माल का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रकक्‍्खें। 

(४) अपने माल में विछायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न 
करें। बी 
(५) दृकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ हैं उसको ले लें और 
उसके बदले में स्वदेशी माल देकर उन्हें .अपने व्यवसाय- को स्वदेशी बना लेने में 
सहायता दें और उनसे लिये हुए विछायती कपड़े को फिर विदेश भेजने. का प्रवन्ध 
करें। 
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(६) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर. उठावें और उन्हें यह समझने का मौका 
दें, कि वे नफे और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हें 

“बड़े-बढ़े विदेशी कोठीवालों को कांग्रेस की यह सूचना है कि यदि वे इस 
बात को मान डे कि विदेशी वचन का बहिप्कार भारत के जआाधिक कल्याण के लिए' 
आवश्यक है, और ऐसा विदेशी व्यापार छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में सबकी यह 
राय है कि उससे भारतीय-जनता की आर्थिक हानि होती है, तथा ऐसे व्यापार की: 
ओर ध्यान दें, जो उनके अपने हित के सिवा इस राष्ट्र के छिए भी हितकर हों, 
तो वे बन्तर्राप्ट्रीय वन्बुत्व की प्रोत्साहन देंगे और व्यापारिक नीति-आास्त्र को भी 
बहुत अधिक उन्नत करेंगे।" 

शान्तिमय-बरन-- विदेशी वस्त्र और मादक द्रव्यों की बिक्री के 
बहिप्कार में जो सफलता प्राप्त हुई है उसे यह कांग्रेस हर्ष की दृष्टि से देखती 
तथा कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा देती है कि आान्तिमय घरने के सम्बन्ध में ढिलाई 
करें, बदातें कि यह वरना पूरी तौर से समझौते की उन छार्तों के अनुसार हो जो 
इस सम्बन्ध में सरकार और कांग्रेस में हुआ हैं ।” 

दर्सा का पृथधकरण-- कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वासियों को 
इस बात, का अधिकार है कि वे यदि चाहें तो भारतवर्प से अलग होकर एक स्वतन्य 
वर्मन-राज कायम करें या स्वततन्त्र-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त अंग वनकर रहें 
ओऔर जब चाहें तब उन्हें भारतवर्ष से अलग हो जाने का अधिकार रहे। तथापि वर्मा- 
वासियों को अपना मत प्रकट करने का पुर्ण अवसर दिये बिना और उनके निर्चाचित- 
प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध वर्मा को जवरन्‌ भारत से अलग करने की 
ब्रिटिन-सरकार की चेप्ठा की यह कांग्रेस निन्दा करती हैं। माठूम होता है कि 
यह प्रयत्त जान-वृन्चकर इस उद्देश से किया जा रहा हैं कि वहां ब्रिटिश-प्रभुत्व बना 
रहे, जिसमें वर्मा और सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेल बहुत निकलता है और जो सैनिक- 
दृष्टि से बढ़े महत्त्व का स्थान हैँ, मिलकर पूर्वी-एशिया में ब्रिटिशय-साम्राज्यवाद का 
मजबूत अड्डा बन जाय। यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है 
जिसका नतीजा यह हो कि वर्मा एक ब्रिटिग-शासित देश बना रहे और उसकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश्-साम्राज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे जौर इस 
प्रकार वह स्वतस्व्र-मारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रों के छिए एक खतरा बना रहे। 
कांग्रेस चाहती है कि वर्मा की सरकार को जो विशेष जधिकार दिये गये हैं वे बापस 
ले लिये जायें और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि- 
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मूलक और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थायें गैर-कानूनी हैं, ताकि.वहां की अवस्था पुनः 
स्वाभाविक हो जाय और वर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में 
विना रोक-टोक के विचार कर सकें और अच्त में वर्मा के अधिवांसियों की इच्छा 
की विजय हो ।” 


मौलिक अधिकार का प्रस्ताव ह 

यहां यह कह देना वाकी है कि मौलिक अधिकारों व आर्थिक व्यवस्था" वाला 
प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेश हुआ था। यह एक 
अनुभव से जानी गई बात है कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार 
कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रश्न सबसे पहले श्री चक्रवर्ती 
विजयराघवाचार्य ने पंजाब के ठिरठिराते हुए जाड़े में आधी रात को अमृतसर-कांग्रेस 
में उठाया था। जब दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के वह स्वयं सभापति 
बने तो इस प्रश्न को और महत्त्व मिल गया। करांची में युवक-वर्ग तथा प्रौढ़-वर्ग में 
इस प्रइत पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस वात पर सन्देह करते 
हुए नहीं चूकते थे कि क्या अब कांग्रेस औपनिवेशिक-स्वराज्य', ब्रिठिश्-साम्राज्य- 
वाद व काली नौकरशाही की लूहर में फिर नहीं वही जा रही हैं और मजदूरों व 
किसानों की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे हैं? इस विषय पर देश 
को आइवासन दिलाने की जरूरत थी। गांधीजी हर विपय पर विचार करने के लिए 
तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिंसा प्र अवलम्बित हो, और फिर यह तो गांववालों 
और गरीब लोगों का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आथिक- 
परिवर्तन व मौलिक अधिकारों के प्रइत से हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी ? 

यह भी सोचा गया कि इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्त पर फुरसंत के साथ विचार 
होना चाहिए था और कार्य-समिति व महासमिति के सदस्यों-दारा उसका अध्ययन- 
सनन होना चाहिए। यह सलाह मान ली गई और इसीलिए महासमिति को 
अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति को आघात पहुँचाये 
बिना उसमें रद्दो-वदल करे। .वम्बई में, अगस्त १६३१ में, महासमिति ने मूल-अस्ताव 
में कुछ परिवर्तव किये। उसके वाद उसे जो रूप प्राप्तः हुआ उसीमें उस प्रस्ताव को . 
हम नीचे देते हैं :--- 

“इस कांग्रेस की राय है कि कांग्रेस जिस प्रकार के स्व॒राज्य' की कल्पना करतीं 
3 >> जव-उत्यय 3 सके >छानो >न्‍्छ लोग. से बदतर त्रीक--टीक जान जाय, उसलिए 
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यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी 
से समझ सके । साधारण जनता की तवाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक 
है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में छाखों भूखों मरनेवालों की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता 
भी निहित हो। इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती हैं कि उसकी ओर से स्वीकृत 
होनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी बातों की व्यवस्था रहनी चाहिए, 
या स्वराज्य-सरकार को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था 
कर सके :-- 

सोौलिक अधिकार और फर्त्तव्य--१. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को 
प्रत्येक विषय में, जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतनत्र राय 
प्रकट करने, स्वतन्त्र संस्थायें और संघ वनाने और बिना हथियार के और शान्ति- 
पूर्वक एकत्र होने का अधिकार है | 

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और 
सार्वजनिक शान्ति और सदाचार में वाघक न होनेवाले, धाभिक विश्वास और 
आचरण की स्वतन्त्रता है। 

(३) अल्पसंख्यक जातियों और भिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की संस्कृति, भाषा 
झौर लिपि की रक्षा की जायगी। 

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किसी धर्म, जाति, 
विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान हैं। 

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के मोहदों और किसी 
भी व्यापार या धन्‍्धे के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति,विश्वास 
अथवा लिंग के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जायगा। 

(६) सरकारी अयवा सावंजनिक खर्च से बने अथवा नागरिकों-द्वारा 
सार्वजनिक उपयोग के लिए समपित कुओं, सड़कों, पाठशालाओं और सार्वजनिक 
आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के समान अधिकार और 
कत्तेंन्य है 

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार 
प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और घारण करने का अधिकार है। 

(८) कानूनी आधार के विना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता 
न छीनी जायगी, और न किसीके घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या जब्ती 
की जायगी। ः 


४७० कांग्रेस का इतिहास + भाग ५ 


( ६ ) सरकार सव घर्मो के प्रति तटस्थ रहेगी । 

(१०) वालिग उमर के तमाम मनुप्यों को मताधिकार होगा। 

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 
(१२) सरकार किसी को खिताब न देगी। 

(१३) मौत की सजा उठा दी जायगी। 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी 


भाग में ठहरने या वसने, जायदाद ख़रीदने और कोई भी व्यापार या बंधा करने 
में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई-और रक्षा के विषय में, भारत के.सब भागों 
में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा। 

अ्रमिक---२. (अ) आशिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य 
सन्निहित होने चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो 
जाय। ि 

(व) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और 
उपयुक्त कावून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त 
'मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परस्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, मालिकों 
और मजदूरों के वीच के झगणड़ों के निपटारे के लिए उपयुक्त सावन और 
बुढ़ापा बीमारी तथा वेकारी के आथिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय 
करेंगी।. ेल्‍ | 

३. दासत्व या--लूगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे। 

४. मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काछ के लिए पर्याप्त-छुटूटी का 
विशेष प्रवन्ध होगा । 

५. सकल में जा सकने योग्य जायु के लड़के खानों और कारखानों में नौकर न 
रक्खे जायेंगे । 

६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा: के लिए संघ बनाने के 
अधिकार होंगे। 

कर और व्यय---७. जमीन की मालगृजारी और छुगान का तरीका बदला 
जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृपि-कर और मालगुजारी में तुरन्त और 
यदि आराजी से छाभ न होता हो तों आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या 
उससे मुक्त करके क्ृपकों के वोझ का न्याययुक्‍त निषटारा किया जायगा, और इसी 
उद्देश से लगान-अदायंगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी से छोटी जमीनों 


अध्याय १ : गांवी-अविन-समझौता-१६३१९ ४७१ 


के मालिकों को होनेवाली हानि की पूत्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की 
मूल आय पर क्रमशः बढ़नेवाला कर छगाकर की जायगी। 

८. एक न्यूनतम निश्चित रकम के अछावा की जायदाद पर क्रमागत 
विरासत कर लिया जायगा। ह 

६. फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वत्तेमान व्यय 
से वह कम-से-कम आधा रह जायगा। 

१०. भुल्की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास 
तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी 
नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आमतौर पर ५००) मासिक से 
अधिक न होनी चाहिएं, अधिक वेतन न दिया जायगा। 

हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा। 
आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम--१२. राज्य देशी कपड़े की रक्षा 
करेगा; और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति 
ओऔर आवश्यक अन्य उपायों का अवरूम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी घन्धों की भी, 
जब कभी आवश्यक होगा, विदेश्षी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा। 

१३. ओऔपधियों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा बन्द कर 
दिये जायेंगे । 

१४, हुंडावन और विनिमय का नियंत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा। 

५. मुख्य उद्योगों ओर विभागों, खनिज साधनों, रेलवे, जलू-मार्ग, 
जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार 
और नियंत्रण रक्‍्खेगा। 

१६. कृपकों के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियंत्रण होगा। 

१७. नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का सावन संगठित करने के लिए 
राज्य नागरिकों की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा ।” 

कुछ और भी प्रस्ताव पास किये गये थे। एक प्रस्ताव में साम्प्रदायिक दंगों 
'की निन्‍दा करते हुए दंगों की वर्बरता के शिकार परिवारों से सहानुभूति प्रकट की 
गई थी। मद्य-निषेव को जारी रखने की दूसरे प्रस्ताव में अपील की गई थी। भारत- 
सरकार की सीमा संबंधी नीति की निन्‍दा एक प्रस्ताव द्वारा करके अन्य प्रस्ताव द्वारा 
यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस की सम्मति में सीमा प्रान्त को नी अन्य प्रान्तों 
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के समान शासन-अधिकार मिलने चाहिये। एक प्रस्ताव अफ्रीकाप्रवासी भारतीयों 
के बारे में था। ह 


गांधीजी--एकमात्र प्रतिनिधि ह 

“ गांधी-अविन समझौते की सफलता व इससे भी अधिक करांची के प्रस्तावों 

की सफलता गांवीजी व कांग्रेस के भारी वोझों को और भी अधिक बोझीला बनाती 
गई। करांची-कांग्रेस में एक-दो महत्त्वपूर्ण प्रश्त ऐसे रह गये थे जिन्हें वह वहीं निवटा 
सकी थी और जिन्हें उसने कार्य-समिति व महा-समिति के लिए छोड़ दिया था। 
सिक्खों ने राष्ट्रीय झण्डे व उसमें उनके लिए समाविप्ट किये जानेवाले रंग के 
प्रश्न को उठाया। यह प्रइन पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था, करांची में इसे 
और भी अधिक महत्त्व मिला। चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन ऐसी तफसील पर विस्तार- 
सहित विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-समिति के सुपुर्दे किया गया। 
नई कार्य-समिति ने, जिसकी वैठकें १ व २ अप्रैठ को हरचन्द्राय-तगर में हुईं, इस 
आपत्ति की जांच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-झण्डे के रंग साम्प्रदायिक आधार पर 
निर्धारित किये गये हें अथवा नहीं, और यह सिफारिश करने के लिए कि कांग्रेस 
कौनसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का निरचय किया। कमिटी 
को गवाहियां लछेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १६३१ से पहले उसकी रिपोर्ट 
मांगी गईं। दूसरा विषय जिसपर करांची में कांग्रेसी क्षुब्ध हो रहे थे, वह जोरों से फैली 
व उड़ती हुई यह ख़बर थी कि स्वर्गीय सरदार भगतर्सिह और श्री राजगुरु व सुखदेव 
की लाशों को चीर-फाड़ डाला गया था, उन्हें ठीक तरह नहीं जलाया गया और उनके 
साथ अन्य अपमानजनक व्यवहार किया गया। इन अभियोगों की फौरन जांच करने 
के लिए और ३० अग्रैल से पहले-पहले अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति को पेश करने के 
लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की । यहां हम यह कह देना चाहते हैँ कि यह 
कमिटी खास तौर पर भगतर्सिह के पिता के आग्रह पर नियुक्त की गई थी, छेकिन न 
तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शहादत पेश की और न खुद कमिटी के सामने पेश हुए 
और न कमिटी को और किसी प्रकार की सहायता कर सके । इसलिए कमिटी कुछ भी 
न कर सकी। हम यह बता चुके हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार जल्दी में मौलिक अधिकार 
व आधिक व्यवस्था वाला प्रस्ताव पास किया था। इसलिए ग्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों 
तथा अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से उक्त प्रस्ताव पर सम्मतियां प्राप्त करने और 
३१ मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति में एक कमिटी 
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नियुवत की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और विस्तृत बनाया जा सके 
और उसमें आवश्यक परिवर्तन व संशोधन किये जा सकें। हम देख चुके हैं कि 
कांग्रेस वर्षों से इस बात पर जोर देती आई है कि ब्रिठेन ने भारत में जो खर्चे 
किये हैं व उसके लिए जो कर्ज लिये हैं उनकी एक निष्पक्ष पंच-द्वारा जांच 
हो। इस विपय पर जो बाद-विवाद व इन्द्र होता छाजिमी था उसके लिए 
अपने तीर-तरकस तैयार रखना जरूरी ही था। इसलिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी 
ब ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत में किये गये आर्थिक खर्चो व भारत के राप्ट्रीय 
कर्जे की छान-बीन करने के लिए और इस वात की रिपोर्ट पेश करने के लिए कि 
भविष्य में भारत कितना आर्थिक बोझा सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की । 
कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेण करे । एक कमिटी 
ओर भी नियुक्त की गई--वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी वल्कि एक शथ्ििप्ट- 
मण्डल था--जिसके गांधीजी, वल्लभभाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। 
यह शिप्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि बह साम्प्रदायिक समस्या को 
निबटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले। कांग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन 
राजवन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके वारे में सब प्रान्तों से सामग्री एकत्र करने 
के लिए श्रीनरीमेन को नियुक्त किया गया। अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे 
अन्त में कार्य-समिति ने जिस प्रइन को निवटाया वह था गोलमेज-परिपद्‌ को भेजे जाने- 
वाले कांग्रेसी शिप्ट-मण्डल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिप्ट- 
मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो। सरकार तो 
२० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के वजाय 
१५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक था। जव कार्य-समिति में विवाद 
चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी लन्दन शासन-विधान की तफसीलें 
तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे हें। जब 
यह बात्त साफ करदी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्चसम्मत राय 
बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिए। यह निर्णय 
केवल सर्वेसम्मत ही नहीं था वल्कि इसमें किसी कोई उज्र भी न था; क्योंकि भारत का 
प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के वजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह कांग्रेस 
के लिए एक महान्‌ नैतिक राम भी था, वयोंकि जैसे युद्ध-संचालन में उसने एकता का 
परिचय दिया दँसे ही सन्ि की दर्ते तय करने में यह उसके नेतृत्व की एकता का 
परिचायक था। कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का 
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रा 


कोई स्वार्थ न हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति 
के अलावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्वयं एक ऐसा लाभ 
था ज़िसका ठीक मूल्य आंकना कठिन है। इस तरह भारत का एक अर्ध-वग्त फकीर 
न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की सीढ़ियां चढ़ता-उत्तरता था बल्कि ठेठ सेंद 
जेम्स पैलेस-सवन में भी वरावरी के, नाते सन्धि-चर्चा करने बेठा था। ब्नविठेन की 
प्रतिष्ठा. को इससे क्या कम धक्का पहुँचा होगा ? ४ 


समझोते का मंग 


सममभोता और उसके बाद 

संघर्ष व संग्राम का समय खतम हो गया था। जिन कांग्रेस-कमिटियों की 
कल तक कोई हस्ती न थी, वे उन वृक्षों की तरह सब स्थानों पर फिर अपनी वहार पर 
आ गईं, जो पहले मुरझाये और सूखे हुए दीखते हैँ लेकिन वसन्त में फिर हरे-भरे हो जाते 
हैं। एक वार फिर कांग्रेसी-झण्डा कांग्रेस के दफ्तरों व कांग्रेसियों के घरों पर लहराने 
लगा। कांग्रेस के अधिकारी एक वार फिर पुलिस से एक-एक कागज और कपड़े को 
वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जब्त कर लिये थे और उनसे ले लिये गये थे। 
एक बार फिर स्वयंसेवक-गण बिल्ले, तमगें और पेंटी लगाये अपनी आर्ध-सैनिक या 
राष्ट्रीय पोशाक में झण्डे हाथ में छिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने 
लगे, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निपिद्ध था । 

सबसे बढ़कर कांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी वालिकायें और बालक, वयस्क स्त्री- 
पुरुष शराव और विदेशी कपड़े की दूकानों पर पिकेटिंग लगाकर छोगों को शराव न 
पीने और विदेशी कपड़ें से तत न ढकने की शिक्षा देने लगे। और ये सब बातें उसी 
सिपाही की आंख के सामने होने छूगी जो कल इन लोगों पर 'भेड़िये की तरह टूटता था, 
लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण 
से सन्तुप्ट नहीं थे। मजिस्ट्रेटों की भी कृपा-दृष्टि इसपर न थी। सिविलियन भी यह 
अनुभव कर रहें थे कि उनकी पगड़ी गिर गई हैं बौर नौकरशाही सरकार यह समझ 
रही थी कि उसने तो सव कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले 
निराशा और पराजय का बनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोड़े जा रहे थे, उन्हें मालायें 
पहनाई जाती थीं, उनके जुलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों 
में सदा ही विवेक नहीं वर्ता जाता था; और न शायद नम्नता ही रहती थी। अब उनके 
व्यास्यानों में विजय की ध्वनि और छलकार की भावना होती थी। कांग्रेस का छोहा 
मानने की नौवत आा गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई 
की मांग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की मांग करते थे और तीसरी जमह 
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किसी सरकारी नौकर को फिर वहाल करने पर जोर देते थे । १८ अप्रैल को छॉड अविन 
ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने वम्वई में उन्हें विदाई दी। वाइसराय- 
भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और बायदों से नावाकिफ 
_ थे। लॉड्ड अविन ने यदि शोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो क्या ? 
यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर लिया 
था, तो क्या ? यदि वाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेंशनें व 
प्राविडेन्ट-फन्ड, जिन्होंने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा 
कर ली थी, तो उससे क्या ? यदि लॉर्ड अविन ने वारडोली की बेची गई जायदाद को 
वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को लिखने का वचन दे दिया था; तो 
उससे नई सरकार को क्‍या ? यदि छलॉड अविन ने यह वायदा कर लिया था कि मेरठ- 

पड़यन्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमे 
के दौरान में वे भुगत रहे हैँ, तो उससे क्या ? 


अधिकारियों की कुचेष्टायें 

| लॉर्ड अविन भारत से १८ अग्रैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अग्रैल 

को छॉर्ड विलिगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 
सेक्रेटेरियट वही रहता है) जिलों पर शासन करनेवाले सिविलियन ही दरअसल 
वाइसराय होते हें। २ नवम्वर १६२९ के दिल्‍्लीवाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनें- 
वालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रवन्ध की स्पिरिट उसी दिन से वदल जानी 
चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजातंत्रीकरण का और सिंविलियन 
कलक्टरों के निरंकृश शासन से मुक्त हो जानें का भाव था। परन्तु यह स्पिरिठ एक 
वर्ष के संग्राम के वाद भी न बदली और न गांधी-अविन-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने 
के बाद ही वदली। देश के हाकिमों ने समझौते को अपनी हतक-इज्जत समझा। सभी 
जगह बस्तुत: एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। रोजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरों में यह शिकायतें 
आने लूगीं कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता । अपनी भर से कांग्रेस 
अपने पर लगाई शर्तों के पालन के छिए चिन्तित थी। वे शर्तें मुख्यतः पिकेटिंग और 
बहिष्कार-प्रचार में ब्रिटिश माल को शामिल न करने की थीं। यदि कहीं इन शर्तों 
के पालन में शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर थे | 
कांग्रेसी लोग इधर-उघर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले छाठी-प्रहार की, जो अब 
भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे। गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के वाद भी 
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पुलिस इससे वाज न आईं। पूर्वी मोदावरी में वादपल्ली में बहुत दुःखद गोली-काण्ड 
हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली-काण्ड 
महज इसलिए हुआ था कि छोगों ने एक मोटर पर गांधीजी का चित्र रकखा था और 
पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघ्र ही खेदजनक और असमर्थनीय गोछी- 
काण्ड में बदछ गई। लाठियां और गोलियां चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया 
था। वे इसके बिना रही नहीं सकते थे। पर ऐसी ज्यादतियां आम वात हो गई हों 
सो नहीं; लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घटनायें हुईं, वे नी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका 
पुलिस के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। 

जब कांग्रेस ने अस्थायी संधि की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के 
विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिक्षा में 
हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सव उम्मीदें नाकामयाव हुईं। गांघीजी यह अच्छी 
तरह जानते थे कि यहां हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए विना रून्दन जाने की वनिस्वत 
भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ६, १० और ११ जून 
१६३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी, मुसलमान मित्रों के आग्रह 
से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया :--- 

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिले 
तो भी कांग्रेस के रुख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना 
से बचने के लिए महात्मा गांधी गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, 
यदि वहां कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो |” 

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लैण्ड में अवश्य 
समझीता हो जायगा। 

अस्थायी सन्वि की शर्तों के पाछव के विषय की ओर लौटने से पहले कार्ये- 
सम्रिति की जून मास की वैठक की कार्रवाई का आशय दे देना ठीक होगा। मौलिक- 
अधिकार-उप-समिति और सार्वजनिक ऋण-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा 
दी गईं। मिल के सूत से बने कपड़े के व्यापारियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र देने 
की प्रथा को, जो पिछले दिनों बहुत वढ़ गई थी, बन्द कर दिया गया। कुछ कांग्रेस 
संस्थायें विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे रही थीं। इनको 
वुद्य बताया गया। श्षीनरीमैन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार करें 
जोकि अस्थायी सन्पि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें। 
कपड़ों के सिवा अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोई बनाया जाने 
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को था। चुनाव के कुछ झगड़ों (बंगाल और बिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। 
१८८४ से अवंतक के कांग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) ₹० 
स्वीकृत किये गये। 


' गांधीजी की चेतावनी 
अब हम अस्थायी सन्वि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते हैं। 
कांग्रेस की नीति बिलकुल रक्षणात्मक थी। गांवीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को 
आप होकर झगड़ा न शुरू करने की पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी 
न सहने की सख्त चेतावनी दी थी। गांधीजी पस्त-हिम्मती के भारी शैतान को दूर 
रखना चाहते थे। वह भय और असहायत्ता पर हावी होने का सदा आग्रह करते रहे। 
उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है :--- | 
यदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजें 
जो स्वीकृत कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टतम 
चेतावनी है कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं। जैसे वे मदरास 
में कहते हँ---तुम ५ पिकेटरों से अधिक नहीं खड़ा कर सकते। में पहले कह चुका हुँ- 
इस समय मान लो; लेकिन इसके वाद हम नहीं मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पाँच 
पिकेटर नियुक्त करेंगे । लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेवा चाहिए कि यह 
नौ दिन का तमाझा होगा, या तो वे लौट जायेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। हम कोई नई 
स्थिति अपने-आप पैदा नहीं करते, छेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण 
के तौर पर झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और 
हमें इसपर जरूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है, तो हमें 
उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता, तो 
हमें जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंवबन करना चाहिए। लेकिन जहां मासिक 
झण्डाभिवादव और सार्वजनिक सभा का मामलछा हो, हमें प्रतीक्षा--इजाजत - 
की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। 
हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना 
चाहिए। , 
“करवन्दी-आन्दौलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन 
इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और 
अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन में ले आवेंगे। जब ऐसा होगा, तव आशिक प्रश्न 
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बन जायगा; और जब यह आधिक प्रइन वन जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर 
खिच जायगी ।” 


जगह-जगह सन्धि-भंग 

सरकार की ओर से वहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉडे विलिंगडन ने मीठे 
दब्दों की भी कमी न रवखी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनों की सच्चाई 
पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न रूगा कि वाइसराय की 
हवाई वातों से जो ऊँची आश्ञायें की गई थीं, वे सब झूठी हैं। जुलाई के पहले 
सप्ताह में गांधीजी के दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सव टूट और 
ग्रिरत्तो नहीं रहा है ? 

युक्‍तग्रांत सुलतानपुर में ६० आदमियों पर दफा १०७ ताजिरात हिन्द में 
मुकदमा चढाया गया था। भवन झाहपुर में ताल्लकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय 
झण्डा हटा लेने का हुक्‍म दिया और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में विठा 
दिया। एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों पर १४४ दफा की रू से नोटिस 
दे दिये गये। मथुरा में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबरदस्ती भंग कर दिया। 
लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर में जिन 
अध्यापकों व अन्य सरकारी नोकरों को अहूग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं 
इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, छेकिन कई मामलों में कोई 
सुनवाई न हुई। कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवाले विद्याथियों से यह वचन 
लिया गया कि वे भविप्य में किसी आन्दोलन में भाग न छेंगे। विचारी में छारी-भरे 
पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का अपमान 
किया ओर राप्ट्रीय झण्डों को जला दिया। वारावंकी में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस- 
इंसपेक्टरों को १४४ घारावाले कोरे आ्डर अपने दस्तखत करके दे दिये। डिप्टी 
कमिश्नर ने गांघी-टोपियों को उतरवा दिया और लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व 
कांग्रेस में न जाने की चेतावनी दी गई। युक्तप्रान्त के विविध जिलों में यही कहानी 
दोहराई गई। कुछ ताल्लुकेदारों ने. अपने ऋरतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग 
का आश्वासन दिया। सशस्त्र पुलिस गांववालों को भयभीत करने लगी । एक जागीर 
के प्रवन्वकर्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक शख्स को पीट-पीट कर मार दिया । 
किसानों को सुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रथा आम बात हो गई । 
हिसार (पंजाब) के चौताला में कौर नौझेेरा से ताजीरी पुलित्त नहीं हटाई गई। 
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एक पेंशनयाफ्ता फौजी सिपाही की पेंशन जब्त कर ली गई। तरुतन में शान्त जुलस 
पर लाठी वरसाई गई। छावनियों में राजनैतिक सभायें बन्द कर दी गईं। 

बम्बई---अहमदावबाद, अंकलेश्वर और रत्नाग्रिरि जिलों में गैर-लाइसेन्स- 
शुदा शराव की दूकानों पर और -गैर-लाइसेन्स-शुदा घण्टों में शान्तिमय पिकेथिग की 
जाज्ञा नहीं दी गई। कंदी-भी नहीं छोड़े गये ।. वलसाड़ में पांच आदमियों से इसलिए 
जुरमाना मांगा गया कि सत्याग्रह-संग्राम के दिनों में उन्होंने स्वयंसेवक-कैम्प के लिए 
अपनी जमीन दे दी थी । जबतक जुरमाना वसूल न हुआ, जमीनें नहीं दी गईं | अस्थायी 
सन्वि के बहुत दिनों वाद भूल से एक साल्ट-कलक्टर ने एक नाव बेच दी थी, वह भी 
वापस नहीं की गई और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया। नवजीवन-प्रेस 
नहीं दिया गया। कर्नाटक में पश्चिमी जमीनें तवतक वापस नहीं की गईं, जवतक यह 
वचन नहीं ले लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न लेंगे। कई पटेल और तलादी फिर 
बहाल नहीं किये गये। दो डिप्टी-कमिइनरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 
पेन्शन नहीं दी गई, यद्यपि छॉर्ड अविन वचन दे चुके थे । दो डाक्टरों व एक सुपरवाइजर , 
को बहाल नहीं किया गया। आठ लड़कियों तथा ११ बालकों को सदा के लिए सरकारी 
स्कूलों से 'रस्टिकेट' कर दिया। इसी तरह अंकोला में चार विद्यार्थी मिकाल दिये 
गये। सिरसी व दिसापुर ताल्लकों में किसानों पर सख्तियां और ज्यादतियां शुरू की 
थीं---उनकी केवल कृपि-सम्बन्धी कूछ शिकायतें दूर की गईं। 

बंगाल में वकीलों व वैरिस्टरों से आयन्दा ऐसा न करने का” वचन लेने से 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई। नवें आ्डिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस 
नहीं छौटाया गया। गोहाटी में विद्याथियों से ५०-५०) की जमानतें मांगी गई। 
जोरहट में सुपरिल्टेण्डेग्ट वार्टली की आज्ञा से १६ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले लड़कों 
को पीटा गया। 

दिल्ली--विद्यार्थियों से आगे के लिए वायदे छिये गये-।' 

अजमेर-मेरवाड़ा---कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूछों में जगह न देने 
का हुक्म निकाछा गया। 

सदरास--१ ३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अफसरों 
को भेजी गई कि अस्थायी संधि के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी साल पर पिकेटिंग 
शामिल नहीं है। तंजोर के वकीलों पर शराव की दृकानों की पिकेटिय न करने के 
लिए १४४ दफा की रू से नोटिस तामील किये गये। पिकेटिंग करते हुए स्वयंसेवकों 
को ताड़ी की दूकान से १०० गज के अन्दर खड़ा रहने की आज्ञा न थी । उनपर वनावटी 
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अभियोग छगाये गयें। अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा गया और झण्डा व छाता रखने से 
भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (स्वयंसेवकों को ) पानी न दिया 
जाय। एलोर में कपड़े की दुकानों पर पिक्रेटरों की संख्या एक या दो तक सीमित कर 
दी गईं। कोमछपट्टी में जहां पिकेटरों की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर 
मई में मुकदमा चलाया गया। कोयम्बट्र में उनकी संख्या ६ तक वाँव दी। गुन्तूर में 
आंख के एक बॉनरेरी असिस्टैण्ट सर्जन की कहा गया कि तुम तवतक वहारू नहीं किये 
जाओगे, जबतक सरकार-विरोधी आन्दोलन के लिए क्षमा न मांग लो। आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण जो वन्दू्कें और उनके लाइसेन्स जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से 
नहीं लौटाये गये। बहुत-से कैदी नहीं छोड़े गये, हालांकि वे एक ही गवाही के 
कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गये थे जो छोड़ दिय्रे गये। द्योलापुर 
के मार्णल-लोँ कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिज्ञा लॉर्ड अविन कर गये थे, लेकिन 
फिर भी वे न छोड़े गये। 
परन्तु वारडोछी में सरकार ने अस्यायी संधि का जो स्पष्ट भंग किया, उसके 
सामने ये सब बातें भी फीकी पड़ जाती हैं । पाठकों को यह याद होगा कि इस ताल्लुके 
में छगानबन्द्री का आन्दोलन था। नई मालूगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमें 
से २१ लाख रुपये दे दिये गये । हम नीचे गांधीजी की शिकायत भौर सरकार के जवाब 


पे 


में से कुछ उद्धरण देते हे:--- 


शिकायत और जवाब 

शिक्तायत--- वारडोली में नये साल की मारूगुजारी २२ लाख झुपये में से 
२१ लाख मपये दे दिये गये हैं। यह दावा किया जाता हैं कि इस अदायगी के जिम्मेवार 
कांग्रेसी-कार्यकर्ता हैँ। यह सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी 
शूरू की, तव उन्होंने किसानों को कहा कि उन्हें पूरी मालगुजारी--इस साल की और 
पिछली--चुकानी हूँ। अधिकांग किसानों ने यह जाहिर किया है कि वे नई माल्युजारी 
भी मुद्दिकल से चुका सकते हें। अधिकारियों ने पहले तो संक्रोच किया और कुछ समय 
तक तो अवूरा छगान लेने से स्पप्ट इन्फरार कर दिया, पर उसके बाद हिचकिचाते हए 
थदायगी मंजूर कर लीं और नये रूगान के हिसाब में रसीदें दे दों। अब जो लमान देने 
में असमर्थता प्रकद करते हैं, उनसे नया वा पिछला छूगरान मांयना कार्यकर्ताओं और 
लोगों के साथ विश्वास-घात है। जहांतक बकाया का ताल्डुक है, हमें यह कहता है 
कि यदि मुल्तवी बकाया पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया 
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गया है, तो फिर गर-मुल्तवी वकाया को स्थग्रित कर देने के तो मौर भी जबरदस्त 
कारण हैं, क्योंकि सत्याग्रही किसानों को पदार्थों के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास (खेत 
छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने) की वजह से भी सख्त नुकसान पहुँचा हैं। इस नुकसान 
का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पास भेज भी दिया गया है। फिर कांग्रेसी-कार्य- 
कर्त्ताओं ने तो यहां तक कह दिया हैं कि जिस मामले में सन्देह हो ;उसकी अधिकारी 
फिर जांच कर सकते हैं। परन्तु इस वात को थे जरूर बुरा समझते हैं कि किसानों 
को दवाया जाय, जुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर 
ले।” 

प्रान्तीय सरकार का . उत्तर--- (वम्बई) हम यह नहीं मानते कि देने में 
असमर्थता प्रकट करनेवालों से नया या पिछला छगान मांगना कार्यकर्त्ताओं और 
जनता के साथ विश्वास-धात हैं। असमर्थता सिद्ध होनी चाहिए, केवल कहने से काम 
नहीं चलूता। गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होना 
चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नहीं हैं। सरकार तभी बकाया मंजूर करती है, 
जवकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अघूरी खराव हो गई हो और किसान 
हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हों। वारडोली में वकाया इसलिए नहीं रहा कि 
फसल खराव हो गई, वल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के 
सिलसिले में अपना लगान देने से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुकसान के कारण 
कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में पृथक्‌- 
पथक्‌ होनी चाहिए। वारडोली में छगान-वसूली के सिलसिले में केवछ एक जायदाद 
जब्त की गई हैं। कलक्टर ने उत्तका पूरा खयाल रखा है, जो रिआयत के अधिकारी 
थे। यह इसीसे स्पप्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००] रुपये के लगभग वसूली स्थगति 
कर दी हैं और १६००) रु० तक की छूट भी स्वीकृत कर ली हैं। रूगरान-वसूली के 
लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल ऐसे कूछ गांवों में वे 
पुलिस को ले गये, जहां उसकी सहायता के विना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव 
की आशंका से डरते थे। मामछतदार या गाँव के मुख्य छगान-अफसर को रक्षा करना, 
जब्ती के सिलसिले में घर पर पहरा विठाना, और कुछ मामलों में अपराबी को बुलाने 
के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना--यही काम सिपाहियों के जिम्मे 
थे ।” | 


३ 3 


जव गांवीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने ये सव शिकायतें भारत- 
सरकार तक पहुँचाईं। अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई 
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उम्मीद न थी। गांधीजी ने वारडोली से इस विपय पर अपने विचार सीधे सूरत के 
कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति वम्बई-सरकार को भी भेज दी। वम्बई-गवर्नेर 
का जवाब भी असन्तोप-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी वस्बई-सरकार का 
समर्थन किया। 


'ज्ञांच का प्रस्ताव 


तब गांधीजी ने पंच नियक्त करने का प्रइन उठाया। इस सिलसिले में जो 
पत्र-व्यवहार हुआ, वह नीचे दिया जाता हूँ 

१. भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहव को बोरसद से लिखे गये 
गांवीजी के १४ जून, १९३१ के पत्र का उद्धरण :--- 

“प्रान्तीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद 
हस्तक्षेप करने में समर्थ न होंगे। यह भी सम्भव हैँ कि आप जितना में चाहता हूँ उतना 
हस्तक्षेप न करें। इसलिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण 
से सम्बन्ध रखनेवाले प्रन्‍नों को तथा उन सव प्रशनों को, कि आया समझौते की शझर्तों 
का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त किये जायें।” 

२. भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये 
गांधीजी के २० जून, १६३१ के पत्र की नकल :-- 

« “आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में 
मदरास-सरकार से प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी ? यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत 
बुरी वात हैँ। लँकिन पूर्ण विध्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो 
देनिक समाचार मुझे मिलते है, वे मुझे आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास 
नहीं करने देते । लेकिन में जानता हैँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहांतक कांग्रेस 
का सम्बन्ध है, में समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए में एक वात पेश करता 
हैं। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी जांच करने 
के लिए एक जांच-समिति--एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की 
ओर से--नियुक्त करने की सलाह देंगे ? और यदि कहीं-यह पाया जाय कि च्ान्तिमय 
पिकेटिय का नियम तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिंग बिलकूल मौकूफ कर दिया जाय; 
और दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय 
पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैँ, तो मुकदमा उसी समय वापस 
ले लिया जायगा। यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो, आप कोई और 
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अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब-तक में आपके पत्र में 
लगाये गये विज्येप आरोपों की जांच करता हूँ ।” 
गांधीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब के 
ता० ४ जुलाई १६९३१ के पत्र की नकल:--- 
१४ जून के पत्र में आपने यह सलाह दी हैं कि समझौते के अर्थ-संवंधी प्रश्नों 
को तय करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय आयया है । फिर २० 
जून के पत्र में आपने यह सलाह दी हैं कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी 
भी पक्ष के आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच-समिति--जिसमें प्रान्तीय 
सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हो---नियुक्त करने की सलाह 
दे और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोड़ा गया है, तो 
वहां पिकेटिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे 
कि यदि कभी यह मालूम हो कि झान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये 
गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। समझौते के बारे में उठने वाले 
प्रदनों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के संभावित कारणों को ही 
दूर करने के आपके इस परामश की में कद्र करता हूँ। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, 
क्योंकि मेरा खयाल हैं कि यह मुख्यतः उन्हीं मामलों तक सीमित हैं, जहां तक पिकेटिंग 
के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गये हैं, 
और इसलिए पुलिस ने पिकेटरों पर मुकदमा चलाया हैं या वह चलाने का खयाल कर 
रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण लेने से पूर्व 
सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस 
मामले की जांच करेंगे और अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होंगी। दूसरे 
शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रक्षण का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह 
प्रधान कर्तव्य. है, एक जांच-मण्डल के पास चला जायगा। इस मण्डल के सदस्य किसी 
भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं, जब कि पुलिस को तो स्वभावतः कानून के अनुसार 
ही कारंवाई करनी पड़ती है; अतः न तो यह व्यावहारिक है और न समझौते की यह 
मंशा ही थी कि इस विपय पर पुलिस के कतंव्यों को किसी तरह रद कर दिया जाय । 
“ऐसे मामछों में, कानन तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही 
कर सकती है। और जबतक अपील में अदाछत का यह फंसलछा कि पिकेटिंग से साधारण 
कानून और इसलिए समझौते की झर्तो का भंग हुआ, वदल नहीं जाता, तवतक अदालत 
का ही फैसला मानना होगा और इसलिए समझौते के फल-स्वरूप पिकेटिंग की वन्द कर 
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देना पड़ेगा। जांच-समिति से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस 
उपर्यक्त उदाहरण से स्पप्ट है। समझौते से कांग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपड़ा है, 

उनका सम्बन्ध अधिकांशतः अमन व कानून-सम्वन्धी मामलों, व्यक्तिगत कार्य-स्वतंत्रता 
और शासन-प्रवन्ध से है। भर्थात्‌ समझौते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी 
पर अवश्य बड़ा असर डाऊेगा। जहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंधन 
करता है, वहां तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-मंग आम होने 
लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रदन खड़ा हो जाता है या उसका 
असर शासन-प्रवन्ध पर पड़ने लगता है, तो सरकार के लिए यह असंभव होगा कि वह 
मामला जांच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे। जब 
समझौते की अन्तिम धारा बनाई गई थी, तव इसका ख्याल भी नहीं किया गया था 
बौर न सरकार की आधार-भूत जिम्मेवारियों के निभाने से इसकी संगति ही बैठाई 
जा सकती है। मुझे तो यह प्रतीत होता हैं कि इस समझौते का पालन मुख्यतः दोनों 
पक्षों के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए। जहांतक सरकार का 
ताल्लुक हैं वहां तक वह उसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और 
हमारी जानकारी से माठूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस 
कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ संदेहास्पद मामलों का होना तो 
स्वभावत: अनिवाये है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने 
को भी उद्यत हूँ और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में 
लानाजारी रखेगी, जो उसके पास पहुँचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो चस्तुस्थिति 
के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी।” 

४. इमर्सन साहव को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ 
के पत्र की नकलः-- 

“वाइसराय-भवन में आज शाम को किये गये बायदे के अनुसार में अपनी 
यह प्रार्थना लेखवद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों 
का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष पंच बिठाये जाये, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस 
की ओर से इसके सामने पेश किये जायें। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिनपर 
णीघक्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके जाशय के सम्बन्ध में सरकार व 
कांग्रेस में मतभेद रहे-- 

(१) क्ष्या पिकेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिकेटिंग झामिल 
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है 
चल 


०] 
ख््छ 
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(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिकेटिंग कें लिए दुकान से ऐसी दूरी 
निर्धारित करने का अधिकार है कि जिससे पिकेटरों का उस दुकान की नजर में रहना 
ही असम्भव हो जाय ? 

(३) क्‍या सरकार को पिकेटरों की ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार 
हैं जिससे उस दुकान के सभी रास्तों पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय ? 

(४) क्या शान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश नष्ठ करने के लिए सरकार को 
दुकानदार को लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब 
बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ? 

(५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के सिलसिले में 
उनकी मंशा को साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ किया हैं और कांग्रेस 
ने दूसरा। 

(६) कलम १६ (अ) में लोटठाना' शब्द की व्याख्या करता। 

(७) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्‍्दूकें 
लाइसेन्स रद करने के वाद जब्त की गई हैं, क्या उन्हें लौटाना समझौते के अन्त्ग्रत है ? 

ः (८) नवें आ्डिनेन्स के अनुसार जब्त हुई कूछ जायदाद और कर्नाटक की 
पानीवाली जमीन! (५४५/०४ ॥.9705) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तर्गत 
है और क्या सरकार को ऐसी वापसी पर कुछ शर्तें छगाने का अधिकार हैं ? 

(६) धारा १६ में स्थायी का अर्थ । 

(१०) जिन विद्यार्थियों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लिया हैं, 
उन्हे दाखिल करने से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर झर्तें लगाने या सविनय अवज्ञा- 
संग्राम में लगाई गईं पावन्दियों के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार है ? 

(११) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार को 
किसी व्यक्ति या संस्था को दण्ड देना--पेंशन, और म्यूनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि 

करने का अधिकार हैं ? 
यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल यही मामले पेश होंगे। 
यह भी संभव है कि भविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जावें, जिनके संबंध में 
समझौते की सीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रक्खें कि 
सरकार या कांग्रेस दोनों की ओर से लिखित वक्तव्य पेश हों। दोनों पक्ष के वकील 
उन बिपयों पर अपनी-अपनी दलीलें पेश करें और बाद को पंच जो निर्णय करे वह दोनों 


० 


पक्षों को मान्य हो। वातचीत के सिलसिले में जैसा मेने कहा था कि सरकार और कांग्रेस 
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के मतभेदों की अवस्था में प्रदनों के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहता, तव उसका यह मतलब न लिया जाय कि मेंनें अपनी मांग वापस ले 
ली हैं। ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतभेद इतने तीत्र हो जावें कि मुझे ऐसे प्रदनों 
की भी छान-चीन करने के लिए पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय। फिर भी में 
यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पंच के पास बिना भेजे ही सव मतभेदों का निर्णय कर 
सकेंगे ।” 

५. गांधीजी के नाम इमर्सन साहव के शिमला से ३० जुलाई १६३१ के लिखे 
पत्र की नकलछ:-- 

“आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ५ मार्च के 
समझौते की व्याख्या-संबंधी प्रइनों के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध 
किया है और (२) कुछ ऐसी वातें भी लिखी हें जो आप पंच के सामने यदि उसकी 
नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते हैं, जवकि उनके आश्ययों पर कांग्रेस 
व सरकार में एकमत न हो सके।' * " * * **** 

“भारत-सरकार ने व्याख्या-सम्बन्धी प्रइनों के छिए निर्णायक-मण्डल- 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पन्न में वणित उन ११ प्रदनों पर भी 
सरकार ने खास ध्यान दिया हैं, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं। इसके 
साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रदनों पर निर्णायक-मण्डल मंजूर करने 
का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियों और फर्जो का उलझन में 
पड़ जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी 
व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं हैं, जिससे हुकूमत की नियमित मक्षीनरी 
अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी झक्ति को 
सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रवन्ध पर सीधा असर डालनेवाले 
मामलों के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अस्तियार किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के 
सदस्य तो लाभ उठा सके लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांग्रेसी) छोग पृथक रहें और 

- जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करें। ५ मार्च के समझौते में इस तरह की 
किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है । 

“ऊपर वताये उसूछों के सिलसिल्ठे में अब में आपके पत्र में वणित कुछ प्रश्नों 
की छानवीन करता हूँ। पहले तीन प्रश्त पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य 
स्वरूप के हैं। पिकेटिग के कुछ खास मामलों में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके 
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स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, लेकिन सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को विलकुल 
स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के अधिकारियों को कानून 
व अमन की रक्षा की अपनी जिम्मेवारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगों की व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। आपने जो सामान्य स्वरूप की बातें रक्‍्खी है वें सव इन 
विचारों के कारण इस दायरे में नहीं आतीं और सरकार खास-खास मामलों को भी 
निर्णायक-मण्डलू के पास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने 
से उन सम्वन्बित व्यक्तियों को वह रुतवा मिल जायगा जिससे कि सर्व-साधारण वंचित 
हैं। आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरकारें आवकारी-कानून का उल्लंघन 
करनेवालों को दरगुजर करती हैं, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई 
इत्तिला नहीं मिली है। जहांतक कानून के अनुसार आवकारी-मामलों के शासन से 
ताल्लुक है, आप भी निस्संदेह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय-सरकारें आवकारी का 
कैसे प्रबन्ध करें यह निश्चित करने का अधिकार देकर पंच नियुक्त करना व्यावहारिक 
नहीं है । फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आवकारी प्रान्तीय हस्तान्तरित 
विषय है। १० वें और १२ वें मुद्दे एक जुदा परन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते 
हैं। समझौते की वातचीत करते समय उनमें वर्णित प्रश्नों पर बहस ही नहीं हुई थी। 
इसलिए इन मामलों को पंच के पास भेजने का अर्थ यह वेहदः व्यापक वसूल मान लेना 
होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देश से वाहर भी सरकार की सहमति के बिना 
पंच को समझौते की पावन्दी कराने का अधिकार है। 

“पंच कायम करने के रास्ते में, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्न 
ही भेजे जाये, वहुत-सी दुर्गम वाधायें हैं। इसी वात पर लगातार झगड़े होंगे कि अमुक 
मामला व्याख्या-सम्वन्धी है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिक्कतों को हटाने के 
बदले नई दिक्‍कतें पैदा करेगी। | 

“सन्धि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई 
कर लेने को तैयार रहेगी। क्योंकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का 
सवाल समझती है और उसे कोई सन्देह नहीं है कि आप भी उसे ऐसा ही मानते हैं। 

और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गया--न कि पंच बनाने के झंझट में पड़ने के-- - 
तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिनाइयां अच्छी तरह हलू हो सकती हैं ।” 


परिषद्‌ से गांधीजी का इन्कार 
संयुक्‍त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था। भप़नें खेतों 
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ब घरों से निर्वासित किसानों की दुर्देशा से युकत-प्रान्त के नेताओं को--पं० मदनमोहन 

मालवीय को भी--चिन्ता उन्पन्न हो गई थी। गांवीजी ने युक्‍त-प्रान्त के गवर्नर सर 
माल्कम हेली को एक तार भेजा। छेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला। 
सभी ओर से ऐसी शिकायतें आ रही थीं और परिस्थितियां इतनी दिल तोड़नेवाली थीं 
कि ११ अगस्त १६३१ को गांवीजी वाइसराय को निम्नलिखित तार भेजने पर विवश 
हो गये:--- 

“बहुत दु:खके साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में वम्बई-सरकार 
का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी 
समस्‍यायें उपस्थित हो गई हैं। पत्र में हकीकत॒.और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण प्रइन उठाया गया हैं और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों बातों 
में अन्तिम निर्णय करेगी । इसका साफ अभिप्राय यह हैं कि जिन मामलों में सरकार 
और शिकायत करनेवाले दो दल हों, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही 
फैसला करे। कांग्रेस के छिए यह स्वीकार करना असम्भव है। बम्बई-सरकार के पत्र, 
सर माल्कम हेली के तार और युक्‍त-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में होनेवाले 
अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब में ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि में लन्दन 
को रवाना न होऊेँ। जैसा मेने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के 
पहले में आपको लिखूंगा, में ऊपर लिखी हुई सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ। 
अन्तिम घोषणा करने से पहले में आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा ।/ 


चाइसराय फा उत्तर--१३ अगस्त १६३१ 


“आपने जो कारण वताये हैं, यदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस उस अवस्था को 
स्वीकार नहीं करती, जो गोलमेज-परिपद्‌ में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई 
थी, तो मुझे खेद है। में इन कारणों को उचित नहीं मान सकता। में ऐसा सोचे बिना 
नहीं रह सकता कि सरकार की नीति तथा उसके आधार-भूत बातों को गलत समझने 
के कारण ही यह अन्देशा पैदा हुआ है। मेरा खयाल था कि युकत-प्रान्त के सम्बन्ध में 
आपका सन्देह सर माल्कम हे ली के ६ अगस्त के तार से और गुजरात के सम्बन्ध में सर 
अनेस्ट हॉटसन के प्राइवेट-सेक्रेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ से दूर हो गया होगा। 
में आपका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर जाकपित करता हूँ, जिसमें मेने आपको 
यह पूर्ण विश्वास दिलाया हैं कि समनौते-सम्बन्धी हरेक मामले में में खुद दिलचस्पी 
रखता हूँ। और मंने जाघा की थी कि आप इन विस्तार की वातों से उत्पन्न विवादों के 
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कारण अपनेको भारत की उस सेवा से वंचित नहीं करेंगे, जो आप उस महत्त्वपूर्ण वाद- 
विवाद में भाग लेकर कर सकते हूँ, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश 
के भाग्य का निपटारा कर देनेवाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो में फौरन 
ही प्रधान-मन्त्री को आपके लन्दन न जाने की सूचना दे दूंगा ।” 


गांधीजी का अन्तिम इन्कार---१३ अगस्त १६३१ 


ु “आपके आइवासन के तार के लिए धन्यवाद ! आपके आइवासन को मुझे 

वर्तमान घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए। यदि आप उन घटनाओं पर 
विचार करने पर समझौते की शर्तों के वहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता 
है कि हमारे और आपके समझौते-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतभेद है। वर्तमान 
परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय 
पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। में केवल यही कह सकता हूँ 
कि मेने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्त किया पर असफल रहा। कृपया आप प्रधान- 
मंत्री को इसकी सूचना दे दें। में समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाग्ित करने 
में आपको आपत्ति न होगी।” 


हि 
वाइसराय का उत्तर--१४ अगस्त १६३१ 


“आपके निरचय. की सूचना मेने प्रधान-मन्त्री को दे दी है। में आज संच्या- 
समय ४ बजे सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते 
हैं।” 

यद्यपि जन के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि कांग्रेस के गोलमेज- 
परिपद्‌ में भाग लेने के रास्ते में दिक्‍्कतें आवेंगी, छेकिच फिर भी हरेक शख्स अन्तिम 
क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलझ जायगी | 
यह कहना गलत न होगा कि लोग जहां आशा न थी वहां भी जाद्मा लगा रहे थे। लेकिन 
कांग्रेस संधि-चर्चा के वीच-बीच में टूटते जाने पर चुपचाप नहीं वैठ सकती थी। 
खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी कांग्रेस को प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए 
पूरी तैयारी करनी थी। इस तरह जबकि गांधीजी वाइसराय और वम्वई व युक्तप्रान्त 
की सरकारों से पत्र-व्यवहार करने में लगे हुए थे, कांग्रेस की कार्य-समिति 
बदस्तूर अपना कार्य करने में संठगन थी। हम भी पाठकों को उसी बोर छें 
जाते हैं। 
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कार्य-समिति को बैठक 
कार्य-समिति की एक वैठक २० जुलाई को हुई। उसने ब्रिटेन व भारत के 
लेन-देन! पर तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार- 
समिति ने अपनी बैठकें मछछीपट्टम में करके रिपोर्ट तैयार की थी। कार्य-समिति ने 
इस रिपोर्ट को महा-समिति के सामने पेश करने का निए्चय किया। हिन्दुस्तानी- , 
सेवादल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलत-फहमियां फंछी हुई थीं, इसलिए 
दल को कांग्रेस का केन्द्रीय स्वयंसेवक-संगठन मान लिया गया और यह निदचय किया 
गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे 
वह अपनी ओर से नियुक्त करें। इसके काम भी बता दिये गये। प्रान्तीय कांग्रेस- 
. कमिटियों को यह अधिकार और जादेश दिया गया कि वे भी वाकायदा स्वयंसेवक-दल 
बनावें। इस दल के सदस्यों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयंसेवक- 
दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रकखा गया। सेवादर जिसकी अ० भा० परिपद्‌ 
कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डाक्टर हार्डीकर के नेतृत्व और संचालन में 
शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया और सेवादल ने भी 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए शान्तिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय की प्रतिन्ा 
स्वीकार की। 


साम्प्रदायिक प्रश्न पर नई योजना 

इसके वाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा काम आता है; यह था साम्प्रदायिक 
प्रथन पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलसिले में 
कार्य-समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया:-- 

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्‍यों न हुईं हो, उसने शुरू से 
ही विश्युद्ध राप्ट्रीयवा को अपना आदशे माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को 
हटाने में सदा प्रयलशील रही हैं। कांग्रेस के लछाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ 
निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है--- 

चूंकि ने हरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी हैँ, साम्प्रदायिक प्रग्नों के बारे में कांग्रेस 
की नीति की घोषणा करना आवश्यक हे। कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत 
में साम्प्रदायिक प्रदनों का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। 
लेकिन चूंकि खासकर सिदखों ने और साधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्य-संख्यक 
जातियों ने नेहरु-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के हल के प्रति बसंतोप 
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जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्‍्खों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों को 
विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा 
कोई हल कांग्रेस को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोष 
होता हो। ; 
“इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी 
से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस 
करती है कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए 
जो देखने में साम्प्रदायिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और 
आम तौर पर सव सम्वन्बित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी 
के साथ बहस के वाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास 
की है--- 

४१, (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में 
जातियों को यह आश्वासन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, 
पेशा और धामिक व्यवहार तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी। 

... (ख) विधान में खास धारायें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा 
की जायगी। 

(ग) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य 
अधिकारों की रक्षा करना संघ-सरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार- 
क्षेत्र की सीमा में होंगे। 

२. तमाम वालिय स्त्री-पुर्ष मताबिकार के अधिकारी होंगे। 

नोट--करांची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति वालिग-मताधिकार 
के लिए बंध चुकी है, अत: वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर 
सकती । लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमी फैली हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए 
* समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक-समान 
होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में प्रत्येक जाति की आबादी का 
अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े । 

३. (क) भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार 
सम्मिलित निर्वाचन होगा। 

(ख) सिन्व के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों और पश्चिमोत्तर- 
सीमाग्रान्त तथा पंजाव के सिक्‍्खों और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों 


रा 
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के लिए, जहां उनकी संख्या आवादी के २५ फी सदी से भी कम हो, संघीय और प्रान्तीय 
धारा-सभाओं में आवादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे और उनके अलावा 
अधिक स्थानों के छिए भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होगा। 

४, पदों पर नियुक्तियां निष्पक्ष सविस-कमीशनों के हारा होगी। नौकरियों 
के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचारु- 
रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस 
सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ योग उसमें दे सकें इस बात का वे पूरा खयाल 
रखेंगे | 

५. संघीय और प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों 
के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे । 

६. पदिचमोत्तर सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में उसी प्रकार की शासन- 

व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तो में है । 

७. सिन्‍्व को अलग प्रान्त बना दिया जायगा, बश्च्तें कि सिन्‍्ध के लोग पृथक्‌ 
प्रान्त का आर्थिक भार सहन करने को तैयार हों । 

८. देश का भावी शासन-विधान संघीय होगा। अवश्लिप्ट अधिकार संघ 
की इकाइयों के पास रहेंगे, वश्र्ते कि और छानवीन करने पर यह भारत के भआत्यन्तिक 
हित के विरुद्ध साबित न हो । है 

“कार्य-समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध 
राष्ट्रीयता के आधार पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया 
है। इसलिए जहां एक ओर कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राप्ट्र इस योजना 
का समर्थत करेगा, वहां दूसरी ओर उम्र विचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं 
करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को बिना हिचक 
के स्वीकार करेगी, जो सव सम्बन्धित दलों को मंजूर हो, जैसे कि वह लाहौर के प्रस्ताव 
में वंधी हुई हैं ।” 

विदेशी कपड़े और सूत के वहिप्कार की नीचे लिखी प्रतिन्ना की रुपरेखा भी 
कार्य-समित्ति में तैयार की गई और यह निरच्य किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत के 
वहिप्कार के सिलसिले में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो. 
रद मानी जायगी :--- 

“हम प्रतिज्ञा करते हें कि तवतक हम निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे, 
जबतक कि कांग्रेस की कार्य-समितति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहती:- 
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१. हम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हज 

कपड़ा न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं। - 
हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बेचने 

का वादा करते हैँ, जिसने कांग्रेस की शर्तों को न माना हो। 

३. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या 
उससे बने कपड़े को भारत में न बेचने का वचन देते हैं ।” 

इसके वाद यह फैसला किया गया कि अस्पृश्यता-निवारिणी समिति को, जो 
गत वर्ष सविनय अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। श्री 
जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। 
इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भीं 
दिये गये। 

मिल-समिति (7 ०£४6 ४॥॥8 6४790 07 (:077766८) की तथा 
मजदूरों की हालत के सवाल पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां संभव 
भौर आवश्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजवीजों के हारा ऐसी मिलों में 
जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हों, मजदूरों को दण्ड दिये जाने 
या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति कों अधिक अच्छी करने की 
कोशिश करे। 

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १६३१ को फिर हुई और उसने 
बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव वम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की 
हत्या के प्रयत्न और बंगाल में जज गालिक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आक्रमणों 
पर खेद और निन्‍्दा प्रकट करते हुए गवर्नर के जीवन पर आक्रमण के प्रयत्न को उस 
- स्थिति में तो वहुत वुरा बताया, जबकि फर्ग्यूसन कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर 
पर उन्हें निमंत्रित किया था। 

राष्ट्रीय-झण्डा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निरचय किया 
गया कि राष्ट्रीय झण्डा तीन रंग का और पहले की तरह लम्बाई-चौड़ाई में समानान्तर 
'होगा। लेकिन उसके रंग क्रमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद गौर हरा होंगे। 
सफेद पढ़े के केन्द्र में गहरे नीले रंग का चरखा होगा। रंग गुणों के न कि जातियों के 
सूचक हैँ। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग शान्ति और सत्य का, 
हरा रंग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आश्ञा का प्रतिनिधि होगा। झंडे 
की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३:२ होगा।” ३० अगस्त रविवार को नया राष्ट्रीय 
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क्षंडा फहराने का निवपचय किया गया। इसीके अनुसार फिर आगे प्रति मास हर रविवार 
को झंडा फहराया जाने छगा। मौलिक-जधिकार-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ 
ओऔर ऊपर लिखे अधिकार व कत्तंव्य स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, 
जैसा अन्तिम रूप में था, इस चैठक में पास कर दिया गया। 


अफगान जिरगा 


उन्हीं दिनों बम्बई में कार्य-समिति ने सरदार भगतसिह के दाह-संस्कार के 
प्रथत पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर 
चुके हैँ, कि जो भीपण अभियोग लगाये गये हैँ उनका कोई आधार नहीं हैं। सीमा- 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा वे खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निक्चय किया गया:--- 

सीमाप्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के वाद समिति 
ने सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के पुनः संगठन तथा उसमें अफगान जिरमगे को 
सम्मिलित करने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई 
खिदमतगार भी कांग्रेस-स्वयंसेवक-संगठन के एक अंग हो जाने चाहिएँ । 

कार्य-समिति की प्रार्थना पर सीमाप्रान्तीय नेता खान अब्दुलगपफारखां ने 
उस प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन के संचालन का भार अपने कंधों पर ले लिया हैं * 


कार्य-समिति की निराशा ु 
कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा- 
पूर्वक इस परिणाम पर पहुंची हैं कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते 
हुए; कांग्रेस; गोलमेज-परिपद्‌ में न भाग ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए। 
लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्‍्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा 
कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा :--- 

“कार्य-समिति से १३ अगस्त की योलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के भाग न लेने 
के बारे में प्रस्ताव पास किया था। उसे महे-नजर रखते हुए यह समित्ति स्पप्ठ कर 
देना चाहती हूँ कि उस प्रस्ताव को दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय । 
इसलिए समिति सब कांग्रेस-संस्वाओं व कांग्रेसियों को तवतक समझौते की कांग्रेस 
पर छामू होनेवाली घर्तो पर अमर करने की सलाह देती है, जवतक कि कोई दूसरी 
हिदायत न दी जाव। 
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असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओं के लिए जब कार्य-समिति 
न बुलाई जा सके, राष्ट्रपति को विद्येप अधिकार भी दे दिये गये, कि “इस प्रस्ताव- 
द्वारा कार्य-समिति की ओर से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने का अधिकार 
दिया जाता है ।? औ «३ 

मणि-मवन (वम्बई) में सारे दिन आश्याओं व उम्मीदों से भरी ये अफवाहें 
गरम हो रही थीं कि सर तेजवहादुर सग्रू और श्री जयकर के आखिरी समय कियें गये 
शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन 
सूर्यास्त के वक्‍त बड़े-बड़े नेता मणि-भवन से वाहर निकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा 
में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को बताने लगे कि आखिरी समय की गई सन्धि-चर्चाओं 
के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई सम्भावना नहीं है। 
फिर भी कुछ आशज्ञावादी अवतक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त में कोई-न-कीई 
सूरत निकल ही जायगी। लेकिन जब गांधीजी रात के ८॥। वजे मणि-भवन छोड़कर 
बम्बई-सेण्ट्रल स्टेशन पर गृजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गये, 
तब सब सन्देह विलकूछ खतम हो गये। 

सर प्रभाशंंकर पट्टनी ने दोपहर को आध घण्टे तक गांधीजी से मुलाकात की। 
असोश्ियेटेड प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभाशंकर पट्टनी ने (जिन्होंने एस० एस०, 
मुल्तान' जहाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में 
अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। 

इस तरह गोलमेज-परिषद्‌ के अभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ। १५ 
भगस्त को डॉ० सप्र, श्री जयकर और श्री रंगास्वामी आयंगर गांधीजी से दो-एक वार 
मिलकर बम्बई से रवाना हो गये। इस विपय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन 
से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सेक्रेटेरियट 
ने समझौते को समुद्र में फेंक दिया था। 


न जाने के कारण 
इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के उल्लंबन, गांधीजी के गोलमेज-परिपद्‌ 
में उपस्थित होने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने 
निश्चय से (जिसका समर्थन कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण 
थे। वस्तुतः यह इमर्सन सा० का ३० जुलाई का पत्र था, जो पहले जा चुका है, जिसने 
स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया था। वम्बई के गवर्नर का १० अगस्त का पत्र भी कम 
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हे 


निर्णायक न था। सर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमें सोम्य शिप्ट और संवत्त- 
भाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा 
बगरण था वारडोछी में लगान-वसूली के छिए दमनकारी उपायों का अवरूम्बन। 
२२ छाख रुपये में से २१ छाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अव 
लगान न चुकानेवाले आपत्ति में भ्रस्त हैं और समय चाहते हैं। पिछले सालों का बकाया 
करीब दो छाख रुपया छेना था, जिसका अधिकांश भाग गुजरात के दुभिक्ष के कारण 
सरकार ने मुल्तवी भी कर दिया था। सरकार ने पुलिस-द्वारा धमकियां देना व पुछिस 
के 'जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले साछों का वकाया वसूल करना शुरू 
किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके कहने पर सरकारी 
मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट 
लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आाशय ही हैं और न सरकार इसे सहन ही 
कर सकती है। कांग्रेस यह सावित करने को तैयार थी कि छोगों को भयभीत करने 
भर कुछ मामलों में तो अतिरिक्त माछगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव 
डालने के छिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया हैं। और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई 
अतिरिक्त-मालगुजारी एक राख रुपया भी नहीं होती थी। सरकार का कहना था 
कि छगान की वसूछी में अन्तिम निर्णय कांग्रेस का नहीं वल्कि सरकार और उसके 
कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिश-थ्ान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहां कायम 
है। सरकार इसे जताना और सावित करना चाहती थी। सरकार को माल्गुजारी की 
इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रोब की--उसी रोव की जिसकी इतनी तारीफ 
माण्टेगू साहव ने की थी--चिन्ता थी ! 

एक दूसरा और महत्त्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गांघीजी इंग्लैण्ड नहीं जाना 
चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिपद्‌ का प्रतिनिध 
मनोनीत नहीं किया था। स्वभावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी। कांग्रेसी होने 
के अलावा वह भारत की एक बड़ी पार्टो---राष्ट्रीय मुस्लिम दल--का प्रतिनिधित्व 
करते थे। सभी मुसलूमान उन्नति-विरोधी नहीं हैं। उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह 
था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्व॒राज्य--मुकम्मिल जाजादी के लिए उत्सुक 
था। लेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड अविन ने गांधीजी के कहने से 
पण्दित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डाक्टर बंसारी को मनोनीत 
करने का वचन छॉर्ड बविन ने दिया था, जब कि पहले दो व्यक्ति मनोनीत कर छिये 
भये और डॉक्टर अंसारी छोड़ दिये गये। यह बात नहीं थी कवि छाई विलिगडन जानते 
हुक 


ना 
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ही न थे कि लॉडे अविन ने क्या वचन दिया था। लछेकिन गोलमेज-परिपद्‌ में यह प्रदर्शन 
भी ब्रिटिश-हितों के लिए अच्छा था कि मुस्लिम-भारत स्वराज्य के विरुद्ध है। लॉड 
अविन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में छॉर्ड विलिगडन ने यह दलील 
दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अंसारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। वे तो उसके 
विरुद्ध होते ही। यदि वे विरोव न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; वल्कि 
भारत के प्रतिनिधि होते। देश में डॉक्टर अंसारी की स्थिति असाधारण थी, उनके 
अनुयायी भी वहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवल 
और निर्भीक विरोधी थे। ऐसे डॉक्टर अंसारी के चुनाव को वे मुसलमान प्रतिनिधि, 
कैसे सहन करते ? कांग्रेस ने साम्प्रदायकि प्रइन्त पर एक हल तैयार कर लिया था 
जिसका समर्थव गोलमेज-परिपद्‌ में एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते। 
सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसलमान अंग को काटकर कांग्रेस को 
वेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय-सम्मान 
की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और 
गोलमेज-परिपद्‌ के लिए लन्दन जाने से इन्कार कर दिया। 


आशा के पहले 

एक वार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगीं। १५ अगस्त को लड़ाई की 
हवा की ही सब जगह चर्चा थी। “इसमें सन्देह नहीं कि लॉर्ड विलिगडन का रुख पूर्ण 
शिष्टता का था। उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोड़ें नहीं। जब कभी 
कोई दिक्कत हों, मुझसे मिल लें। छेकिन गांधीजी जव कोई वात पेश करते थे तो 
उसका कोई असर न होता था। सारा देश एक निराज्ञा में डूबा हुआ था। पण्डित 
मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मुलतान जहाज से अपनी 
यात्रा स्थगित कर दी थी, जिससे श्री सप्रू, जयकर और आयंगर रवाना हुए थे। गांधी- 
जी ने अपनी स्थिति निम्नलिखित सरल शछाव्दों में रख दी :-- 

“यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आद्यय 
के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पक्ष की ओर से उसका उललंघन.किया 
गया, तो मेरी सम्मति में सव समझौतों के साथ लागू होनेवाले नियम इस समझौते प्र 
भी छागू होने चाहिएँ। इस समझौते पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए लागू होने 
चाहिए, व्योकि यह समझौता एक महान्‌ सरकार भौर सारें देश के प्रतिनिधित्व का 
दावा करनेवाली महान्‌ संस्था के वीच हुआ है। यह वात सही है कि इस समझौते 
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पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इसीलिए सरकार पर यह दोहरी 
जिम्मेवारी आ जाती है कि समझीता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रदनों पर एक नहीं" 
हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्‍्यायाऊूय के सामने पेश करे । कांग्रेस की एक बहुत सरल 
और स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा है कि झगड़े के 
ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौंप देने चाहिएँ।” ह 

गांधीजी ने झ्ान्ति के छिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया। वह तो कहते 
थे कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, यवि प्रान्तीय सरकारें समझौते की दर्तो की पूर्तिः 
करती रहें, में लन्दन की ओर दौड़ पड़ेँगा। जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के 
दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर पर कह दिया--“यहां के वड़े सिविलियन 
नहीं चाहते कि में परिपद्‌ में जा सकूं। और यदि वे चाहते भी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों 
में, जिन्हें कांग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदाइत नहीं कर सकती ।” देश के सिविलि- 
यन बड़े जोरों से यह बात फंला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक मुकाबले की 
सरकार कायम करना चाहते हैँ और ऐसी विध्वंसक संस्था कभी गवारा नहीं की जा 
सकती। गांधीजी ने वम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय लॉर्ड विलिगइन 
को एक निजी पत्र लिखा कि अपने नेतृत्व में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा 
इरादा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी पंच नियत करने पर जिद की; हां, उसके इस 
अधिकार का दावा मेने अवश्य किया है। में तो केवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र 
इस तरह है :-- 

“इतनी शीघ्नता से घटनायें घटित होती रही हैं कि में आपके ३१ जुलाई के 
कृपापत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी 
हुई हैं उसका में कायल हूँ। पर पिछली घटनाओं ने उसे भूतकाल का इतिहास बना 
दिया हूँ और जैसा कि मेने १३ अगस्त के तार में कहा है कि ये समस्त परिस्थितियां 
बतलाती हैं कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में ही मौलिक अन्तर है। 

“में तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेने बहुत गौर के साथ 
चिचार करने के बाद ही यह निश्चय किया हूँ कि मेरा जो यहां पर उत्तरदायित्व है उसे 
तथा भाप के निषचय को देखते हुए मुझे गोलमेज-परिपद्‌ में उपस्थित नहीं होना चाहिए। 
मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि थापको यह सुझाया गया है कि मेने पंच की स्थापना 
पर अधिक जोर दिया और में अपनेको प्रतिदंद्वी सरकार का मुखिया बनाना चाहता 
हैँ। और आपका निर्णय तो इन्हीं सुनाई बातों के आछर पर बना है। हां, यह तो सच 
है कि पंच के सम्बन्ध में मेने अधिकार के रूप में इसकी मांग की थी; पर यदि आापको 
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मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान छेंगे कि मैंने कभी इसपर जोर नहीं दिया। 
“इसके विपरीत मेने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा--- 
जिसका में अधिकारी भी हँ---तो मुझे संतोप हो जायगा। आप इससे सहमत होंगे 
कि पंच की स्थापना पर जोर देना बिलकुल दूसरी वात है।. * 

“प्रतिह्वन्द्दी सरकार के सम्बन्ध में मुझे खयाल है कि मैंने आपका भ्रम उसी 
समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मेने कहा था कि में 
अपनेको जिला-अफसर नहीं समझता और मेने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से बने 
पटेल या गांव के मुखिया का जो कार्य किया हैं, वह भी जिला-अधिकारियों की जान- 
कारी में और अनुमति से। इसलिए यदि उपर्युक्त दो गछुत बातों ने आपके विचारों 
पर असर डाला हो तो मुझे खेद होगा। 

“इस पत्र के लिखने का मेरा अभिप्राय यह दरयाफ़्त करना हैं कि क्या आप 
अब विल्ली-समझौते को खतम समझते हैं या गोंलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के भाग न 
लेने पर उसे कायम मानते हैं ? कांग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रातःकाल निम्नलिखित 
निश्चय किया है--- १३ अगस्तवाले कार्य-समिति के गोलमेज-परिषद्‌ में भाग न लेने 
के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव 
से विल्ली-समझौते का अन्त नहीं समझना चाहिए। अतः सभी कांग्रेसियों और कांग्रेस- 
संस्थाओं को सलाह देती हैं कि जव॒तक और कोई आदेश न दिया जाव, दिल्‍ली समझौते 
की कांग्रेस पर लाग टह्ोनेवाली शर्तों का पाछन किया जाय। 

इससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना 
चाहती और वह सच्चाई से दिल्ली-समझौते का पाछून करना चाहती हैं। लेकिन यह 
सब प्रान्तीय सरकारों की परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर निर्भर है । 

“जैसा कि पत्रों में तथा वातचीत में भी पहले में आपको वतछा चुका हूँ, 
प्रास्तीय सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति दिन-दिन, कम-ही-कम दिखाई पड़ी 
है। कार्य-समिति के दफ्तर में वरावर सरकार के ऐसे कार्यों की इत्तलायें आ रही 
हैं जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार कार्यकर्ताओं और कांग्रेस-आन्दोलन 
को कुचलना चाहती हैँ ।” 

गांवीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर 
जल्दी मिले और यदि दिल्‍ली-समझौते का पालन मंजूर हैं, तो में कहँगा कि जो शिकायतें 
आपके सामने पेश की गई हैं उनपर शी त्र ही विचार किया जाय; क्योंकि मेरे साथी- 
कार्यकर्ता इसपर जोर दे रहे हैं कि यदि शिकायतें टूर नहीं होतीं, तो कम-से-कम 
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वे 


आत्म-रक्षा के लिए हमें भी रक्षात्मक उपाय हाथ में छेने की आज्ञा दी जाब। गांवीजी 
को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ 
स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे अपमानित करना 

नहीं चाहते थे। छेकिन दरभसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-स्िसवालों 
के निश्चित विरोध के कारण अस्थायी संधि को तोड़ रही थी, न कि कांग्रेस । गांधीजी 
आवश्यक और अनावश्यक का भेद जानते थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल- 
सर्विस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को उद्यत 
नहीं थे। “इसलिए”, गांधीजी कहते थे, “जवतक इस सर्विस के सब कर्मचारियों के 
खयालात न बदल जायेँ, पूर्ण स्वावीनता के लिए कांग्रेस के संवि-वर्चा करने की कोई 
सूरत नहीं है। कांग्रेस को अभी और कप्ट-सहत व बलिदान में से गुजरना होगा, 
चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्‍यों न चुकाना पड़े । इसलिए में तो अपने 
लिए वारडोली को ही खरी कसौटी मानता हूँ। सिविलियनों की नव्ज देखने के लिए 
ही इसकी योजना की गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बात न थी।” 


आशा हुई 

गांधीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार 
के विरुद्ध आरोप-सूची को प्रकाशित कर दिया था। कुछ लोगों ने समझा कि गांधीजी 
ने इसे प्रकाशित कर सरकार को चुनीती दी है। डॉ० सप्रू और श्री जयकर ने 'मुलतान' 
जहाज से इसी आशय बग बेतार का तार दिया और उसमें बताया कि आारोप-सूत्ी 
के प्रकाशन ने वाइसराय व भारत-मंत्री के साथ संधि-चर्चा में उन्हें परेणानी में डाल 
दिया हूँ । गांधीजी तो यहां तक तैयार थे क्रि कांग्रेस के विरुद्ध रूगाये गये आरोपों 
की इकतरफा जांच किसी निष्पक्ष पंच-द्वारा करा छी जाय। गांधीजी के पत्र का 
वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सनन्‍्तोप-जनक न था। वाइसराय ने यत पांच 
मास की कांग्रेस की कारंवाइयों का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्‍्ली-समझौते 
के भाव और वर्षो के प्रतिकूल थीं और शान्ति-स्वापन के लिए, विशेषत: युक्‍त-प्रान्त 
व सीमा-प्रान्त में, वाचक थीं। वाइसरायब ने उसमें यह भी लिखा था कि गोलमेज- 
परियद्‌ में कांग्रेस का सम्मिलित न होना समलौते के प्रधान उद्देश को असफल करना 
है, लेकिन सरकार विशेष उपायों को तबतक काम में न छायेगी जवतक कि वह ऐसा 


फरने 


फरने को बाध्य न हो जाव। गांवीजी मे समझोता-पाऊन की बाइसराय की इच्छा 





का हृदय से स्वागत किया और सब कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे सावधानी से समसौति 
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का पाछन करें। उन्होंने इस विषय पर वाइसराय से वातचीत करने के लिए तार- 
हारा मुलाकात की अनुमति भी मांगी) मुलाकात की अनमति मिल गई। इसपर 
गांधीजी, श्री वललभभाई पटेल, जवाहरलछालजी और गांधीजी के एकाकी मित्र सर 
अ्भाशंकर पट्टनी वाइसराय से मिले। वाइसराय ने कार्यकारिणी की बैठक की। 
आखिर बहुत-सी वाधाओं के वाद मामले किसी तरह सुलझाये गये और यांधीजी शिमला 
से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गाड़ी को पकड़ने के लछिए रवाना हुए, जो उन्हें २६ अगस्त को 
रवाना होनेवाले जहाज पर सवार करा सके। 

इस तरह गांधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की वातचीत के 
परिणाम-स्वरूप यह फैसला हुआ कि कांग्रेस की ओर से गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ 
में भाग लें और इसके अनुसार वह वम्वई से २६ अगस्त को जहाज पर रवाना 
हो गये। 

भारत-सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति में बह समझौता प्रकाशित कर दिया। 
इसके साथ ही गांधीजी का भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमर्सन के साथ जो 
पत्र-व्यवहार हुआ था, वह भी प्रकाशित कर दिया। क्योंकि पत्र भी समझौते के मूल- 
भूत अंग थे। सरकार की विज्ञप्ति और बे पत्र नीचे दिये जाते हैं :-- 


सरकारी विज्ञप्ति 


१. - वाइसराय महोदय और गांधीजी की वातचीत के परिणाम-स्वरूप 
गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। 

२. ५ मार्च १६३१ का समझौता चालू हैं। यदि यह ज्लावित हो गया कि 
कूछ मामलों में उसका उल्लंवन किया गया है, तो भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें 
उन मामलों में समझौते की खास धाराओं का पालन करावेंगी और यदि उस सम्बन्ध 
में उनके सामने कोई बात रक्खी जायगी तो उसपर भी अच्छी तरह विचार करेंगी। 
समझौते के अनुसार कांग्रेस भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेगी। 

३. सूरत-जिले में लगान-वसूली के वारे में विचारणीय वात यह है कि क्या 
वारडोली-ताल्लुका और वालोड़ महाल के जिन गांवों में पुलिस-पार्टी के साथ माल- 
अफसर जुलाई १६३१ में गये थे, उनमें छगान देनेवालों की आर्थिक स्थिति के देखते 
हुए उनसे पुलिस-द्वारा जवरदस्ती करके वारडोछी-ताल्लुके के अन्य गांवों की अपेक्षा 
अधिक छूगान मांगा गया था या उनकी अपेक्षा उनसे अधिक वसूल किया गया ? 
वम्बई-सरकार से परामर्श करने के वाद और उससे पूर्ण सहमत होते हुए, भारत-सरकार 
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ने यह निशुचय किया है कि इस प्रइन की जांच की जाबगी। जांच का क्षेत्र यह 
होगा कि :--- 

विच्वाराघीन गांवों में पुलिस-दारा जबरदस्ती और दमन करके खातेदारों 
को उन गांवों की अपेक्षा जहां ५ मार्च १६३१ के वाद पुछिस की सहायता के विना 

वसूली हुई है, वार्‌डोली के दूसरे गांवों में जो अंदाज रकखा गया था उससे अधिक छगान 
ते के लिए बाधित किया गया, इस आारोप की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा 
आ है, तो ठीक रकम का निर्धारण करना। इन बातों के अन्तर्गत उठनेवाले किसी 
भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती हैं। 

बम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० 
गॉडन को नियुक्त किया है। 

४. कांग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रयनों के वारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय- 
सरकारें जांच की आज्ञा देने को तैयार नहीं हैं। 

५. यदि समझौते के क्षेत्र से वाहर कांग्रेस किसी मामले में नई शिकायतें 
करे, तो उन शिकायतों पर साधारण शासन-प्रवन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार 
सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवारू उठे तो, जांच करनी है या नहीं, 
ओऔर यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन सब वातों का फैसला प्रान्तीय-सरकारं 
प्रचलित कार्वक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।” 


न्धि 


6. ४५ 


पत्न-व्यव॒हार 

इम्सेन सा० फे नाम गांधोजी का पत्न--शिमरा २७ अगस्त १६३१ 

“आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा नेजने के लिए धन्यवाद । 
सर कावसजी ने भी आपके बताये संशोधन भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों 
से व मेंने संशोधित मसबिदे पर खूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पप्टीकरण के साथ 
हम आपके संशोधित मसविदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं--- 

चौथे पैरेग्राफ में सरकार ने जो स्विति अख्तियार की है, उसे कांग्रेस की ओर 
से स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि जहां 
कांग्रेस की सम्मति में समझौते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती 
वहां जांच करना जरूरी हो जाता है। वर्बोकि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन उसी समय 
के लिए स्थगित किया गया है, जबतक दिल्ली का समझौता जारी है। लेकिन यदि 
भारत-सरकार व जच्य प्रान्तीय सरकारें जांच कराने के लिए उंद्यत नहीं हैं, तो मेरे 
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सहकारी व में इस धारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे। इसका परिणाम 
यह होगा कि कांग्रेस अवसे उठाये गये अन्य मामलों के बारे में जांच के लिए जोर नहीं 
देगी, लेकिन यदि कोई शिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जांच के 
अभाव में उसे दूर करते के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ग्रहण करना 
आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के स्थगित रहते हुए भी उसे 
करने के लिए स्वतंत्र होगी। 

में सरकार को यह आश्वासन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि कांग्रेस का 
निरन्तर प्रयत्न यह रहेगा कि सीधे वार से वर्चे और विचार-विनिमय, समझाना-वबुझाना 
आदि उपायों से शिकायत दूर करायें। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहां इसलिए 
,आवश्यक हो गया है कि भविष्य में कोई संभावित गछतफहमी या कांग्रेस पर समझौता- 
उल्लंघन का आरोप न हो सके। वर्तमान वातचीत के सफल होने की हालत में मेरा 
खयाल है कि यह विज्ञप्ति, यह पन्न और आपका उत्तर एकसाथ प्रकाशित कर दिये 
जायेंगे ।” 


इसमर्सन सा० का उत्तर---२७ अगस्त १६३१ 


“आज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे 
स्पष्टीकरण के साथ विज्ञप्ति के मसविदे को स्वीकार कर लिया हैं। कौंसिल-सहित 
गवर्नर-जनरल ने इस बात को ध्यान में ले लिया है कि अव आगे से उठाये गये मामलों 
में जांच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहीं हैं। लेकिन जहां आप यह आइवासन 
देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीवे वार से वचने और आपसी वातचीत, समझाना-बुझाना 
आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, वहां आप 
भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निदचय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहता है कि कौंसिल-सहित यवर्नर-जनरल आपके साथ 
इस आशा में सम्मिलित होते हैँ कि सीधे वार के छिए कोई मौका नहीं आयेगा। जहां- 
तक सरकार के सामान्य रुख की वात है, में वाइसराय के € अगस्त को लिखे हुए पत्र 
का निर्देश करता हूँ। सरकारी विज्ञप्ति, आपका बाज की तारीख का पत्र ज्ौर यह 
उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी।” 

..._ इससे पाठक जान गये होंगे कि वारडोछी की जांच का निश्चय हो गया तथा 
अन्य ऐसी विद्यमान शिकायतों के बारे में, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, दिल्ली- 
समझौते के जारी रहते हुए भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक प्रहार करने के अपने अधिकार 


दढ 
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को वहाछ रक्‍्खा। आगे पैदा होनेवाली दिवकतों का कोई निश्चित हल नहीं सोचा 
गया, उनकी जांच हो भी सकती थी और नहीं भी । जहां जांच न हो और दिक्कत भी 
दूर न की जाय, वहां यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई 
सीधा वार भी कर सकती थी। साथ ही कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेसियों को यह ध्यान 
में रखना था कि दिल्‍्ली-समझौता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये घिना वे 
अपनी और से समझौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे। जहां सरकार या उसके 
अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत हो, शान्ति के साथ समझ्ना-बुझाकर उसे दूर करने 
की हर तरह कोशिश की जाय। जहां इस प्रकार की कोशथिक्षों में सफलता न मिले, 
वहां राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनसे सलाह मांगी जाय। 

गांधीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिकायतों 
का उल्लेख किया था और सरकार ने जिसका जवाब दिया था, उन मामझछों से सम्बन्ध 
रखनेवाली सब कांग्रेंस-कमिटियों से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह 
विचार करें और अपना उत्तर महासमिति के पास अहमदाबाद भेजें। समझौते के 
और जो उल्लंघन हों या और कोई नई शिकायत पेच्य हो, तो वह भी जल्दी ही 
राष्ट्रपति के पास भेजी जाय। 


लन्दन को रवाना 

गांवीजी लब्दन को चल पढ़े, लेकिन मसाधारण आशावादी होते हुए भी 
उन्हें सफलता की उम्मीद न थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारें, 
सिविल-सविसवाले और अंग्रेज व्यापारिक कम्पनियां कांग्रेस की उद्देश-यूर्ति में सहायक 
होंगे। कार्य-समिति ने ११ सितम्बर १६३१ को जहमदावाद में गांधीजी व राष्ट्रपति 
के शिमला में सरकार के साथ किये गये नये समझौते में पड़ने की कार्रवाई का समर्थन 
किया। कार्य-समिति ने इस बैठक में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय किया। सभी उद्योग- 
धन्धों से और विशेषकर कपड़े के कारखानों से कोयले की उन भारतीय खानों का 
कोयला बर्तने की सिफारिश की गई, जो इस आशय की प्रतिज्ञा करें कि थे जनता की 
भावनाओं से सहानुभूति रक्खेंगी; पूंजी व डाइरेक्टरों में ७५ फी सदी भारतीयता 
होगी; मैनेजिंग एजेण्ट के कारोबार में विदेशी स्वार्थ न होंगे; अपने दाम और माल 
की जात का ठीक इन्तजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता देंगी; उसके अधिकारी 
राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोथी प्रचार में न लगेंगे; विश्ेप कारणों के बिना केवल 
भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे; वीमा, बैंकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय 
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कम्पनियों में ही करेंगी और इसी तरह आय-व्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जहाजी 
एजेण्ट तथा ठेकेदार सव भारतीय ही रक्‍खे जायंगे; यथा संभव भारत में वनी चीजें 
ही व्यापार के छिए खरीदी जायंगी; प्रवन्व-कर्तता लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे; 
खानों के मजदूरों को सन्‍्तोप-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन 
की दशा भी ठीक की जायगी तथा खानों के परीक्षित वैलेन्सशीट प्रति वर्ष कांग्रेस 
को भेजे जायँगे। 

अक्तूबर व नवम्बर में भारत और इंगलैण्ड में होनेवाली सनसनीखेज घटनाओं 
की ओर बढ़ने से पहले हमें गांघीजी कौर उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए 
गांधीजी के साथ श्री महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलारू और श्रीमती मीरावहन 
थे। श्रीमती सरोजिनी वायड़ू भी उनके साथ थीं। जो सामान अपने साथ ले जाने 
की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता न थी। सूचना 
का समय थोड़ा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा था, 
लेकिन गांधीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया। बदन 
में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहां अरबों व भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें 
एकसाथ अभिनन्दन-पत्र तथा ३२१८ गिन्नी की थली दी। 

जहाज पर भी गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और वालकों 
के साथ अपना मनोरंजन आदि सावारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते 
थे। गांधीजी को श्रीमती जगलूलपाशा और वफ्दपार्टी के अध्यक्ष नहसपाशा ने 
बधाई मेजी। पहले का संदेश तो स्वभावतः हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हादिकः 
उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा--- * 

“अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर में 
उसी स्वाबीनता के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हूँ। 
मेरी हादिक कामना है कि आपकी यह यात्रा सकृश्ठ् समाप्त हो और आप प्रसन्नता- 
पूर्वक छौटें। में ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जव वहां से छोटकर स्वदेश 
जाने लगेंगे, तंव मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल होगी। ईश्वर आपको चिरायु 
करे और आपके प्रयत्नों में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे | 

मिस्री शिप्ट-मण्डल को पोर्टसईद पर गांवीजी से मिलने की आज्ञा नहीं दी 
गई, लेकिन कैरो पर भारतीयों के शिप्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। वहुत 
दिक्कत के वाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गांवीजी से मिल सका । 

जब गांवीजी मार्सेलीज पहुँचे, श्री रोम्यां रोछां की वहन मैंडलीन रोलां उनका 
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उत्साह-पूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं। रोम्यां रोलां अस्वस्थ होने 
के कारण स्वयं उपस्थित न हो सके थे। मैडलीन रोलां के साथ मोशियर प्रिवे व्‌ उनकी 
सुपत्नी भी थीं। मो० प्रिवे स्विजरलैण्ड के एक अध्यापक हैं, जिन्हें भारत-सरकार 
ने पीछे १६३२-३३ के आन्दोलन में मामूली तथा संदिग्व अध्यापक कहकर प्रसिद्ध 
कर दिया था। कितने ही फ्रांसीसी विद्याथियों ने भी गांधीजी का अभिननन्‍दन किया। 
गांधीजी लब्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजनिक गृहों तथा गरीबों के मैले घरों के बीच 
मिस म्यूरियक लिस्टर के यहां किसस्ले-हाल में ठहरे। लन्दन में उन्हें 5हरने के लिए 
बहुतसे निमंत्रण मिक्ते और इससे भी ज्यादा निमंत्रण गांवों में उन्हें सप्ताह का 
अन्तिम भाग शान्ति से बिताने के लिए मिले। एक भिन्र ने एक दिन यूस्टन-रोड पर 
स्थित मित्रसमा-मवन (फस०ए6त9 (८८४४४ िएए४४) में दिये गांवीजी के 
भाषण व किस्सले-हाल से न्यूयार्क को ब्रॉडकास्ट-द्वारा भेजे गये संदेश की रिपोर्ट 
टाइस्स' में पढ़कर ५० पौण्ड का चेक ही भेज दिया था। 


परिपद्‌ में 

गांधीजी ने लन्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट-एण्ड को, त्रिटिश सरकार 
के आतिथ्य की अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और घनी लोगों की 
संगति की अपेक्षा दरिद्रों की संगति को, अधिक पसन्द किया था। 'चचा गांवी-- 
हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नंगे पर, कमीज भी नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए---ईस्ट- 
एण्ड के बालकों में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रात:काल आकर उनको घेर 
लेते थे। गांधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनायें, लंकाशायर के मजदूरों के एक समान 
अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी ओर उनकी ब्रिटिश-सम्राद से अपनी मामूली 
पोभाक में भेंट--ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कांग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है, लेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी की हैं, जो जीवन को अविभाज्य 
मानते हैँ कि जीवन विभिन्न विभागों में--जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल 
पड़ी हँ--नहीं बांदा जा सकता है। 

गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा ध्यान गये 
बिना नहीं रह सकता। फेडरल स्टूक्चर कमिटी में दियेगये उनके भाषण को लन्दन में 
दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैँ। उन्होंने कांग्रेस, उसका 
इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबक संक्षिप्त परिचय 
नपे-सुले शब्दों में दिया। कोई बात छूटने न पाई। उनके इसी परिचय को हमसे वस्तुत्त: 


शण्द कांग्रेस का इतिहास : भाग ५ 


इस पुस्तक की भूमिका वनाया है। उन्होंने कांग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन- 
ग्ीपणकर्त्ता मि० ए० ओ० हम के प्रति श्रंद्धाज्जलि अपित की। उन्होंने कांग्रेस व 
प्रकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूत भेदों का निर्देश किया। उन्होंने 
रांची का प्रस्ताव पढ़कर उसकी व्याख्या की। उन्होंने यह भी वताया कि प्रधान-मंत्री 
वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, संघ तथा भारतीय हितों की दृष्टि से संरक्षण, इन तीन 
किरणों से चित्रित भारतीय ध्येय से वहुत कम है। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे 
प्रड़ी आवश्यकता पर भी--जो केवल राजनैतिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान 
राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है---विचार प्रकट किये। उन्होंने ब्रिटिश प्रजाजन' 
की अपनी पहली स्थिति और वागी' की आवुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राप्ट्र- 
तमूह (कामनवेल्थ) के आदशों में कितना भेद है, यह वताया। उन्होंने किसी दृकान 
की व्यवस्था वदलूने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दूकान के लेन-देन 
आदि का हिसाव समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यह 
आश्वासन दिया कि हम इंग्लैण्ड के घरेलू संकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं। 
ठेकिन यह तभी सम्भव है जब कि इंग्लैण्ड भारत को शक्ति-वल से नहीं, वल्कि प्रेम- 
हूपी डोरी से वांधा हुआ रक्‍्खे। ऐसा भारत इंग्लैण्ड के एक साल के वजट को ही नहीं, 
कई सालों के वजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा। 

अल्पसंख्यक-समिति में भाषण देते हुए गांधीजी ने कई खरी वातें पेश कीं। 
उन्होंने असंदिग्व भाषा में यह कहते हुए स्थिति को विछकूछ साफ कर दिया कि विभिन्न 
जातियों को अपने पूरे वछ के साथ अपनी-अपनी मांय पर जोर देने के लिए उत्साहित 
किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आवार-रूप नहीं है, हमारे समाने 
पख्य प्रइच तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को 
अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रइन हल करने के लिए ही बुलाया गया 
है? हमें लन्दन में इसलिए निमंत्रित किया गया है कि हमें जाने से पहले यह संतोष 
हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-य्रुक्त व असछो ढांचा तैयार 
कर चुके हैं और अब उसपर केवल पाललंमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई हैं। उन्होंने 
पर ह्यूवर्ट कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर 
द्यूवर्ट कार तथा उनके साथियों को इससे जो संतोष हुआ है वह में उनसे न छीनूगा, 
छेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है वह मुर्दे की चीर-फाड़ जैसा ही है। 
प्रकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात्‌ स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
हीं किन्तु नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। “में उतकी 
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सफलता चाहता हूँ”, उन्होंने कहा--/लेकिन कांग्रेस इससे विछकूछ अलग रहेंगी। 
फिसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी 
और उत्तरदाबी झासन का वृक्ष कभी पनप ने सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने 
की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर छेगी।” अन्त में 
उन्होंने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय 
बाद उन्होंने अपने जीवन की वाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा--“अस्पृश्य कहे जाने- 
वालों के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को में समझ सकता 
हैँ, लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय 
घाव है। इसका बर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का करलंक निरंतर रहेगा। . . . . . . - « « 
हम नहीं चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाब। 
सिक्‍्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा 
के लिए ईसाई रह सकते हैं। छेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए बदछूत रहेंगे ? अस्पृ- 
घइबता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू-धर्म ही डूब 
जाय। जो लोग अदछूतों के राजन॑तिक अधिकारों की वात करते हैं वे भारत को नहीं 
जानते, और हिन्दू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इतस- 
लिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस वात का विरोध करनेबारा यदि 
सिर्फ में ही अकेला होऊँ तो भी, अपने प्राणों की वाजी छगा कर भी, में इसका विरोध 
कझूंगा।” 

गांवीजी प्रधान-मन्त्री को पंच बनाने के विरोब नहीं थे, बशततें कि उनका 
निर्णय केवल मुसलमानों और सिक्‍्खों तक सीमित हो। अन्य जातियों के पृथक प्रति- 
निधित्व से वह सहमत न थे। प्रधान-मन्त्री ने इस वियय पर एक सीधा-सादा सवाल 
किया--- क्या आप, आपमें से प्रत्येक--कमिटी का प्रत्येक सदस्य--साम्पदायिक 
समस्या का हल निकालने और उससे अपनेको बाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थवा- 
पत्र भेजेंगे ? मेरा खयाल है कि यह वहुत अच्छा प्रस्ताव हैं।” पाठक यह न भूले होंगे 
कि प्रवान-मन्‍्त्री का यह निर्णय जब अगस्त १६३२ में प्रकाशित हुआ था, तव यह सवाल 
भी हुआ था कि क्‍या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव 
है, या यह प्रधान-मन्त्री का निर्णय (/५ए४४त0) है ? गोलमेज-परिपद्‌ के सब सदस्यों 
से इस किस्म के प्रार्थना-यत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पंच की हैसियत से 
निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिए यह निश्चय भी एक प्रस्ताव-मात्र 
था और इसे ब्रह्मवाक्य नहीं माना जा सकता। 
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गांवीजी का रुख 


१८ नवम्वर १६३१ तक मंत्रि-मण्डल गोलमेज-परिपद से ऊब चका था। 
इस दिन छॉड सेकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुतनाकर सबको चकित कर दिया 
कि भाषणों के बाद कमिटी को विसर्जन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खली 
वेठक की जाय। विरोबी-दल की ओर से बोलते हुए मि० वेन ने इसका यह कहकर 
विरोध किया कि सरकार परिपद्‌ की हत्या कर रही है। सर सेम्युअल होर ने कहा 
कि हमे वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि इन 
परिस्थितियों में यह मामला यहीं वन्‍द कर भावी कार्य-विधि के तिलसिल्ले में प्रधान- 

मन्‍्त्री के वक्‍तव्य की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सवाल पर वहस 
हुई और गांधीजी ने इस विपय पर भी कुछ और स्पप्ट बातें कहीं। लेकिन उससे 
पहले उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो में इंग्लैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का 
भी विचार रखता हूँ, क्योंकि में तो लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-यक्त समझौते 
का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि 
कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सब प्रकार की जिम्मेवारियों को---रक्षा का 
पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक--आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साथ 
अपने कनन्‍्धों पर उठाने के योग्य हैं। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना 
वस्तुत: देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के * 
हों, मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि में उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे 
पास आ नहीं सकते, और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कांग्रेसियों को अपना देश- 
भाई न समझें । “इन सैनिकों और हमारे वीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।” 
“अंग्रेजी सेना वहां पर अंग्रेजों के स्वार्थो की रक्षा के लिए, विदेशियों के हमलों को 
रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रक्‍्खी गई हूँ ।” वस्तुतः केवल अंग्रेजी 
फौज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेवा (भारतीय सेना) रखने के भी यही हेतु हैं। लेकिन 
अंग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश इन विभिन्न भारतीय संनिकों में सन्तुलूत 
रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-युरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन 
यह भी जानता हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान-सेनापति और 
न सिक्ख या राजपूत ही मेरी भाज्ञा मानेंगे, “किन्तु फिर भी में आशा करता हूँ कि 
ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से में अपने आदेश और बाज्ञा का पालूद उनसे करा 
सकूंगा। अंग्रेजी फौजों को भी यह कहा जा सकेगा कि जब तुम यहां अंग्रेजों के स्वार्थो 
की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हो ।” यह 
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सब मेरा स्वप्न है। में जानता हूँ कि में ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों या जनता से इस स्वप्न 
को पूर्ण न करा सकूंगा; लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, फीज पर अधिकार 
न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा। भारत अपनी रक्षा 
करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिक्ल और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत 
कर सकते हैं। राजपूत तो श्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोडी नहीं, हजारों थर्मा- 
पोलियों के जन्मदाता कहे जाते हैं। ही 

सच बात तो यह है कि किसी दिन गांवीजी अंग्रेजों और उनकी कर्तव्य-बुद्धि 
पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा-- हमें अंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस 
प्रेम-भाव का संचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 
यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार हैं, तो 
इस सदी-भर कांग्रेस बयावान में भटकती रहेगी, उसे भयंकर अग्निन्‍परीक्षा में होकर 
गुजरना होगा, आपदाओं के तूफान और गलतफहमियों के ववण्डर का मुकाबला 
करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौछार भी सहनी 
पड़ेगी ।” संरक्षणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “यद्यपि उनके भारत के हित में 
होते की बात लिखी गई है, फिर भी में छॉर्ड अविन के इस कथन की पुष्टि करना 
चाहता हूँ कि गांवी ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारतः भौर इंग्लेण्ड दोनों 
के हितों की रक्षा के लिए हों। में फिर कहता हूँ कि में एक भी ऐसे संरक्षण की 
कत्पना नहीं करता, जो केवछ भारत के हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं 
है, जो साथ-साथ ब्रिटिश स्वार्थों की भी रक्षा न करे, वदतें कि हम साझेदारी---इच्छित 
ओर सर्वथा बरावरी के दर्जे की साझेदारी--की कल्पना करें।” गोलमेज-परिपद्‌ 
के खुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित छोगों के सामने यह स्पप्ट कर 
दिया कि में इस श्रम में नहीं हूँ कि आजादी वहस-मुवाहसे एवं सन्धि-चर्चा से मिल 
सकती है। लेकिन में यह जरूर कहूँगा कि जब वह घोषणा हो चुकी है कि परिपदों या 
कमिटियों में फैसले की कसौटी वहुमत नद्ीीं रक्‍्खी जावगी, तव परिपद्‌ के संयोजक 
ऐसी कमिटियों की एक के वाद दूसरी रिपोर्ट पर बहुमत की सम्मति' कैसे लिखते है 
ओर मतभेद रखनेवाले 'एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं करते ? वह एक' कौन 
हैं? क्या यहां उपस्थित दलों में से कांग्रेस भी एक दल हैं? मे पहले भी यह दावा 
कर चुका हूँ कि कांग्रेस ८५५ फी सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब में यह दावा करता 
हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, जमींदारों और भिक्षित-वर्ग की 
भी प्रतिनिधि है। अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं; 
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कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मंच सबके 
लिए--जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव-खयाल किये विना+-एकसा खुला है। 
इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव हैं कि कुछ छोग इसके पास न जाते हों; 
लेकिन कांग्रेस उन्नतिशील संस्था है; दूर-दूर गांवों में इसका प्रचार हो रहा है। फिर 
भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए 
कि यही एकमात्र ऐसी संस्था है, जिससे किया फँैसछा कारआदम हो सकता है। क्योंकि 
यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई संस्था है। कुछ छोग अनुभव कर रहे थे 
कि कांग्रेस मुकावलें की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। भच्छा। यदि 
कांग्रेस हत्यारे के छूरे, जहरीले प्याले, गोलियों और भालों के मार्ग को छोड़कर अहिंसा- 
पूर्वक मुकावले की सरकार चला सकती है, तो इसमें वुरा ही क्या हैं ? यह ठीक है 
कि कलकत्ता-कारपोरेशन पर एक लछाउछत लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि ज्योंही उस वात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकपित किया गया, उन्होंने अपनी 
भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी किया था। कांग्रेस 
हिसा नहीं, अहिसा को मानती है; इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन जारी किया 
गया। इसे भी तो सरकार ने वरदाइत नहीं किया। परन्तु उसका मुकाबला भी नहीं 
किया जा सकता था--स्वयं जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके। १६०८ में जो 
भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १६१४ में वही दे देना पड़ा। वोरसद व 
वारडोछी में सत्याग्रह सफल हुआ है। छॉड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके है। 
इंग्लैण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैसे कूछ आदमी भी हैं, जो मुझे कहते हैँ कि आप यह 
खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-सहन करना पड़ता है तव अंग्रेज लोग दुःखी 
नहीं होते। लॉर्ड अविन ने आडिलेन्सों के द्वारा देश को खूब तपाया है, लेकिन उन्हें 
सफलता नहीं मिली । “समय रहते हुए, में चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का ध्येय 
क्या है। स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें।” दिक्कत , 
तो यही है कि यहां कोई एक मत नहीं और न परिपद्‌ ने शब्दों और भावों की निश्चित 
व्याख्या कर रक्‍्खी हैं। जब दव्द विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने 
लगते हैँ तव किसी एक वात पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने 
वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए मुझसे पूछा कि कया मैंने उपनिवेश 
घब्द की परिभाषा पर गौर किया हैं? हां, मेंने किया हैं। उपनिवेश गिना दिये हें, 
लेकित उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १६२६ की 
निम्नलिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते-- 
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“उपनिवेश वे स्व॒तन्त्र देश हैं, जो ब्रिटिग्-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका 
दर्जा एक समान हो, चरेल व बाहरी किसी भी पहल से वे एक-दूसरे के आधीन न हों, 
यद्यपि सम्राट के प्रति एक-समान राजभक्षित के सूच्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रता- 
पूर्वक ब्रिटिश्व-राप्ट्रसमूह (कामनवेल्थ) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हों।' 

मिश्र इनमें नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को 
चिन्ता न थी। बह तो पूर्ण-स्वतन्त्रता चाहते थे-। एक अंग्रेज राजनीतिज्न ने उनसे कहा 
था कि आपकी पूर्ण स्वतंचता का अर्थ क्या है--क््या इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हां, दोनों 
के पारस्परिक हितों के लिए साझेदारी । गांबीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ 
करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छूरों, जहरीले प्यालों, तलवारों, भालों या गोलियों 
की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने संकल्प की जरूरत है; नहीं कहने की शवित 
की आवश्यकता हैं। और वह आज नहीं' कहना सीख रहा है। संरक्षणों का जिक्र 
करते हुए गांवीजी ने कहा कि “मुझे तीन विश्येपज्ञों ने बताया है कि जहां देश की ८० 
फी-सदी आय इस तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आपने की कोई संभावना 
नहीं, वहां किन्‍्हीं उत्तरदायी मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चछाना असम्भव हैं। में 
भारत के अनुचित कानूनी हितों की रक्षा नहीं चाहता। अकेले भारत के लिए लाभप्रद 
और ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक संरक्षण भी में नहीं चाहता | जैसे सर सेम्युअल 
होर और में संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते, वैसे ही श्री जयकर और में भी इस पर 
सहसत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को--प्लेग, मलेरिया, सांप, विच्छू और 
शेरों की समस्याओं को--पार कर गया है। वह घवरा नहीं जायगा। परमात्मा के 
नाम पर मुझ ६२ साल के दुवले-पतले आदमी को थोड़ा-सा तो मौका दो। मुझे और 
जिस संस्था का में प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान तो 
वबनाओं। यद्यपि आप मुझपर विश्वास करते प्रतीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर 
अविश्वास करते हैं। परन्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस महान्‌ संस्था से भिन्न न 
समझ्निए जिसमें कि में तो समुद्र की एक बूंद के समान हूँ। में कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ। 
और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो में आपको आमन्त्रित करता 
हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास हैं 
वह किसी काम का नहीं; क्‍योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिचा 
मेरे पास कोई मधिकार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिप्ठा के अनुकूछ काम करेंगे, 
तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर छेंगे। तव आपको उसे दवाने के लिए अपने 
आतंकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित 


दे 
दर्द 
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आतंकवाद अक अके 


तंकवाद के द्वारा वहां पर विद्यमान बातंकवाद से लड़ना है; क्योंकि आप 
वास्तविकता से अथवा ईश्वरी संकेत से अपरिचित हैं। क्या आप उस संकेत को नहीं 
देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि 
हम आज गेहूँ की वनी हुईं रोटी नहीं वल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जवतक 
रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों छोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए पतिज्नञा वद्ध 
हें कि उस वक्‍त तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठने देंगे ? ” 


वारडोली की जांच 

जब १ दिसम्वर को परिपद्‌ विसजित हुईं, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद 
देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलूग-अलछग रास्तों पर जाना होगा। 
झौर हमारे रास्ते विभिन्न दिद्याओं में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें हैं 
कि हम जीवन में आनेवाली आंधियों से टक्कर लें। “में नहीं जानता कि मेरा रास्ता 
किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं हैं। यदि मुझे आपसे बिलकुल 
विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हादिक धन्यवाद के अधिकारी तो 
हैं ही।” इन भावीसूचक झाव्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ से विदा हुए। 
उस समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में सम्मिलित 
हुई थी, उनमें से एक--घधोर-दमन रोक दिया जायगा--पूरी तरह टूट चुकी थी। 
गांधीजी वंगाल व युकतप्रान्त की बढ़ती हुईं दुरी स्थिति से वहुत चिन्तित हुए, क्योंकि 
उनका खयाल था कि भारत में दमन-नीति को जारी रखना हरूच्दन में प्रदर्शित सहयोग 
और भारत को स्वतन्त्रता देने की इच्छा से विछकूल मेल नहीं खाता। 


हक. 


जव गांधीजी गोल्मेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे, तव यह आश्वासन दिया 
गया था कि वारडोली में छगान-वसूछी के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के 
आरोपों की जांच होगी । मि० गॉर्डन को सूरत जिले के मालगुजारी-कानून के अनुसार 
अधिकार देकरुजांच के लिए खास अफसर नियत किया गया। जांच ५ अक्तूबर १६३१ 
को शुरू हुईं। श्री भूछाभाई देसाई और सरदार वल्‍्कभभाई पटेल उपस्थित थे। दोनों 
पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानों को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक 
लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें वहुत नुकसान 
उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने बहुत से पत्र, 
तार व लेख सुनायें। उनमें वारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर 


कलक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ घावा बोला । टिय्वर्बा, राजपुरा, लाम्मा, 


> 
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माणकपुर, वल्ोडगढ़, अलगोधा और जामणिया पर भी घाचा बोला गया। जांच 
एक बरसे तक चलती रही। भारत-सरकार व वम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त 


तक जितनी क्षाज्ञायें प्रचारित की थीं, कांग्रेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा, क्योंकि 
उनसे समझौते में निदिप्ट स्टैण्डर्ड के प्रझन पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० 


गॉईन यह बात समझ न सके कि सरकार को कांग्रेस की वात सिद्ध करने के लिए गवाह 
के रुप में क्यों बुलाया जाय ? उन्होंने कहा कि “यह अनुमाव करना चाहिए क्रि कांग्रेस 
ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सब मसारा एकन्र कर लिया होगा, जिसके आधार पर 
उसने अभियोग रूगाया, और उस मामले को पेश करना तंथा अपने मामले को पुप्ट 
करना कांग्रेस का फर्ज है। कांग्रेस सरकार के किसी खास हुक्म की ओर निर्देश करना 
चाहे, तो और बात हैं ।” तब कांग्रेस ने अभिकूपित कागजों को मांगने के कारण बताये 
और यह भी बताया कि किस किस्म के कागज विरोधी-पक्ष के अधिकार में हैँ | मि० 
गॉईन ने १२ नवम्बर १६३१ को यह हुक्म दिया कि “विचाराबीन प्रश्न के सिलसिले 
में अनिश्चित और अयुव्ति-युक्‍त् मांगों से सहमत होना असम्भव हू।” श्री देसाई ने 
इस हुक्म पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि इसमें यह मान लिया गया हैँ कि मानों अपनी 
गवाही की खामी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कागजों को इतनी देर 
*वाद पेश करने की माँग की हुैं। महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय 
के लिए की गई जांच में विरोधी-पक्ष जिस भावना से सहयोग करना चाहता है, उसका 
ज्ञान भी मि० गॉर्डन के इस हुक्म से हो जायगा। 'सार्वजनिक-हित' करने कीं उनकी 
इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी। उस स्पिरिट का खयाद करते हुए में जिन 
परिणामों पर दुःख-पूर्वक पहुँचा हैं, वे और भी पुप्ट हो गये हैं। वल्लभभाई पटेल ने 
क्रिसानों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए छिखा कि “जांच का रुख विरोधी 
और इकतरफा दीखता है। लेकिन में उस वक्‍त तक न हटगा, जबतक कि हमारे 
प्रतिनिधि वकील को यह यकीन न हो जाय कि जागे कार्रवाई करना निश्पयोगी है ।” 
दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजों को पेथ करने ने इन्कार कर देने का अर्थ 
सरकारी गवाहों पर से जिरहू की एक उपयोगी कैद को हद देना था लीर यह भी 
महसूस किया गया कि इस तरह अवकचरी जाँच निरुपयोगी से भी अधिक बुरी है। 
इस कारण सरदार वल्लभभाई पटेल ने जाँच से हाथ खींच लिया मोर १३ नवम्बर 
१६३१ को गांधीजी को लन्दन निम्नलिखित तार भेजा :-- 

“जिन ग्यारह गांवों की इजाजत दी गई थी, उनमें से सात मांवों के ६२ 


खातेदारों बौर ७१ गवाहों की गवाहियां छी गई हैं। जांच के क्षेत्र में नहीं आते, यह 
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कहकर पांच गांवों की जांच करने की इजाजत ही नहीं मिली । सरकोर के पहले गवाह 
मामलतदार की आंशिक जिरह में महत्त्वपूर्ण इकबाल के वाद जांच-अफसर ने यह फैसला 
किया है कि जांच-विपयक प्रइनों से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कागजों को पेश कराने 
या उनके देखने का हमें अधिकार नहीं है । जांच का रुख स्पष्टत: विरोधी और इकतरफा 
हैं। श्री भूलाभाई की सहमति से आज जांच से अलग हो गया हूं 


युक्तप्रान्त में विकट स्थिति 
युक्‍तप्रान्त में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता 
हैं कि उसने भविष्य के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर 
दी। युक्‍तप्रान्त में किसानों की--अधिकांशतः ताल्लुकेदारों व जमींदारों के अधीनस्थ 
किसानों की--आशिक दक्षा वहुत खराव हो रही थी। उनकी विपत्ति बढ़ रही थी। 
लगान-वसूली के तरीकों में वतरमी का नाम-निशान न था। 
दिल्‍ली-समझौते के वाद के महीनों में युक्‍तप्रान्तत के किसानों की हालत 
“निरन्तर खराब होती गई। दाभ बहुत गिर जाने प्र भी लगान में छूट काफी न होने 
'से बहुत बड़ी आपत्ति आ गईं। वेदखलियों तथा दवाव की ज्यादती से यह आपत्ति 
और भी अधिक गंभीर हो गई। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों पर आतंक का राज्य 


“छा गया और उनके साथ क्रुरता-पर-क्रूरता होने लगी। जिन जिलों में किसानों के ' 


साथ सछ्तियां की गईं उन्हें देखने तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियों पर अपनी 
रिपोर्ट देने के लिए युकतप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने कई-जांच-कमिटियां विठाईं। ली 
गई गवाहियों से समथित इन रिपोर्टो पर विशेष प्रान्तीय कृपक-जांच कमिटी ने विचार 
किया। पनन्‍्त-कमिटी के नाम से मशहूर, इस विशेष कमिटी की रिपोर्ट सितम्बर १६३१ 
में प्रकाशित की गई। ८ 
इस अरसे में दःखी और त्रस्त किसानों के दुःख दूर करने के लिए गांधीजी 
व युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के प्रयत्न जारी रहे। अगस्त १६३१ मे भारत- 
सरकार व गांधीजी की शिमला की मुलाकात में युकतग्रान्त के किसानों के आथिक संकट 
पर विशेप-रूप से विचार हुआ और गांधीजी ने इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि 
किसानों के दुःख दूर न हो सकें, तो उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार होगा। २७ 
अगस्त १९३१ को गांधीजी ने भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमर्सन को जो पत्र 
लिखा और जो शिमला-समझौते का एक अभिन्न भाग वन गया था उसमे यह स्पष्ट 
लिखा था, “यदि कोई शिकायत इतनी दीत्रता से अनुभव की जा रही हो कि जांच न 


अध्याय २ : समझौते का भंग प्१्७ 


होने पर उसे दूर करने के लिए सत्यात्रह के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना जावश्यक 
हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा के स्थगित रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्व॒तस्त्र 
होगी ।” २७ अगस्त को गांधीजी के लिखे मि० इमर्सन के जवाब में कांग्रेस की स्थिति- 
सम्बन्धी इस वक्‍तव्य का उल्लेख किया यया है । कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने भी युकतप्रोन्तीय किसान-संकट के बारे में भारत-सरकार को कई वार छिखा 
था। 

इस तरह यह स्पष्ट हैं कि युक्त-प्रान्त में कांग्रेस ने किसान-समस्या का 
हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्मेक प्रयत्न, जो उसके बस 
में था, किया। शिमला-समझौते के वाद फिर वार-वार पन्न लिखे गये, छेकिन वेदखल 
व अन्य किसानों का कोई दुःख दूर न हुआ और वसूली की साधारण मियाद के बाद 
भी बहुत समय तक अत्याचार व शारीरिक यातना दे-देकर जबरदस्ती वसूलियां जारी 
रहीं। पिछली फसल की कठिनाइयों और वेदखलियों का कोई सन्‍्तोपषजनक हल निकले, 
इससे पहले नये फसली साल १३३६ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई, 
जबकि नई बसूली का सवाल भी आ खड़ा हुआ। भारी आफतों से निरन्तर संघर्ष 
के कारण किसान पहले ही जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, अव उन्हें इस नई आफत का सामना 
करना पड़ा। प्रान्तीय सरकार ने रूमान में जिस छूट की घोषणा की, वह बिलकुल 
नाकाफी थी। वेदखल किसानों की वकाया या स्थानीय विपत्तियों के लिए कीई 
व्यवस्था नहीं की गई | इन सबके ऊपर कई जिलों में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 
यदि मांगा हुआ पूरा लगान एक मास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो छूट मिली है 
बह भी वापस ले ली जायगी। घोषणा में आगे यह बताया गया था कि मांगा हुआ 
पूरा छगान चुका देने के वाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते है। इन घोषणाओं 
ने विकट स्थिति उत्पन्न कर दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए 
न तो कांग्रेस से सलाह ली गई थी और न किसानों के अन्य प्रतिनिधियों से । 

सरकारी घोषणाकों के प्रकाशित होने के वाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला- 
कांग्रेस-कमिटी ने इस प्रइन को उठाया और बताया कि किसानों के लछिए मांगी गई 
रकम को चुकाना सम्भव नहीं है। और भी अधिकांश जिले इसी या इससे भी बुरी 
हालत में थे। प्रान्तीब-सरकार से फिर मिला गया और उसे बताया गया कि छूट, 
वेदखली, बकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानों के साथ कैसा 
दुर्व्यवहार किया जा रहा है। युकतप्रान्त के अधिकांश जिलों के लिए उदाहरण-रूप 
इलाहाबाद-जिले के मामछे पर विचार करने के लिए एक तरफ क्‌छ स्थानीय 
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अधिकारियों और वन्दोवस्त-कमिइ्नर तथा दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों के 
बीच -एक सम्मेलन की योजना की गई। वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि 
सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रइन के महत्त्वपूर्ण अंगों पर वहस करने 
के लिए तैयार नहीं हैं। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहस कर सकती है, 
जो उसने (सरकार ने) निर्वारित किये हें। इस तरह समस्या के मूल प्रश्न पर कोई 
विचार ही नहीं हुआ। 

पिछले महीनों में युकतप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार 
के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के वार-वार प्रयत्त किये गये, जो समस्या 
के सभी पहलुओं पर विचार कर सकके में समर्थ हों। य॒कत-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने 
सरकार से सन्वि-चर्चा के लिए सव अधिकार देकर एक विदेप समिति भी नियक्त कर 
दी। पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई। 

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था 
कि वह किसी -भी किस्म का हल, चाहें किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार 
करने को तैयार है, वशर्ते कि उससे किसानों को काफी राहत मिलती हो। जब वसूली 
का समय आया, किसान वार-वार पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए ? युकत- 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिससे समझौते तक 
पहुँचने की वातचीत ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानों के छूगातार सलाह 
मांगने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी 
हुई रकम दे दें, क्योंकि उसे विध्वास था कि यह रकम वहुत अनुचित हैँ और उन किसानों 
को तबाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष 
से आज्ञा लेने के वाद किसानों को यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का 
चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि वह सन्वि-चर्चा के लिए इच्छुक और उच्चत है और ज्योंही किसानों की 
शिकायत दर हुई वह अपनी सलाह को वापस ले लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी 
सुझाया कि यदि वह सन्वि-चर्चा के समय तक वसूली स्थगित कर दे, तो वह (कांग्रेस) 
भी लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस हे लेगी। सरकार चाहती थी कि 
पहले कांग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उससे कांग्रेस का परामर्श नहीं माना। अब युक्‍त- 
प्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुल्तवी 
करने की अपनी सलाह को दोहराये। स्थिति यहांतक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस वरावर 
यह कहती रही कि वह सन्वि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता ढूंढने और ज्योंही 
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किसानों को काफी छूट मिलती नजर आधे या वसूली स्थगित कर दी जाय, लगाने 
मुल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार 
का दृष्टिकोण यह था कि वह केवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से वातचीत 
कर सकती है, जबकि यह सलाह, जिसे वह छगानवन्दी-आन्दोलन कहती थी, वापस 
ले ली जाय। लेकिन सरकार ने अपने छिए खुद दूसरी नीति अख्तियार की। उसने 
सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारियां इतनी तड़ाक- 
फड़ाक हुईं कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलों में पहुँच गये। इन गिरफ्तारियीं 
का अन्त गांबीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहुँचने के पांच दिन पहले सर्वे श्री जवाहरलाल, 
पुमपोत्तमदास टण्डन और शेरवानी साहव की गिरफ्तारियों के साथ हुआ। दरवसलू 
प॑० जवाहरलाल और श्री मेरवानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था। 
इस पावन्दी के वाद जल्दी ही गांधीजी के वम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति 
की बैठक में जवाहरलाल जी ज्ामिल हुए। सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन 
करना मुसकिन ने था। क्योंकि जगह-जगह जोर की वुरूाहट होती थी। और वहां 
जाना पड़ता था और बनेक महत्त्वपूर्ण बैठकों में खुद भी उपस्थित रहने की आवश्यकता 
थी। अतः जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये । 
इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनों को सजा दे दी गई। 


बंगाल में अत्याचार 

संघर्ष का त्तीसरा केद्ध बंगाल था। अस्थायी संधि के समय चह्ां अत्याचारों 
के अनेक दृश्य देखने में आये। शावद इनका उद्देश्य था चटर्याव जिले में हुए उत्पातों 
का बदला लेना। चटगांव शहर और जिले में ३१ क्षमस्त और पिछले तीन दिनों में 
हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक गैर-सरकारी जांच-कमिटी नियुक्त की. गई। 
कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और शण्डे बड़े हथीड़े और छोहे की सलछाखें लेकर रात 
को एक प्रेस में घुस आये और उन्होंनों मशीनों को तोड़ दिया तथा प्रेस-मैनेजर व अन्य 
कर्मचारियों को भी मारासीटा | दिल्‍ली में २७, २८ और २६ नवम्बर को कार्य-समितति 
नें इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और “आतंकवाद की नीति का अनुसरण 
करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ निरपराव जनता की बेइज्जती 
करने व उसे भीषण क्षति पहुँचाने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की तीव्र निन्‍्दा 
क्ी। समिति ने इसपर संतोप प्रकट किया कि जिन गृण्डों को साम्प्रदायिक दंगा 
कराने के लिए ही तजवीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक 
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रंग देने के इरादे से थे, उनके जान-बूझ कर किये गये प्रयत्नों के बावजूद वहां कोई 
साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। समित्ति की सम्मति में बंगाल-सरकार को कम-से-कम 
इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई हैं उन्हें मुआवजा दे और इन दुर्घटनाओं 
के लिए जिनकी जिम्मेवारी सावित हो उन्हें दण्ड दे।” 

जेलों से बाहर लोगों के साथ जब इस प्रकार आयलेंण्ड-के-से दमन के तौर- 
तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलों और नजरबन्दों के कैम्पों में उनके साथ और भी 
अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिंजली के नजरबन्द-कम्प में जो दुःखान्त 
नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप २ नजरवन्द मर गये और २० घायल हो गये। 
कार्य-समिति ने 'सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते 
हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन निह॒त्थों को 
राष्ट्र के तीव्र विरोध करने पर भी नजरवन्द कर दिया है, उनके जीवन और हित- 
साधना की रक्षा की वह जिम्मेवार हैं। इस प्राथमिक कतंव्य के प्रति घोर उपेक्षा 
के अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए 

इसी बैठक में युक्‍तप्रान्त की स्थिति पर भी विचार हुआ। इलाहाबाद 
कांग्रेस-कमिटी ने युक्तप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध और 
खासकर उस स्थिति में लगान और मालगुजारी की अत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध, 
जबकि किसान तीज आर्थिक संकट के कारण देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करने की 
अनुमति मांगी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति देने से पूर्व इस 
पर युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी विचार करले। समिति ने इलाहाबाद-कांग्रेस- 
कमिटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी से पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मति में 
. २७ अगस्त के शिमला-समझौते के अनुसार किसानों को रक्षेणात्मक सत्याग्रह करने 
का अधिकार हो, तो समिति ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार 
कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें। 

प्रसंगवश्ञ हम यहां यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक 
पर अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्‍्ली- 
समझौते को खयाल में रखते हुए यह भारत-सरकार का विश्वासघात है। मुद्रा और 
विनिसय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों 
को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को सोने की मात्रा कम रह जाने के कारण बैंक ऑफ 
इंग्लैण्ड ने तीन दिन की छूट्री कर दी थी और इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान छोड़ दिया था। 
प्रश्न यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टलिंग की दुम के साथ वांधा जाय, या 
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सोने के वाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्वारण करने दें ? पहला रास्ता, जिसे 
भारत-सरकार ने स्वीकार किया, समिति की सम्मति में केवल इंग्लैण्ड के स्वार्थों को 
पूर्ण करता था। क्योंकि इसका मतलब था भारत में आयात के छिए ब्रिटिश माल को 
परोक्ष रूप में तरजीह देना और भारत का सोना बाहर भेजने को उत्तेजन देना । 


सीसाप्रान्त में आग 

भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वछित कर रबखी थी। 
भारत के इतिहास और इन पृष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर छी 
है। वे सीमान्त के उन बहादुर छोगों में से हैँ, जो अनुशासन व संगठन के साथ 
असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुलगप्फारखां के नेतृत्व और प्रेरणा में 
काम करनेवाले ऐसे आदमी एक छाख से ऊपर थें। अगस्त के महीने तक इन 
खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था। अस्थायी संधि के समय से ही 
गांवीजी सीमाप्रान्त जाने और उस संगठन का अध्ययन करने की जनुमति प्राप्ति करने 
का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉ अविन 
से उन्होंने इजाजत मांगी, छेकिन उन्होंने कहा--अभी नहीं। सारे साल-भर उन्हें 
यही जवाब मिलता रहा जौर इसलिए उन्होंने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गांधी को भेजा । 
उन्होंने एक आइचयंकारक रिपोर्ट पेण की । उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा 
खुदाई-खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का अंग बनाकर एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन 
किया। इसके वाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहों से ऊपर हो जाना चाहिए था, 
लेकिन सरकार ऊपर से अर्थ-सैनिक दीखनेवाले संगठन 'को--चाहें वह कांग्रेस के 
स्वयंसेवकों का संगठन ही क्यों न हो--रहने देना नहीं चाहती थी | बेण्ड और बिगुल, 
सिर से पर तक छाछ पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास- 
जो अपने चरित्र, मनृप्यता, वलिदान व सेवा से 'सीमान्त-गांधी' का पद पा चुका था 
और बहुत जल्दी सब आंखों का एक लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा था--ये सब बातें उस 
संगठन को अर्थ-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थीं। कौन जानता है कि उसके 
विनम्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक वफर-स्टेट' (लड़ने वाले दो 
राज्यों के वीच का तटस्थ-राज्य) बनाने, अमीर से संधि करने, सीमाप्रान्त के जिरमों 
को दोस्त बनाने तथा भारत पर आक्रमण करने की तजवीज न छिपी हों ? छाल पोभाक 
में एक लाख सेना--सब पठान, उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता | सरकार 
को एक बहाना भी मिल गया कि खान अब्दुल्गफ्फारखां सरकार से सहयोग नहीं करते, 
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क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिइ्नर के दरवार में सम्मिलित नहीं हुए | वह पूर्ण 
स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं। बस, निरपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा 
उन्हीं की तरह निरपराध भाई डॉ० खानसाहब गांधीजी के भारत पहुँचने से कुछ ही 

दिन पहले जेल में डाल दिये गये। 
इस तरह जब गांवीजी भारत पहुँचे, ये सब बखेड़े उत्पन्न हो चुके थे। गृजरात 
में ज्यादतियों की जांच, जिसका गांधीजीः को वचन दिया गया था और जिस वचन पर 
ही वह लन्दन जाने को तैयार हुए थे, १३ नवम्बर को अधूरी ही खतम हो चुकी थी। 
यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवाले वल्‍्छठभभाई 
पटेल नहीं थे जो उकताकर जांच से अछूग हो गये थे, लेकिन गंभीर और घैयेंशील 
भूछाभाई देसाई थे जो वहुत विचार के बाद जांच को निरथक समझकर अलग हुए थे। 
युक्‍तप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसानों को 
जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी और असन्तोषप्रद थी और सरकार भी 
तवत॒क लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख 
लें और लगान स्थगित करने की आज्ञा वापस न ले लें। इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति 
में पं ० जवाहरलाल और शोेरवानी साहव गांधीजी के छौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार 
कर लिये गये, जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका हैं। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से 
जिस जहाज पर गांधीजी आ रहे थे उसपर भी भेज दी गईं, तथापि उनतक यह खबर 
हीं पहुँचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अब्दुलगफ्फारखां, उनके भाई और पृत्र शाही 
कैदी वनाकर चजरबन्द कर दिये गयें। वंगालू की स्थिति किसी एक या इक्की-ढुक्की 
घटना से बनी हुई नहीं थी, हालांकि चटगांव और हिजली की घटनायें उसका कारण 
_ थीं। वह अर्से से एक वहता हुआ घाव वन गई है और पता नहीं कबतक यह घाव इसी 

तरह गहरा बना और बहता रहेगा। 
गांधीजी जब २८ दिसम्बर को वम्बई उतरे तव परिस्थिति इस प्रकार वन 
चुकी थी। 


[ छठा भाग ; १६३२-१६३४ ] 


कक 


॥ मल 
बयाबान की ओर 


गांधीजी वस्बइ में 

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जनता के उस त्रात्ता का स्वागत करने के 

लिए बम्बई में एकत्र हुए थे। चुंगी-दफ्तर के एक भवन में विधिवत्‌ स्वागत किया गया। 
फिर एक जुरूस निकछा--चबह जुल्स जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसे। 
पर राजनैतिक नेता और महात्वाकांक्षी राजपुरुषों का तो गण-गआहक जनता ऐसे ही 
जुरूसों-दारा स्वागत किया करती है। गांवीजी का स्वागत देशवासियों ने किस 
उत्साह से किया होगा, पाठक स्वयं कल्पता कर सकते हूँ। वे किसी ऐसे साहसी का 
स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी वादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। नवे 
किसी ऐसे राजपुरुष का आदर करने जा रहे थे जो किसी कंजूस बादशाह के हाथों से 
जनता के लिए कोई रिजआायतें छीनने गया हो। लड़ाई के मँदान में वताई बहादुरी के 
लिए किसी वीर योद्धा का सन्मान करने भी वे जमा नहीं हुए थे। बल्कि वे तो इददके 
हुए थे एक सन्त और सत्याग्रह्दी का स्वागत करने के लिए, जो संसार को छोड़ देने पर 
भी संसारी की भांति ही संसार में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को तिछांजलि 
दे दी थी! उस दिन वम्बई के तमाम पुरुष सड़कों पर इकठ़े हो रहे थे और स्थ्रियां 
आस्मान से बातें करनेवाली वम्बई की ऊँची अद्वालिकाओं पर। हिन्दुस्तान में जाते ही 
गांधीजी ने सबसे पहले वम्वई की जनता को अपना भाषण युनाया। जाजाद मैदान 
में सचमुच उस दिन जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई थी, और गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर 
क्षाबाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि में गान्ति के लिए अपने 
-भर कोशिन करूंगा और अपनी तरफ से कोई वात उठा न रवखंगा। इस भाषण 


में भी उन्होंने अपनी वह भयंकर प्रतिज्ञा दोहराई और कहा कि “हिन्दू-जाति से अछतों 
की जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को में वरदाइत नहीं करूँगा, वल्कि मौका पड़ने 
पर उसके विरोध में में अपनी जान तक रड्ञ दूंगा।” सच तो यह है कि न तो इस मौके 
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पर और न अल्पसंख्यक जातियों की कमिटी की बैठक में ही किसीको यह खयाल आया 
कि गांवीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास की घोषणा कर देंगे । या तो इस वात की 
तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढ़नेवालों के.दिल पर इसका 
असर एक सामान्य भाषालंकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा । पर हरेक आदमी 
जावता हूँ कि गांधीजी कभी अत्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और न कभी कोई बात 
ग्र-जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। उनकी हां' केवल हां हैं और ना' निरी ना। 
उनकी बात ज्यों-की-त्यों होती है। उसके दो मानी नहीं निकाले जा सकते । 

तीन दिन तक गांधीजी जुदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलते रहें 
और उनकी दुःख-कथायें सुनते रहे। वह क्या कर सकते थे ? सुभाष बाबू बंगाल से 
अपने चार साथियों को लेकर आये थे। हालांकि उन चारों ने गांधीजी से अलग-अलग 
बातचीत की, पर चारों ने वंगालू-आ डिनेन्सों के कारण किये गये दमन का वर्णन वही 
सुवाया। युक्‍तप्रान्त और सीमाग्रान्त में भी आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये थे। आरजी 
सुलह के दिनों में राज का गाड़ा इन आइडिनेन्सों से ही हांका जा रहा था। यांधीजी 
मजाक में कहा करते थे कि यह तो छॉड्ड विलिगडन का दिया नये साल का तोहफा 
हैं। पर वह एक सत्याग्रही की भांति ज्ञान्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये बगेर 
ही देश को नई मुसीवतों में डालनेवाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गांघीजी 
का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट-मण्डलों से मिलने में ही वीतता था, 
जो सरकारी अफसरों-द्वारा हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें सुनाते थे। 
देश में भयंकर मन्दी और घोर संकट था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक 
युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिआयत नहीं दी गई। आस्धत्र में लगान बढ़ाया जानेवाला 
था, और मदरास के गवनेर ने तो यहां तक धमकी दे रक्खी थी कि अगर छोग लगान 
रोकने की वात करेंगे तो आड्डिनेन्स जारी कर दिये जायँगे। इस तरह की दुःख-गाथायें 
गांधीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुखड़ों की कहानी लोगों को सुनानी 
थी, जो उनपर हन्दन में वीते थे। वह गोलमेज-परिपद्‌ में जाना ही नहीं चाहते थे। 
जो बातें इस परियद्‌ में होने वाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नजर 
आने छूग गई थीं। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस वात पर जोर दिया कि उन्हें 
जाना ही चाहिए । समझौते का भंग होने पर भी वाद में उन्हें परिपद्‌ में जाने से इन्कार 
करने का मौका मिल गया था। पर मजदूर-सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार 
जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना कर ही दिया जाय। 

सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी 


अध्याय १: वयावान को ओर प्श्प् 


चीज की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम- 
दल के नेताओं की मनीदया से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो 
उन्होंने लन्दन में देखा । मसलमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी 
अतियामी-मनोवृत्ति से भी नावाकिफ नहीं थे। पर गोलमेज-परिपद्‌ में राष्ट्र-अरीर 
की जो चीरा-फाड़ी हुई और जिस तरह टुकड़े-टुकड़े किये गये उसके लिए वह हगिज 
तैयार न थे। उन्होंने इस वात का भी निश्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेस किसी 
प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेंगी। उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध 
राष्ट्र-र्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देझ साम्प्रदायिक प्रइनन के साथ 
इसी तरह पहले की भांति खिलवाड़ करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं हैं 
अपने मुसठमान और सिक्‍्ख मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत 
के लिए कोई ऐसा विधान बने जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की व्‌ न हो 
और जो विशुद्ध राप्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर छेंगे। 
इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त को बड़ा क्लेश हो रहा था; पर 
उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने वड़ी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामना किया, 
जैसा कि वह हमेशा किया करते हैं। अपने ऊपर तथा अपने देश-भादइयों पर भी उन्हें 
खूब विश्वास था। देश ने उनपर विद्वास किया और उन्होंने उसको वराबर निभाया। 
नव बाज उन्हें अपने सामने एक जबरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवारू यह था 
कि इसपर पुछ बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदमियों से पाटकर 
पार करना होगा ? जब वह अपने काम में भिड़े, उनके हृदय में ये विचार उमड़ रहे 
थे--यह मनोमन्यन चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चौदह 
सदस्यों वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी । कार्य-समिति 
के आदेशानुसार उन्होंने छॉर्ड विलिगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी 
आया। जवाब रूम्वा और तफसीलवार था। उसमें घमकी भी थी। गांधीजी ने 
फिर तार दिया। मगर कोई नतीजा न निकला। 


वाश्सराय स॑ तार-व्यवहार 
वाइसराय से गांवीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार हैः-- 
(१) वाइसराय को गांचीजी का तार ( २६ दिसम्बर १६३१ ) 


“कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युकतप्रान्त 
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एडिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोलियां चलाई गई हैं। भेरे 
ग्रोेुछ साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। और सबसे वढ़कर बंगाल का जाडिनेन्स 
राह देख रहा है। में इसके लिए तैयार न था। मेरी समझ में नहीं जाता कि आया 
गेसे यह समझ कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्मा हो चुका, या आप अब भी 
ते यह उम्मीद करते हैं कि में आपसे मिल्लूं और इस परिस्थिति में मैं कांग्रेस को क्या 
ह दूं इस विपय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ ? जवाव तार से देने की 
 करेंगे।” 


| गांधीजी के नाम बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार (३१ दिसम्बर १६३१) 


“वाइसराय महोदय चाहते हैं कि में आपको आपके तार के लिए धन्यवाद दूं, 
में आपने वंगाल, युकतग्रान्त और सीमाप्रान्त के आड्डिनेन्सों का जिक्र किया है। 
छ की वात तो यह हैं कि अपने अफसरों और नागरिकों की कायरता-पूर्ण हत्यावें 
पे के लिए सरकार के लिए यह. जरूरी हो गया और है कि वह तमाम उपाय 
में लादे। 

वाइसराय महोदय की इच्छा है कि में आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी 
गर चाहते हैं कि उनका देश के तामाम राजनैतिक दलों तथा जनता के सभी हिस्सों 
त्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे। खास तौर पर शासन-सम्वन्धी सुवारों के मामलों में, 
! कि वह विना किसी देरी के जारी करना चाहते हैं, वह सवका सहयोग चाहते हैं । 
ह सहयोग पारस्परिक हो। युक्तप्रान्त और सीमाग्रान्त में कांग्रेस जिस तरह की 
ले चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युक्त सहयोग के साथ मेल नहीं देख 
है जो हिन्दुस्तान के भले के छिए जरूरी है। 

युक्तप्रान्त के बारे में तों आप जरूर जानते ही हैं कि जहां एक ओरे प्रान्तीय 
7र वर्तमान परिस्थिति में हर तरह की रिआयत देने के बारे में उपायों की योजना 
ही थी, तहां उबर प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने छगानवन्दी का आन्दोलन शुरू करने 
ञज्ञा जारी कर दी। उस प्रान्त में आजकल यह आन्दोलन जोरों पर हूँ। कांग्रेस 


प्॒ कार्य से, अगर यह वेरोक इसी तरह जारी रहा तो, जरूर ही देश में भारी : 


ऐ पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्ेय तथा जातीय-विद्वेष फेछ जायगा; इसीलिए सरकार 

धञवश्यक उपायों का अवलूम्वन करने पर मजबूर होना पड़ा । 
प्श्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त में अब्दुलगफ्फारखां तथा उनकी मातहत संस्थायें 

ग्वर ऐसी हलचलों में भाग लेते रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और जिनसे 
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जातीय-विद्ेप बढ़ता हैं। अवतक वहां के चीफ-कमिश्नर ने उनके सहयोग के लिए 
जितनी बार भी कोशिश की उसका उन्होंने कोई खयाल नहीं किया और प्रधानमंत्री की 
चोपणा को अस्वीकार कर वह यह एलान कर रहे हे कि वह तो पूरी आजादी चाहने- 
वालों में हैँ । अच्दुलगफ्फारखां ने ऐसे वहुत-ले भाषण दिये हैँ जिनसे जनता को ऋन्‍्ति 
के लिए उभारने के सिवा और कोई मानी नहीं निकल सकते। उनके अनुयात्रियों ने 
भी सीमान्त जातियों में उपद्रव खड़े करने की कोशिगों की हैँ। उस प्रान्त के चीफ- 
कमिदनर ने वाइसराय की सरकार की इजाजत से हद दर्जे की सहन-शीरूता दिखाई 
है और आखिर तक इस वात की कोथिश की है कि जैसी कि सम्राद्‌ की सरकार की 
मन्या है, सीमान्त-प्रदेश में विना देरी के सुधार जारी करें और उसमें बब्दुलगफपफारखां 
की सहायता प्राप्त करें। सरकार ने तवतक कोई खास कार्रवाई नहीं की जबतक कि 
अव्दुलगपफारखां तथा उनके साथियों की हलचलें और खास तौर पर सरकार से जल्दी- 
से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमान्त जातियों के 
प्रदेश में शान्ति को खतरे में नहीं डाल दिया। जेव ठहरे रहना असम्भव था। 
वाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में कांग्रेस- 
आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अव्दुल्गफ्फारखा के सुपुदे कर दिया गया हैं। 
उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयंसेवक-दलों को भी महास्मिति ने कांग्रेस के अधीन 
मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा है कि में आपसे यह साफ कह दूं कि देश 
म शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर है और इसलिए 
वह उन आदमियों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कामों 
और हलचलों के लिए जिम्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिपद्‌ के काम से बाहर 
गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिपद्‌ में जो रख अख्तियार किया था उसे देखते हुए 
वाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करता चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा 
हो या आप इसमें जिम्मेवार हों या इधर सीमा-प्रान्त में और युक्‍त-प्रान्त में कांग्रेस 
ने जो जो आन्दोलन जारी कर रक्खे हैं उन्हें आप पसन्द भी करते हों। अगर यह ठीक हो . 
तब तो वह आप से कह सकते हैं, और गोलमेज-परिपद्‌ में जिस सहयोग की भावना से 
सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के रहिए आंप किस प्रकार अपने प्रभाव 
का उपयोग कर सकते हूँ, इस विपय में वाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने 
रख सकते हैं। पर एक वात वह साफ कर देना चाहते हूँ। सम्राद्‌ की सरकार की पूरी 
इजाजत से जो आइडिनेन्स बंगाल, युक्तप्रान्त और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में जारी 
करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार की वहस करने के लिए वह 


प्र्र्८ कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


८ 


तैयार नहीं हैं। जिस उद्देश से, अर्थात्‌ कानून और व्यवस्था की रक्षा जो सुशासन के 
लिए जरूरी चीजें हैँ, ये आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वह जवतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक 
हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएँ। आपका जवाब मिल जाने पर वाइसराय 
महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं।” 


(३) बाइसराय क्के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम गांधीजी का तार (१ जनवरी १६३२ ) 


“मेरे २६ दिसम्वर के तार के जवाब में, वाइसराय महोदय का, जो तार . 
आया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। उसे पढ़कर दुःख हुआ। मेने अत्यन्त मित्र-भाव से 
जो प्रस्ताव रक्खा था, उसे जिस तरह वाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके 
जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मेंने एक ऐसे आदमी की हैसियत से 
उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कूछ प्रश्नों पर प्रकाश की जरूरत थी। में 
कुछ अत्यंत गम्भीर और जसाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था, 
सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सदुभाव का स्वागत करने के वजाय, 
वाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि में अपने अनमोल 
साथियों के कार्यो का पहले ही से खण्डन करूँ। फिर ऐसे अपमानजनक आचरण 
का अपराधी वनकर में मिलना चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र 
के लिए इतना भारी महत्त्व रखनेवाली इन वातों पर उनसे वातचीत तक नहीं 
कर सकता। 

मेरा तो खयाल है कि इन आडिनेन्सों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि 
अगर दृढ़ता के साथ प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान- 
सम्बन्धी वात न-कुछ-सी हो जाती है। में आशा करता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी 
भारतीय एक संदेहास्पद विधान-सम्वन्धी सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय 
भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा। क्योंकि तव तो इन 
विधानों को अमल में छाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा। 

अव सीमा-प्रान्त की वात लीजिए। आपके तार में जो बातें हैं उनको देखते 
हुए यह साफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त ._ 
कानून जारी करने, जिससे कि लोगों की जानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं 
रह गया, और अपने विद्वासपात्र नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निहत्ये 
लोगों पर गोलियां चछाने का कोई सबल कारण नहीं था। अगर खानसाहब अब्दुल: 
गफ्फारखां ने पूरी आजादी का दावा किया तो वह स्वाभाविक ही था। स्वयं कांग्रेस ने 


अध्याय १ : वयावान की ओोर प्र्श्ह्‌ 


सन्‌ १६२६ में, छाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई। मैने 
भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके 
अलावा वाइसराय महोदय को में यह भी याद दिला दूं कि कांग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी 
थी उसमें भी यह दवा था और सरकार इस बाद को जानती थी, फिर भी लन्दन की 
परियद्‌ में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निमन्त्रित किया गया था। फिर 
मेरी समझ में नहीं भाता कि महज एक दरवार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना 
ऐसा कौन अपराध हो गया, जिससे वह एकाएक गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये ? 
अगर खानसाहव जातीय-विद्वेप की जाग को बढ़ा रहें थे, तो सचमृच दुःखदाई बात 
हैं। पर मेरे पास तो उनके ऐसे चचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पड़ते हैं। फिर 
भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय-विद्वेप की आग भड़काई, तो उस 
हालत में उनकी खली जांच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का 
उन्हें मौका मिलता। 

युक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुईं खबर गछूत है। क्योंकि 
कांग्रेस ने वहां पर लगान-वन्दी की आज्ञा ही जारी नहीं की, वल्कि सरकार और कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों के वीच इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान वसूल करने 
का समय आ गया और छगान तलूव किया जाने छगा; इसलिए कांग्रेसवालों को 
लोगों से यह कहना पड़ा कि जवतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही 
हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तवतक वे अपने लगानों को रोक रबखें। श्री 
बे रवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस वातचीत का नतीजा निकरूने तक सरकारी 
अफसर लऊूगान-वसूछी मुल्तवी रक्खें, तो वहु भी जनता को दी गई सलाह वापस लेने 
को तैयार हैं। में तो यह कहूँँगा कि यह ऐसी वात नहीं थी जिसको यों ही उड़ा दिया 
जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है। युक्‍त-श्रान्त की यह 
शिकायत वहुत अर्से से चली आ रही हूँ और उसमें ऐसे छाखों किसानों के हित का सवाल 
है जिनकी माली हालत वहुत ही खराब है। कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासिल 
जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस-जैसी संस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पुर्वेक 
सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव है और जिसकी 
एकमात्र महत्त्वांकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है। और मुझे यह भी 
कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर डाले गये असहनीय आशिक बोझे को दूर 
करने के लिए और तमाम उपायों को आजमा लिया है, और उन्हें निप्फल पाया हो, 
तो उसका यह सनातन गौर स्वाभाविक हक है कि वह अपने ऊूगान को मौका पड़ने पर 
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रोक लें। आपके तार में जो यह वात है कि कांग्रेस किसी भी रूप में जरा भी अव्यवस्था 
फैलाना चाहती है, उसका में प्रतिवाद करता हूँ । 
बंगाल के विपय में, जहां तक हत्याओं की निन्‍्दा से सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार 
के साथ हैं। और ऐसे जुर्मों को विछकूछ रोक देने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन 
जरूरी समझा जाय, कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग देना पसन्द करेगी। परन्तु जहां 
कांग्रेस आतंकवाद की सम्पूर्ण निन्दा करती हैं, वहां किसी भी हालत में सरकारी 
आतंकवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि वंगारू-आर्डिनेन्‍स्स और उसके सिलसिले 
में किये गये दूसरे कार्यो से प्रकट होता है। वल्कि कांग्रेस तो अपनी अहिंसा की मर्यादा 
के अन्दर रहते हुए सरकारी आतंकवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेंगी। आपके 
तार में लिखा हैँ कि सहयोग दोनों तरफ से हो। में इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ। 
पर तार में लिखी दूसरी बातें तो मुझे इसी नतीजे पर वरवस ले जाती हैँ कि वाइसराय 
महोदय कांग्रेस से तों सहयोग चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई 
सहयोग देना नहीं चाहते | आपने जो इन वातों पर वातचीत करने से ही इन्कार कर 
दिया, इसका में दूसरा अर्थ छुगा ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताने की 
कोशिश की है, इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहल तो हैं ही। छोकपक्ष, जैसा 
में समझता हूँ; मेने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से 
पहले में दूसरे अर्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके बाद कांग्रेस 
को अपनी सलाह देने की इच्छा थी। 
तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाव यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमा- 
प्रान्त के हों या युकत-प्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेवारी से में अपने-आपकों वरी नहीं 
समझता। पर में यह कबूल करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यों की और हलचलों की 
तफसीलवार जानकारी मुझे नहीं है; क्योंकि में भारत में नहीं था। और चूंकि कांग्रेस 
की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने 
निष्पक्ष भाव से औौर वहुत सद्भाव के साथ वाइसराय महोदय से मिलना और मार्गे- 
दर्शन चाहा। में वाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने 
जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सद्भाव और मित्रता-यूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त 
उत्तर नहीं हैं। जगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो में उनसे कहुँगा कि वह अपने 
निर्णय पर पुनविचार करें और हमारी वातचीत पर, उसके विपय-क्षेत्र पर, वगैर कोई 
हर्तें लगाये मुझसे मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से में यह वचन दे सकता हूँ कि 
वह जो भी बातें मेरे सामने रक्खेंगे उनपर मे निष्पक्ष होकर विचार करूँगा। वर्गर किसी 
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हिच्रकिचाहट के और खुशी के साथ में उन-उन ध्रान्तों में जाऊंगा और अधिकारियों की 
सहायता से प्रदन के दोनों पहलुओं का अध्ययन करूँगा; और अगर पूरे अध्ययन के 
बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य-समिति तथा में भी 
गुमराह हो गये हैँ, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस वात को स्वीकार करने में 
और तदनुसार कांग्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिंचकिवाहट न होगी। सरकार 
के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुशी के साथ ही वाइसराय महोदय के 
सामने में अपनी मर्यादा भी रख दूं। अहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म है । मेरा विश्वास 
हैं कि सविनय-अवज्ञा जनता का केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है--और ख.सकर 
उस हालत में जब अपने शासन में उसका कोई हाथ न हो--वल्कि वह हत्या और 
सग्स्त्र बगावत का सफलता-यपूवंक स्थान भी ले सकती है। इसलिए में कभी आचार- 
धर्म को अल्य नहीं रख सकता। उसके पालन के लिए, और कृछ ऐसी खबरें मिली 
हैं जिनका अभीतक कोई खण्डन नहीं हुमा है, वल्कि भारत-सरकार की हलचलें 
जिनका समर्थन करती हें और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन 
करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अवज्ञा- 
सम्बन्धी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसकी नकल में भेजता हूँ। अगर 
वाइसराय महोदय समझें कि मुझसे मिलने में कुछ उपयोगिता है तो हमारी वातचीत 
खतम होने त्तक, इस आद्या से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव 
मुल्तवी रहेगा। में मानता हूँ कि हमारे वीच का यह तार-व्यवहार सचमुच इतना 

वपूर्ण हूँ जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसलिए मैं अपना 
तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के 
लिए भेज रहा हूँ। 


काय-समिति का प्रस्ताव 

- “कार्य-समिति ने महात्मा गांवी की यूरोपनयात्रा का हाल सुना और बंगाल, 
युक्तप्रान्त तथा सीमाप्रान्त में जारी किये गये असाधारण आईडिनेन्सों के कारण देश 
में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार क्रिया। साथ ही सरकारी अधिकारियों-दारा जो 
खान अब्दुल्गपफारखां, शेरवानी साहव, प॑० जवाहरछाल नेहरू तथा दसरे अनेक 
लोगों की मिरफ्तारियों, और सीमा-प्रान्त में जो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई 
ओर जिनकी वजह से कित्तने ही छोग जान से मारे गये तथा घायल हुए, इन 
सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने 
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महात्मा गांधी के तार के जवाव में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख 
लिया। ः 

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रान्तों में घटी 
हुई अन्य छोटी-मोटी घटनायें तथा वाइसराय साहव का तार ये सब सरकार के साथ 

ग्रेस का सहयोग तवतक के लिए विलकूल असम्भव बना रहे हैं जवतक कि सरकार 

की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार 
स्पप्ट-रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरग्ञाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां की 
हुकूमत सौंपना नहीं चाहती वल्कि उनके द्वारा वह उलटे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा 
देना चाहती हैं। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहां कांग्रेस से 
सहयोग की उम्मीद करती है, वहां दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना 
चाहती । 

बंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निनन्‍्दा करने में कांग्रेस 
किसीसे पीछे नहीं है । पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्‍दा 
' भी उतने ही जोर के साथ करती हैं। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये 
आडडिनेन्सों और कानूनों से प्रकट है। हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो 
हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय हैं। ये कार्य ऐसे 
समय खास तौर पर और भी हानि-कारक है, जव कि देश कांग्रेस के जरिये, जोकि उसकी 
सवसे वड़ी प्रतिनिधि संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिसा से काम लेने को वचन- 
वद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई का रण नहीं देखती कि महज इतनी- 
सी वात पर, सिर्फ कुछ छोगों के अपराब पर, वंगाल-आडिनेन्स जैसे अतिरिक्त कानून 
जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय। इसका असली इलाज तो है इन 
अपराधों के प्रेरक कारणों का ही, जो कि प्रकट हैँ, इलाज करना | 

यदि वंगाल-आइडिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युकत-प्रान्त 
और सीमा-प्रान्त के आड्डिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हूँ। क 

कार्य-समिति की राय हैँ कि युक्तप्रान्त में किसानों को छूट दिलाने के लिए 
कांग्रेस-द्वारा अवलम्वित उपाय उचित हैँ और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं। 
कार्य-समिति का यह निश्चित मत हैं कि गम्भीर आ्थिक संकटों से पीड़ित लोग, जैसा 
कि स्वीकार किया जा चुका है कि युकतप्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों 
से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि वे युक्तप्रान्त में असफल हुए हैं, तो उच्न सवका 
यह निविवाद अधिकार है कि वे लूगान देना बन्द कर दें। महात्मा गांवी से बातचीत 


अध्याय १: वयावान की ओर भ्३े३ 


करने और कार्य-समिति की वैठक में सम्मिलित होने के लिए बम्वई आते हुए युक्त- 
प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति श्री शेरवानी तथा महासभा के प्रधान-मंत्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आई्डिनेन्स-द्वारा कल्पित 
सीमा से भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि इन सज्जनों के वम्बई में थ्ुक्तप्रान्त के करवन्दी 
के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रइन था ही नहीं । 

सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वयं सरकार की वताई बातों से भी न तो आई्डिनेन्स. 
जारी करने और न खान अब्दुलगफ्फारखां और उनके साथियों को गिरफ्तार करनें 
तथा बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता है। कार्ये-समिति 
इस प्रान्त में निरपराध और निःशस्त्र लोगों पर की गई गोला-बारी को निप्ठुर और 
अमानुप समझती है और वहां की जनता को उसके साहस और सहन-शक्ति के लिए, 
बधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि सीमाप्रान्त की जनता 
भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनी अहिसा-वृत्ति को कायम रख सकेगी 
तो उसके रक्त और उसके कप्ट भारत की स्वतन्त्रता ,फे कार्य को प्रगति पर 
पहुँचावेंगे | 

कार्य-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन वातों के कारण ये 
आइई्डिनेन्स पास करने पड़े हैँ, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थातंत्र को एक ओर 
रख देते की और इन आईडिनेन्सों के अन्तर्गत और बाहर जो कारवाइयां हुईं, उनके 
ओऔचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और निष्पक्ष जांच करावे । यदि उचित जांच-समिति 
नियत की जाय, और कार्यसिमिति को गवाह पेश करने की सव सुविधायें दी जायें, 
तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी । 

गोलमेज-परिपद्‌ में प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उसपर पालेमेण्ट 
की कामन-सभा तथा छॉ्ड-सभा में हुए वाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार 
किया, और वह उसे महासभा के दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोपजनक और अपूर्ण 
मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है कि पूर्ण स्व्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र 
के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले संरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध 
तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को कांग्रेस सन्तोप- 
जनक नहीं मान सकती। 

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परिपद्‌ में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र 
प्रतिनिधि-संस्था मानने और उसके किसी जाति, घर्म अथवा रंग-भेद बिना समस्त 
राष्ट्र की ओर से वोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार तैय्गर 


प्र्३४ ; कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


न थी। साथ ही यह समिति इस वात को दुःख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त 
परिपद्‌ में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी । 

इसलिए कार्य-समित्ति राष्ट्र को आवाहन करती है कि कांग्रेस वास्तव में सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविराम प्रयत्न करे, जिससे कि शुद्ध 
राष्ट्रीयवता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अंगभूत विविध जातियों को 
स्वीकार्य हो सके । 

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनविचार करें, आड्िनेन्सों तथा 
हाल के क्ृत्यों के सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, और भावी विचारों और परामर्श 
में कांग्रेस के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे, और ऐसी 
स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, 
तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है। 

पूर्वोक्त पैरा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते 
के रद किये जाने की सूचना समझेगी। सन्तोपजनक उत्तर न मिलने -की दश्षा में 
कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-वन्दी 
भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आवाहन करती है 

(१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसील अथवा गांव तवतक सत्याग्रह आरम्भ 
करने के लिए वाध्य नहीं है, जवतक कि वहां के छोग संग्राम का अहिंसक रूप, उसके सब 

फल्तार्थो-सहित, न समझ लें और कष्ट-सहन तथा जान-मालरू तक गंवानें के लिए 
तेयार न हों । ; 

(२) यह सेमझकर कि यह संग्राम आततायी से बदला लेने अथवा उसपर 
आघात करने के लिए नहीं वरन्‌ अपने कष्ट-सहन और आत्मझुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तेन 
के लिए है, भयंकर-से-भ्नंंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिंसा 
का पालन अवश्य होना चाहिए 

(३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राप्ट्र-विरोधियों को हानि 
पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दक्षा में सामाजिक वहिष्कार नहीं किया जाना 
चाहिए। अहिंसा-बृत्ति के यह सर्वथा विरुद्ध है । 

(४) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अहिसात्मक संग्राम में आथिक 
सहायता की अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें वेतन पर रवखे गये स्वयंसेवक 
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न होने चाहिएँ; किन्तु केवछ उनके निर्वाह-मात्र के बौर जहां सम्भव हीं वहां संग्राम 
में जेल जानेवाले अबवा मारे गये गरीव स्त्री-युरुपों के आश्रितों के गुजारे-छायक खर्च 
दिया जा सकता है। 

(५) सब स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सव प्रकार के विदेशी 
बस्त्र का वहिप्कार आवश्यक है। 

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिल्ों तक का कपड़ा न पहनकर, 
हाथ की कती-वुनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती हैँ । 

(७) शराब और विदेशी दस्त्रों की दूकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरों 
से, किन्तु सदैव अहिसा का पालन करते हुए, पिकेटिग करना चाहिए। 

(८) गैर-कानूनी नमक बनाने और बटोरने का काम फिर जारी करना 
चाहिए। 

(६) यदि जुलूस और प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही 
लोग शरीक हों, जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले बिना छाटी-प्रहार और 
गोलियां सहन कर सकें। 

(१०) अहिसात्मक संग्राम में भी उत्पीड़क-द्वारा तैयार मार का वहिप्कार 
करना सर्वया विहित है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं 
हैं कि वे आततायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम रक्‍्खें। इसलिए 
ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पनियों का वहिप्कार पुनः आरम्भ किया जाय और 
जोरों से चछाया जाय । 

(११) जहां-जहां सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कानूनों और 
जनता को हानि पहुँचानेवाली आज्ञाओं का सवितय भंग किया जाय। 

(१२) आइडिनेन्सों के अन्तर्गत जारी हुई प्रत्येक अनुचित आज्ञाओं का 
सचिनय भंग किया।” 

(४) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, बाइसराय के 
प्राइवेट-सेक्रेटरी ने नीचे लिखा तार भेजा-- 

“बाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के छिए 
कहा है, जिसपर उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हें इस वात 
का अत्यन्त खेद है कि आपकी सलाह से कांग्रेस-कार्य-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास किया 
है, जिसमें यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव में बताई गई झतें पूरी न की गईं तो 
सबिनय अवज्ञा के पुनः पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की बात है। 
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प्रधान-मन्त्री के वक्‍तव्य के अनुसार वैध शासन-सुधार की नीति को ज्ञीघ्र 
आरम्भ करने की सम्राटू-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए 
हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक समझते हैं। 

बपने उत्तरदायित्व का खयांल रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी 
राजनैतिक संस्था की गैर-कानूनी कारंवाई की धमकी-युक्त झर्तों को स्वीकार नहीं 
कर सकती, ने भारत-सरकार आपके तार में गर्भित इस स्थिति को ही स्वीकार कर 
सकती हूँ कि, दिल्‍ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने 
और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के वाद, सरकार ने. जिन उपायों का 
अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए। 

वाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस वात पर मुश्किल से ही विश्वास 
कर सकते हैं, कि आप अथवा कार्य-समिति समझती है कि सविनय-अवज्ञा के 
पुनरारम्भ की धमकी पर वाइसराय महोदय किसी छाभ की आशा से आपको मुलाकात 
के लिए बुला सकते हैं। 

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवलरूम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब 
परिणामों के लिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनको दवाने 
के लिए सरकार सव आवश्यक अस्त्रों का अवलम्वन करेगी ।” 


(५) वाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १६३२ को 
निम्न तार भेजा-- 

आपके तार के लिए धन्यवाद। में आपके और आपकी सरकार के निर्णय 
के प्रति हादिक खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को 
धमकी समझ लेना अवश्य ही भूल है। कया में सरकार को याद विलाऊंँ कि सत्याग्रह 
के जारी रहते हुए ही दिल्‍ली की सन्धि-चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस 
समय समझौता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया गया था वरत्‌ स्थगित 
किया गया था ? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्वर में, शिमला में इस वात पर 
दवारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। 
यद्यपि मैंने उस समय यह वात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेस 
को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने वातचीत बन्द न की थी। सरकार 
ने उस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-मंग के लिए सजा भी छगी रहती 
है; इस वात से यही सिद्ध होता था कि सत्याग्रहियों ने यह सौदा किस लिए किया हैं, 
“किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ असर नहीं होता। 
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यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह 
लन्दन न भेजती | किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित 
की थी। 

न यही कहना न्याय्य और सही है कि मेने कभी इस वात का दावा किया 
है कि सरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए। 

लेकिन में यह वात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी छोकप्रिय वैध- 
सरकार अपने उन कत्यों गौर आड्डिनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि छोकमत पसन्द नहीं 
करता, सावंजनिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सर्देव स्वागत 
करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती तथा अपने पास की सव सूचनाओं अथवा 
जानकारी से उनकी सहायता करती। 

यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देद का मैंने पिछले पैरे में जो अर्थ बताया 

है उसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। समय ही वतलायेगा कि किसने सच्ची स्थिति 
ग्रहण की थी। इस बीच में सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर 
से संग्राम को सर्वदा हे प-रहित तथा सर्वथा वहिसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न 
किया जायगा। 

आपको मुझे यह याद दिलछाने की कोई आवश्यकता न थी कि अपने कार्यो के 
लिए कांग्रेस और उसका एक विनम्र प्रतिनिधि, में, जिम्मेवार होंगे।” 


०. 
बेन्थल का गश्ती-पत्र 
सुविधा के लिहाज से हमने इन सव तारों को एक-साथ दे दिया हैं, वैसे ये सब 
हैं छः दिन की घटनायें। ३० दिसम्बर को मि० वेन्थल गांधीजी से मिले और काफी 
देर तक वातचीत की। यह गोलमेज-परिपद्‌ में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि 
के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के 
लिए गांवीजी की हलचल भयोत्यादक थी और वाद की घटनाओं एवं अनुभवों ने यह 
सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में वहिप्कार एक बड़ा हथियार हैं। इन मि० वेन्थलू 
तथा इनके राज-भक्त साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी 
तीद्ष्णता, इतने समय के बाद भी, बिलकुल कम नहीं हुई हैं। इन लोगों ने जो गुप्त' 
गदती-पन्न प्रचारित किया, उसके कूछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :--- 
“अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम लन्दन गये 
थे, लेकिन इसके साथ ही इस वात के लिए भी हम दृढ़-निश्चय थे कि आथिक और 
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व्यापारिक संरक्षणों के वारे में (यूरोपियन) असोशिएटेड चैम्बस ऑफ कॉमर्स ने जो 
नीति निश्चित की हैं और यूरोपियन-अंसोसिएशन ने जो सामान्य-तीति तय की है 
उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे। यह हम अच्छी तरह जानते थे, और परिपद्‌ 
के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह वात रही है, कि जो संरक्षण पेश किये जा चुके 
हैं उनकी काट-छांट करने का कांग्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स 
ऑफ कॉमर्स की सम्मिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा........ | 

“इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप 
देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स एक भी ऐसी वात नहीं वतला 
सकते जो गोलमेज-परिपद्‌ में उनके जाने के फल-स्वरूप ब्रिटिश-संरकार की ओर से 
बतौर रिआयत उनके साथ की गई हो। वह तो खाली हाथ ही हिन्दुस्तान' लौटे हैं। 

“एक और भी घटना ऐसी हुई हैं जो उनके लिए अच्छी सावित नहीं हुई 
सांम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया 
के सामने. उन्हें असंफल होना पड़ा......। बम ः 

मुसलमानों का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय 
मुसऊमान कहे जानेवाले अछीइमाम भी उससे वाहर नहीं गये शुरू से आखीर तक 
बड़ी होशियारी के साथ मुसलमानों ने खेल खेला। हमारा समर्थन करने का उन्होंने 
वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। बदले में उन्होंने हमसे कहा कि 
आधिक दृष्टि से वंगाल में उनकी जो बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दें। उनकी 
ज्यादा लल्लो-चप्पो करने की तों जरूरत नहीं, पर अंग्रेजी फर्मो में हमें उनको जगह 
देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे अपनी माली हारहृत और अपनी जाति की 
सामान्य स्थिति को ठीक कर सके-। 

“ट्विटिश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक 
ही नीति है; और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और 
फिर उसपर जमे रहें। छेकिन (पालंमेण्ट के) आम चुनाव के बाद सरकारी तरम- 
दल ने (गोंलमेज) परिषद्‌ को असफल करने और उसका तथा कांग्रेस का विरोध 
करने का नि#चय कर लिया | मुसकमान लोग, जो कि केद्ध में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, 
इस बात से खुश हुए। सरकार ने तो निश्चित-रूप से अपनी नीति वदल ली और केन्द्रीय 
सुधारों के आइवासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही मामला टालने की कोशिश की । 
हमें यह भी निश्चय हो गया था कि कांग्रेस के साथ छड़ाई अनिवाये हैं; तव हमने 
महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह झुरू हो जाय उतना ही अच्छा हैं। 
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लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती 
है जबकि जितने हो सकें उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर लें। मुसलमान तो हमारे 
साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य 
रुख से स्पप्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था। 
“हमें यह भावद्यक प्रतीत हुआ कि सर सप्रू, जयकर, पैठरो आदि के समान 
सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय । अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ 


खड़ा न कर सके तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ 


भी नदें। और यह कोई मुश्किल बात भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास 
कराने की आवश्यकता है कि संघ-योजना को नहीं छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तौर 
पर अंग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्तु; इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने 
सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उपस्थित 
बरे, जिसे ये छोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेंगे और 
इनका सनन्‍्तोपष हो जायगा। जहांतक प्रान्तीय-स्व॒राज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान 
पर जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते । 
कांग्रेसी प्रान्तों और दृढ़ भारत-सरकार का मुकावछा बड़ी भारी राजनैतिक 
कठिताइयां उत्पन्न करेया; क्‍योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपोरेशन वन 
जायगा। अतः (इस स्थिति को बचाने के लिए) हमने अजीव नये-नयें साथी जोीड़े। 
फलतः वजाय इसके कि परिपद्‌ व वाद-विवाद बीच में ही भंग हो जाते और राजन॑तिक 
विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिपद्‌ में आये ६६ फी सदी 
व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी झामिल हैं, सहयोग के आश्वासन के 
साथ वे समाप्त हुए; अलवत्ता गांवीजी स्टैण्डिय कमिटी में झामिल होने के छिए 
रजामन्द नहीं हुए............ | - 

“मूसलमान तो अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं। अपनी परिस्थिति से उन्हें 
पूरा मन्‍्तोष हैँ और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं । 

“लेकिन यह हरग्रिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि सुधारों 
का होना जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का ही प्रतिपादन 
करते हैं। हम जो-कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करता भर 
हैं, जिससे कि उसकी सुचारुता वढ़ जाय ।” 

मजदूर सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया 
था उसके उद्देश को नप्ट करने की टोरी (कंजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों 


है 
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ने कैसी चेप्टा की, यह इन उद्धरणों से भलीभांति मालूम हो जाता है, छेकिन यह विश्वास 
करना गरूत होगा कि उन्नति-विरोवी मुसलमानों के, जोकि अपने थोड़े-से स्वार्थों के 
लिए अपने देश को बेचने के लिए तैयार थे, और हिन्दुस्तानियों को हमेशा गुलाम - 
बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी ब्रिटिशों के वीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक 
ही ही गया। उसकी नींव तो गोलमेज-परिपद्‌ के दूसरे अधिवेशन से कहीं पहले 
हिन्दुस्तान और ई्लैण्ड दोनों जगह रक्खी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गांधीजी 
और छॉड अविन के वीच समझौता हुआ तो उसके वाद ही भारत में उन सव उन्नति- 
विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, ज्ञी त्रता के साथ अपनी शक्तियों 
को संगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के छिए अपना सम्मिलित 
गुट बना लिया था। इस पड़्यंत्र की आंशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जोकि 
भारत-सरकार का सदर-मुकाम हैं। 


ह गांधीजी पकड़े गये 

मि० इमसेन और छॉर्ड विलिगिडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने 
स्वीकार कर लिया। इसके वाद कार्य-समिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लौट 
गये।.: लेकिन उन्होंने अपनेको ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। 
वस्तुतः: सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहां पर कि ४ मार्च १६३ १- 
को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-संधि के दर्मियान उसने हजारों छाठियां और एकत्र 
करली थीं। सच तो यह है कि अस्थायी-संधि का अवसर सरकार के लिए नये सिरे 
से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-संधि के दर्मियान 
प्रायः किसी भी महीने नहीं तो ग्रांधीजी की वापसी पर तो टूटना निश्चित ही था। 
तीन आडइडडिनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी 
कर देने के लिए वाइसराय की जेव में. रक्‍्खे हुए थे। ४ जनवरी १६३२ को सरकारी 
प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस की तथा उससे सम्वन्बित हरेक संस्था को गैर-कायी 
करार दे दिया गया और कांग्रेसी छोग, कानून या आइडिनेन्सों के, जोकि गैरक& /# 


१ गोलमेज-परिषद्‌ के समय की गई सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप अपनेको 
भारत के किसी प्रदेश का राजा वनाने की सर आगाखां की सांग से, जिसका कि हाल 
ही में असेम्वल्ली में रहस्योद्घाठन हुआ, इस सौदे का नग्म-स्वरूप बड़े वीभत्स रूप में 
सामने आया है। 
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कानून कहलाने छगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-कर के 
जेलों में भेजा जाने छमा। कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा। सरकारी 
छाठी-अहार पहले आन्दोडन (१६३०) के समय शुरू में नहीं वल्कि बाद में जारी 
हुआ था, लेकिन १६३२ में सत्याग्रहियों को सवसे पहले उसीका मुकावला करना पड़ा । 
चारों तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉ विलिगडन सारे उत्पात को छः: सप्ताह में 
ही खतम कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छः सप्ताह का समय इतना कम था और 
सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई है कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई । 

गांवीजी गुजरात के उन ताल्‍्लुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १६३० 
की लड़ाई में बहुत कप्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेश्तर इसके कि वह वहां जायें, उन्हें 
और उनके विदवस्त सहायक वललभभाई को ४ जनवरी १६३२ के बड़े सवेरे गिरफ्तार 
करके शाही कैदी बना दिया गया। खानसाहव और जवाहरलारूजी पहले ही 
गिरफ्तार हो चुके थे। अव जो भारतीय-राजनीतिज्ञ वाकी बचे थे उन्हींको लड़ाई का 
संचालन करना पड़ा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही मैदान में आये। १६२१ में 
उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी। १६३०-३१ में, 
दस महीनों के थोड़े-से समय में ही, नव्त्रे हजार स्त्री-पुरुप और बच्चे दोपी करार देकर 
जेलों में ठंस दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पड़ी, लेकिन जितनों 
को कैद की सजा हुई थी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुत्ती ज्यादा तो होगी ही । 
लोगों को या तो पीटतेमीटते किसी काम के छायक ही न रहने दिया गया, या छिपने 
और धर दवोचने की नीति से उन्हें थका दिया गया। जेलों में कैदियों की पिठाई फिर 
शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की जो गुप्त या खानगी बातें थीं उनका रहस्योद्धाटन 
करने के लिए कहा गया। “तुम्हारे (कांग्रेस के) कागज-पत्र, रजिस्टर और चन्दे 
व स्वयंसेवकों की फेहरिस्तें कहां हें ?” यह सरकार की मांग थी। नौजवानों को 
तरह-तरह तंग किया गया, न कहने-योग्य वातें (अपशब्द) उन्हें कही गईं, और 
अकथनीय सजाओं के आयोजन करके उनको अमलो रूप दिया गया। हाईकोर्ट के 
एक एडवोकेट को सताने के छिए एक-एक करके उसके वाऊू उखाड़े गये, और यह सिर्फ 
इसलिए कि उसने पुलिस को अपना नाम और पता नहीं बताया था ! 


डिनेन्स कक 
आउडिनेन्सों का राज 
जैसे-जैसे परिस्थिति वदरती गई, उसके अनुसार, नये-तये आइडिनेन्स निकलते 
गये। हार्लकि वे एकसाथ नहीं वल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ 
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विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आडिनेन्स का जिक्र तो पहले ही हो चका 
, हैं) जो कि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जव कि गांवीजी अभी रन्दन ही में 
थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में आतंकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और 
उसके सम्बन्ध मे चलनेंवार मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए -है। प्रान्तीय- 
सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो 
गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और हलूचल 
मालूम करे और उसकी बताई हुई वातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए 
उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए 
जिस किसी भी सावन की आवश्यकता हो, उसको वह अमल में छा सकता था। प्रान्तीय- 
सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या 
इमारत को, भय उसके सामान के, उसके मालिक या उसमें रहनेवाले से खाली कराके 
चाहें जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, और चाहे तो उसका मुआवजा दे और 
चाहें तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक 
या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या विना मुआवजे के ही, उसका सामान 
ले सकता था। वह किसी जगह या इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल हें, 
सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर वन्दिश लगा सकता था। 
यातायात पर वन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार 
के सुपुर्द करमे का भी वह हुक्म दे सकता था। चत्त्रास्त्र की विक्री बन्द करने या 
नियंत्रित करने और उन्हें अपने कब्जे में कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी 
जमींदार या अध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्थापना 
'के काम में मदद करने के छिए कह सकता था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था। 
प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, 
किसी खास व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लेनें-पावने से मुक्त कर सकती थी, और 
किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया जुर्माना सरकारी मालगृजारी के बतौर वसूछ 
किय जा सकता था। जरा भी अवजा होने पर ६ महीने कैद या जुर्माने अथवा दोनों की 
सजा मिरू सकती थी। प्रान्तिक सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि फरार 
लोगों से पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलों की जानकारी रखने तथा 
उनकी हलचलों की वातें मालूम करने के लिए, सम्राट के प्रजाजनों के जान-माल पर 
होनेवाले आक्रमणों से रक्षा करने, सम्राट्‌ की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तथा 
कैदियों को जेल में निर्वाध रूप से रखने की दुप्टि से नियमोपनियम वनाये। आडिनेन्स 
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के मातहत कैसी भी कार्रवाई क्‍यों न करें, फोजदारी-अदाछूत में उसका विरोध नहीं 
किया जा सकता था। जिन मुकदमों को सरकार विद्येप अदालत-द्वारा निपटाना चाहें 
उनकी तहक्रीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात्‌ स्पेशल-्ट्रिब्यूनल या 
प्पेशल-मजिस्ट्रेट वनाने को कहा गया। स्पेशल-ट्रिव्युतलों के लिए नियमोपनियम भी 
विज्येप तीर पर ही वनाये गये। विश्येप-न्यायाल्यों को अधिकार दिया गया कि चन्द 
परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामछा चल्णग सकते हैँ। 
युकत-प्रान्तीय इमजेन्सी-आडिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हुआ। 
इसके हारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय 
अधिकारी या जमींदार को दी जानेवाछी किसी रकम को (वकाया रकम को ) सरकारी 
पावना करार देकर उसे वकाया मालगुजारी के रूप में वसूल करे। प्रान्तीय-सरकार 
जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा 
हैं उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके में से हट जाने या किसी खास 
तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुक्म कायम रहता | 
किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्लीचर 
तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या वर्गर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्द करने 
का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी। जिल्ण-मजिस्ट्रेट चाहें जिस इमारत या 
स्थान का प्रवेश निपिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुक्म 
दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साधन हों उनके बारे 
में जब जैसा हुक्म मिले तव वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई 
भी अफसर किसी भी जमींदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति 
कायम रखने के काम में मदद करने के लिए तछव कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति 
पर यह शक हो कि वह सरकारी लेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो 
साल की कंद, जुर्माने या दीनों सजायें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्षित क्रिसी 
सरकारी नौकर को अपने फर्जो को भली-भांति अदा न करने अथवा किसी व्यक्षित को 
पूलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने की जेप्टा करे उसे एक साल कैद या जुर्माते 
की सजा दी जा सकती थी। किसी खास हलके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार 
सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी वसूछी उसी तरह हो सकती थी जैसे कि 
मालगुजारी वसूछ की जाती है। किसी जब्त साहित्य के अंश दोहरानेवाले को ६ 
महीने कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तितयों पर 
दोनेवाला जुर्माना उनके मां-बाप या संरक्षक से वसूछ किया जा सकता था और उसके 
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वसूल न हो सकने की दश्ञा में उन्हें उसी प्रकार कैद की सजा दी जा सकती थी, मानो 

स्वयं उन्होंने वह अंपराध किया है। ऐसे हुकंम के खिलाफ दीवानी अवालत में काननी 
कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। 

सीमाग्रान्त-सम्वन्धी तीन आड्िनेन्स २४ दिसम्वरु १९३१ को जारी किये 

गये। उनमें से एक तो युकतग्रान्त-सम्बन्धी आ्डिनेन्स की ही' तरह था और सरकारी 
लेने की वसूली के लिए निकाला गया था। वाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रान्तीय 

“इमर्जेन्सी पावर्स आड्डिनेन्स' था और दूसरे का 'अनलॉफुल असोसियेशन आइिनेन्स' । 

इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्व-व्यक्ति 
को विना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और 
प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी। प्रान्तीय- 
सरकार किसी व्यक्ति को एक महीने के लिए किसी खांस तरीके से रहने का हुक्म दे 
सकती थी। ऐसे हुक्म पर अमल न कर सकने की हालत में दो साल तक कैद की सजा 
दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में ले 
सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सड़क या जरू-मार्ग के 
यातायात को निषिद्ध, नियंत्रित या मर्यादित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी 
भी माल की खपत व विक्री को नियंत्रित करने के लिए उसे तैयार करनेवालों व 
व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोख्त के नकशें पेश करने या अपना सारा माल 
था उसका अंश संरकार को सौंप देने के लिए कह सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट सवारी 
या यातायात के अन्य सर्व साधनों के तफसीलवार व्योरे पेश करने या उन्हें (सवारी 
आदि को) ही सरकार के सुपुर्द करने का हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र और गोला- 
वारूद की विक्री को जिला-मजिस्ट्रेट नियंत्रित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार चाहें 
जिसको स्पेशल पुलिस-अफसर मुकरेर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमींदार, 

अध्यापक या स्थानीय अंधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का 

हुक्म दे सकंती थी। लोकोपयोगी कार्य (78॥0 8&शं००) के संचालकों को उस 
संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय- 

सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार व कर सकता तो उस संस्था का 

अधिकार वह अपने हाथ में छे सकती थी | . जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेडीफोन और 

वायर-लेस (बेतार के तार) को नियंत्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या चिट्ठी- 

पत्रियों को रोक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में जगह ले सकता था, किसी 

खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था, 


अध्याय १: वयावान की ओर ... प्दढ४ 


रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उतरवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास 
मकाम पर रोककर पुल्सि व सेना के विशेष तौर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर 
सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा में, फिर वह चाहे निजी स्थान में ही हो और 
उसमें प्रवेश टिकटों-द्वारा ही क्‍यों न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता था । तलछाशियों के 
लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्तित जो किसी सरकारी नौकर को अपने 
काम की उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने या ऐसी कोई 
अफवाह या चर्चा फैलाने की चेप्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रति धुणा या 
अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-संचार होता हो, उसे एक 
साल कैद या जुर्माने की अथवा दोनों सजायें दी जा सकती थीं। प्रान्तीय-सरकार किसी 
हलके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसूल होता 
जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की 
वातों को दोहराये उसे ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक 
के नवयुवकों पर हुआ जुर्माना उनके अभिभावक या संरक्षक से वसूछ किया जा सकता 
था, और वसूल न होने की दद्ा में उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेंशल जजों 
व मजिस्ट्रेटों के साथ स्पेशल और सरसरी अदालतें वनाई गई और उनके कार्य-क्षेत्र की 
व्याख्या करके मुकदमों व अपीलों के लिए खास तौर की कार्य-प्रणाली तैयार की गई। 

अन्य आइडिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी 
करार दे सकती थी और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में छेकर जो भी व्यक्ति 
बहां हो उसे निकाल सकता था। मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था 
और प्रान्तीय-सरकार उसे जब्त करार दे सकती थी। निपिद्ध (गैर-कानूनी) करार 
दिये गये स्थान पर जाने या वहां रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फौजदारी अपराध का 
मुजरिम होता था। धरान्तीय-परकार गैर-कानूनी करार दी गई संस्था का रुपया-पैसा 
आदि सामान जब्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी 
गर-कानूनी संस्था का रुपया होने का शुवहा हो, उस रुपये को सरकारी हुक्म के वगैर 
खर्च न करने की पावन्दी छगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियों के वहीखातों की जांच-पड़ताल 
करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता लगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुक्म 
दे सकती थी। 

४ जनवरी को चार नये आडिनेन्स और जारी हुए---( १) इमजेंन्सी पावर्स 
आहिनेन्स, (२) अनलॉफुल इंस्टिगेशन आडिनेन्स, (३) अनलॉफुछ असोसियेशन 
आईिनेन्स, और (४) प्रिवेन्‍्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आह्िनेन्स। इनमें 


डर 


भ्र्ध६ ' काँग्रेस का इतिहास + भाग ६ 


से पहले आइडिनेन्स के मातहत तो लोगों को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उनकी 
हलचलों को नियंत्रित क्रने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलवे को व्जित- 
स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी 
चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व विक्री पर नियंत्रण करने, यातायात 
के साधनों पर नियंत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस- 
अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अध्यापकों आदि को कानून और व्यवस्था कायम 
रखने में मदद करने के लिए वाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण 
करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजों व चिट्ठी-पत्नियों को रोकनें और 
बीच में गायब कर लेने, रेलों और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात 
पर नियंत्रण करने, सभाजों में पुलिस-अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार 
लिये गये थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार 
जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन में रक्खा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खास 
तीर की कार्रवाई, नये-नये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान 
किया गया। इण्डियन प्रेस इमजेन्सी एक्ट को, आ्डिनेन्स की एक विद्येप धाराके द्वारा, 
और कड़ा कर दिया गया था। | 

अनलॉफूल इंस्टिगेशन आडिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को 
इश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में 
वाघक होता उसे ६ महीने कैद और उसके साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती थी। 
जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे 
वतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के वकाया के रूप 
में वसूल करवा सकता था। 

अनलॉफूुल असोसियेशन आईडिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पद्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्तीय आ्डिनेन्स के सिलसिले में ऊपर वताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार 
गैरकानूनी करार दी गई संस्था की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को 
अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रान्तीय-सरकार जब्त भी कर सकती 
थी। जिस किसीके पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाव-किताव की जांच 
कराने और सरकार की स्वीकृति वगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकती थी। 
ऐसी हरेक संस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित 
गवर्नरजनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमल में वाधक होती हो तथा 
सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो। 


अध्याय १ : वयावान की ओर... श्४ड७ 


'प्रिवेनशन्‌ ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आइिनेन्स' के मातहत उन सबको 
६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करते जौर 
उसका वहिष्कार करते या उसे तंग करने और उसका वहिप्कार कराने में सहायक होते, 
कोई आदमी दूसरे को सताने या तंग करने का अपरावी उस हालत में माना जाता था 
जवकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवालें अन्य किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट 
डालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किती प्रकार की कोई धमकी 
देता या उत्के मकान के आस-यास घूमता रहता या उसके माल-मते में खल डालता 
या किसी व्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा 
कोई काम करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। वहिप्कार की 
परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवाले के साथ व्यापार 
का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, 
सामाजिक सेवायें (अर्थात्‌ नाई, भंगी, घोवी आदि के काम) बन्द कर देना, इसमें से 
कोई या सब वातें मामूली रूप में न करना, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज 
का सम्बन्ध वन्‍्द कर देना। किसी आदमी को चिढ़ाने की गरज से उसका स्थापा करना, 
या उत्का पुतला या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके 
लिए ६ महीने कैद या कैद और जुर्माने दीनों की सजायें हो सकती थीं। 

इस प्रकार इन आडिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने 
हाथ में छे लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में राग कर दिये गये थे। 


आउडिनेन्स-कानून 

जब भा्डिनेन्सों की जवधि समाप्त हुई तो उन्हें अगली अवधि के लिए नये 
सिरे से एक इकट्ट आडिनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्वर १६३२ में वाकायदा 
कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मंत्री सर सेम्युजल होर ने तो बहुत पहले, २६ 
भार्चे १६३२ को ही, कामन-सभा में यह वात स्वीकार कर ली थी कि 'आईहिनेन्स 
बहुत व्यापक, तीन्र और कठोर हैं। भारतीय जीवन की रूगभग हरेक वात उनकी 
चपेट में आ जाती हैं। उन्हें इतने व्यापक और तीज इसलिए बनाया नया है कि सरकार 
को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध हैं उसपर से सचमृच उसका यह विश्वास है 
कि सरकार की जड़-मूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि 
हिन्दुस्तान को बराजकता से बचाना हो तो ये आह्िनेन्स आवश्यक हैं।! 

यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून (१६३१ का २३ वां एक्ट) , जो वस्थायी-सन्धि 
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से पहले आड्डिनेन्स के. मातहत. तो लोगों को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उनकी 
हलचलों को नियंत्रित करने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलवे को वर्जित- 
स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी 
चीज को अपने कब्जे में करते या उसकी खपत व विक्री पर नियंत्रण करने, यातायात 
के साधनों पर नियंत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस- 
अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अध्यापकों आदि को कानून और व्यवस्था कायम 
रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण 
करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजों व चिट्ठी-पत्रियों को रोकने और 
बीच में गायव कर लेने, रेलों और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात 
पर नियंत्रण करने, सभाओं में पुलिस-अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार 
लिये गये थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार 
जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन में रकखा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खास 
तीर की कार्रवाई, नये-नये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान 
किया गया। इण्डियन प्रेस इमर्जेन्सी एक्ट को, आ््डिनेन्स की एक विशेष धाराके द्वारा, 
और कड़ा कर दिया गया था। े 

अनलॉफुल इंस्टिगेशन आइडिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को 
इश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायमगी में 
वाधक होता उसे ६ महीने कैद और उसके साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती थी। 
जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे 
बतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के बकाया के रूप 
में वसूछ करवा सकता था। 

अनलॉफूल असोसियेशन आइडिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रात्तीय आर्डिनेन्स के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका हैं, प्रान्तीय-सरकार 
गैरकानूनी करार दी गई संस्था की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को 
अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रान्तीय-सरकार जब्त भी कर सकती 
थी। जिस किसीके पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाव-किताव की जांच 
कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकती थी। 
ऐसी हरेक संस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित 
गवर्नरजनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमल में वाघक होती हो तथा 
सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो। 


अध्याय १: दयावान की ओर .. प्र 


(प्रवेनुद्नन्‌ जॉफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आ्िसेन्स' के मातहत उच सवको 
६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करते जौर 
उसका वहिप्कार करते या उसे तंग करने और उ्का वहिप्कार कराने में सहायक होते, 
कोई आदमी दूसरे को सताने या तंग करने का अपराबी उस हालत में माना जाता था 
जवकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट 
डालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई धमकी 
देता या उसके मकान के आस-यास घूमता रहता या उसके माल-मते में खललू डालता 
या किसी व्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्वन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा 
कोई काम करने के लिए वाघ्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। वहिप्कार की 
परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवाले के साथ व्यापार 
का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देवा, जमीन या मकान न देना, 
सामाजिक सेवायें (अर्थात्‌ नाई, भंगी, घोवी आदि के काम) बन्द कर देना, इनमें से 
कोई या सब बातें मामूली रूप में न करना, या उनके ज्ाथ व्यापारिक या काम-काज 
का सम्बन्ध बन्द कर देना। किसी आदमी को चिढाने की गरज से उसका स्थापा करना, 
या उसका पुतला या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराब घोषित किया गया जिसके 
लिए ६ महीने कैद वा कंद और जुर्माने दोनों की सजायें हो सकती थीं। 

इस प्रकार इन आइिनेन्सों के द्वारा सरकार ने वहुत विस्तृत अधिकार अपने 
हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे। 


आउडउिनेन्स-कानून 

जब भा्ड्नेन्सों की अवधि समाप्त हुई तो उन्हें अगली अवधि के छिए नये 

सिरे से एक इकट्ट आाड्िनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १६३२ में वाकायदा 
कानून का रूप दे दिया सया। भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर ने तो वहुत पहले, २६ 
मार्च १६३२ को ही, कामन-सभा में यह वात स्वीकार कर ली थी कि “आहडिनेन्स 
बहुत व्यापक, तीत्र और कठोर हैं। भारतीय जीवन की रूगभग हरेक वात उनकी 
चपेद में आ जाती हूँ । उन्हें इतने व्यापक और तीत्र इसलिए बनाया गया है कि सरकार 

सचमृच 


30 न व जानकारी उपलब्ध हैं उसपर के ८ 
को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उत्तर से सचमच उसका यह विश्वास 
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के सरकार की जड-मरू पर ही कठाराधात होने का खतरा उपत्वित है, इसछिए 
कि सरकार की जड़-मूल पर हा कृठाराधात हाने का खतरा उपल्थित हैँ, इसलिए यदि 


हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये वाडिनेन्स आवश्यक हैं।” 
यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून (१६३१ का २३ वां एक्ट), जो बस्थायी-सन्वि 
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के समय वना था, € अक्तूबर १६३१ को समाप्त हो गया। १६३२ के क्रिमिनल-लॉँ- 
अमेण्डमेण्ट-विल में उसे (प्रेस-छॉँ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। 
प्रेस-कानून की धारायें करीव-करीव १६१० के एक्ट जैसी ही थीं। भारत-सरकार 
के आड्डिनेन्सों, विलों या कानूनों के अलावा, नवम्बर १६३२ में वम्वई-सरकार ने एक 
' ब्रान्तीय आडडिनेन्स-विल पेश किया, जिसमें करवन्दी-आन्दोलन के मुकाबले की भी 
काफी गुंजाइश रवखी गई थी। सच तो यह हैँ कि ये सव आडिनेन्स और दमनकारी 
अस्त्र तैयार करने का विचार तो अस्थायी-सन्वि के साल (१६३१ में) ही हो रहा 
था। वस्तुस्थिति तो यह हैँ कि १५ अक्तूबर १६३१ को पूना के अंग्रेजों ने भारत- 
सरकार के यृह-विभाग के मंत्री को मान-पत्र प्रदान किया और इसके वाद, १६३२१ में 
ही, यूरोपियन-असोसियेशन की वम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा। उन्होंने 
सरकार को सुझाया था कि यदि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन फिर से शुरू हो तो उसे 
तुरन्त और दृढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए--- और यह सव उस समय जवकि लन्‍्दन 
में गोलमेज-परिपद्‌ हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश कांग्रेसियों को सन्तुप्ट करना था। 
उन्होंने खास तौर से यह सुझाया कि कांग्रेसी झण्डे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार 
स्वयं-सेवकों की कवायद-परेड भी रोक दी जाय, जिन छोगों ने सविनय-अवज्ञा में भाग 
लिया था उन सवपर पावन्दियां लगा दी जाये, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा 
लड़ाई के समय शत्रु-देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजर॒वन्द कर दिया जाय, 
कांग्रेस-कोप के मूल का पता लगाया जाय और उसको वहीं एक विश्येप आईडिनेन्स के 
द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिलों ने कांग्रेस की शर्ते” मान ली हों उन्हें कहा जाय 
कि अगर वे उन्हें रद न कर देंगे तो रेलगाड़ियों-हारा उनका माल ले जाना वन्द कर दिया 
जायगा, और राजनैतिक परिस्थिति व वहिप्कार से किसीको अधिक लाभ न उठने 
देना चाहिए। ; 
१६३२-३३ की घटनायें भी प्रायः १६३०-३१ की ही तरह रहीं, अलवत्ता 
लड़ाई इस वार और भी जोरदार एवं नि३चयात्मक थी। दमन और भी अन्चाधुन्धी 
के साथ चला और लोंगो को पहले से भी कहीं ज्यादा कष्ट-सहन करना पड़ा | 


काय-सर्मिंति की तत्परता 
: सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सबेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार ' 
वल्लभभाई पंटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १६३२ के उपर्युक्त आडि- 
'नेन्स उसी दिन सवेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर छायू कर दिये गये। परचातू कुछ 


अध्याय १ : बयावानद की ओर टेट 
ही दिनों में, अमछी तौर पर, सारे देश में लागू हो गवं। अनेक प्रान्ताय और मातहृत 
कांग्रेस-कमिटियों, आश्रमों, राष्ट्रीय स्कूलों तया अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैरकानूनी 
करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, फर्तीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति 
को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। देश के खास-खास कांग्रेसियों में से अधिकांच 
को एकदम जेलों में ठंस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते कांग्रेस के पास न दो 
नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्पान। लेकिन इस आकस्मिक और दृढ़ झट के 
बावजूद जो कांग्रेसी वच रहे थे वे भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने 
काम झुरू कर दिया। कार्य-समिति ने तव कर लिया कि १६३० की तरह इस वार 
खाली होनेवाले स्थानों की पूति न की जाब और सरदार वल्लनभाई पटेल ने, अपनी 
खुद की गिरफ्तारी का खयारू करके, अपने वाद क्रमश: कार्य करनेवाले व्यक्षितयों की 
एक सूची बनाई। कार्य-समितति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुर्दे कर दिये और 
अध्यक्ष ने उन्हें बपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमण: अपने उत्तराधि- 
कारियों को चामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव 
हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, 
थानों, ताल्लुकों और गांवों तक की कांग्रेस-कमिटियों में भी हुआ। यही व्यक्ति आम 
तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए | एक वड़ी कठिनाई सविनय- 
अवजञा-आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात्‌ आज्ञा-भंग के लिए 
किन कानूनों को चुना जाय ? यह तो स्पप्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानून का 
भंग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक आईड्निन्सों ने हरू 
कर दिया। अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न विपय चुने गये, जब कि कुछ विपयों 
का समय-समय पर कायवाहक-राप्ट्रपति की ओर से जादेश मिलता रहा। झराव 
और विदेज्षी कर्पड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश मारू की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान- 


रूप से ऊागू हुई। लूगानवन्दी युक्ततप्रान्त में काफी वड़ी हृदतक और बंगाल में आंशिक 
रूप से एक महत्त्व का विपय रहा। विहार व बंगाल के कछ स्थानों में चौकीदारी- 
टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्नान्त व वरार, कर्नाटक, यक्ततप्रान्त, मदरास 





प्रेसीडेन्सी तथा विहार के कुछ स्थानों में जंगछात के कानूनों का भंग किया गया। 
गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने और बेचने के रूप में नमक-कानन का भंग तो 
अनेक स्थानों में किया यया। सभाओों और जुलूसों की तो जरूर ही मनाही की गई, 
लेकिन निपेवाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुई और जुलूस भी निकाले गये। लड़ाई 
की शुरुआत में खास-खास दिलों का मनाया जाना बहुत छोकप्रिय रहा, जोकि वाद में 
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विज्ञेप उत्सव के दिन ही वन गये । ये किनन्‍्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों 
को लेकर मनाये जाते थे; जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, 
शहीद-दिवस, झण्डा-दिवस इत्यादि। जैसा कि अभी कह चुके हैं, कांग्रेस के दफ्तरों व 
' आश्रमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। अत: अनेक स्थानों में उन्हें सरकारी 
कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आइईडडिनेन्स 
का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निपिद्ध और गैरकानूनी करार 
दे दिया गया था। ये प्रयत्न वावों' के नाम से मशहूर हैँ। आडडिनेन्सों के कारण कोई 
प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता था। इस अभाव की पूत्ति के लिए वेजाव्ता हस्त- 
पत्रकं, परचे, संवाद-पत्न, रिपोर्ट आदि निकाले गये, जो या तो टाइप किये हुए होते 
थे या साइक्लोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकले हुए और कभी-कभी छपे हुए भी-- 
लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। 
और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कहीं नहीं होता था। 
यह मार्क की वात हैं कि पुलिस के सतर्क रहने पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तपत्रक 
नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें 
पहुँचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बन्द हो गये थे, 
इसलिए कांग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की--और वह प्रान्त 
के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं वल्कि महासमिति के कार्यालय से विभिन्न 
प्रान्तों तक को। कभी-कभी यह डाक ले जानेवाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और तव 
स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कार्रवाई की गईं। १६३० के 
आन्दोलन के उत्तराड में वस्तुत: यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १६९३२ में जाकर यह 
लगभग पूर्णता को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों 
के देफ्तरों का भी सरकार पता नहीं छूगा सकी, जहां से न केवल हस्तपेत्रक ही निकलते 
थे वल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और 
जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता छगाकर काम में रुकावट 
डाली गई कि तुरन्त-ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने रूगा। 
दूसरी वात जिससे कि छोगों में वड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम 
परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके वाद 
प्रान्तों व जिलों की परिपदों के रूप में देशभर में कांग्रेसी सम्मेलनों की लड़ी छूग गई। 
कई जगह स्वयंसेवकों नें, जंजीर खींचकर चलती रेलग्राड़ियों को रोकने के रूप में, 
रेलों के नियमित काम-काज में खललछ डालने की कोशिश की | एक वार तो रेलों को 
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नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से वहुत वड़ी तादाद में विना टिकट रेल में जाने का भी 
प्रयत्न किया गया, लेकित जिम्मेवार हलकों से इस चेप्टा को प्रोत्साहन नहा मिला 
इसलिए वाद में यह वन्द कर दी गईं । 

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर 
शक्तियां केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश 
बैंकों, वीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेछ और आम तौर पर ब्रिटिश माल 
के वहिप्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलूग-अलग सप्ताह भी निश्चित 
किये गये । 


सरकार का दसन चक्र 

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के 
वाद सरकार खामोश या नरम पड़ गई। आइड्नेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों 
का उसने उपयोग किया। यहां तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अल्तियार किये 
गये जिनकी उन आईर्डिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयंकरता के लिए 
बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बड़ी तादाद में 
हुई, लेकिन वे की गई चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम 
न होगी। यह वात शीघ्र ही स्पप्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के वनाये जाने 
पर भी जेल जानेवाले सव सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी । इसलिए 
कंदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणत: उन्हींको जेलों में भेजा गया 
जिनके लिए यह समझा गया कि उनमें संगठन का कुछ माह्दा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका 
विशेष महत्त्व है। जेलों में उत सवकी व्यवस्था करना भी कुछ आसाव न था। अतः 
६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को सी' क्लास में रक्खा गया। वी क्लास में बहुत 
कम लोग रवखे गये। और ए' क्लास तो कई स्थानों में वराब-नाम ही रहा, वाकी 
जगह भी वहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आइचर्य की कोई बात नहीं 
कि जो स्त्री-पुरुष बपने देश को स्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों 
में गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, वेठने या हाथ उठाने जैसी 
अपमानपूण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के 
साय अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फलू-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की 
ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और वहत वार 
पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसीको 
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पता लगाने के भय से मुक्त हो कर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की 
अपमानप्रद स्थिति में वेठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार 
का एक मामला तो जदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणम-स्वरूप नासिक-जेल के 
जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रही 
कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों 
में रहना तो विलकुल ही नाकाविल वर्दाश्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पड़े 
हुए थे उनसे न तो मई-जून की गर्मी का वचाव होता था, न दिसम्वर-जनवरी की ठण्ड 
का ही वचाव होता था। इससे वहां तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इसमें 
शक नहीं कि कुछ जेल ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हृदतक वर्दाइत किया जा 
सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं वल्कि किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालत 
तो कुछ स्थायी जेलों की भी कोई वहुत अच्छी व थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प- 
जेलों में, कैदियों का स्वास्थ्य बहुत विगड़ रहा था। पेचिश का तो सभी समय जोर 
था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों 
को आ दवोचा। फलूत: अनेक तो जेलों में ही मर गये। जेलों में जिन जेल-कर्म- 
चारियों से कैदियों का सावका पड़ता उनके शील-स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों में 
उनके साथ होनेवाला वर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, 
आम तौर पर न तो विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था। 

लाठी मार-मारकर छोगों की भीड़ और जुलूसों को भंग करने का तरीका 
तो पुलिस ने शुरुआत में ही अख्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही 
कोई खास जगह ऐसी रही होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिन्ह दिखाई दिये हों 
और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो । चोट खानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी । 
अनेक स्थानों में तो छोगों के गहरी चोटें ूगीं। लोगों को यह आदत थी कि जहां 
सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी धावे 
पर जा रहे हों, अथवा कहीं घरना दे रहें हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि 
देखें क्या होता है; लेकिन जव छाठी-प्रहार होता तो इस वात का कोई भेद-भाव 
नहीं किया जाता था कि इनमें कौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैँ और कौन 
सिर्फ तमाशवीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए 
कि जिनका वयान नहीं किया जा सकता। और तो और पर स्त्रियों, लड़कों और छोटे- 
छोटे बच्चों तक को नहीं वख्शा गया । आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। 
जेलों व मार-पिठाई की सख्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो 


* अध्याय १: बयावानर की ओर प्रश्३ 
गोली खाकर मर जाने को भी तैयार थे--लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी 
सम्पत्ति पर जाक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-से उसे वरदाइत न कर सकेंगे। 
अतएव सजा देते वक्‍त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानों 

-की रकम दस हजार या इससे भी अधिक ठक चडी जाती थी। जहां मालगुजारी, 
लगान या अन्य करों का देना वन्द किया गया वहां तो ऐसी बकाया रकमों और करों 
की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवर उन्हीं छोगों की मिल्कियत पर घावा 
बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूछ करना वाजिव था, वल्कि साथ में संयुक्त-परिवारों 
की और कभी-कभी तो चाते-रिह्तेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके वेच डाली गई। 
कुर्की और विक्री तक ही वात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुर्की के बाद 
बड़ी-बड़ी कीमत की मिल्कियतों को विलकूछ कौड़ी के ही मोर वेच डाला गया। 
और कूर्की व बिक्री की कानूनी कार्रवाई से भी वद्कर जो दुःखदायी वात हुईं बह तो 
है कानून से वाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सताया जाना और नुकसान पहुँचाना, 
जिसे हृदय-हीन लूट और वरवादी ही कह सकते हेँ। व केवल फर्नीचर, वर्तन-भाण्डे, 
गहने, मवेशी और खड़ी फसल जैसी चल-सम्पत्ति ही कुर्क करके बेच या कभी-कभी 
नप्ट करदी गई, वल्कि जमीन और घर-वार भी नहीं छोड़ा गया। गुजरात, युक्त- 
प्रान्त और कर्नाटक में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीतों से हाय धोये बैठे हैं, हालांकि 
उनका कप्ट-सहन विलक्‌ूल स्वेच्छा-पूर्ण था; क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने 
इन्कार किया, अगर अपने को और अपने मारू-असवाव को बचाना ही उनका उद्देश 
होता तो किसी-व-किसी तरह उसे वह चुका ही देते। सच तो यह है कि ये आफकें 
उनपर छादी ही गई थीं। क्योंकि जगर वकाया की वसूली ही प्रयोजन होता तो उन्हें 
इस तरह नप्ट न किया जाता। गुजरात के किसानों ने, और जिन्होंने रूगान-माछू- 
गुजारी न देने के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कप्ट-सहन की अग्नि में से गुजरना 
पड़ा जिसका वर्णव नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानों. में 
अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहां के निवासियों से 
वसूछ किया गया। विहार-प्रान्त के कूल चार-पांच स्थानों में, जहां ऐसी मतिरिक्त्त- 
पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ छाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से 
ताजीरी करके रूप में चसूछ' किया गाय । मिदनापुर जिले (वंगारू) के कुछ हिस्सों में 


ताजीरी + मर हे तैनाती जे ऐसा सर्वनाझ आऔ र आतंक से अऋपतनो से 
ताजारा फाज के तेनाता से ऐसा सवनाजश और आतंक फंछा कि जिले के दो थानों में 


मा जप 


रहनेवाल 


शक ज्ज्ल्जो से 3: अधिकांच सचमत ही ऊपसे घर: 
रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांच तो सचमृच ही अपने घर-बार छोड़कर आत-पास 





5 स्थानों में चले गये न्‍्पे ज्स्छे हें इतने मी कप्टों का सामना जयंत र 
के स्वाना से चल गय। उन्हें इतने अवर्णदीय कप्ठों का सामना करना पड़ा कि उनकी 


श्ध्ड ह कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्माने भी किये गये, जिनकी 
वसूली वहां रहनेवाले छोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोछी-वार भी हुए, 
जिनमें,अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इस में सीमाप्रान्त 
का नम्बर सबसे आगे रहा। 

इस विपय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारमृत करना अनावश्यक 
हैँ सव स्थानों या व्यक्तियों के वामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार 
व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-वाह्य उपाय ग्रहण किये 
और उनके परिणाम-स्वरूप स्वेसाधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सब का 
पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उसीका एक बड़ा पोथा तैयार 
हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी 
शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश- 
भारत तक ही यह महदृद रहा हो। (वर्घेलखण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें 
अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्त्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर 
तकलीफ उठाईं। 

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया 
था उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, यहां तक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा 
दी गई। 

अखबारों को वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । वहुत-से अखबारों से 
जमानतें मांगी गईं, वहुतों की जमानतें जप्त की गईं, और वहुत-से अखबारों को जमानत 
जमा न कर सकने या प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन 
ही वन्द कर देना पड़ा। 

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक वात विलकुल स्पष्ट थी। वह यह 
कि लोगों वे किसी गम्भीर हिसात्मक कार्य का अवलूम्वन नहीं लिया। अहिसा की 
शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, 
जव कि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में ही उसे खतम कर देने की आद्या की थी। यह कहें 
तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अछावा जिन 
साधनों तथा आईडिनेन्सों का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सभ्य-शासन 
के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन 
को दवाने में सरकार को और भी कठिनाई होती। इधर कांग्रेसवालों को भी, उन्तके 
छिए आवागमन के सब खुले साधन वन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुप्त उपायों 


अव्याय १ ४ बयावान की ओर प््प्प्‌ 


की ओर झुकना पड़ा। लेकिन इसमें मी साधारण, खुफिया और विशेष सव तरह की 
पुलिस के विस्तृत जाल से वचकर काम करने की झक्नित में उन्होंने अपनेको पूरा पढुं 
सावित किया। कांग्रेस-कार्यालयों के वने रहने और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन- 
द्वारा जनता व कांग्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की हिंदायतें पहुँचाते रहने का उल्लेख 
हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि वहुत वड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन 
इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सौभाग्य 
की वात है कि धनाभाव के कारण काम में रुकावट पड़ने का मौका कभी उपस्थित नहीं 
हुआ। घन तो कहीं-न-कहीं से जाता ही रहा। युमनाम दानियों तक ने सहायता 
दी--और, कभी-कभी तो यह भी नहीं देखा कि किसे वह दान दे रहे हैँ। यह मार्क 
की वात है कि ऐसी परिस्विति में भी, जवकि सारा दफ्तर लोगों की जेवों में ही रहता 
था, हिसाव-किताव बड़ी कड़ाई के साथ रक्खा गया और प्राप्त-सहायता का उपयोग 
सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया। 


दिल्ली-अधिवेशन 

इस वर्णन को खतम करने से पहले कांग्रेस के दिल्‍्ली-अधिवेशन का भी वर्णन 

कर देना चाहिए जो कि १६३२ के अप्रै् महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस 

, की बड़ी भारी सतर्कता के वावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही 
बहुत से प्रतिनिधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। 

चांदनीचौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के 

वावजूद रूपमभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तेसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस 

सन्देह में कि अधिवेशन के जबह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, प्रति- 

निधियों को नई दिल्ली में कहीं तलाश करती रही और कुछ पुलिस एक जगह बका- 

लियों के जुलूत से निवटती रही । पेइतर इसके कि वह घण्टाघर पर जाये, काफी दादाद 

में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ 

रणछोड़दास अमृतरलाल, कहते हैं, उसके सभापत्ति थे। उसमें कांग्रेस की साझाना 

रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस वात की ताईंद 

की गई कि पूर्ण स्वाधीनता ही कांग्रेस का रूक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से 

जारी होने का हादिक समर्यंत किया गया, तीसरे में गांवीजी के बावाहन पर राष्ट्र 

ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे बवाई दी गई और नहात्माजी के नेतृत्व 

ह्सा 








पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चोथे में बहि 
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संग्राम फिर स्थगित 


गांधीजी का आमरण उपवास 

पाठकों को याद होगा कि दूसरी-गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी ने अपना 
यह निश्चय सुनाया था कि अस्पृश्यों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेप्टा की 
गई तो में उस चेष्टा का अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी मुकावला करूँगा। अब 
गांधीजी के उस भीषण ब्त की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। मताधिकार और 
निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के लिए, छोधियन-कमिटी, १७ जनवरी को भारत 
में आ पहुँची थी। समय वीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी। 
सरकार झटपट काम खतम करने में दक्ष है ही, और हम लोग इसी तरह जवानी जमा- 
खर्च करते रहेंगे। इसलिए बहुत सोचने-समझने के वाद, गांधीजी ने भारत-मंत्री सर 
सेम्युअल होर को ११ माचे को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया 
कि यदि सरकार ने अस्पृश्यों या दलित-जातियों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन रक्खा तो में 
, आमरण उपवास करूँगा। सर सेम्युअछ होर ने अपना उत्तर १३ अप्रेल १६३२ को 
भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की छकीर का उदाहरण था; लोथियन-कमिटी 
की प्रतीक्षा की जा रही है; हां, उचित समय पर गांधीजी के विचारों पर भी ध्यान दिया 
जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिसे भूल से निर्णय के नाम 
से पुकारा जाता है, सुनाया गया। (देखो परिशिष्ट ७) दलित-जातियों को पृथक्‌ 
निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने 
और दुहरे वोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथों से उदारपता- 
पूर्वक दान दिया गया था। १८ अगस्त को गांधीजी ने अपना निश्चय किया और उस 
निश्चय से प्रधान-मंत्री को सूचित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रत यानी 
उपवास २० सितम्बर (१६३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा' मि० मैकडानल्ड ने 
आराम के साथ ८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित कर दिया। प्रधान-मंत्री ने गांधीजी को दलित-जातियों के प्रति शत्रुता के 
भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। व्रत २० सितम्बर १६३२ को आरम्भ 
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होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और ब्रत आरम्भ होने में एक सप्ताह का 
अन्तर था। यह सप्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए क्षोभ, चिन्ता और हलूचछ 
का सप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें. व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझा किया। गांधीजी से भेंट करने की अनुमति मांगी 
गईं, पर न मिली । संसार के कोने-कोने से पूना को तार भेजे गये। गांधीजी का संकल्प 
छुड़ाने के लिए तरह-तरह की सलाहों और तकों से काम लिया गया। मित्र उनके प्राण 
बचाने के लिए चिन्तित थे और शत्रु उपहास-पूर्ण कुतूहल के साथ सारा व्यापार देख 
रहें थे। जब रूस के महान्‌ गिजें में आग लगी तो लोग टूटते और जलते हुए खम्भों और 
शहतीरों की तड़तड़ आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे। अबसे आठ साल पहले 
इसी जेल में गांधीजी अकस्मात्‌ अपेण्डिसाइटिस' से वीमार पड़े थे। पर इस वार 
उन्होंने अकस्मात्‌ नहीं, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का आलिगन किया था और स्वेच्छा से 
ही व्रत आरम्भ किया था। इसलिए देश का स्तव्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। 
प्रधान-मंत्री का निश्चय तो रद होना ही चाहिए। वह स्वयं तो ऐसा करेंगे नहीं। 
इसलिए हिन्दुओं के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए।!इसके लिए 
एक परिपद्‌ करना आवश्यक है। परिपद्‌ १९ को हो या २० को ? यही प्रइन था। 
गांधीजी के जीवन की रक्षा करनी ही चाहिए। यह बड़ी अच्छी वात हुई कि दलित- 
जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर वढ़ाया। राववहादुर एम० सी० राजा ने 
पृथक्‌ निर्वाचन को धिक्‍्कारा। सर सप्रू ने गांधीजी की रिहाई की मांग पेश की। 
कांग्रेस-वादियों ने भी स्वभावत्त: देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेष्टा 
की। पर मालवीयजी समय के अनुसार चला करते हैँ। उन्होंने तत्काल नेताओं की 
एक परिपद्‌ बुलाने की वात सोची। इंग्लैण्ड में दीनवन्धु एण्डरूज, मि० पोलक और 
मि० लेन्सबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अंग्रेज-जनता का ध्याव आकपित 
कराना आरम्भ किया। एक अपील पर प्रभावद्ाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसके 
द्वारा इंग्लैण्ड-भर में खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष में २० 
सितम्बर को उपवास और प्रार्थनायें की गईं। इसमें शान्ति-निकेतन ने भी भाग लिया । 
वैसे इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मंत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया 
गया था, पर इस आस्दोलन को अस्पृश्यता-निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का 
रूप धारण करते देर न कगी। कलकत्ता, दिल्‍ली और अन्य स्थानों में अस्पृथ्यों के 
लिए मन्दिर खोले जाने लगे । यह आशा की जाती थी कि गांबीजी उपवास के आरम्भ 
होते ही छोड़ दिये जायँगे.। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्‍या होगी उन्हें, किसी 
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खास स्थान पर नजरवन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी रुकावट 
'छगा दी जायगी। गांधीजी ने सरकार को लिखा कि “इस प्रकार स्थान-परिवर्तेन करके 
व्यर्थ खर्च और कप्ट क्यों उठाया जाय ? मुझसे किसी झर्ते का पान न हो सकेगा (” 
सरकार भी राजी हो गई जौर उसने गांधीजी को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने को 
मजबूर न किया जो उन्हें मरुचिकर लूगती हो । 


पूना-पैक्ट 

पूना-पैक्ट जिन-जिन वातों का परिणाम है, उनके ऋम-विकास में पाठकों 
को ले जाना हमारे लिए सम्भव नहीं हैं। परिपद्‌ वम्बई में आरम्भ हुई, पर शीत्र 
ही पूता में ले जाई गई। (जो छोग इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानना चाहें उन्हें 
गांधीजी के प्राइवेट-सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल की सुन्दर पुस्तक एपिक फास्ट (॥90[८ 
980) और सस्ता साहित्य भण्डरू-द्वारा प्रकाशित हमारा कलंक' पढ़ना चाहिए।) 
डा० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत में शामिल हो गये और श्री अमुतछाछ ठक्कर, श्री 
राजगोपालाचार्य, सर चुन्नीलाल मेहता, पण्डित मालवीय, विड़छाजी, सरदार पटेल, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जयकर,'डा० अम्बेडकर, राववहादुर एम० सी० राजा, 
बाबू राजेन्धर प्रसाद, पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और अन्य सज्जनों की सहायता से एक 
योजना तैयार की गई, जिसे उपवास के पांचवें दिन सारे दलों ने स्वीकार कर लिया। 
दलित जातियों ने पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया और बाम हिन्दू-निर्वाचनों 
से ही सन्‍्तोष कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनों में वे सरकारी निर्णय के 
अनुसार भी शामिल थे।) उच्च जातियों के हिन्दुओं ने महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किये । 
उनमें से एक संरक्षण यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार जाम निर्वाचनों में जितनी 
जगहें दी गई है उनमें से १४८ दलित-जातियों को दी जाये। दूसरा यह है कि हरेक 
की सुरक्षित जगह के लिए दलित-जातियां चार उम्मीदवार चुनें बौर आम निर्वाचन 
में उनमें से एक की चुन लिया जाय। पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जवतक 
सबकी सलाह से उसमें परिवर्ततन किया जाय। दलित-जातियों का प्रारम्सिक 
निर्वाचन दस साल तक जारी रहे। ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट को उस अंघ तक 
स्वीकार कर लिया जिस अंद तक उसका प्रधान-मन्‍्त्री के मिश्चय से सम्बन्ध था। 





जो-जो वातें साम्प्रदायिक निर्णय के वाहर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रक्खा गया। 
दलित-जातियों के नेताओं को कृतन होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के 
निश्चय के अनुत्तार उन्हें जितनी जयहें मिलनेवाली थीं, अव उन्हें उनसे दुगुनी मिल गई 
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और उन्हें अपनी जन-संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष बाद 
जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, पर गांधीजी 
ने अवधि घटाकर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनता 
यह न समझे कि डॉ० अम्बेडकर सवर्ण-जातियों की नेक-नीयती की आजमाइश करना , 
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नहीं चाहते, वल्कि विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए 
अवकाश चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया--- मेरा जीवन या पांच बर्ष”। 
अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रइन को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा 
तय किया जाय। इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाछा और गांधीजी 
ने कहा-- क्या खूब ! ” २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल-द्वरा 
समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधीजी से भेंट की । 
२६ तारीख की सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एक-साथ घोषणा की गई कि पूना का 
समझौता स्वीकार कर लिया गया। मि० हेग ने बड़ी कौंसिल में वक्‍तव्य दिया, 
जिसमें निम्नलिखित वातें कही गईं:-.- 

(१) प्रधान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातियों 
को प्रान्तीय कौंसिलों में पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पाल्ूंमेण्ट से 
सिफारिश करने के लिए उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते 
के मातह॒त स्थिर हुई है। 

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-कौंसिलों में दलित-जातियों को 
जितनी जगहें देना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता हैँ। 

(३) यरवडा के समझौते में दलित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध 
में जो-कुछ कहा गया हैं वह सवर्ण हिन्दुओं-द्वारा दलित-जातियों को दिये गये निश्चित 
वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। 

(४) बड़ी कौंसिल के लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की 
प्रणाली और मताधिकार की सीमा के सम्वन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार 
यरवडा-समझौते की शर्तों को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी 
बड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रइन विचाराधीन है, पर इतना 
अवश्य कहा जा सकता हैं कि सरकार समझौते के विरुद्ध नहीं है। 

(५) बड़ी कौंसिल में आम निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से १८ जगहें 
दलित-जातियों के लिए सुरक्षित रक्खी जाय, इस वात को सरकार दलित-जातियों और 
अन्य हिन्दुओं के पारस्परिक समझौते के रूप में स्वीकार करती है। 
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गांधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पश्मोपेश हुआ। वह चाहते 
थे कि दलित-जातियों के नेता भी सन्तुप्ट हो जायें। उन्हें अपने भौतिक प्राण बचाने 
की चिन्ता न थी, वल्कि उन छाखों प्राणियों के नैतिक प्राण वचाने की चिन्ता थी, 
जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परल्तु अन्त में पं॑० हृदयनाथ कुंजरू और चक्रवर्ती ' 
राजगोपाछाचार्य ने गांधीजी का सन्‍्तोप करा दिया। इसपर गांधीजी ने २६ तारीख 
को ज्ञाम के सवा पांच बजे उपवास छोड़ने का निदचय किया। भजन और धामिक 
इलोक-पाठ के वाद उन्होंने पारणा की। यह ठीक था कि गांवीजी के प्राण बच गये, 
परन्तु जिस शवास में वह अपना उपवास भंग करने को राजी हुए उस्ीमें उन्होंने यह 
भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार 
नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना 
पड़ेगा। गांधीजी ने कहा--- स्वतंत्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर में पहुँचना 
चाहिए और यह तभी हो सकता है जब सुधार हरेक गांव में किया जाय । जनता 
ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्वन्ध में सन्देह प्रकट किया था। गांधीजी 
को इस सम्बन्ध में कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १५ और २० सितम्बर को वक्तव्य 
दिये। उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की :--- ; 
“ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आदी है। 
ईसाई-धर्म में और इस्लाम में इसका साधारणतया पाछूव किया जाता है, और हिन्दू- 
धर्म तो आत्म-शुद्धि और तपस्या के लिए किये गये उपवासों के उदाहरणों से भरा 
पड़ा है। मेने आत्म-शुद्धि करने की बड़ी चेप्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि 
मुझे अन्तर्नाद ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुछ क्षमता प्राप्त हो गई है। मेंने 
यह प्रायश्चित्त उस अन्तनाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ किया हैं।” यदि छोग यह 
कहें कि उपवास तो दूसरों को घमकाना है, तो गांघीजी का उत्तर है कि “प्रेम विवश 
करता है, धमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते हैं। में 
अपने उपवास को न्याय के पलड़े में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालों को मेरा 
यह कार्य बच्चों का सा खेल प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि 
मेरे पास कुछ और होता तो इस वभिज्ञाप को मिटाने के लिए में उसे भी झोंक देता। 
पर मेरे पास भाणों से अधिक और कुछ हुई नहीं ।”...... यह आगामी उपवास उनके 
विरुद्ध हैँ जिनकी मून्तमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हों चाहे विदेशी । यह उपवास 
उनके विरुद्ध नहीं है जिनको मुझमें जास्वा नहीं ।” इस प्रकार उन्होंने यह चता दिया 
कि यह उपवास न अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियों---चाहे 
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वे हिन्दू हों या मुसलमान--के विरुद्ध है, वल्कि उन असंख्य भारतीयों के विरुद्ध है 
जिनका विश्वास है कि वह च्यायपूर्ण वात के लिए किया गया है। गांवीजी ने 
कहा---इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक घामिक 
कार्य-शीलूता उत्पन्न करना है।” 


बम्बई का प्रस्ताव 

प्रधान-मंत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गांधीजी के उपवास छोड़ने के वाद: 
ही परिषद्‌ ने वम्वई में सभा की। एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की 
गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। जो संस्था वाद को हरिजन-सेवक-संघ 
के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुईं। इसके 
सभापति सेठ घनर्यामदास बिड़छा और मंत्री भारत-सेवक-समिति के श्री अमृतलाल 
ठक्कर हुए। 

यहां हम वह अस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १६३२ को बम्वबई की सभा ने 
सर्व-सम्मति से पास किया था। इस सभा के सभापति पण्डित सदनमोहन मालवीय 
थे। 

“यह परियद्‌ निदपचय करती है कि अब भविष्य में हिन्दू जाति में किसीको 
जन्म से अस्पृश्य न समझा जाबगा और जिन्हें अवतक अस्पृष्य समझा जाता रहा है उन्हें 
अन्य हिन्दुओं की भांति ही कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं 
का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मौका मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप 
दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप उसे स्वराज्य-पालंमेण्ट स्थापित-होने से 
पहले तक प्राप्त न हुआ तो स्वराज्य-पालंमेण्ट का पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा। 

“यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का यह कतंव्य होगा 
कि पुराने रिवाजों के कारण अस्पृश्य कहलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के 
सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और शान्तिपूर्ण 
उपायों के हारा दूर कराने की चेष्ठा करें।” 

ऐसे पवित्र तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम चिकला। अस्पृश्यता- 
निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी वात का था कि कहीं युवक 
जल्दवाजी से काम न लें। इसलिए गांवीजी को लगाम खींचनी पड़ी। अस्पृष्यों या 
हरिजनों--जैसा कि अब थे कहलाने छगे थे---के छिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार 
प्राप्त कराने .के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार 
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असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, 
उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के जवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या 
सत्याग्रह जैसा कठोर ठप करने के बपने सामर्थ्य पर, विना विचार किये ही झटपढ 
सत्याग्रह आरम्म कर देना चाहते थे। गांवीजी के नियंत्रण और प्रभाव नेः 
१६२१-२२ में अनेक वार परिस्थितियों को वचाया था, वही प्रभाव अव फिर काम 
कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गांधीजी के आवाहन का वन और 
जन दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घण्टे और हर मिनट अन्तर 
पड़ता दिखाई दिया। भोपाल के नवाव ने इस हिन्दू-धामिक आन्दोलन के लिए 
५०००) दिये। फादर विन्सलो ने अपने अन्य सहपरमियों के हस्ताक्षर के साथ एक 
अपील छपवाकर ईसाइयों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था को. धिक्कारा। उधर 
मौलाना शौकतजली गांधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस वात पर जोर 
दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण 
में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात्‌ 
२६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्तन करके गांधीजी से मुलाकात आदि करने 
की थे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन लेती तो साम्प्रदायिक 
समझौता अवश्य हो जाता। श्री जयकर उनसे भेंट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजत 
न मिली। श्रीमती सरोजितनी देवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। 
श्रीमती कस्तूरवा गांबी को गांवीजी के पास से हटा दिया गया। मभुलाकातें बन्द कर दी 
गईं। गांवीजी अव वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्तु सरकार 
की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रीमती कस्तूरवा को समय के पहले छोड़ 
दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रहने दिया गया। गांधीजी ने इस 
प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से वंचित होने पर विरोध प्रदर्शित किया, 
क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पूना-पैक्ट की शर्तों ही के विरुद्ध थी। 

ल्म्बे-लम्बें पत्र-ब्यवहार के वाद अन्त में सरकार ने गांधीजी को अपना 
अस्पृश्यता-निवारण-कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी । हाल ही मुलाकातियों के 


व्यवहार के और समाचारपत्रों में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी 
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, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर को होम-मेम्वर मि० हेग ने बड़ी कींसिल 


निम्नलिखित वक्तव्य दिया :--- 


मं - 


प्गल ही में गांवीजी ने यह कहा था कि उन्‍होंने 
हाल हा म भांवीजी ने बह कहा था कि उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध 


में जो कार्यक्रम निश्चय क्विया है. उसे पूरा ऋरने के हि सच्चे 
में जो कार्यक्रम निश्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुछाकातों के, पत्र-ब्यवहार 
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के और केवल इस विपय से सम्वन्ध रखनेवाली अन्य वातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक 
सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार गांधीजी की अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी चेष्टाओं 
में वाघा नहीं डालना चाहती, क्योंकि गांधीजी ने वताया है कि अस्पश्यता-निवारण 
एक नैतिक और धार्मिक सुवार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं 
हैं। अतएवं सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों के तथा 
पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध में रुकावट हटा छी है; पर जिन मुलाकातों 
का सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक वातों से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति 
पहले ही जैसी है, जैसा कि वाइसराय के प्राइवेद-सेक्रेटरी-दारा मौलाना शौकतअली 
को दिये गये उत्तर से प्रकट है।” (पूना-पैक्ट और तत्सम्वन्धी सरकार से हुआ 
पत्र-व्यवहार परिश्विष्ट ८ में देखिए।) 


गुरुवयूर-सत्याग्रह 

इस प्रथम महान्‌ ब्रत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम 

“इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की और चर्चा करना चाहते हैँ, जिसकी 
ओर जनता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। श्री केलप्पन मलावार में खास 
तौर से हरिजन-उत्थान-संम्बन्धी कार्य कर रहे थे। उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें भामरण 
उपवास करने को प्रेरित किया। उन्होंने इस उपवास का संकल्प गांधीजी के महान्‌ 
ब्रत के छगभग साथ-ही-साथ किया। श्री केलप्पन का उद्देश था कि गुरुवयूर-मन्दिर 
के ट्रस्टियों को अस्पश्यों के लिए मन्दिर-प्रवेश की अनुमति देने को राजी किया जाय । 
गांधीजी ने इस मामले की सारी वातों का अध्ययन करने के वाद स्थिर किया कि 
टस्टियों को काफी नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें वताया गया कि सफलता प्राप्त हुई 
रखी है--पर गांधीजी ने कहा कि तात्कालिक सफलता प्राप्त होने-त-होने का प्रइन 

नहीं है, प्रश्न है कार्य के नैतिक औचित्य का। 

इसलिए गांधीजी ने श्री केलप्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित करदो 

और ट्रस्टियों को पहले नोटिस देने के वाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना 
ठीक होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आइवासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो में 
भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करूँगा। उसके वाद श्री केलप्पन ने भी उपवास करना 

त्याग दिया। 

यहां गांधीजी 


री उपवास पवास का भी जिक्र कर देना अनचित न होगा जोकि 
. २ दिसम्बर १९३२ को 


उस 
उन्होंने श्री अप्पासाहेव पटवर्घन की सहानुभूति में शुरू किया 
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था। श्री पटवर्षन ने जेल में भंगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने इस बारे में वम्बई-सरकार को लिखा, लेकिन उत्तका 
भी कोई असर न हुआ। इसपर श्री पटवर्धन ने अपना खाना ऋरमजश्मः कम करते हुए 
भृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया। अस्थायी-सन्वि के समय गांबीजी 
ने अप्पासाहव पटवर्धन से कहा था कि अगर तुम्हारी मांग स्वीकृत न हुई तो में भी 
तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अतः उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर 
दिया। लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह आइवासन दे दिया कि अगर उपवास 
छोड़ दिया जाय तो वे उनकी मांग पर विचार करेंगे। उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ 
दिया गया। और एक सप्ताह के अन्दर ही भारत-मंत्री ने जेल के नियमों में ऐसा 
संशोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओं को भंगी का काम देने की रुकावट उठ 
गई। इस प्रकार यह सत्याग्रह सफल हुजा। 


गिरफ्तारियाँ 

हमने १६३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। 
हमने पूना-पैक्ट का भी जिक्र कर दिया है। जनता ने गांवीजी के अस्पृश्यता-निवारण 
के आवाहन का जो उत्तर दिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति को निस्सन्देह 
क्षति पहुँची। 

इतने पर भी कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा। सत्यवाग्रह-आन्दोलन के 
शिथिल होने का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थिति थी, और जैसा कि वयान 
किया जा चुका है, सत्याग्रह-आन्दोलन केवल लूक-छिपकर ही चछाया जा सकता था। 
और यह तरीका सत्याग्रह के सिद्धान्तों से असंगत और विरुद्ध ही नहीं बल्कि विपरीत 
भी है। पूता में गांबीजी के उपवास के सिलूसिल् में मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर 
पर उन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में, जो रिहा हो चुके थे, विचार-विनिमय करने का खासा 
मौका मिल गया। उसीके फलस्वरूप दो गरती-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पप्ट 
किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, मौर 
अस्पृश्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों 
को दिया गया हैँ जो किसी-त-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते। दूसरे पत्र में 
उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्वाग्रह-आन्दोलन में जा चुकी थी, अन्त करने पर 
जोर दिया गया था। 


सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १६३२ को आरम्भ किया था। 


प््द्द्‌ काँग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


इसलिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के वाद स्थानापन्न- 
सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को हिंदायतें भेज दीं कि १९३३ के 
इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोलन 
की प्रगति और उन सारी समस्याओं का पर्याकोचन दिया गया था जो उस समय जनता 
के दिमाग में सबसे ऊपरी थीं, जगह-जगह भेज दिया गया। जगह-जगह सभायें हुई, 
जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और छाठी-वर्षा के बीच में पढ़ा गया। ६ जनवरी 
१६३३ को कांग्रेस-लभापति भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री अणे ने ग्रहण 
किया | 

जब १६३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल 
कांग्रेस के सभापति थे। कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १६३० के विपरीत इस 
वार कार्य-समिति के रिक्‍त स्थान पूरे न किये जायेँ। सरदार वल्लभभाई ने उन 
सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके वाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे। 
जनवरी १६३२ और जुलाई १६३३ के बीच में, जब कांग्रेस-संस्था का अस्तित्व लोप 
हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अन्सारी, सरदार शार्दूलसिह कवीदवर, श्री गंगा- 
धरराव देशपाण्डे, डॉ० किचल, चक्रवर्ती राजयोपालाचार्य और वावू राजेन्द्रप्रसाद 
ने सभापति का भार प्रहण किया। इस वीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम 
किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयों के मध्य में कार्य चछानें का भार आकर 
पड़ा उनमें श्री जयप्रकाशनारायण, लालजी मेहरोत्रा, गिरघारी कृपलानी, आनन्द 
चौधरी, और आचारये जुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय हैं। 

१६३३ की घटनायें तो संक्षेप में ही वताई जा सकती हँँ। कलूकत्ते का 
अधिवेशन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा। 


कलकत्ता-कांग्रेस 

अप्रैल १६९३२ के दिल्ली के अधिवेशन की भांति कछूकत्ता का अधिवेशन 
भी निपेवाज्ञा के होते हुए करना पड़ा। यद्यपि इसका जायोजन उस समय किया गया 
था जब सत्याग्रह-आन्दीलून शिथिल्त पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध 
की भावना यहां दिखाई पड़ी वह दिल्‍ली में भी दिखाई न पड़ी थी। कूछ प्रान्तों ने तो 
अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे भ्रान्तों से चुने 
गये। इस वात से कि पं ० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ़ गया। श्रीमती मोतीलाल नेहरू ने 


: अध्याय २ : संग्राम फिर स्वगित भ््द्छ 

वद्भधावस्था और दर्वलूता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निरचय किया , 
उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को वड़ी स्फूर्ति मिली। अधिवेशन कलूकत्ते में ३१ मात 
को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुला। डॉ० प्रफूल्ल घोप स्वागत-समिति के अव्यक्ष 
थे। सरकार नें अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रक्खा । पण्डित मदनमोहच 
मालवीय को कलकत्ते नहीं पहुँचने दिया गया। उन्हें बीच ही में आासनसोल स्टेशन 
पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ० 
सैयद-महमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे गिरफ्तार कर लिये गये 
और सबको बआासनसोल की जेल में छे जाया गया। कांग्रेस के कार्य-वाहक-सभापत्ति 
श्री बणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज 
दिया गया। कलकत्ते में स्वागत-समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया 
और कई कांग्रेस-नेताओं पर प्रतिवन्‍्व छूगा दिया गया। श्रीमती नेंली सेनगुप्त और 
डॉ० मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले 
ही, या कछकत्ते के मार्ग में, गिरफ्तार कर लिये गये। वाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने 
में सफल हुए। निपेधाज्ञा होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए 
नियत स्थान पर एकत्र हो गये। शीक्न ही उनपर पुलिस जा टूटी और कांग्रेस-वादियों के 
शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाठियां बरसने लगीं। बहुत-से प्रतिनिधि बुरी तरह घायरू 
हुए और श्रीमती नेछी सेनगुप्त और अन्य प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। 
पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेप्टा की, परन्तु असफल 
एही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समह अपनी- 

अपनी जगहों पर जमा रहा, और वे सातों प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया 
जानेबाला था, पढ़कर सुनाये गये और पात्त हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलूसिले 
में गिरफ्तार हुए अधिकांग्न व्यक्तियों को कांग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया । 
अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सजायें दी गई। श्रीमती सेनमुप्त 
को भी छः मास का दण्ड मिल्ा। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मारूबीय 
सीधे कलकत्ता पहुँचे और ज्ञीत्र ही देश के सामने इस वात का कि पुछिस ने किस 
अमानूपिकता के साथ कांग्रेस भंग करने की चेप्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होंने 


सरकार को जांच करते की चुनौती दी, पर बह चुनौती कभी स्वीकार न की 
गई। सोचे हम ३१ मार्च १६३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव 
देते है :--- 


बे 


२ स्वाधीदता पका रूक्य--यह फकाग्रस उस प्रस्ताव को दोहराती ती जो 


/जि » कर 
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. ,छाहौर में १६२६ में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना 
लक्ष्य घोषित किया गया था। . 

“२. सत्याग्रह बेध-अस्त्र हँ--यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों 
की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
पूर्ण वैध उपाय समझती हूँ । | 

३. सत्याग्रह कार्यक्रम का पालून--यह कांग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी 

१६३२ के निश्चय की पुष्टि करती हैं। पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसका 
ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के वाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि देश इस समय जिस 
परिस्थिति में हैं, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ़ और व्यापक वनाया 
जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को आवाहन करती है कि इस आन्दोलन को कार्य- 
समिति के उपयुक्‍त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय। 

' ४. बहिष्कार--थह कांग्रेस जनता की सारी श्रेणियों और चर्गों को आवाहन 
केरती है कि वे विदेशी कपड़ा बिलकुल त्याग दें, खहर का व्यवहार करें और अंग्रेजी 
माल का वहिप्कार करें। 

: ४. व्हाइट-पेपर--इस कांग्रेस की सम्मति हैं कि जबतक ब्रिटिश-सरकार 
ऐसे निर्देयता-पूर्ण दमन-कार्य में लगी हुई है, जिसके द्वारा देश के परम-विद्वसनीय नेता 
और उनके हजारों अनुयायी जेल्ों में पड़े हैं या नजरवन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के 
अधिकारों का हनन हो रहा हैं, समाचार-पत्रों की स्वाधथीनता पर कड़ा प्रतिवन्ध 
लग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर माशैल-लॉ का दौर-दौरा 
है, और जिसका आरम्भ जान-वूझकर महात्मा गांधी के विलायत से छौटने पर, 
राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तवतक उसके द्वारा तैयार की गई 
किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार 
कर सकती है । 

कांग्रेस का विदवास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए व्हाइट-पेपर की योजना 
से जनता धोखे में न पड़ेगी, क्योंकि वह भारत के हितों की विरोधिनी है और इस देश 
में विदेशी प्रभुत्व स्थायी बनाने के लिए तैयार की गई है। 

..._ ६, गांधीजी का उपवास--यह कांग्रेस देश को, २० सितम्वर को गांवीजी 
के उपवास की सकृझल समाप्ति पर, बधाई देती है और आशा करती है कि अस्पृश्यता 
शीघ्र ही अतीत की वस्तु हो जायगी । 

७. मौलिक अधिकार--इस कांग्रेस की सम्मति हैं कि जनता को यह समझाने 
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के लिए कि 'स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्त्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की 
स्थिति को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-सावारण 
समझ सके। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह कांग्रेस अपने १६३१ के करांची- 
अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव नं० १४ को दुहराती है। 


गांधीजी का उपबास 

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद ज्षीत्र ही देश में एक घटना हुई जो बिलकुल 
आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करनेवाले “कार्यकर्ताओं की संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन कार्यकर्ताओं को अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और 
अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गांधीजी ने ८ मई १६३३ 
को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके शब्दों में “यह 
अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्ये में अधिक सतकंता 
और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्यना है। इसलिए में अपने 
भारतीय तथा संसार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना 
करें कि में इस अग्निपरीक्षा में सकृशल पूरा उत्तरूँ, और चाहे में मरूँ या जिऊें, मेंने जिस 
उद्देश से उपवास किया है वह पूरा हो। में अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ 
कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम 
वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रक़्खा हैं, हट जाय।” उन्होंने एक पत्र- 
प्रतिनिधि से कहा---किसी धामिक आन्दोलन की सफलता उसके बायोजकों की बौद्धिक 
या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, वल्कि आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है, 
और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-वूजझ्ा उपाय है ।” 

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास 
जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली 
मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह 
(गांवीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार गांधीजी ८ मई को छोड़ दिये गये। रिहा 
होते ही गांवीजी ने एक वक्‍तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छ: सप्ताह के लिए 
सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिश की। 

. भांबीजी ने कहा- में इस रिहाई से प्रसन्न नहीं है, और, जैसा कि कल मुझसे 

सरदार वललमभाई ने कहा और ठोक ही कहा, में इस रिहाई से छाभ उठाकर सत्याग्रह- 
आन्दोलन का संचालन या पय-प्रदर्शन कैसे कर सकता हें? 


ः 
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“इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेपण करने को प्रेरित करती है और 
सम्मानशील व्यक्ति की हँसियत से मुझपर एक बहुत वड़ा भार रखती है और मझे 
असमंजस म॑ डालती है। मेने आशा की थी और में अब भी आशा करता हूँ कि में न तो 
किसी वात को लेकर उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग 
लूंगा। यदि में अपने दिमाग में हरिजन-कार्य के अतिरिक्त और किसी बाहरी वात 
को जगह दूंगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा। 

पर साथ ही, रिहाई होने पर अब में अपनी थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्रह- 
आन्दोलन का अध्ययन करने में भी छगाने को वाध्य हूँ । 

“इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा हैं। असंख्य सत्याग्रहियों 
की वीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साधुवाद के सिवा और कूछ नहीं है। इतना 
कहने के वाद में यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी 
से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक हैं) यदि आन्दोलन को जारी 
रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का संचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर 
रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो। यदि इससे एक भी सत्याग्रही का 
मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं हैं । 

“इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आडिनेन्सों नें भयभीत वना दिया है. 
और मेरी धारणा हैँ कि छुूका-छिपी के तरीकों का भी यह दब्वपन उत्पन्न करने में 
इनका हाथ हैं। 

सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहीं, 
उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता हैं; और यदि में आन्दोलन का संचालन करूँ 
तो में योग्यता पर जोर दूंगा। यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो 
जाय। किसी और रूप में जनता को हिदायत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के 
सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये विचार जो मेने प्रकट किये हैं, पिछले कई 
महीनों से सैने अपने भीतर वन्द कर रक्‍्खे थे; और मेंने जो-कुछ कहा हैं उसमें सरदार 
वल्लभभाई भी मुझसे सहमत हैं। 

“में एक वात और वहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो--इन तीन 
सप्ताहों में सारे सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे। यदि कांग्रेस के सभापति श्री 
माधवराव बणे वाकायदा छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें 
तो अधिक उत्तम हो। 
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“अब में सरकार से एक अपील करलूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक 
शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक द्ान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती 
हैं कि आर्डिनेन्स का शासन सम्य-झासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाभ 
उठाकर सारे सत्याग्रहियों को बिना किसी शर्ते के छोड़ देना चाहिए। 

“यदि में इस बग्नि-परीक्षा से बच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर 
विचार करने का अवसर मिलेगा और में कांग्रेसी नेताओं को और यदि में कहने का 
साहस करूँ तो, सरकार को सलाह दे सकूंगा। में उस स्थान से वातचीत आरम्भ करना 
चाहँँगा जहां वह मेरे इंग्लैण्ड से वापस आने पर रह गई थी। 

“ददि मेरी चेप्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझौता न हो 
सका और सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, 
फिर आडिनेन्स का शासन आरम्भ कर सकती है । यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई- 
न-कोई उपाय निकल ही आयेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, इस वात का मुझे पूरा 
यकीन है। 

“सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जबतक इतनी अधिक संल्या 
में सत्याग्रही जेलों में हैं; और जवतक सरकार वल्लमभाई पटेल, खानसाहव अब्दुल- 
गफ्फारखां और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्थ हैं, तवतक कोई 
समझीता नहीं हो सकता! 

“बास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से बाहर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं 
है। यह केवल उस समय की कार्य-समित्ति ही कर सकती है। मेरा मततलूव उस कार्य- 
समिति से है जो मेरी गिरफ्तारी के समय मौजूद थी। में अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहूँगा। शायद मेने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया हैं, परन्तु मुझे 
जो-कुछ कहना था वह मेने कहने की शक्ति रहते कह दिया। 

“में पत्रअतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुठाकात 
के लिए आनेवालों से भी में कहूँगा कि वे संयम से काम छें। वे मुझे बब भी जेल 
ही में समझें। में कोई राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में 
असमर्थ हूँ 

“में झान्ति चाहता हें और सरकार को बता देना चाहता हैं कि में इस रिहाई 
कप दुरुपयोग न करूँगा, और यदि में इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस 
समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्वकारंमय दिखाई पड़ा तो में सविनय- 


अवज्ञा को बढ़ाने की लुक-छिप कर या खुल्लम-खुल्ला कोई नी कार्रवाई रवाई किये बिना ही 
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सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हें में इस समय त्याग-सा आया हैं, 
यरवडा पहुँचा दिया जाय। 

“सरदार वल्लभभाई के साथ रहना बड़े सौभाग्य की वात हुई। में उनकी 
अद्वितीय वीरता-और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे 
इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। 
वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद 
आ जाती है। मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ-सुलभ गुण मौजूद हैं।. मुझे 
कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना विछौना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध 
रखनेवाली जरा-जरा-सी बातों की निगरानी रखते । उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों 
ने मानों मुझे कुछ न करने देने का पड़यंत्र रच लिया था, और मुझे आशा है 
कि जव में यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी 
उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को वड़े अच्छे ढंग से समझा, तो सरकार मेरी वात पर 
विश्वास करेंगी। उन्होंने वारडोली और खेड़ा के किसानों के सम्बन्ध में जो हितचिन्तना 
प्रकट की, उसे में कभी न भूलंगा।” 

गांधीजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी 
अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह आन्दोलन छः सप्ताह के लिए मौकूफ 
कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विछम्ब से काम नहीं 
लिया। 

६ मई को एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ 
रखने से वे शर्ते प्री नहीं होतीं जो कैदियों की रिहाई के लिए रक्खी गई हैं। सरकार 
कांग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नहीं है। 

भारत-मंत्री के शब्दों में सरकार ने कहा था---/हमारे पास यह विश्वास करने 
' के प्रवल कारण होने चाहिएँ कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुवारा शुरू न हो जायगा। 
सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप-से वंद करने से, जिससे: कांग्रेसी-नेताओं के साथ 
समझौते की वातचीत शुरू हो जाय, वे झतें पूरी नहीं होतीं जिनके द्वारा सरकार को 
संतोप हो जाय कि सत्याग्रह सचमुच हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की | 
वापसी के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करने का, इत गैरकानूनी कारंबाइयों के 
सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैदियों को छोड़ने का कोई इरादा 
नहीं हैं ।” | 

इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्‍तव्य 


अध्याय र॑ : संग्राम फिर स्वगित प्रज३ 
थाया जिसपर श्री बिट्ुलभाई पटेल और श्री सुभाष वसु के हस्ताक्षर थे। उसके कूछ 
अंश इस प्रकार हूँ:-- 
“सत्याग्रह वंद करने की गांधीजी की ताजा कारंवाई असफलता की स्वीका- 
रोक्ति हैं ।” 
वक्तव्य में यह भी कहा गया कि “हमारी यह स्पप्ठ सम्मति है कि गांधीजी 
“राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अव समय जा गया है कि हम 
नये सिद्धान्तों के ऊपर नये उपाय को लेकर कांग्रेस की कायापलूट करें, और इसके लिए 
एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांधीजी से यह आशा करना अनुचित हैं कि वह 
ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेंगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धास्तों के साथ मेल न खाता 
हो ॥” 
वक्तव्य में आगे कहा गया---यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल 
परिवत्तंन हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले छोगों की 
एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। 
यह पहला ही जवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्भ्रान्त व्यक्तियों 
की, जिन्हें युद्ध के समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आालोचना 
का शिकार वनना पड़ा। गांधीजी जिस प्रकार अपना कप्ठ सन्‍्तोय, आत्या और घैर्य 
के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने संसार की आलोचना भी सह छी। उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १६३३ को उन्होंने अपने उपवास का अन्त किया। 
इस वीच में कांग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर 
मिला हैँ उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस म चर्चा की जाय। सोचा 
गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों। 
इसलिए सत्याग्रह-वन्दी की अवधि को कार्य-बाहक-सभापति ने छः सप्ताह के छिए और : 
बढ़ा दिया। 


पूना-परिपद्‌ 
१२ जुलाई १६६३३ को देश की राजन॑तिक अवस्था पर विचार करने के 
लिए पूना में कांग्रेलदादियों को अनियमित बैठक हुई। श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप 
भाषण के साथ इस परिपद्‌ का श्रीगणेश्ञ किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के 
सम्बन्ध में अपने विचार परिपद्‌ के सन्नुख संक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा 


आरम्भ हुई कौर अन्त में परियद दसरे दिन के लिए स्वगित्त कर 424 व्यय 
जाध्म्म हुई जार अन्त मे पचयद्‌ दूसरें दिन के लिए स्वगित कर दी गई। दूसरे दिन 
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की कारंवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक रुम्वे-चौड़े वक्‍तव्य के द्वारा किया, जिसमें 
उन्होंने उन प्रइनों का उत्तर दिया, जो परिपद्‌ के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही अपनी 
सूचनायें भी उनके सामने रक्खीं। इसके वाद परिपद्‌ ने अपनी सिफारिशों पेश कीं। 
उसने सत्याग्रह को विना किसी शर्ते के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया; पर साथ 
ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया । अन्त में परिपद्‌ ने गांधीजी _ 
को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस 
निडचय के अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज 
निकालने के उद्देश से उनसे मिलने की अनुमति चाही। पर वाइसराय ने उत्तर में 
पूना-परिपद्‌ की चर्चा के सम्वन्ध में समाचार-पत्रों की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत 
हवाला दिया और उन रिपोर्टों पर विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से 
इन्कार कर दिया जवतक कांग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले ले। गांवीजी ने 
उत्तर दिया कि सरकार ने अपना रुख एक निजी परिपद्‌ की गोपनीय कार्रवाई के 
सम्बन्ध में छपे हुए अनधिकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निश्चित किया है, और 
यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देंगे कि कूल मिलाकर 
कार॑वाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष में हुई थी। पर गांधीजी की शान्ति-स्थापना 
की चेष्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए 
युद्ध जारी करने को वाध्य होना पड़ा। पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया 
और जो छोग तैयार थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्य-चाहक- 
सभापति के आज्ञानुसार सारी कांग्रेस-संस्थायें और युद्ध-समितियां उठा दी गईं । 


व्यक्तिगव सत्याग्रह 

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान्‌ से 
मूल्यवान्‌ वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कप्ट में भाग लेने की 
चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था। उन्होंने सावरमती- 
आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग 
लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी 
जंगम सम्पत्ति को कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया। वह किसी 
इसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती 
सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुँच में 
एक पंक्ति भेजी गई। 


अध्याय २ : संग्राम फिर स्थगित प्रूछए्‌ 


सावस्मती-आश्रस का दाच 

जव सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्षम को 
हरिजन-आन्दोलन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह वक्‍ृतव्य याद 
आता है जो उन्होंने १६३० में दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने 
प्रतिना की थी कि जवतक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आायगे। 
उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एकवार को छोड़कर, जब वह अपने एक 
वीमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १६३० के बाद आश्रम में फिर कदम न रक्खा । 
इस प्रकार आश्रम को हरिंजन-संब के अर्पेण करके उन्होंने पार्थिव जगत्‌ से बाँध रखने- 
वाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह वना रहता, 
अंत कर दिया। | 

१ अगस्त १६३३ को गांवीजी रास नामक गांव की, जो १६३० की फरवरी 
में वल्लभभाई की गिरफ्तारी के वाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करनेवाले थे। 
पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांधीजी को उनके ३४ जआाश्नम-वासियों 
के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी ४ अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और 
उन्हें यरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूला जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस 
आज्ञा की निदचय ही अवहेलना की गई, बौर रिहाई के आधे घण्टे के भीतर 
गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये मौर सारू-भर की सजा दी गई। 

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तों में 
आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के 
कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ 
१४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये और उनके वाद उनके उत्तराधिकारी सरदार 
शारूसिह कवीश्वर की वारी आई। परन्तु उन्होंने मिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी 
की कि कार्य-वाहक-अध्यक्ष का पद और डिब्टेटरों की नियुक्ति का सिकूसिला तोड़ दिया 
जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप घारण करले। .गांवीजी ने जो 
भार्म दिखाया था उसपर १६३६३ के बगस्त से १६३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस- 
कार्येकर्ता लगातार चलते रहे और तत्याग्रहियों के अदूद तांते ने युद्ध को जारी रक्खा। 
जवतक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तवतक इस युद्ध का ठीक-ठोक वर्णन सारे 
प्रान्तों के साथ न्याय करते हुए नहीं किया जा सकृता। आन्दोलन के अंतिम युन में 
हरेक प्रान्त ने कितने सत्वाग्रही दिये, इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नहीं है। केवल इतना 


दी कहना काफी है कि हजारों ने बावाहन का उत्तर देया कौर, जैसी स्वति 
हा कहना काफा हू क्कि हजारों ने जावाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्विति थी 
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उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतन्त्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह-कर सकता 
था किया। 


गांधीजी की रिहाई 


सरकार ने गांधीजी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी 
रिहाई से पहले दी गई थीं। इसलिए अव दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों वाद ही 
गांधीजी को फिर अनशन आरम्भ करना पड़ा। सरकार अड़ी रही। पर गांवीजी की 
अवस्था बड़ी शीघ्रता के साथ शोचनीय होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात्‌ 
अनशन के पांचवें दिन, पूना के सैसून अस्पताल में कैदी की हैसियत से पहुँचाया गया। 
पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण संकट में हैं । इसलिए 
उस दिन उन्हें विना किसी दार्त के छोड़ दिया गया। इस अनपेक्षित परिस्थिति ने 
गांधीजी को असमंजस में डाल दिया। पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रखकर 
और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-बूझकर 
आरम्भ न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आपको 
रिहा न समझ्नना चाहिएं और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात्‌ ३ अगस्त 
१६३४ तक, मर्यादित आत्म-संयम से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा 
गिरफ्तारी को निमंत्रण न देना चाहिए। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्पप्ट कर दिया 
कि वह स्वयं तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह मांगेंगे उन्हें अवश्य ठीक 
मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से रोकेंगे। उन्होंने 
यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के अधिकांश भाग को वह हरिजन-आन्दोलन 
की उन्नति में लगायेंगे। 


जवाहरलालजी की रिहाई 

इधर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से विगड़ता जा रहा 
था और इस अवसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई। इसलिए युकतप्रान्त की 
सरकार ने पं० जवाहरलाल को उनकी अवधि से कुछ दित पहले रिहा करने का निश्चय 
किया जिससे वह अपनी माता की घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सकें । ३० अग्रस्त 
को जवाहरलाल जी छोड़ दिये गये । अपनी माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह सीधे 
पूनरा पहुँचे जहां गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांधीजी १६३१ में गोलमेज- 
परिषद्‌ के लिए रवाना हुए थे तवसे इन दोनों की यह पहली भेंट थी। अतः स्वभावतः 
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देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उनमें आपसी वातचीत हुईं। 
इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-व्यवहार भी हुआ जिससे जनता के 
आगे मौजूद कार्यक्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये। 
कांग्रेसवादियों तथा सर्वसाधारण की सूचना और पथ-प्रदर्शन के लिए बाद में यह पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित भी कर दिया गया। 


हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा 

गांधीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निप्क्रिय रहने के लिए विवश होने पर उस 
अवधि को हरिजन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था। इस निश्चय के अनुसार 
उन्होंने हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १६३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना 
शुरू किया। उन्होंने दस महीनों के भीतर भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इच 
दस महीनों का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या के अध्ययन और उस समस्या को हर 
करने के उपाय सोचने में वीता। इस दौरे से बहुत बड़ा प्रचार-कार्य हुआ। उपस्थिति 
समुदाय का उत्साह और संख्या १६३० के जमाने से ही टक्कर ले सकता था। गांवीजी 
ने अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगभग आाठ लाख रुपया एकत्र किया। 
व्यापारिक भन्‍दी के जमाने में और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी 
जनता पर आाथिक वोह पड़ चुका था, गांधीजी की अपील का उतना उदारतापूृर्ण उत्तर 
मिलना असाधारण वात थी। यह दौर। पूर्ण सफल रहा। दो शोचनीय दुर्घेटनायें भी 
हुई।२५ जून १६३४ को गांधीजी बाल-बाल बच गये नहीं तो देश के लिए बढ़ा भारी 
संकट उपस्थित हो गया होता। वह पूता म्युनिलिपैलिटी का मानपत्र ग्रहण करनेवाले 
थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता जभी तक नहीं लगा है, उनपर बम 
फेंका। इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर-कार को गांधीजी की 
मोटरकार समझा। गांधीजी की मोटरकार अभी सभा-स्यान में न जाई थी। जनुमान 
किया जाता है कि यह अपराधी गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ़ गया 
था। फिर भी उसके वम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया। सौभाग्य से कित्ती 
को गहरी चोट न आई। दूसरी घटना १४.दिन बाद ही अजमेर में हुई। यहां किसी तेज 
मिजाज सुघारक ने आपेसे वाहर होकर वनारस के पंडित छारूनाव का, जो हरिजन- 
लान्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड़ दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांवीजी ने 
७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालों दे 
जिस अमहिप्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायद्िचित उसीके विरुद्ध 
डे 





कंया गया था । 


नह 6 


प्रछ८छ कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे-भारत का- दौरा करने का 
निरुचय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआा। 
श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मन्दिर के ट्रस्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और 
अब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ, 
केल्प्पन और गांघीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय 
किया गया कि गुरुवयूर-मन्दिर के उपासकों की राय छी जाय। इस प्रयोग का जो 
परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था. और सफल भी। इस वीच में डॉ० सुब्वारायन ने 
मदरास-प्रान्त के मन्दिरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में विछ भी पेश कर “दिया था 
और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवयूर के मतों में ७७ 
प्रतिशत उपासक बद्धतों के मन्दिर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से 
इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल कर, २०,१६३ रायें आईं जिनमें से मन्दिर-प्रवेश 
के पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतिशत थीं; मन्दिर-प्रवेश के विरुद्ध २,१७६ या १३ 
प्रतिशत थीं, और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थीं। इन मतों में विलक्षणता यह थी 
कि ५८,००० से भी अधिक स्त्रियों ने हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में रायें दीं। 

नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ, क्योंकि गांधीजी का आमरण उपवास टल गया। 
पर सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रगति इतनी संतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे 
भग्नोत्साह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओं ने पूना में वचन दिया था कि यदि 
सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे 
अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को छोड़कर वाकी सबने अपने वचन 
को भुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी वार सजा काटने में या वो असमर्थ थे, या 
तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़ती न थी। सरकार ने यह तरकीव सोच 
निकाली थी कि वह लाठियों की वर्षा करती, और छोटी जेलों में रखकर कैदियों के 
साथ बुरा व्यवहार करती । वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और 
कुछ समय बाद फिर छोड़ देती! यह कार्रवाई थकानेवाली थी। इससे सजा के 
द्वारा सत्याग्रहियों को जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये । ऐसा हो रहा था 
मानों विल्ली चूहे को मुंह में पकड़ कर झंझोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ ले। इस 
प्रकार न तो वह उस चूहे को मारती ही, न छोड़ती ही । 


विहार-भूकम्प और जवाहरत्ञालजी की गिरफ्तारी 
१६ जनवरी को सारा भारत हकवका करं रह गया। जब सुवह के 
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समाचारपत्रों ने गत तीसरे पहर के विहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार 
घर-घर पहुँचाये तो सव लड़खड़ा कर रह गये। कुछ ही मिवठों के भीतर श्न्त का 
शक्ल ऐसी वदल गई कि उसका पहचानता तक असम्भव हो गया। हजारों इमारत 
धल में मिल गई और पथिवी के गर्भ में समा गईं। जमीन के भीतर से रेते ने निकलकर 
हरीमरी खेती के प्रशस्त मैदानों को नप्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान का जड़ 
१५०० फीट पथिवी के नीचे से निकला। जहां प्राणदायी जल की नदियां वहकर 
पथिवी की सिंचाई करती थीं, या जहां मुस्कराती हुई खेतियां अपने वक्ष:स्थकू पर 
भार ग्रहण किये हुए थीं जिनके द्वारा लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का 
मैदान छा गया। पलक मारते हजारों परिवार अनाथ और हजारों स्त्रियां विधवा हो 
गई और उनके निर्दोप बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दवकर मर गये। प्रकृति ने 
विहार में कुछ मिनदों के भीतर जो गजब ढाया उसका वास्तविक-चित्र निष्प्राण आंकड़े 
क्या दे सकेंगे। फिर भी कछ आांकड़े दिये जाते हैं। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० 
बर्गमील की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यों के प्राण गेंवाने 
की बात कही जाती हैं । लगमग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये । ६५,००० 
कुएँ और तालाब या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० छाख बीघा 
खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गईं। 

इस भयंकर संकट का सामना करने के लिए विहार और भारत दोनों पीछे 
न रहे। चन्दों के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, विद्दार केन्द्रीय रिलीफ 
फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकांश नेता और 
कार्यकर्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से पीड़ितों के कप्ट-निवारण का कार्य करने को 
दौड़ पड़े। विहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पत्ता 
चलता हूँ कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रों में २,००० से ऊपर कार्य- 
कर्ताओं ने किस गन के साथ काम किया था। 

विहार के विध्वस्त प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल 
भी थे। उसका आगमन समवेदना का परिचायक मात्र हो, सतत वात न थी। उनका 
आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यल उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के 
भीतर जीवित मनुष्य दये पड़े हैँ, तो उन्होंने स्वयंसेवक का विल्‍्ला लगाया, कंधे पर 
फावड़ा रक्खा और उस स्वान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों 
में फावड़े लिये मौजूद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावड़े चछाये और मिट्टी 
की टोकरियां अपने सिरों पर ढोई। विहार के भूकम्प ने गांधीजी के कार्यक्रम में भी 
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विघ्न डाला। विहार और विहार के कार्यकर्त्ताओं को इस समय भूकम्प और वाढ़ के 
द्वारा उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गांधीजी ने एक 
मास तक उंनका पथ-प्रदशन किया और उन्हें परामर्श दिया। फल यह हुआ कि देशभर 
के प्रतिनिधियों की एक परियद्‌ हुई जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के संचालत के लिए 
विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी को जन्म दिया गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोजन 
था और जिसमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं की प्रधानता थी। जवतक गांबीजी विहार में 
रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों और गांवों का दौरा किया, इस महान्‌ संकट की शिकार 
जनता की दयनीय दया को स्वयं देखा और नई वनी कमिटी को अपना कार्यक्रम स्थिर 
करने में सहायता की । उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और 
उनकी सेवायें विहार के अर्पण कर दीं। अब भी इस प्रान्त को ऐसी जटिल और 
महान्‌ समस्याओं का सामना करना है जिसका बाहर वालों को काफी ज्ञान 
नहीं हैं ।. * 
अपना विहार का दौरा समाप्त करने पर पं० जवाहरलाल एक वार फिर 
सरकार के कैदी बने | जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और 
मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे। बंगाल-सरकार 
आतंकवावियों का जिक्र, उनकी खुल्लम-खुल्ला निन्‍दा को छोड़कर, और किसी रूप में, 
सुनने को तैयार न थी। पण्डित जवाहरलाल ने अपने स्पष्ट भाषणों में आतंकवाद 
की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया 
था उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नौकरशाही को यह सहन न हुआ। जवतक वह 
विहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में छगे रहें तवतक वंगाल-सरकार के 
ओऔचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने से रोक रखा; प्र अभी वह अपने घर कठिनता 
से पहुँचे होंगे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर 
कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष सादी कैद 
की सजा दी गई। 


के 


कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम 

जुलाई १६३३ की पूना-परिपद्‌ के वाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संख्या में 
वृद्धि हो रही थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आईडिनेन्स के शासन के कारण देश 
में जो अवस्था छत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर इस निरचेष्टा' से उद्धार पाने 
के लिए कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अपनाना आवद्यक है। इस विचार ने संगठित रूप 
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रु 


धारण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले कांग्रेसी-नेताओं की एक परिपद्‌ 
बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोसरूप देने का निश्चय किया 
गया। यह परियद्‌ दिल्‍ली में ३१ मार्च १६३३ को डॉ० अन्तारी की अध्यक्षता में हुई, 
जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भंग कर दी गई है उसे दुबारा जीवित 
किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादियों को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं 
मत-दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गांधीजी के जुलाई १६३३ चाले पूना 
के वक्‍तव्य के अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया 
जाय। इस परिपद्‌ ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए वड़ी कौंसिल के 
आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिपद्‌ ने 
निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लड़े जायें---( १) सारे दमनकारी 
कानूनों को रद कराना और (२) द्वाइट-पेपर की योजनाओं को रद कराके उनका 
स्थान उन राष्ट्रीय मांगों को दिलाना जिनका जिक्र गांधीजी ने गोलमेज-परिपद्‌ में 
किया था। परिपद्‌ ने यह निश्चय करने के वाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, 
श्री भुलाभाई देसाई और डॉ० विघानचन्द्र राय का एक शिप्ट-मण्डल भेजा कि वह्‌ 
इन प्रस्तावों के विषय में उनसे वात्तचीत करे और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने से 
पहले उनके विचार जान ले। 

इस अवसर पर गांधीजी बिहार के भूकम्प-पीड़ित स्थानों का दौरा कर रहे 
थे और संयोग-वश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १६३४) सहरसा नामक एक 
एकान्त स्वान पर बिता रहे थे। यहीं पर उन्होंने दिल्‍ली के हालू-चाल जाने बिना ही 
एक वक्तव्य तैयार किया जिसे वह प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास 
डॉ० अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिपद्‌ ने एक शिप्ट-मण्डल नियुक्त 
किया हैं जो आपसे मिलने पटना जा रहा है! गांधीजी ने उस शिप्ट-मण्डल से 
वातचीत होने तक वह वक्‍तव्य रोक रखा जौर अंत में अच्छी तरह वातचीत होने के 
बाद ७ तारीख'को वह प्रकाशित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ० अन्तारी के नाम 
लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ। हम वक्तव्य और पत्र--दोनों को नीचे देते हैं:--. 


गांधीजी का पत्र (५ अप्रैल १६३४) 


“कुछ कांग्रेसवादियों की निजी बेठक में जो प्रस्ताव निश्चित हुए थे, उनपर 
चर्चा करने और मेरी राय लेने के लिए आपने, भूलाभाई ने और डॉ विधान ने पटना तक 
क्षाकर बच्छा हो किया। आप मुझसे कहते हैँ कि बड़ी कौंसिल शीघ्र ही भंग होनेवाली 
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हैँ । अतएवं उसके आगामी निर्वाचन में भाग लेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुज्जीबित - 
करने के इस बैठक के निशचय का में निस्संकोच भाव से स्वागत करता हूँ। 

“वर्तमान अवस्था में कौंसिलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में मेरे जो-कुछ विचार 
हूँ वे जाने-वूझे हैं। वे अव भी लगभग वैसे ही है, जैसे १६२० में थे। पर में यह 
अनुभव करता हूँ कि जो कांग्रेसवादी किसी कारणवच्य सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता 
या नहीं ले सकता, और जिसकी कौंसिल-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए न केवल यह 
उचित ही है, वल्कि कर्त्तव्य-रूप है कि वह उनमें प्रवेश करने की चेप्टा करे, और जिस 
कार्य-क्रम की पूर्ति को वह देश के हितों के लिए आवश्यक समझता है उसे अमल में लाने 
के उद्देश से दक वनाये। अपने इन विचारों के अनुसार में पार्टी की सहायता के 
लिए जो-कुछ मेरी शक्ति में है वह करने के लिए में हमेशा तैयार हूँ।” 


गांधीजी का वक्‍तव्य (७ अग्रैेल १६३४) 


“मेने इस वक्‍तव्य का मसविदा अपने मौन-दिवस में सहरसा नामक स्थान 
पर २ अप्रैल को ईस्टर सोमवार के दिन तैयार किया था। मैंने इस मसविदे को बाबू 
राजेन्द्रप्रसाद को दे दिया और इसके वाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा। 
मूल में अव काफी परिवतेन हो गया है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है। 
परन्तु सार-रूप में यह वैसा ही है जैसा कि सोमवार के दिन था। मुझे खेद है कि में 
'इसे अपने सारे मित्रों गौर सहयोगियों को न दिखा सका; उनकी सलाह मिल जाने 
'से मुझे बड़ा हर्प होता। परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तनिक भी 
सन्देह नहीं था और में यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघ्र ही सत्याग्रह करना 
चाहते थे, इसलिए में अपने मित्रों की सलाह के लिए प्रतीक्षा कंरके इस वक्तव्य के 
प्रकाशन में विलम्ब करने को तैयार नहीं था। मेरा निश्चय और मेरे वक्तव्य का एक- 
'एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की टटोल और ईइवर-प्रार्थना का परिणाम हैं। 
इस निदचय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छींटे फेंकना नहीं हैं। यह तो मेरी 
मर्यादाओं की और उस महान्‌ उत्तरदायित्व के बोध की, जिसे में इधर कई वर्षो से 
वहन करता आ रहा हूँ, विनम्रता-पूर्ण स्वीकारोक्ति-मात्र है। 

“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई 
आपसी वातचीत से प्राप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेन्द्र बाबू 
के कहने से मेने विहार भेज दिया था। इस वक्तव्य का प्रवान कारण एक खबर थी, 
'जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और जिससे मेरी आंखें खुल 
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गई। वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न थे और मिले हुए काम की अपेक्षा 
पस्तकी पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। 
इन्हें तो में पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। पर इस बात से इनकी 
दुर्वलताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्वलताओं का बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनकी 
यह धारणा थी कि में उनकी दुर्वलता को,जानता हूँ। पर में अन्धा था। नेता में अन्धापन 
एक अक्षम्य अपराध है। में फौरन जान गया कि फिलहाल में अकेला ही सक्रिय 
सत्याग्रही रहूँगा। 

“बृत्त जुलाई में पूना की एक सप्ताह की निजी बातचीत के दौरान में मेने कहा 
था कि वैसे वहुत-से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे बढ़ें तो अच्छी ही वात हूँ, पर सत्याग्रह 
के संदेश को जागृत रखने के लिए एक सत्याग्रही भी काफी है। भव अच्छी 
तरह हृदय ट्टोलने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण- 
स्वराज्य-प्राप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल बकेले मुझे ही, 
वर्तमान परिस्थिति को देखते- हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना 
चाहिए। 

“में अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नहीं मिला है; 
क्योंकि सन्देश उसतक पहुँचते-पहुँचते अशुद्ध हो जाता हैं। मुझे यह प्रत्तीत हो गया है 
कि आध्यात्मिक संदेश पाथिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती 
है। आध्यात्मिक संदेश तो स्व्रयं ही अपना प्रचार कर लेते हैं। मेरे कहने का जो तात्पर्य 
है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप में ज्वलन्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी 
दोरे में अच्छी तरह मिछा । जनता ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह आत्म-प्रेरित था। 
स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंख्य जनता की, जिस तक वे पहुँचे तक न थे, उपस्थिति 
ओर उत्साह पर आइचर्य हुआ। | 

“सत्याग्रह सोलह आने आध्यात्मिक अस्त्र हैं। इसका उपयोग पाथिव दिखाई 
पड़नेवाले उद्देश के लिए भी हो सकता हैं, और इसका उपयोग उन स्त्री-परुषों के द्वारा 
भी हो सकता है जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, बच्चतें कि उन्हें वत्ताने- 
वाला जानता हो कि अस्त्र आध्यात्मिक है। शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाया 
सभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी उनका उपयोग बताता रहें तो वहत-से 
आदमी उनका उपयोग कर सकते हें। में अपने-तई सत्याग्रह का विज्लेपज्ञ होने का दावा 
करता हूँ। मून्ते उस दक्ष सजेन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, कहों जधिक 
सावधाती से चलना है। में तो अभी एक विनद्न दोवक-मात्र हूँ। सत्याग्रह का विज्ञान 
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ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से अधिक नहीं देख 
सकता। 

आश्रम-निवासियों के साथ वार्त्तक्ाप करने के वाद मेंने अपने हृदय को 
टटोला और इसके वाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्व॒राज्य- 
प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना बन्द-करने की सलाह देनी चाहिए। हां, किनन्‍्हीं खास 
शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया जाय तो बात दूसरी है। उन्हें इस प्रकार का 
सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जबतक कोई ऐसा व्यक्ति आगे न बढ़े जो इस 
विज्ञान को मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर जनता विश्वास करती 
हो, तवतक दूसरों को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी ही देख-रेख में 
आरम्भ करना चाहिए। में यह सम्मति सत्याग्रह के प्रणेता और आरम्भ-कर्त्ता की 
हैसियत से देता हूँ। इसलिए आयन्दा से वें सव छोग जो मेरे प्रत्यक्ष दिये 
गये या अप्रत्यक्ष रूप से समझे गये परामश के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कृपा करके सत्याग्रह करने से रुकें। इस 
बात का मुझे पूरा विश्वास हैं कि भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध के लिए यही सबसे अच्छा 
मार्ग है। 

“मेरा सच्चे दिल से यह विश्वास है कि मानव-जाति के पास, अपने कष्ट- 
निवारण के लिए, यह सवसे वड़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरा यह दावा 
है कि यह हिंसा या युद्ध का पूर्ण स्थान ले सकता हैं। इसलिए यह आतंकवादी' 
कहलानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के जो देश को पौरुप-हीन करके 
आतंकवादियों” का वीज-ताश करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच संकता है। परल्तु 
अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बड़ा 

रहा हो, पर वह न आतंकवादियों” के ही हृदयों तक पहुँच सका, न शासकवर्ग के 
ह्ठी हृदयों तक। शुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस 
तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्याग्रह एक समय में एक ही आदमी 
तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाइश पहले कभी नहीं की गईं थी, अब करनी 
चाहिए। 

“में पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वें सत्याग्रह को निष्क्रिय 
प्रतिरोध-मात्र न समझ लें। सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध की अपेक्षा कहीं व्यापक चीज 
है। सत्याग्रह सत्य की अथक खोज है, और इस खोज के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है 
उसका उपयोग पूर्ण अहिसात्मक साधनों के ढारा ही हो सकता है । 


अध्याय २ : संग्राम फ़िर स्थगित प्र 


“पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्‍या करें ? यदि उन्हें फिर कमी 
आवाहन होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आात्म-त्याय और स्वेच्छा- 
पूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हें राष्ट्र- 
निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-वुनकर खट्टर का प्रचार 
करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ निर्दोष सम्पर्क स्वापित 
करके लोगों के ह॒दयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का वीज वो देना चाहिए। स्वयं अपने 
उदाहरण के द्वारा अस्पृष्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और नशेवाजों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-द्वव्य के 
त्याग का प्रसार करना चाहिए। ये सेवायें हे जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह 
हो सकता है। जो लोग दरिद्र आदमी की भांति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे 
राष्ट्रीय घंधे में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय। यह वात समझ लेनी 
चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके लिए है जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर 
झुकाना जानते हों, और झुकाते हों। 

“यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी 
प्रकार में कांग्रेस के अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ। में तो केवल उन 
लोगों को पराम्-मात्र दे रहा हें जो सत्याग्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन 
चाहते हों ।” ु 

डॉ० अन्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पप्ट 
कर दिया कि गांधीजी ने अपनी हादिक और स्वतः दी हुई सहायता के द्वारा कांग्रेस में 
विरोध और भेद-भाव की आशंका को दूर कर दिया है। अब कौंसिलों के भीतर और 
चाहर रहकर दुहरा युद्ध किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज और जनता की 
राजनैतिक निप्कियता और अन्तःकुपित असंतोष दूर हो जाय। 





स्वराज्य पार्टी 
१६३४ की २और ३ मई को रांची में एक वेढक स्वराज्य-पार्टो को 


धक्तिशाली और सजीव संस्था का रुप देने के मुख्य उद्देध से की गई। इसका एक 
हेंतु यह भी था कि गांधीजी उस्पर अपनी मुहर लगा दें। इस बैठक का पहन्ता प्रस्ताव 











दिल्ली-परियद के उन प्रस्तावों का अनमोदन था द्वरा बार्दी को जन्म 
इत्जानावपद दा उस अस्तावा का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्यन्या्टी को जन्म 


दिया गया था और ह्वाइड-पेपर सस्वीकार पर राप्टीय मांग सैयार करने के 
हवा भदा दा आर छ्वाइटसपर जझस्वाकार करन द्वार राष्ट्रीय मांग तेंवयार दारने दा 


भ 
|; 


निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्डिट्यूएप्ड झमेम्ब्दी) चुलाने सौर दमनकारो 


| 


भ्र्दद्द कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


कानूनों को रद कराने के उद्देश से वड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचन में अपने 
उम्मीदवार खड़े करने का निएचय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की 
संशोधित नियमावली को अपेनाया गया। इस निश्चय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी 
अपनी आन्तरिक व्यवस्था और आय-व्यय के मामले में कांग्रेस की सलाह लेने को वाध्य 
न थी। किन्तु यह वात स्पष्ट रूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्वन्धी व्यापक प्रइनों 
पर उसे कांग्रेस के बताये पथ पर चलना चाहिए। 

३ मई १६९३४ को रांची-परिषद्‌ ने स्व॒राज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित 
किया उसमें उन सारे कानूनों और विशेष विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और 
पूर्ण स्व॒राज्य-प्राप्ति के मार्ग में वाधक हों, रद कराने की वात रक्खी गई। इस कार्यक्रम 
के अनुसार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों 
का मुकाबला करना जो देश का शोषण करनेवाले हों, ग्राम-संगठन करना, -मजदूर- 
सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना और अन्त 
में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कतंव्य माना गया। 


सत्याग्रह स्थगित 

इन सब विषयों पर १८ और १६ मई १६३४ को पटना में महासमिति की 
बैठक में चर्चा हुई। यहां यह वात भी कह देना जरूरी हूँ कि कांग्रेस की महासमिति ही 
एकमात्र ऐसी संस्था थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांवीजी 
की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह वनन्‍्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :-- 

चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफी हैं जो देश की लक्ष्य-सिद्धि 
के मार्ग में कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमितति पण्डित 
मदनमोहन मालवीय और डॉ० अन्सारी को एक वोड्ड बनाने के लिए नियुक्त करती 
है। इस बोर्ड का नाम होगा पार्ंमेण्टरी-वोर्ड, और इसके प्रधान होंगे डॉ० अन्सारी । 
इसमें २४५ से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेंगे । 

“हु बोडे कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़ा 
करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का 
-अधिकार रहेगा। 

: “यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा । इसे अपना विधान तैयार 
करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का 


अध्याय २ : संग्राम फिर स्थगित प्रघ७ 


अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्य-स्मिति के सामने स्वीकृति 
के लिए रक्खे जायेंगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आज्ञा पर 
काम में ले लिये जायेंगे। बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलों में 
कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की 
प्रतिज्ञा लेंगे।” 


अवसर की खोज में 

सर्वकी इच्छा कांग्रेंस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए 
निश्चित हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन वम्बई में अक्तूबर १६३४ 
के अन्तिम सप्ताह में हो। 

महासमिति की बंठक के आगे-पीछे कांग्रेस की कार्य-समिति की वैठक भी 
१८, १६ और २० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कौंसिल- 
प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशों कीं, जिन्हें, जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति 
ने स्वीकार कर लिया। कार्य-समिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-वन्दी के निश्चय 
के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर 
के कांग्रेसवादियों ने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १९३४ को सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया। साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १६३३ (पून्रा) में कार्यवाहक- 
अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का संशोधन करते हुए, सारे कांग्रेस-वादियों को आदेश दिया 
कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए कांग्रेस-कमिटियों का संगठन किया जाय। 
कार्य-समिति ने प्रमुख कांग्रेसवादियों को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न 
प्रान्तों में कांग्रेस के पुतस्संगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया। सत्याग्रह- 
. बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावतः ही उठा दिय। गया। कांग्रेस के 
अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में सेठ 
जमनालारू बजाज कार्य-समिति के सभापति बनाये गये, और कांग्रेस के नये अधिवेशन 
तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार 
दिया गया। 

पटना में इन निशुचयों तक आसानी से पहुँचा गया हो सो वात नहीं। एक 
ओर ऐसे बहुसंख्यक कांग्रेस-वादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर थड़े हुए थे और जो 
कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी अरुचि छिपाने की चेष्ठा न करते थे। दूसरी और 
समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति धीरें-धीरे वढ़ रही थी। यह दल गांधीजी के आदशों, 
को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथ न था, किन्तु कौंसिल-प्रवेश् के सर्वेथा विरुद्ध था | 
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पर गांधीजी उठे, या यों कहना चाहिए कि बैठे और बोले, तो सारा विरोध वात-की- 
बात में काफूर हो गया। 
गांधीजी हरिजन-आन्दोलन के वारे में उड़ीसा का भ्रमण पैदल कर रहे थे। 
वह पैदल चलने का नया प्रयोग कर रहे थे। वह पटना गये तो, पर उनका हृदय हरिजन- 
कार्य में ही रम रहा था। इसलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य से चेप्ठा करके अलग 
करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का 
क्षेत्र वहुत कम कर दिया, और संयोगवश्च उससे चन्दे की रकम में मी कमी हुईं। पर 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेल और मोटर से सफर के अर्थ ये होंगे कि वह 
चन्दा इकट्ठा करने का मंत्र-मात्र रह जायें। यहां तक मन्सूवा बांधा जा रहा था कि 
उन्हें युक्तप्रान्त का दौरा हवाई जहाज-द्वारा कराया जाय। यह सब उनकी रुचि के 
विपरीत था। उन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी 
रखना था। पर पटना ने खलल डाल दिया। किन्तु उन्हें इसपर कोई रोप न था। 
अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले वक्तव्य के द्वारा उन्होंने इस खलल को निर्मेंत्रण दिया था| 
अव उन्हें इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार 
अपने पास रखने पड़े। उन्होंने १६३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, कार्य-समित्ति 
के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार 
मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्म हुआ था, 
उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया। गांधीजी ने एकबार फिर पटना में महासमित्ति 
के सामने दो भाषणों में अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी। 


समाजवादी दत्त 








मई १६३४ में भारत में समाजवादी दल का जन्म हुआ। १७ मई १६३४ 
उ पर डे 
क्को इसका पहला अखिल > भारतीय अधि >> पघेवेंशन पटना में आचार्य निज पलयका पी 
को इसका पहला जखिल-भारतीय अधिवेशन पढना में आचार्य नरेच्द्रदेव की अध्यक्षता 
में हआ। 5 अधिवेज्ञन पक गैर सेल प्रदेश बी गैर सत्तती >> हडताल 5. हे 
हुआ। इस अधिवज्ञन म कासलू-श्रवध आर सता ।मला की हड़ताल के सम्बन्ध में 
कारवाइ करने के वाद यह निम्चय किया गया कि कांग्रेस के भीतर एक ममिल्‍ू-भारतीय 


[ 


समाजवादी: स्था कायम करने का समय आर गया है एक मसविदा-छूमिटी रे 
समाजवाइनस्था का करन का समय हा नया हू। एक मसाधदा-कामदाी नयक्त 


| 


की गई 8 7 0 जुछ *-ी 3. जज कब सवा डे योग्य कायक्रम सा ४ रे “कमल बह... अमल नमक... सकल... 
का गए, जित्तके जिम्मे उक्त संस्या के योर कार्यक्रम और विधान तैयार करके वम्द टन 
७० धेदेंशन 3 सन्‍कदन्पन्ननो पेय ददसन्मणम न यटणक काम कायल, कया गया पटना के बटन मनब्कक 232७ अम्मा मल ०अमक०ककफा्मनज०, 
आधक्शन के सामने पंच करने का काम किया गया । पदना की 5ठक का वाद स समाज- 


० 
दाल न 3 


दल की घाजायें अनेक प्रान्तों में क्रयम हो गई 
७छी5-5६८ का बात्ञाव जनक ब्रान्ता मे कायम हा गमहड 


5 


पटना ही. >- मल कल अब) लए शयलरअ .. 
टउचा के ।दरचय के दाद हा कांग्रस 
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आन्दोलन बन्द हुआ और कौंसिल्अवेश का आर्यक्रम आरम्भ हुआ। १६३२ के आरम्भ 
में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को 
गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस की संस्थाओं पर से प्रतिवन्ध 
उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १६३४ की १२ जून को अविकांश पर से प्रतिवन्ध 
उठ गया। हां, सीमान्‍्त-प्रदेश और बंगाल की कांग्रेस-संस्थायें और उनसे संलग्न अन्य 
संस्थायें---जैसे हिन्दुस्तानी सेवादक---उसी प्रकार गैरकानूनी रहीं। कुछ प्रान्तों में 
सरकार ने उन इमारतों पर अपना कब्जा बनाये रक्खा जिनका संबंध, उसकी राय में, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्याग्रह से था। इनमें से कुछ इमारतें त्तो १६३४ के मध्य 
तक वापस नहीं दी गईं। सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याग्रही 
कंदियों को शीघ्र छोड़ने की है, पर तो भी अनेक कैदी, विशेषकर गुजरात के कैदी, 
जेलों में ही रहे। कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी आयु-भर ब्रिटिश-भारत में 
ही रहे तो भी, ब्रिटिश-भारत में वापस नहीं आ सके, और भव देक्षी-राज्यों में एक 
प्रकार से नजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को जिनका 
सम्बन्ध सत्याग्रह से रह चुका था और जो विदेश्ञों में अपने वैध काम-काज के सम्बन्ध 
में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नहीं दिया गया। अस्तु। 


फिर संगठन 


पटना के निरचय के वाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-कमिटियों 
का पुतस्संगठन आरम्भ कर दिया था, और जून लगते-लगते प्रान्तों में कांग्रेस-कमिटियां 
१६३२ के पहले की भांति काम करने लगीं । तदनुसार कार्य-समित्ति की वैठक ११-१३ 
जून को वर्धा में और १७-१८ जून को वम्बई में हुईं। इन बैठकों में चव-संगठित कांग्रेस 
कमिटियों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें 
इस प्रकार हँ:--- 

हाथ से कातकर खट्दर तैयार करना और खहर तैयार करनेवाले इलाके में 
उसका प्रसार, करना, अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक द्रव्य-सेवन 
के त्याग और नशीली वस्तुओं से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की 
वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-बंघों की वृद्धि, आम्य-जीवन का आशिक, शिक्षण, 
सामाणिक और आरोग्य-सम्वन्धी दृष्टि से पुनस्संगठन करना, व्यस्त गांववालों में 
उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य करना जो 
कांग्रेस के उद्देशों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह 
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का रूप भी घारण न करते हों। कार्य-समित्ति ने सरकार का ध्यान उसकी उस चिज्ञप्ति 
की असंगति की ओर दिलाया, जिसके जनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबंध उछ 
लिया गया था; और कहा कि यद्यपि कांग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया 
गया है, पर खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १६३१ से कांग्रेस के ही बंग है उसी प्रकार 
प्रतिवन्‍्ध लगा हुआ है। सरकार ने इस असंगति से तो नहीं पर खुदाई-खिदमतगारों 
और अफगान जिरणगे के विरुद्ध जारी की गई निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार 
कर दिया। ' 


ह्वाइट पेपर ओर सांप्रदायिक निर्णय 

कार्य-समिति की वम्बईवाली बैठक के सामने एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
आया। बह यह था कि ह्वाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध 
में कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए ? कांग्रेस-पालंमेण्टरी-बोर्ड ने कार्य-समित्ति से 
इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय 
पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों 
में बाद-बिवाद हुआ, जिसके दोरान में स्पष्ट हो गया कि एक मोर पण्डित मदनमोहन 
मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में 
मौलिक भेद है। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री बणे ने अनुभव किया है कि यह 
मतभेद होते हुए वे न पालंमेण्टरी-चोडे से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध 
बनाये रख सकते हूँ, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये। पर आशा की गई 
कि अच्छी तरह बात्तचीत करने के वाद सम्भव है यह नौवत न आये, इसलिए उनके 
सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफे वापस लेने को राजी कर लिया। 

ह्वाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समित्ति का प्रस्ताव इस प्रकार घा:-- 

“छ्वाइट-पेपर से भारतीय लोकमत बिलकुल प्रकट नहीं होता और भारत 
के राजन॑तिक-दलों ने इसकी कमोवेश निन्‍्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने 
लक्ष्य से पीछे नहीं हृटाता है तो उससे कोसों दूर अवश्य है। ह्वाइट-पेपर के स्थान पर 
एकमात्र सल्तोषजनक वस्तु वह शासन-व्यवस्था हो सकती है जिसे वयस्क-मताधिकार 
या उससे मिलते-जुछते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-क्ारिणी सभा बनाये। हां, 
यदि आवश्यक हो तो महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खास तौर 


के कि ५ ०० 
से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा । 





“ह्वाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः हो सारिज 
छ्ाइटजलपर जाशरज हना पर साम्पदायक नय ना स्वतः हा साधऊ 
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हो जायगा। अन्य वातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कर्तंव्य 
होगा कि वह महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और 
आमतौर से उनके हितों की रक्षा का प्रवन्ध करे। 
पर चूंकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा 

मतभेद है, इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रुख प्रकट करना आवश्यक है। कांग्रेस 
का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए 
वर्तेमाव मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर 
सकती है न अस्वीकार, जबतक कि यह मतभेद मौजूद हैं। साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि साम्प्रदायिक प्रइन पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय । 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जवतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न 
हो, कांग्रेस-द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस वचन दे चुकी है कि वह्‌ 
ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे 
सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को 
अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दलविशेष सहमत न हुआ हो । 5 

“राष्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निश्चय विलकूल असंतोपजनक 
पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक बातें 
मौजूद है। 

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निश्चय के बुरे परिणाम को रोकने का 
एकमात्र मार्ग आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू 
मामले में ब्रिटिश-सरकार या किसी और वाहरी शक्ति से अपील करता ।” 


सरदार पटेल रिहा 

सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को ग्रिछा-गुजारी करते 
हुए धीरे-धीरे छोड़ता आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार बल्‍लभभाई 
पंटेल, पंण्डित जवाहरछाल और खान अब्दुल्गफ्फारखां को रिहा न करने का उसने 
निश्चय कर लिया था। इनमें दो को, सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ्फारखां को, 
जेले में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्खा था। उन्हें १९३२ की शुरूआत में 
ही विशेष कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और सरकार जबतक चाहती 
उन्हें गाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी। पर ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि 
सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का पुराना रोग था, 
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जो इधर वहुत वढ़ गया और जुलाई छगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था घारण 
कर छी। सरकार-ञ्यरा नियकत गये मेडिकल बोर्ड ने वताया कि आपरेधन होना 
जरूरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वत्तत्र होंगे। फलत्त 
सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १६३४ को छोड़ दिया। 





मालवीयजी का इस्तोफा 
२७ से ३० जुलाई तक वनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके 
दौरान में पं" मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ वातचीत फिर जारम्भ हुई। 
कार्य-समिति माल्वीयजी और श्री कणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक 
निर्णय को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की मौलिक नीति को नहीं छोड़ सकती 
थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने कांग्रेस-पालंभेण्टरी-बो्ड के सभापत्ति- 
पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पा्ंमेण्टरी-बोर्ड जौर कार्ये-समिति की सदस्यता 
को त्याग दिया। बंगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगदहें क्‍यों 
दी गई ? इस प्रकार बंगाल का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामले 
के विरुद्ध ही नहीं था, वल्कि पूना-पैक्ट के विरुद्ध भी था। 


स्वदेशी पर भसताव 

स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की जो नीति थी, उसपर लोगों में संशय उत्पन्न 
हो रहा था। कार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति 
को भी पुप्ठ कर दिया जौर निम्नलिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति 
निर्धारित कर दी :--- 

स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की चया नीति हुँ, इस सम्दन्ध में संशय उत्तन्न 
हो गया है, इसलिए इस विपय में कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध शब्दों में प्रकट 
करना आवश्यक है। 

“सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर दैसे कांग्रेस-मंच पर भौर कांग्रेस- 
प्रदशिनियों में मिल के कपड़े और खद्दर दे दीच में प्रतिदन्ठ्रिता की गंजारद नहीं 
हूँ। कांग्रेस-बादियों को केवल हाथ से कते और हाम से बुने खहर को ही धोत्साहन 
देना चाहिए। 

कपड़े फे अछावा बन्य पदार्थों के सम्बन्ध में छार्य-समिति कांग्रेस-संस्थाओों 
के पय-प्रदर्शन के (लए निम्न-किसित तजवीज को मंजूर करता हैं-- 


जहः 
हक 
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कार्य-समिति की सम्मति में कांग्रेस के स्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्हीं उपयोगी 
चीजों तक सीमित रहेंगे जो भारत में घरेलू और अन्य घंधों द्वारा तैयार की जाती हों, 
जिन्हें अपनी सहायता के लिए छोक-शिक्षा की आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर 
करने, वेतन और मजदूरों की भलाई के मामले में कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने 
को तैयार हों।' 

“इस योजना का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी-वस्तुओों 
के प्रति प्रेम और केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की 
कांग्रेस की अवाध नीति में किसी प्रकार का अन्तर आ गया है ? यह तजवीज तो इस 
बात को प्रकट करती है कि वड़े और संगठित धंथों को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त 
हैं या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-संस्था की सहायता की और न कांग्रेस की ओर से 
किसी और ही प्रयत्न की दरकार है।” 

कांग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासन की आवद्यकता के प्रदन पर कार्य- 
समिति की यह राय हुई कि सारे कांग्रेसवादियों से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम और 
नीति में विश्वास रखते हों या न रखते हों, आशा की जाती है और सारे पदाधिकारियों 
और कार्यकारिणियों के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर 
अमल करें और कार्य-कारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस के कार्यक्रम या 
नीति के विरुद्ध प्रचार करेंगे या उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, वे २४ मई १६२६ को 
बनायें गये महासमिति के नियमों के अनुसार कांग्रेस-व्यवस्था की ३१वीं धारा के 
अन्तर्गत अनुशासन का भंग करने के अपराधी माने जायँंगे और इसके लिए उनके 
खिलाफ जाव्ता कार्रवाई की जायगी।” 


राष्ट्रीय दल 

अपने-अपने त्यागपत्र देने के बाद मालवीयजी और श्री. अणें ने 
१८ और १६ अगस्त को कलकत्ते में कांग्रेसियों और अत्य सज्जनों की एक परिपद्‌ 
. की । इस परिपद्‌ के सभापति मालवीयजी थे। इस परिपद्‌ ने निश्चय किया कि 
कौंसिलों के भीतर और वाहर साम्प्रदायिक निर्णय: और व्हाइट-पेपर के विरुद्ध 
आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पूर्ति के 
लिए बड़ी कौंसिल के उम्मीदवार खड़े किये जायें। परिपद्‌ ने वें सिद्धान्त स्थिर 
किये जिनके अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुनें जाये, और ह्हाइंटं-पेपर और 
साम्प्रदायिक निर्णय” की निन्‍्दा के वाद कार्य-समिति से अनुरोव किया कि वह 
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साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन के लिए महासमिति की 
बंठक बलाव। 


अच्छुलगफ्फारखां रिहा 
सत्याग्रह-वन्दी के वाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रक्ली धी। खान 
अब्दुलगपफारखां को जेल में बन्द रखने से छोकमत बहुत रुप्ट हो गया था। 


सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तों में से था जिन्होंने १६२० के और १६३२-३४ के युद्ध में 
ह॒ >> 


पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानों के अहिसाद्रत की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने 
सन्‍्तोपपूर्वक कप्ट सहे। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गे के साथ यह दावा करते हैं 
कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन जौर निर॑कुश 


प्रणाली के द्वारा ही सम्मव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिसा का मार्ग कभी ने छोड़ा । 


इसलिए देश में यहां से बहां तक छोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता 
को जेंल में वन्‍द रखना अन्यावपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांवीजी बड़े 


चिन्तित थे और वह॒ यही विचार करने में रुगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारे 
बातें स्वयं जानने की समस्या को कैसे सुझलायें ? इसलिए जब अगस्त के अन्तिम 
सप्ताह में अचानक खान अब्दुल्यपफारखां और उनके भाई ठॉ० सानसाहव को छोड़ 
दिया गया तो जनता को बड़ी तसल्ली हुईं। पर मुक्त होने पर भी उन्हें अपने प्रान्त भौर 
अपने धर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने 

में उनका प्रवेश निपिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश 
का यथावत्‌ पालन किया था। 


उन्ह छाड 


नये चुनावों पर कार्येसमिति 


४.०: बिक 
कार्य-सभिति की वैठक २५ सितम्बर को दर्दा में हुई । इस अदचसार पर लक्ष्य 


हर २८ न दोहराया गया। चात 
ओर टलल्ष्य-प्राप्ति के साथनों के सम्बन्ध में वगंग्रेस को नीति को हचाता सया। तात 
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यह कि कुछ कांग्रेसवादियों और अन्य सज्जनों को संगय ना था क्यू एणग- 
स्च्राज्य स्प्तिल्ि 3०5 
स्वराज्य के लक्ष्य को अब भल्यया का हा ब्च्तल्ड्जु प्रदार स दाराचालाहउस 
दंगे स्थिति को दोहरावा बया। झ्ागामी निर्दाचिनों' के सम्बन्ध में कार्य-समिति 
2 न 2, द झौर मातहत दांंग्रेस-संस्थाओं को काना दी किये हु 

ने सार प्रान्ताप सौर मावहत कांग्रेस-संस्थाओं को थाना दी किये निर्धाचन- 
>> कार्य 5 पा्ंभमेप्दरी: सा धर सहायता महक निफ लमी2आल ज 
सम्बन्धी झार्य में पालंमेप्डरीयोई करो पताददा दा अपना उन्तल्य सनक) 


ड 


कार्य: - कप जज हे ४- २४४४८ 7++५ देया कि फो दल मा सजी पिजल सननशिदज 5 उपोड२+ 
काय-सामात ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नोमि 
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के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी बात्मा गवाही हो उसे 
छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आशा की कि वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी 
उम्मीदवारों की सहायता करेगा। एक दूसरे प्रस्ताव में जंजीवार के भारतीयों 
का भौर उन्हें उनके न्याय्य भू-स्वत्व से वंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी 
कप्टों का जिक्र किया गया। श्री अणे के नयें दछ के कारण विकट अवस्था उत्पन्न 
हो गईं। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनरोध किया था 
कि महासमिति की बेठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक “निर्णय 
वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पण्डित मालवीय और श्री 
अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेद्य करने के लिए आमंत्रित किया। कार्य-समिति 
ने महासमिति की बैठक बृढाने के प्रइन पर कई घण्टे तक विचार किया और भन्त 
में इस नतीजे पर पहुँची कि चंकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के औचित्य के 
सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, और चूंकि महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे हैं, 
इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। 
वैठक में यह भी: कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्य-समिति के 
प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक 
करने की मांग पेश कर सकते हूँ, जिसपर कार्य-समिति को वाध्य होकर वैठक वुलानी 
पड़ेगी । 


देती 
में 


कार्म-समिति ने इस प्रइन पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को 
कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय” सम्बन्धी निम्चय का, अन्तःकरण के विरुद्ध 
होने के आधार पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय; पर वह इस नतीजे 
पर पहुँची कि चूंकि कार्य-समिति ने इस वन्वन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास 
नहीं किया है, इसलिए वन्वन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। मालवीयजी ने श्री अणे के 
हारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह तजवीज पेश की थी कि व्यर्थ 
के पारस्परिक तनाव और संघर्ष को वचाने के छिए यह अच्छा होगा कि प्रतिद्वन्दी 

उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा 
लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावता कम हो। इसपर कोई समझोता न हो 
सका। पर पार्लुमेण्टरी-बो्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी 
और श्री अगे खेड़े हों उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायें। बोर्ड ने 
यह भी निचय किया कि सिन्ध में और कलकत्ता शहर में उम्मीदवार खड़े न 
किये जायेँ। 


० 
का 


अध्याय ३ ५ ववसर की खोज में प््ष्छ 


री) 


गांवीजी के कांग्रेस से हटने की वात 
इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह 
चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे। यह कोरी किम्बदन्ती 
ही न थी, क्योंकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपयास के दौरान में जो मित्र 
उनसे मिलने गये, और इसके वाद वंगाल व आसन्ध्र से जो छोग किसी-न-किसी कार्य-दस 
उनके पास वर्धा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा वरावर कर रहे थे। याँघीजी ने १७ 
सितम्बर १६३४ को वर्घा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया :--- 


थ्ध 


“यह जफवाह सच थी कि में कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने 
की धात सोच रहा हूँ। वर्वा में जमी हाल में कार्य-समिति और पार्ंमेप्टरी-बोर्ड की 
बैठकों में भाग छेने के लिए जो मित्र यहां जाये थे उनसे मेने इस सम्बन्ध में विचार करने 
का अनुरोध किया और उनकी इस बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस 


से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद कांग्रेस के अधिवेशन के वाद होना ही जच्छा 
होगा। पण्डित गोविन्दवल्लन पंत और श्री रफ्ीअहमद किदवाई ने मुझे एक बीच का 
रास्ता भी सुझावा था। आप लोगों ने यह सलाह दी थी कि में कांग्रेस में तो बना रहें, 
पर उसके सक्रिय प्रवन्ध से अकूय रहूं। मगर सरदार वल्छमभाई पटेल और मौलाना 
अवुल्कछाम आजाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया। सरदार बल्कभमाई पटेल 
तो मेरी इस वात से सहमत हैँ कि अब वह समय था गया है जब मुझे कांग्रेस से मच्ग हो 
जाना चाहिए। परन्तु बहुत-से लोन ऐसे भी हैं जो घस राय से सहमत नहीं हैँ। प्रश्न 
के तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार करने के वाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि 
समझदारी का मार्ग तो यही हूँ क्ति अपना अन्तिम निमद्रय कम-ते-क्रम अक्तूबर में 


न्म्णा ->- कांग्रेस: जब्त -अाः पैत्नान न अल 2 अन्‍नरकमकरनओ, श्चरि मस्नस्म निश्चय डाल स्थ्रि सन धार हि 
सलिंदाल काप्रस-आधबंशन तक स्थागत रक्त । अचल्लम निदचय को स्थगित कर देने 
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की वात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस धारणा की जांच कर 
लेने का मौका मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-े वृद्धियाली छोग मेरे विचारों, मेरे 
कार्यक्रम जौर मेरी प्रयाक्षी से उच्चता ये है ओर दे यह सोचते है कि कांग्रेस को 
स्वानाविक प्रगति में में बजाय साथदः के एक बाघक बनता जा रहा हूँ । दहु यह भी 
सोचने हूने हूँ कि कांग्रेस देश की एक सर्वमान्व छोक-सस्तात्मक और प्रतिनिधिमलक 
संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में आकर मेरे हो हाथों को वठपुतली दनती जा रह्दी है 


ै. ल्‍्‌ 
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वनी हैं; साथ ही अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूं, जो उन कारणों पर निर्भर करते 
हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना वोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर 
कर सकें.। । 

“इसको यथा सम्भव संक्षेप में रखने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा मालूम 
हो रहा है कि वहुत-से कांग्रेसवालों और मेरी विचार-दृष्टि के वीच एक बढ़ता हुआ 
ओर गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत-से बुद्धिशाली 
कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम भक्ति के वन्धन में न पड़े रहें तो प्रसन्नता के साथ 
उस दिद्या की ओर जायँगे जो मेरी दिशा के विछकूल विपरीत है। कोई भी नेता उस 
वफादारी और भक्ति की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली कांग्रेसवादियों- 
ह्वारा प्राप्त हो चुकी है--वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से वहुतों ने मेरे द्वारा 
कांग्रेस के सामने रक्खी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए 
उनकी भक्ति तथा श्रद्धा से अब और छाभम उठाना उनपर वेजा दवाव डालना है। 
उनकी यह वफादारी इस वात के देखने से मेरी आंख को बन्द नहीं कर सकती कि 
कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे वीच मौलिक मतभेद मौजूद हैं। » 

“अव मेरे उन मौलिक मतमभेदों को लीजिए। चर्खा और खादी को मेंनें सबसे 
पहला स्थान दिया है। कांग्रेस के वुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा कातना लुप्तप्राय हो गया 
हैं। साधारणतः उन लोगों का उसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर भी अगर 
में उनके विचारों को अपने साथ रख सकता, तो में )) जाने के वजाय नित्य चर्खा 
कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए अनिवार्य कर देता। कांग्रेस-विधान में खादी के 
सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही हैं और कांग्रेसवाले खुद मुझे यह 
चेतावनी देते रहे कि खादी की धारा के सम्बन्ध में जो पाखण्ड और टाल्मटोल चल रही 
है उसके लिए में ही जिम्मेवार हूँ) मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादीवाली 
: शर्तें सच्चे विव्वास के कारण नहीं, वल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादारी के ही 
कारण स्वीकृत की गई थी। मुझे यह वात मान छेनी चाहिए कि उन लोगों की इस 
दलील में काफी सच्चाई है। तथापि मेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा है कि अगर भारत 
को अपने लाखों गरीबों के छिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह भी विशुद्ध 
अहिंसा-द्वारा, तो चर्खा और खादी शिक्षितों के लिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएँ 
जैसे कि अर्द्ध-बेकारों तथा लाखों की संख्या में अधपेट रहनेवालों के लिए हैं, जो भगवान्‌ 
के दिये हाथों को काम में नहीं छाते और प्रायः पशुओं की तरह पृथिवी पर भार रूप 
हो गये हैं। इस प्रकार चर्खा सच्चे अर्थ में मानव-गौरव तथा समानता का शुद्ध चिन्ह 


अध्याय ३ : अवसर की खोज में भ््श्र्‌ 


लाने 
चर्खे के भारत-व्यापी सामर्थ्य में विश्वास है। कांग्रेस-विधान में से खादी को धारा को 
हटा देने का ठर्य कि कांग्रेस और देश के करोड़ों गरीबों के दीच की कड़ी टूट 


शि 


गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही 
करती आा रही है । यदि उक्त सम्बन्ध कायन रखने के लिए वह घारा बनी रहेगी तो 
उसका सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। पर यह भी अशकक्‍्य होगा, यदि कंंग्रेसवालों का 
खासा बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो। 

“इसी प्रकार पाल्ंमेण्टरी-बोर्ड की बात लीजिए। यद्यपि में असहयोग का 
प्रणेता हूँ, तो भी मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी 
सामूहिक सत्याग्रह की कोई योजना नहीं हूं, कांग्रेस के नियंत्रण में एक पालमेण्टरी-पार्टी 
बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक अंग हैं। यहां भी हम लोगों के चीच गहरा 

मत-मभेंद हैं । पटना की महासमित्ति की बैठक में जिस जोर से मेने इस कार्यक्रम को पेश 
किया था उसने हमारे बहुत-से अच्छे-अच्छे साथियों को व्यथित किया, और उसपर 
चलने में वे हिचकिचाये। किसी हृदतक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के जागे 
जो बुद्धि या अनुभव में बड़ा समझा जाता हैं दवा देना एक संस्था की निविकार उन्नति 
के लिए हितकर और वाडञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक भयंकर अत्याचार होगा, यदि 
अपना मत इस प्रकार बार-बार दबाना पड़े। बच्चपि मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि 
यह मवाब्छतीय परिणाम उत्पन्न हो, किन्तु फिर नी में इस बात को साधारण जनता 
और अपनी जन्तरात्मा से छिपा नहीं सकता कि वास्तव में वरावर यही दु:खद स्थिति 
चली आ रही थी। वहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के चिपय में हताथ हो गये हैँ। 
मेरे जैसे जन्मना लछोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का खल जाना लज्जा की बात है। 


मेंने गरीब-से-गरीबव मनष्य के साथ अपनेक्ों मिला देने कौर उससे अच्छी दक्षा में 
न रहने की तीव़ अभिलापा बपने हृदय में रक््खी है, ओर उस सतह तक पहुँचने के लिए 


इमानदारी से प्रचत्त किया है। जोर इन कारणों से अगर कोई छोकतंद्रवादी होने का 


श्प 
हत। 


दावा क्र सकता हू, ता बह दावा म करता हूं। 

“मैंने समाजदादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे दहुत्त से आदरणीय और 
आत्मत्यागी साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए नी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम 
छप हू उद्से मेरा मौछिक मतसेद है। किन्तु में उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 


का 


का फैलना अपने नैतिक दबाव से नहीं रोकना चाहता। में उन सिद्धान्तों को स्वतंभता 
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के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमेंब्से कूछ सिद्धान्त मे 
कितने ही नापसन्‍्द क्‍यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों की कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, 
* जैसा कि बहुत सम्भव हैं, तो में कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर सक्रिय 
विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती। यद्यपिः अपने 
सार्वजनिक जीवन की लम्बी अवधि में मेरा वहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है 
किस्तु मेने कभी अपने लिए यह सक्रिय विरोध की स्थिति स्वीकार नहीं की है। 
“इसके वाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कूछ छोग उस नीति का समर्थन कर 
रहे हैं जो मेरी सलाह और मत के सर्वथा विरुद्ध हैं। मेने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर 
विचार किया है; किन्तु में अपना मत बदलने में सफल न हो सका। 
अस्पृश्यता के वारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो वहुत-से कांग्रेसजनों 
से कदाचित्‌ भिन्न हैं। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर घारभिक और नैतिक प्रइन है। 
बहुतों का विचार हैं कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मेने हाथ में लिया 
उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में वाबा डालकर मेने भारी भूछ की । पर में अनुभव 
करता हूँ कि अगर मेने दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो में अपने-तई सच्चा न रहा होता । 
“अन्त में अव अहिसा को लीजिए। १४ वर्ष के प्रयोग के वाद भी वह अवतक 
अधिकांश कांग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जबकि मेरे लिये वह एक मूल सिद्धान्त 
है। कांग्रेसवाले अवतक अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें 
उनका कोई दोप नहीं है । उसके प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा 
दोपपूर्ण ढंग ही निस्‍्सन्‍्देह इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता, कि मेंने उसके 
दोषपूर्ण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल की हैं। पर अवतक 
जो कांग्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न-अंग नहीं वन सकी इससे यही एक अनुमान 
निकाला जा सकता हैं। 

' “और यदि अहिंसा के सम्बन्ध में अनिश्चितता हैं, तो फिर सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में तो वह और भी अधिक होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन 
और व्यवहार के बाद भी में यह दावा नहीं कर सकता कि मेँ उसके सम्बन्ध में सव कुछ 
जानता हूँ। अनुसन्वान का क्षेत्र अवश्य ही परिमित है। मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह 
करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माता, पिता, शिक्षक अथवा धामिक या 
लौकिक गुरुजनों की आज्ञा स्वेच्छा से पान करने के वाद ही ऐसा मवसर आ सकता है। 
इसपर आइचर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाहें में कितना 
ही अपूर्ण होऊँ, में इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझतक ही 
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सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाी भूलों और हानि को 


सेकने के लिए तथा एक ही व्यत्ञित के द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ़ सम्भा- 
वनाओं का पता लगाने के छिए मेरा यह निश्चय आवश्यक था। परन्तु यहां भी 
कांग्रेसियों का दोप नहीं है। पर इस विपय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध 
में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारतापूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना 
मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है। 

“पून प्रस्तावों पर अपने वौद्धिक विश्वास को दवाकर मत देते समय जिस 
कप्ठ का अनुभव उन्हें हुआ होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीड़ा नहीं होती । 
जो हम सबका लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि में ओर वे इस प्रकार 
के दवाव से मुक्त रहें। इसलिए यह भी आवद्यक है कि सबको अपनी घारणा के 
अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतंत्रता रहे। 

“सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करने के बारे में पटना से मेंने जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया था उसमें मेने लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विफलता की ओर दिलाया 
था। अगर हममें पूर्ण अहिसा का भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार 
से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आडिनेन्स हमारे किसी काये या हमारी किसी 
गलती के कारण नहीं बने ये । वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोड़ने को बनाये 
गये थे। पर यह कहना गलत हूँ कि सत्यवाग्रही दोष से परे थे। यदि बरावर हम पूर्ण 
अहिसा वग पालन करते तो बह छिपी न रहती। हम आतंकवादियों को नी यह नहीं 
दिखला सके कि हमें अहिसा में उससे अधिक विश्वास है- जितना उन्हें हिसा में है। 
बल्कि हममें से वहुतेरों वे उनमें यह भावना उत्पन्न कराई छि हमाने मन में भी उन्हींकी 


तरह हिसा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही है कि हम हिसामय कार्यों में छिश्वास नह 
तरह हुसा का नाव नर हूं, अन्तर घना हा ह्‌ क्कि ह़् हिसामय दाया सम ध्ब्यास ने 


ष् 


७३४. 


न्नृ 
व्ाजणः आतंकवााईिः न्न्ल्ः की यह दलीरऊ गज यक्तिसंगत ध 4२ न्चप5 दोनों ->- नमन बे सजन्‍+ का 
करत। जातकवा।ददा का यह दल्यझ युद्तिसगत्त ह्‌ कि जब दोनों के मन में पिसा क 
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करना 


] हि समय कक, £.. 6 
भाव हूँ तब हिसा करना चाहिए या नहीं यह केवछ मत का प्रश्न रह दाता हैं। यह सो 























5 चार-दार दत दचड् तल पं देश र्जा हसा 7] आग पर बहन हदग्नसन ज्ष्का 5 बरस अन्‍चता 
म दार-वार कह हा चका है. कि देइ सलहिसा के मान पर उहते झपग्नसन हा है, सार पट 
«>> जे घहतेरों स््ड्ेजि्ा ञ्क र लज्तल+5ः त्याग न प्र इतना के आ्ाजकाइपर 

भीकि बहुतरा न बहुद साहूस भार झपूद त्याग दखाया है । मे इतना हा वहना चाहता 
हैं कि हम मन, बचन सौर कर्म से विधद्ध अहिसक नहों रहे है। मच भेरा यह परम: 
€ 'क हूले सन, दंत जार कम स वश द्ध आहसक नहा रह 6॥ झच मरा यह परम- 
धर्म सम गया 5 5 सरकार ऊ॑ रा बाफितजलत हि द्ष्यों ब्टोे रनों दे भी >>55 2-3 ड्स्टरनन मन 
वध हा १५ हू किस सरकार ऊर दातकदाहया दाता का हो यह देरादत दब दन 
का उपाय 2; फिक्तास् पे >जमिसलन न मल क्र [5 >> पूर्ण हुपण अंभिरसििा 
दंग उपाय दृट्‌ नि काल कि जाहसा मे नहा लक्ष्य का, (जसम पृण-इतन्ध्रता नो शापित्र 
ते की पर्ण सामर्थ्य है। सा अन्न आप + अप मम नम 
हैं, शाप्त कराने का पूण सामथ्य हू। काहसात्मक साइन का चर्च है हृदय-परिवततन, 


ने कि बकात्कार। 
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“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अपित हैं, मुझे पूर्ण निस्संग और 
स्वतन्त्र रहने की आवश्यकता है। सविनय-अवज्ञा जिस सत्याग्रह का एक अंशमात्र, 
है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक नियम है। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा 
के द्वारा ही में उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरे देश की ही नहीं, सारी 
दुनिया की स्वतंत्रता सत्य के अनुसन्धान में ही सचिहित है। सत्य की इस खोज को में 
न तो इस छोक के लिए स्थग्रित कर सकता हूँ, न परछोक के लिए। इसी अनुसन्धान के 
उद्देश्य से मेने राजनंतिक क्षेत्र में प्रवेश किया हैं और अगर मेरी यह वात वुद्धिशाली 
कांग्रेसियों की बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के 
द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुयें जो सत्य का अंग हों, प्राप्त हो सकती हैं 
तो यह स्पष्ट है कि अब में अकेला ही काम करूँ और यह दृढ़ विश्वास रक्‍्खूं, कि जिस 
बात को आज में अपने देशवासियों को नहीं समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप 
उनकी समझ में आजायगी या कदाचित्‌ अपनी किसी ईइ्वर-प्रेरित वाणी या कृत्य से में 
लोगों को समझा सक्‌ं। ऐसे बड़े महत्त्व के बिपय में यन्त्र की तरह वोट देना अथवा आधे 
मन से अनुमति देना उद्देश सिद्धि के छिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा अपर्याप्त तो है ही। 

“मैंने सामान्य लक्ष्य की वात कही है, पर मुझे अब इस वात में सन्देह होने 
लगा है कि आया सभी कांग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। 

में भारत के लिए पूर्ण-स्वाधीनता उसके मूल अंग्रेजी शब्द “कम्प्लीट इंडिपेंडेंस” के पूरे 
अंग्रेजी अर्थ में ही चाहता हूँ। खुद मेरे लिये तो पूर्ण-स्वराज्य का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता 
से भी कहीं अधिक व्यापक है। पर पूर्ण-स्वराज्य भी अपना अर्थ स्वतः व्यक्त नहीं 
करता । कोई अकेला या संयुक्त शब्द हमें ऐसा अर्थ नहीं दे सकता जिसे सव छोग समझ 
लें, इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने स्व॒राज्य की अनेक व्याख्यायें की हैं। में मानता है 
कि वे सभी ठीक हैं और कदापि परस्पर विरोधी नहीं हैं। पर सवको एकसाथ मिला 

: देने पर भी वे सर्वेथा अपूर्ण रह जाती हैं। किन्तु इस वात को अधिक विस्तार नहीं 
देना चाहता। 

“मैंने जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो 
बहुत कठिन अवश्य है; उससे कितने ही कांग्रेस-वादियों के और मेरे वीच मत-भेद की 
एक और वात मेरे ध्यान में आती है। १६०८ से में वरावर कहता आया हूँ कि साधन 
और साध्य समानार्थक शब्द हैं। इसलिए जहां सावन अनेक और परस्पर-विरोधी 
भी हूँ वहां साध्य अवश्य भिन्न और सावन के प्रतिकूल होगा। सावनों पर सदा हमारा 
अधिकार और नियंत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं होता। पर यदि हम समान 
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अर तथा ध्वनिवाले साथनों का उपयोग करते हों तो हमें साध्य के विदलेपण में 
माथापच्ची करने की जरूरत न होगी। इस वात को सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे 
कांग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पप्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते; उनका विश्वास 
हैं कि साथ्य शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे काम में छाये जा सकते हैं। 

“इन सव मतभेदों ने ही कांग्रेस के वतेमान कार्यक्रम को विफल वना दिया हूँ। 
कारण, जो कांग्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विद्वास किये विना मुंह से उसकी हामी भरते 
है वे स्वभावतः उसे कार्य में परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा 
दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देद्य के सामने हे---अर्थात्‌ अस्पृश्यता- 
निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निपेष, चर्खसा और खादी तया ब्राम्य- 
उद्योगी को पुनर्जीवित करने के रूप में सौ फी सदी स्वदेशी का प्रचार और॑ भारत 
के ७ लाख गांवों का संगठन। यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को तृप्त 
करने के लिए काफी होना चाहिए। 

“मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि भारत के किसी गांव में, विगेषतः सीमा- 
प्रान्त के किसी गांव में, अपना डेरा जमा लूं। खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिसावादी 
होंगे तो अहिसा-भाव की वृद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकत्ता की स्थापना में वे सबसे 
अधिक सहायक हो सकते हैँ। अगर वे मन, वचन, कर्म से अहिसाव्रती ओर हिन्दू- 
मु स्लिम-एकत्ा के प्रेमी हें तो निग्चय ही उनके द्वारा हम इन दोनों कार्यो की सिद्धि 
देख सकते हैं जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु हैं। जिस 
अफगानी होआ से हम इतना डरा करते हैं वह तव अतीत काल की वस्तु हो जायगा। 
अतः में इस दादे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हें कि उन्होंने 

(खुदाई खिदमतगारों ने) बहिसा-भाव को सम्बक प्रकार से ग्रहण कर छिया है और 
हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायों की सच्ची आन्तरिक एकता में वे विश्वास रखते 
हैं। में स्वयं उन्हें चर्खे का सन्देश भी जाकर सुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिलापा यह्दी 
होगी कि इन तथा ऐसे अन्य प्रकारों से जो पोड़ी-बहुत सेवा कांग्रेस वी मुझ्से बन सके 


नकल रु 


करता बज चाहें पे द्वांग्रेत्त के अच्दर हो दाहर 
करता रहू, चाह म काग्रस के अन्दर हाऊ या बाहर। 
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उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा। उसके आदेश से लोगों ने इतना अधिक 
त्याग किया हैं, जिसपर देश गर्व कर सकता है) सच्चे देशभक्त और उज्ज्वल- 
चरित्रवाले स्त्री-पुंरपों की सवसे वड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयायियों में है। अतः 
यदि ऐसी संस्था से मुझे अलूग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे 
दिल कचोटने का भारी कष्ट, विछोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े। और 
में तभी ऐसा करूँगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा 
उसके वाहर में देश की अधिक सेवा कर सकूंगा। 


कुछ संशोधन 

“में चाहता हूँ कि मेने जिन सव विपयों की चर्चा की है उनको कार्य-ढूप में 
परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विपय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की 
परीक्षा करूँ। पहला संशोधन जो में पेश करूँगा वह यह होगा कि 'उचित और 
शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 'अहिंसात्मक'शब्द रबखे जायेँ। में ऐसा 
न करता, अगर उचित और झान्तिमय के बदले इन दो विशेषणों का सरकू-भाव से मेरे 
प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी 
वस्तुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते 
हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए। 

दूसरा संशोवन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के 
बदले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा वटा हुआ २००० तार (एक तार 
++४ फूट) सूत हर महीने देने की रक्खी जाय और वह सूत मतदाता खुद चर्खे या तकलछी 
पर कातकर दें। अगर किसी मेम्वर की गरीबी सावित हो तो उसको कातने के लिए 
काफी रुई दी जाय ताकि वह उत्तना सूत कातकर दे सके। इसके पक्ष और विपक्ष की 
दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं हैं। (अगर हमको सचमुच छोकतंत्रात्मक संस्था 
बनना है, और गरीव-से-गरीव मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए 
कम-से-कम परिशक्षम का मताधिकार बनवाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैँ 
कि चर्खा चलाना कम-से-कम परिश्रम के साथ-साथ सवसे अधिक आदरणीय कार्य है। 
यह वालिग-मताधिकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता हैं और उन सबके बूते की वात है 
जो अपने देश के नाम पर आव घंटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैँ। क्या 
पढ़े-लिखों और सम्पत्तिवानों से यह आशा करना बहुत है कि वे श्रम के गौरव को 
स्वीकार करेंगे और इस वात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूल लाभ कितना होता हैं? 


अव्याय ३ : अवसर की खोज में द्र्ण्प्‌ 


क्या परिश्रम विद्याव्ययन की भांति स्वतः अपना ही पारितोपिक नहीं है ? अगर हम 
लोग वास्तव में छोकसेवक हैँ, तो हम उनके लिए चर्खा चलाने में गौरव का अनुभव 
करेंगे। स्वर्गीय मौलाना मुहेम्मदजली की उस वात का में स्मरण दिलाता हूँ जो वह 
प्रायः अनेक समामंचों से कहा करते थे, अर्यात्‌ तलवार जिस प्रकार पाशविक झक्षित 
और वलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्खा या तकली अहिसा, सेवा तथा विनन्नता 
का प्रतीक है। जब चर्जा राष्ट्रीय-पताका का एक अंग वना दिया गया तो अवद्य ही 
उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्खे की जावाज गूंजेगी | वास्तव में अगर 
गो उन्हें उसे राष्ट्रीय झंडे से हटा देना 


कांग्रेसवाले चर्खे के सन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें 
चाहिए। और कांग्रेस के विवान से खादी की घारा निकाल देनी चाहिए। यह अचह्य 
वात है कि खादी की झर्ते का पालन करने में निर्लज्जपन से घोंखा दिया जाय | 

“तीसरा संझोवन जो में पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे 
कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ 
महीने तक वरावर कांग्रेस-रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन 
खादी पहननेवाला न रहा हों। खादी की धारा को कार्यान्वित कराने में भारी : 
कठिनाइयों का सामना पड़ा हैं। यह मामठझा आसानी से इस प्रकार तय किया जा 
सकता है, कि कांग्रेस के सभापति के पास अपीरू करने का अधिकार देते हुए भिन्न- 
भिन्न कमिटियों के सभापतियों पर इस वात का फैसला करने का भार छोड़ दिया 
जाय कि वे यह देखें कि मतदाता आदतन खादी पहननेवाला है या नहीं। नियम के 
अये में वह आदमी खादी का आदतन पहननेवाला न समझा जाय, जो वोट देने के 
समय प्रत्यल रूप से पूर्णत: खादी-बस्चरों सें न हो। किन्तु फिर भी किसी नियम से 
वह सनन्‍्तोपजनक फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसका पालन अधिकतर लोग अपनी 
इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पारून कराने के लिए कितनी ही सावधानी और 
कड़ाई से काम क्यों व लिया जाब। 


दा, अनभव ० देखरूा न दिया “2, ० हुए" कील अल नेधि ० कल भी 
अनुभव न यह दिखला दिय ह्‌ः कि केवल ६००० प्रतिनिधि हत हुए भा 





है। व्यवहारत: कभी पूरे प्रतिनिधि कांग्रेस के वापिक अधिवेशन में शरीक नहीं होते । 
जौर फिर जबकि कांग्रेस के सदस्वों की सूचियां कहीं भी बचली नहीं होतीं, दव 
ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं ? इसलिए में यह संद्योधन 
चाहूँगा कि प्रतिनिधियों की संज्या घटाकर ऐसी कर दी जाय जो १००० से अधिक 


१ 
हि 5 आज 


हक बल स्ित एक हजार वोटरों 43० कल एक प्रतिनिधि से ०. जाय 
न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रत्तिनिधि से अधिक न चुना जाय। 





६०६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


इस प्रकार पूरे प्रतिदिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता 
हों। यह कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है जो पूरी न हो। ३५ करोड़ की जन-संख्यावाल्े 
देश के लिए यह अधिक नहीं हैं। इस संझ्योवन के द्वारा कांग्रेस को जो वास्तविक 
लाभ होगा, उससे संख्या-वल की क्षति-यूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेश्वन के 
ऊपरी ठाट-वाद की रक्षा दर्शकों के लिए उचित प्रवन्ध कर केकी जायगी, और 
स्वागत-समिति को अत्यधिक संख्यक प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था 
करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पड़ता हैं उससे छटकारा मिल 
जायगा। यह वात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका 
लोकतन्त्रात्मक रूप और उसका प्रभाव इस कारण नहीं है कि उसके वापिक 
अधिवेशन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक संख्या होती है, वल्कि इस कारण 
है कि कांग्रेस ने देश की सतत वर्द्धआमान सेवा की है। परिचिम का लोकतंत्र अगर सर्वथा 
निष्फल नहीं हो गया है, तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्यों न भारत 
लोकतंत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को 
प्रत्यक्ष प्रकट कर दे ? भ्रष्टता तथा दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने 
चाहिएँ , यद्यपि आज यही वात देखने में आ रही है, न वहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र 
की सच्ची कसौटी है। थोड़े आदमियों द्वारा उन सब लोगों की आशा, महत्त्वाकांभा 
तथा भावनाओं का प्रकट करना, जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते 
हैं, सल्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है। मेरा विश्वास है कि छोकतंत्र का विकास वल- 
प्रयोग से नहीं हो सकता। छोकतंत्र का सच्चा भाव वाहर से नहीं, किन्तु भीतर से 
उत्पन्न होता है। 

“मेने यहां विधान में करने योग्य संशोधन पेश किये हेँ। ऐसे और भी प्रस्ताव 
होंगे जो उन वातों का, जिनकी चर्चा मेने की है, स्पप्टीकरण करेंगे। में अपने इस वक्तव्य 
को उन प्रस्तावों की चर्चा करके बढ़ाना नहीं चाहता । 

“मुझे आशंका है कि जिन संझोधनों का मैंने उल्लेख किया है वे भी वम्बई- 
कांग्रेस में शामिल होनेवाले कांग्रेसलनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवें। 
परल्तु यदि कांग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो में इन संशोवनों को और 
'अच्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्‍तव्य के "भाव के अनुकूल हों, देश के छक्ष्य की 
प्राप्ति के छिए अति आवश्यक समझता हूँ । जिस किसी संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा 
पर निर्भर करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जबतक उसके सदस्य तन-मन से 
कार्यान्वित नहीं करते तवतक उसका उद्देश सिद्ध नहीं हो सकता और जिस नेता 
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का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मत से और वुद्धिपू्वंक नहीं करते वह 
अपना कतंव्य पूरा नहीं कर सकता। और जिस नेता के पास अहिसा और सत्य के 
सिवा और कोई साधन नहीं उसके लिए वात और भी सच्ची है। इसलिए 

स्पष्ट हुँ कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं।' 
कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुण-दोप पर वित्वार कर ूू। वे मेरा 
कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकवृद्धि के अनुसार ही कार्य करें।” 


वम्बई-कांग्रेस 
२६ से २८ अक्तृवर (१६३४) तक वम्वई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 
अधिवेशन के पहले से ही कांग्रेस-विधान में होनेवाले ऋष्तिकारी सुधारों की चर्चा 
चल रही थी। 
अधिवेशन के शुरू होते ही गांवीजी ने अपने संझोवनों को दो विभागों में बांट 
दिया, अर्थात्‌ कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी 
. संशोधनों को तो आपने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विघान-सम्बन्धी 
संशोचनों के वारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस वात की परख 
होगी कि कांग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियों में विश्वास रखती है या नहीं। 
पर आइचर्य की वात हैं कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परिवर्देनों-लहित दोनीं प्रकार के 
संशोवन स्वीकार कर लिये बौर स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यतः स्वीकार कर लिया, 
जिससे गांवीजी संतुष्ट हो गये । गांधीजी के मूल-मसविदे में कांग्रेस ने जो-जों परिवर्तन 
किये उन्तकी तफसील देने की यहां जरूरत नहीं । इतना कह देना पर्याप्त है कि घ्येय- 
परिवर्तन के प्रस्ताव के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों के 
पास सम्मति के लिए भेजा जाय। 'शारीरिकश्न्मा की शतते केवल उन्हीं कांग्रेस-सदस्यों 
तक सीमित रकखी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव में खड़े हों । आदतन खादी पहनने की 
धारा ज्यों-की-त्यों मान ली गई। कांग्रेस-प्रतिनिधियों की संख्या २००० से अधिक न 
होना तय हुआ, जिसमें १४८६ प्रतिनिधि ग्राम्प-क्षेत्रों के और ५११ शहर-क्षेत्रों के रक्खे 
गये। महासमिति के सदस्यों की संख्या आाघी कर दी गई। प्रतिनिधियों का चुनाव 
५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि! के हिसाव से रखा गया, न कि १००० सदस्यों पर 
एक प्रतिनिधि के हिसाव से, जैसा कि गांवीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी के 
मूल-मसवबिदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियों की संख्या ठीक कांग्रेस-सदस्यों की संख्या 
के हिसाव से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रतिनिधियों 
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की हैसियत अव एक घूम-घड़ाके से होनेवाले सम्मेलन के दशकों की-सी न रहकर राष्ट्र 
के प्रतिनिधियों की-सी हो गई, जिनका कत॑व्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिणी अर्थात्‌ 
महासमिति व धान्तीय कांग्रेस-कमिटियों का चुनाव करें। गांधीजी के मसविदे का श्षेप॑ 
'भाग लगभग ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया। 
लेकिन कांग्रेस का नया विधान या पालंमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एवं 
साम्प्रदायिक-निर्णय-सम्वन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, 
अधिवेशन के मार्क के निर्णयों में से नहीं थे, हालांकि ये स्वयं कुछ कम महत्त्व के निर्णय 
न थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, यद्यपि उसकी ओर छोगों का ध्यान कुछ 
कम आकपित हुआ, अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना थी, जिसके बारे 
में यह निश्चित हुआ कि वह गांधीजी की सछाह व देख-रेख में काम करेगा और 
राजनैतिक कहलाई जानेवाली हरूचलों से अलग रहेगा। खहर के कार्यक्रम की- 
पूति का यह यूकक्‍्ति-युक्त परिणाम ही था। गांव व देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए 
- जिन ग्राम्य-उद्योगों की आवश्यकता होती है खद्दर तो उनका अगुवा-मात्र ही है। किसी 
राप्ट्र की सभ्यता का ठीक-ठीक पता-ठिकाना उसके हुनर. व कारीगरी से ही 
होता है । 
वैज्ञानिक आविपष्कारों पर तो सारे संसार का एकसा अधिकार होता है। ज्ञान 
भी किसी एक राष्ट्र व व्यक्ति की वपौती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी 
में तो हमें उस राप्ट्र की आत्मा ही वोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का कला-कौशलू 
व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो व्यक्तित्व ही मानों जाता रहा। वह राष्ट्र 
पशुओं की भांति जीता रहे यह वात दूसरी है, लेकिन उसकी सृजनात्मक-प्रतिभा ती 
सदा के लिए विदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भावना ही नहीं। इसलिए 
जव गांबीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों को पुनर्जीवन देने का वीड़ा 
उठाया तो मानों उन्होंने भारतीय सभ्यता के पुनरुद्धार, भारत की आ्िक समृद्धि 
के पूनरायमन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की पुनरंचना का ही वीड़ा 


उठाया। 


गांधी जी अलग होगये 
अव हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवतः वम्बई- 
अधिवेशन की सबसे मार्क की घटना है; अर्थात्‌ गांवीजी का कांग्रेस से अछग होना । 
हालांकि इस सम्बन्ध में गांवीजी ने जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगों 
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ने अधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन उन्हें शीघ्र ही पता भी चल गया कि गांधीजी 
जो-कुछ भी कहते हैं वह सदा ठीक ही कहते हैं और जो-कुछ भी कहते हैं उसे सदा 
करते हैं। 

वास्तव में यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार»पत्रों को एकदम 
सच्नाटे में ही डालनेवाली थी कि गांवीजी कांग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेंगे। 
तिसपर भी गांवीजी ने कांग्रेस के विश्वास-प्रस्ताव के साथ ही कांग्रेस को छोड़ा हैं और 
उसमें वापस आने के लिए कांग्रेस का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है! यह तभी 
हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वयं अपनेको इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने में 
से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपनेको इस प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस 
व खदर, शुद्धता, सच्चाई व ईमानदारी के ही परिचायक् समझे जाने लगें। इसलिए 
कांग्रेस के चुद्धिशाली लोगों को अपने नेताओं को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश 
स्वार्थ नहीं वल्कि सेवा व त्याग के आदर की प्राप्ति है--ऐसा आदर्श जिस तक पहुँचने 
के लिए हमें प्रति दिन कम-से-कम ८ घंटे मासिक के हिसाव से शारीरिक श्रम करना 
आवश्यक हैं और जिसका फल हमें कांग्रेस को अपित करना है। इस धारा के सम्बन्ध 
में कुछ लोगों की यह गलत घारणा-सी वन गई है कि यह घारा कांग्रेस को समाजवादियों 
के आक्रमण व प्रभाव से वचाने के लिए रक्खी गई हैं। वात ऐसी नहीं है। श्ञारीरिक- 
श्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों की सेवा के लिए कांग्रेस गत १४ वर्षों से ही वचच- 
बढ्ध हैं। कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ 
खहर व ग्राम-उद्योगों में, सत्य व अहिसा में, तथा देश के सामने रक्खे गये उच्च-आदरों 
की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने की घोपणा कर दें 
तो कांग्रेसियों और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे। गौर फिर गांधीजी से 
बढ़कर समाजवादी और कौन हो सकता हैं, जो सि् नाम के ही समाजवादी नहीं वल्कि 
वास्तविक समाजवादी हँ--जिन्होंने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-वार 
नाते-रिइ्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ? इसलिए कहना होगा कि श्रम- 
मताधिकार कोई दिखावटी चीज नहीं वल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी 
आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न हैं। 

गांवीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक बड़े बोझ के समान हैं जिससे 
कांग्रेस दवी जा रही है, गौर जितना ही अधिक वह उस वोह को कम करने का प्रयत्न 
करते हैं उत्तना ही वह वढ़ता जाता हैं। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करें तो वह करें, 
बन्द करें तो वह करें, और उसका संचालन करें तो वह करें। युद्ध छोड़ें तो वह छेड़ें, 

इ््€ 
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सुलह करे तो बह करें। हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 
पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई आइडेर दे तो गांधीजी। सच तो यह है कि 
इतने भारी वोझ के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोझ लदा हुआ था, मजबूत ही वनेगी, 
जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति वढ़ती ही है; उसके स्वयं काम 
करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी की भावना भी बढ़ती है, उसमें आश्मा 
और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो और भी अधिक जबकि 
वह वृद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाह- 
मशवरा देने और उसका पथ-प्रदर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार 
हैं। वह इसका आश्वासन दे ही चुके हैं। उनका उद्देश तो कांग्रेस को देश में एक शक्ति 
बनाना है। किसी संस्था की शक्ति उसके सदस्यों की संख्या से नहीं वल्कि उन सदस्यों 
के पीछे जो नैतिक शबित होती है उसमें निहित रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेत्ताओं 
में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात्‌ उसी अनपात में, वह नैतिक 
शक्ति भी बढ़ती जाती हैं। 


राजेन्द्र बावू का भापण 

बम्बई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापति बाबू राजेन्धप्रसाद के 
चातुय्य, कार्य-शक्ति व असाधारण दक्षता को कुछ कम नहीं है। कांग्रेस-अधिवेशन 
में पढ़ा गया उनका अभिभाषण उन गिने-चुनें नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा 
सकता हैं जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैँं। आपने इवेत-पत्र 
(ह्वाइट-पेपर) की तफसीलवार बड़ी विद्वत्तापूर्ण आलोचना की। कांग्रेस-कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में आपके विचार वड़े लाभदायक थे। 

राजेन्द्र बाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया 
---भारत के स्वातन्त््य-्युद्ध का जो लक्ष्य रहा हैं उसका स्वाभाविक परिणाम 
स्वाधीनता ही है। इसका मतलऊूब यह नहीं कि हम दूसरों से सम्बन्ध-विच्छेद करके 
अलग पड़े रहेंगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो ही नहीं सकता, खासकर जवकि 
हमें उसे अहिसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाघीनता का मतरूव तो उस शोपण का कन्त 
करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता हैं। 
स्वाधीनता में तो यह वात है कि हम पारस्परिक-छाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों ते अपनी 
मर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं। स्वाधीनता से किसीकी बुराई 
नहीं हो सकती, यहांतक कि हमारा शोषण करनेवालों की भी बुराई नहीं हो सकती । 
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हां, अगर सदभावों के वजाय हमारे श्ञोपक शोपण की नीति पर ही निर्भर रहें तव तो 
बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन की शक्ति अहिंसा हैं, जिसका सजीव 
व सक्रिय रूप सवका सदभाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह 
देख ही चुके हैं कि कुछ ह॒द तक समस्त संसार का लोकमत अहिंसा को मान चुका है। 
लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए। यह तभी हो सकता 
है जवकि संसार के राष्ट्रों की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से: 
होता है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की 
सदिच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। फिर भारत अन्य देशों पर कोई 
मनसूवे नहीं वांव रहा है । उसे विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक 
शान्ति तक के लिए किसी वड़ी सेना की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति 
तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण बनी ही रहेगी; और चूंकि दूसरे देशों पर 
उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह इस वात की आशा तथा मांग तक कर सकेगा कि 
उसके प्रति भी कोई वुरी नीयत न रवखे। और फिर उसकी रक्षा ती सारे विश्व की 
सदिच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियों - 
तक को, यदि उनका उद्देश भारत को वर्तेमान अस्वाभाविक हालत में पटके रखना 
नहीं है, हमारी स्वाधीनता से डरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्फटिक 
की भांति साफव स्वच्छ है। यह मार्ग सक्तिय, सजीव, अहिसात्मक सामूहिक 
प्रतिकार का हूँ। हम एकवार असफल हो जाय॑े, दो वार हो जाये, लेकनि एक दिन 
हम अवश्य सफल होंगे। > 

कद्दयों ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना सर्वेस्व तक 
निछावर कर दिया है। और भी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध 
में कुर्वान कर दिया है। लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयां आवें तो हमें उनसे 
घवराना नहीं चाहिए और न हमें डर से या लालूच से अपने सीधे मार्ग को छोड़ना ही 
चाहिए। हमारे शस्त्र वेजोड़ हैं; संसार हमारे इस वृह॒दु-प्रयोग की प्रगति को बड़े 
चाव और आशा के साथ देख रहा हैं। हमें अपने ध्येय पर अचल और अपने निश्चय 
पर अटल रहना चाहिए। सत्याग्रह सक्रिय रूप में कुछ काल के लिए पछाड़ खा जाय 
यह वात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है ४ 
सत्याग्रह तो स्वयं ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लॉवेल ने कहा था :-- 

“जुफपा $0:7 ७एट7 णा 6 5८४०0, 
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जल चीड्ा: इट्थरीठेते 9च३ए४ #6 #777९, 
जात >ाएत 6 तक प्रगांतािा0जछत 
5ध्ातंला। (504 ज्ञांगा7 76 ४200ए, 
76९९०४४ 'ज़भ्षर) 40096 #5 00. 
“सत्य भले ही जगतीतल में दिखे छूटकता सूली पर, 
और दिखे अन्याय शान से डटा हुआ सिंहासन पर, 
सूली का प्रिय सखा सत्य वह तो भी इस भावी का-- 
पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पुजित घर-घर। 
सदा खड़े भगवान्‌ रहेंगे तिमिराच्छन्ष गगन सें, 
अपने प्यारों को बल देने जन में और विजन में॥” | 
- अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो वम्बई-कांग्रेस नें २६, २७ व २८ 
अक्तूबर को अपने अधिवेशन में, जिसके राजेन्द्र वाव्‌ सभापति और श्री के० एफ० 
नरीमैन स्वागताध्यक्ष थे, पास किये। 
कांग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मंजूर किया गया जो कार्य- 
समिति व महासमिति ने मई १६३४ में व उसके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और 
जिनके विपय खास तौर पर पालंमेण्टरी-बोर्ड, उसकी नीति व कार्ये-क्रम, रचनात्मक 
कार्य-क्रम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे। 
इसके पदचात्‌ राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आस्था विपयक 
एक प्रस्ताव पास हुआ, जो इस प्रकार था:-- 
यह कांग्रेस राष्ट्र को उसके हजारों स्त्री-पुर्प, बूढ़े और जवान, गांवों व 
शहरों के सत्याग्रहियों के वीरतापूर्ण त्याग व कप्ट-सहन के लिए बधाई देती है और अपने 
इस विद्वास को प्रकट करती है कि अहिंसात्मक असहयोग व सविवय-अवज्ञा के विना 
देश में इतने मार्क की सामूहिक जाग्रति का होना असम्भव था। इसलिए जहां वह 
इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सिवाय गांधीजी के औरों के लिए सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस वात में भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट 
करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिंसात्मक उपायों की बपेक्षा, जिनके बारे में 
अनुभव अच्छी तरह वता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजदूम दोनों के 
द्वारा आतंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, अहिसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ञा 
अधिक अच्छे साधन हैं।” 
इसके पदचातृ एक प्रस्तव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती 
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कमला नेहरू की वीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गई और इस वात की उम्मीद 
की गई कि पहाड़ी स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। 


अ० भा० आसोद्योग संघ 

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग संघ के विषय पर खासी वहस और चहल-पहल 
रही और इस सम्बन्ध में निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया:--- 

“चूंकि देश-भर में कांग्रेसियों के सहयोग से अथवा उनके सहयोग के विना 
स्वदेशी के प्रचार का दावा करनेवाली वहुत-सी संस्थायें छुल गई हैँ, जिससे लोगों के 
दिलों में इस बारे में बहुत भ्रम फैल गया है कि स्वदेशी” का स्वरुप क्या है, और चूंकि 
अपने आरम्भ से ही कांग्रेस का ध्येय सर्व-साधारण की प्रगतिशीरू भावनाओं के साथ 
रहता रहा हैं, और चूंकि गांवों का पुनस्संगठन और पुनर्निर्माण कांग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुननिर्माण के लिए हाथ की कताई के मुख्य 
धन्धे के अलावा गांवों के लप्त या लप्तप्राय उद्योग-बन्धों का पुनद्द्धार करना अथवा 
उन्हें प्रोत्ताहन देना जरूरी है, और चूंकि हाथ की कताई के पुनस्संगठन जँसा काम 
तभी सम्भव है जवकि उसके लिए जुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न 
किये जायें जो कांग्रेस की राजन॑ंतिक हलचलों से पृथक और स्वतन्त्र हों, इसलिए श्री 
जे० सी० कुमारप्पा को अधिकार दिया जाता हैँ कि वह गांधीजी की सलाह और देख- 
रेख में कांग्रेस के कार्य के एक अंग के रूप में अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ' नाम 
की संस्था का निर्माण करें। उवत संघ उक्त उद्योग-बन्धों के पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के 
लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे अपना 
विघान वनाने, धन-संग्रह करने तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य 
करने का अधिकार होगा।” 

इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइच्रों तथा प्रदर्शनों के सम्वन्ध में भी 
एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था:-- 

“चूंकि कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों पर होनेवाली नमाइश्यञों तथा घम-धड़ाके 
के प्रदर्शनों के प्रवन्व-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञ्छनीय है और 
चूंकि इन नुमाइझ्नों व प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता 
है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नमाइच्ों तथा धम- 
धड़ाके के प्रद्नों के भार से वरी की जाती है। लछेकिन चंकि नमाइशें व घम-घड़ाके 
के प्रदर्शन वापिक राष्ट्रीय सम्मेलन के भावश्यक अंग हैं, इनके प्रवन्ध का कार्य अखिल- 
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भारतीय चर्खा-संघ व ग्राम-उद्योग-संघ के सुपुर्द किया जाता है। ये संस्थायें इन प्रदर्शनों 
का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर 
गांववालों का मनोरंजन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश होगा अपर्न 
हलचलों का दिगदर्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय वनाना, और आम तौर पर त्राम्य- 
जीवन की छिपी शक्तियों को प्रदर्शित करना।” 


अन्य प्रस्तात्र 

कांग्रेस पालंमेण्टरी-वोडे पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वयं बोई 
ने ही एक प्रस्ताव-द्वारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूंकि वोर्ड का निर्माण एक 
असाधारण स्थिति में हुआ था, यह वाञछनीय हैं कि उसका जीवन-काल एक साल तक 
- सीमित रहे और उसके सदस्य नामजद होने के वजाय निर्वाचित किये जाया करें और 
उसके वाद वह चुनाव के आधार पर बने। उसकी अवधि और दार्तें, जैसी उचित 
समझी जाये, उस समय तय कर ली जायें। वोर्ड ने अपना यह प्रस्ताव कार्य-समिति के 
पास सिफारिश के रूप में भेजा। कांग्रेस ने वोर्ड की सिफारिश स्वीकार करते हुए 
निश्चय किया कि मौजूदा पालंमेण्टरी-बोर्ड १ मई १६३५ को भंग हो जाय और 
महासमिति उस त्तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव 
करे। निर्वाचित वोडे को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार 
भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वापिक 
अधिवेशन के अवसर पर पालंमेण्टरी वोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को 
भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पालंमेण्टसी 
बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा वोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर 
हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं। 

खहर-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ प्रस्ताव पास किया गया, जो इस 
प्रकार था:--- 

. . “कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेस-कमिटी के चुनाव 

के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-चुनी खादी आदतन न 
पहनता हो।” 

वम्बई-कांग्रेस में सवसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया 
गया, जो इस प्रकार थाः-- 

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस-कमिटी की सदस्यता के लछिए उम्मीदवार 
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खड़ा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख को समाप्त 

होनेवाले ६ महीनों में कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के लिए छगातार कोई ऐसा शारी- 

रिक-श्रम न किया होगा जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० 

गज सूत के वरावर हो, या जो प्रति मास समय में ८ घंटे के वरावर हो। कार्ये-समिति 

समय-समय पर प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों तथा अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ 

से सलाह लेकर यह निर्वारित करेगी कि कताई के वजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार 
केया जायगा। 

गांधीजी की अल्हदगी ने इस वात का तकाजा किया कि गांवीजी में विश्वास 
का एक प्रस्ताव पास किया जाय। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था:--- 

“यह कांग्रेस महात्मा गांवी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती 
हैं। उसका यह दृढ़ मत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना 
चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें इस वात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, 
यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राप्ट्र के लिए की गई 
उनकी वेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हैं और उनके इस आश्वासन पर 
संतोप प्रकट करती है कि उनका सलाह-मशवरा और पथ-दर्शन आवश्यकतानुसार 
कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।” 

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युकत-प्रान्त से निमन्त्रण मिला और 
वह स्वीकार किया गया। न्‍ 


असेम्बली का चुनाव 

वम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्वली के चुनावों में 
जी-जान से कूद पड़ा। इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का संचार 
हुआ और मानों कुछ काल के लिए उन्हें मपनी मनचाही चीज मिलू गई। देश का 
जिला-जिला और देश की तहसील-तहसील छान डाली गई। देश-भर में प्रचार- 
आन्दोलन जारी कर दिया गया। कांग्रेस नें लगभग हरेक साधारण' क्षेत्र की जगह के 
लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राप्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे 
के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निश्चय किया । 
जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत 
का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्मुखम्‌ चेट्टी खड़े हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेट्टी 
को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्वि की झर्तें तय करने के लिए ओठावा भेजा था। 
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साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने व्यापार-सन्धि 
की बरतें तव कर डालीं। ओटावा से छौटकर वह असेम्वली के अध्यक्ष भी चुन लिये गये 
थे | उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का समर्थन तक प्राप्त था। 
मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर 
वॉबिली के राजा उनके पक्ष सें निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में 
मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पार्लमेण्ट 
वर्थात्‌ असेम्बछी के अध्यक्ष के विरुद्ध किसीको चुनाव. न लड़ना चाहिए। सरकारी 
अफसरों तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस सर चेट्टी के विरोधी सामी 
वेंकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी वेंकटाचलम ने सर पण्मुखम्‌ के ऊपर जो विजय 
प्राप्त की, उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती। वास्तव में वह 
सरकार के ऊपर कांग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नतिक-वक्त की, और ओटावा और 
ब्रिटेन दोनों के अपर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में कांग्रेस ने और सब जगहों 
पर भी कब्जा कर लिया | मदरास-अहाते में ११ प्रादेशिक जगहें थीं; हरेक के चुनाव में 
कांग्रेस को ढेर-की-ढेर रायें मिलीं। बंगाल में कांग्रेस-नेशनलिस्टों ने सव साधारण ' 
जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्‍त-प्रान्त में भी कांग्रेस ने सव साधारण जगहों पर कब्जा 
कर लिया, जैसा कि वह सन्‌ १६२६ में भी नहीं कर सकी थी। युक्‍त-प्रान्त में कांग्रेस 
को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। विहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, 
कर्नाटक व आसाम में सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी। केवल पंजाब में ही कांग्रेस 
पिछड़ गई। वहां उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ४४ जगहों 
पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध-कांग्रेसी जगहें हैं। 
इन जगहों के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्टों की जगहें भी उसे प्राप्त हुईं। साम्प्रदायिक 
पनिर्णय' के प्रश्व के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्ट हरेक वात में कांग्रेस के साथ थे। 

असेम्वली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री तसदुदुक अहमदखां शेरवानी को असेम्बली 
की अध्यक्षता के लिए खड़ा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार 
श्री अभ्यंकर, शेरवानी व शशमर को खोकर कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी । दें 
को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अपित करके ये तीनों वीर अपने जीवनके यौवन-काल में इस 
संसार से कंच कर गये। श्री शशमल कांग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे । 


कप ० ० ९ 
असेम्वली में कांग्रेस-पार्टी का काय 
कांग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्व॒ली में, जिसका जधिवेशन २१ जनवरी को शुद्ध 
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हुआ, अपना कारये प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ 
के बारे में जो गश्ती-पत्र निकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक 
रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड़ गया। श्री शरतचन्द्र बसु को 
नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायों 
से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वसु जव नजरवन्द थे तव भी वह 
असेम्वली के लिए निविरोब चुन लिये गये । असेम्बली के सदस्य होते हुए भी 
असेम्वली की बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। कांग्रेस-पार्टी 
का ध्यान सबसे पहले इस वात की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई देसाई के 
योग्य नेतृत्व में अपनी मोचेवन्दी की । श्री देसाई के बारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी 
कि उन्होंने असेम्बली को वही गौरव और वही प्रतिप्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित 
मोतीलालजी ने कराई थी। आप कुछ कारू तक वम्बई के एडवोकेट-जनरलछ रहे थे, 
लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों तक की तनिक भी परवाहन की जो 
स्वभावत: इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हैं। कांग्रेस 
ने अपना दूसरा वार ब्रिटेन व भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया। ५८ के 
विरुद्ध ६६ रायों से असेम्वल्गी ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर 
दिया जाय। (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो लज्जा- 
जनक-से-लज्जाजनक कार्य किया जा सकता हैं उसका यह समझौता एक ज्वलन्त 
उदाहरण था, जिसे भारत-मंत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आपस में किया 
था। समझौता तो किया था ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार 
की लूट को बांटने के लिए, पर उसको दे दिया गया बड़ा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का 
व्यापारिक समझौता'। वास्तव में यह वात थी कि नये सुधारों में व्यापारिक संरक्षणों 
के बारे में ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जानेवाली 
थीं, उनको अमल में लाने के लिए ही पहले से यह समझौता कर डाला गया था। 
समझौते में यह्‌ वात खुलासा तौर पर रकखी गई कि “भारतीय-व्यवसायों को केवल 
इतना ही संरक्षण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे कि वाहर से आनेवाला माल भारत 
में लगभग उसी कीमत पर विक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का वना 
माल यहां विकेगा; और जहांतक सम्भव होगा ब्रिदेन के बने माल पर कम महसूछ 
लगाया जायगा। इंग्लैण्ड के तथा जन्य विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण 
महसूल लगाये गये हैं या रूगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन 
के माल को नुकसान पहुँचे। जब कभी किसी भारतीय-व्यवसाय को संरक्षण देने का 
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प्रदन टैरिफ-बोर्ड के सुपुदें किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध 
रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर सके 
और अन्य फरीकों की दलछीलों का जवाव दे सके। 

ब्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभी तक विना चुंगी के जाता रहेगा जबतक 
भारत में आनेवाले फौलाद और लोहे पर चुंगी का कानून वर्तमान समय की भांति ही 
ब्रिटेन के अनुकूल रहेगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १६३४ को हस्ताक्षर 
हुए और बड़ी कौंसिल में इसकी चारों ओर से निन्‍्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर 
लगाये गये प्रतिवन्‍्ध को हटाने के पक्ष में ७४ और विपक्ष में ४६ रायें आईं। सरकार 
की कर-सम्वन्धी नीति के ऊपर भी छोकमत की ही विजय हुईं। इसके वाद स्थाम के 
चावल और २५ या ३० अन्य विपंयों पर विजय प्राप्त हुई। 

हमने ज्वाइन्ट पा्ंगेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बूझकर अन्त में 
करने के लिए रख छोड़ी थी। निर्वाचन के समय जो द्वाइट-पेपर था उसने अब ज्वाइन्ट 
पालंभेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट का रूप धारण कर लिया था। यह रिपोर्ट पार्लमेण्ट की 
दोनों सभाओं-द्वारा पास की जा चुकी थी और अब यह कानून वन गया था । इस रिपोर्ट 
की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों पर बड़ी कौंसिल ने जो 
प्रस्ताव पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गईं थी, उसे हम नीचे 
देते हैं। न 
इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कौंसिल में जो ढंग 
अख्तियार किया वह प्रान्तीय-कौंसिलों में अख्तियार किये गये ढंग से भिन्न था। 
प्रान्तीय-कौंसिलों में सरकारी सदस्यों ने मत देने में भाग नहीं लिया, जो ठीक ही था, 
जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौंसिलों का भारतीय लोकमत ही प्रकट हो सके। पर बड़ी 
कौंसिल में सरकार ने वहस में भाग लेने का, और रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव 
के विरोध में पेश किये गये संशोवनों के विरुद्ध सारी प्राप्त रायें एकत्र करने का निश्चय 
किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कांग्रेस ने इस योजना के आधार 
पर किसी प्रकार का कानून न वनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो 
असंदिग्घ प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता। पर बड़ी कौंसिल ने जिन्नाह 
साहव के संशोधन को पास कर दिया। मत लेने के लिए इस संझोवन को दो खण्खों में 
बांदा गया। इनमें से पहला खण्ड साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्नाह 
के संशोधन-स्वरूप कांग्रेस-पार्टी ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो नामंजूर हुआ । 
इस संशोधन के पक्ष में कांग्रेस-पार्टी की ४४ रायें आाईं। अपना संझोवन नामंजूर 
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होने के बाद कांग्रेस-पार्टी तटस्थ रही और श्री जिन्नाह के संशोवन का पहला अंश 
मसलल्‍ूमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया। 

हे श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भागों को एकसाथ रक्‍्खा गया 
और बड़ी कौंसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटों से अपनाया। 
सरकार के पक्ष में ५८ वोट आये। कांग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्ष में राय दी और 
नामजद सदस्यों ने खिलाफ राय दी। . 

श्री जिन्नाह का संशोवन इस प्रकार थाः--- 

“यह कौंसिल साम्प्रदायिक 'निर्णय' को, जैसा कुछ भी है, उस समय तक के 
लिए स्वीकार करती है जवतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न 
होजाय। 

“प्रान्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कौंसिल की यह राय हैं कि 
वह अत्यन्त असन्तोपजनक और निराशा-पूर्ण हैँ, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक 
बातें रकक्‍्खी गई हें--जैसे खासकर दुहरी कौंसिलों का कायम करना, गवर्नर को 
असाधारण और विश्येप अधिकार श्रदान करना, पुलिस के नियमों, गुप्तचर-विभाग 
और खुफिया-पुलिस-सम्वन्धी कलमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिणी और कौंसिलों का 
नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जबतक इन आपत्तिजनक वातों 
को न हटाया जायगा, भारतीय लोकमत का कोई अंग सनन्‍्तुप्ट न होगा। 

अखिल-भारतीय संघ कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्वन्ध 
में कौंसिल की यह स्पप्ट राय है कि यह योजना जड़ से ही दोषपूर्ण हैं और ब्रिटिश- 
भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य हैं; इसलिए यह कौंसिल भारत-सरकार से 
सिफारिश करती है कि वह सम्राट की सरकार को सलाह दे कि इस योजना के आधार 
पर कोई कानून न वनावे। यह कौंसिल इस वात पर जोर देती है कि यह स्थिर करने 
के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस 
प्रकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेप्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने 
रखकर विना विलम्व भारतीय लोकमत से परामर्श करके स्थिति में परिवत्तंन 
कर | 

श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी 
प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, 
ला-मंम्बर के द्वारा, इस संशोधन को भी ज्वाइन्ट-पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को 
वैसा ही रद करने वाला समझा जैसा कांग्रेसपार्टी ह्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला 
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रद करने का प्रस्ताव था। राँ-मेम्बर ने श्री जिन्नाह के संशोधन का वर्णन करते 
हुए कहा :-- | | 

“महोदय, में यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीधे, सच्चे और 
खुले जाक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदजली जिन्नाह 
साहव का अप्रत्यक्ष और कौशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी 
वह्दी है। 

“मेरें माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वैसे देखने में तो यह 
आधे भाग पर आक्रमण है, पर असलियत में मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के संझो- 
धन में और कांग्रेस-नेता के संशोधन में मूलतः कोई अन्तर नहीं है।” 

जब रेलवब्रे-वजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक वार हार खानी 
पड़ी थी। अनेक सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रवन्ध में सरकारी नीति के 
खूब घुर उड़ाये। विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-प्रान्ट को घटाकर 
१) कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में प्रसंगवश सरकार 
की वर्तमान नीति के धुरे उड़ाये और कहा कि यह नीति १६३० के खरीते के अनुसार 
बरती जा रही है। इस प्रकार नीति बरतने के कारण हैँ (अ) राजन॑तिक हलूचल के 
समय सैनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना; (आ) भारतीय रेलवे 
में लगी गईं विशाल पूंजी की रक्षा करता; (इ) भारतमंत्री-दहारा' नियुक्त किये गये 
उच्च पदस्थ रेलवे-अधिकारियों के पदों की रक्षा की जिम्मेवारी लेना; (ई) सैनिक 
और अन्य कार्यों की विना पर भविष्य में यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था; (उ) 
रेलवे की नौकरियों में अधयोरों के हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर 
ही प्रस्तावित भारतीय बिल में रेलवे को गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सूची 
में रक्खा गया है । 

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने वहस के दौरान में स्पष्ट कर विया था, 
'विरोधसूचक' प्रस्ताव न था, वल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव 
७४ रायों से पास हुआ। विपक्ष में केवल ४७ रायें आईं। किसी स्वतन्त्र देश में शासन- 
खर्च देने की इन्कारी-सूचक प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता । 
रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की 
नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध में था, जो ८१ रायों से पास हुआ; 
विपक्ष में ४४ रायें आईं। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के सम्बन्ध में था, एक 
रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्थों पर रेलवें का महसूल 
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घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में छ्विटले-कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध 
में था। 


नयी योजना पर कारय-समिति 

नई कार्य-समिति की पहली वैठक पटना में ५, ६ औौर ७ दिसम्बर १६३४ 
को हुई। समिति ने श्री वी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश् किया। वह वड़ी 
कौंसिल के छिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिवारे थें। कार्य- 
समिति ने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये 
और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:-- 

“चूंकि कांग्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के वाद यह नि३ंचय 
किया था कि द्वाइटपेपर में जायोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद कर दिया 
जाय और केवल विधान-का रिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई झासन-व्यवस्था ही सन्तोप- 
जनक हो सकती हैँ; 

“और चूंकि इस नामंजूरी और विघान-कारिंणी सभा की मांग को देझ ने वड़ी 
कौंसिल के आम निर्वाचन के अवसर पर स्पप्ट-हूप से पुष्ट कर दिया हैं; 

“और चूंकि ज्वाइन्ट पार्ंमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में 
ह्वाइट्पेपर की तजवीजों से भी गये वीते हें और भारत के लगभग पूरे छोकमत ने 
प्रतिगामी और असनन्‍्तोषजनक कहकर उनकी निन्‍्दा की हैं; 

“और चूंकि ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर 
विदेशियों के प्रभुत्व और रक्‍त-शोषण को एक महेंगे चोगे में सुविधा-पूर्ण और स्थायी 
रूप देने के लिए तैयार की गई है, वततेमान शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराबी 
और खतरा हैं; 

“इसलिए इस समिति की राय है कि इस योजना को रद कर दिया जाय। 
यद्यपि वह भलीभांति जानती हैं कि उसे रद कर देने का जे है जवतक कांग्रेस के 
प्रस्ताव के अनुसार विवान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल 
जाय तब तक वतेमान शासन-प्रणाली के, जो असहनीय और अपमानकारी है, अन्दर 
लड़ाई जारी रखना। यह समिति वड़ी कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे 
इस सरकारी योजना को, जिसे सुधारों के नाम पर भारत पर लादा जा रहा है, रद 
कर दें। यह समित्ति राप्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य- 
सिद्धि के लिए कांग्रेस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन करे। 
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“यह कार्य-समिति जनता को, बड़ी कौंसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस 
के नेतृत्व के प्रति उसके विद्वास और आस्था के प्रदर्शन पर, बधाई देती है और कांग्रेस- 
संस्थाओं और कांग्रेस-वादियों से अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना 
ध्यान निम्न कार्यक्रम को पूरा करने की ओर दें:-.- हि 

(१) कांग्रेस के नये विधाव के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस- 
कमिटियों का संगठन करना; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र 
करना; और (३) जनता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और करांची- 
कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना।” 

श्री सुभापचन्द्र वसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता 
की मृत्यु पर थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सनन्‍्ताप-जनक सरकारी 
बन्दिशें लगाई गईं थीं, उनपर कार्य-समिति ने क्षोभ प्रकट किया। समिति ने यह सम्मति 
प्रकट की कि कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सदस्यों को सदा खह्र पहनना चाहिए और 
उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई के साथ करें। कार्य-समित्ति 
से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गत-निर्वाचन के अवसर पर दिये 
गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय 
के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख पर दुवारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में समिति ने यह 
सम्मति स्थिर की कि कांग्रेस की नीति बम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई 
थी, और समिति के अधिकांश सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसलिए 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 


काँग्रेस का पचासवां वर्ष 

अब हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना हैं जो १६३५ 
में घटित हुईं। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पृस्तक 
का यह अत्तिम अंश हैँ 

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस वैठक में 
नागपुर के श्री अभ्यंकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचाये गिडवानी के परलोक-वास 
पर शोक-प्रकाश किया गया। इन दोनों सज्जनों ने बड़े कप्ट उठाये थे और देश की सेवा 
बड़ी छगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस 
मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया 
गया। वह इस प्रकार है:-- 
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. “इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण-स्वाधीनता 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जवतक हम उसे त्राप्त न कर लेंगे चैन से न 
बेठेंगे। ; 

“इस उद्देश की सिंद्धि में हम मन, वचन, कर्म से यथाज्ञक्ति सत्य और अहिसा 
का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कप्ट के लिए कटिवद्ध रहेंने। 

“सत्य और अहिंसा के दो आवश्यक गुणों को व्यक्त करने के लिए हम 

(१) विभिन्न जातियों में हादिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और बिना जाति, 
वर्ण या सम्प्रदाय का भेद किये सवसे वरावरी का रिह्ता कायम करेंगे। 

(२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से व्चेंगे और दूसरों को भी 
बचायेंगे। 

(३) हम हाथ से कातने की कला को और अन्य आम्य-उद्योगों को 
प्रोत्साहन देंगे और अपने व्यवहार में खहर और त्राम्य-उद्योग की अन्य वस्तुयें लायँगे 
और दूसरी सारी चीजों को छोड़ देंगे। 

. (४) अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। 

(५) जिस तरह होगा, लाखों भूखों मरते हुए भारतवासियों की सेवा करेंगे। 

(६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यो में भाग छेंगे।” 

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राप्ट्रीय-दिवंस में जहांतक सम्भव हो 
कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय, और इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि 
के लिए अपेक्षाइत अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय। हड़तालें न 
की जायें। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आड्डिनेन्स या स्थानिक अधिकारी के 
हुवम की अवहेलना न की जाय और न सभा में भाषण किये जायेँ। राष्ट्रीय झण्डा 
फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय | 

सम्राट्‌ जार्ज के शासन की रजत-जबन्ती की ओर स्वभावत: ही कार्य-समिति 
का ध्यात विशेष रूप से आकपित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
हुआ:-- 

“सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत में सम्राट्‌ की रजत-जयन्ती 
मनाई जायगी। इस अवसर पर जनता को कैसा रुख अख्तियार करना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में कार्य-समिति पथ-प्रदर्शन करना आवश्यक समझती है। 

“कांग्रेस के मन में खुद सम्नाट्‌ के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और 

कुछ हो नहीं सकता, न है ही; पर साथ ही कांग्रेस इस वात को नहीं भूल सकती कि 
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भारत का शासन, जिसके साथ सम्राट्‌ का स्वभावतः ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र 
की राजनैतिक, नैतिक, और आर्थिक उन्नति के मार्ग में वहुत बड़ा रोड़ा रहा है। अव 
इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-व्यवस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि 
जारी कर दी गई तो देश का रक्त-शोपण करने में, देश में जो-कुछ धन बचा है उसे 
खींच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राजनैतिक दासत्व की 
अवस्था में पटकने में सफल होगी। 

“अतएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की 
सलाह देना असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के 
विरोधी-प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग 
लेना चाहते हैं, चोट पहुँचाने का निपेध करती है। इसलिए यह समित्ति जनता को, 
और कांग्रेसियों को, जिनमें बे कांग्रेसी भी शामिल हैँ जो निर्वाचित संस्थाओं के 
सदस्य हों, सलाह देती हैं कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न छेकर ही सन्तुप्ट हो 
जायें ।” रे 

सूती मिलों के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दीं में साफ की गई--- चूंकि अधिकांश 
सूती-मिलों के मालिकों ने कांग्रेस को दिये वचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समित्ति 
की सम्मति हैं कि कांग्रेस या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र 
जारी करने का सिलसिला कायम रखना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण- 
पत्र अब रद समझे जायेँ। 

. “कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से 
सहानुभूति रखनेवालों का यह कतंव्य हैं कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से वुने कपड़े 
की ओर ही ध्यान दें और उसीकी उन्नति में सहायता करें।” 

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १९ (ई-३) के अनुसार 
अनुशासन-मभंग-सम्वन्बी नियम पास किये। 

कांग्रेस के विधान में रकखी गई निवास-सम्बन्धी योग्यताओं' के वास्तविक 
अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव- 
द्वारा स्पष्ट कर दिया। 

इसके बाद कार्य-समिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट पा्लंमेण्टरी कमिटी 
की सुधार-योंजना की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, 
और निश्चय किया कि वर्मा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी पहले की भांति ही काम 
करती रहे। 
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ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी कमिटी की नई सुवार-योजना के अन्तर्गत वर्मा-प्रवासी 
भारतवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में समिति ने सम्मति दी कि चूंकि सारी योजना 
ही अस्वीकार्य हैं, इसलिए कांग्रेस उसमें कोई संशोवन नहीं पेश कर सकती। पर इस 
योजना के जो अंश वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में 
डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नहीं है। 

अव्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आंध्र के रायारूसीमी के प्रदेश की 
बाढ-पीड़ित जनता के कष्ट-निवारण के लिए घन की अपील करें। 

७ फरवरी १६३५४ को ज्दाइन्ट पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध 
दिवस मनाया गया और इसके हारा एकवार फिर आद्शें और कार्य का पारस्परिक 
सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके 
उत्तर में बड़े-बड़े नयरों में ही सभायें की गई हों सो वात नहीं, अनेक प्रान्‍्तों के कोले- 
कोने में सभायें की गईं। इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो कांग्रेस 
के अध्यक्ष ने बताया था। 

रंगून में वर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी-हारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग 
का निराला था, क्योंकि रिपोर्ट को रद करने की मांग पेश करने में वर्मा और भारत 
दोनों आपस में मिल गये थे। 


सांप्रदायिक सममोते की चर्चा 

अब हमें उस मेल-सम्बन्धी वातचीत की चर्चा करनी है जो १६३५ की जनवरी 
और फरवरी में हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की दातचीत, जो साम्प्रदायिक 
“निर्णय का स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्य और कटुता दूर हो और 
देश सम्मिलित रूप से मुकावला कर सके, कांग्रेस के अध्यक्ष वावू राजेन्द्रप्साद और 
मुस्लिम-लीग के सभापति श्री मुहम्मदअली जिन्नाह में, एक महीने से भी अधिक दिनों 
तक चलती रही। वातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और वीच में कुछ दिनों के लिए 
बन्द रहकर फिर १ मार्च १६३५ तक जारी रही। पर इस वातचीत का कोई परिणाम 
न हुआ ओर देश को बड़ी निराणा हुई। 





दमन जारो 
१६३४ में भी सरकारी रुख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस 
को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रक्खी जा रही हैं और जरा- 
४७० हे 


हु 
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जरा-सी वात पर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कारंवाई करने के अवसर से लाभ 
उठाया जाता है । जिनपर आतंककारी कामों का सन्देह्‌ किया जाता है, उन्हें अब भी 
विना मुकदमा चलाये जेलछों में या घरों में नजरवन्द रक्खा जा रहा है और अकेले वंगाल 
में ही उनकी संख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों की तलाशियां 
होती रहती हैँ और महासमिति के तथा विहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस कमिटियों 
के दफ्तरों पर भी निगाह पड़ चुकी हैं। खान अब्दुलगफ्फारखां को वम्वई में भाषण 
देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी 
भाषण देने के सिहूसिले में एक सारू का दण्ड दिया गया। 

वंगाल के नजरबन्दों की संख्या हजारों में है। उनके परिवार असहाय अवस्था 
में हैं। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया 
हैं। ये युवक कई वर्षों से विना मुकदमा चलाये नजरबवन्द रकखे गये हैँ या निर्वासित हैं। 
२४ और २४५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की वैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुभूति 
प्रकट की गईं और नजरबन्‍्दों के परिवारों और आश्रितों के कप्ट-निवारण के लिए चन्दा 
इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। १६ मई का दिन हजारों आदमियों को विना 
मुकदमा चलाये नजरवन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए 
निश्चित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील 
प्रकाशित की | बंगाल की सरकार ने कांग्रेस की इस कार्रवाई का मुकावछा करने के लिए 
इंडियन प्रेस (इमजेन्सी पावर्स ) एक्ट की धारा २ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर 
दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञानुसार देश भर में मनाये जानेवाले नजरवन्द दिवस 
की देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय। बंगाल के 


पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र प्रकाशन | 


बन्द रकखा। 
महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक में कांग्रेस 
पालंमेण्टरी-बोर्ड और निर्वाचनस्सम्वन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक समिति 
निर्वाचित की और हिसाव-किताव की जांच के लिए आडीटर नियुक्त किये। महा- 
समिति ने श्री तसददुकअहमदखां झोेरवानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी 
कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर संतोप प्रकट किया, देश का व्यान सीमान्त-प्रदेश में 


कांग्रेस-संस्था के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, वंगाल के मिदनापुर जिले की कांग्रेस- 


कमिटियों के निपिद्ध रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिंदमतगार 
और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी 
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बने रहने, और बंगाल, वम्बई, पंजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की 
संस्थाओं के, केवल इस आधार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, 
कचले जानें की ओर देश का ध्यान आकपित किया, और जनता से अपील की कि 
कांग्रेस की शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जिससे वह देश का उद्धार करने के योग्य 
बन जाय। 

महासमिति ने “विदेशी कानून” ( 7072 (27८४४ ४८) नामक पुराने 
कानन के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को 
निर्वासित करके उन्हें ब्रिटिश-भारत में आकर निवास करने और कामकाज करने के 
कानूनी अधिकार का उपयोग करने से वंचित किया गया है। 

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवकों 
को तजरबन्द रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवरूम्बन-हीन हो गये 
हैं, और स्वयं उन परिवारों के निर्वाह का प्रवन्ध न करते की निन्‍दा की। महासमिति ने 
सम्मति प्रकट की कि बंगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दों को छोड़ देना चाहिए, 
' या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बंगाल की जनता और उसके नजर- 
बन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कप्टों के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति 
ने वंगारू-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरबन्दों की पूरी सूची तैयार 
करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आर्थिक अवस्था 
से उसे सूचित करे। नजरबवन्दों के परिवारों का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से 
कार्य-समिति की अधीनता में भारतव्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निरचय किया। 
फीरोजावाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यो के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप 
डॉ० जीवाराम का पूरा परिवार, वच्चों और कई रोगियों सहित, जीवित जला दिया 
गया था, और नेताओं का ध्यान इस वात की ओर आकष्षित किया कि उन्माद-पूर्ण 
साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनायें हो सकती हैं। नेताओं से 
अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और आदर के 
भावों के साथ शान्ति और मैँत्री-पुर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल्ल चेष्टा की 
जाय। 

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए देशी 
रियासतों की प्रजा के हित भी उतने ही प्रिय हैं, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, 
और रियासतों की प्रजा को आइवासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में कांग्रेस 
उनकी पीठ पर हैं। 
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इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-समिति की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस 
के नयें विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमित्ति के 
सदस्यों और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न कांग्रेस- 
कमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। कार्य-समिति में कई प्रान्तों के 
निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा किया गया और कांग्रेस और महासमित्ति में 
बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रवन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों 
पर कांग्रेस-संस्थाओं के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था। - 


क्वेटा का भूकस्प 
, १५ जनवरी १६३४ को विहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अमी 
मुश्किल से १८ महीने वीते होंगे कि ३१ मई १६३५ को क्वेटा के भूकम्प ने देघ-मर 
में शोक के वादर फैला दियें। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कप्ट-निवारण का 
काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही था; पर कप्ट-निवारण 
और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आनेवालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी 
गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमति न कांग्रेस के समापति 
को मिली, न गांधीजी को। इस परिस्थिति में केवल निपिद्ध-प्रदेश के आसपास के 
स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। कांग्रेस के सभापति ने क्वेटा-कप्ड- 
निवारक-समिति का संगठन किया, जिसकी शाखायें सिंध, पंजाब और सीमान्त- 
प्रदेश में स्थापित की गईं। यह समिति क्वेटा से भेजें हुए कप्ठ-पीड़ितों की सहायता कर 
रही हैं। ३० जून का दिन भूकम्प-ीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प 
में मरे हुओं के निमित्त प्रार्थवा करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने 
जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरमसीमा 
थी। इस नीति ने कार्य-समिति को क्वेटा-कप्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को 

निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर वाध्य किया :--- 

“हल ही में मूकम्प के कारण क्वेटा और बलूचिस्तान के वन्य स्थानों में हजारों 
आदमियों को जन-बन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर बह कार्य-समिति घोर शोक 
प्रकट करती है और कप्ट-पीड़ित और झोकाकुछ व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट 
करती हू । 

“यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और कप्ट-निवारण की व्यवस्था करने 
के लिए समिति बनाने के कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती हैं! यह समिति 
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क्वेटा के भूकम्प के घायल अथवा पीड़ित होनेवालों की बड़ी विकट परिस्थिति में 
सहायता करनेवाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने चन्दे की अपील 
का जो उत्तर दिया है उसकी पहुँच स्वीकार करती है। 

“ब्वेटा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना 
करने की जो चेष्टा की उसकी पृष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गैर-सरकारी 
प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्‍तव्यों के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि य॑दि 
खुदाई का काम दो दिन वाद वन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता 
को अस्वीकार न कर दिया जाता तो वहुत-से आदमियों को गिरे हुए मकानों के नीचे 
से निकाला जा सकता था। 

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आरोपों 
के सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि आंशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती 
है, जांच करने के लिए सरकार की ओर से सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का 
एक कमीशन नियत किया जाय-- 

(१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया 
था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह वस्तु-स्थिति- 
द्वारा ठीक प्रमाणित्त नहीं होता दिखाई देता। 

(२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई 
कारण न था। है 

(३) सरकार को परिस्थिति का अच्छी तरह सामना करने के लिए आस- 
पास के इलाकों से प्राप्त सहायता एकत्र करती चाहिए थी। 

(४) जबकि भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पूरा 
ध्याव दिया गया, भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रवन्ध नहीं किया गया 
ओर वचाव, कप्ट-निवारण और बची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरो- - 
पियनों और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद-भाव किया गया।” 


पदनअहण का प्रश्न 
१६३५ के मध्य में कांग्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कौंसिल-प्रवेश 
पर जड़े हुए थे, एक और प्रइन ने उह्िग्न कर रक्खा था; और वह था नये झासन- 
विघान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की वात हुई कि इस 
अवसर पर, जवकि बिल अभी पारंमेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसंग छेड़ा गया। 
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यह बात भी भुलाने-योग्य नहीं हैं कि कांग्रेस-वादियों के इस वर्ग ने अपना जो रुख 
दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में विल था, पार्लमेण्ट को यह आश्वासन 
दिलाने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग 
किया। बम्बई-कांग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में विलकूल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या 
रुस हैं, और आगामी-अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसीको अधिकार न 
थां। फलत: जुलाई के अन्त में वर्धा में कार्य-समिति की बैठक हुईं, जिसमें तय हुआ 
कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुछा अधिवेशन ही कर सकता है। उसमें निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास हुआ :-- थ 
“भावी शासन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध 
में अनेक कांग्रेस-कमिटियों के प्रस्ताव पढ़ने के वाद यह कार्य-समिति यह निश्चय 
प्रकट करती है कि इस प्रइन को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर 
देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा करती है कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेस- 
वादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझा जाना चाहिए।” 


रियासतें ओर कांग्रेस 

अभी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लंमेण्टरी-बोड्ड नेता श्री भूला- 
भाई देसाई ने वकील की हँसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तंगंत 
संघ-शासन के प्रश्न पर सलाह दी और फिर मैसोर में इस विपय पर भाषण भी विया। 
इन वातों को लेकर इस वर्ष के आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्‌ में हलचल मच 
गई। जुलाई में देशी-रियासतों की प्रजा के प्रति कांग्रेस के रुख पर विचार करने के 
लिए महासमिति की बैठक की मांग हुई। देशी-रियासतों की प्रजा ने अपनी मांग 
गांधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रकक्‍्खी थी, जो उन्होंने दूसरी गोलमेज- 
परियद्‌ के अवसर पर दिया था--- कांग्रेस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न 
होगी, जिसके हारा देझ्ञी-राज्यों की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हों. 
और वे संघ व्यवस्था-मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सकें ।” 

२६, ३० और ३१ जुलाई १६३४५ को वर्धा में होनेंवाछी कार्य-समिति की 


बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्नलिखित निश्चित सम्मति 


प्रकट. की गई :--- 
“यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को प्रस्तावों-द्वारा 
प्रकट कर दिया गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उसकी ओर से कांग्रेस- 
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नीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की मांग जआाग्रह-पूर्वक पेश की जा रही हूँ। इसलिए 
कार्य-समिति देशी-नरेशों और देशी-राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के 
सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित करती है -- 

कांग्रेस स्वीकार करती हैँ कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्व॒राज्य 
का उतना ही अधिकार है जितना ब्रविटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार कांग्रेस 
ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व-पूर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी 
राय प्रकट की है, और न केवल देश्ी-नरेशों से ही अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार 
की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा 
आदि करने के, भाषण देने के और लेखों-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता 
के अधिकार देने की अपील की है, वल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की हे कि पूर्ण 
उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गये संघर्ष 
में उसकी सहानुभूति है। कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। 
कांग्रेस समझती हे कि यह स्वयं देशी-नरेशों के ही भले के लिए हूँ, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र 
अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दें, जिससे उनकी प्रजा 
को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। 

पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का 
बोझ स्वयं देशी-राज्यों की प्रजा पर हैं। कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण 
प्रभाव डाल सकती है और, जहां भी हो, डालने पर वाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में 
और किसी प्रकार का सामर्थ्व कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐति- 
हासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अंग्रेजों के मधीन हों चाहे देशी-राजाओं 
के और चाहें किसी और सत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। 

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य 
की वात भुला दी जाती हैं। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अंगीकार 
करने से दोनों का उद्देश ही विफल हो जायगा। 

आगामी झशासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों के विषय में सुझाया गया हूँ कि 
कांग्रेस भारत-शासन-विधान के उस अंश में, जिसमें देशी रियासतों के और भारतीय- 
संघ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, संशोधन कराने पर जोर दे। कांग्रेस 
ने एक से अधिक वार झासन-सुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार 
पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप नहीं है, रद कर दिया है और 
प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा के द्वारा 
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हो। ऐसी दशा में कांग्रेस अव इस योजना के किसी विशेष अंश के संशोधन के लिए 
नहीं कह सकती। यदि वह ऐसा करेंगी तो यह कांग्रेस-नीति में आमृल परिवतेत 
करना होगा । 

साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय 
नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस देशी रियासतों की प्रजा के हितों का * 
बलिदान करते का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जनता के 
और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की अवस्था में जनता के हितों के लिए 
असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है।” 

अन्त में यह निश्चय किया गया कि चूंकि १८८४ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 
हुआ था, इसलिए उसका पचासवां वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य- 
समिति ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। 
वर्धा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के बीच में जो थोड़ा-सा समय रहा उसमें तीन 
घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष वात न हुई। उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल 
की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण 
३ सितम्बर को अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिये गये। उनको फौरन यूरोप को रवाना 
होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लौट आये तो, जैसा 
कि आज्ञा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवनेर- 
जनरल-द्वारा सितम्बर में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि 
बड़ी कौंसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्त्वपूर्ण या 
स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अक्तूबर १६३५ की महासमिति की वैठक थी, 
जो मदरास में हुई। आशंका थी कि पद स्वीकार करने और कांग्रेस और देशी-राज्यों 
के प्रहन' पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम कांग्रेस-अधिवेशन के साथ 
हुई बैठक को छोड़ दें, तो मदरास में महासमिति की यह पहली बैठक थी। मदरास 
में देशी-राज्यों के प्रशत पर कार्य-समिति के वक्‍तव्य के साथ सहमति प्रकट की गई और 
पद स्वीकार करने के प्रइत पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये 
शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय कौंसिलों का निर्वाचन आरम्भ होने में वहुत देर 
है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी अनिश्चित है, इसलिए इस विपय पर 
कांग्रेस के लिए कोई निइ्चय करना समयानुकूल भी नहीं होगा और राजनैतिक दृष्टि 
से अविवेक-पूर्ण भी होगा। 

मदरास की महासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना का 
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जिक्र करना आवश्यक हैं। महासमिति के वंगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गई 
कि. उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति न मिलेगी, क्योंकि वंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस- 
कमिटी ने अपना ५००) का चन्दा पूरा अदा नहीं किया है! कार्य-समिति ने बंगाल- 
प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की कार्य-कारिणी को एक यह भी नोटिस दिया कि कार्य-समिति 
ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-कांग्रेस-कमिटी को मानने के सम्बन्ध में जो हिदायत दी थी 
उसका जान-वूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाव्ते की कार्रवाई क्‍यों 
न की जाय, इसका वह कारण बताये! 


नया शासन विधान 
अब अन्त में हम इस वात का भी उल्लेख कर दें कि पा्ंमेण्ट ने भारत-शासन- 
विघान पास कर दिया और २ जुलाई को उसे सम्राट्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो गई। 
इस विपय की आलोचना करके हम पुस्तक को मोटी नहीं वनाना चाहते। हां, हम 
कामन-सभा के एक सदस्य के भाषण का, जिसके वाद वहस लगभग समाप्त ही हो गई, 
उद्धरण देने के प्रछोभन को नहीं रोक सकते। ५ जून १६३४ को मेजर मिलनर ने 
इण्डिया-विल पर बोलते हुए मि० चचिल और सर सेम्युअल होर की तुलना नाटक 
के नायक और उपनायक से की। उन्होंने कहा-- नायक (सर सेम्युअल होर) ने 
शठ उप-नायक को हरा दिया हैं। आज (५-६-३५) वह विना रक्‍त-पात किये ही 
उसका काम तमाम कर देगा।” इसके बाद मेजर मिलनर ने कहा---और तब दोनों 
प्रति-पक्षी बांह-में-वांह डाले रंगमंच का द्वार छोड़ते दिखाई देंगे।” वास्तव में यह नाटक 
१६३४ में ही नहीं, १६२० में भी रचा गया था। बसे आम तौर से यह वात ठीक हैं 
कि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। 
पर असली वात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही हैं; और वह यह कि एक ऐसा 
“चित्र तैयार करें जो, “मैन्चेस्टर-गार्जियन' के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रत्तीत 
हो और इंगलैण्ड को ब्रिटिश-राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पार्लेमेण्ट की दोनों 
सभाकों में लड़ाई का स्वांग रचते हैं, उनमें से कूछ देने का ढोंग दिखाते हें और वाकी 
प्रतिरोध करने का। इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलवालों को यह 
कहकर राजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही है, जो मिले ले छो, क्योंकि दूसरा तो 
इतना भी नहीं देना चाहता। अधिकार-सम्पन्न दर नायक का पार्ट खेलता हैं, और 
विरोधी दल उप-ताबक का। दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई 
का स्वांग रचते हूँ, और ज्योंही वे वाड़ा छोड़कर वाहर आते हैं, इस कृत्रिम-युद्ध को 
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या प्रकृत रूप देने की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इन दोनों के वीच 
॥रत को बुद्धू बनाया जाता है। 


कांग्रेस-सभाषति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व 


इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-यर- 
बढ़ते हुए भाव का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के 
क्ष हर साल देते आ रहे हैं। श्रीमती वेसेण्ट ने सालभर तक अपने सभानेत्री बने 
"की सूझ पर जोर दिया था। तबसे इस वात पर उनके उत्तराधिकारी अमल करते 
रहे हैं। दो-एक अध्यक्षों को छोड़कर, जो कांग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति 
दही सावंजनिक क्षेत्र से गायव हो गये, वाकी सबने अपना कतंव्य वड़ी रूगन और 
रदायित्व के पूरे वोध के साथ पूरा किया हैं। इस परिपाटी के अनुरूप ही वावू 
न्प्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और 
>सहिष्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढंग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला 
: इस प्रकार उन्होंने देश की जनता और आतन्दोलन से परिचित होने के लिए एक 
' मार्ग दिखाया। विहार-भूकम्प-कप्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें वहुत काम 
॥ है। इसके अलावा कांग्रेस के सभापति की हैसियत से उन्हें कत्तव्य-पालन करना 
॥ हैं। और फिर व्वेटा के भूकम्प के काम ने उनके कामों में और भी वृद्धि कर 
इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, वरार, पंजाव, मध्यप्रान्त के एक भाग, 
पलनाड, आंध्र और केरल का दौरा कर डाला। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ से 
उनका सम्बन्ध है, और अपरिवततनवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्वन्धी हलचल में 
ने अंपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है। गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, 
न्द्र वावू के कनन्‍्बों पर रक्खा वोझ गौर भी बढ़ गया- क्योंकि, यह वात छिपाई 
जा सकती कि जब तक गांघी जी मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों 
लेए हलका था। इसका यह मतलूव नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने 
व्य की अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गांघीजी-जैसे व्यक्ति सावे- 
क जीवन के भारी कार्यों का बोझ अपने सहयोगियों के लिए वहुत कम छोड़ते हैं। 
प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओं और 
रदायित्वों का भार आ पड़ा है। हम एक कदम और भी थजागेजढ़ेंगे और कहेंगे 
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सरकारी योजनाओं ने होड़ लगा रक्‍्खी है, जिसके सत्य और अहिंसा के उसूलों की 
सरकार की ओर से, जो भौतिक वल पर निर्भर करती है, वुराई और वदनामी की 
जाती है। 

कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही है और इसकी सफलता की सराहना 
की गई है। कूछ लोग इसे असफल बताते हैँ। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक 
नई शक्ति है जो कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही 
ली जा रही हैं। पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी 
ओर काफी आकपित हो चुका है। इन आदर्शों में परिवर्तत और साधनों में संशोधन 
करने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु 
के रचनात्मक-भाग में देश से वाहर दक्षिण-अफ्रीका में रहता था और एक अपरिचित 
देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। लोग पूछते हँ---क्या कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं 
हुई, क्या सत्याग्रह को आंका गया और वह अधूरा नहीं उतरा, और क्या गांधीजी 
की शक्ति समाप्त नहीं हो गई ? इन सब प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देने के वाद 
ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। ह॒ 


५; 
उपसंहार 


अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 

कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम 
कर चुके। इस काल के दूसरे अर्धाश की चर्चा पहले अर्धाश की अपेक्षा कुछ अधिक 
विस्तार के साथ की गई है। इस दीर्घकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमार राष्ट्र 
का नेतृत्व किया हैं। दादाभाई नौरोजी ने तीन वार कांग्रेस का सभापतित्व किया, 
भौर कांग्रेस के छब्द-कोष में स्वराज्य' छब्द का प्रवेश किया। प्रथम राष्ट्रपति 
उमेशचन्द्र वरजी एक वार फिर सभापति हुए। वंगाल के शेर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को 
दो वार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल धवल-वस्त्र-धारी पं० मदनमोहन मालवीय 
और पं० मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरवर्न का हुआ) वदरुद्दीन तैयबजी, 
रहीमतुल्ला सयानी, नवाब सैय्यद मुहम्मद वहादुर, हसन इमाम, अवूलकलाम आजाद, 
हकीम अजमलूखां, मौ० मुहम्मदअली और डॉ० अन्सारी---कुल ५४१ में ये ८ मुसलमान 
सभापति हुए। दादाभाई नौरोजी और फीरोजशाह मेहता उस श्रेष्ठ जाति-- 
पारसियों--के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक और इस्लामिक संस्कृति 
में अपनी--जरतुश्त---संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया हैं। उमेशचन्द्र वनर्जी, 
आनन्दमोहन वसु, रमेशचन्द्र दत्त, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, सत्येन्द्ग्रसन्न 
सिंह, अम्बिकाचरण मूजुमदार, चित्तररुजन दास और सुभाषचन्दध जैसे व्यक्ति 
प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे आगे है। युक्‍तप्रान्त ने विशन- 
नारायण दर, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और उनके सुपुत्र जवाहरलाल 
को दिया। राजेन्द्रवाबू विहार के हैं, जहां के हसनइमाम पहले सभापततित्व कर चुके 
हैं। पंजाब को लाला लाजपतराय के सभापति वनने का गौरव प्राप्त हैं और मध्य- 
प्रान्त को श्री मुधोलकर के सभापतित्व का। गुजरात के गांधीजी और वल्लभभाई 
पटेल सभापति हुए हैं। वम्बई तो मानों इसका भण्डार ही रहा है---तैयवजी और 
सयानी ही नहीं, फीरोजञाह मेहता भी यहीं के थे। वाचा, गोखले और चन्दावरक्र 
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,(बम्बई के) पदिचिमी प्रान्त के थे। मदरास ने आस्ध्र के आनन्द चार्डू को और केरल- 
पत्र सर शंकरन नायर को दिया और अन्त में दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्ये 
तथा श्रीनिवास आयंगर को प्रदान किया जो दोनों तामिलनाड के हैं। श्रीमती वेसेप्ट 
और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रियां भी सभापति-पद को सुशोभित कर चुकी हैं। 
और श्री यूल, वेव, वेडरवर्न व हैनरी काटन के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया 
है। इस विविध सूची से जाहिर है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय वल्कि सचमुच एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । 


कांग्रेस की सफलता 

अब प्रइन यह है कि क्‍या कांग्रेस असफल रही ? इस बात से शायद ही कोई 
इन्कार करें कि पिछले दस वर्षो में पुरातन राजनंतिक और सांस्कृतिक विचारों के 
क्षेत्र में नित्य नये विचारों का जन्म होता रहा है। राजनीति सच पूछिए तो मानव- 
कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही नहीं, वल्कि सारे संसार में इतना 
व्यापक रूप धारण कर लिया हैं कि उसमें सामाजिक और आशिक जैसी वृहत्तर 
समस्याओं के अव्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमें 
सांस्कृतिक और नैतिक विचारों को भी मिल्य दें तो फिर राजनीति उन्नीसवीं शताब्दी 
के गहित पद पर न रह कर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले 
१५ या १६ वर्षो में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करम- 
चन्द गांधी जैसे विश्व-वन्य व्यक्ति को है जिसकी अभद्यता का वर्णन प्रोफेसर गिलवर्ट 
मरे ने निम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दों में किया है :-- 

“ऐसे जादमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं 
की रत्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की, वल्कि जो उस काम को 
करने का निरचय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता हैं। ऐसा आदमी भर्यकर और 
दुःखदायी शत्रु है, क्योंकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर 
सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तुम्हारा जरा भी कब्जा नहीं होसकता ।” 

ऐसे ही आचाये के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने 
की चेष्टा की है, उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश- 
भक्ति की जावश्यकता पर जोर दिया हैं, और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उद्योग 
किया है। वस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म । 
यदि हम अपने घमम से च्युत न होना चाहें तो हम किसी भी मानवी प्रइन को धर्म की 
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परिधि के बाहर नहीं मान सकते। क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या उपासना बच 
ढंग का नाम नहीं है; वल्कि उच्चतर जीवन, वलिदान की भावना और आत्म-समर्पण 
की एक योजना हैं। गौर जब हम राजनीति-बर्म की बात कहते हैं तो हम वर्तमान 
गहित राजनीति को पवित्र बना देते हैं, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक 
बना देते हैं, और प्रतिदंद्वितापूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं । 

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राप्ट्रीयता के निर्माण में सत्य 
और ओऔचित्य का पक्ष-समर्थत किया है। जीवन में असत्य सदा से शीघ्र और सस्ती 
विजय प्राप्त करता आया हैं और पाखण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर 
अक्सर विजय प्राप्त की हैं। यही क्‍यों, इतिहास में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन 
तक पर विजयें प्राप्त की हैं। पर ये विजयें आंशिक और क्षणभंगुर हैं भौर इन्होंने 
विजेताओं को हमेशा करुणाजनक अवस्था में छा पटका है। बड़े पैमाने पर देखा जाय 
तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमा सके। 
छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की (विजय' ने इंग्लैण्ड को स्थायी सुख 
प्रदान नहीं किया। विभिन्न योलमेज-परिपदों का आयोजन करने में राजनीति-विशारदों 
ने जिस नीति से काम लिया उसके फल-स्वरुप वे भारत को इंग्लैण्ड-रूपी प्रासाद का 
झोंपड़ा बनाने के उद्देश्य में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक छहर ने स्वयं दमन करने- 
वालों के हितों को खतरे में डाला और जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। 
यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याग्रह--सविनय-अवज्ञा--के रूप में प्रकट होती है, 
कभी उगती और उठती हुईं पीढी के हाथों में अधिक कठोर और भीषण रूप धारण 
कर लेती है। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा , 
को निश्चित निर्णय के रूप में पेंश् करते हैं; क्योंकि दूर तक दृष्टि दौड़ाकर देखा जाय 
तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तों वह सफलता 
की दिशा में एक आगे का कदम ही है। और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओं 
का अन्तिम पटाक्षेप है। 

हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कसते हैँ। कांग्रेस के कार्यक्रम 
के दो पहलू हैं। उसके आक्रमणकारी पहलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ 
युद्ध करने में जो ढंग अपनाया उसे कोई सभ्य सरकार बुरा नहीं कह सकती। इस 
युद्ध का मूलमन्त्र मच, वचन, कर्म से अहिसाव्गत का पालन रहा हैं और गांधीजी को 
भारत का 'चीफ-कान्सटेवलढ' माना गया है। सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह को 
बदनाम करने की चेप्टा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अहिंसा-प्रेम की निन्‍दा 
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कौन कर सकता है? यह वह युग है जिसमें राजवंश नष्ट-अ्रप्ट हो चुके हैं, सिहासन 
उलट दिये गये, और प्रतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भंग होता सड़ा है। यह वह 
युग है जिसमें दो दलों और तीन दलोंवाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा 
हो गई और विरोबी-दल को निर्वाचनों के द्वारा नहीं दवाया जाता वल्कि सचमुच 
उसका विनाश किया जाता है। इस युग में जहिंसा की वात कहना दिल्‍्लगरी-सा 
प्रतीत होगा। रक्‍्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवल रक्‍तपात-द्वारा ही स्थायी 
रक्‍्खी जा सकती है और उसी के द्वारा छिन भी जाती हैं; और जब दो देशों के वीच 
में हिसा निर्णायक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियों या दो व्यक्तियों 
के बीच में भी अवसर मिलते ही घुस बैठती है । 


रचनात्सक पहलू 

अब कांग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को लीजिए। वह सरल रहा है, 
इतना सरल कि विश्वास न हो। हम यह वात स्वीकार करते हैं कि यह कार्यक्रम देश 
की उन अ-सरल श्रेणियों को पसन्द न हुआ होगा जो कस्वों जौर शहरों में रहती हैं, 
विदेशी कपड़ा पहनती हैं, विदेशी भाषायें वोलती हैं और विदेशी मालिक की चाकरी 
करती हैं। हमारे नगरों की मर्दुमशुमारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, उन्हें देखकर 
बादचर्य होगा। तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी आजीविका, 
अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासकों की सदिच्छा पर 
निर्मर करता है। ये बातें तत्काल ही दिखाई नहीं पड़तीं, क्योंकि हम यह नहीं 
जानते कि वास्तव में हमारे मालिक कौन हैँ। हम तो यही जानते हैं कि पुलिस 
के सिपाही से छगाकर आवकारी के दरोगा तक और बेंक के एजेण्ट से लगाकर 
अंग्रेज दर्जी तक, सभी हमारे मालिक हैं। पी० डब्छू० डी० का कर्मचारी, अमीन, 
मजिस्ट्रेट और बिल बनानेवाला--ये सव ब्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेड के अवैतनिक 
कर्मचारी-मात्र हें। इस कम्पनी का स्थातिक संचालक-मण्डल भारत-सरकार है 
जिसके मातहत-दफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं। अंग्रेज सरकार सेना, पुलिस जौर सरकारी 
कर्मचारियों, अदालतों, कौंसिलों, कॉलेजों, स्थानिक संस्थाओं और उपाधिधारियों 
के सात परिवेप्टनों से घिरी हुई है। देश की अस्सी प्रतिग्षत ग्रामीण आवादी 
अमीनों और पटवारियों के भय से सशंक रहती है, और बाकी शहरी आवादी 
स्युनिसिपेलिटियों, स्थानिक वोर्डो, इन्कमटैक्स-अफसरों और आवबकारी- 
विभाग के अधिकारियों से भयभीत रहती है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक 
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हो गया है कि भौतिक वर के बोध से उत्पन्न हुए भय को निकाल फेंका जाय 
और उसका स्थान उस आज्ञा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक अहिसा-प्रेम 
से उत्पन्न होता हैं। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यों का रूप 
धारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियों में बांदा जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेस- 
वादी जनसाधारण के सम्पर्क में आते हें। फलत: जब हम खद्दर का जिक्र करते हैं तो 
हम न केवल निर्धन आदमियों के लिए सहायक-घंधा ही उत्पन्न कर देते हैं, या उनके 
जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैँ, वल्कि उन्हें अपने शरीर - 
पर से गुलामी का चिह्न उतार फेंककर अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का 
अवसर देते हैँ । हम गृहस्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हैं और कारीगर को उसकी 
कला से प्राप्त होनेंवाले उस सृजनात्मक आनन्द की अनुभूति करने का अवसर देते हूँ 
जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक हैं। जब हम लोगों से खद्दर के लिए कुछ अधिक 
मूल्य देने को कहते हैं, तो हम उन्हें एक राष्ट्रीय धंधे की स्वतः ही वह सहायता करने 
की शिक्षा देते हैं जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिसे वह नहीं करती। 
सबसे वड़ी बात यह हैं कि हम अपने देशवासियों को सादगी सिखाते हैं। और रहत- 
सहन की सादगी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म- 
निर्भयता, आत्म-बोध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आशिक क्षेत्र में खद्दर के द्वारा 
जो वस्तु प्राप्त करने की चेष्टा की है वही हम लोकजद्षेत्र में मद्यपान-निषेध के द्वारा 
और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे 
हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में मद्यपान-निषेध-विपयक संगठन पर आपत्ति करे, 
उसे यदि और कुछ नहीं तो बहुत क्षुद्र तो अवश्य कहना पड़ेगा। यह समस्या इतनी 
सरल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे राष्ट्र में मुख्यतः 
दो महान्‌ जातियां रहती हे---हिन्दू और मुसलमान। इन दोनों जातियों के धर्म का 
आधार मदिरा-पान-निषेध पर अवस्थित है। देश में मादक-द्वव्य-निवारण-सम्वन्धी 
आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है। पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस 
नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रंगमंच पर बैठा देता है और इस आन्दोलन कें 
संगठन के लिए पिकेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार कांग्रेस पर इस प्रकार आ टूटती 
है जिस प्रकार भेड़ों पर भेड़िया आ टूटता है। 

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक 
विषय का समावेश करते हैँ, तव भी हमारी यही दा होती है। प्रधान-मंत्री के निश्चय 
ने हरिजनों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था करके उन्हें अलयू-अलूग कर दिया, 
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जिन्हें भगवान्‌ ने एकत्र किया या।” जब भारत के महान्‌ नेता ने आमरण जनशन 
किया तब कहीं जाकर उस गहित-व्यवस्था में संशोधन हो सका और हिन्दू-जाति में 
व्यापक एकता स्थापित हुई। 

देश को जिस समस्या का सामना करना हैं वह वड़ी ही जटिल है। सरकार 
ऐसी है जो फूट डालकर शासन करने पर तुली हुई हैं। नगर और देहात गांवों के विरुद्ध 
संगठित हैं, उच्च श्रेणियों के हित जनसाधारण के हितों से टक्कर खाते हैँ, जन्म-सिद्ध 
सुधारों के विरुद्ध अपवित्र विरोध संगठित है, खद्दर पर प्रतिवन्‍्ध लगा हुआ है, साम्प्र- 
दायिक समता कायम करने के मार्ग में रुकावटें मौजूद हैं, और नैतिक आचरण ऊँचा 
करने की चेप्टा का प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सब वातों के द्वारा यह अच्छी तरह 
स्पप्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना हैं तो केवल अंग्रेजी शिक्षा के दीवानों, 
विक्षितों के पेशे अपनानेवाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-घधन्धों के नेताओं 
के द्वारा ही प्राप्त न होगा । हमें अपना अन्दाज और कीमत लगाने की दृष्टि में परिवर्तन 
करना होगा। इसके लिए गांवों में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास 
करना पड़ेगा और उनका विव्वास प्राप्त करना होगा। और यह विद्वास पत्रों में 
लेख देने या एक-आघ व्याख्यान क्ञाड़ देने से प्राप्त न होगा वल्कि उनकी नित्य सेवा 
करने से प्राप्त होगा। जहां यह विश्वास प्राप्त हुआ कि वस कांग्रेस-द्वारा आयोजित 
राप्ट्रोद्धार का कार्यक्रम चलने लग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हुए सेव 
की भांति तत्काल ही चाहे न टपक पड़े तो भी यह ज्ीघत्र ही स्पप्ट हो जायगा कि जनता 
की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानों स्वराज्य की नींव में अच्छी तरह और 
सचमूच रक्‍्खा गया एक पत्थर हैं, और समाज की स्ामाजिक-आर्थिक रचना में से 
निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के प्रासाद की एक-एक मंजिल ऊँची करने के सम- 
तुल्य होगी। यह तरीका निस्सन्देह धीमा हैं, पर परिणाम निश्चित और स्थायी होगा। 
इस प्रकार कांग्रेस ने गांवों में अपना सन्देश ले जाकर ग्राम-नैतृत्व कायम कर दिया है। 


ह 
प 


- कांग्रेस की नवोन नीति 
कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया 
गया है, अब हमें उसके सम्बन्ध में कूछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो 
ही रहा है, इसलिए किसी आन्दोलन का उसकी अपूर्ण और अनिर्चित दवा में अध्ययन 
४१ 
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करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हु--और खासकर उस व्यक्ति के लिए तो 
यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम विश्वास रखता है और इस- 
लिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शन्नुओं की घृणा का भाजन वन गया 
है। सभी महान्‌ आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। जान- 
वृझकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान्‌ आन्दोलनों को शुरुआत में कृत्रिम 
आन्दोलनों के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारवत समझा 
जाता है, जिसके साथ उसकी समता रहती हैं। सत्याग्रह को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध 
समझा जाता हैं; पर सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है, जितनी हीरे 
की चमक रसायनशाला के उस काले पदार्थ से भिन्न हैं। नहीं, निष्क्रिय-प्रतिरोध और 
सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हँ। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके जन्म- 
दाता नें जान-वूझकर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधीजी के 
आन्दोलन में कूद पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए 
जनता ने इस आन्दोलन को भी निष्करिय-प्रतिरोध-मात्र समझा। 

हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म 
दे दिया है जिसने समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण 
किया है। निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में इस आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा 
हुआ था। इस कटुता और गवे में शायद घृणा और हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता 
था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कूढी हुई जनता का आन्दोलन था जो 
अपने शासक से क्रुद्ध थी, और यद्यपि घायल करने को इच्छुक थी, पर आक्रमण करने 
को तैयार न थी। जब इसने सविनय-अवज्ञा का रूप धारण किया तो इसे विशेषण 
पर विश्येष्य के समान ही जोर देने में समय लगा.। 'सविनय' वाली वात को शुरू में 
बहुत कम समझा गया, पर धीरे-धीरे छोग इसको समझने लगे और इस प्रकार इस 
सविनय“-सम्वन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा। कुछ ही दिनों 
बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आधार प्रेम और अहिसा है। अहिंसा केवल अभावात्मक 
शक्ति न रही, वल्कि एक प्रवल शक्ति हो गई और उसने उस प्रेम का रूप धारण कर 
लिया जो दूसरों को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर भस्म हो जाता है।' १६२२ 
की फरवरी में वारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उपरोक्त परि- 
भाषा और आदर्श की दृष्टि से वारडोली के निश्चय को देखें तो पता लगेगा कि एक 
चौरी-चौरा, युकत-प्रान्त के एक गोरखपुर नामक जिले को ही नहीं सारे देश को 
सजा देने के लिए पर्याप्त है। हम यह भी जान लेंगे कि सत्याग्रह भौतिक-शक्ति मात्र 
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न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हैं जो अपनी मांगों को पूरी कराये 
विना नहीं मानती और जो बड़ी क्रियाशील, अग्रसर और तेजस्विनी हैं। छोगों को 
स्थिति का यह सहीपन समझने में काफी जरसा छगा कि बदि सरकार-द्वारा किया 
गया जालियांवाल्म-वाग-ह॒त्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देघ-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर 
सकता है, तो जनता-द्वारा किया गया चौरीस्चौरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक 
भी सकता है। वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को अवतक ज्ञात सारे सद्युणों का समुदाय 
है, क्योंकि सत्य इन सदयुणों का मुख्य स्लोत है और अहिंसा या प्रेम उसका संरक्षक- 
आच्छादन है। इस प्रकार देश विलकुल ही नये दुष्टि-विन्दुओं के संत्तार में जा कूदा 
जिसमें घृणा और कत्सा, भय और कायरता, क्रोव और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, 
साहस, बैर्य, आत्म-पीड़न और बात्म-शुद्धि ने ले लिया था; जिसमें सम्पदा सेवा क्के 
आगे सिर झुकाती है; और जिसमें शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, वल्कि उसके 
विचार और भाव को अपने अनुकूल बनाया जाता है। 

हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द् स्वयं हमी हैं और भय हमारे आस-पास 
घूमता रहता है। यदि हम एकवार भय और स्वार्थपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं मृत्यु 
का आलिगन करने को तैयार हो जायेँ। हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला 
हूँ, इसलिए उसे मनुप्य का, सरकार का, समाज का, दरिद्वता का और मृत्यु का भय 
छोड़ देना चाहिएं। असहयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण हैँ, साधना हैं; 
इसलिए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन वन गया है। इस साधन का उपयोग 
उस विनम्नता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राप्त होता है, करना होगा; न 
कि गये की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दोलन के 
कर्त्ता ने आजकल की गहित राजनीति को एक ही छलांग में दिव्य और आध्यात्मिक 
वना दिया । 

हमें आन्दोलन के इन फलितार्थो पर जरा और भी जच्छी तरह विचार करना 
होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझने में बड़ी जासानी होगी। वह 
भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र अहिंसा परमो धर्म” में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोका: 
समस्ता: सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक ऐसी प्रवल शक्ति है जो न केवल 
अपने-आपको मिदा देने की क्षमता ही रखती है वल्कि हरेक को वाइवल के प्रसिद्ध 
उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हों। “जो तुम्हारे 
साथ भलाई करें, तुम उसके साथ भलाई करो', एक व्यवहारू सिद्धान्त है। जो व्यक्ति 
प्रेम करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिसा का आचरण करना केवल 
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पाशविक या नारकीय प्रवृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ 
या जनक को पराजित करने के लिए नहीं वनाया गया हैं। जब लोग निराशा से 
विद्वल होकर पूछते हैं कि अंग्रेजों के पाशविक वर का मुकावला अहिंसा कैसे कर सकेगी, 
तो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाशविक न होंगे तो क्या सत्याग्रह करना 
व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा सावित न होगा ? हमारें भीतर पहले से ही 
जो धारणायें घूस गई है उन्हींके कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पड़ता 
है। पश्चिम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-संघर्प में जो अधिक वलुशाली होता है 
वही जीवित रहता है और दुर्वछ का विनाश अनिवार्य है, हमपर इतना गहरा प्रभाव 
डाला है कि इसके कारण हमारी कृत्सित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गर्व॑ 
और उसके संगी-साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये हें जिनसे कायरता और हिसा की 
उत्पत्ति होती हैं। 

भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खड़ा है, जो हमसे संसार त्यागने 
को तो नहीं कहती पर साथ ही हममें आत्म-त्याग की प्रवृत्ति जागृत करती हैँ। जहां 
हमने एकवार सत्य का पीछा पकड़ा और वासनाओं को कुचला और आत्म-शुद्धि की, 
कि सेवा-भाव गौर विनम्रता की भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहां हमने क्रोध 
पर विजय पाई और क्षमाशीलता से काम लिया, कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक 
का आसन अहिंसा स्वयं ही ग्रहण कर लेगी ) 

सव-कुछ कह चुकने के वाद भी अहिंसा के सम्बन्ध में यह संशय वाकी रह 
जाता हैं कि राजनैतिक झगड़ों का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुकतता या कितनी 
शक्ति है ? इस प्रकार का संदेह करनेवालों के विरुद्ध एक तर्क यह है कि जैसी हमारी 
परिस्थिति है उसको देखते हुए जहां अहिसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाटच हैं तहां 
नीति-रूप में भी अअ््ंकेय और असंदिग्ध हैं! यदि अहिसा के सिद्धान्त का पालन करने 
की शपथ न ली जाय और उसका यथावत्‌ पालन न किया जाय तो भारतवासियों-जैसे 
विज्ञाक विजित जन-समूह में जीवन उत्पन्न करना असम्भव हो जाय। ऐसे छोग मौजूद 
हैं जो यह कहेंगे कि अहिसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में सफलता 
प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जव इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में 
जन-समूह ने विलम्व दिखाया हैं, किसीने वीड़ा भी तो नहीं उठाया। अहिसा ही 
एकमात्र ऐसी स्थायी दविति है जो दोनों प्रतिद्ंद्यियों को शान्ति और सन्तोप प्रदान करती 
है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एकवार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर 
इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा 
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किया जा सकता है। वस, इसके वाद हिसा और प्रतिहिसा का नाशक चक्र चछता 
ही रहता हैं। 


रे 


राष्ट्र का पुरुषत्व 

लाखों पुरुषों, स्त्रियों और वालकों पर गांवीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या 
कारण है ? उनका जन्म ऐसे यूग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नहीं, 
राजनैतिक अव्यवस्था और गोलमाल का दौरदौरा हैं। जैसा कि लॉबेल ने कहा है-- 
“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के 
पुरुपत्व की भांति ही राप्ट्रों के पुर्पत्व की भी परीक्षा भारी संकटों या भारी अवसरों 
द्वारा होती रहे। यदि पुरुपत्व मौजूद हों तो वह भारी संकट को भारी अदसर बना 
लेता है; और यदि पुरुपत्व मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी संकट में परिवर्तित 
हो जाता है ।” गांधीजी ने भी भारी संकट को भारी अवसर वना डाछा और ऐसी नई 
क्ांति का श्रीगणेश कर दिया जो रक्‍्तरंजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के वजाय 
स्वयं पीड़ा का आवाहन करती हैँ, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका 
मत-परिवतेन करने की इच्छा रखती है। गांधीजी ने वुछून्द आवाज में घोषित कर 
दिया हैँ कि जनता को सविनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कतेंव्य 
भी हैं; पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया हैं कि सरकार को भी इस विद्रोहाचरण 
के लिए लोगों को फांसी पर चढ़ाने का अधिकार हूँ। उन्होंने केवल भारत के दासत्व 
को मिटा देने का वीड़ा उठाया हो, सो वात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संसार से 
उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का वीड़ा उठाया हैँ, जो दासत्व का प्रतिपादन किसी 
भी रूप में--चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आथिक--करनेवाली हों। 
उन्होंने यह दिखा दिया हैँ कि दूसरों को अपनी प्रजा और दास बनाना नैतिक अन्याय 
, राजनैतिक भूल हैँ, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर 


ब् 


उन्होंने हमेणा जनता की शुद्ध बुद्धि को उद्वोधित किया, न कि उसके राग-द्वेपों को; 


उसके सदुअसद्‌ विवेक को उद्योधित किया, न कि उसकी स्वार्थपरता या अज्ञान को। 
उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक बुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके 


अनुततार सत्य और जहिसा के विरोधी सिद्धान्त देश में जान्ति और समृद्धि उत्तन्न नहीं 


कर भसकते। 


८| 
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अब हमें यह देखना है कि यहां पर जिन लम्वे-चौड़े सिद्धान्तों का वर्णन किया 
गया हैं उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ? इन सिद्धान्तों का प्रयोग 
पहली वार १६१६ में अमृतसर-कांग्रेस में हुआ, जवकि गांधीजी ने आग्रह-पूर्वक 
प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अंग्रेजों की हत्या करके और नैशनल बैक की इमारत 
को और अन्य इमारतों को जलाकर जिस हिसात्मक मनोवृत्ति का प्ररिचय दिया उसकी 
अवश्य निन्‍दा होनी चाहिए। कांग्रेस की.-विपय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय 
रद कर दिया और गांवीजीने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना 
ड्रेगा। साधारणत: धमकी जिस भाव में समझी जाती हैं उस भाव में यह धमकी न 
थी, वल्कि गांधीजी के उस रुख का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार 
अनिवार्य था। दूसरे दिन विपय-समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर संकोच- 
पूर्वक। बस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के कानों में यह डालना शुरू किया कि 
वास्तव में अहिसा क्‍या है। कांग्रेस के नजदीक स्वराज्य का अर्थ यह था कि अंग्रेजों 
को देश से निकाल वाहर कर दिया जाय; पर गांघीजी ने उसे वताया कि नागरिक की 
हँसियत से अंग्रेज भारत में शौक से आ सकते हैँ, और रह सकते है, और विदेश्षियों का 
बाल भी बांका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी- 
चौरा में राप्ट्र पूरा न उतरा। पर तो भी कांग्रेस हताश न हुईं। जब आन्दोलन बंद 
किया गया तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी 
अचल थे। सत्याग्रही को न शत्रु का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। 
उसे तो केवल सत्य का भय है। फलत: गांधीजी ने मानों आन्दोलन को लगभग छ: वर्ष 
के छिए स्थगित कर दिया। वाद को जो घटनायें हुईं वे ज़ानी-वूझी हैँ और उनसे 
सत्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होती है। वैसे वे घटानायें पुराने कथानक की 
भांति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृप्यों की भांति प्रतीत होंगी, पर 
वास्तव में हैं वे सत्याग्रह की विव्य शिक्षाओं का प्रकृत रूप मात्र। 
पिछले पचास वर्षो में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नकशा अपने उतार- 
चढ़ाव को स्वर्य॑ प्रकट करता हैं। इस प्रगति को चकक्‍करदार रास्ते की प्रगति कहना 
ठीक होगा। हम घूम-फिरकर वरावर उसी कार्यक्रम पर आजाते हैं--अर्थात्‌ १६०६ 
का स्वदेशी, वहिप्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और स्वराज्य का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 
१६१७ में दुह्राया गया, किन्तु ऊँचे अर्थात्‌ निष्करिय-प्रतिरोब के दर्जे पर। १६१६९- 
२१ में इसे फिर दुहराया गया | इस वार यह और भी ऊँचे दर्जे पर--सविनय-अवज्ञा के 
दर्जे पर--जा पहुँचा था। इसके वाद १९३०-३४ का आन्दोलन आया। इस वार 
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यह और भी ऊँचे--म्त्याग्रह के--दर्जे पर आ पहुँचा। हमारी चढ़ाई एक ऐसी पहाड़ी 
रेल की चढ़ाई की तरह है जो तोड़-मरोड़ को तब करती हुई, कभी नीचे जाती और 
कभी ऊँची उठती हुई, वन्त में पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचती है। इस चढ़ाई में कभी 
प्रयत्न-पूर्वक ऊपर चढ़ना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना 
पड़ता हैं। इसी प्रकार सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान में कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, 
और बीच-बीच में कौंसिल का काम भी हाथ में लिया गया--कौंसिल का काम भी 
एक युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिम शिखर 
'स्व॒राज्य' तक पहुँचना है। 

पर यदि लॉड अविन की भाषा को, जो उन्होंने १६३१ में संधि से पहले इस्तेमाल 
की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र हें, 
फल नहीं प्रयत्न-मात्र है, गन्तव्य स्थान नहीं दिशा मात्र है, तो उस कारीगर से, जो 
अभी नींव ही को ठोक-पीटकर ठीक कर रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं 
हैँ कि प्रासाद वनकर बभीतक तैयार क्‍यों नहीं हुआ ? मामूली ईट-चूने की नींव को 
भी वनाकर तैयार, पवका और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षो के लिए छोड़ दिया 
जाता है; फिर स्वराज्य की नींव को तो पोख्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों 
तक छोड़ देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर वननेवाली इमारत के वोह को सहन 
कर सके। 

इन अनेक वर्षो में जिस प्रकार संघर्प जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया 
है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और 
ग्राम को भारत की राष्ट्रीयता का केन्द्र बना देना होगा, और इन दोनों को यथासंभव 
बात्म-सन्तुष्ट और आत्म-परिपूर्ण बनाना होगा। हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में 
समानता को नीव बनाना होगा, स्वतन्त्रता को शिखर वनाना होगा जौर ज्ञातृभाव 
को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा । यह समानता 
न वह समानता होगी जिसमें भेद-भाव और फूट दिखाई पड़ती हो, और न वह समानता 
होगी जिसमें चारों ओर लम्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे 
शाहवलूद के दरल्त दिखाई देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्वे करनेवाला द्वेंप दिखाई 
देता होगा। पर वह समानता ऐसी होगी जिसमें नागरिकता की दृप्टि से सारी रुचियों 
को विकास का एकसमान अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों 
का समान-मूल्य होगा, जिसमें घामिक दृष्टि से सारे धामिक्त विश्वासों को समान 
अधिकार मिलेगा। इस प्रकार सावंजनिक कार्यों के लिए बहुत वड़ा क्षेत्र मौजूद 
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है और चाहिए” और है' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति 
लगी हुई है, जिससे प्रयत्त और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता 
स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढांचे में से, उन छोगों 
के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए 
अधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेवांलों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा। 
कांग्रेस ने सारे मानवी कतंव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनेतिक 
आवश्यकताओं में इसे सवसे अधिक आवश्यक माना है। इसलिए कांग्रेस ने सव उपयोग 
के हेतु इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने 
जीवन में प्राप्त होता है--अर्थात्‌ वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह 
विचार जो उसे चरित्रवान्‌ बनाता है। | 

इस प्रकार कांग्रेस-ल्ोत, जिसका साधारण आरम्भ १८८४ में वम्बई में हुआ 
था, आघी शताब्दी से बहता आ रहा है। कभी यह संकीर्ण-स्रोत का रूप घारण कर लेता 
है, कभी विशाल नदी का। यह स्रोत कहीं जंगलों को पार करता हैं, कहीं पहाड़ियों 
और घाटियों में से होकर गृजरता है। कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर ज्ञान्त और 
निएचल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रवल वेग के साथ बह निकलता 
हैं। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये 
जादेश्ों के द्वारा इसके जल में बरावर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार यह स्रोत 
, पूर्ण आस्था के साथ अपने उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र 
राष्ट्रीय संस्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विशाल 
संस्कृति में जा मिलेगी । 


परिशिष्ट १ 
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[ महायुद्ध के वाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौंसिल के १६ अतिरिक्त 
सदस्यों ने वाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हें। उक्त कौंसिल 
के २७ गैर-सरकारी सदस्यों में से २ अधगोरों की रायें नहीं ली गई थीं, जिसके कारण 
सवको मालम हैं; ३ मौजूद नहीं थे; और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर क्रने 
से इन्कार कर दिया था। उनके नाम नवाव सैयद नवावअली चौधरी, मि० अब्दुरंहीम 
और सरदार वब० सुन्दरसिह मजीठिया हैं। ] 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सभ्य संसार में, मुख्यतः 
ब्रिटिश-साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों में न्‍्याय और मनुप्यता की 
रक्षा के लिए कमजोर और छोटे राष्ट्रों के वचाव के इस संघर्ष में पड़ा हैं और अपना 
कीमती धन-जन लगा रहा है, शासन-सम्बन्धी आदशें बहुत आगे बढ़ जायेँगे। 
भारतवर्ष ने भी इस संघर्ष में भाग लिया हैं; इसलिए वह भी स्थितियों के सुधार के लिए 
जो परिवततेन की नई भावना जायृत होगी उससे प्रभावित हुए विना न रहेगा । इस देश 
में यह भाशा की जा रही है कि युद्ध के वाद भारतीय शासन की समस्या को नये दृष्टिकोण 
से देखा जायगा। हिन्दुस्तान के लोग इंग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं कि हिन्दुस्तान ने 
अंग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में वड़ी उन्नति की हैं और अपने वौद्धिक 
और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया हैं। उसने अपने राप्ट्रीय जीवन में, 
जिसकी शुरुआत १८३३ के भारतीय-चार्टर-एक्ट से होती है, छमातार (हालांकि वह्‌ 
धीमा हैं) विकास किया हैं। १६०६ तक भारतवर्ष का शासन एक नौकरशाही-वर्ग- 
हारा चलाया जाता था जिसमें करीव-करीव सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और जन- 
साधारण के प्रति जवावदेह न थे। १६०६ के सुधारों से प्रथम वार भारतवर्ष के 
राजकाजी मामलों में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी संख्या बहुत 
थोड़ी थी। तब भी भारतवासियों ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतोय 
साम्राज्य के अन्दलनी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का सूचक समझकर, 
स्वीकार कर लिया था। कौंसिलों में वहत और सवाल-जवाव की अधिक सुवियायें 
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देकर गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या-भर बढ़ा दी गई थी। बड़ी कौंसिल में पूर्णतः 
सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौंसिलों में, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों का वहुमत 
होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी 
शामिल थे । जिन कार्रवाइयों का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने 
के सम्वन्ध में होतीं चाहे कर लगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनों पर उतका सीघा कोई 
असर न होने से, उनमें यूरोपियन सदस्य स्वभावतः सरकार का ही समर्थन करते और 
नामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण बही पक्ष लेने की ओर 
झुकते थे। पिछला अनुभव वतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में यही 
घटित हुआ है। इसछिए प्रान्तीय-कौंसिलों के गैर-सरकारी वहुमत बहुत ही धोखे 
भरे साबित हुए हैं। उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति 
नहीं आई हैं। वर्तमान समय में वड़ी कौंसिक और प्रान्तीय-कौंसिलें केवल सलाह 
देनेवाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं है । उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं है 
जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक नियंत्रण हो। जनता 
और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं 
जितने वे सुधारों से पहले थे। केवल कार्य-कारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रखें 
जाते हैं; किन्तु वे भी पूर्णत: सरकार-द्वारा ही नामजद किये जाते हैं। जनता का उनके 
चुनाव में कोई मत नहीं होता। 
१६०६ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह ( १-४- 
१९०६ के) 'इण्डियन कौंसिल्स विल' के दूसरे वाचन के समय कामन-सभा में प्रवान- 
मंत्री द्वारा दी हुईं वक्‍तृता से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों 
में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना अत्यन्त वाअछनीय हैं कि ये कौंसिलें महज 
ऐसे यंत्र नहीं है जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी शासकों-द्वारा खींचे जाते हों । परन्तु 
हम विनम्र भाव से कहते हैं कि यह उद्देश पूरा नहीं हुआ है। कौंसिलों और कार्य- 
'कारिणी की रचना के इस प्रशइत के अलावा भी लोगों को खास-खास भारी कानूनी 
वाधायें भुगतनी पड़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के वजाय व्यर्थ कर 
देती हैं और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को नि३चत रूप से आघात पहुँचाती हैं। शस्त्र 
कानून जो यू रोपियनों और अधगोरों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों 
'पर ही लागू होता है। वे स्वयंसेवक-द््लों का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दलों 
में शामिल नहीं हो सकते, और वे फौज के कमीशन-प्राप्त पदों पर भी नहीं जा सकते । 
ये कानूनी वाधायें हिन्दुस्तानियों के लिए हैं जो दुःखदाई और भेदभाव-पूर्ण हैं। यदि 
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वे केवल रुकावट ही होतीं तो भी कम वुराई न थी। शस्त्र रखने और उन्हें प्रयोग में 
लाने की इन रुकावटों और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को नामर्दे बना दिया है । 
उनपर कभी भी भारी खतरा आ सकता है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति 
वास्तव में यह है कि देश के शासन में उनका कोई असली भाग नहीं है। उन्हें ऐसी 
भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-वाघाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे साम्राज्य के 
दूसरे सदस्य वरी हैं।. उन्होंने हमें विलकुल वेवसी की हालत में छा खड़ा किया है। 
इसके सिवा शर्तेबन्दी-कुली-प्रया से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और वाहरी देशों का यह 
खयाल होता हुँ कि सारे भारतवासी वर्त-वन्द-कुलियों जैसे ही हैँ। वे गुलामों की 
तरह हिकारत की नजर से देखे जाते हैं । मौजूदा हालतें हिन्दुस्तानियों को अनुभव 
कराती हैं कि यद्यपि वे कहने भर को बादशाह की समान-प्रजा हैं, किन्तु वास्तव 
में साम्राज्य में उनका रुतवा वहुत छोटा हैं। दूसरी एशियाई जातियां भी 
अधिक बुरा नहीं तो ऐसा ही खयारू भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके 
दर्जे के सम्बन्ध में रखती हैं। भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको 
जलील करनेवाली है; परन्तु यह भारतीय युवकों को तो असह्य हैं जिनकी दृष्टि 
शिक्षा और विदेश-श्रमण से जहां, वे स्वतन्त्र जाति से मिले हैं, विशाल हो गई है। 
इन कंप्टों और बाधाओं के होते हुए छोगों को जिस चीज ने अवतक सम्हालू रक्‍्खा 
है वह है वह आशा और वह विश्वास, जिसका संचार हमारे सम्राटों और ऊँचे 
दर्जे के अंग्रेज राजनीतिज्ञों-द्ारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार 
के वादों और आश्वासनों से हुआ हैं। इस नाजुक हालूत में, जिसमें हम भव गुजर रहे 
हैं, हिन्दुस्तानी छोगों ने अपने और सरकार के वीच के घरेलू मतभेदों को भुला दिया है 
और वफादारी के साथ साम्राज्य का साथ दिया। हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोप के रण- 
क्षेत्रों में जाने को उत्सुक थे--किराये की फौजों की तरह से नहीं वल्कि अंग्रेजी 
साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, स्वतंत्र-नायरिकों की हैसियत से । 
भारतीयों का शिक्षित-समुदाय भी चाहता था कि इस जरूरत के वक्‍त में इंग्लैण्ड का 
साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजों के करीव-करीब 
खाली हो जाने की हालत में भी शान्ति वनी रही। इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री ने, 
हिल्दुस्तानियों ने महायुद्ध में जो भाग लिया उसके सम्बन्ध में इंग्लैण्ड-वासियों के विचार 
प्रकट करते हुए, कहा था कि “हिन्दुस्तानी एक संयुक्त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त 
ओर समान रक्षक हैं। हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए कोई पुरस्कार नहीं 
मांगता, किन्तु बह आद्या करने का-हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास 
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की कमी है, जिसके कारण हम वततेमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय और 
हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे वल्कि मित्र की-सी हो जाय। इससे 
हिन्दुस्तानी लोगों को विश्वास हो जायगा कि इंग्लैण्ड ब्रिटिश्-छत्र-छाया में स्व॒राज्य 
प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार 
अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर 
ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासकों और राजनीतिज्ञों-द्वारा इतनी वार 
कर चुका हैं। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केवछ अच्छा शासन, योग्यतापृर्ण प्रवन्ध ही नहीं 
है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैँ जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें 
स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का 
दृष्टिकोण बदला हैँ। 

यदि युद्ध के वाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहे जो पहले थी, 
उसमें ठोस परिवर्तन कूछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह बड़ी निराशा और 
वेइतमिनानी पैदा होगी; और दोनों के इस सम्मिलित संकट में भाग लेने से जो लाभ- 
दायक असर हुआ है वह तुरन्त गायवः हो जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत 
आशाओं की दुःखद स्मृति-भर रह जायगी। हमें विश्वास हैं कि सरकार भी इस स्थिति 
को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच रही हैं। हम 
अनुभव करते हैँ कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि ये 
सुधार किन दिश्वाओं में हों। हमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए 
और उनसे देश के शासन में छोगों को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए। 
शस्त्र रखने और फौज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तापदायी 
कानूनी वाधायें हैं वे भी हटा लेनी चाहिएँ, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास 
प्रकट होता है और वे उन्हें हीन और असहाय अवस्था में भी वना रखती हैं। इस 
खयाल से हम नीचे लिखी तजवीजों को गौर करने और मंजूर करने के लिए पेश 
करते हैं :-- 

१. प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियों में आधे सदस्य हिन्दुस्तानी 
हों; कार्यकारिणी में जो यूरोपियन हों वे जहांतक हो वंहांतक इंग्लैण्ड के सावेजनिक 
जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामजद किये जाये, ताकि हिंदुस्तान को बाहरी 
दुनिया के विशाल दृष्टिकोण और अनुभव का छाभ मिल सके । यह विलकूल आवश्यक 
नहीं है कि कार्य-कारिणी के सदस्य, चाहे वे हिन्दुस्तानी हों या अंग्रेज, अमछी शासन 
का अनुभव रक्‍खें; क्योंकि, जैसा कि इंग्लैण्ड के मंत्रियों के सम्बन्ध-में होता है, उन्हें 
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सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों 
के विपय में तो हम साहस-यूवंक कह सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी 
संख्या में और हर वक्‍त मिल सकते हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद बड़ी 
अच्छी तरह ले सकते हैं। इस दिद्या में हमने देखा हैं कि सर सत्येन्धप्रसन्न सिंह, सर 
अलीइमाम, स्व० कुंवर कृष्णस्वामी ऐयर, सर शम्सुल्हुदा और सर शंकरन्‌ नायर जैसे 
लोगों ने अपने कार्यो का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्वन्धी उच्च थोग्वत्ता का 
परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैँ कि भिन्न- 
भिन्न देशी राज्यों के वर्तमान शासकों के अतिरिक्त भी, देशी राज्यों ने, जिनमें 
हिन्दुस्तानियों को अवसर मिला है, सर सालार जंग, सर टी० माथवराव, सर शेपाद्ि 
ऐयर और दी ० व० रघुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैँ । उच्च कार्यकारिणी 
के ३ सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम को, तथा 
प्रान्तीय कौंसिल-सम्बन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए। कार्यकारिणी 
के हिन्दुस्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने 
चाहिएँ और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए। 

२. सभी भारतीय कौंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत 
होना चाहिए। हमें विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों 
के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे 
कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक सम्पक में आते हैं। भिन्न-भिन्न कौंसिलों, 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-छीग की कार्रवाइयां इस वात का काफी सबूत 
देती हैँ कि हिन्दुस्तान का शिक्षित-वर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई का इच्छुक 
है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित हैं। मत देने का 
अधिकार सीधा लोगों को मिल जाना चाहिए । मुसलमान या हिन्दू जहां अल्पसंख्यक 
हों वहां उन्हें उनकी संल्या-शक्ति और स्थिति का खयाल करके उचित और पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व देना चाहिए। 

३. बड़ी कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कौंसिलों 
में बड़े प्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की 
कॉसिलों के सदस्यों की ६० से ७५ तक से कम न होनी चाहिए। 

४. भारतवर्ष को जाशथिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए बौर वजट कानून के 
रूप में पास होना चाहिए। 

५. शाही कौंसिल को भारतीय-शासन-सम्वन्धी सभी मामलों में कानून बनाने, 
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विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय-शासन के 
लिए प्रान्तीय-कौंसिलों को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिएँ। केवल सेना-सम्बन्धी 
मामलों, वेदेशिक सम्बन्धों के, युद्ध की घोषणा करने के, समझौता करने के और 
व्यापारिक सन्धियों के सिवा अन्य सन्वियां करने के अधिकार भारतीय सरकार को न 
दिये जायें। संरक्षण के तौर पर कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को और कौंसिल-सहित 
गवर्नरों को 'बीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों और 
हदों के भीतर ही किया जाय। 

६. भारत-मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री की स्थिति भारत- 
सरकार से सम्बन्ध रखने में, जहांतक हो, वसी ही हो जैसी उपनिवेश्ञों के सम्बन्ध में 
उपनिवेशों के मंत्री की होती है। भारत-मंत्री के सहायक दो स्थायी उपमंत्री हों, जिनमें 
से एक हिन्दुस्तानी हो। मंत्री और दोनों उप-मंत्रियों के वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से दिये 
जायेँ। 

७. साम्राज्य-संध की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्ष 
को वही स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेश्ञों को प्राप्त 
हैं; और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके। 

८. प्रान्तीय सरकारों को, जैसी २५ अगस्त १६११ के भारत-सरकार के 
खरीते में वाणत है वैसी स्वतन्त्रता प्रान्तीय प्रवन्ध में दे दी जाय। 

£. संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बड़ें-वड़े अन्य प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटेन से लाये 
जायें और उनकी कार्यकारिणी कौंसिलें हों। 

१०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए। 

११. शस्त्र रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्हीं झर्तों पर दे देना 
चाहिए जिन शर्तों पर यूरोपियनों को दिया हुआ है। 

१२. हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना (7877770709 00777) 
है उसमें स्वयंसेवकों और सिपाहियों के रूप में भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट 
होनी चाहिए। 

१३. जिन शर्तों पर फौज में यूरोपियनों को कमीशन (ऊँची अफसरी ) मिलती 
है उन्हीं पर हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए। 


मणिचन्द्र नन्दी, कासिमवाजार इश्नाहीम रहीमतुल्ला 
डी० ई० वाचा वी० नरंसिहेश्वर शर्म्मा 


भूपेन्द्रनाथ वसु मीर असदअली 
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विष्णुदत्त शुक्ल कामिनीकुमारी चन्दा 

मदनमोहन मालवीय कुप्णसहाय 

के० बी० रंगस्वामी आयंगर आर० एन० भंजदेव, 
कनिक्का 

मजहरुल हक एम० वी० दादाभाई 

वी० एस० श्रीनिवासन्‌ सीतानाथ राय 

तेजवहादुर सप्र मुहम्मर अली मुहम्मद 


एम० ए० जिच्नाह 
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प्रस्ताव 


“४ (क) इस वात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की वड़ी-बड़ी जातियां 
प्राचीन सभ्यता की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर 
चुकी हैं, और अंग्रेजी शासन की एक शत्ताव्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और 
सार्वजनिक कामों में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि 
वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित आाकांक्षाओं को सन्तुप्ट नहीं करती और 
वर्तेमान अवस्था और आवश्यकतामों के लिए उपयुक्त नहीं है, कांग्रेस की राय हैं कि अब 
वह समय आ गया हैं जबकि श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ इस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने की 
कृपा करे कि अंग्रेजी-शसन-नीति का यह उद्देश और लक्ष्य हैं कि वह ज्ीक्न ही हिन्दुस्तान 
को स्वराज्य प्रदान करे। 

(ख) यह कांग्रेस (सरकार से) मतालवा करती है कि महासमिति ने भारतीय 
मुस्लिम-लीग-द्वारा नियुत्रत सुधार-समिति की सहयोगिता से झासन-सुधार की जो 
योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती हैं) उसको मंजूर कर स्वराज्य की ओर 
एक दृढ़ कदम बढ़ाया जाय। 
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(ग) साम्राज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर 
उठाया जाकर आत्म-शासित उपनिवेशों की भांति साम्राज्य के कामों में बरावर का 
हिस्सेदार बनाया जाय |” 


सुधार-योजना 

१--प्रान्तीय कोंसिलें 

१. प्रान्तीय कौंसिलों में चार-पंचमांश निर्वाचित और एक-पंचमांश नामजद- 
सदस्य रहेंगे। 

२. उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से 
५७ तक से कम न होगी। 

३. कौंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुंने जावें और 
मताधिकार जहांतक हो सके विस्तृत हो । - 

४. महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, 
यथ्थेष्ट प्रवन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौंसिढों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा नीचे लिखे अनुपात में होना चाहिए :-- 


पंजाब निर्वाचित भारतीय सदस्यों के ५० प्रतिशत 
,... संयुक्तप्रान्त ग् ह-.. है० 
& बंगाल प् डर ४०. ,) 
विहार गा हर २५ , 
मध्यप्रदेश हा गा हि १५ ,, 
मदरास हे 00५ + ५४ श्पू 

वम्बई लिप मर ४) एक-तृतीयांश 


. किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेष स्वार्थों के 
प्रतिनिधित्व के लिए बनाये गये हों, कोई भी मृसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल 
के लिए, किसी अन्य निर्वाचन में शरीक न हो सकेगा। 

यह भी शते है कि किसी गर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे 
बिल या उसकी किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से 
सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या 
प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थाश सदस्य उस बिल या उसकी धारा या श्रस्ताव का 
विरोध करते हों। वह बिल या उसकी धारा, या (वह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति 
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से सम्बन्ध रखता है या नहीं--इसका निर्णय उस कौंसिल के उसी जाति वाले सदस्य 


करेंगे। 


५. प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय. कौंसिल का सभापत्ति न हुआ करे, किन्तु 
कौंसिल को ही अपना सभापति चुनने का अधिकार होना चाहिए। 

६. अतिरिक्त प्रदन (किसी मूल प्रइन के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक 
प्रझन) पूछने का अधिकार केवल मूल प्रइन पूछनेवाले सदस्य को ही न होना 
चाहिए। किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना 


चाहिए। 
७. (क) 


(ख) 


तटकर, डाक, तार, टकसाल, नमक, अफीम, रेल, स्थल और 
जल-सेना तथा देशी रियासतों से सरकार को मिलनेवाले करके 
अतिरिक्त अन्य सव करों की आय प्रान्त की होनी चाहिए। 
(भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का 
वटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार 
को एक निश्चित रकम मिलनी चाहिए। हां, विशेष और 
अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो 
तो इस रकम में कमी-वेशी की जा सकेगी । 


(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में--जिसमें ऋण लेना, 


(घ) 


कर लगाना या उसमें कमी-वेशी करना और आय-व्यय के चिट्ठे 
(वजट) पर मत देना शामिल हँ--कार्रवाई करने का पूरा 
अधिकार प्रान्तीय कौंसिल को होना चाहिए। खर्चे की सब मदों 
का व्योरा और कर उगाने के लिए सोचे गये उपाय विलों में लिख 
दिये जाने चाहिएँ और इन विलों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय 
कौंसिल में पेश करना चाहिए। 

प्रान्तीय-सरका रों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी 
बातों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आवबें उनपर इस सम्बन्ध में 
प्रान्तीय कौंसिल ने ही जो नियम बनाये हों उनके अनुसार वहस 
होने की इजाजत होनी चाहिए। 

प्रान्तीय-कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित 


० 


गवनर-ज्ारा रद कर दिया गया हो तो, सरकार पर वाध्य न 
होगा। लेकिन (कौंसिल-सहित गवर्नेर-द्वारा) रद किया गया 
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प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर ([प्रान्तीय) 
कौंसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य- 
रूप में परिणत करना आवश्यक होगा। । 

(च) कॉौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि 
किसी निश्चित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के 
लिए कौंसिल की वैठक को स्थगित करने के प्रस्ताव का समर्थन 
करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा। 

झ. कौंसिल के कुछ सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थना करने पर 
कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेंगा। | 

€. धन-सम्वन्धी थिछ को छोड़कर अन्य बिल कौंसिल के द्वारा ही वनाये गये 
नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें । उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की 
स्वीकृति की आवश्यकता न हो। 

१०. प्रान्तीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून होने के लिए गवर्नर 
की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा। 

११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा। 


२--प्रान्तीय सरकार 

१. प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा 
इंडियन सिविछ स्विस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा। 

२. प्रत्येक प्रांत में एक कार्य-कारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त 
का शासक-मण्डल होगी। 

३. साधारण तथासिविछ सर्विस के छोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किये 
जायेँगे। 

४. कार्यकारिणी के कम-से-क्रम आवे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे और उनका 
निर्वाचन प्रान्तीय-कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। 

५. सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। 


३--भारतीय (बड़ी) कॉौंसिल 
१. भारतीय कौंसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी। 
२. उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे। 
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३. प्रान्तीय कौंसिलों के छिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बने 
है उसीके अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहांतक हो विस्तृत 
कर दिया जाय, और .भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्तीय 
कौंसिलों के निर्वाचित सदस्थों को भी होना चाहिए। 

४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक-तृतीयांश मुसलमान हों और 
उनका निवर्चिन भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। 
उनकी संख्या का बनुपात (यथासंभव) वही हो जो प्रान्तीय कौंसिलों में अलग 
मुस्लिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वरा रक्खा गया हैँ (भाग १वधारा ४ की व्यवस्था 
देखिए) । ेल्‍ 

५. कौंसिल का सभापति कौंसिल-द्वारा ही चुना जायगा। 

६. अतिरिक्त प्रदइन पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों 
को ही नहीं रहेगा, वल्कि किसी भी सदस्य को उसे पूछने का अधिकार होगा। 

७. सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष 
अधिवेशन बुलाया जा सकेंगा। 

८. धन-सम्बन्धी विछों को छोड़ कर अन्य विल कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये 
तियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की 
स्वीकृति की आवश्यकता न हो। 

६. (भारतीय) कौंसिल द्वारा स्वीकृत विलों के कानून बनने के लिए गवर्नर 
जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी। 

१०. जामदनी के जरिये और खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
आधिक प्रस्तावों का समावेश बिलों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का 
प्रत्येक विल और सारा वजट भारतीय कौंसिल की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश 
किया जाना चाहिए। 

११. सदस्थों का कार्य-काल पांच वर्षो का होगा। 

१२. नीचे लिखे विपयों पर एकमात्र भारतीय कौंसिल का अधिकार 
होगा नर 

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही 
प्रकार का कानून बनाना आवश्यक हो । 

(ख) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक 
आवधिक व्यवहार से हो । 
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(ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे सब विपय जो 
केवल (अखिल) भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं । ह 
(घ) वें प्रइन जो केवछ समस्त देश-सम्बन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते 
५ हैं। किन्तु देश के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिल-द्वारा 
स्वीकृत प्रस्ताव कौंसिल-सहित गवरनर-जनरल पर वाध्य न 
होंगे। । 

(डः) टैरिफ' और तटकर में परिवतेन करने, किसी भी प्रकार का 
सेंस' लगाने, उसमें परिवर्तत करने या उसे उठा देने, चछन और 
बकों की प्रचलित प्रणाली में परिवर्तत करने और देश के 
किसी या सब सहायता पाने योग्य और नये उद्योग घन्धों को 
(राजकीय ) सहायता अथवा वाउप्टी' देने का अधिकार | 

(च) देश-भर के शासन से सम्वन्ध रखनेवाले सव विपयों पर प्रस्ताव। 

१३. (भारतीय) कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवरनेर- 
जनरल-द्वारा रद न कर दिया गया हो तो, सरकार पर वाध्य होगा; लेकिन यदि वह 
(कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल-द्वारा रद किया हुआ) प्रस्ताव कम-से-कम एक वर्ष 
के बाद फिर कौंसिल-द्वारा स्वीकृत हो जाय तो (सरकार के लिए) उसे कार्य-रूप में 
परिणत करना आवश्यक होगा । 

१४. उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निदरिचित 
महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए (भारतीय कौंसिल की) बैठक 
को स्थगित करने के प्रस्ताव का समर्थन करें तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा 
सकेगा । 

१५. यदि सम्राट, प्रान्तीय अथवा भारतीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत विकू को 
रद करने के सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उस विरू 
के पास होने की तारीख से वारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना 
चाहिए, और जिस दिन उस बिल के इस प्रकार रद किये जाने की सूचना उससे सम्वन्ध 
रखनेवाली कौंसिल को दी जायगी उस दिन से वह विल रद हो जायगा। 

१६. भारतीय कौंसिल को भारत-सरकार के सेना-सम्बन्धी विषयों और 
भारतवर्प के वेदेशिक और राजनैतिक विपयों के सम्बन्ध में--जिसमें युद्ध छेड़ना, 
संधि करना और (किसी देश के साथ) सुलह करना शामिल है---हस्तक्षेप करने का , 
अधिकार न रहेगा। 
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४--भारत सरकार 

१. भारतीय शासन का मुख्याधिप्ठाता भारतवर्ष का गवरनेर-जनरल होगा । 

२. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे। 

३. (कार्यकारिणी के) भारतीय सदस्य भारंतीय कौंसिल के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुन जाय॑गे। 

४. 'इण्डियत सिविल सर्विस! के लोग आम तौर पर गवर्नर-जनरलूू की 
कार्यकारिणी के सदस्य नहीं वनाये जायेंगे। 

५. इम्पीरियल सिविल सविस' में कर्मचारियों को नियुक्त करने का 
अधिकार इस (नई) व्यवस्था के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार को होगा। इसमें 
वर्तेमान कर्मचारियों के हित का यथेप्ट ध्यान रक्खा जायगा और भारतीय कौंसिलों- 
द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पावन्दी की जायगी। 

६. भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप 
न करेगी, और जो अधिकार स्पप्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे 
भारत सरकार के समझे जायेंगे। प्रान्तीय-सरकारों पर भारत-सरकार का अधिकार - 
सावारणतया निरीक्षण आदि के कार्यों तक सीमित रहेगा। 

७. कानून और शासन-सम्बन्धी विपयों में इस (नई) योजना के अनुसार 
बनी हुई भारत-सरकार, भारत-मंत्री से, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेगी। 

८. भारत-सरकार के हिसाव की स्वतंत्र जांच की प्रणाली चलाई जानी 
चाहिए। 
५--कौंसिल-सहित भारत-मंत्री 

१. भारत-मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जानी चाहिए। 

२. भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश-कोप से दिया जाना चाहिए। 

३. भारतीय-शासन के सम्दन्ध में भारत-मंत्री की स्थिति यथासम्भव वही 
होनी चाहिए जो स्वराज्यप्राप्त उपनिवेश्ञों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश- 
मंत्री की है। 

४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो स्थायी अण्डर-सेक्रेटरी' होने चाहिएँ, 
जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए। 
६--भारतवर्ष और साज्नाज्य 

१. साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करते या उनपर नियन्त्रण रखने के 
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लिए जो कौंसिल या दूसरी संस्था वनाई या संयोजित की जाय उसंमें उपनिवेश्ों के ह्दी 
समान भारतवर्प के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिएँ और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) 
के अधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के वरावर ही होने चाहिएँ. 

२. नागरिकता के पंद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में 
भारतीयों का दर्जा सम्राट्‌ की अन्य प्रजा की वरावरी का होना चाहिए। 


७--सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय 

१. स्थछ और जल-सेना की 'कमीशण्ड”' और नॉन-कमीशण्ड' दोनों ही 
प्रकार की नौकरियां भारतवासियों के लिए खुली रहनी चाहिएँ और उनके लिए 
चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष्ट प्रवन्ध भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए। 

२. भारतवासियों को (सैनिक) स्वयंसेवक वनाने का अधिकार मिलना 
चाहिए। 

३. भारतवर्ष में शासन-सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों को न्याय- 
सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये जायेंगे; और प्रत्येक प्रान्त के समस्त व्यायालय उस प्रान्त 
के सबसे बड़े न्यायालय के अधीन रक्खे जायेँगे। । 


परिशिष्ठ ३ 


फरीदपुर के प्रस्ताव 


१, भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार वालिग- 
मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए। 

२. (अ) वालिंग-मताधिकार के साथ, संघीय (बड़ी) तथा प्रान्तीय कौंसिलों 
में उन्हीं अल्प-संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिएँ जिनकी संख्या 
२५% से कम हो। ये स्थान जन-संख्या के आधार पर निश्चित होने चाहिएं और 
(अल्पसंख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए 
खड़े होने का अधिकार भी रहे। 

(ब) जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या २१% से कम हो वहां उनके लिए 
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जन-संख्या के आघार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के 
लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेगा; लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी - 
संख्या के अन॒पात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार 
किया जायगा और, उस हालत में, जो रिआयत उन्हें इस समय मिली हुई हैँ वह कायम 
रहेगी । 

(स) अगर वालिग-मताविकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत 
न किया यया जिससे जन-संख्या के अनपात का चुनाव पर असर पड़ सके, तो पंजाब व 
बंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान रक्षित किये जायँगे। और यह क्रम उस वक्‍त तक 
जारी रहेगा जवतक कि वाल्गि-मताधिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत 
न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अनुपात का असर पड़ने रूगे, वहातें कि 
किसी भी दश्षा में वहुमत्त अल्पमत या समान-मत में परिवर्तित न हो जाय । 

३. संघीय धारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौंसिछ में मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व उन सभाओं के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-तिहा्ड रहेगा। 

४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, 
जो उपयुक्तता की कम-से-क॒म माप की कसौटी पर चुनाव करेंगा; लेकिन साथ ही 
इस बात का भी खयाल रक्खा जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा 
मिले, और छोटे-ओहदों पर किसीका एकाधिकार नहीं रहेगा। 

५. संघीय तथा प्रान्तीय मंत्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हितों को काफी 
प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौंसिलों में सव दल-वालों के सहयोग से कोई 
ऐसा क्रम निश्चत किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप धारण कर ले । 

६. सिन्व को एक स्वतंत्र प्रान्त वनाया जायगा। 

७. सीमा-प्रान्त और वलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का झासन-प्रवन्ध 
रहेगा जैसा कि ब्रिटिश-भारत के अन्य भ्ान्तों में है या होगा। 

८. भारत का भावी शासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें अवशिष्ट 
अधिकार संध में शामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे। 

९. (अ) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक घारा रहेगी, जिनके 
अनुत्तार समस्त नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म-विद्वास, 
धर्माचार तथा आवधिक हितों के संरक्षण का आश्वासन रहेंगा। 

(व) विधान में एक स्पप्ट धारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक 
अधिकारों और वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा। 
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(स) जहांतक मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध है, जवतक संघीय धारा-सभा 
की हरेक कौंसिल में तीन-चौथाई सदस्यों के वहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान 
में कोई परिवत्तंन नहीं किया जायगा। 


वैकल्पिक प्रस्ताव और हल (बिलकुल गुप्त) 


भोपाल का हल 
१--सर्वे-दल-सम्मेलन का हल 


(अ) दस वर्ष की समाप्ति पर बालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन 
जारी हो, लेकिन इन दस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किसी 
संघीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का वहुमत संयुक्‍त- 
निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस कॉौंसिल के 
लिए पृथक्‌ निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या 

(व) नये विधान का पहला चुनाव पृथक्‌ निर्वाचन के आधार पर हो और 
प्रथम धारा-सभाकों के पांचवें साल की शुरुआत में संयुक्त बनाम 
पृथक्‌ निर्वाचन के प्रइन पर जन-मत-संग्रह (रेफरेण्डम) किया जाय। 


२---राष्ट्रीय-दल की वैकल्पिक योजना 

(अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन रहे और दस वर्षों की समाप्ति पर 
निर्वाचन के प्रइन पर जन-मत-संग्रह किया जाय। या 

(व) कौंसिलों में पहली वार मुसलमान-सदस्यों में से आधे संयुक्त-निर्वाचन- 
द्वारा चुने जायें और आधे पृथक्‌ निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार दो- 
तिहाई संयुकत-निर्वाचन-द्वारा चुने जाये, और एक-तिहाई पृथक्‌- 
निर्वाचन द्वारा। इसके वाद संयुक्त-निर्वाचन और ब्रालिग-मदा- 
घिकार हो। 


३--उपर्युक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन 

कौंसिलों में पहली वार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान) पृथक निर्वाचन-द्वारा 
चुनें जाये और एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। दूसरी वार आधे-आधे। इसके 
बाद, संयुकत-निर्वाचन हो और वालिग-मताधिकार। या 
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प्रथम पांच वर्ष पृथक निर्वाचन रहें, पश्चात्‌ पांच वर्ष संयुक्त-निर्वाचन; 
इसके वाद, नवें वर्ष, दोनों तरह के निर्वाचनों के वारे में देश का निर्णय जानने के लिए 
जन-मतनसंग्रह किया जाय। या 

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक-निर्वाचन-द्वारा चुनें जायें और एक-तिहाई संयुक्‍त- 
निर्वाचन-द्वारा। इसके वाद, पांचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत संग्रह किया जाव। 
४--मौ ० शौकतअली का प्रस्ताव 

जव संयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप 
में, तो पहले दीस साल के लिए मौ० मुहम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय। 
५--भोपाल की दूसरी बैठक का प्रस्ताव 

प्रथम पांच वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे, उसके बाद मौ० मुहम्मदअली के हल के 
साथ संयुकत-निर्वाचन हो! मगर किसी भी कौंसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो 
अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे रद कर सकेंगे। 
६--शिमला का आखिरी हल 


प्रथम दस वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे और उसके बाद संयुक्त-निर्वाचन, बशर्ते 
कि किसी कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का 
विरोध न करे। 


परिशिष्ट ० 


कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र 


” जेल-नियमों के सम्दन्ब में भारत-सरकार ने कूछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किये हैं, 

जो निम्नलिखित वक्तव्य के रूप में प्रकट किये यये है :--- 
“कुछ समय से कुछ वातों में जेल-नियमों में सुबार करने का मामछा भारत- 
सरकार के विचाराधीन रहा हैं। इस मामले पर प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई 
थी। उन्होंने वहुतसे गेर-सरकारी लोगों से परामर्श करके अपने विचार वनाये हू 
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कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैँ उनसे सिद्धान्ततः भारतवर्प-भर 
में लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी। वे निर्णय ये हैं :-- 

सजा पाए हुए कैदियों के तीन वर्ग होंगे--ए, वी, सी । 'ए' वर्ग में वे कँदी लिये 
जायेंगे जो (१) पहली वार ही जेल में आये हों और जिनका चाल-चलन अच्छा हो, 
(२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और .जीवन-क्रम के कारण ऊँचे दरजे के रहन- 
सहन के अभ्यस्त हों और (३) जिनको (क) निर्देयता, अनैतिकेता या व्यक्तिगत 
लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) 
सम्पत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधों पर, (घ) किसी अपराध करने या उसमें 
' सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयंकर अस्त्र रखने 
के अपराध में अथवा (डः) इन उपधाराओं में समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन 
या सहायता देने में सजा न मिली हो। | 

वी वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा या 
जीवन-क्रम के कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हों। वार-वार जेल में आनेवाले 
लोग इससे अपने-आप वंचित नहीं र॒क्‍्खे जायँगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों 
को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखनें का अधिकार होगा। वे उनके चरित्र और 
पूरवें-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेंगे। यह निर्णय प्रान्तीय-सरकार से मान्य 
कराना होगा, जो उसे वदल भी सकती हैं। 

जो लोग ए' और ी' वर्गों में नहीं रखे जायेगे उन्हें सी वर्ग मिलेगा। 

हाईकोर्ट, दौरा-जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, 
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदमों का फैसला करेंगे 
उनमें उन्हें वर्गीकरण करने का अधिकार होगा । सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का किया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेंट के माफंत होगा। ए' 
और (ी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश करेगा 
और प्रान्तीय-सरकार उसका समंर्थन या संशोधन करेगी। 

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकर्रर किये हें और इनका कैदियों 
के वर्तमान वर्गों पर क्या असर होगा, इसके विपय में कई अन्दाज लगाये हैं और तरह- 
तरह की आशंकायें प्रकट की गई हैं। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि ए' वर्ग 
* के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिआयतें मिलेंगी। जाति के लिह्मज से किसी 
वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिआयत नहीं दी जायगी। विशेष वर्ग के कैदियों को 
जो रिआयतें इस समय दी जा रही हैँ वे सव ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेंगी। 
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अर्थात्‌ उनके लिए अलूग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम की 
आवश्यक सुविधायें और सफाई, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी। 

दूसरी बातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं :--- 

ए' और 'वी' वर्ग के लिए सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खूराक 
से बढ़िया खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकरेर कर दिया जायगा और 
उस मूल्य की सीमा के भीतर खूराक वदलती रह सकेगी। 'ए' और वी' वर्ग की इस 
बढ़िया खूराक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के 
कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूराक के अलावा भी और मंगा लेने की इजाजत दी 
जाती हैं। यह रिआयत (ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेंगी। 

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो रिआयतें मौजूदा नियमों 
में हैं वे जारी रहेंगी। यदि 'ए' वर्ग के कैदी सरकार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो 
उन्हें वी' वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपड़े दिये जायेंगे। 'वी' वर्ग के कैदी जेल के कपड़े 
पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ वातों में 'सी' वर्ग के केदियों से अधिक और अच्छा 
होगा। हि ' 

ए! और वी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वाड्छनीय हू । 

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्त्व _ 
अब फिर दोहरा दिया जाता हैं कि 'ए! और वी वर्ग के कैदियों का काम मुकर्रर करने 
से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से 
विचार कर लिया जाय। 

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर कैदियों 
की वीड्धिक आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए आवश्यक प्रतिवन्धों के साथ उचित 
सुविधायें दी जानी चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के 
पुस्तकालयों की हालत की जांच करें और जहां पुस्तकालय नहीं हैँ अथवा अच्छे नहीं हैं 
वहां झीघ्र स्थापित करें या उन्नत करें। जेल-सुपरिण्ठेण्डेण्ट की मंजूरी से पढ़े-लिखे 
कंदी पुस्तकें और मासिक-पत्र वाहर से मँंग्राकर पढ़ सकेंगे 

अखबार ए' वर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जायंगे जिनपर वर्तमान 
विपयों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैँं। अर्थात्‌ विद्येप परिस्थिति 
में और प्रान्तीय-सरकार की मंजूरी से दिये जावंगे। साधारणत: सभी साक्षर कैदियों 
को प्रान्तीय-सरकारूद्वारा प्रकाशित जेल-अखवबार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहां 
प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहांके लिए भारत-सरकार 
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ने यह निरचय किया हैं कि ए' और बी श्रेणी के कैदियों को प्रान्तीय-सरकंर की पसन्द 
के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जायें । 

'ए श्रेणी के कैदियों को अवकी भांति एक महींने कें वजाय पन्धह दिन में 
एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। <ी' वर्ग 
के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलों के नियमानुसार अभी तो बड़ी हूम्वी-लम्वी 
अवधियां मुकर्रर हैं, परन्तु अब उन्हें प्रति मास एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक 
मुलाकात करने दी जायगी। यदि कंदियों की मुलाकातों और चिट्ठ्यों के 
हालात अखवारों में छपेंगे तो यह रिआयत छीनी भी जा सकेगी या कम की जा 
सकेगी | 


परिशिष्ट ४ 


हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक 


हम घोषणा करते हैं कि :-- 

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। 

२. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के 
हैं। (इसकी बावत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुईं विशेष कमिटी घोषणा- 
पत्रक के इस अंश के विपय में विशेष-रूप से छूट दे सकती है।) 

३. पुराने पदेन (०5-०#८०) डाइरेक्टरों के सिवा कमन्से-कम ६६ 
प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे । (पुराने पदेन डाइरेक्टर महिन्दुस्तानी 
होने की दशा में बोड्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।) 

४. प्रवन्धक एजेण्टों (मैनेजिंग-एजेण्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ 
नहीं है । 

५. एजेण्टों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी वीमा-कम्पनी की मदद 
नहीं करते और न विदेशी सूत या थान मँगाते हैं।. 

६. हम खादी से मिल के कपड़े की होड़ न करके और आन्दोलत से उत्पन्न 
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स्थिति से, कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए 
अनुचित छाम न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे। 

७. मिलों के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवन्ध-विभाग के 
कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी हैं। वे हिन्दुत्तानी हितों की रक्षा 
के लिए बंधे हुए हैं। 

उक्त घोषणा-पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :--- 

१. मिल्तों के प्रवन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय मान्दोलन के विरुद्ध 
किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने 
से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग 
ही लेगा। 

२. विश्येप कारणों के अतिरिक्त कमचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों 
में से की जायगी। 

३. हम अपनी कम्पनी का वीमे का काम जितना सम्भव होगा उत्तना 
हिन्दुस्तानी वीमा-कम्पनियों को देंगे। 

४. हम अपना वेकों का काम तथा जहाजों से मार लाने या ले जाने का 
काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियों को देंगे। 

५. अवसे हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक बाडिटर, वकील, जहाजों पर 
माल चढ़वाने तथा जहाजों से मार उतरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले 
दलाल, ठेक्रेदार भर अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी 
ही रचखेंगे। 

६. हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें देशी खरीदेंगे। केवल 
वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चल सकता और जिनके वजाय 
देशी नहीं काम आ सकतीं या मिल सकतीं। (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो 
सनिवारय है, साथ है।) 

७. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम 
या ऐसा सूत जो बहिप्कृत मिछों में काता जाता है, काम में नहीं लायेंगे। 

८. हम उस सूत या कपड़े को न घोयेंगे और रंगेंगे जो विदेशी होगा, या 
वहिप्कृत मिल्ों में तैयार किया गया होगा। 

६. हम अपनी मिल्तों में तैयार किये हुए हरेक धान के दोनों सिरों पर अपनी 


९ 


छाप साफ-स्ताक लगायेंगे कौर विना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भेजेंगे। 
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१०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे 
और न उसे खादी-जैसा वनायँगे। 

११. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न वनायेंगे :--- ु 

कोई कपड़ा जो विना घुला हो या घुला हो, ताने और वाने में एक इंच में 
जिसमें एक ऊपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा वुनावट के १८ से अधिक तार 
हों। वाने में चेकों की सादा बुनावट भी है। जो बून्ददार या गोल वक्‍स पर बने हों और 
दरियां। (१८ तारों में इकहरे या दुहरे सूत शामिल हैं। उनका नम्बर १८ या कम 
होता है।) 

किन्तु मिलें, डिल, साटनें, टसरें, जैक्वाड मशीन पर वनी टूलें, डौवी नमूने, 
रंगीन रुई से वना कपड़ा, कम्वबछ और मलीदा वनाने के लिए स्वतंत्र हेँ। 

१२. हम अबसे यथाशक्ति अपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी 
दूकानदारों के साथ करेंगे और उन्हीं के द्वारा करायेंगे। 

१३. हमारी मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे। 


गर हिन्दुस्तानी मिलों का घोषणापत्र भी इसी आशय का था। सिर्फ घोषणा 
का चतुर्थ अंश उसमें सम्मिलित न था। 

बम्बई-कांग्रेस-कमिटी ने भी इसी आशय का घोषणा-पत्र प्रचलित किया था । 
इसमें विना वम्बई-कांग्रेस-कमिटी से सलाह लिये १० नम्बर से नीचे का कपड़ा न 
बुनने, ३१ दिसम्वर १९३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम या रेशमनुमा-सूत का 
प्रयोग न करने की शर्तों के अलावा निम्नलिखित झत्तें भी थीं :--- 

मिलें राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी की भावना से 
अपना अनुचित स्वार्थ-साधन न करेंगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी 
इसकी रक्षा करेंगी। वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में 
बेचेंगी। 

वे ३१ दिसम्वर १६३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इस समय वन रही 
है उन्हें वतेमान दामों पर या १२ मार्च १६३० को जो दास थे उनपर--इनमें से 
जो भी कम हो उनपर--वेचेंगी | 


परिशिष्ट ६: जुलाई-अगस्त १६३० के सन्वि-प्रस्ताव ६७९ 


वे खरीदारों को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की विक्री के दाम, जो 
समय-समय पर होंगे, छपवाकर बेटवाती रहेंगी। 

वे समय-समय पर घम्वई प्रास्तीय-कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी. 
और ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालों को रोकने के 
लिए और खरीदारों को वाजिव दामों पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए 
दोनों पक्ष राजी होंगे । 


परिश्षि ६ 


जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव : 


पत्र-व्यवहार ; 
डेली हैरल्ड के संवाददाता स्लोकोम्ब ने प॑० मोततीलारू नेहरू से मिलकर 

सरकार -व कांग्रेस में संधि कराने की चर्चा की थी। इस वातचीत के परिणामस्वरूप 
सर सप्र्‌ व मि० जयकर ने जुलाई १६३० में वाइसराय से परामर्श किया और बातचीत 
आगे बढ़ाने के लिए गांबीजी, प॑० मोतीलाल नेहरू व पं० जवाहरलाल नेहरू आदि से 
जेल में मिलने की आज्ञा मांगी | वायसराय ने १६ जुलाई के पत्र में उन्हें उक्त व्यक्तियों 
से जेल में मिलने की आज्ञा दे दी। इसके वाद सर सप्र्‌ व मि० जबयकर म० गांधी से 
जेल में मिले और उन्हें अवतक की सारी वातचीत से परिचित किया। महात्माजी 
ने संधि-चर्चा और गोलमेज कास्केंस में कांग्रेस के भाग ले सकने का आधार क्या होना 
चाहिये, इस संबंध में जपने विचार प्रकट किये और पं ० मोतीलाल नेहरू व पं ० जवाहर- 
लाल को पत्र लिखा। गांघीजी की शर्तों से दोनों नेहरुओं ने बपना घोड़ा चहुत मतभेद 
तो प्रकट किया, लेकिन उसपर बहुत वरू नहीं दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू ने तो 


सरकार ही ऊना सीनता ने 5 छि्खिा के सरकार संधि चार के लिए घिलकल 
रकार को उदासीनता देखकर यह भी लिखा कि सरकार संधि-चर्चरा के लिए बिलकुल 


हा * 


। कहीं ऐसा न हो कि हम घोखा खाद्दें। श्वरी जयकर ३१ जुलाई 
को फिर गांधीजी से सिले। सब नेता परस्पर विचार कर सकें, इसलिए यरवडा जेल 





उत्सुक चहा दाखूत 


६॥| 


१४-१५ अगस्त को निम्न व्यक्ति इकट्ठे हुए--म० गांवी, पं० मोतीलाल नेहरू हरू, 


कद 


जप 
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पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वललभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और 
श्रीमती नायडू) सर सप्र्‌ व मि० जयकर भी उपस्थित थे। बातचीत के बाद नेताओं 
ने उक्त दोनों सज्जनों को निम्न पत्र लिखा :--- ह 
| यरवडा सेण्ट्रल जेल 
१४----८--३० 
प्रिय मित्रगण, ह 
आप लोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता कराने 
का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत अधिक कतज्न 
हैं। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम छोगों 
की जो बहुत अधिक वातें हुई हैं, तथा हम लोगों में आपस में जो कूछ परामज्ञ हुआा 
है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि अभी ऐसे समझौते 
का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पांच महीनों में 
देश में जो अद्भुत जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगों 
में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक कष्ट-सहन किया 
: है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हें किन॒ तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त 
' हीहुआ है औरन वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य 
सिद्ध हो जाय। 
कदाचित्‌ यहां यह वतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके 
अथवा वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि 
पहुँची हैं, अथवा वह आन्दोलन कुसयम में खड़ा किया गया है, अथवा अवैध है। 
अंग्रेजों का इतिहास ऐसी-ऐसी रकक्‍तपूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी 
प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज छोग कभी नहीं थकते; और उन्होंने हम लोगों को भी 
ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से विककुल 
शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी वहुत अधिक मान में और अदुभुत रूप से शान्ति- 
पूर्ण ही है, उनकी निन्‍दा करना वाइसराय अथवा किसी और समझदार अंग्रेज को 
शोभा नहीं देता। 
परन्तु जो सरकारी या गर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की 
निन्‍्दा करते हैं, उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम लोगों का 
तो यही मत हैं कि सवे-साधारण जिस आइचयें-जनक रूप से इस आतन्दोलन में सम्मि- 
लित हुए हैं, वही इस वात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहां 
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कहने की वात यही हैं कि हम छोग भी प्रसन्नता-पुर्वेक आपके साथ मिलकर इस वात 
की कामना करते हैं कि यदि किती प्रकार सम्भव हो तो यह सत्याग्रह-आल्दोलन बन्द 
कर दिया जाय अवबवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देझ के पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, 
लाठियां खानी पड़ें मौर इनसे भी वढ़-वढ़कर दु्ंशायें भोगनी पड़ें, हम लोगों के लिए 
कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको भर माप के द्वारा 
वाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण ज्वान्ति और समझौते के लिए 
जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ढूंढकर उनका अवलरूम्बत करने के लिए हम अपनी 
ओर से कोई वात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस वात पर 
विश्वास करेंगे। 

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्ति 
का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। हमें अभीतक इस वात का कोई लक्षण नहीं दिखाई 
पड़ता कि अंग्रेज सरकारी जयत्‌ का अब यह विचार हो गया है कि.स्वयं भारतवर्ष के 
स्त्रीयुदुप ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि भारत के लिए सवसे अच्छा काम 
या मार्ग कौन-सा है ? सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण 
घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत-सी घोषणायें प्राय: अच्छे उद्देश से की गई हैं 
उनपर हम विश्वास नहीं करते। इधर मुद्तों से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों 
की घन-सम्पत्ति का जो वरावर मपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अंग्रेजों में अब 
इतनी शक्ति और योग्यता ही नहीं रह गई है कि वे यह वात देख सके कि उनके इस 
अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नेतिक, आवधिक और राजनेतिक 
हात हुआ है । वे अपने-आपको यह देखने के लिए उच्चत ही नहीं कर सकते कि उनके 
करने का इस समय सबसे बड़ा एक काम यही हूँ कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे हैं 
उसपर से वे उतर जायें; और प्राय: सौ वर्षो तक भारत पर राज्य रहने के कारण सब 
प्रकार से हम लोगों का नाश बोर छवास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे 
वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; और जवतक उन्होंने हमारे 


साथ जो अन्याय "> किये >थ इस रूप न कर हाले 
ये जो जन्वाय किये हूँ, उनका इस रूप में प्रायह्चिस कर झाले। 
«०... 





परन्तु हम यह वात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विज्न 
लोगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते है कि मासकों 
के भावों में परिदर्तत 


श्र 
ट्ठो 


न हो गया हैं; और जधिक नहीं तो कम-से-क्म इतना परिवर्तन 
अवध्य हो गया है कि लिससे हम छोगों को प्रस्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित 
धर 
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होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विद्येप प्रकार के वन्धन में पड़े हुए 
हैं, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति हूँ वहांतक हम इस काम में प्रसन्नतापूर्वक आप 
लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके मित्रता- 
पूर्ण प्रयत्व में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे 
सकते हैं, वह इस प्रकार है-- 

हम यह समझते हैँ कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें 
. प्रस्तावित परिषद्‌ के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी 
अनिद्चित हैं कि गत वर्ष लाहौर में जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान 
रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर 
सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य -समिति, और आवश्यकता 
हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में विना विचार किये हम लोग अधि- 
कारपूर्ण-रूप से कोई वात कह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिश: 
हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तवतक संतोष-जनक न होगा 
जवतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह वात न मान ली जाय कि भारत को 
इस वात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहें तब ब्निटिद्-साम्राज्य से अलग 
हो जाय। (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके 
निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) पर 
तथा समस्त आथ्िक विपयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें 
उन ११ बातों का भी समावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय की अपने पत्र में 
लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारतवपे को इस वात का अधिकार प्राप्त हो जाय 
कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचायत बैठाकर इस वात का निर्णय 
करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावनें और रिआयतें आदि प्राप्त है, जिसमें भारत 
का सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार 
का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं अथवा भारत की जनता के लिए हितकर 
नहीं हैं, वें सव अधिकार, रिआयतें और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य 
हैं या नहीं । ' 

सूचना--अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार 
से इस प्रकार के जिस लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के ' 
चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। 

(२) यदि ऊपर वतलाई हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को ठीक जँचें और वह 
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इस सम्बन्ध मे सन्‍्तोप-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस 
वात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन 
बन्द कर दिया जाय; अर्थात्‌ केवल आज्ञा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों 
का भंग न किया जाय। परन्तु विलायती कपड़े और शराद, ताड़ी आदि की दुकानों 
पर तबतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जवतक सरकार स्वयं कानून वनाकर 
शराव, ताड़ी आदि और विलायती कपड़े की विक्री वन्द्र न कर देगी। सब लोग अपने 
धरों में वरावर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दंड-सम्वन्धी घारायें काम में 
नहीं छाई जायँंगी। नमक के सरकारी या छोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं 
किया जावगा । 

(३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दौलन रोक दिया जायगा, त्योंही उसके 
साथ वे सब सत्याग्रही कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके हैं परन्तु जो हिसा 
के अपराधी नहीं हैं या जिन्होंने लोगों को हिसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया हैं, 
सरकार-हारा छोड़ दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, छूगान-कानून 
तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तियां जब्त की गई हूँ, वे सब लोगों 
को वापस कर दी जायँंगी। (ग) दंडित सत्याग्नहियों से जो जुमति वसूल किये गये 
हैं या जो जमानतें ली गई है, उन सबकी रकमें लौटा दी जायेंगी। (घ) वे सव राज- 
कर्मचारी, जिनमें गांवों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से 
सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे। 

सूचना--ऊपर जो उप-छारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल 
के दंडित लोगों के लिए भी होना । 

(४) वाइसराय ने अवतक जितने आडिनेन्स प्रचलित किये हूँ, वे सव रद 
कर दिये जायेंगे । 

(च) प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन छोग सम्मिलित किये जायेंगे और 
उसमें कंग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा 
जब पहुले ऊपर वतलाई हुई आरम्भिक बातों का सन्तोपजनक निपदारा हो जायगा। 


भवदीय-- 
मो० क> गांधी जयरामदास दौलतराम 
मोतीलाल नेहरू संयद महमद 
वल्लभभाई पटेल ' जवाहरलाल नेहरू 


६७६ कांग्रेस का इतिहास : परिश्िष्ट भाग 
कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र 

सर सम्रू व श्री जयकर ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलावार-हिल, वम्बई) 
से इस आशय का पत्र कांग्रेस-नेताओं को भेजा--- 
प्रिय मित्रगण, 

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर वातें की हें, 
उन अवसरों पर आप लोगों ने हमारी बातों को जिस सुजनता और थधैय के साथ सुना : 
है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस वात का दु:ख है कि 
हमने वहुत अधिक समय तक वातें करके आपको कष्ट दिया है; और विद्येपत: इस वात 
का हमें और भी अधिक दु:ख हैँ कि पं० मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक 
आने का कष्ट उठाना पड़ा है जबकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब हैं। हम नियमित- 
रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें दिया था और जिसमें 
आप छोगों ने वे शर्तें छिखी हैं, जिनके अनुसार आप कांग्रेस से इस बात की सिफारिश 
करने के लिए तैयार हैं कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेज-परिपद्‌ 
में सम्मिलित हो। 

जैसा कि आप लोगों को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्थता का 
काम इन आधारों पर अपने ऊपर लिया था--( १) २० जून १६३० को वम्वई में 
कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक-सभापति पं० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब 
के साथ बातचीत करके उन्हें जो शर्तें बतलाई थीं, एक तो उनके आधार पर; और 
विशेषत: (२) २५ जून १६३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्व 
को अपने वक्‍तव्य में लिखकर जो शर्तें दी थीं और जिनके सम्बन्ध में उन्होंने (पं० 
मोतीलाल ने) यह मंजूर किया था कि इनके आधार पर हम छोग निजी और गैर- 
सरकारी तौर पर वाइसराय से मिक्कर समझौते की वातचीत कर सकते हैं। मि० 
स्कोकोम्ब ने वे दोनों लेख हम लोगों के पास भेज दिये थे और तब हम लोगों ने 
वाइसराय से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि हम लोगों को यह इजाजत दी जाय कि 
हम गांघीजी और पंडित मोतीलाल तथा पंडित जवाहरलाल से बातचीत करें और 
यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का 
हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली हैं। अब हम यह 
देखते हैं कि १४ ता० को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दी हें 
जो हम लोगों की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार वाइसराय के पास 
विचारार्थ भेजी जानी चाहिएँ; और तव हम लोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी 
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पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की बातचीत के सम्बन्ध के जितने 
मुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जितमें आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित है जो 
आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जायेँ। आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान 
में हैं और ज्योंही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्योंही हम 
सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर देंगे। 

यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की जाज्ञा मांगते हें कि, जैसा 
कि हमने आप से कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योंही 
सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा त्योंही परिस्थिति वहुत-कुछ सुधर जायगी 
अहिसात्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायेंगे, उन आड्डिनेन्सों को छोड़कर जिनका 
सम्बन्ध चटगांव और लाहौर-पड़यन्त्र के मुकदमों से है, वाकी सव आड्िनेन्स रद कर 
दिये जायेंगे; और गोलमेज-परिपद्‌ में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि 
होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। यहां कदाचित्‌ 
हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर 
दिया था कि हमारी सम्मति में पं० मोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्लोकोम्बवाली 
भेंट में जो दृष्टिकोण प्रकट किया था और पं० मोतीलालजी की स्वीकृति से 
मि० स्लोकोम्व ने जो वक्‍तव्य हम लोगों के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र 
में तत्वत: कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय महोदय ने हम छोगों के नाम 
भेजा है। 


भवदीय--- 
मुकुन्दराव जयकर 
तेजवहादुर सप्र 


वाइसराय का पत्र 


इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त को श्री जयकर 
अकेले शिमला गये और वहां उन्होंने वाइसराय से वातें कीं। २५ ता० को सर तेज- 
बहादुर सम्रू भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो गये । उस समय २५ और २७ अगस्त 


५ 
€ः 


के बीच में इन लोगों ने कई वार वाइसराय और उनकी कौंसिल के कुछ सदस्यों के साथ 
मिलाकर वातें कीं। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने यह पत्र लिखकर कांग्रेस 


के नेताजों को प्रयाग कौर पूना में दिखछाने के लिए दिया :--- 
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वाइसराय-भवन, शिमछा - 
रृ८ अगस्त, १६३० 
प्रिय सर तेजवहादुर, 

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ श्री जयकर और आपने 
मिलकर जो वातें कीं, उनके परिणाम की जो सूचना आपने मुझे .दी है, उसके लिए में. 
आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगों ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगों 
को जो पत्र भेजा था और आप लोगों ने उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रति- 
लिपियां आपने मुझे भेजी हैँ, उनके लिए भी में आपको धन्यवाद देता हूँ । में आपको 
और श्री जयकर को वतला देना चहता हूँ.कि आप लोगों ने सार्वजनिक हित और भारत 
में फिर से शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी 
में बहुत प्रशंसा करता हूँ। यहां में आपको उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना 
चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था। 

अपने १६ जुलाईवाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी 
तथा मेरी सरकार की यह हादिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 
श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार की भी यही इच्छां है, कि जहां तक हो सके, हम लोग इस 
बात का प्रयत्न करें कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रवन्ध अपने 
हाथ में ले सकें उतनी अधिक मात्रा में ले रें। हां, वे विपय अभी उनके हाथ में नहीं 
दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। जितनी 
सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद्‌ इस वात का विचार करेगी कि वे सब 
विपय कौन-कौन-से हैं और उनके लिए सवसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा सकती हैं । 

असेम्ब॒ली में £ जुलाईवाले अपने भाषण में मेंने दो बातें भी स्पप्ट कर दी 
थीं। एक तो यह कि जो लोग परिपद्‌ में जायेगे, वे विछूकुल स्वतंत्र रूप से विधान- 
सम्बन्धी सब विषयों पर, उनका ऊँच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे; और दूसरी 
यह कि परिपद्‌ जो-कुछ निर्णय कर सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार 
अपने प्रस्ताव तैयार करके पालंमेण्ट के सामने उपस्थित करेगी। 

में समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं हैं कि आप भी यह मानते 
होंगे कि आप लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई 
सहायता नहीं मिली है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र 
जिस ढंग से लिखा गया हैं और उसमें जो-जो वातें हूँ, उन दोनों को देखते हुए, और 
साय ही साथ उसमें इस वात से जो साफ इन्कार किया गया है कि कांग्रेस की नीति 
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से आशिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देश को भारी हानि पहुँची है, उसका 
ध्यान रखते हुए, में नहीं समझता कि उसमें जो सूचनायें उपस्थित की गई हैं उनपर 
व्योरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता है; और में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता 
हूँ कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई वात-चीत करना असम्भव है। में जाशा करता हूं 
कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह वात स्पप्टरूप से उन्हें वतला देंगे। 
१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम अंश 
के सम्बन्ध में भी में एक वात कह देना चाहता हूँ। जव मेंने और आप लोगों ने इस 
विपय पर विचार किया था; तव मेने कहा था कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर 
दिया जायगा, तृव वर्तमान परिस्थिति के कारण जो आइडिनेन्स बनाये गये हैं (उन 
आईनेन्सों को छोड़कर जो लाहौर और चटयांव के पड़यंत्र वाले मुकदमों के लिए 
बनाये गये है), उनकी कोई आवश्यकता न रह जायगी और में उन्हें रद कर दूंगा। 
पर मंने यह बात भी स्पप्ट कर दी थी कि में इस वात का कोई वचन नहीं दे सकता कि 
जव सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारों के लिए यह संभव 
होगा कि वे उन सब लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के सम्बन्ध में हिसा को छोड़- 
कर और अपराधों में जेल भेजे गये है या जिनपर मृकदमे चल रहे हैं। पर हां, में इस 
बात का प्रयत्त करूंगा कि इस सम्बन्ध में उदार नीति का अमर किया जाय; और 
अधिक-से-अधिक में यही वचन दें सकता हूँ कि में प्रान्तीय-सरकारों से कहूगा कि वे 
प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके अपराध और परिस्थिति आदि का विचार करते 
हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। 
एक बात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा 
और कांग्रेस के नेता परिपद्‌ में सम्मिलित होना चाहेंगे, तव उनके कितने प्रतिनिधि 
उसमे लिए जायेंगे। मुझे स्मरण हैं कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह 
नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता या बहुमत रहे; कौर मेने यह विचार प्रकट 
किया था कि श्लीमान्‌ सम्राद्‌ की सरकार से यह सिफारिश करने में कोई कठिनाई न 
होगी कि परियद्‌ में कांग्रेस के ब्थेप्ट प्रतिनिधि रहें। में यह भी वबतला देना चाहता 
हूँ कि यदि कांग्रेस उसमे सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची 
मेरे पास भेज सकती हैँ जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो; और उस 
सूची में से में उसके प्रतिनिधि चुन लगा । 
यह उचित जान पड़ता हूँ कि यह सारा पत्र-व्यवहार जीत्र ही सर्व-साधारण 
में प्रकाशित कर दिया जाव, जिसमें सव लोगों को यह माल्म हो जाय कि किन परि- 
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स्थितियों में आप लोगों को अपने प्रयत्न में विफलता हुई है; और जिन परिणामों की 
आप लोग आशा करते थे, वे क्‍यों नहीं प्राप्त हुए । इसलिए में आपको तथा श्री जयकर 
को स्पप्ट वतला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या 
स्थिति है (अर्थात्‌ हम छोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं) । 
भवदीय--- 
अविन 


वाइसराय को वातचीत 
सध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया « 

कांग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयों का उल्लेख था, 
उनके सम्बन्ध में वाइसराय के साथ सर सग्रू व जयकर की जो वातें हुई थीं, उनके बारे 
में उन्होंने यह वक्‍तव्य दिया:---हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ 
अगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और 
डॉ० महमूद से मिले । हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगों 
में जो बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया। उन छोगों 
के १५ अगस्तवाले पत्र में जिन कई विचारणीय बातों का उल्लेख था और जिनका 
उल्लेख वाइसराय के २८ अगस्त वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने 
उनसे यह कहा कि वाइसराय के साथ हमारी जो वातें हुई हैं उन्हें देखते हुए हमारा 
यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है--- 

(क) शासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस 
पत्र में है जो वाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था। इस सम्बन्ध की बातों 
का उल्लेख उसके दूसरे पैराग्राफ में हैं, जहां इस विपय की चार मुख्य वातें कही 
गई हैं । 

(ख) एक प्रश्न यह भी है कि गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी यह प्रइव उठा 
सकेंगे या नहीं कि भारत जब चाहे तव साम्राज्य से अलग हो जाय। इस सम्बन्ध में 
वाइसराय का यह कहना है कि परिपद्‌ सव वातों में विलकुल स्वतन्त्र होगी; और यही 
वात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो हम लोगों को भेजा था। इसलिए वहां प्रत्येक 
व्यक्ति जो विषय चाहे विचारार्थ उपस्थित कर सकता है। परन्तु वाइसराय का यह 
विचार हूँ कि इस अवसर पर गांधीजी का यह प्रश्न उठाना बहुत ही नासमझी का काम 
होगा। परन्तु यदि गांधीजी यह विषय भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेंगे, तो 
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वाइसराय का यह कहना है कि सरकार इस प्रइन को विचारणीय मानने के लिए तैयार 
नहीं हैं। यदि इतने पर भी गांवीजी यह प्रदन उठाना चाहेंगे, तो सरकार भारत-मंत्री 
को यह सूचित कर देगी कि गोलमेज-परिपद्‌ में गांवीजी का यह प्रइन उठाने का 
विचार हूँ । 

(ग) एक प्रइन यह है कि गोलमेज-परिपद्‌ में यह विपय विचारार्थ उपस्थित 
किया जा सकता है या नहीं कि भारत पर जो कई आर्थिक भार हैं, उनकी जांच एक 
स्वतंत्र पंचायत से कराई जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह 
किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विरुकुल तैयार नहीं जिससे कि भारत पर 
जितने ऋण हूँ वे सव रद समझे जायें और उनके चुकाने से इन्कार किया जाय। पर 
हां, जो चाहे वह परिपद्‌ में यह कह सकता हैं कि भारत का अमुक आर्थिक ऋण या 
देना ठीक नहीं हैं और इसकी जांच की जाय। 

(घ) नमक-कानून की दंड-सम्बन्धी घाराओं को काम में न लाने के सम्बन्ध 
में वाइसराय का कहना हैं कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-क्मीशन 
की सिफारिश मान ली गई, तो यह विपय प्रान्तीय सरकारों के हाथ में चला जायगा; 
जौर (२) सरकार की आय में बहुत वड़ी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं 
चाहेगी कि उसकी आय का यह मार्ग बन्द हो जाय। परन्तु यदि कौंसिलों से नमक- 
कानून रद करा लिय जायगा जौर सरकारी बाय का घाटा पूरा करने के लिए कोई 
ओर नया मार्ग वतलाया जायगा, तो वाइसराय और उनकी सरकार इस प्रइन के ऊँच- 
नीच पर विचार करेंगी। परन्तु जवतक नमक-कानून एक कानून के रूप में वना 
रहेगा, तवतक यदि लोग उसे खुले-आम तोड़ेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी । 
जब सदुभाव बौर शान्ति स्थापित हो जायगी, तव यदि भारतीय नेता वाइसराय और 
उनकी सरकार से बातचीत करेंगे कि इस सम्वन्ध में गरीबों का आथिक कप्ट किस 
प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेताओं 
की एक छोटी परिषद्‌ कर सकेंगे। 

(3४) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना हैं कि यदि पिकेटिंग से किसी 
वर्ग को कप्ठ होगा या उसमें लोगों को तंग किया जावगा, घमकाया जायगा या 
वल-प्रयोग किया जायगा, तो सरकार को इस वात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह 
सावब्यकता पड़ने पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके सिवा जब 
शान्ति स्वापित हो जायगी, तव पिकेटिंग-सम्बन्धी आडिनेन्स उठा लिया ज्ञायगा। 


गत 


(च) जिन कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया है 
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या जो अपने पद से हटा दिये गये हैँ, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका 
यह कहना है कि यह विपय मुख्यतः प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता है। 
तो भी यदि उनके स्थान खाली होंगे और उनकी जगह ऐसे नये आदमी न नियुक्त कर 
लिये गये होंगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हों, तो प्रान्तीय सरकारों से यह आश्मा 
की जा सकती है कि वे उन लोगों को फिर से उनके स्थान पर नियुक्त कर देंगी जिन्होंने 
आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लोगों ने विवद्ञ करके जिनसे 
इस्तीफे दिलवाये होंगे। ः 

(छ) प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जब्त कर लिये गये होंगे, उन्हें 
लौटा देने में कोई कठिनाई न होगी । 

(ज) लगान-कानून के सम्बन्ध में जो जुर्माने हुए हैं या जो सम्पत्तियां जब्त 
हुई हैं , उन्हें छीटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। 
ऐसे कानून के अनुसार जो सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, और बेची गई हूँ, वे तीसरे आदमी 
के हाथ में चली गई हैँ। जुर्माने लौटाने के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां होंगी। इस 
सस्ख॒न्ध में वाइसराय केवल यही कह सकते हैं कि प्रान्तीय-सरकारें इसपर न्यायपूर्वक 
विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रकखेंगी; और जहांतक हो सकेगा, 
जुर्माने लौटाने का प्रयत्न करेंगी । 

(झ) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र 
में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें भेजा था। 

गांधीजी के नाम नेहरुओं का आखिरी सूचना-पत्र 

पं ० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और डॉँ० महमूद को पहली 
दोनों मूलाकातों में सर सप्रू व मि० जयकर ने यह स्पष्ट बतलछा दिया था कि यद्यपि 
समय बहुत कम है, तो भी ऊपर बतलाये हुए ढंग से आगे समझौते की और वात्त-्चीत 
हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आधार पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए 
और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस 
प्रकार है--- 

नेनी सेण्ट्ल जेल 
३१-फ८-३० 

“कल और आज फिर श्रीयुत जयकर तथा डॉण०सप्रू के साथ हम लोगों 
की भेंट हुई और बहुत देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने उत्त पत्र की एक नकल हमें 
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दी हैं जो छाई अविन ने उन्हें २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह 
च् 


कहा गया हुँ कि छॉर्ड अविन उन झर्तो पर समझौते की वात करना असम्भव समझते 
हैँ जो झर्तें हम सब छोगों ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थीं जो सर 


तेजवहादर सप्र और श्रीयुत जबकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति में लॉड 
अविन का यह कहना ठीक हैँ कि सर सप्र्‌ और श्रीयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। 
जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोगों ने यह पत्र सव वातों का वहुत अच्छी तरह विचार 
करके लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहां तक दव सकते 
थे, वहां तक दवे थे। उस पत्र में हमने यह वतला दिया था कि जवतक कई परम 
आवश्यक झर्तें पूरी नहीं की जायेगी और उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोप- 
जनक घोषणा न कर देगी, तव-तक कोई निराकरण मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी 
घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश कर सकते थे 
कि उस दशा में सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जाय, जवकि सरकार उसके साथ 
ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक 
बातों का सन्‍्तोपजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि 
लन्दनवाली प्रस्तावित परिपद्‌ में कौन-कौन से लोग सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेस 
के कितने और कैसे प्रतिनिधि होंगे । अपने पत्र में लॉड अविन यहां तक कहते हैँ कि इन 
प्रस्तावों के क्षाघार पर समझौते की बातचीत करना ही असम्भव हैं। ऐसी परि- 
स्थितियों में हम लोगों में न तो समझौता होने की कोई गुंजाइश है और न हो 
सकता हैं 
वाइसराय ने अपने पत्र में जो बातें लिखी हैँ और जिस ढंग से लिखी हैं, उसे 
छोड़कर यदि देखा जाय तो भी इधर हाल में भारत में ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ कार्य 
किये हूँ, उनसे यह सूचित होता है कि सरकार ज्ञान्ति स्थापित करना नहीं चाहती। 
ज्योंही इस वात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्‍ली में कांग्रेस की कार्य-समिति 
की वेठक होगी, त्वोंही तुरन्त सरकार ने उसे ग॑ र-कानूनी घोषित कर दिया और उसके 
* उपरान्त उसके अधिकांग सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का केवल 
यहा अथ हो सकता है कि वह शान्ति नहीं चाहती । इन या और दसरी गिरफ्तारियों 
के लिए, जबवा सरकार की इसी प्रकार की बौर दूसरी कारंवाइयों के लिए---जिन्‍्हें 
हेम लय असम्यता और वर्बेरता-पूर्ण समझते हैं लोग सरकार की कोई झिकायत 
नहां करते। हम उन सब का स्वागत करते हैं। परन्तु हम लोग यह बतला देना 
उचित भौर न्यायपूर्ण समलते है कि एक ओर तो गन्ति स्थापित करने की इच्छा रखना 
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और दूसरी ओर स्वयं उस संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदाव कर सकती 
है और जिसके साथ सरकार बातचीत करना चाहती हैं, इन दोनों बातों का ठीक 
मेल नहीं वैठता। प्रायः सारे भारत में कार्य-समिति गैर-कानूनी ठहरा दी गईं है और 
उसके अधिवेश्नों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप से 
यही अर्थ होता है कि चाहें कुछ भी क्‍यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध वरावर जारी रहना 
चाहिए और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह जायगीं; क्योंकि जो लोग भारत- 
वासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हे, वे सारे भारत में अंग्रेजी जेलखानों में भर और 
फैल जायेंगे । 
| लॉड अविन ने जो पत्र भेजा है और ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, - 
उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि डॉ० सप्रू और श्रीयुत्‌ जयकर का यह प्रयत्त व्यर्थ 
हैं। वास्तव में जो पत्र हमें दिया गया है और जो कैफियतें हमें दी गई हैं, उनसे तो कुछ 
बातों में हम लोग उस स्थिति से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले ग्रहण की गई थी। 
हमारी स्थिति या वातों और छॉर्ड अविन की स्थिति या बातों में जो बहुत बड़ा अन्तर 
है, उसे देखते हुए कदाचित्‌ व्योरे की बातों पर विचार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती ..... ... .. . . । 
इस प्रकार हम लोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे लॉर्ड अविन 

सहमत नहीं हो रहे हैं; और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम 
लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र में उल्लेख किया था। उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण 
में बहुत वड़ा अन्तर है और वास्तव में तत्त्व या सिद्धान्त का अन्तर है। हम छोग आशा 
करते हे कि आप यह सूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्कभभाई पटेल 
और श्रीयुत्‌ जयरामदास दौलतराम को दिखला देंगे और उन लोगों से परामर्श करके 
श्रीयुत जयकर और सर तेजवहादुर सप्रू को अपना उत्तर दे देंगे। 

मोत्तीछाल 

सेयद महमृद 

जवाहरलाल 


नेताओं का सम्मिलित उत्तर 
इसके अनुसार ३, ४ और ५ सितम्वर को सर सप्रू व मि० जयकर ने पुना 
के यरवडा-जेल में महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भेंट की, उन्हें 
उक्त पत्र दिया और सहमत प्रश्नों पर उनके साथ मिलकर विचार और बाद-विवाद 
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क्रिया । इस बातचीत के अन्त में उन छोगों ने इन्हें जो वक्तव्य दिया, वह यहाँ दिया 
जाता हैं-- ेु 
यरवडा सेण्ट्ल जेल 
१- ६-३० 


प्रिय मित्रगण, 
श्रीमान्‌ वाइसराय ने २८-८-३० को आप छोगों को जो पत्र लिखा था, उसे 
हम लोगों ने ध्यान-यूव॑क पढ़ा है। उस पत्र की वातों के सम्बन्ध में वाइसराय से आप 
लोगों की जो वातें हुई हैं, उन्हें भी आपने कृपाकर उस पत्र में परिशिप्ट-हूप में सम्मिलित 
कर दिया है। हम छोगों ने उतने ही ध्यान से वे सूचनायें भी पढ़ी हैं, जिनपर पण्डित 
भोतीछाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद जौर पं० जवाहरलाल नेहरु के हस्ताक्षर हैं और 
जो उन लोगों ने आपके द्वारा भेजी हैँ । उक्त पन्न तथा वात्तचीत पर उस सूचना-पत्र 
में उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है। इन पत्रों पर हम लोगों ने वरावर 
दो रातों तक विचार किया हैं और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विचारणीय 
बातें हें उठ सवपर आपके साथ पूरा और स्वतंत्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि 
हमने आप लोगों से कहा था, हम निरिचित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हें कि सरकार 
और कांग्रेस के बीच हमें मेल की कोई गंजाइश दिखाई नहीं पड़ती । हमारा इस समय 
बाहरी संसार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लोग 
बअधिक-ते-अधिक जो-हछ कह सकते हैँ, वह यही है 
नेनी सेण्ट्रढ जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सूचना-यत्र में जो सम्मति 
है, उससे हम लोग पूर्ण रूप से सहमत है, परन्तु हमारे उन मित्रों की इच्छा है. कि 
दो महीनों से आप लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय 
और बहुत सी कठिनाइयां उठाकर जान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्त 
हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में बहु वतला दें कि हम लोगों की स्थिति 
ओर वक्तव्य क्या हैं। इसलिए जहांतक संक्षेप में हो सकता है, हम यह बतलाने का 





वाइस्तराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत 


/जिप॑र 
जे 
पा 
हि | 

| 
६ 





पूरा करने का विचार किया गया है जोपं० मोतीलाल ने 
जून को मि० स्छोकोम्ध को बंतलाई: थीं और २५ जन को अपनी स्वीकृति 
उन्होंने मि० स्लोकोम्व को अपना जो दक्ष्तव्य दिया था, 


३ 
र्न्न्न 


सतत २० 
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थीं। परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा में हमें कोई ऐसी वात 
नहीं दिखलाई पड़ती जिससे यह समझा जाय कि पं० मोतीलाल्‍लूजी के उक्त 
वार्तालाप या वकक्‍ृतव्य में वतलाई हुई शर्तें पूरी होती हैं। उक्त वार्तालाप और 
वक्तव्य में जो मूल्य और काम के अंश हैं, वे इस प्रकार हैं :--- 

वार्चालाप में--यदि यह नि३चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिपद्‌ में 
किन-किन वातों पर विचार किया जायगा और हम लोगों से यह आशा की जायगी 
कि हम लोग लन्‍्दन में जाकर वहस करके लोगों को इस विषय का सन्‍्तोप कारायेंगे कि 
हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो में इसे मंजूर नहीं कर सकता | परन्तु यदि यह 
बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
तथा अंग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्ध ठीक 
करने के लिए जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़ कर वाकी और 
बातों में परिषद्‌ के अधिवेशन में यह निए्चय किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का 
विधान किस प्रकार वनाया जाय, तो कम-से-कम में काँग्रेस से इस वात की सिफारिश 
करूँगा कि वह परिषद्‌ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत कर ले | हम लछोग अपने 
घर के आप मालिक वनना चाहते हैं; परन्तु हम इस वात के लिए तैयार हैं कि जितने 
समय में अंग्रेजों के हाथ से निकाल कर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ 
में भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास शर्तें हो जायेँ। 
इन शर्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रकार 
मिल सकते हूँ, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत 
करता है। ” 

, बकक्‍तव्य सें-- सरकार निजी रूप से इस वात का वचन देने के लिए तैयार 
हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार 
करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जेंसी 
व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और अधिकार हस्तान्तरित होने तक 
के समय के लिए जो शर्तें तय हो जायेगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परिपद्‌ में हो 
जायगा, उन वातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली की माँग 
का वह समर्थन करेगी ।” 

इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कूछ कहा गया है, वह इस प्रकार है-- 
“मेरी और मेरी सरकार की यह हादिक कामना हैं, और मुझे इस वात मे 
कोई सन्देह नहीं हैं कि श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार की भी यही कामना हैं कि जहां तक 
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हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस वात का पूरा श्रयत्त करें कि जिन वातों में भारत- 
बासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन वातों को 
छोड़कर वाकी और सब वातों में अपने देश के और कार्मो का जितना अधिक प्रवन्ध 
वे स्वयं कर सकते हों उतवा अधिक प्रवन्ध करनें में उन्हें सहायता दी जाय। भारत- 
बासी किन-किन विपयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैँ और उनके 
सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और व्यवस्थायें की जानी चाहिएँ, इसपर परियद्‌ में विचार 
होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर 
विश्वास रकखा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा। ” 

हम लोग समझते हैं कि इन दोनों वातों में वहुत बड़ा अन्तर हैं। पं० मोती- 
छालजी ती भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रस्तावित 
गोलमेज-परिपद्‌ के विचारों के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वत्तेमान स्थिति से 
बिलकुल बदल जाय (वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय); पर वाइसराय अपने पत्र 
में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश सरकार की यह हांदिक 
कामना हुँ कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के 
योग्य नहीं है, उन्हें छोड़कर बाकी और वातों में वे अपने देश के और कामों का जितना 
अधिक प्रबन्ध स्वयं कर सकते हों उत्तता अधिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय । 
दूसरे दब्दों में वाइसराय के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती हैं कि हमें उसी 
ढंग के कुछ और सूघार मिल जायँगे जिस ढंग के सुधारों का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारों 
से हुआ था। हम लोग यह समझते थे कि इसका हमने जो यह अर्थ लूमाया हैं, वही ठीक 
है; इसलिए अपने १५-८-३० वाले पत्र में, जिसपर पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद 
महमूद और पं० जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगों ने अपना कथन 
नकारात्मक रचा था मौर कहा था कि हमारी सम्मति में कांग्रेस इससे सन्तुप्ट नहों 
होगी। मत्र आप छोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उसमें भी वही पहले पत्रवाली 
वात दृहराई गईं है; और हमें दुःखपूर्वक कहना पड़ता हैं कि हमारे पत्र का अनादर 
करके उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया हूँ कि वह विचार करने के योग्य ही 
नहीं हैं; जौर हम छोगों ने उसमें जो प्रस्ताव किए थे, उनके आधार पर बातचीत 
चलना असम्भव हू । आप लोगों ने यह कहकर इस विषय पर और भी प्रकाश डाल 





4 स्ि+ 277 गांधीजी भारत-सरकार छः सामदे झ् 
दिया हूँ कि यदि गांधीजी भारत-सरकार के सामने निश्चित रुप से इस अकार का 
कोई प्रश्न उर्पारि घ्वत करेंगे अर्चात घारत चाहे तब साम्राज्य ई का 
को परत उपल्वित करेगे (अर्थात्‌ सारत जब चाहे तब साम्राज्य से पृथक हो सकता 


है), तो दाइसराय यही कहेंगे कि यह प्रश्व विचारार्थ उठ ही नहीं सकता। इसके विप- 
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रीत हम छोग यह समझते हैं कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली 
स्थापित हो, परन्तु यह सव दशा में सर्व-प्रधान प्रइन हैं और इसके सम्बन्ध में किसी 
बहस-मुवाहसे की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी 
शासन-प्रणाली या पूर्ण-स्वराज्य अथवा इसी प्रकार की और कोई शासन-प्रणाली 
प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक दल 
को इस बात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तब आपस की हिस्से- 
दारी का साथ छोड़ सकता है । यदि भारत को साम्राज्य का अंग वनाकर न रखना हो, 
बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक वराबरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, 
तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संग्ित तथा सहयोग के लिए भारत अपनी 
आवश्यकता समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि बह उसमें 
मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी दशा में यह वात नहीं हो 
सकती। आप लोग देखेंगे कि जिस वार्त्ताछाप का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, 
उसमें यह वात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जबतक ब्रिटिश-सरकार या 
ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना असम्भव 
हैं या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तव तक हम लोगों की सम्मति में कांग्रेस को 
स्वतन्त्रता का युद्ध वरावर जारी रखना चाहिए। 

नमक-कर के सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा गौर साधारण प्रस्ताव 
था, उसके विपय में वाइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक 
बहुत ही दृःखद स्वरूप प्रकट होता है। हम लोगों को यह वात दिन के प्रकाश के समान 
स्पष्ट जान पड़ती हैं कि शिमला की ऊँचाई पर से भारत के शासक यह समझने में अस- 
मर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिन लाखों-करोड़ों आदमियों के परिश्रम से 
सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ 
क्या हैं। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब जादमियों के लिए वायु और जल 
को छोड़ कर वाकी और चीजों से बढ़ कर महत्त्व की हैं। उस नमक पर सरकार ने 
अपना जो एकाधिकार कर रकक्‍्खा है, उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोष आदमियों 
ने अपना जो खून वहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह वात नहीं आई कि 
इसमें उसकी कितनी अनीति है, तो फिर वाइसराय कि बतलाई हुई भारतीय नेताओं 
* की कोई परिपद्‌ कुछ भी नहीं कर सकती | वाइसराय ने यह भी कहा हैँ कि जो छोग 
यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा साधन भी वतलाना चाहिए जिससे 
सरकार की उतनी ही आय बढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती है । यह कह कर उन्होंने 
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मानों हानि पहुँचाने के उपरान्त ऊपर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस रुख 
से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का वल्म चलेगा, तो वह भारत में बनन्‍्त काल तक 
अपनी वह परम व्यय-साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित रक्खेगी जिससे भारत अब तक 
वरावर क्चला जाता रहा है। हम छोग यह भी वतला देना चाहते हैं कि केवल यहीं की 
सरकार नहीं, वल्कि समस्त संसार की सरकारें जनता-हारा उन कानूनों के भंग 
किये जाने को जुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, जिन. कानूनों को जनता 
अच्छा नहीं समझती परन्छचु जो कानूनी हेस-फेर के कारण अथवा और कारणों से 
तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते। * 

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की वादें हें जिनके सम्बन्ध में हमने 
जनता के विचार और माँगें उपस्थित की थीं, पर उनके सम्बन्ध में भी वाइसराय कुछ 
भी अग्नसर नहीं हुए हैं। परन्तु यहाँ हम उन वातों पर विचार नहीं करना चाहते । 
हम लोग आशा करते हैं कि हमने ऐसी महत्त्वपूर्ण ययेप्ट बातें बत॒लछा दी हूँ जिनके 
सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा अन्तर 
है, जो जल्दी दूर नहीं किया जा सकता | ता भी शान्ति के उद्योग में इस समय जो विफ- 
लता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निराश होने की कोई जावदयकता नहीं है। 
कांग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के लिए विकट युद्ध में छग्ी हुई है। इसमें राष्ट्र ने जो 
बस्तर ग्रहण किया है, हमारे शासक उसके अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें उस अस्त्र 
का भाव और महत्त्व समझने में विलम्व होगा। इधर कई महीनों में भारतवासियों 
ने जो विपत्तियाँ सही हैं, उनसे यदि शासकों के मन का भाव नहीं वदरूम हैँ, तो इससे 
हम लोगों को कोई आइचरये नहीं हुआ हैं। किसी ने उचित रूप से जो स्वार्थ इस देश 
में स्थापित किए हों लथवा जो अधिकार प्राप्त किये हों, उनमें से एक को भी कांग्रेस 
हानि नहीं पहुँचाना चाहती। अंग्रेजों के साथ उसका कोई झगड्ञा नहीं है। परन्तु देश 
पर ब्रिटिश -जाति का जो असह्य प्रभुत्व है, उसका वह अपने पूर्ण नैतिक बल से विरोध 
करती हैं और उसपर अपना असन्तोष प्रकट करती है और वरावर ऐसा करती रहेगी । 
हम छोगों का अन्त तक अहिंसात्मक रहना निश्चित हैं, इसलिए यह भी निश्चित ह्दी 
है कि राष्ट्र को कामनायें भी ज्षीक्ष ही पूरी होंगी। बच्धपि अधिकारी छोग सत्याग्रह- 
आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कटु और प्रायः अपमानकारी भाषा का व्यवहार 
करते है, तो भी हमारा यही कवन है। 

बन्त में हम छोग फिर एक वार आप लोगों को उत्त कप्ट के लिए घन्यवाद 
देते है जो आपने शान्ति स्थापित करने के लिए उठाया है; परन्तु हम यह सूचित कर 

१.३. 
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देना चाहते हैं कि अभी ऐसा उपयुक्त समय नहीं आया है जबकि समझौते की वात- 
चीत और आगे चल सके ! कांग्रेस-संगठन के प्रधान अधिकारी और कार्यकर्त्ता इस समय 
जेलों में वन्‍्द हैं; इसलिए स्पष्टतः हम छोग वहुत विवद्ञ हैं। हम लोग दूसरों से सुनी 
हुई बातों के आधार पर ही सब मार्गे उपस्थित करते रहें हैं और अपने विचार वतलाते 
रहें हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोप या त्रुटियाँ हों । इसलिए इस समय जिन 
लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावत: हम लोगों में से किसी के साथ भेंट 
करना चाहेंगे। उस दशा में , और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के 
लिए उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुँचने में कोई कठिनाई न 
होगी। 


सो० क० गांधी, सरोजिनी नायडू, चल्ूभभाई परढेंल, जयरासदास दौलतराम ।” 


परिशिष्ठ (9 


साम्प्रदायिक निशुय' 


साम्प्रदायिक निर्णय का सम्राट की सरकार ने जो ऐलान किया था वह, 
अविकल रूप में, नीचे लिखे अनुसार है :-- 

१. सम्राट-सरकार की ओर से, गोलमेज-परिपद्‌ के दूसरे अधिवेशन के 
अन्त में, १ दिसम्बर को, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, और जिसकी ताईद उसके 
वाद ही पालंमेण्ट के-दोनों हाउसों ने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि 
यदि भारतवर्ष में रहने वाली विविध जातियाँ साम्प्रदायिक प्रश्नों पर किसी ऐसे सम- 
झौते पर न पहुँच सकी जो सब दलों को मान्य हो, जिसे कि हल करने में परिपद्‌ 
असफल रही है, तो सम्राट-सरकार का यह दुढ़ निवचय हूँ कि इस वजह से भारत की 
वैधानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं 
एक आरजी योजना तैयार करके उसे लागू करेगी। 

२. गत १९ मार्च को, यह सूचना मिलने पर कि किसी समझौते पर 

पहुँचने में विविध जातियाँ लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान 
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बनने की योजना आगे नहीं बढ़ सकती, सम्राटू-सरकार ने कंहा था कि इस सम्बन्ध 
में उठने वाली कठिनाइयों और विवादास्पद वातों पर वह फिर ते सावधानी के साथ 
विचार करेगी। अव उसे इस वात का यकीन हो गया हैं कि जब तक नये श्ञासत-विधान 
के अन्तर्गत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम-से-कम कुछ 
पहलुओं का निर्णय न ही जायगा त्तव तक विधान बनाने की दिश्ा में आगे कोई प्रयत्ति 
नहीं हो सकती । 

३. इसलिए सम्राटू-सरकार ने यह निदरचय किया हैं कि भारतीय शासव- 
दिधान-सम्वन्धी प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पालेमेण्ट के सामने पेश किये जायंगे, 
वह ऐसी धारायें रक्खेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना 
का कार्य-लेत्र जान-वृज्ञकर प्रान्तीय-कौस्सिलों में द्विट्यि-भारत की विभिन्न जातियों 
के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रखा गया हैं, केन्रीय धारा-सभा में प्रतिनिधित्व 
का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वें पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से नहीं 
किया गया है। झेकित योजना के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय 
इस वात को महसूस व कर सकता नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य सम- 
स्थाओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्प-संस्यक जातियों के हक में बड़ा महत्त्व 
है; वल्कि इस आया से यह निरचय किया गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनु: 
पात के मूल प्रदन पर जब एक दार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक 
प्रव्नों पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं किया जा सका है, सम्भवत: 
जातियां स्वयं ही कोई मार्य ढंढ़ निकालेंगी । 

४. सम्राद-सरकार चाहती है कि इस वात को विक्कुल स्पप्ट-हप से समझ 
लिया जाय कि इस निर्णय में रहोवदल करने के लिए जो भी कोई वात-चीत होगी 
उसमें वह भाग नहीं लेगी और ने इसमें संघोघन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर 
विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे सम्बन्बित सभी दलों-हारा समधित 
ने हो। लेकिन सदुनाग्य से अगर कोई सबे-सम्मत समझौता हो जाय, तो वह उसके 
लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती। इसलिए, नया भारत-शासन-विवान कानन 
बनने से पहले, अगर उसे इस वात का सन्‍्तोप हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियां 
किसी दूसरी व्यावह्यरिक योजना पर, किसी एक या मधिक प्रान्तों वा समस्त ब्विटिद्य- 


भारत फे लिए, परस्पर एक-मत्त हैं, तो 


े [2०- क 0७ हे ०». 
कनमत हूँ, तो वह पालमेंट से इस वात की सिफारिश करने को 


हि हि  े # ्द 
यार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय | 


न 
्न््जिजा अल 5 


सवार प्रान्तों की कौन्सिलों लोजर हाउस में सम 
पवनरझ-ाल बप्रान्तों को कोन्तिलों वा लोमर हाउस में, बचें कि वहाँ 


+ भ्थ 
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अपर चेम्वर हो, सदस्यों के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ में वतलछाये हुए हिसाव के 
अनुसार रहेंगे । 

६. मुसलमान, यूरोपियन और सिक्‍्ख सदस्यों का चुनाव पृथक्‌ साम्प्र- 
दायिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खास 
सूरतों में पिछड़ा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से वाहर रकखा जाय) तमाम 
प्रान्त में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी। 


प्रथक्‌ निर्वांचन 

इस बात की स्वयं विधान में गुंजाइश रकक्‍्खी जायगी कि जिससे दस वर्ष के 
बाद निर्वाचन-व्यवस्था का (और ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओं का, जो नीचे दी हुई हैं) 
इससे सम्बन्धित जातियों की स्वीकृति से, जिसे जानने के लिए उपयुक्त तरीके सोचे 
जायँगे, पुनरावलोकन कर दिया जायगा। 

७. वे सव जायज मतदाता, जो किसी मुसछमान, सिक्‍्ख, ईसाई (पैरा- 
ग्राफ १० देखिए), एंग्लो-इंडियन ( पैराग्राफ ११ देखिए ) या यूरोपियन निर्वाचन- 
क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, आम निर्वाचन-दक्षेत्र में मत दे सकेंगे। 

८. वम्बई में कूछ चुने हुए वहुसंख्यक सदस्यों के आम निर्वाचन-न्षेत्रों में 
७ स्थान मराठों के लिए सुरक्षित रहेंगे। | 


५ दलित-जातियाँ 

६. दलित-जातियों' में जिन्हें मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वा- 
चन-क्षेत्र में मत देंगे । इस वात को मद्देनजर रखते हुए कि अकेले इस उपाय से इन 
जातियों के लिए किसी कौन्सिल में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल 
बहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष स्थान रकक्‍्खे जायँंगे, जैसा कि 
रडवें पैराग्राफ में वताया है । इन जगहों का चुनाव विश्ञेप निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा 
होगा, जिनमें दलित-वर्ग वाले वही लोग मत देंगे जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त 
होगा। ऐसे खास निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, किसी आम निर्वाचन-द्षेत्र में भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास- 
खास इलाकों में बनाने की मंशा हैं जहाँ दलित-वर्गवालों की काफी आबादी है; और 
मदरास अहाते के अलावा और कहीं ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का सारा इलाका 
उन्हीं से घिर जाय। 
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बंगाल में, ऐसा मालूम पड़ता है कि, कुछ आम निवर्चिन-क्षेत्रों में अधिकांश 
मतदाता दलित-वर्गो के व्यक्ति होंगे। इसलिए, जब तक इस बारे में और अधिक 
पूछताछ न हो जाय, तब तक, उस प्रान्त में दलिति-जातियों के विशेष निर्वाचन-स्षेत्रों से 
चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। सरकार चाहती 

यह हूँ कि वंगाल-कौन्सिल में दलित-जातियों के कम-से-कम १० सदस्य तो पहुँच 

ही जायें। 

जो छोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है ) दलिति-जातियों के विद्येप 
निर्वाचन-क्षेत्रों से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्‍या व्यवस्था की जायगी, यह 
अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है। सामान्यतः: इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त 
होंगे, जिनका कि मताधिकार-समिति की रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है। मगर 
उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तों में, जहाँ अस्पृश्यता की आम कसौटी को लागू करना 
सम्भवतः कुछ बातों में वहाँ की विशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस सम्बन्ध में 
थोड़ा रदोवदल करना आवश्यक होगा। 

सम्राट-सरकार का खयाल हैँ कि दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-नक्षेत्रों 
की आवश्यकता एक सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में वह ऐसी 
बात रखना चाहती हैं कि बीस साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पैराग्राफ 
में उल्लिखित निर्वाचन का संशोधन करने के आम अधिकार के दारा यह रद न हो गया 
होगा तो, ये नहीं रहेंगे। 

भारतीय इंसाई 

(१०) भारतीय ईसाइयों के लिए रक्खी जाने वाली जगहों का चुनाव 
पृथक्‌ साम्प्रदायिक नि्वाचिन-ल्लेत्रों के द्वारा होगा। यह करीव-करीब निश्चित सा 
मालूम पड़ता है कि किसी प्रात्त के पूरे इलाके में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन- 
क्षेत्र बनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी एक यादों चुने हुए 
इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-छेत्र रकखे जायँगे। इन निर्वाचन- 
क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-श्षेशें में मत नहों देंगे; 
लेकिन इन इलाकों से बाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचर-क्षेत्रों 
में ही अपने मत देंगे। विहार और उड़ीसा में विद्येप व्यवस्था करनी पड़ेगी, 
क्योंकि वहाँ भारतीय ईसाइयों का काफी बड़ा भाग आदिम जातियों के अन्दर घमार 
होता है। 
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एंगलो-इंडियन 
(११) एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन पृथक्‌-साम्प्रदायिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों के द्वारा होगा। फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्तन्न हों तो 
उनकी तहकीकात करने की गुंजाइश रखते हुए, यह सोचा गया हैं कि एंग्लो-इंडियन- 
निर्वाचन-क्षेत्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, जिनमें मत-गणना डाक से 
भेजी जाने वाली पर्चियों के द्वारा होगी; लेकिन इस वारे में अभी कोई अन्तिम फैसला 
नहीं हुआ है । 
(१२) पिछड़े हुए-इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रखे गये हैं 
उनकी प॒त्ति का उपाय अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्यों की जो संख्या रक्खी गई 
उसे अभी, जब तक कि ऐसे इलाकों के बारें में की जानेवाली वैधानिक व्यवस्था का 
कोई अन्तिम निश्चय न हो जाय, आरजी समझना चाहिए। 


ख्रियां 

(१३) सम्राट की सरकार इस बात को बहुत महत्त्व देती हैं कि नई कौन्सिलों 
में स्त्री-सदस्यायें भी रहें, चाहे उन की संख्या थोड़ी ही हो। उसका ख्याल है कि प्रारम्भ 
में, यह ध्येय तव तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कुछ स्थान खास तौर पर 
स्त्रियों के लिए युरक्षित न कर दिये जायें। साय ही उसका यह भी खयाल है कि स्त्री- 
सदस्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होनी चाहिएँ और सो भी बिना किसी अनुपात 
के । इसलिए खास तौर पर स्त्रियों के लिए रक्खी जाने वाली हरेक सीट' का चुनाव 
एक ही जाति के मत-दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें कि नीचे २४वें 
पैराग्राफ में स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति ढूंढ़ निकालने में 
वह असमर्थ रही है, जिससे कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस 
झोप योजना के अनुरूप हो कि जिसे ग्रहण करना आवश्यक समझा गया है। अतएव, 
इसके अनसार, जैसा कि नीचे २४वें पैराग्राफ में स्पप्ट किया गया है, विभिन्न जातियों 
में स्त्रियों की विशेष जगहों को खास तौर पर विभाजित कर दिया गया है। इन विशेष 

निर्वाचन-दक्षेत्रों में किस खास ढंग से निर्वाचन होगा, यह अभी विचाराधीन है। 


,पप 

विशेष वर्ग 
(१४) मजदूरों! के छिए रक्खी गई सीटों का चुनाव अ-साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-ज्नेत्रों के द्वारा होगा। निर्वाचिन-व्यवस्था का अभी निश्चय करना है; लेकिन 
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बहुत सम्भव है कि अधिकांध प्रान्तों में, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिण 
की है, मजदूर-निर्वाचन-जेत्र कूछ तो मजदूर-संध होंगे और कुछ विशेष निर्वाचन- 
क्षेत्र। 

(१५) उद्योग-व्यवसाय, खानों और खेतिहरों के सदस्यों का चुनाव व्यव- 
साय-संघ ( चेम्वर आफ कामर्स ) और दूसरे विविध-संघों के द्वारा होगा। इन स्थानों 
की निर्वाचन-व्यवस्था की तफसील के लिए अभी और छान-बीन होना आवश्यक है । 

(१६) जमींदारों के लिए रक्खे गये विशेष स्थानों का चुनाव जमींदारों 
के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। 

(१७) विद्व-विद्यालय के लिए रक्खे गये स्थानों का चुनाव किस तरह 
किया जाय, यह अभी विचाराधीन है। 

(१८) प्रान्तीय कौन्सिलों में प्रतिनिधित्व के इन प्रइनों वा निर्णय करने में 
सम्राट-सरकार को काफी तफसील में जाना पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-ल्षेत्रों की 
नई हृदवन्दी तो अभी वाकी ही रह गई है । सरकार का इरादा हैं, कि जितनी जल्दी हो 
सके हिन्दुस्तान में इस दिया में प्रयत्न शुरू कर दिया जाय । 

कुछ जगह तो, सदस्यों की जो संख्या इस समय रक्‍खी गई है सम्भवतः उसमें 
थोड़ा फर्क कर देने से, निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हृदवन्दी मुकम्मिल तौर पर ठीक हो 
जायगी। अतएव सम्राटू-सरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधि- 
कार अपने लिए रक्षित रखती है, बदतें कि उस हर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात 
में कोई असली अन्तर न पड़े। छेकिन बंगालू और पंजाब के मामऊे में ऐसा कोई हेर- 
फेर नहीं किया जायगा। 


को, 
द्वितीय चेम्वर 
(१६) विधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में अभी तक तुलनात्मक रूप में. 
प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने के प्रघन पर कम ध्यान दिया गया हैं; क्षतः इस सम्बन्ध 


दी हल कोड 3 योजना बनाने के सकममान्क, वात कई का ि के द्र्च्व्ण्ट >> >> कझेए छिस-किस पामय 
का काई योजना बनाने या इस बात का निर्णय करने से पहले कि किन-किन प्रान्तों 


में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिएँ, और विचार होने की आावध्यकता हैं) 

सम्राद-सरकार का विचार हुँ कि घान्तों में द्वितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह 
ले चाईः वश जेसने छोटी ४+ ४; गैन्सिल चनासे न डे परिणाम: मन-स्वरूप विन्न प्निन्न लोलियो 
होता चाहिए जिससे, छोटा कान्सल चनाच के पात्णाम-चच्ूप, कन्वर्नदन्न ात्य 


दीच रखे गये जनपात में कोई थ 
के दाच रवच्द गय अनुपात म कार खास फके न पड़ । 


अन्द्य घारास+ सजी आशिल ते साल | नेर्माण प ४ 
(२०) केन्द्रीय चारासभा (उडी कॉसिल) के आकार और निर्माण के 


ज 
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प्रइन में फिलहाल सम्राटू-सरकार नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रइनों के 
साथ देज्षी-राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रइन भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और 
विचार होना हैं। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय, तमाम जातियों के उससमें 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी। ह 


सिन्ध का प्रथकरण 

(२१) सम्राटू-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्व 
एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च तिकलने-लायक सन्तोप- 
जनक उपाय निकल आयें। कैयोंकि संघीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में 
उठने वाली आथिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्राट-सरकार ने यह ' 
ठीक समझा है कि वम्बई-प्रान्त और सिन्‍्व की पृथक्‌ कौंसिलों की संख्यायें तो दी ही 
जायेँ पर उस के साथ ही मौजूदा वम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्‌, सिन्ध-सहित 
बम्बई-प्रान्त की) कौच्सिल की संख्यायें भी दे दी जायेँ। ह 

(२२) विहार-उड़ीसा के जो अंक दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से 
हैं; क्योंकि उड़ीसा को पृथक्‌ प्रान्त बनाने के बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है। 

(२३) नीचे दिये हुए २४वें पैराग्राफ में वरार-सहित मध्यप्रान्त की कौंसिल 
के सदस्यों की जो संख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि वरार की भावी वैधा- 
निक स्थिति के वारे में कोई निर्णय किया जा चुका हैं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय 
नहीं हुआ है। 

(२४) विभिन्न प्रान्तों की कौंसिलों ( सिर्फ छोटी कौंसिलों ) में सदस्यों की 
संख्यायें नीचे लिखे अनुसार रहेंगी : --- 





१. मद्रास जमींदार १ 
आम ( ६ स्त्रियां) . .. ११४ विश्व-विद्यालय १ 
द्लित-जाति वाले ... शै८ जिहुर दि 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि हि कुल “व रेर० 
मूसलमान ( १ स्त्री ) ०. २६ 3 अल 
भारतीय ईसाई ( १त्री ) & ४ कक 
एंग्लो-इडियन 5 पद ( सिन्ध-सहित ) 
यूरोपियन ३ आम ( ४ स्त्रियां ) ६७ 
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहर ६. दलित जाति वाले ४४ 5 ४9 
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पिछड़े हैए इलाकों का प्रतिनिधि, , 


उतलमान ( १ स्त्री) 
भारतीय इंसाई 
एंग्लो-इण्डियन 

यू रोपियन 
उद्योग-व्यवत्ञाय आदि 
जमीदार .. हि 
विश्व-विद्याल्य 


कूल ते 


दे. बंगाल 
जाम ( २ स्थियां ) 
दलित-जाति वाले 
उंसलमान ( २ स्त्रियां ) 


भारतीय ईसाई 
एंग्लो-इण्डियन ( श्स्त्री ) 
बूरोपियन ... 
उद्योग-व्यवसाय आदि 
जमींदार 

विश्व-विद्याल्य 


कुल 


४. संयुक्तश्रान्त 
मे ( ४ स्त्रियां ) 
लित-जाति वाले 
सलमान २ कद ) 

रतीय ईसाई 
े-इग्डियन 
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न 
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न 
-फ म्ट ॥22 
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यूरोपियन 


उद्योग-व्यवस्ताय आदि 
जर्मीदार 
विश्व-विद्यल्य 
मजदूर 

कुल 


५, पंजाब 
आम ( ९ स्त्री ) 
सिख ( १ स्त्री) 
उप्तल्मान( २ स्त्रियां ) 
भारतीय ईसाई 
एंग्लो-इण्ड्य्नि 


यूरोपियन 


दृ्‌ विहार-जल्ीसा 
जाम ( ३ स्त्रियां ) 
दल्ति-जाति वाले 


पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि 


पसलमान ( ? ज्क्ी ) 
भारतीय ईताई 


एंग्लो-इण्डियिन 
यूरोपियन ..., 
उद्योग-अवस्ाय आदि 
जमीसार 
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कर 


श्वा 
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ध्श्ड 
विश्व-विद्यालय 
मजदूर 
कुल 
७, मध्यप्रान्त 


( वरार-सहित ) 
आम ( ३ स्त्रियां ) 
दलित-जातिवाले 


पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि. . 


मुसलमान ... 
एंग्लो-इण्डियन 
यूरोपियन 
उद्योग-व्यवसाय आदि 
जमींदार 
विश्व-विद्याल्य 
मजदूर 
कुल 

८. आसाम 
आम ( १स्त्री) 
दलित-जातिवाले 


पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि. . 


मुसलमान 
भारतीय ईसाई 
यूरोपियन 
उद्योग-ब्यवसाय आदि 
मजदूर 

कल 


न 
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९, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त 


आम 
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सिक्ख - ३ 
-मुसलमान - - ३६ 
जमींदार . २ 

कूल ० २० 


सिन्ध-रहित वम्बई और सिन्ध के . 
स्वतन्त्र प्रान्त के लिए भी सदस्यों का 
संख्या-विभाग किया गया है, जो इस 
प्रकार है--- 


१०, वम्वई (सिन्ध निकल जाने पर) 


आम ( ४ स्त्रियां ) * १०६ 
दलित-जातिवाले १० 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि १ 
मुसलमान ( १ स्‍त्री) «३० 
भारतीय ईसाई ४४5. “३ 
एंग्लो-इण्डियन २ 
यूरोपियन इ 
उद्योग-व्यवसाय आदि ७ 
जमींदार २ 
विश्व-विद्यालय १ 
मजदूर .. ७ 
कुल - रण 
११, सिन्ध 

आम ( १सत्री ) १६ 
मुसलमान ( १स्‍्त्री ) «देह 
यूरोपियन र्‌ 
उद्योग-व्यवसाय आदि २ 
जमींदार श्‌ 
मजदूर _ 
द्‌ 0 


कुल 
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विशेष निरवाचन-्षेत्र 
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरों के प्रतिनिधियों का चुनाव जिन संस्थाओं 
के द्वारा होगा वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः यूरोपियनों की होंगी और कुछ प्रान्तों में 
मुख्यतः हिन्दुस्तानियों की; छेकिन उनकी रचना विधान-द्वारा नियंत्रित नहीं की 
जायगी। अतएव निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि हरेक प्रान्त में ऐसे 
कितने सदस्य यूरोपियन होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना यह 
कि प्रारम्भ में उनकी संख्यायें छगभग इस प्रकार होंगी :--- 
मदरास---४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी। 
_बम्बई ( सिन्‍्व-सहित )--५ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी । 
वंगालू---१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी । 
मंबुक्तप्रान्त---2 यूरोपियन और १ हिन्दुत्तानी। 
पंजाव---१ हिन्दुस्तानी । 
विहार-उड़ीसा--२ यूसेपियन और २ हिलुस्तानी। 
मध्यप्रान्त ( वरार-सहित )--१ बूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 
आसाम--5 यूरोपियतव और ३ हिन्दुस्तानी । 
बम्बई ( सिन्‍व को अछग करके )--४ यूरोपियन जौर ३ हिन्दुस्तानी । 
सिन्ध---१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 
बम्वई में, चाहे सिनच उसमें शामिल रहे या नहीं, आम सीटों में से ७ मराठों 
के लिए सुरक्षित रहेंगी। 
बंगाल में दलित-जाति के सदस्यों की संल्या का अभी निश्चय नहीं हुआ, 
पर वह १० से अधिक नहों होगी। आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवालों की 
संख्या ३० होगी, जिसमें दलित-जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी 
शामिल हैं | 
पंजाव में जमींदार-सदस्यों में एक 'जमींदार रहेगा। चार ऐसे स्थानों का 
का 





एस 
पा 
९ 


श्फ व्प 


चुनाव संयुक्त-निर्वाचित-द्वारा विद्येप निवचिक-क्षेत्रों से होगा। निर्वाचनों क 


इस प्रकार रकखा जावगा जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में संभवत: १ हिन्दू, ६ सिक्‍ख 


और २ मुश्नलमान होंगे। 








>> 222 0 0 3 4 १. ८23 

आसाम के आम निर्दाचन-क्षेत्र से चुत जानवाल नदस्था म एक क्ता के चुन 
ब्ज़्ज् का चधान रखा गया >>; ८ प> घलांग न एच बसाम्प्रदारि जमा सर चने 
जाने का जो विधान रक््खा र हैं उसका पूत्ति भिलांग के एक अताम्प्रदायिव निवचिन- 
दछत्र से को जावगा। 
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ग्रधान-सन्त्री का स्पष्टीकरण 

नवीन भारतीय झासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक 
समस्याओं के वारे में सम्राट-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब 
हिन्दुस्तान में पहुँच गया है और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा 
रहा है। 

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मंत्री वे निम्न-लिखित वक्तव्य “निकाला 
है :-- 

“ न केवल प्रधान-मंत्री के रूप में , वल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हँसियत 
से जिसने पिछले दो साल से अल्प-संख्यक जातियों के प्रइन में दिलचस्पी ली है, मुझे 
लगता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निर्णय की घोषणा कर रही हैं उसे समझाने के लिए एक-दो शब्द मुझे भी जोड़ने 
चाहिएँ। - 

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों में हस्तक्षेप करने का हमने 
कभी इरादा नहीं किया। गोलमेज-परिपद्‌ के दोनों अधिवेशनों में हमने इस बात को 
विलकूल स्पष्ट कर दिया था, जबकि हमने इस वात की बहुत कोशिश की कि हिन्दु- 
स्तानी लोग खुद ही इस मामले को तय कर लें। वर्योंकि शुरू से ही हम यह महसूस करते 
आए हैं कि हम जो भी नि३चय करें वह कैसा ही क्‍यों न हो, सम्भवतः हरेक जाति अपनी 

महत्त्वपूर्ण मांगों के आधार पर उसकी टीका-टिप्पणी करेगी; लेकिन हमें विश्वास है 
कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी 
और सब जातियां देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जोकि हिन्दुस्तान 
को ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना-ही उनका फजे है। 


आपसी राजीनामे से निर्णय में संशोधन हो सकता है 

हमारा कत्तेंव्य स्पष्ट था। चूंकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी बात पर 
सहमत न हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी 
वाधा उपस्थित हो रही थी जिसका दूर होना प्राय: असम्भव था, अतः सरकार के छिए 
यह छाजिसी हो गया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करे। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों 
की लगातार. प्रार्थनाओं के जवाब में सरकार की ओर से गोलमेज-परिपद्‌ में मेंनें जो 
वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जो मेने ब्रिटिशि-पार्लमेंट में 
दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय- 
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कौंसिलों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर रही है। यह योजना यवासमय 
पालंमेण्ट में पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियाँ अपने-आप इससे 
अच्छी और किसी योजना पर सहमत न हो जाये । - 

शासन-सुधारों का प्रस्तावित विलू कानून वे उससे पहले, किसी भी समय, 
यदि विभिन्न जातियां अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सकें, तो हमें वड़ी प्रसन्नता 
होगी। लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर सरकार को यह विद्वास हो गया है कि 
इस सम्बन्ध में अब और वातचीत चलाना व्यर्थ है, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं 
हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा सारे ब्विटिय-मारत के लिए 
कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यतः: उससे सम्बन्धित सव दलों के लिए सन्‍्तोप- 
प्रद और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए रजामन्द 
और तैयार रहेगी । 


प्रथक्‌ निर्वाचन का मामला 

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर 
वध्यान रखना आवश्यक है जिनमें कि वह किया गया है। गत अनेक वर्षा से अल्पसंख्यक 
जातियां पृथक्‌ निर्वाचन को, अर्थात्‌ एक खास तरह के मत-दाताओं का अपने तई 
प्रादेशिक निर्वाचन-द्षेत्रों में वेट जाना, अपने अधिकारों का बड़ा भारी संरक्षण समझती 
आ रही हैं। पिछले दिनों हुई वैधानिक प्रगति की प्रत्येक अवस्था में पृथक्‌-निर्वाच्न 
को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना संयुकत-निर्वाचन की किसी एक-सी प्रथा को 
अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणों को अल्प-संस्यथक जातियां अभी भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण समझती हैं उन्हें खतम करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा। भूतकाल में ऐसा 
किस प्रकार हुआ, इसकी छान-वीन में पड़ना व्यर्थ हैं। में तो किसी कदर भविष्य का 
ही विचार कर रहा हूँ। में तो यह चाहता हे कि वड़ी और छोटी सब जातियाँ मेल-जोर 
और शान्ति के साथ संयुक्त-रूप से काम करें, ताकि संरक्षण के विद्येप प्रकार की आगे 
कोई जरूरत न पड़े। मगर जवतक ऐसा न हो, तबतक सरकार को तो बस्तु-स्थिति 


का ध्यान रख कर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण रुप कायम रखना ही पड़ेगा। 
दलित-जातियों को ज्लिति 


इस निर्णय की दो विश्वेपतायें हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए बावशयक 
हैं। इनमें से एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियों से है कौर दसरी का स्त्रियों के प्रति 
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निधित्व से । सरकार ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से , 
किसी एक की भी अनिवार्यता का खयाल न किया गया हो । 

दलित-जातियों के मामले में हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रान्तों में जहां उनकी 
संख्या अधिक है, प्रान्तीय कौंसिलों में उतकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था 
हो, लेकिन उसके साथ पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अछगपन 
स्थायी हो जायगा। अतएवं, दलित-वर्गों के मत-दाता आम हिन्दू-निर्वाचिन-द्षेत्रों में ही 
अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचिन-क्षेत्र में चुना हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तर- 
दायित्व है उससे प्रभावित होगा; लेकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी 
रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहां कि खास तौर पर ऐसे दलित मतदाता होंगे, 
विद्येप निर्वाचन-मण्डलों हारा होगा। इस प्रकार दलिति-वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत 
देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याव्यता का समर्थन इस वात 
से होता है कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी 
वास्तविक स्थिति में सुधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा 
जरूरत है । 


स्त्रियों के अधिकार 

सत्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षो में यह अच्छी तरह जाना जा चुका 
हैं कि उन्नति की एक कुंजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना 
अत्युक्ति नहीं हैं कि जबतक भारत की स्त्रियां शिक्षित और प्रभावज्ञाली नागरिकों के 
रूप में उपयुक्त भाग न लें तबतक भारत उस स्थिति को नहीं पहुँच सकता जो वह 
संसार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को 
साम्प्रदायिक ढंग देने में बहुत वड़ी आपत्तियां हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए सदस्य- 
स्थान सुरक्षित रखता है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संख्या का उपयुक्त 
विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। 

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह 
योजना पेश करता हूँ, जो भारत की मौजूदा प्ररिस्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के 
बीच समतौलता वनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ 
प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर लें, हालांकि सहसा किसी भी जाति को यह 
सन्तोपष नहीं होगा कि भारत की वैधानिक प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व 
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के लिए यह ऐसी अमलो योजना है जिस से उसकी सव मांगों की पूर्ति हो जाती हो । 
योजना की छान-बीन करते समय उन्हें यह ब्रात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई 
योजना पेश करने के लिए, कि जिसपर सबको सन्‍्तोष हो जाय, बार-बार जोर दिये 
जाते पर भी वें स्वयं असफल रहे हैं। 


साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शर्त 

अन्त में, में यह कहँगा कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला खुद हिन्दुस्तानी 
ही कर सकते हैं। सरकार तो ज्यादा-से-म्वादा जो आशा कर सकती है वह यही हूँ कि 
उसके निश्चय से वह रकावद दूर हो जायगी जो विधान-सम्बन्धी प्रमति में वाघक हो 
रही है, और हिन्दुस्तानी उन अनेक प्रश्नों को हल करने में अपना ध्यान लगा सकेंगे 
जिनका विधान-सम्वन्धी प्रगति की दिशा में अभी भी हल होना वाकी हैं। हिन्दुस्तान 
की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय वेधानिक प्रगति के इस नाजक 
अवसर पर वे इस वात्त की कद्र करें कि साम्प्रदायिक सहयोग उनकी प्रगत्ति की शर्त है 
और उनका यह खास फर्ज हैँ कि वे नये दासन-विधान को अमली रूप देने की जिम्मे- 
बारी अपने ऊपर लें। 


र्‌ 


गोलमेड-परिपद्‌ का अल्पसंख्यक सममोता और साम्प्रदायिक निर्णय 
( ठुलनात्मक अध्ययन ) 

नीचे हम गरोलमेज-परिपद्‌ के अल्पसंस्थक समझौते और ब्रिटिश-सरकार 
के एतत्सम्बन्धी निर्णेय की सिफारिशों साव-साथ देस हैं, जिससे यह पता चल जाय कि 
लब्दन में भिन्न-भिन्न अत्प-संल्यक जातियों की ओर से जो मांगें रक्खी गई थीं उनसे 
सरकार का निर्णय कितना भिन्न है । 

अत्प-संब्यक-समझौते में विभिन्न वर्गो को प्राप्त होनेवाली सीटों को महेनजर 
रखने हुए हरेक जाति के करू सदस्यों की संख्यायें निश्चिचत क्र दी गई हे । 

सरकारी निर्णय में विश्येप दर्गों को अलूग किया गया है, जिससे विश्ञेप वर्गो 
के द्वारा विभिन्न जातियों की तुलनात्मक रुप में मिली हुई संत्या में और वृद्धि भी हो 
सकती ५ 

छेकिन ऐसे विशेय वर्गों के दारा विभिन्न जातियों की सदस्य-सेख्या न भी 
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बढ़े तो भी सरकारी निर्णय में दी गई और अल्पसंख्यक समझौते में मांगी गई संख्याओं 
पर एक तुलनात्मक वजर डालना अरोचक न होगा। 
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पत्र-त्यवहार का आधार 

गोलमेज-परियद्‌ की अल्प-संस्यक समिति की अन्तिम बेठक में ( १३-११- 
३१ ) गांधीजी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :-- 

: # अन्य अल्प-संख्यक जातियों के दावे को तो में समझ सकता हूँ; कित्सु अछूतों 
की और से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहे। 

“आरत की स्वतन्बता प्राप्त करने के लिए में अछ्तों के वास्तविक हित को 
न बेचूंगा। में स्वयं अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। 
यहां में केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोलता, प्रत्युत्‌ स्वयं अपनी ओर से भी बोलता 
हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय तो मुझे उनके 
मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सवके ऊपर होगा। और में भारत के एक छोर से दूसरे 
छोर तक दौरा करके अछू्तों से कहूँगा कि अस्पृश्यता दूर करने का उपाय पृथक निर्वा- 
चक-मण्डल अथवा कौंसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं हैं। 

“इस समिति को और समस्त संसार को यह जान लेवा चाहिए कि आज 
हिन्दू-समाज में सुघारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलूंक को, 
जो उनका नहीं प्रत्युत कट्टर एवं रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलंक है, घोने के लिए प्रतिन्षा- 
वद्ध हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टरों में और हमारी मर्दुमशुमारी में भद्धूत 
नाम वी जुदा जाति लिखी जाव। सिक्‍्ख सदेव के लिए सिक्‍्ख, मुसलमान हमेदा के 
लिए मुसलमान और अंग्रेज सदा के लिए अंग्रेज रह सकते हैं; किन्तु दया जह्त भी, 
सदेव के लिए अछूत रहेंगे ? बस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह जधिक अच्छा 
समन्नूंगा कि हिन्दू-धर्म दूध जाव। 


दसन 


श्ड्सार ज्ए डॉ अम्बेडकर 5 ० जम बअछतों डक व ऊँचा उठा जल क वी उनकी स्घ्छा 
शस।छए 5[० अम्बडकर के बचूता का ऊचा उठा इखव का उनका इच्छ 
जज आल उभ। यीग्यता नज्् 75 > अपना >जू गो सम्मान च्फिट संंपपओर >अत नी 4 २5 सत्यन्त 
तथा उनकी योग्यता के प्रत्ति अपन पूरा क्म्मान प्रकद्ू करत हुए ना मे तत्यन्त नद्नता- 
पर्वक्त कहेंगा हक्न्ज्न्छ 2०3 अमटी के अकमनमन्क कया 7. भल बयया +7+>+ ञ्रम 
पूर्वक कहूँगा, कि उन्होंने जो-एछ किया है वह झत्वन्त भूल बबवा तन 
है 


'े 
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किया'है, और कदाचित्‌ उन्हें जो कटु अनुभव हुए होंगे उतके कारण उनकी विवेक- 
शक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दु:ख है; किन्तु यदि 
में यह न कहूँ तो अछ्तों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणों के समान है, में सच्चा न 
होऊँगा। सारे संसार के राज्य के बदले भी में उनके अधिकारों को न छोड़ूँगा। में अपने . 
उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब में कहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकर जब सारें 
भारत के अछूतों के नाम पर बोलना चाहते हैँ, तव उनका यह दावा उचित नहीं है; 

इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जायेँगे वह में जरा भी सन्‍्तोष के साथ देख नहीं 
सकता। 

“अछूत यदि मुसछमान अथवा ईसाई हो जाये तो मुझे उसकी कुछ परवा 
नहीं; में वह सह लूंगा; किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायें, तो 
हिन्दू-समाज की जो दशा होगी, वह मुझसे सही न जा सकेगी। जो लोग /अदूतों के 
राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज 
आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते। इसलिए में अपनी पूरी णक्ति से यह्‌ 
कहूँगा कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि में अकेला होऊँ तो भी में अपने प्राणों 
की बाजी रूगाकर भी इसका विरोध करूँगा ।” 


र्‌ 
पत्रन्यवहार 
, १३ गांधीजी ने ११ सा १६३२ को यरवडा-जेल से निम्नलिखित पन्न सर 

सेस्युअल होर के पास भेजा :--- 
प्रिय सर सेम्युअल होर, 

आपको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि गोलमेज-परिपद्‌ में अल्प-संख्यकों का 
दावा उपस्थित होने पर मेने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि में दलित-जातियों 
को पृथक्‌-निर्वाचच का अधिकार दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूँगा। 
यह वात जोश में आकर या अल्ूंकार के लिए नहीं कही गई थी। वह एक गम्भीर 
बकतव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मेने भारत लौटने पर पृथक्‌-निर्वाचत के, कम- 
से-कम दलित वर्गों के लिए , विरुद्ध छोकमत तैयार करने की आशा की थी | पर यह 
होनहार न था। 

दलित-वर्गों को पृथक्‌ निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझे कौन-सी 
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आपत्तियां हैं, उन्हें दृहराने की आवश्यकता नहीं। में अनुभव करता हूँ कि में उन्हींमे 
से एक है । उनका मामला दूसरों से विलकुलछ भिन्न हैं। कौंसिलों में उन्हें प्रतिनिधित्व 
मिलने के विरुद्ध में नहीं हे। में तो इसे पसन्द करूँगा कि उनमें से प्रत्येक वालिग- 
स्‍्त्री-्यरुप दोनों--को शिक्षा या सम्पत्ति कित्तीका भी विचार व कर मतदाता ववाया 
जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे अधिक हो। पर मेरा मत हूँ 
कि पृथक्‌-निर्वाचचन उनके लिए और हिन्दू-धर्म के लिए हानिकर हूँ, चाहें केवल राज- 
नैतिक दृष्टि से यह कैसा ही क्यों न हो। पृथक्‌-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी ्से 
समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के 
वीच बसे हुए हैं और उनके बाश्नित हैं। जहांतक हिन्दू-धर्म का सम्बन्ध 
पृथकू-निर्वाचन से छिन्न-भिन्न हो जायगा | 
लिए इन वर्गो का प्रदन मुख्यतः नैतिक और धाम्िक हैं। राजनैतिक दृष्टि, 

यत्रपि वह महत्त्वपूर्ण है, नैतिक और घामिक दृष्टि के सामने नगण्व हो जाती हूँ। 

इस सम्बन्ध में मेरे भाव आपको बह स्मरण करके समझने होंगे कि इन दर्गो 
की स्थिति के सम्बन्ध में मुझे वचपन से दिलचस्पी हैँ, जोर इनके लिए में अनेक वार 
अपना सव-कुछ खोने के लिए तैयार हो चुका हूँ, में यह आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं 
कह रहा हैं, क्योंकि में अनभव करता हें कि उच्च श्रेणी के हिन्द्रणों का कोई भी 
प्रायश्चित्त उस्त क्षति की किसी भी कंत्य में पूि नहीं कर सकता जो उन्होंने 
दलित-वर्गो को सदियों से जान-वृजझ्कर गिरा रखकर की है। पर में जानता हें कि 
पृथक्‌-निर्वाचन न ॒प्रायश्चित्त हैं और न उस गहरे पतन की ओीपधि, जिससे 
दलित-वर्य कप्ट पा रहे हैं। इसलिए म॑ सम्राद-सरकार को सविनय सूचित करता 
हैँ कि यदि आपके निश्चय से दलित-वर्गों को पृथकू-निर्वाचननाधिकार मिल्गा तो 
मुझे आमरण अन्न करना होगा। 

में जानता हँ--और मुझे दु:ख हँ--कि कैदी की दशा में मेरे ऐसा करने से 
सम्राट-स्तरकार को वड़ी परेश्यार्न ओर बहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित समसेंगे 
 ] >> ० - 


कमर दज का मनुष्य राजनतिक क्षेत्र में ऐसी-कार्यप्रणाली प्रचलित करे जिसे वे 


अधिक इतर अं» >> समर्वन जे दल 
धक नहीं तो पायऊुपन बहेंगे। बपने पक्ष-समर्थन के लिए में केवछ इतना ही कह 


है| 
2४ 
रि 3 ५ 
> 





दुःख 
होगी 


लिए वह कार्य, जिसे करने का मेने विचार किया है, उद्देश्व-साधन 





का कार प्रणाली नहीं वरन्‌ मेरे अस्तित्व का एक अंग हूं। यह मन्य झात्मा का पवार 
हर होने की ख्याति नप्ट 
ह 





से छठ जाना भी मेरे 
स छृद जाना भा मर 
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अनशन के कतंव्य को किसी प्रकार कम आवश्यक न वना सकेगा। इतने पर भी मैं 
आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशंका बिलकुल निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार 
दलित-वर्गों के लिए पृथक्‌-निर्वाचन की व्यवस्था करने का विछकुछ विचार नहीं कर 
रही है। 
शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो 
मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता 
है। वह है दमन का प्रकार। में नहीं कह सकता कि केव मुझे ऐसा धक्का लगे जो इस 
त्याग के लिए मुझे वाध्य कर दे। दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ 
दिखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतंक फैल रहा है। अंग्रेज और भारतीय 
अधिकारी पाशविक बनाये जा रहें हें! छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक 
पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-धात और अपने ही भाइयों के साथ 
अमानुष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। 
देशवासी भयभीत किये जा रहे हैं। भापण-स्वातंत्य नष्ट कर दिया गया है। अमन- 
कानून के नाम पर गुण्डाशाही चल रही हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए घर से निकली 
हुई महिलाओं की आवरू जाने का भय है। 
मेरी राय में, यह सव इसलिए किया जा रहा है, कि कांग्रेस स्वतन्त्रता के जिस 
आव का समर्थन कर रही हैँ वह कुचछ डाला जाय। साधारण कानून की सविनय- 
अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासन 
के नये हुक्‍्मों को, जिनका मुख्य उद्देश छोगों को नीचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन 
लोगों को उत्तेजित और वाध्य कर रहा हैं। 
इन कार्यों में मुझे तो लोकतंत्र का भाव विलकुरू नहीं दिखाई दे रहा है। सच 
तो यह है कि हाल में मेने इंग्लैण्ड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि 
आपका लोकतंत्र सिर्फ ऊपरी और दिखाऊ है। अधिक-से-अधिक महत्त्व की वातों में 
व्यक्तियों और समूहों ने पार्लमेण्ट की राय छिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन 
निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया हैं जो शायद ही जानते हों कि हम क्या कर 
रहे हैं। मिस्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १६१४ के युद्ध के सम्बन्ध में यही 
हुआ, और भारत के >सम्बन्ध में यही हो रहा हैं। लोकतंत्र नामक पद्धति में एक 
आदमी को इतना वड़ा और अनियंत्रित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक 
लोगों के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैसी बाज्ञा दे, तथा उस आज्ना 
को काम में छाने के लिए विनाश के सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में ले आवे, इस 
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कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है। मुझे तो यह लोकतंत्र का अभाव 
मालूम होता हैं। 

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो चुका है, 
भौर खराब किये विना नहीं रह सकता। में इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ? 
सविवय-अवज्ञा को में इसके लिए रोक नहीं सकता। मेरा उसपर घमम के जैसा विश्वास 
है। में अपने-आपको स्वभावतः लोकतंत्रवादी समझता हूँ। मेरे लोकतंत्र में, बल- 
प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरों पर छादना सम्भव नहीं है! अतः जहां-जहाँ व 
प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है देसे अवसरों पर उपयोग करने के लिए ही 
सविनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है। यह कप्ट उठाने की त्रिया हैं; और यदि 
आवश्यक हो तो सविनय-अवज्ञा करनेवाले को मत्यू तक अनशन करना चाहिए। 

हु समय मेरे लिए अभी नहीं आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पप्ट द्वाव्दों 

में आदेश नहीं दे रही है। पर वाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी कांप रहा है। अत 
जब में आपको यह लिख रहा हूँ कि दल्िति-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनणन करना 
सम्भव हैं तव यदि साथ सी यह भी न बता दूं कि इसके सिवा भी अनभन की एक और 
सम्भावना है, तो. में आपसे सच्चा व्यवहार न कर्ूँगा। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे 
मैंने अपनी ओर से वहुत ही गुप्त रक्खा हैं। अवश्य ही सरदार वल्लमभाई पटेल और 


श्री महादेव देसाई, जो अभी हमारे साथ रहने को भेजे गये हैँ, इस सम्बन्ध में सब 
जानते हूँ । पर आप इस पत्र का चाहें-जैसा उपयोग जवश्य ही करेंगे। 
हृदय से आपका--- 
मो० क० गांधी 
२. सर सेम्युअल होर ने १३ अप्रेछ १६३२ को गांधीजी को निम्न उत्तर 
भेजा 


हे 


/0१| पं 


न हां, 
६72५ 


इंडिया जाफिस, ह्वाइट 
न्‍्प्रेल 


१३३ 


बह 


न्श्पा 


जि 
2 


प्रिय गांधीजी, 
आपकी ११ मा को चिट्ठी के उत्तर में मे यह लिख रहा हें, कौर में पहले 
ही कह देता हूँ कि दछित-लेणियों के लिए पृथक-निर्वाचन के प्रदन पर आपके भावावेग 


० सरह समझता दे इज अडिजनण डक >> 
का मे दृद्ध तन्‍्ह समझता हू। में बहा कह सकता हैं (क इस प्रश्न के कंबल भणावनू पा 
जी 
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निर्णय धावश्यक हो उत्त हम करना चाहते हूं। आप जानते ही है कि लॉ 
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लोथियन की कमिटी ने अपना दौरा समाप्त नहीं किया हैं और वह जिस किसी नि३चय 
पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य छग जायँगे। जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त 
हो जायगी तव उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा, और 
हम तवतक कोई निर्णय न करेंगे जवतक हम कमिटी के विचारों के सिवा उन विचारों 
पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हें आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर 
के साथ प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे स्थान में होते तो आप भी 
ठीक वैसा ही कार्य करते जैसा हम करना चाहते हैं । कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने 
तक राह देखिए, फिर उसपर पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम नि३चय 
पर पहुँचने के पहले उन मतों पर ध्यान दीजिए जिन्हें दोनों पक्षों ने इस विवादश्रस्त 
प्रदन पर प्रकट किये हँँ। इससे अधिक में नहीं कह सकता। में नहीं समझता कि 
आप मुझसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे। 
आडिनेन्सों के सम्बन्ध में में वही बातें दृहरा सकता हूँ जो में सार्वजनिक और 
व्यक्तिगत रूप से कह चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित सरकार की नींव पर ही 
जान-बूझकर आक्रमण होते देख उन्हें जारी करना आवश्यक था। मुझे यह भी विश्वास 
है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का 
दुरुपयोग नहीं कर रही हैं और इस वात की भरसक कोशिश कर रही हैं कि उनका वेजा 
और बदले की भावना से उपयोग न किया जाय। आतंककारी कार्यों से अपने अफसरों 
और जाति के अन्य वर्गो की रक्षा करने तथा कानूच और व्यवस्था के तत्त्वों को बनाये 
रखने के लिए जितने समय तक असाधारण उपायों से काम लेने को हम वाध्य हैं उससे 
अधिक समय तक हम उन्हें जारी न रखेंगे । 
आपका-- 
सेम्युअछ होर 


३. गांवीजी ने यरवडा जेल से १८ अगस्त १६३२ को प्रधान-मन्त्री को 
निम्न पत्र भेजा :- 


प्रिय मित्र, 

दलित-वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रदत पर ११ मार्च को मैंने सर सेम्युअल होर 
को जो चिट्ठी लिखी वह उन्होंने आपको तथा मन्त्रि-मण्डल को दिखा दी होगी। वह 
चट्ठी इस चिट्ठी का अंश समझी जाय और इसीके साथ पढ़ी जाय। 

मैंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निश्चय पढ़ा है और 
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पढ़कर उदासीन-भाव से अलूग रख दिया है। मेने सर सेम्युअछ होर को जो चिद्ठों 
लिखी और पेंट जेम्स पैलेस में १३ नवम्बर १६३१ को गोलमेज-परिपद्‌ की 
अल्पसंख्यक-समिति में जो घोषणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोब 
में अपने प्राणों की वाजी लगाकर करझूँगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि में प्राण 
त्यागनें तक लगातार अनशन करने की घोषणा कर दूं और नमक और सोडा के साथ 
या उसके विना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करूँ। यह अनशन 
तभी समाप्त होगा जब इस ब्रत के रहते व्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सावेजनिक 
मत के दवाव से अपने निश्चय पर फिर विचार करे और साम्प्रदायिक-निर्वाचच की 
अपनी योजना, दलित-वर्गो के सम्बन्ध में, वापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव 
साधारण निर्वाचन-सक्षेत्रों से हो और सबका समान-मताधिकार रहे, फिर यह कितना 
ही व्यापक क्यों न हो जाय। | 

यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन 
साधारण अवस्था में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा। 

मेरी यह भी इच्छा हैं कि मेरी यह चिट्ठी और सर सेम्युबल होर की लिखी 
हुई चिट्ठी शीत्र-से-शीघ्र प्रकाशित की जाय। मेने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के 
साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिद्ठियों का 
मजमून सरदार वल्लभभाई पटेल और महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और 
किसीको नहीं बताया हैं। पर यदि आप इसे सम्भव बना दें तो में चाहता हूँ कि मेरी 
चिटि्ठियों का प्रभाव जनता पर पड़े। इसलिए उन्हें झीत्न प्रकाशित करने का में 
अनुरोध करता हूँ। । 

खेद है कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर में अपनेको घामिक पुरुष समझता 
हैँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। सर सेम्युअल होर को 
मेंते जो चिटृठी लिखी उसमें में कह चुका हें कि परेशानी से वचने के लिए व्रिटिश-सरकार 
मुझे छोड़ देने का निश्चय भले ही करे, पर मेरा अनझ्नन वरावर जारी ही रहेगा 
क्योंकि अब में अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की आश्या नहीं कर 
सकता। और सम्मानयुकत उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा 
लेने की भरी घिलकल इच्छा नहा हू । 


सम्नव हू, मरा ।नणय द्पित हो भौर मेरा यह दिचार घिलकल गलत हो 








कि दलित-वर्गों के छिए ए पृथक-निर्वाचन रहना उनके या हिन्द्त्व त्वकेल्ि लए हानि 





यदि एंसा हो तो अपने जीवन-सिद्धान्त के अन्य जंगों के सम्बन्ध में मेरे सदा रच 
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सम्भावना नहीं। उस दया में अनशन करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रायश्चित्त 
होगा और उन असंख्य स्त्री-पुरुषों के सिर से एक बोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझ- 
- दारी पर वालकों-जैसा विश्वास रखते हैं। पर यदि मेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे 
सन्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निश्चय से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित रूप से 
पूर्ण होगा, जिसके लिए मेने २४ सार से भी अधिक समय से यत्न किया हैं और 
जिसमें काफी सफलता मिली है। ह 

आपका विश्वसनीय मित्र-- 

सो० क० गांधी 


४, प्रधान-मन्त्री श्री रेसजे मैकडानल्ड ने ८ सितम्बर को 
निम्न पत्र गांवीजी के पास भेजा :-- 


प्रिय गांधीजी, 
आपका पत्र मिला। पढ़कर आइचयय, और कहना चाहता हूँ कि, वहुत ही 


हादिक दुःख भी हुआ। इसके सिवा में यह कहने के लिए भी वाध्य हैँ कि दलित-वर्ग 
के सम्बन्ध में सम्राट-सरकार के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्‍या है, इसे समझने में 
आपको भ्रम हो रहा है। हम इस वात को सदा समझते रहे हैं कि आप दल्ित-वर्ग के 
सदा के लिए हिन्दू-जाति से अूग कर दिये जाने के अटल विरोधी हैं। गोलमेज-परिपदु 
की अल्पसंख्यक-समिति में आपने अपनी स्थिति विछकुल साफ तौर से बताई थी और 
अपने ११ मार्चवाले पत्र में सर सेम्युअल होर को फिर से भी आपने अपना मत बता 
दिया था। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस 
विषय में वही मत हैं जो आपका है। अत: दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रश्त पर विचार 
करते समय हमने उसपर वहुत ही सावधानी से विचार किया। 
अछूतों की समस्याओं से मिली हुई वहु-संख्यक अपीछों तथा उतकी सामाजिक 
वाधाओं के विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद आप भी 
अनेक वार स्वीकार कर चुके हैं, कोंसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्‍्याययुक्त 
: अधिकार की रक्षा करना हमने अपना कतंव्य समझा। साथ ही हमें इस वात का भी 
उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई ऐसी वात व होनी चाहिए जो अछूतों को 
सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलूय कर दे। अपने ११ माच॑वाले पत्र में आपने खुद 
ही कहा है कि आप अछूतों को कौंसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के खिलाफ 
नहीं हैं। 
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सरकारी योजना के अनुसार जछत हिन्दू-जाति के अंग बने रहेंगे और उनके 
साथ वरावरी की हैसियत में शामिल होकर वोट दे सकेंगे । पर २० सारू तक निर्वाचन 
में, हिन्दुओं के साथ शामिल रहते हुए भी, थोड़े-स खास हलकों के जरिये अपने 
स्वार्थों की रक्षा का उपाय करते रहेंगे, जो हमारा निश्चय हैँ कि वर्तमान स्थिति में 
आवश्यक हैं। ; 
जहां-जहां ऐसे हलके बनाये जायेंगे, अछूत-वर्ग साधारण हिन्दू-निर्वाचन-स्षेत्र 
के वोट से वंचित न होंगे, वल्कि उन्हें दो-दो वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, 
जिसमें हिन्द-जाति के साथ उनका सम्बन्ध अविकल बना रहे। 

आप जिसे साम्प्रदायिक निर्वाचन-स्षेत्र कहते हैं, अछूतों के लिए वैसे हलके 
हमने जान-बूझकर नहीं वनाये हैं और सम्पूर्ण अछूत-बोटरों को साधारण अर्थात्‌ हिन्दू- 
निर्वाचन-छ्षेत्रों में शामिल कर दिया है, जिसमें उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को 
अछत-वोटरों के पास.जाकर वोट मांगना पड़े अथवा अछत उम्मीदवारों को ऊँची जाति- 
वाले हिन्द वोटरों के पास वोट मांगने जाना पड़े। इ हिन्दू-जाति की एकता 
की सव प्रकार से रक्षा की गई है। 

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरभम्भिक काल में जव प्रान्तों 
में शासनाधिकार उसी वर्ग के हाथ में रहेगा जिसका कौंसिल में वहुमत होगा अलूवत्ता 
यह आवश्यक होगा कि दलित वर्ग, जिसके विपय में आप खुद भी स्वीकार करते हैं 
कि उच्च जाति के हिन्दुओं ने शताब्दियों से उन्हें नीची अवस्था में डाल रक्खा है, € में 
से ७ प्रान्तों की कौंसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी भेज सकें जो उनके दु:ख-दर्दो 
और आदझ्यों को प्रकट कर सके और उनके विरुद्ध निर्णय होने से रोक सकें, अर्थात्‌ जिनके 
हारा इस वर्ग का मत प्रकट हो सके। प्रत्येक न्‍्वायशील व्यक्ति को इस व्यवस्था की 
आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। हमारे विचार से वतंमान परिस्थिति में संरक्षित- 

स्वान-सहित संयुक्त-निर्वाचच की व्यवस्था में दलित-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य 

कौंसिलों में भेजना संनव होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने 
जिम्मेदार हों, चाहे मताधिकार की जित्तनी भी व्यवस्थायें इस समय संभव हैं उनमें से 





कोई भी क्‍यों न की जाय। कारण यह फि इस व्यवस्था में उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च 
जातियों के हिन्दुओों द्वारा ही चुने जादेंगे। ह 
हमाना बाजना मे अछ्तों को साधारण निर्वेचिन-ल्षेत्रों नें मताधिकार देते ह््णु 


तय 
जप 


उनके (छा थांड़ से बल्य हलके वना दिये गये हैँ। मसलमान आदि जल्य-संख्यकों के 


* लिए की गई साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से यह रुप और प्रभाव में सर्दवा भिन्न 
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हैं । एक मुसछमोन साधारण हलके में वोट न दे सकता है और न उम्मीदवार हो सकता 
है। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगहें दी गई हैं उससे वे एक भी अधिक 
नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर प्रान्तों में उन्हें अपनी जन-संख्या के अनुपात से अधिक 
जगहें दी गई हैं। पर दलित-वर्ग कों खास हलकों के द्वारा जो जगहें दी गई हैं वे बहुत 
अल्प हैं और उनकी जन-संख्या के अनुपात के विचार से नहीं नियत की गई हैं। इस 
व्यवस्था का एकमात्र उद्देश यही है कि वे कौंसिलों में अपने कूछ ऐसे प्रतिनिधि अवश्य 
भेज सकें जो केवल उन्हींके चुनें हों। हर जगह उनके इन विशेष स्थानों की संख्या 
उनकी आवादी के अनुपात से बहुत कम है । 
में समझता हूँ कि आप जो अनबन के द्वारा प्राण-त्याग का विचार कर रहे 

, उसका उद्देश न तो यह है कि दलित-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ संयुक्त-निर्वाचन- 
' शामिल हो, क्योंकि यह अधिकार ती उन्हें मिल ही चुका है, और न यही हैं कि 
हिन्दुओं की एकता बनी 2हे, क्योंकि इसका कली उपाय किया जा-चुका है, किन्तु केवल 
यह है कि अछूत छोग, जिनके लिए आज भीषण वाधायें उपस्थित होने की वात सभी 
स्वीकार करते हैँ, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो उनके अपने चुने 
हुए हों और जो उनके भाग्य की निर्णायक कौंसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैसियत से , 
बोल सकें। 

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्‍त तथा बहुत सोच-विचार कर किये 
हुए प्रस्तावों को देखते हुए मेरे छिये आपके निश्चय का कोई समुचित कारण देख सकना 
सर्वेथा असम्भव हो गया हैं और में केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति की 
समझने में भ्रम हो जाने के कारण आपने ऐसा निश्चय किया है। 

जब आपस में समझौता न कर सकते पर भारतीयों ने आमतौर से अपील की 
तब कहीं उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्रइन पर अपना फंसला सुनाना 
स्वीकार किया। अब वह उसे सुना चुकी है और भब जो शततें उसमें रक्खी गई हैं उनके 
सिवा और किसी तरह वह वदला नहीं जा सकता। अतः मुझे खेद के साथ आपसे यही 
कहना पड़ रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायों का 
आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था के बदले स्वीकार किया जा सकता 
है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामण्जस्य करने की सच्ची नीयत से 
तजवीज किया है। | 


(2 


| | 


आपकॉ--- 
जें० रैमजे मैकडानल्ड 
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५. गांवीनी ने यरवडा सेन्ट्रल जेल से £ सितन्वर १६३२ को प्रधानमंत्री 
को निम्त पत्र भेजा:-- 


प्रिय सित्र, 


738 ६ 
| 
ख़द 


ए आपके स्पप्ठ और पूर्ण उत्तर के लिए 
25 


आज तार द्वारा भेजे गये और प्राप्त 
में आपको धन्यवाद देता हूँ । तथापि मुझे खेद हैं कि आपने मेरे निइचय का ऐसा अर्थ 


किया जिसका मुझे कभी ध्यान ही न हुआ था। में उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा 
करता हूँ जिसके स्वार्थों की हत्या करने के लिए, आप कहते है, में अलशन करके मर जाना 
चाहता हूँ। मूझ्े आद्या थी कि इस आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्यपूर्ण 
अर्थ न करेगा। दलीलें दिये बिना में फिर कहता हूँ कि मेरे लिए यह विपय शुद्ध धामिक 
विपय है। केवल यही वात कि दलित' वर्गो को द्विविव मत मिल्ले हैं, उन्हें या सामान्यतः: 
हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने से नहीं रोकतती। 'दलित' वर्गों के लिए पृथकू-निर्वाचन 
की स्थापना मात्र में मुझे उस विप के इंजेक्शन की गंव मिलती हैँ जिससे हिन्दुत्व नप्ट 
हो सकता है जीर दलित वर्गो को कुछ छान नहीं मिल सकता । कृपाकर मुझे यह कहने 
दीजिए कि आप कितनी ही सहानुभूति क्‍यों न रखते हों, आप ऐसे विपय में ठीक-ठीक 
निश्चय पर नहीं पहुँच सकते जो हिन्दू और जछूत दोनों के लिए ज़ीवन-मरण का प्रदन 
हूँ ओर धामिक दृष्टि से बहुत महत्त्व रखता है। 


ते 
>> 
स्ट् 


में दलित वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न 
कर््गा। में इसी बात के विरुद्ध हूँ कि वे कानून वनाकर हिन्दू-समाज से पृथक कर दिये 
जायें (फिर यह पार्थवय कितना ही सीमित क्यों न हो) जबतक वे इस समाज के अन्दर 
रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैँ कि यदि आपका निश्चय वना रहा और शासन- 
विवान काम में जा जाय त्तो जाप हिन्दू सुवारकों के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन 
की हर विद्या में अपने दछित भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्य 


2७ 


०>भती धाइचर्यंजनक उ्न्ना मय को दर रोक 
का आदइचयंजनक उद्चति को रोक देगे ? 


् 3 


इसलिए मझे खेद्यर्वक अपने पूर्व नेदचय पर कायम को रे 
इसाहिए मुझे खेदपूर्वक अपने पूर्व-निइचय पर कायम रहने को राचार होवा 


र्< 
हा । 
बच 
2०8 
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पे 
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कण हैं 
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नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बलिदान करने की प्रेरणा करें जितना मेरी 
अन्तरात्मा ने दलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की है । 
आपका विश्वसनीय मित्र-- 
मो० क० गांवी 


६, गांधीजी ने १५ सितम्दर को अनशन के निश्चय के सस्वन्ध में बम्बई- 
सरकार को अपना जो वक्तव्य भेजा था और जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया 
गया था, वह इस प्रकार हैं :--- 


“मेरे अनशन का निरचय ईदवर के नाम पर, और जैसा कि में नम्नता के 
साथ विश्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि में 
उसे कुछ दितों के लिए टाल दूं, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल 
जाय। मुझे खेद से कहना पड़ता हैं कि अब उसके दिन को कौन कहे, घण्टे को बदलना 
भी मेरे वस की बात नहीं है। प्रधान-मंत्री के पत्र में जो वातें लिख चुका हूँ उनके 
अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता। 

“भेरा भावी अनशन उन लोगों के विरुद्ध हैं जो मुझमें विश्वास रखते हैं, चाहे 
वे भारतीय हों या यूरोपियन, और उनके वास्ते नहीं है जो मुझमें विश्वास नहीं रखते । 
इसलिए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्त्री-पुरुषों के विरुद्ध 
है जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को अनसुना करके भी मुझमें विश्वास करते 
हैं और मेरे पक्ष को न्याय-संगत मानते हैँ। वह मेरे उन देशवासियों के विरुद्ध भी नहीं 
हैं जो मुझमें विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन अगणित 
देशवासियों के विरुद्ध है---चाहे वे किसी भी दल और विचार के क्यों न हों---जिनका 
विद्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष हैं। सर्वोपिरि, हिन्दु-समाज की अन्तरात्मा को 
सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश है। 

“केवल भावोद्वीपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश न होगा। में अपना 
सारा वजन---जो-कुछ भी वह है---न्याय, शुद्ध न्याय के पलड़े पर धर देता चाहता हूँ । 
अतः मेरी प्राण-रक्षा के लिए अनुचित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए। इस 
वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी (भगवान्‌ की ) मरजी,के बिना एक पत्ता भी 
नहीं हिल सकता। उसे इस देह से कूछ काम लेना होगा तो वह इसे वचावेगा। 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे वचा नहीं सकता। मनुष्य की दृष्टि से में कह 
सकता हूँ कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह विना अन्न के जी सकता हू।” 


“कक 


रस 8 ० ला 8३ मी पद 
नजज + वजन वध आल न नरक. अ« न अरनण अजीतानमीयन्‍तनक जल-3०-४०० ० 
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दलितों के पवक-निर्वाचन के साथ-ताथ अस्पध्वता की संरक्षा का तीत्र 


आलोचना करने के उपरान्त इस पत्र म॑ कहा गया था :-- 


| 
रमन 


“कद यह श्रान्ति है, तो मुझे जवध्य चुपचाप उसका प्रायश्चित्त करने देना 
चाहिए; बौर ईश्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक नारी चट्टान को 
हटा देगा। ईदवर करे, मेरी यंत्रणा हिन्दू-धर्म के अन्त:करण को शुद्ध कर दे और उनके 
हृदयों को दरवित भी कर सके जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कप्ट पहुँचाने की हो रही 

मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विपय में कुछ अ्रम मालूम होता हो, इसलिए में 
फिर यह वता देना चाहता हैं कि उसका उद्देश्य दलितवर्ग के छिए पृथकू-निर्वाचिन 
व्यवस्था का--चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो--विरोध करना है। ज्योंही वह 
चापस ले लिया गया कि मेरा जनणन समाप्त हो जायबा। स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध 
में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, इस वियय में भी मेरे 
पमिहइचित विचार हैं । पर एक कैदी की हँसियत से में अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के 


|, 


हे ६ 


ऊ* 


. लिए अपने-आपको अधिकारी नहीं समझता। तथापि संयुक्त-निर्वाचच के आधार पर 


सवर्ण हिन्दुओं और दलित-वर्ग के जिम्मेदार नेताओं के वीच कोई समझौता हो, और 
वह सब प्रकार के हिन्दुओं की वड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्त्रीकृध हो जाय, 
तो में उसे मान लंगा। 

एक बात में स्पप्ट कर देना चाहता हें। यदि दलितिवर्ग के प्रदन का सन्‍्तोप- 
जनक निपदारा हो जाय, त्तो इसका यह मतल्‍रूव नहीं रूगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक 
प्रदन के अन्य भागों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया हैं उसे मानने के लिए में 
वाध्य हूँ । में स्वयं उसके और भी बनेक जंत्ों का विरोधी हैँ, जिनके कारण मेरी समझ 


में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्त्र शासन-प्रणाली के बनुसार कार्य करना प्राय: बसम्भव 
हैँ । इस प्रश्न का निर्णय सन्‍्तोप-जनक रुप से हो जाने का यह मतलरूव भी न निकालना 


चाहिए कि जो शासन-विवान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी होगा। 
ये ऐसे राजनैतिक सवाल है जिनपर विच्वार करना और जिनके सम्बन्ध में अपना 
निर्णय देना भारतीय ढांग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिनत्त रुप से मेरे विचार-लकेत 
विलइुल दाहर हैं। फिर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो में अपनी निजी राय भी प्रकट नहीं 
कआर सकता, क्योंकि में तो इस समय सरकार का कैदी हैं। 


ह डे 
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मर बनशन का सम्बन्ध एक निद्विप्ट, एक संकचित क्षेत्र से ही हैं। दलितदगों 
न हक 
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रहा हूँ। में उसे अपने लिए एक ऐसी पवित्र धरोहर समझता हूँ, जिसकी जिस्मेवारी 
को मे छोड़ नहीं सकता। 

“प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रथा है। मैंने ईसाई- 
धर्म तथा इसलाम में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दू-धर्म में तो आत्म-शुद्धि एवं 
तपस्या के उद्देश से किये गये उपवास के उदाहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विश्येष 
एवं उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म समझकर ही किया जाना चाहिए। फिर मैंने तो अपने 
लिए यथाशक्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। अतः इस विपय का विशेषज्ञ होने के 
नाते में अपने मित्रों और सहानूभूति प्रदर्शित करनेवालों को सचेत कर देना चाहता हूँ 
कि आप लोग विना सोचे-समझे अथवा सहानुभूति की क्षणिक व्याकुलता में पड़कर 
मेरा अनुकरण न करें। जो छोय ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, उन्हें कठित परिश्रम 
और अछूतों की निःस्वार्थ सेवा-द्वारा अपने को उसके योग्य वना लेना चाहिए, तव यदि 
उनके उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका 
प्रकाश पड़ जायगा। 

अन्त में में यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पवित्र-से-पवित्र उद्देशों 
से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति  ्रोव या द्वेप की भावना से 
प्रेरित होकर नहीं। मेरे लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर 
है। अतः यह स्पष्ट हैं कि जो छोग उन लोगों के प्रति वाद-विवाद में किसी तरह का 
हेप-भाव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे सेरे प्रतिकूल या में जिस उद्देश की सिद्धि 
लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हों, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का 
आवाहन और भी ज्ीश्नतापूर्वक करेंगे। उद्देशों की नहीं ती कम-से-कम इस उद्देश की 
सिद्धि के लिए तो यह परमावश्यक हैं कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का 
व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय।* 

सो० क० गांधी 
३्‌ 


पूना का सममोता 
कौंसिलों में दल्ित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ दूसरे मामलों में दलित-वर्ग और झोप हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं के बीच नीचे लिखी- 
दर्तों पर पूना का समझौता हुआ : 
१. प्रान्तीय कौंसिलों में साधारण जगह में से नीचे लिखे अनुसार जगहें दलित- 
वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगी:-- | 


परिशिष्ट ८: गांधीजी के अनहन-सम्वन्धी पत्र-व्यवहार तथा पुना-पैक्ट ७१६ 
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कुल... ४८ 
प्रधान-मंत्री के निश्चय में प्रान्तीय कौंसिलों के लिए निर्वारित सदस्य-संख्याओं 
के आधार पर ये संख्यायें रक्सी गई हैं। 

२. इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाठी नीचे 
लिखे अनुसार होगी-- 

निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचक 
रहेंगे उनका एक निर्वाचक-संघ होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए 
दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा । संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का 
अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सवसे मधिक मत मिलेंगे वे ही दलित- 
वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव 
के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दलित-वर्ग का प्रतिनिधि 
चुना जायगा। 

३. केचद्धीय धारा-सभा में भी दलित-वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त-निर्वाचन 
के सिद्धान्त पर स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन- 
प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रान्तीय कौंसिलों के लिए । 

४, केन्द्रीय घारा-सभा में ब्रिटिश-मारत के लिए निर्घारित साधारण स्थानों 
में से १८ प्रतिद्मत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे। 

५. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व- 
कथित निर्वाचन-प्रणाली दस वर्ष वाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्ते (६) 
के अनुसार आपस के समझौीते से इसके पहले ही न उठ गई हो । 


६. प्रान्तीय और केच्धीय कौंसिलों में सुरक्षित स्वानों-द्वारा दलिति-वर्ग के 
तेनिधित्व प्रथा तबतक जायी ते रहेगी न्द््द्च्ड्डास्चन स्‍लअनक समझीते संम्तंन्ध नि न्‍>- 
प्रतिनिधित्व की प्रथा तवतक जारी रहेगी जबतक इस समझौते से सम्बन्ध रसनेवाले 


सम्शदायों %्रपजार 725 आपस जे समझ गत ् रु चल द्सरा भदचय जे 
सम्प्रदाया के आपस के समझौते से भर कोई द्सर निएच्रय न हा। 
जल दि लत: द््ग 7० स्नन्ए ब्लड रे त्तवा च्न प्रान्तीय मरि न्‍्> फ्ः मताईि घकार रा ५5 
७. दलित-दग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कीसिलों के मताधिकार की 
ग्यता लोधियन-कमिटी की सिफारिश के बनुतस्तार होगी। 
3 


८. किसी स्थानीय ऊंस्‍््या के निवाचित या सरकारी नौकरी पर नियुक्त्त होने 
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के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य 
हैं। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दछित-वर्ग को पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व मिले, वशतें कि सरकारी नौकरी के लिए निर्बारित योग्यता दलित-वर्ग 
के सदस्य में हो। | 

£. प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से 
यथेष्ट घन दलित-वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्वन्धी सुविधायें देने के छिए अलग कर 
दिया जायगा। 


(हस्ताक्षर) 
मदनमोहन मालवीय डाक्टर अम्बेडकर च० राजगोपालाचार्य 
श्रीनिवासन्‌ तेजवहाडुर समग्र एस० आर०जयकर 
घनइयामदास विड़ला एम० सी० राजा एम० पिल्‍ले 
सी० बी० मेहता गवई देवधर 
स० वालू बी० एस० कामत राजभोज 
ए० वी० ठक्‍्कर राजेन्द्रप्साद तथा अन्य नेतागण ॥ 


परिशिष्ट ९ 
१९३४ की भारत ओर बिटेन का व्यापारिक सन्धि 


ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रुन्सिमेन ने और भारत-सरकार की 
ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लन्दन में जिस संधि-पत्न पर हस्ताक्षर किये हैं. उसमें 
अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा हैं कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी 
संरक्षण दिया जाने का प्रइन जांच के लिए टैरिफ-वोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस 
समय' भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्बित उद्योग को भी अपनी वात कहने और अन्य 
सम्बन्बित दलों की कही हुई वातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। 

भारत-सरकार यह भी अंगीकार करती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच में 
ही रक्षित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायंगे तो ब्रिटिश-सरकार 
की प्रार्थना पर या अपनी ही ओर से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी 
कलम में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और इस जांच में 
ब्रिटेन के सम्वन्बित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा। 


परिजिष्द £ : १६९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सम्धि ७२१ 
सूल सन्धि-पत्र 
नई दिल्‍ली, १० जनवरी 
ओटावा के व्यापारिक संधि-पत्र की पुष्टि के रूप में ब्रिटिश-सरकार की ओर 
से सर वाल्टर रुन्सिमेन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने जिस 
संधि-पत्र पर कल लंदन में हस्ताक्षर किये हैं वह इस प्रकार हैं :-- 
ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार इस पत्र-द्वारा स्वीकार करती हैँ कि 
ओटावा की व्यापारिक-संधि के दौरान में ब्रिठिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर 
से नीच लिखी शर्तें उक्त सन्वि की पुष्टि के रूप में समझी जायगी--- 
१--ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार मानती हैं कि जहां भारत की 
आ्िक बहवूदी के लिए किसी भी विदेश से आनेवाले माल के प्रति भारतीय उद्योग 
को संरक्षण मिलना आवदश्क हो सकता हैं, वहां भारतीय, ब्रिटिश या अन्य देशों के 
उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश-आयात की 
अपेक्षा अन्य देशों के आयात से अधिक संरक्षण की जरूरत हो । 
२--ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत- 
सरकार की आय के लिहाज से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता हैं और जायात- 
करों की मात्रा स्थिर करते समय जाय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए। 
३--( १) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया 
जायगा जो टेरिफ-बोर्ड की समुचित जांच के वाद भारत-सरकार 
की राय में संरक्षण के पात्र सिद्ध हों। परन्तु यह संरक्षण असेम्बली 
के १६ फरवरी १६२३ के प्रस्ताव में वणित विवेकपूर्ण संरक्षण 
की नीति के अनुसार दिया जाययगा। यह वचन १६३३ के 
संरक्षण-कानून-दारा संरक्षित उद्योगों पर लागू न होगा। 

(२) भोरत-सरकार यह भी वचन देती हैं कि संरक्षण की मात्रा इतनी 
ही होगी, अधिक न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय 
माल टोक-डीक भावों पर बिक सके। और यह भी कि यथा- 
संनव इस कलम की झर्तो का खयाल रखकर ब्रिटिश माल पर 


अन्य “जज, बेदेदयों दल व ञपे को आन कम डुनननन- तक, लगाया 
न्‍्य विदेशों के माल की जपेक्षा कम कर लगाया जायगा। 





नो 
न्श्पा 
ली 


इस घारा की पिछली उपधाराजों के अनुसार ब्रिटिण मारू पर 


और अन्य विदेशी ० माल पर लगनेवाले कर हा जो 
जार अन्‍य विदेशी मारू पर लूगनंवाले कर की मात्रा में जो अन्तर 


पथ 
ल्९्त 


७२ कांग्रेस का इतिहास : परिश्िष्ठ भाग: . 


रकखा जायगा वह इस प्रकार नहीं बदला जायगा कि ब्रिटिश 
माल को हानि पहुँचे। 

(४) इस धारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस अधिकार 
में वाधा नहीं आयगी कि यदि आमदनी के खयाल से जरूरत 
महसूस हुई तो वह आवश्यक संरक्षण-कर से भी अधिक आयात- 
कर और लगा दे। 

४--जब भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण देने के प्रश्न की टैरिफ-बोर्ड 
जांच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी वात कहने 
और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर: देगी | 
भारत-सरकार यह भी वचन देती हैँ कि यदि संरक्षण-काल के वीच में हीं रक्षित उद्योगों- 
सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायँगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या 
अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए 
रिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जांच में ब्रिटेन के 
संबंधित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा। 
५--जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी 
तैयारी के लिए उपयोगी कच्ची या अध-पक्की सामग्री का भारतीय निर्यात बढ़ाने की 
दृष्टि से समस्त व्यावसायिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायंगे उनका लिहाज 
ब्रिटिश-सरकार रक्खेगी, विशेषतः वह भारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की ओर 
दिलाती हैँ जो ब्रिटेन ने ओटावा की संधि की ८वीं धारा के अनुसार भारतीय रुई की 
खपत बढ़ाने के लिए किये हैं। ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, 
व्यावसायिक जांच, वाजार के सहयोग और आओऔद्योगिक प्रचार आदि सभी प्रकार से 
और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रुई की खपत बढ़ाने का प्रयत्न किया 
जायगां। 
६--ब्विटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली धारा के सिद्धान्तों के अनुसार 
भारत के गले हुए लोहे के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिभजायत तवतक जारी रहेगी जवतक 
१६३४ के छौह-संरक्षण-कानून के अनुसार भारत में मानेवाले लोहे और इस्पात पर 
'लगनेवाला कर ब्रिटेन के हक में कम छाभदायक नहीं कर दिया जाय। परन्तु इसका 
६३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्वन्धी कानून की दूसरी धारा-द्वारा संशोधित 
१८६४ के भारतीय टेरिफ कानून की उपवारा ३ (४) और ३ (५) पर कोई प्रतिकूल 
असर नहीं होगा। 


फ 


परिशिप्द & : १६३४ की भारत और ब्विटन की व्यापारिक-सन्चि ७२३ 


७--ब्रिंटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैँ कि इस संधि के विषय 
में श्विटिश और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिलू-जुलकर जब कभी 
और जो भी निर्णय, समझौते या विवरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायया। 


। सोदी-लीस-सन्धि 

ओोटावा की व्यापारिक संधि की प्रुष्टि के बाद इंग्लैण्ड के व्यापार-संघ के 
अध्यक्ष सर वाल्टर रुन्सिमेन और लन्दन-स्थित भारतीय हाई-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ 
मित्र के वीच जो पचर-व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है। 

सर वाल्टर रुन्सिमेन का पहला पत्र बह था :--- 

“मुझे ब्रविटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि यदि 
किसी समय उपनिवेद्यों और रक्षित देशों को विदेशों के मृकावले में ब्रिटेन के सूत और 
सूती कपड़े की खपत अपने यहां बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने पड़ें तो उस समय 
ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों कौर रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि 
जो रिआयत वे ब्रिटेन के रई के माल के लिए करें वही रिआयत दैसे ही भारतीय माल 
के लिए भी की जाय। यह वचन उस समय तक लागू रहेगा जवतक लंकाशायर और 
बम्बई के मिल-मालिकों की २८ अक्तूबर १६३३ की संधि कायम रहेगी, जबवा जबतक 
दोनों देझों के सूती कपड़े के उद्योगों के बीच में कोई और संधि वनकर कायम रहेगी ।” 

सर वाल्टर रुन्तिमेन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेत्द्रताव मित्र ने लिखा:--- 

“आपका भाजकी तारीख का प्रथम पत्र मिछा। मुझे भारत-सरकार की भोर 
से यह वचन देने का अधिकार मिल्त हैं कि ज्योही दूसरा सरचार्ण (अतिरिक्त कर) 
व्यापक हो जाय त्योंही ब्रिटिश्षि कपड़े पर आायात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े 
पर 5) पौण्ड कर दिया जायगा। अल्दत्ता, रऐे८ बकतृवर १६३३ की लंकाशायर 
ओर वम्बई के मिल-मालिकों की संधि की सवधि पूरी हो जाने पर अवशिप्ट संरलण- 
काल के लिए ब्रिटिश माल पर कर लगाने में तत्कालीन स्विति जौर पिछले अनुभव का 
लिहाज रक्खा जायगा और सवपर न सही, परन्तु जिन चीजों पर दूसरा सस्चार्ज 
(अतिरिक्त कर) लागू होता है उनमें से अधिकांश पर विचार किया जायगा ।” 





हि. हल (9 


सर भूपेन्द्रनाव मित्र के पत्र की पहुँच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रुन्सिमैन ने 
लिखा :-- 


७४ : कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


कांग्रेस के समापतियों, प्रतिनिधियों, 
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स्वागताब्यक्ष 


प्रधान-मन्तच्री 
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पं० मदनमोहन मालवीय 
पं० मोतीलाल नेहरू 
लाला लाजपतराय 
चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य 
हकीम अजमलखां 


देशवन्धु चित्तरंजव दास 


मौलाना अवुलकलाम आजाद: 


कांग्रेस के समापतियों, प्रतिनिधियों, सन्त्रियों इत्यादि की सूची. ७२७ 


सन्त्रियों इत्यादि की सूची न॑० २ 








स्वागताध्यक्ष -... प्रवानमंत्री 
दीवानवहादुर के ० कृप्णस्वामी राव| --- न-+ 
छाठा हरकिश्ननलाल श्री दीनशा वाचा श्री दाजी गावाजी खरे 
माननीय पं ० सुन्दरलारू 2५ दे 
श्री भूपेन्द्रनाव वसु ४; 


/ मेजहरुल हक 


» दिरवन्दराय विशनदास 


सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर संय्यद मुहम्मद, एन० सुव्याराव पन्चुल 

श्री दीनशा ईदऊूजी वाचा हा हा 

पँ० जगतनारायण सय्यद मुहम्मद, एन० सुब्वाराव पन्तुलु 
रायवहादुर बेकुण्ठताथ सेन. | श्लीसी० पी० रामस्व्रामी अव्यर, भुरगरी, 


पी० केशव पिल्ले 
श्री बिट्ठुलभाई पटेल 


डे मर 


हकीम बजमलखों श्री० विदुलभाई पटेल, फजुलूहुक, पं ०गोकर्णनाथ मिश्र 

ब्लाक, श्रद्धानन्द ».. डॉ० मुख्तारणहमद अन्सारी ,, 

श्री व्योमक्रेश चक्रवर्ती ही गा डे! 

सेठ जमनालाल वजाज पं० मोत्ीछाल नेहरू, डॉ० एम० ए० अन्सारी, 
सी० राजगोपालाचार्य 


पटल . ४ सी० राजगोपाछाचार्य, विट्ठभाई 
पटेल, रंगास्वामी जायंगर 

मौ० मुअज्जमञजली, बंल्लमभाई पटेल, 

बावू राजेन्द्रप्रसाद 


१2 डर ही 


छ्श्८ ह कांग्रेस को इतिहास : परिशिष्ट भाग 
कांग्रेस के समापतियों, प्रतिनिधियों, 


प्रतिनिधियों 
की संख्या 


न््न््चियनतः 3 वि७सस;िीःय।रड: : डसकल्‍् कन क्‍चतंघीणण | ऑ:छहइस्‍क्‍ कल + लत स्‍क्‍-नीतहत_ननवनतत+न 
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४१ | २६-१२-२६ | गोहाटी ३,००० । श्री श्रीनिवास आयंगर 
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डे | २६-१२-२८ | कलकत्ता भ्,२१२९१ | पं० मोतीलाल नेहरू 


४४ | २५-१२-२६ | लाहौर --- | पं० जवाहरलाल नेहरू 
डेप मार्च-३१ | करांची --- | सरदार वल्लभमभाई पटेल 
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कांग्रेस के समापततियों, प्रतिनिधियों, सन्त्रियों इत्यादि की सूची 


अू 


७२६ 


सन्त्रियों इत्यादि को सूची नं० ३ 





स्वागताव्यक्ष 


देशभक्त कोण्डा वेंकटपय्या 


श्री गंगाधरराव देशपाण्डें 
डॉ० मुरारीलाल 


श्री तरुणराम फूकन 
श्री सी० एन० मुथुरंग मुदालियर 


श्री जतीन्धमोहन सेनगुप्त 
डॉ० सैफुद्दीन किचल्‌ 


डॉ० चौहथराम गिडवानी 


हॉ० प्रफूल्ल घोष 
श्री के० एफ० नरीमान 


बाबू श्रीप्रकाश 
श्री शंकरराव देव 


दरवार गोपाल्दास 


प्रधान मंत्री 


पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० सैफुद्दीन किचलू, 


गंगावरराव देक्षपांडे तथा डी० गोपाल कृप्णैया 


श्री इवेब क्रेशी, ची० एफ० भरूचा तथा 
पं० जवाहरलाल नेहरू 
डॉ० अन्सारी, रंगास्वामी आवंगर तथा 
पं० सन्तानम्‌ 
१४ ४... तथा विदुलभाई पटेल 
श्री ब्वेव कुरेशी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा 
सुभापचन्द्र दसु 
डॉ० एम० ए० अन्सारी, पं० जवाहरलाल नेहरू 
श्री श्रीप्रकाश, डॉ० सय्यदमहमूद, श्री जयरामदास 
दौलतराम 
पं० जवाहरलाल नेहरू. ,, हि 








श्री जयरामदास दौलतराम, आचार्य कृपलानी, 
डॉ० सथ्यदमहमूद 
आचार्य कृपलानी 





